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मे न बम: वा हाल सवा एम न हि पथ आज अप अमल की पा सर था 

दसादा का पड पर आता हाथ के उपरान्त इन्दी साहित्य सं 
हर २2. के द््‌ हु कर दस तक > 8, हा व्घं शिव ित, टट वि । 
छ नील युग का आविशाव हो रहा है | हिन्दी का महत्व प्रत्येक क्षेत्र 
थे झसरोलर बहने के साथ ही हिन्दी सा 0 कि लक 5 किन 
ले उसउराल्ुर बदन के साथ हा ।हन्दा सापा-द्ादया आंराहइन्दा के हुत- 
पद कल टाटा च्थिपणतप्रए हि जाए 2 प2 ँ 3 मर क किम 
“जअन्तका पर तर छा जनल्‍्यदाएया आता जा रहा है। वास्तव मे 
हिल्टी ब्ठ्ा भ॑ जे बे उस गत प्तृ यं गे व्या झा पट्टा दा 
0०४३३ नहा ७ आई उसब्ा आचकनमंयादा ()! 5 बिल हुण 
की गया निययो पी नया नई जय पूरे कल पा गाक भी लिन क पं रा रा आन 
जम्पेदा रियों के भवी-माँति पूरे होने पर ही निर्भर है। विभिन्‍त 
शे पथ आम न साया हा हम हक ० समा नेश 
बपयां पर हल्दी) साडित्य से आधुर्चिक हॉप्टकाण का समात्रेश करने 
5 धानधा अल्प आन ध्ण डी ४8६ हि पी ध्जे >पज चल्गर मी द्रा्‌ 
का भार बहुत कुछ हमारे वश्व-वद्यालयों पर हैं। विश्व-विद्यालय 
कप लक 2 छोड मा हि 7] न हा पर ३ जी 
बच दकांस के आचड सॉन गय हू आर बहा स॑ समाज का कला 
का कि न क्र गन नल ० ही 7! ट्प हो पट न 
आर घज्यांन के कचनञ्म मे अरणा प्राप्त होता हू। अब तक हमार 
ते तू 07 कम कल ला स्ुः कक खलद्जा ता पे ५ रे ब्यपर्स 38 ही र्‌ 
विशत-विद्याज्ञयों में अपने हृदय के साव अपनी गापा में ५कृट करते 
ही डि भे क। जसाये सानसिक बिछः श्र 
को शक्षा नहीं ढी ज्ञातो रही ह। हमारे सानसिक विकास पर इसका 
खत्यन हमे वि कह हु र्‌ 
अत्यन्त घातक पअ्मांव पड़ा हूं वद्यायया आ| घ्यापकों क 


से वो आपने अपने जिचारों अंग्रेज़ी में समन्दश्ताएय 
विकाश समय यो अपने अपने जिचारों को अंग्रेज खउन्दरताडवव 


हे ४3६ "002. 
पे न्य न्त 5 ख् ' तप ग़्च की के हि ते दा "3३ 5 पर ४५ फ 
व्यक्त करने को कल्ला को खांखने से हा खप ज्ञाता है आर उन्हे 


स्वतन्त्र और स्वाभाविक रूप से .विचार करने का अवकाश ही नहीं 

मिल्ल पाता। इस तथ्य को विश्व-व्द्यालय कमीशन ने भी अपनी 

रिपोर्ट में स्वीकार किया है। इस प्रक्रार को शिक्षा से जो कुछ ज्ञान- 

वृद्धि हुई भी हैं उसका शर्तोंश लाभ भी स्वास्ताधारण को नहीं मिल 

सका हैं। खेती सरीखे विपयों पर बृहत्‌ अन्य अग्नेज़ी से प्रकाशित 
न्‍्े 


वे. 40 27 ना न्तु स्सक आज मीन कक च्द् श्पी रे 
क्रय ज्ञा रद्द है, परन्तु उनका उपयाग जनता क सिय छुछ भा नहा 


ण् 


हक सन जन क्द्लो खण्ध हक फप तु लगाए टाए' ७ 9-४7 जता 
है| किन्तु अब इस मूझ को सुधारने के जिये व्यापक प्रयत्त किये 


| 


जञारहे हे की तर शिशालय! मल पस्ात-भापा हार टी ज्ञान दाल 
जा रह हू। कर विंदंवनावरसालंद[ ने खादू-मादा हारा हा जान दा 


द्राा ई कं 

का संकल्प करके इस सुवार-माग को ओर भी प्रशस्त बना दिया है । 
| 
विश्व-विद्यालयों छारा हिन्दी को शिक्षा के साध्यम के रूप में 
हुए गाने से एऋ नितान्त नयी दिशा में क य॑ छूश्ने की 
स्वीकार कर दाने से एक नितान्त नया दिशा मभ॑ कांये करने व 
आवश्यक्रता ह्यग्त हो गई है | अभी तक हमारा हिन्दी जगत समाज- 
शास्त्र, अर्थशास्त्र, राजनीतिश नशास्त्र रे ख्ाडि 
शास्त्र, अथशास्त, राजनीविशास्त्र, स्सायनशास्त्र, भीतिक्शास्त्र आडि 

विविध शिपयों हे सम्बन्ध से अत्यन्द खापउयल जे 3न्दी मे 
विविध किपयों के सम्बन्ध में अत्यन्द अविकसित है| हिन्दी में इन 
हद ३ ७५ 


आनिलिक र्जो पएस्त मुख्यत: अ त् वई प्र्ति ् 
विपयों पर जो एस्तक हैं भी, वे झुख्यत: अन्य सापाओं की प्रति-छाया- 


धर है... व: दा 


प्रा प्र लत श्र ही सा सं आगएएफ रु क् न््प्ट्रट प् धर रः रा हर 
सात्र ही हैं। इन पर हिन्दी सें आधुनिक विदारधाराओं को लेकर 


( ख )2 


मौलिक पुस्तक तो नहीं के बराबर ही लिखी गई हँ। निस्संदेह हिन्दी 
में अनुवादों का अपना एक स्थान है. और उनकी उपादेयता भी संशय 
से परे है। उदाहरणाथ बंगला, मराठी, गुजराती, अग्रेजी ओर 
फ्रेंच से अनुवादित कविताओं, कहानियों और उपन्यासों ने हिन्दी 
साहित्य में नवीन लेखन-शेंलियों तथा विचार-धागओं को जन्‍म 
दिया है। किन्तु अनुवादित साहित्य एक प्रकार से माँगी हुई बर्तु 
होती है, उसमें जाति की प्रकृति हृष्टिगोचर नहीं होती। बह तो 
पर-जाति की भावताओं ओर आक्रांज्षओं की अभिव्यक्ति का साधन- 
मात्र होता है। कोई भी मापा इस अंकार के मांगे हुये साहित्य से 
परितुष्ठ ओर गोखमयी नहीं हो सकती | यह ते तभी सम्भव है, 
जब कि लेखकगण मौलिक रूप से हिन्दी में मनन करें और हिन्दी 
में ही लिखें, विचारों तथा लेखनी में ओज ओर स्वाभाविक्रत्ता भी तभी 
आ सकती है। क्‍ 

इस समय विश्व-विद्यालयों में अद्भरेजी में पादय पुरुतकों का| 
स्थान लेने के लिये उच्च कोटि की हिन्दी की पुस्तकों की श्रध्माधिक | 
आवश्यकता है। मौलिक पुस्तकों का असाव होने के कारण, आरस्म : 
में हमें अनुवादों का ही सहारा लेना होगा । स्वत्तन्त्र साहित्य की रचना 
का युग सम्भवतः अनुवाद-युग के बाद ही आयेगा। इस सम्बन्ध में 
बहुत से अंग्रेजीदा महानुभाव मातृ-माषा द्वारा राष््र-पेवा करने के लिये 
इस ज्षेत्र में उतर पड़े हैं। यह हिन्दी का सोभाग्य ही है। इनकी 
जितनी प्रशंसा की जाय थोड़ी है। परन्तु उन्हें विद्यार्थी जीवन में 
हिन्दी की अच्छी शिक्षा न मिलने के कारण, वे अपनी भाषा में अपने 
विचार ओर भाव प्रकट करने की शक्ति भल्नी-भांति विकसित नहीं कर 
सके हैं। वे मूल के शब्दों और शब्दार्थों पर ही सबसे अधिक 
ध्यान रखते हैं, भावाथ उनकी दृष्टि के सामने प्राय: आने ही नहीं 
पाते। उनकी कृतियों में शब्द तो हिन्दी--वे भी कभी कभी अशुद्ध 
ओर अ-हिन्दी होते हैं, किन्तु वाक्य-विन्यास, लेखन-शे्री और 
मुहावरे प्रायः अज्ञरेजी से उधार लिये होते हैं। डा० ब्रजमोहन शमी. 
की प्रस्तुत पुस्तक भी इसी प्रकार का एक शयास है। उन्होंने इस 
सप्रय प्रमुख देशों को शासन प्रणाज्ञियों पर योग्यतापूर्ण पुस्तक 
लिखकर हिन्दी और विशेषकर विश्व-विद्यालयों के छात्रों की बड़ी | 
सेवा की हे। इस समय हमारा देश एक लोकतन्त्रात्मक युग में पहपंण ' 
कर रहा है। हमें अपने नवरनिर्मित विधान को सफल बनाने के लिये . 


>> कं: दस 58॥ उबर; पा नहर ४ डा कि क हिल मल दा चुत न झ्ृ अजगर हब हे ल्‍्-कफ - 
समरत रराबासओथाः वा साचइतइात्नक रशाखननलणातला के नीते आया 
ने कक ४-२२ ( > अक्पपहओ, ब्लड पुष्प ५ 3 शा | ० शोई बा! । दया पा कु) पलक बट [ 
आर श्रद्धा का भाव जात करना हागा। इश्‌ू सम इस अकार कृ 
5, हु / 


पहिया डा प्र आह है टिक रा, 
वबादावयरणए उत्वन्स करन के लय ऋआकाफा खसंथद वे सअयपवद्ा कांटन 
ष) 58 8 को च्छ्ठ खाद नम गत कद बा । सर नि फा स्म्छ्क 22 स्तः ए्‌ हे 20] य 
पारभश्रम करने का आवध्यकता है । सराभबवचार हु, ससा हे व अन्य 
०9 जे सन्त प ९" की कक लए दीप प्या था 

प्रमुख देशों की शासन प्रशालियों का इतिहास और काय-कल्ाप का 
०: ल आह, मी. ३४ दर! श्र है] प्के दर हि 

अध्ययन, इस सम्बन्ध में अत्यन्त फन्नदायक होगा। इसके द्वारा हमें 


यह थी जान हो जायगा कवि जित परम्पराओं को हम भारत में 
ँ कर ५ आटे 

स्थायित करने का प्रयत्न कर रहे हैं, उन्हें अन्य देशवासी अप 

देशों में किस प्रकार स्थापित कर सके हैं। डा० शर्मा की यह पस्तक 


0 मम 


सबसाधारण आर विशेषकर विद्याथियों तथा उन लोगों के लि 

जिन्हें अन्य भाषाओं का ज्ञान नहीं है अत्यन्त उपयोगी सिद्ध होगी 

इस सम्बन्ध में उनका प्रयास प्रशंशनीय और अनुकरणीय है | पुस्तक 
के प्रारम्भ में प्रथम तीन अध्यायों में वैधानिक सरकार, संघ 
शासन का सिद्धान्त तथा सरकार के स्वरूप ओर कत्त व्य' का 
मिहूपण कर देने से पुस्तक को उपयोगिता और भी बढ़ गई हे । यदि 
डाक्टर साइव ने स्थान-स्थालन पर अन्य देशों के विन्ानों का भारत 
के नवील विधान के साथ तुलनात्मक विश्तपण कर दिया होता, तो 
निम्स॑देह सोने में सुगन्‍ध आ जाती * 


पुस्तक की भाषा पर अंग्रेजी को छाया स्पष्ट है। भाषा कहीं कहीं 
गुट्ठल हो गई हे और उसमें प्रवाह की भी कमी है। अंग्रेज़ी के 
पारिभापिकत शब्दों में बहुत से पर्याय भारतीय विधान परिपढ़ द्वारा 
स्वीकृत पयायों से मिन्‍न हैं ओर कुछ स्थलों प जी के एक ही 


शरद के लिये कई पयाय अनिश्िचत रूप से प्रयोग किये गये हैं| 


| ओर विशेषकर विद्याथियों को इससे किचित असविधा होना 


स्वाभाविक हो है, परन्तु हिन्दों के पयावग के साय कोशक में अंग्रेजी 


न 


र- 


| पारिभाषिक शब्द्‌ दे देने के कारण, आशा हे, यह: कठिनाई काफी 
कप्त हो जायगी 
हिन्दी जगत में इस समय ऐसी पुस्तकों की अत्याधिक कप्मी है 
आअुझ विश्वास है, डा> शमी की यह पुस्तक इस कमी को पूरा करने ऊन 
_हायक होगी ओर साथ ही अन्य लेखकों तथा अध्यापकों को इस 
प्रकार को पुस्तकें लिखने को सदर प्रेरणा ग्रदान करेगी | 
न + चच्द्रनांव सप्त 
२६ अग्रल, १६४० ई० 








“_5 ५ भर 0 हर (ननलतत 

गत दीन वर्षों में मारत में क्रान्तिकारी परिवर्तन हुए हैं, विशेषतया 
राजनीतिक क्षेत्र में इनका प्रभाव भारतीयों के जीवन के प्रत्येक पहलू 
पर पड़ा ह। साहत्यक ज्ञेत्र में भी जो जाग्रति ओर उन्नति हो रही 
है उससे आशा की जा सकती है कि भारतीय भाषाओं में और 
विशषतया हन्दी भापा में, जो राष्ट्रीय भाषा मान ली गई है, साहित्य 
के प्रत्येक अंग पर नित नयी पृस्तके ग्रकाशित होंगी। जैसा कि मान- 
नीय चन्द्रभानु गुप्त ने प्रावकथन में कहा है, विश्वविद्यालय के अध्या- 
पकों का यह ऋर्व्य है (ओर में तो इसे उनका घमं ही कहँगा) कि वे 
हन्दी में उन विषयों पर पुस्तक लिखे जो विश्वविद्यालय में पाठविधि के 
हैं। लिए उपयोगी सिद्ध न हों, वरन्‌ जनसाधारण में भी ज्ञानवृरद्धि 
करने में सहायक हों । 

हिन्दी भाषा सें राजनीति विषय पर असी तक अधिक नहीं 
लिखा गया हेै। विश्वविद्यालय में राजशास्त्र का अध्यापक होने की 
हेसियत से मेने अपना यह कत्त व्य समझा कि से अपनी शक्ति का 
कुड्ध भाग हिन्दी साहित्य की सेवा में लगा दूँ । इसी कार« मेंने 
मंसार के प्रमुख देशों को शासन प्रणालियाँ' लिखने का उद्योग 
किया | इसमें सन्देह नहीं कि आरम्भ में ऐसी पुस्तक लिखने में अनेक 
कठिनाइयाँ होंगी और इसी कारण पुस्तकों में त्रटियाँ रह जाना भी 
आश्चय की बात नहीं । हिन्दी में पारिभाषिक शब्दों का उस समय 


से 


तक अभाव ही था जिस समय यह पुस्तक लिखी गई है। अआरतीय 
भाषाओं के विशेषज्ञों से हिन्दी पयोयों को जिस समय निश्चित रूप 
से स्त्री हार किया था उससे पूर्व दी यह पुस्तक तीन-चौथाई से अधिक 
मुद्रित हो चुकी थी। उन पयायां के स्थान पर मेने उन्हीं पारिभाषिक 


शब्दों का प्रयोग किया जो साधारणतया प्रचलित थे अथवा पाठकों 
की समझ में आ सकते थे, अगले संस्करणों में सबंमान्य पयायों 
का ही प्रयोग होगा। पुप्तक की अन्य त्रटियों को भी दूर करने 

बता- 


जप 

पल 

है 
+ 


का में प्रयरन करूगा। जो सज्जन इस काये में मझ त्रढ्िय 
कर अथवा अपनी बहुमूल्य सम्मते देकर सहायता दंग उनका 
ण्रे ५० 

मे आभारी हूगा | 


में माननीय चन्द्रभानु जी गुप्त को विशेषतया धन्यवाद देता हू कि 
उन्होंने अपने बहुमूल्य समय को देकर पुस्तक को पढ़ा ओर प्राक्कथन 
लिखा। में उन्हें आश्वासन देता हूँ कि अगले संस्करण सें में पुस्तक 
की ञटियों को दूर करने का प्रयाद करूगा | 


,... राजशास्त्र विभाग, 
लखनऊ विश्वविद्यालय, 
१ सई १६४० 


बरजमोहन शमों 
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हिन्दी के परम-प्रेमी तथा शिक्षा के समथकर 


गय श्री चन्द्रभानु ग॒प्त 


' मंत्री 
उत्तर जद॒रा सरकार 


लक 


का 


सादर समपित ! 


कं जड़ बाजार 
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है ब« 
# मा ०७. हल ०६५ 
लट एल हटा जा 5 मं दशा 
हल्की का है 3०, 
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अध्याय विषय पष्ठ 
9 बधानिक सरकार | । 
राज्य समाज का सबसे उनन्‍मल रण हर एज्ल सल गेलिन्नारि का आअधार--- 


दि दा ञ ८६ सन न छः दा स््ल पक दे न | 0क, ५ न 

संविधान ही सामाजिक झंगठन की रूप-रेखा का छोतक हे-- संविधान की 
4९ हे | पु 28] चर वगान प्ाधिषा ०4, कम जज गजल ४75 १ बे ्श #! 

प्रश्थिषा--संविधान की आवश्यकता-- संविधान का इतिहाउ--हंगल्ेड 





द्वि -ः ; कक दिीटद का हक कप ३08 बी 

से संविधान का विकास----असरीका में--पृरोप में -तेसरे स्थान सें--- 
श्यं हू कु > ०० ड्श रे दो धाध्मा (8६ ४५ 2» 5 जूडक “व्जरा 5, अत ५ हक 
संविधान का वर्)गोकशश--लिखित विधान केवल छक हाँचा ह--पश्म 
(5 प्र (5. पाल 32000 रण शो ही 
कलष्टला अवाच्छुदीय हं-- विव्ाव ८९ लक-नेयन्त्रश-- वध क सरकार 


आर आप 


की पर्मिषा--संविधान निमाण के विविध परकोार--सतेक्षाभनिक ओर 
स्वेच्छाचारी शासन शैली ना 

, संघ शासन का सिद्धान्त | श्द 
शजनतिक संघ के मकार (१) व्यक्तिगत संघ--(२) वास्तविक संघ--- 
(३) स्नेह शायन था अस्यायी त्ंघ--(४) अंध शासन--ऊंघ्र शासन 
की परश्माधा--लंघ किस प्रकार बनते हें--संघ्र शाह्मन को विशेषद्यायें-- 
दो सरकारों का साथ साथ रहना--शामन अधिकारा का विभाजन-- 
अवशिष्ट, समवर्ती ओर निहित शक्तियोँं-अवशिष्ट. शक्तियों 
( रिश्डापविपवाए 90४9९78 )-समवर्ती शक्तियां ((07८फ्ा7९€१६ 
70ए४८४४)--निहित शवित्रयों का सिद्धान्त, (7/02त 7909275) 
(क) दो सरकारों की नागरिकता--ख्ि) लिखित और क्लिष्ट संविधान--: 
(ग) विशेष प्रकार की न्‍्यायपालिका--(घ) सम्बन्योच्छेंद का सिद्धाल्त 

संघ शासन के अनुकूल हेतु (7) भोगोलिक निकटता--(989) आर्थिक 
लाभ---(77() राजनेंतिक हेतु--(ए) जाति सम्बन्धी ओर सांस्कृतिक 
हेतु--संघ शासन के गुण व दोष--आचाये डायसी (!2?70. [)८८४) 
की आलोचना--त्रांड की आलोचना--आचाय ल्वास्की (| ,४४:7) की 
प्रशंशा--संघ शासन का अनुभव क्‍या बतलाता हे--पाण्य पुस्तके--- 


पक न अरे 9 
३3. सरकार के स्व॒स्ूप आर कृत्य | ४४ अं 
सरकार प्रत्येक राज्य का अनिवाय अंग हें--आधक्षनिक राज्यों में सरकार 
के विभिन्‍न रूप हें--प्राचीन काल में सरकारों का वर्गीकरण--वर्णीकरण 


के दो मुख्य आधार--सरकार का संख्यात्मक सरकार का 





मात 
्र 
ख्य्ल्ललली 


जय ह्ह्ाया कै आरटटी कम अब चा४ ५ न; नि ल्नाः हि 
शुयत्सक चरकरशु+-लरकाश का आऑडुनंक चवराफण्स्ए--भनयक्षु तथा 


सिदया ऋऋतलि--भजातन्श के 


'सेदान्त--अजातन्त्र की सफलता के लिये आदश्यक यररस्थितेयां 
लनिश्कुशवा झ्॒ युद्ध करने से प्रजाइन्श हा भाप्े---अनसन्ध आग 
६ ध्टः हे 3७ घर ई ल्‍्व ३०० 3५ (६ डर 
(८ 5 कह 727० कक एल जा लटक पा हि हे 
आवबकारा का बाजशा-अजायनज्य आए अथम सद्ायदु--स्वतन्त्र वथा 
७... ०७२ ७ रे स्िक ला 
परलनत्र लरकार--आओवबान अद्या। दे रखने को आशप्राय--उ पादायों व 


5 मम आर जि तप 
अनुत्रदायां सरकार --खसरकार एक पदोदा मयठव ह--परकार के तप 


प्युः 2 न 0 5: # ॥ दुट 5 झा का ्ि पा का ला, 
अग-मान्टेशकत | /07६283 पा 25) आर अजवकार विश्ाग का लिद्धान- 
वेदान्य 5ल--विय 50 जम 6 भ ७३--ज्ियिही पदाति के गा 
बविद्यानर् स--धुदान सडक के सास ८ ३-नड़ेथुद्दी ५ पते के पशु --- 


के 


7० ब-शाबन झा अर गा किन नर !ः 
“हियूदी ते के दाघु>खवब-शालन आर दुझरा खंदुन 5, 0 जता 


हल विधान कल न «7 निद थन 

रचना कार उमा आश्रकार--व्तोान सच, की खिसनन बनदवंन 
रॉ सट्टा खिल रा, हि3,7० अमर 'ऊः कम हट धागा व है. कम 3॥ शा के ्ध्श लि नस का श 
अश्ाशलेया-अनु वाता आदानायत्व पद्धात--मंतंदाताओ। और उनके आवे- 
लिश्षियों! का जप कफ्पैंदालिका (४०८ 7 
शनध्थ। पा सम्बन्व--कलपातलकों ह 2 0] ७४६३ जरिए 


“अध्यक्षात्मक, संलदात्यक--मडजेत्र:रियद अणाली के मिद्थोंति>रेसंदात्मक 
या पाजियामेंटरों शजबन्त्र श्रणली के युण --राजवीतिक पक्ष प्रगातों 
ओर प्जातन्त्र राज्य--राज्य में लिविल मस्वित --राज्य का तीसरा अंग 
उरवीयपालिका-म्वायपालिका सता के का्य-सिद्धान्व--राज्य के क्ेब्य--- 


अल का| ७३७९ ग्रृ है प्पु च व्य कर 5 री फल | श्प्‌ 5 री] छ न] 
राज्य के फलब्या! का सअगाकरण --शाज्य केक तेल को आलशान कऋषपस--+न 


छत 


पलक मण गाज चतनान. तय 27 0 कल ध्‌ रे 7 अब गे डकिल ० ० 
लरकार के कत्तव्या की अ पुनः फहनना--पीड्य पुरुतक-त+ 
६ + ह 

४. इंगल्लेण्ड की सरकार | ८ 


फल 


सी, 


कक की 


झ््ग कि 5) श्ः झ 4 के किक च्टएण ल्जा ध्ह। दल पल लक शी त्छ्‌ं कर प्पे पाक ५ 
ब्रज शासन बयान का विकालर-टूप न  बइल।->बखकर्ंस जाो।ति---- 





ब्रिटेन में ईसाई धमें---उलफ्ोड और इंगलेंड का एक रूप हॉना-- 
बिदनगैमोट ( ए०६८०४४८४०८ ), इसको. बनावद और इसके 
कसब्य ->नोमव (]077780) काल--इंगले ड की जनता के अधिकारों 
का सैग्ना कार्य (४४४०8 (87६४) सब, १२१७ ई०--ुश्लीजिज वंश 
के राज्यकाल में इंगलेंड का शासन-विवान--ओक्सफोई् के उपबन्ध-- 
साइसन ड सानन्‍्टकाड हारा बसना का नेतूज--लाइमन को १३२६७ ओर 
३२६५ को पालियासेंट--एडवर्ड प्रथम के शासन सुधार-सन्‌ू ३२६० 
की ग्रंट पालियामेंट (77४४४ ?879772700) शत्तवर्धीय यु 
ओर पालियामेंट--नोम॑ल पुश्लीविन राजवन्शों के समय में न्याय- 
पालिका का विकास--गुलाब युद्ध (५/४7४ ०६ २०४०5) और शासन 


विधान सम्बन्धी परिवतेन--ट्यूइर वंशीय निरंकुशता की स्थापना-- 


& 4 





जज च्ध ह०म६. आहत ओ | ष््‌ श्र (कर बयर अककश। पं ले 

प्ट्श्टकाल से सारान परवय्तल--चझआाहूए पशथस आर पालय:ईमए--- रऊझ- 
४ छ्टा 2 श्ादुन ढट हा की न 200 6 दा हे "' 20 
६ के उनस्थादनां [ 359०० छ०/खन ३६४०८ ह० का क्रातति आर 
हि छूट जी पक कि नब पा 8... श्र अर है 
जाल रसूल पखेधान ७ जइआआसक्ान>- दल आफ एछहटपंबन-दा 
अत यह पलटा: द्ला प्रा वर नूतन जग दे (लिवएद 85 > 5, ० 6. 
रऊिलाक्फक। दस का ऑआरजबस-- झाठलत८ दी एद्य उहार 5 का लधलेल>ल, 
न 2 .इय [9 हा हो. शाजयाफादप्रपरफा गण जी फसिपड: श प्रा 
धन सर राज्य जारखाएर का आआा्नकांशं सा सशाजनातक पच्ता का 


आची उलाहमी के हे धर निक 5 पल के झ्‌ 
उच्भारुता राताटड। के वाहक रुधोार--कझम ३०भश्२ के सुवार-- छामा- 





जूक रुचारा को सांग-चाथ्स्ट आदोसन ( [॥2० (97050 /४४092८- 
(2 ४2. न्स्म्क है फ्रफ्स्य थी >> या चर «22 /0०४६ 75 हा ] ष सजा 5 ५ 0) शह जीत 

7) 300 22 जि इ4नप७ छू० का छिठदाय सुधार-एक्ट-स्ू 8 कई रु वार 

रन लग 0207 हा इटाल शआपपपर जल पाता है ६77 न#८छ | ड़ 

एुबंट--रााइस्ट्राबड दान श्षाफ खास व इफमई ( 577]00600 

0 * ५ 2 ५२ 585 'लीय हि 

07 32805 0८0 2665 )- स्थानीय शासन सें सुधार--बीशू 

8 5 याय पद्धति का सुधा स्थ पस्लकें 

शलाबबद के सुधार बांध परत का सुबार--प्राख्य एुस्लव: 

5 छू कक ४0 ४६ 

अंगर जी शासन-विधान के विशष लक्षण | १३० 


ड्रेज़ी शासन-विधान एक लेज्य नहीं--मग्ना काटो( 08878 (/४7॥8: 
2[5)--पिटीशन आफ राइट्स (९ट८ंध0ा 07 रि8005 : 4028) 


छा / 5 


हैपियस बंपंस पेक्ट(7790283 (07ए9एप5७ 2८:: 679)--बित्र अ 
शइट्स (977 06 7२805 ४ 4609)-दी ऐक्ट आफ खाटेलसेंट ( ।]7९ 


है 


3८0 0 3200[270070£5: 4 /()/)-दी एक्ट आफ यूनियन विद आयश रेड 


( कैट 0८६ एा पाठ छाए) 7 टांग्रादं : 4000 )--दी 
रिफासस ऐेक्ट्स (372 रिर्डा/07898 0८८8 55 4832, 46057, 
[6864 क्ाव॑ 40065 )--सि्रज्ञ न्‍्टेशनब आफ दो पीपिल ऐेक्ट्स 
(२ ९०72८४2८०४४८०07 0६06 ?९0०94९ 0८६४४ 07 958 धावें 
0928)---लछोकल गबबसेट एुकक्‍्ट्स (,0८8॥ (70ए८707720700 ४४८६६ 
० 068, 46594 शाप 4४2४)--दी जुड्ीकेवर ऐेकक्‍्ट्स ([][7८ 
्रवात्गष्पम्ट 0८६8 एम ई675, 40878, 4076 8७4 46894)--- 
दी पालियामेंट ऐक्ट ( 796 शक्वाव तार) 03८ ०0 947] 

अखिखत साौवधान--संॉविधान का लचीलापन--शासन-विधान से स्थापित 
पालियामेटरी प्रजातन्त्र-- राजनीतिक पक्त प्रशाली--अनुदार पक्त ((!0१- 
8९४००४(ए८ 78779)- अजुदार पक्ष और ईसाई धर्म-संघ--अलुदार 


पक्ष ओर समाज- श्रम पक्त [| 4027० 0/79) इंगल॑ड में राजनी लिक 


पक्त प्रशाली--प/ब्य पुस्तके--- 

चर के 5 5 (5 
पालियामेंट ओर विधान निर्माण | ३२७ 
हाउस आफ कामन्स--ग्ृह की सदृस्य संख्या--कासन्|ख में शलि- 





निशित्व--निरवाचन ज्षेत्र व निर्वाचक दल-पालियापेट को अवधि-दाउस 
आफ कामसन्स के सदस्यों का सनोनयत्र (४०7४7॥7960॥) /--+ वचन---- 
लनिरवाचन के फल की घोषणा-बहु संख्यक मतदाताओं का सताधिकार से 
वं।बत होवा-निवाचन अशणाली के दोष-विवारक सकाव-एकल लंदझसणोय 
सत-प्रणात्री (508८ | #87058/८78070 ४०0६८ 39580 ८7)-निवन्च- 
नीय ओर एकबत्रीमूत सत्र (रिट्ययटाएट बएते (पवार 
५४०002)-व्या हाउस आए कामन्ख वाम्लब में राव दरगों का अतिनिधित्य 
करता हैं १ सदन का संग्ठय-शष्यक्ष (079८४5०7) 


५४४ 


६”. के किक (2 हा के का न. थक जरा! ५ 
की सामतिया--समितियां के यक्छ की जाती हं--गंदन से के 
श्‌ः 


के नियम-सदस्था के कर्ता: फ्फ। छाप ८7 
का नथस्‍स्त-खदस्था के कंतसप (६ »03] ६77075) अर विश पा परकाए 


288 0727 
|] ह आप क्र । दमा... दाना ३, 'द्र्पा भय 
([ए०][2828)-सदन के संस्था झूपी अधिक ; आफ लाइस-- 


।] कप 9 238 अन्य हे है है के ५ है 6 ९ 
हाउस. आफ लाड से नाम दया १-पोयर बनाने का राजकीय बेशक 


5 ७० हे 
€डख आफ छाह रखे मे कान काम लाग हाओ हझ-लाइा क्र क 


री | 


व्य आता 
विशेषाधिफार-- हाउस आफ लाइमस के विशवादिकार- लाड से क्रिमका 
प्रतिनिश्चित्व करते हैं -हाउस आफ लाइप के सथार-बराइस सामिति-- 
सन्‌ ३६२६ की योजनायें--सलिजवरी की सुधार योजनाय-हाउग्प आफ 
लाइल का संगठन--हाउस आकर लाइस के करंब्य--न्यायकारी 
कत्तेब्य-- पालियामेंट के अविकार >पालियामेंट को सवोध्च साला 
सन १६३३ का पालियासंट ऐक्ट--जिया। प्रक्रिया (॥,९४५|७- 
६ए८ [70०2०4प्रा८)-विधेयक (070) और अधिनियम (3८४) में 
क्या अन्तर हे--विधेयकों के प्रकार--पालियामेंट के एक साधारण 
सदस्य का काझ--विधेयक का नोटिल--विधेयक का अथम वाचन 
( 750 रि०व78)- द्विवीय बाचन. ( 5९८०ार्व॑ २०४व१- 
॥78)--वृतीय वाचन ( १कव रिव्वताए8 )-सुद्रा विधेयक के 
लिये कार्यक्रम-दोनों सदनों का मतसेद किस प्रकार समाध किया 
जाता है--पाख्य पुस्तकें-- 

७. कायपालिका : राजा और मन्त्रिपरिषद्‌ । ३७० 
राजा--राजा नाम के लिये का्रपात्रिका सत्ता हे--इसरे राष्ट्रपतियों 
की अपेक्षा राजा की आय---अद्ञरेज़ी राजतन्त्र कानून की दष्टि में और 
वास्तव स--वास्तव मे राजा के अधिकार नियंत्रित हें---राजा और न्याय 
पालिका --राजा और विधायिनी शक्ति--राजा और कार्यपालिका शक्ति --- 
क्राइडन ओर किंग का सेद--मंत्रिए श्घिद--क्राउइन की तीन कॉमिलें --- 
क्यूरिया का प्रारम्भिक इतिहास -संज्रिपरिषद्‌ (()४0]720)-- हैनोवर 


5 


( # 9 


राजवंश के समय की केबिनेट अर्थात्‌ मंत्रिपरिषद्‌ू-केबिनेट अर्थात्‌ मंत्रि- 
परिषद्‌ की रचना-प्रधानमंत्री-मंत्रिपरिषघद्‌ का भीतरी संगठन--परिषद्‌ 
की बैठकों में उपस्थिति-परिषद्‌ में किन विषयों पर विचार होता है- 
परिषद्‌ सचिवालय का काम-संत्रिपरिषद्‌ की समितियां-अन्तरीय परिषद्‌ 
([07067 (:४०7८()--युद्ध परिषदू--(१६३६--१३४)---स्त्‌ ३६३६ 
की युद्ध परिषद्‌--सन्च्रिपरिषद्‌ और सन्त्रिमण्डल में मेद--मसन्न्रिपरिषद्‌ 
का शासन प्रणाली में स्थान--पाठ्य पुस्तकें-- 

दी व्हाइटहाल (7० ४५४४७॥६८ #2[|) । १६१ 
व्हाइट हाल क्‍या है ? --प्रशासन विभागों के अध्यक्ष--अर्थ विभाग-+- 
([फ फिटास्पुप्ट)- गृह विभाग--वेदेशिक . विभाग-श्षस 
विभाग--स्वास्थ्य विभाग ->इशिड्या आफ़िस--सिविल सर्विस--पाठ्य 
पुस्तकें--- 

अंग्रेजी न्यायपालिका | ह २०४ 
विधि शासन ( रिप९ 0 .8ए )2-“विधि शासन के अपवाद-- 
विधवि-शासन से अनुमानित नागरिक अधिकार--ञ्र ग्र जी न्यायपालिका 
के दूसरे सिद्धान्व--इ गलेंड में जूरी (पंच) अणाली--ल्धायपालिका का 
संज्षित्त इतिहास--पाट्य पुस्तकें--- 


. अगरेजो स्थानीय शासन | २१४ 


स्थानीय शासन का प्रयोजन-अ गरेजी स्थानीय शासन का इतिहास-- 
१६ वीं शताब्दी में स्थानीय शासन का सुधार--स्थानीय शासन के 
वर्तमान क्षेत्र-रूरल पेरिश ( रिपावं शिवा) )-- रूरल डिस्ट्रिक्ट 
(रिप्ावा ॥)50८६)---अथरबन डिस्ट्रिक्ट ((फ्िका0 क्‍500८४)-- 
काउन्टी ((0प07८४)--नगर बरो ((7४००9 3070प87)--बरो 
का शासन--कॉसिल के अधिकार--प्रशासन काउन्टी (3 तणांएा5 
धावए2८ (0प्79)-इ गर्लेंड.. में स्थानीय. शासन संस्थाओं 
पर केन्द्रीय नियन्त्रणश--प।लियामेंट का नियंत्रश--लनन्‍्दन का शासन 
प्रबन्ध- सिटी आफ लनन्‍्दन--काडन्टी आफ लन्दन--लल्दन काउन्दी 
कॉसिल के कर्तव्य - लन्‍्दन सेद्रोपोलिटन बरो- पाठ्य धुस्तकें-- 

डोमिनियन स्टेटस । हु २२६ 
ब्रिटिश साम्राज्य--साम्राज्य की स्थापना के आधारभूत अभिम्राय-- 
समुद्रपार स्थित साम्राज्य से इगलेंड को लाभ- डरहम की रिपोर्ट 
ओर ओपनिवेशिक नीति में परिवर्तन-- १६ वीं शताब्दी के उत्तरा्ध 
में ओपनिवेशिक नीति--सन्‌ १६३७ का साम्राज्य सम्मेलन -- १६३५ की 


हट - 


वेस्ट मसिन्‍्सटर व्यवस्था (9540प६2 ० ४/९०5६४पघा7०5४८7 ० 493]) 
उपनिवेशों में राजा का स्थान - उपनिवेशारं की बाह्य संज्ञा --उपनि वेशिक 
गवनर जनरल--पाटय पुस्तक--- 

०, कनाडा का शासन धान ग्ट२ 
शासन विधान का इतिहास - लाड डरहस की रिपोर्ट --क्विवक का प्रस्ताव 
ओर उलके पश्चात्‌ -सन्‌ $८६७ का शासव विवान--शासन विधान के 
सिद्धानत--संब सरकाए-ग्रान्‍तां पर संव सरकार का नियंत्रण -संच विधान 
मंडल-प्रथम सदन म॑ गप्रतिनिषत्व के लिद्वान्त-समीनेट का संगठन-सीनेट 
के सदस्य की योग्यताय--गवनर जनरल के सनोनीत सदस्य-सीनेट 
का संगठन और उसकी कार्य पद्धति--संबघ कायवालिका--काययपालिका 
और राजा--कनाडा की ब्रिवी कॉसिल - मंत्रिमएडल ही वास्तविक 
ऊायपालिक है-समंत्रिपरिषद की बनावबट-सिविल सर्विस-कनाडा 
को न्यायपालिका --ञ्रान्तोय सरकारें -->उनको शक्तियाँ--प्रान्तीय विधान 
मण्डल--आ्रान्तीय अध्यक्ष--शासन विवान का संशोधन--राजने तिक 
पत्त -- क्रेघषक पत्ष-श्रसिक पत्त--डदार पक्त व अनुदार पक्ष--पराठ्य 
पुस्तके--- 

१३. आस्ट्रेलिया का संघ-शासन । २६४ 
शासन विधान का इतिहास- विस्तार “व जनसंख्या--सहाद्वीप की खोज 
ओर उसमें बाहर के लोगों का बसना--आस्ट्रेलिया की संस्थायें इगलेंड 
से लाई गई --संघ शासन के विचार का आरम्भ-संब समिति के कत्तज्य 
व शक्तियॉ--सन्‌ १६०० का शासन विवान--संव-सरकार--संघ-सरकार 
को शक्तियां--संब सरकार से शासित प्रदेश--छंघ-सरकार की आर्थिक 
शक्तियां--संब विधान सखडल--सीनेट--क्या सीनेट उपराज्य ग्रभुता 
का द्योतक है--सीनेट में आकस्सिक रिक्त स्थानों का भरना-गणपूरक 
ओर सतदान--प्र तिनिधि-सदन--विधान सशडल की शक्तियाँ--दोनों 
सदनों के मतभेद सुलम्माने का उपाय--गवर्नर जनरल की सम्मति--संघ 
कायपालिका--सन्त्रिपरिषद्‌ की रचना -संघ न्याय पालिका--हाईकोरट 
की शक्तियां-- संविधान का संशोधन--संविधान संशोधन के सम्बन्ध 
में पालियामेंट पर पतिबन्ध--उपराज्य ओर स्थानीय शासन--संघ 
स्थापित होने से पू्व डपराज्य स्वतन्त्र थे--उपराज्यों को शक्तियाँ--- 
गवनर -- उपराज्यों के विधान मण्डल -- उपराज्यों की विधायिनी शक्ति--- 
न्याय संघठन- राजनीतिक पक्ष--प्रारम्भ मे पक्षों का अभाव--पत्तों के 
आधारभूत आर्थिक प्रश्न---पाट्य पुस्तकें--- 


१४७. दक्षिण अफ्रोका का संघ-शांसन | र्प६ 
शासन विधान का इतिहास--सन १६०० तक--चार स्वावलम्वी 
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उपनिवेश--संघ बनाने के अयत्त का आरस्थ--सन्‌ १६०३ की उपनिवेशा 
की कान्फ्र स--सन १६०८ की कान्फ्र स--खसन्‌ १६०६ का शासन- 
विधान--शासन-विवान की विशेषतायें--एकाव्सक, विशेषताय--संबा- 
स्सक विशेषताय-- मिला--जुला शासन विधान--संघ सरकार--संध 
विधान मंडल--सीनेट-- सीनेट के सदस्यों का निर्वाचन-सीनेट के 
सदस्यों की योग्यता--सीनेट की कार्यपद्धति--हाउस आफ असेस्बली--- 
सताधिकार ओर सदस्यों की योग्यतायें--अखेस्वली का संगठन--पालिया- 
मेंट स्वयं अपने नियम वबनातो हे--दोनों सदनों का पारस्परिक सम्बन्ध--- 
संघ कार्यवालिका--संघ न्‍्यायवालिका--प्रान्‍्वीय व स्थानीय सरकारें--- 
छासन-विधान का संशोधन--राजनेतिक पक्ष--पाख्य पुस्तकें--- 
१४५, आयरलेण्ड | 
संवेधानिक इतिहास--आयरलेंड के संबंधानिक इतिहास के चार युग--- 
आयरलेंड पर अंगरेजों की विजय--व्य डर काल--केथोंलिक व प्रो स्टेन्ट 
समपग्रदायों के अनुयाथियों में कगड़ा[--१८ वीं शताब्दी में--हीस रूल के 
लिये संघर्ष--सन्‌ १६२२ का शासन विधान--कार्यपालिका--सन्‌ १ ६३८ 
का आयर शप्टू--संविधान जनता द्वारा ही दी हुई देन--नागरिकों के 
आअधिकार--आयर राज्य की अविकार सीसा--काय पालिका राज्याध्यक्ष -- 
नासनिर्देशन केसे होता है--डस पर अभियोग केसे लगाया जाता है--- 
प्रेसीडंट की शक्तियाँ-- शक्तियां पर प्रतिबन्ध--राज्य'परिषद्‌ ((+७प्रा)८/ 
0 $5280८)--कार्यपालिका--प्रधानसन्त्री ([2 4052०८ )--- 
विधानमण्डल--राष्ट्रीय संसद ( '०६४;०79] ?िक्षा9702770 | 
प्रथम सदन--ठ्वितीय सदन--अधिनियमस केसे बनता है--मसुद्दाविधेयक--- 
दोनों सदनों के सतविरोध को दूर करना--प्रेंसीडेंट के हस्ताक्षर--संत्रि- 
आन का संशोधन--पाख्य पुस्तके--- 


का, 


2६. संयुक्त राज्य स्कृ[ृः २38 
“7 संयुक्त-राज्य अमेरिका का संघ शासन--शासन विधान का इतिहास--पू्व- 
कालीन उपनिवेश ---उपनिवेश में समानताय--उपनिवेश निवासी अंगरेजी 
संस्थाय चाहते थे--मातृभूमि के विरुद्ध युद्धा घोषणा--यह वास्तविक 
स्थायी संघ न था--फिलाडेलफिया सम्मेलन--१ ७८७का शासन विधान --: 
विधान सर्वोच्च अधिनियस हे--शासनविधान की अन्य विशेषतायें--संघ 
सरकार की शक्तियाँं--शक्तियों की सौसा स्थिर करना--संघ विधाज़- 
मण्डल --निर्वाचन क्षेत्र--मताधिकार स्थानीय प्रतिनिधित्व- प्रतिनिधियों 
का पारिश्रसिक--सदन अपनी कार्यपद्धति स्वयं निधारित करता हे--सदन 
के अफसर--सदन की समितियाँ-व्यवस्थापन कार्यप्रणाली--दोनों 


पा 
सी, 


स्पा 
3 











सदनों का पारस्परिक विशेष-दृसरा सदन--कझीनेट के सदस्य को 
योग्यताथ--सीनेट के सदस्यों को आरध्त सुविधायं--लसापति--सीनेट की 
शक्तियाँ -- सीनेट सबसे शक्तिशाली ढुसरा खद॒न है--सीनेट अपनी काये- 
प्रणाली स्वयं निर्धारित करती हे--कांग्रेस का प्रसाव-- संघ कायपालिका-- 
प्रेश्लीडट पद के लिये योग्यतायं--असीडेंट के पद की अवधि --निवबाचन 
कैसे होता है--प्रेसीडंट निर्ाचकों का चुनाव-प्रेसीडिंट और उप-प्रेसी- 
डेट की निर्वाचन-शपथ--प्रेस्ीडट का चेतन-भ्रेसीडंड अत्यन्त लोकप्रिय 
व्यक्ति होता हैं। सबसे शक्तिशाली शा्नावध्यज्ष--विधायिनी शक्कियाँ-- 
परसीडट का प्रतिषधात्मक अधिकार (४८६४० 7?0एट/2>अवप बात्सक 
अधिकार ( ५०८६० ?70फ़८। ) का महत्व --कार्यकारिणी शक्तियाँ-- 
स्वविवेकी शक्तियां ( [>58ट-८टां00470ए 0फ़टाड न यीहंट पर 
अभियोग--अ्रस्लीडंट की सन्त्रिपरिषद--सचिव प्रेसीडंट के मात संश्र 


0 ह हि 


न्यायपालिका सर्वोच्च न्‍्यायालय--न्यायादीशों की वियुक्ति--सबोच्च 
स्यायालय का अधिकार जेब्र-प्रारमस्सिक अविकार-क्षेत्र-संबियान को 
व्याध्या--सर्वोच्च न्यायालय की बनावट--अमशणशोल नन्‍्यायालय--- 
जिला न्‍्यायालय--अन्‍्य न्‍्यायालय--शासन विधान का संशोक्षन--संयु कक 
राज्य में राजनेतिक दल--पाछ्य पुसुतकें--- 


१७ संयुक्त राज्य असेरिका में उपराज्यों की सरकार । ३८० 
उपराज्यों की उत्पत्ति व विध्यस--उपराज्यों के सम्बन्ध में कुछ प्रमुख 
बात-- उपरा्य शासन-विधान--- ४६ उपशज्य शासन विधान--उप- 
राज्यों के शासन-विधानोंकी सामान्य विशेषताय--उपराज्य विधानसण्डल- 
विधान मण्डल का निर्वाचन--विधानसण्डल की अवधि>-व्यवस्थापक 
सण्डल का काय संविधान सशोधन--डपराज्यों के विधान मण्डल की 
शक्तियाँ--उपराज्यों की कायपालिका--गवर्नेश--गवनर की शक्तियाँ--- 
दूसरे पदाधिकारी---डपराज्य न्‍्यायपालिका--स्थानीय शामन--विशिन्न 
स्थानीय संस्थाय--प्रत्यक्ष ल्लोकतन्त्र-- अधिनियम उपक्रम ६ शत 
ध८०८)- लोक निर्णय - अधिनियम प्रकरण व लोक निर्णय (08- 
(ए€ था) रिर्श6ा८7)वैप्र॥))-इस ग्रणाली के दोष-- प्रत्याहरण 
( २९८०७ ) पाछ्य पुस्यके-- 





5. स्विटजरलेंड का स कक शध्३ 
शासन- विधान का इातेहास---परिदिय---निवासी---वंधानिक इतिह 
चि युग---[१) धाचीन संघ---(२) हेल्वेदि जातन्त्र---[ ३ ) 


के 
नेपेलियन काल (४) सन्‌ ॥८३६-१८४८ का संब-शासन (९) 


( & ) 

आधुनिक काल--सन $८७४ का शासन-विधान->सनव्‌ 5८७४७ के 
शासन--विधान का रूप--संविधान की प्रमुख विशेषताएँ->शक्ति 
विभाजन--केन्ड्रीय सरकार को शक्तियो--संब सरकार की आय--संघ 
विधानमणबल - हियृही.. विधान संडल--निचला सदन- सदस्यों 
की योग्यता--सदन का समापति-दूसंरा सदन--सदस्यों. की 
अवधि--सदस्यों. का बेतन--सभापति - संघ विधान- मंडल की 
शक्तियाँ--सम्मिलित. बेटकें-विधान. मंडल के उल्लेख--पंत्र--- 
सदस्यों की योग्यता--संघ का्यपालिका--फेडरल कॉसिल को वनांवट 
बिना शक्ति का अध्यक्ष--फेडरल कॉमिल को कायवाहो--ग्रशासन 
विभाग - फैडरल कोसिल का काय संचालन- विधान -- मण्डल को अनुत्तर 
दायो-- कोंसिल के अभाव के बारे में ब्राइस का मत--फेडरल कॉसिल 
की सफलता - चाँसलर-- संघ न्यायपालिका, इसकी बनावट, इसका 
अधिकार क्षेत्र, न्‍्यायपालिका को कार्यम्रणाली --राजन लिक पक्त--दलबंदी 
की मावना का अभाव - पुराने पक्त--वंतसान राजन तिक पक्त--शासन--- 
विधान का संशोधन - दो अकार का परिवतन -- अं शिक्ेशी दन- बेचा 

संशोधन के लिये लोकनिशय अनिवाय - केंटरनां की सरकारें --कंटना में 
प्रत्यक्ष जनतंत्र--केंटनों के विधानमणच्ल---शासन--विधानका संशोधन- 
केंटनों की काबयालिका--केटेनो की स्यायपालिका--केंटर्यो से स्थानीय 
शासन--कंटनों से शिक्षा प्रत्यक्ष जनत्चर [ [372८६ 22770« 
८278८५)--स्विट्जरलेंड प्रत्यक्ष जनतन्त्र का घर हे --संघर्सेलीक निर्णय--- 
कऋटनों मे लोक निशय--लोक निशुय की गुण--दोप परी क्ष -मतदातआओ 
को अयोग्यता-- लोक निशय से लास--कंघ में अधिनियम उपक्तरम--- 
कृटनां में अधिनियम उपक्रम--जनतन्त्र के सम्बन्ध मे सििस दृष्टिकोश--- 
अधिनियम उपक्रम के दोष--अधिनियस उपक्रम के ससर्थका की 
विचारघारा--पांद्य पुस्तके--- 





१६, सोवियट रूख-सस्कारू- ४२७ 
शासन-- बिवात का इतिहास--ड्ब मा को बुलानेका प्रथम प्रयत्व--ज़्ार 
की सत्त; में कीई परिवर्तन नहीं हुआ सन्‌ १६१७ की क्रांति--श्रमिकों 


का शासन--स्थानीय व प्रान्दीय सरकोर--निर्बाचन ओर प्रतिनिधित्व 
ने िप लक कर छः देशि 

का आधार-आम्य ओर फेक्टरी सोवियट--डिस्ट्रक्टसोवियट---प्रादेशिक - 

सोवियट ( ९९८६४[०008/ 50ए०९८४ )-स्वधीन उपराज्य-रूस की केन्द्रीय 

सरकार-- सोवियट न्‍्यायसंडल-छोटे न्‍्यायालय--प्रादेशिक न्‍्यायलय--- 

सर्वाच्च न्‍्यायत्लय--संघ का सर्वोच्च न्यायज्लय लोवियट शासन---विधान 

का पुनर्निर्माण-- एक विधान के विकास का अयत्न-- सन्‌ 





ण्ठ 


( ३० ) 


१६३६ का नया शासन-विधान--कुछुवर्थाक्तिक सम्सत्ति सान्‍्य की गई 
गरशिकों के मौलिक अधिकार 





ध का सगठन--केन्द्रोय सरकार को 
शक्तियौं--संघ सरकार की बनावट--सुप्रीमकोंसिल--विधान-- मंडल--- 
प्रथम सदन का लोकसभा--द्वी तीय सदन-विवान-सं हल की कार्यवाही--- 
दोनों सदनों के मसतमभेद को सुलकाना- कायपालिका--प्रेसी डियंस -- 
कॉसिल आफ कसीसास अर्थात्‌ लोक प्रबन्धक प्ररिषद---इसकी बन[--- 
वट--पश्षिद्‌ केसे काय॑ करती हँ-सोवियट रूस में न्‍्यायपालिका- 
मुत्नीस कोर्ट (50072772 (2007) इकाईराज्यों की सरकार --इकाइ 
राज्यों या उपराज्यों के बिधान-मशडल--डपराज्यों की कार्यपात्रिका 
सरकार -- कम्यूनिस्ट पार्दी--पार्टी का अनुशासन--कम्यूनिज्म के 
उद्द श्य-पार्टी का खंगठन-पाव्य पुस्तके--- 


2०. फ्रांस को सरकार | ५2५७ 


शासन विधान का इतिहास--ट्वितीय प्रजाजन्त्र की स्थापना--वृतीय 
प्रजातन्त्र-विधान सा्डल-अतिनिधि सदन ६ (फक्वााउटा ए 200फ- 
६25 )--काय पालिका:सन्त्रिपरियद्‌--संसदात्सक शासन प्रणाली की 
असफलता - पहला-- दृू सर।-- तीसरा--चोौथा-- पफाँचवॉ--छेटा-- क्रॉस 
के चतुथ प्रजाजन्त्र का शासन-विधान--शासन-विधान के सिद्धांति-- 
विधान मण्डल-- सदस्यों के अधिकार ओर उनको प्राप्त विशप सुबि- 
धाय--सदनों या व्यावहारिक रूप--आर्थिक परिषद्‌ू--चतुथ प्रजातन्त्र 
की कार्यपालिका-प्रेसीडंट-नियुक्ति करने की शक्ति-प्रेसीडेंट और 
विधान-सण्डल- प्रेसीडेंट संवेधानिक अध्यक्ष हैं -सन्पिरिपद्‌-- 
प्रधान सनन्‍्त्री की शक्तियाँ--सन्त्रिपरिषद ओर विधान सणडल-- 
शासन-विधान का संशोधन--नन्‍्यायपालिका--फस की न्यायपालिका के 
सिद्धान्त -- प्रशासन अधिनियस का क्‍या अर्थ है ?--फ्रांस में प्रशासू 
अधिनिथम का इतिहास - प्रशासन अधिनियम ओर अधिनियम शासन 
में भेद-- फ्रांस के न्‍्यायलय-एरोन्डाइजमेंट के न्यायरूय-- पुनर्विचारक 
न्‍न्यायलय--एसाइज नन्‍्यालालय ( ७5522. ()0प7॥05 )--सर्वोच्च 
पुनविचार न्यायालय, स्थानीय शासन--क्रांति के पृ+--कम्यून 
उसकी कॉंसिल की बनावट--कम्यन कॉसिल की कार्यवाही--केन्टन 


एराडाइज़मेंट--डिपाटसेंट-- पेरिस ([28775)--कीसिल की बनावट--- 


फ्रांस से स्थानीय संस्थाओं के वित्त-- सावन-- सहायक - अनुदान-- 
केन्द्रीय नियंत्रण-- प्रसी डंट ओर ग्रहसन्त्री का नियंत्रण--प्रिफेक्ट का 
निय॑त्रए--पाठय पुस्तकें -- 


२१. जापान को सरकार | घ्य८ 
देश का परिचय--शासन-विवान का इतिहास-प्राचीन काल--तोकू 
गावा -- शोगून काल--मोजो युग [|2 /८॥ £४79)--जापान में 
श्चिसी विचारों का प्रवेश-पश्चिमो विचारों का अभाव--सम्राट की 
शपथ का महत्व >जापानी संस्थाओं पर जमेनी की प्रभाव - पीयरों 
का बनाना- सन्त्रिपरिषद्‌ का संगठन--सन्‌ ३८८६ के शासन विधान 
की विशेषतायें--लिखित प्रकार--कठोरता (रि8069)0- ग्रचलित 
प्रथा का प्रभाव-सबल राजतन्त्र--केन्द्रित पद्ठति--पाश्चात्य राजनेंतिक 
संस्थाओं का अपनाना-जेनरों -सन्‌ १८८६ के शासन-विधान की 
उपक्रमा--शासन-विधान सम्राट का उपहार --सरकार की अध्यादेश 
निकालने की शक्ति--राजा की कार्यकारी शक्तियां--राजा की नन्‍्यायकारी 
शक्तियां-प्रजा के अधिकार और कत्तेव्य--सन्त्रिपरिषद्‌--डाइट--- 
थ्रिवी कॉसिल--लाडे प्रवी-सील ([,0706 7 एए $८४।)--विधान 
मण्डल हिंग्ृही प्रणाली--हाउस आफ पीयसे में निम्नलिखित «६ 
श्रेणियां के दो सदस्य होते थे---विधान मन्डल की शक्ति--आय व्यय 
पर नियन्त्रण --राजनीतिक पक्त --न्‍्यायपालिका--न्यायालय के प्रकार--- 
पच्चप्रणातची--सेनिक न्‍्यायालय--स्थानीय शासन--प्रिफेक्चर--बड़ो - 
नगर--प्राम ओर छोटे नगर-केन्द्रीय नियन्त्रश--सन्‌ १६४६ का 
शासन-विधान--नया संविधान केसे बना--संविधान में जनता के 
अफिकार-- विधान सण्डल-ह्विंगृही मश्डल--डाइट का अधिवेश न--- 
प्रतिनिधि सदन का विघटन -- कायपद्धति-- अधिनियम केसे बनते हैं (--- 
संविधान संशोधन -- कायपालिका - सम्राट---सनिव्रिपरिपद्‌--अधिनियसों 
को कार्यानिवित करना--न्‍्यायपालिका--सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति-- 
स्थानीय शासन--आर्थिक प्रावधान>-पादय पुस्तकें -- 








वंधानिक सरका 
यह कहने की आवश्यकता नहीं कि आदर्श शासन पद्धति वह नहीं जो 
सब सभ्य राष्ट्रों में वांछनीय और साध्य हो पर वह है जो जिन परिस्थितियों में 
वांछनीय और साध्य समझी जाती है उनमें उससे भ्रधिक से श्रधिक निकटवर्ती 
व द्रवर्ती लाभ होता हो । एक पूर्णप्रजातन्‍्त्र सरकार ही एसी सत्ता है जो आदरशे 
सत्ता कहलाने की अधिकारी है --( जें० एस० मिल ) 
समाज का सब से उन्नत रूप राज्य है--मनुष्य ने ्रपने जीवन के विभिन्‍न 
स्वरूपों को तरह तरह के समुदाय बनाकर व्यक्त किया है, पर समाज का राज- 
नेतिक संगठन करने में उसने मानव चतुरता की पराकाष्ठा कर दी है । इस 
प्रक्रिया में बहुत से प्रयोग किये गये । आरम्भ में पर्यटनशील टोलियों से लेकर 
पशु चराने वाली जातियां, कुटुम्ब समुदाय और अन्त में आधुनिक राजनैतिक 
समाज का विकास हुआ । ऐसे सामाजिक जीवन में ही मनुष्य ने अपना पूर्ण 
विकास पाया है श्रौर साथ-साथ उन लोगों का हित साधन किया है. जिनसे 
उसका कौदुम्बिक, सांस्कृतिक और आर्थिक सम्बन्ध हें । 
ऐसे ही समाज में, जिसको हम राज्य कह कर पुकारते हैं, सभ्यता का 
विकास, विज्ञान की वृद्धि, कला की प्रगति, सिद्धान्तों का प्रतिपादन व व्याख्या 
और प्रगतिशील मानव का निर्माण सम्भव है। 


मानव जाति अपने इतिहास के बहुत से उतार-चढ़ावों के पश्चात अपनी 
वर्तमान स्थिति पर पहुँची हैं। मानवजाति को कई घातों और प्रतिधातों के बीच 
से होकर निकलना पड़ा है। सभ्यता प्राकृतिक-मनुष्य का वह भार है जो उसने . 
श्रपन अस्तित्व की रक्षा के लिये थोड़ा थोड़ा करके लाद लिया है । इसलिस्‍ये 
संस्कृति मानव-इतिहास का विस्तुत लेख है । 


(१) 


२ प्रमुख देशों को शासन प्रगालियां 


राज्य का ऐतिहासिक आधार--मानव समुदायों का अ्रध्ययत करने 
में यह आवश्यक है कि उनकी ऐतिहासिक पृष्ठ भूमि पर बराबर दृष्टि रखी 
जाय | पर ऐतिहासिक घटनाओों की जटिलता ऐसी हें कि किसी मानव समाज 
या जाति की संस्कृति को समझते के लिये यह जातना आवश्यक हो कि बह 
समाज किन-किन विशिष्ट अवस्थायों वे परिस्थितियों में रहा हे | इसलिये 
किसी समाज के आचरण को केवल मनोवज्ञानिक आराधार पर समझा कर 
उसकी वर्तमान संस्कति के रूप को प्रतिष्ित नहीं क्रिया जा सकता । 


व्यक्ति में अपनी सामाजिक और शाथिक परिस्थितियों की बया मान- 
सिक प्रतिक्रिया होती है, इसका चाहे हमको कितना ही अधिक ज्ञान क्यों न हो 
जाय पर केवल मनोविज्ञान की सहायता से हम किसी समाज की संस्कति का 
सच्चा रूप स्थिर करते में सफल नहीं हो सकते । इसके झतिर्वित विश्व में जो 
वातावरण आदि की विविधता है, बहुत कुछ उसके ही कारण मानव संस्थाग्रों, 
उनके मूल तत्वों, प्रकारों और मिद्धान्तों में भेद है । 


विधान ही सामाजिक संगठन की रूपरेखा का द्योतक हं--मानव 
संस्थाओ्रों का सबसे अधिक व्यापक गुगा व्यवितयों आर संस्थाओं के बीच शक्ति: 
मूलक सम्बन्ध है। इस सम्बन्ध को विधान द्वारा स्पत्ट किय जाता कह । विधान 
में संस्था के आधारभत सिद्धान्तों का ही, समावेश नहीं होता पर उसमें 
राजनेंतिक संगठत की रूपरेखा भी निश्चित कर दी जाती है । अर्थात उसमें 
यह स्पष्ट कर दिया जाता हैं कि सरकार क्रिस प्रक्रार बताई जायगी और 
उसका कार्यक्रम किस प्रकार का होगा । मानव-इतिहास के भिन्‍न-भिन्‍त विकास 
युगों में विभिन्‍त शासन पद्धतियाँ प्रचलित रही हें | पुरानी और ग्ाजकल की 
शासन पद्धति का सबसे प्रमुख भेद यह है कि जहाँ प्राचीव काल में लोगों की 
कुल संख्या का एक बहुत थोड़ा अंश राज्य कार्य में सम्मिलित होता था वहाँ 
श्रव प्रवृत्ति यह हूँ कि राज्य कार्य में सम्मिलित होने का अ्न्विकार प्रत्येक ऐस 
पुरुष या स्त्री को हो, जो परिपक्व बुद्धि रखता हो और प्रत्येक समह या जाति 
का हो, अर्थात्‌ जो राज्य-निष्ठ हो । द 


इससे स्पष्ट है कि प्रत्येक राज्य अपने लिये ऐसे विधान की रचना करता 
हैं जो उसकी भौगोलिक, आशिक, सामाजिक तथा राजनैतिक परिस्थितियों के 
अनुकूल हो | ये परिस्थितियां सव॑ जगह एकसी नहीं हैं इसलिये सब राष्ट्रों के 
विधान भी एक से नहीं हैं । इसी विभिश्नता के कारण भिन्न-भिन्न शासन प्रगालियां 


नधानिक सरकार 


अर 
मी 


संसार में प्रचलित हैं । किसी भी मानव समृह की समृद्धि अधिकतर उसके राज- 
नेतिक संगठन ओर झासन पद्धति पर निर्भर है। आचार्य बर्क ने कहा था कि 
“सरकार मानव वृद्धि का वह ग्ाविष्कार है जिसको उसने अपनी ग्रावश्यकताओं 
की पूति के लिए बनाया है, मनुष्यों का यह सैंसशिक अश्रप्िकार है कि यह वृद्धि 
या अनुभव-जन्य ज्ञान उसकी इच्छाग्रों की पूति होने की उचित व्यवस्था करे । 
इस कथन मे वृद्धि या अनुभव-जन्य ज्ञान शब्द महत्वपूर्गो है । यदि कोई सरकार 
वबद्धिमाना के ग्रनभव-जन्य ज्ञान पर भश्राधारित नहीं ह ओर व्यक्तियों की आव- 
दइ्यकताग्रों को पुरा करने में असमर्थ हैं तो वह सरकार एक कौडी की भी नहीं | 
कजिन ((0ए७7) का यह कथन सत्य है कि व्यक्तियों पर शासन उनकी 
सेवा करके ही किया जा सकता हैं, इस तियम में कोई अयवाद नहीं मिलता 

शासन करना और सेवा करना य द्ानों विरोची बातें मालम होती है पर निम्संदेह 
ये शासन की आवनिक कल्पना को द्योतक हैं । इस कल्यना को तब तक कार्यरूप 
में परिगत करना कठिन हैं जब तक राज्य ओर व्यबित के सम्बन्ध को, उतकी 
निविरोध एकता की नींव पर, दढ़ता से व स्थायी रूप में नहीं स्थिर किया जाता । 
मानव सुख के लिये केवल यह पर्याप्त नहीं क्रि किसी विशेष समय पर ऐसी सर- 
कार है जो सब प्रकार से अ्रच्छी हैं। उसके लिये इस बात की आवश्यकता है कि 
सरकार का संगठन किस प्रकार होता है और सासन पद्धति कंसी है । हम आचार्य 
पोप के इस कथन का आजकल बिल्कुल आदर नहीं कर सकते कि सर्ख ही शासन 
पद्धति के बारे में लड़ते-भिड़ते हैं, जो सरकार अच्छा शासन करती है वही अच्छी 
है । सरकार में कौन-कौन व्यक्ति शासन सत्र को हाथ में लिये हये हैं और शासन 
प्रशाली कसी है /इन दोनों का उतना ही महत्व है जितना कि उनके शासन प्रवन्ध 
की अच्छाई या बुराई । इससे स्पप्ट है कि राज्य में ऐसा संगठन होना चाहिये, 
जिसमें शासितों के ही हाथ में राज्यशक्ति हो और वे अ्रपत्ती वृद्धि के श्रनसार 
टस शवित का संचालन करने में स्वतन्त्र हों। आत्म अ्नशासन से ही जीदल 
सुधरता हैं और राज्य का उद शय जीवन को सुधार कर उन्‍्तत करना है । आात्म- 
अनुशासन राज्य संगठन में तभी होगा जब सरकार लोक प्रितिविधियों की 
होगी और वह लोकसम्मति से ही शासन करेगी, श्रर्थात्‌ जब प्रजा का सरकार एर 
पूर्ण लियंत्रण होगा । प्रजातस्त्रात्मक शासन में यह आवश्यक है कि राज्य शक्ति 
को लोकहित की दृष्टि से मर्यादित कर दिया जाय और इस पर नियंत्रण रखा 
जाय । इसी उद्ू दय से आ्रावुनिक सरकार किसी विधान से मर्यादित रहती है । 


५ (्‌्‌ 


संविधान की परिभाषा--प्रसिद्ध राजशास्त्री ब्राइस ने कहा है कि किसी 
राज्य या राष्ट्र का संविधान वे नियम या विधि हैं जो उसकी सरकार का 


प्रमुख देशों की शासन प्रणालियां 


रूप निद्चिचत करते हें और इस सरकार के नागरिकों के प्रति वया कर्तव्य हैं 
प्रौर क्या अधिकार हैं इतका निर्णाय करते हैं | पैली (29०9) के अनुसार किसी 
देंदा के विधान से उत निबे-्धों का निर्देश है जिनका सम्बन्ध, देश के व्यवस्थापक 
मण्डल के नाम-रूप, व्यवस्थापक-मण्डल के भिन्‍न-भिन्न श्रवयवों के पारस्परिक 
सम्बन्ध और न्यायालयों के बनते व उनके अधिकार क्षेत्र से है । विधान राज्य 
अधि का ही एक प्रमुख विभाग है जिसको दूसरी विधियों से इसी श्राधार पर 
पृथक किया जा सकता हे कि वह राज्य संगठन के एक प्रमख व महत्वशाली विषय 
से संबंधित हे, जिनसे राज्यशक्ति के सूत्रधारों का परिचय और उनके पारस्परिक 
सम्बन्ध का तियमव होता है, या जो उस रीति का क्रम निर्णाय करते हैं जिसमे 
राज्यसत्ता या सत्ताधारी अपने अधिकारों का प्रयोग करते हैं | गिलक्रिस्ट ((97|- 
८ा।7य5४) ने उन लिखित या अलिखित विधियों को संविधान कहा है. जिनसे 
सज्यसत्ता के संगठन की रूप-रेखा निश्चित होती है या जो सरकार के विभिन्‍न 
अंगों में राज्यशक्ति-वितरण को तथा उन सिद्धान्तों को निश्चित करते हैं जिनके 
अनुसार इस राज्यशक्ति का संचालन हो । यह स्पष्ट है कि संविधान में हमें 
किसी समाज की उन राजनीतिक संस्थाश्रों का चित्र देखने को मिलता है जिनमें 
रह कर उस समाज के व्यक्ति अपना जीवन विताते हैं । इस चित्र में केवल मोटा 
आकार ही दिखाई देता है, उसके भीतर भरे हुये विविध रंग दिखाई नहीं पड़ते । 
इन रंगों को समझने के लिये हमें कुछ और प्रयत्न करना पड़ेगा । हमें उस राप्ट्र 
की सामाजिक और आशिक परिस्थितियों का अध्ययन करना पड़ेगा 
छेस्कति की परम्परा जाननी होगी और उसके प्राचीन इतिहास क॑ 
अर अपनी दाष्ट डालनी पड़ेगी । 
संविधान की आवश्यकता--मानव इतिहास के लम्बे समग्र में कई 
युग हु जिनकी अपनी-अपनी पृथक विश्ञेपतायें रही हैं । सुदूर अतीत 
_ काल में जिसका थु थला ज्ञान अब हमें पुरातत्व्ञों के परविशेषज्ञों या आ्राविष्कारों 
से होता जा रहा है, हमें कठिनता से कोई ऐसे नियम मिलते है जो मन॒ष्य की 
अतिभा या कतंव्य शक्ति के परिचायक हों । कदाचित वह समय ऐसा था जब दंड 
का जोर था ओर मत्त्यन्याय की प्रवलता थी | अर्थात्‌ जैसे बढ़ी मछली छोटी 
प्रछली को खा जाती है उसी प्रकार एक व्यक्ति इसरे को कुचल कर अपना 
हित साधन करता था। ऐसी अवस्था में जो अधिक शक्तिशाली था बही 
अपनी जीवन-रक्षा कर सकता था। सबसे शक्तिशाली जीव ही की 
जीवन संघर्ष में जीत होती है, उस समय निस्सन्देह व्यावहारिक रूप में 
दिखाई पड़ता होगा । उस समय में सिद्धान्तों व नियमों का शासन न होता 


उसकी 
पष्ठभमि 


वेध[निक सरकार है 


था, पुरुष विशेष ही शासन करता था। उसकी आज्ञा का पालन इसलिए किया 
जाता था क्योंकि वह अपने बल प्रयोग द्वारा दूसरों को अपने आरधीन कर 
निरंकुश होकर उनसे काम करा सकता था और अपने नियन्त्रण में विशिन्‍न 
वर्गों या व्यक्ति समहों को रखने में समर्थ था | पर जेसे जेसे मानव बुद्धि 
का विकास हुआ और बर्वर मनुष्य सभ्य हथ्रा, शताब्दियों पश्चात्‌ जब देह-बल 
के स्थान पर व॒द्धि-वल व विवेक की प्रधानता हुई, तब एक नए युग का श्री 
गगोश हुआ और मानव ने उस युग में पदार्पणण किया । इस नये युग में प्राची 
क्रम बिलकुल उल्टा हो गया और पुरुष विशेष के स्थान पर नियमों का शासन 
होने लगा । राजा के साथ साथ समाज के दूसरे व्यक्ति भी शासन में भाग लेदे 
लगे । इसी समय वैधानिक सरकार की भी उत्पत्ति हुई ओर शासन कार्य द 
उसकी पद्धति वृद्धि गम्य होने लगी । 


संविधान का इतिहास--यूरोप में सबसे प्रथम यूनानी दाशनिकों ने इस ओर 
ध्यान दिया कि राज्य का रूप क्या होना चाहिए। उन्होंने राज्यतन्त्र के मुल- 
तत्त्वों पर विचार किया और उन तत्त्वों के अनुसार राज्य का संगठन कंसा होना 
चाहिये, किन व्यक्यों के हाथ में राज्य शक्ति रहनी चाहिये और उनको उस 
शविति का किस उद्देश्य से प्रयोग करना चाहिये, इन सब बातों की विस्तृत विवें- 
चना की । प्लेटो गश्रोर विशेषकर अ्ररस्तू ने विभिन्‍न राज्य संस्थाओं का वर्गीकरण 
किया और उस वर्गीकरगा के आधार भूत सिद्धान्तों को बतला कर उन राज्य 
संगठनों की आलोचना को । उन्होंने यह स्थिर किया कि राज्य में किन नियर्मों की 
आवश्यकता होती है। उनके परचात्‌ पन्द्रह शताब्दियों तक बरावर यह प्रयत्न होता 
रहा कि राज्य को एक सुसंगठित संस्था किस प्रकार बनाया जाय जिसके निवासियों 
में सामाजिक और सांस्कृतिक विरोधाभाव हो और जो सद्भाव और प्रेमपूर्वक 
मिलकर रह सके। ऐसे राज्य संगठन का विकास धीर धीरे हुआ । जागीरदारी प्रथा 
के समाप्त होने पर एक नई विचार-धारा का आविर्भाव हुआ, जिसने निरंकुश 
शासन की जड़ हिला दी श्र राज्य के प्रति प्राचीन मनोवृत्ति ऋन्तिकारी हल 
चल और परिवर्तन कर दिया । उस हलचल के फलस्वरूप राजनैतिक जीवन को 
ये ज्ञात व ज्ञातव्य सिद्धान्तों के आधार पर सुदृढ़ बचाने में बड़ा प्रोत्साहन मिल | 


यूरोप में इंग्लैप्ड ऐसा देश था जहां सबसे प्रथम प्रजा के अ्रधिकारों 
की प्रधानता को मान्य कराने का प्रयास किया गया और इस विचार को दढ् 
बनाया गया कि राज्य में प्रजा का ही अधिक महत्व है और राज्य-कार्य लोक 
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सम्मति से ही चल सकता है और चलना चाहिए। इसलिए वेधानिक शासन 
पद्धति का जन्म पहले पहल इंगलैण्ड में हुआ । उसके पश्चात्‌ इसका प्रचार यूरोप 
के दूसरे देशों में, अमरीका में और विद्वव के दूसरे राष्ट्रों में हुआ और यह पद्धति 
सवेत्र अपना ली गयी । 


वैधानिक सरकार इसलिये ऐसी शासन पद्धति है जिसमें नियमों के 
अनुसार शासन कार्य होता है । शासकों की सनक, व उनकी स्वेच्छाचारिता 
की प्रभुता नहीं होती वरन्‌ प्रजा! के योग-क्षेम का विचार ही राजनैतिक संगठन 
की रूप रेखा निश्चित करता है । इतना ही नहीं, प्रजा थोड़ा या बहुत राजकाज 
में भाग लेती है और राजनीति, शासन नीति ठथा शासकों पर अपने वियंत्रगा 
रखती है । 


इंगलैए्ड में संविधान का विकास- इंगलैण्ड में 'कन् टीट्यूशन' था 
संविधान शब्द का प्रयोग सबसे प्रथम उन प्राचीन प्रचलित रीति-रिवा्जा के 
लिये किया गया था जिनकी वहां के तत्कालीन राजा ने इझपनी परिषद की 
सम्मति से घोषणा की थी । हैनरी द्वितीय ने सन्‌ ११६४ ई० में ऐस नियमों 
का प्रचार किया जिनसे उस समय की लौकिक शोर धामिक न्याय मसंस्थाग्रा का 
यू।रस्परिक सम्बन्ध निश्चित हुआशा। ये नियम क्लेरण्डन के कन्स्टीट्यूबर्स 
((:070587प६078 ० (727९४७५०7॥) के नाम से प्रसिद्ध हैं । ये कोई नये 
नियम न थे जिनका नये सिरे से निर्माण किया गया था। वे तो केवल पूरानी 
प्रचलित प्रथायें थीं जिकको लिखित रूप में लाया गया था आर यथाबिधि 
घोषित कर दिया गया था | यही बात उन प्रविधानों के सम्बन्ध में भी लाग 
होती है जिनकी घोषणा १२१५ ई० में जोन नामक राजा से उसके जागीरदारों 
ने करवाली थी। मेग्ता कार्टा (७४३ (३758) में ऐसी ही मौलिक या 
प्राथमिक रीति रिवाजों का विस्तृत वर्णान था । इस प्रलेख में केवल उन शानि- 
रिवाजों की परिभाषा कर दी गई थी । कोई नये नियम या विद्ियां श्रतिपादित 
नहीं किये थे । इनको भी क्लेरेण्डन के कब्स्टीट्यूशन्स के समान रत्ीमीद के 
कन्स्टीट्यूशन्स ((707500प6075$ 07 रिपरा09४7:€४७) कह सकते 
हैं । दोनों में कोई विशेष भेद नहीं है । पर इनका महत्व इसलिये माना जाता 
है कि उनके द्वारा राजा ने जो रीति रिवाजों एवं परम्पराओं के सामने आात्म- 
समर्पण किया उससे वेधानिक सरकार का यूरोप में बीजारोपणा हुआ । यह सिद्धान्त 
मान लिया गया कि राज्यतंत्र का आधार लोकसम्मति हैँ । परन्तु ग्राने वाली 
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शताब्दियों में जो शासन नीति इंगलेंड में मान्य हुई उसके आधारभूत सब 
सिद्धान्त इन विधानों और अविकार पत्रों में वशित नहीं हैं । समय-समय पर इन 
प्रलेखों में पारिभाषित रीति--रिवाजों एवं परम्पराओं को दूसरे विधानों द्वारा 
स्वीकृत किया गया श्र उनमें नये सिद्धान्तों को जोड़ दिया गया । ये दूसरे 
विधान, आक्सफोर्ड के प्रविधान ( [76ए5073 ० ()>-<6070 ) सन 
१२५८ ई०, मार्टमेन का विधान (5६रप८ ० /०/४णशव्षा) सन्‌ १२७८ 
ई०, विन्चेस्टर का विवात ( 8(80परा९ एा ४५४[7८ां2८5४९४ ) सन्‌ १८५ 
ई० आदि के नाम से प्रसिद्ध हैं। इनके पश्चात्‌ सन्‌ १६४७ ई० में क्रौमवेल के 
सिपाहियों ने एक जनता का करार (3572९८॥7८7४ ००६7४ 7९०[०) 
बनाया और १६५३ ई० में ऋमवेल ने एक शासन विलेख ( [0857 प॥ ८70४ 
0 (7907ए27777270) घोषित किया । यह अ्रन्तिम विलेख एक विधिवत्‌ लिखा 
हुआ सम्पूर्णा संविधान था । इसमें संविधान के अन्तर्गत जो प्रमुख बातें आती हूँ 
उनका विस्तृत वर्गन था और विधान मण्डल तथा कार्यपालिका के अधिकारों 
का उल्लेख कर दिया गया था । इस संविधान के द्वारा एक अंगरेजी प्रजातंत्र 
राज्य की स्थापना करने का विचार था, जिसके व्यवस्थापक अधिकार एक 
विधान मण्डल को और एक आजीवन राष्ट्रपति को सुपुर्द थे। पर यह संविधान' 
पालियामेंट ने कभी स्वीकार नहीं किया और क्रौमवेल की मृत्यु के पश्चात्‌ जब 
फिर राजतंत्र की स्थापना हुई तब सम्राट ने केवल यही घोषणा की कि इगलेंड 
का शासन फिर से उन्हीं मौलिक रीति-रिवाजों के आधार पर होगा जो प्राचीन 
काल में राज्य में प्रचलित थीं । इस प्रकार लिखित और निर्मित शासन विधान 
के अनुभव का अन्त हुआ जिसका इंगलेण्ड के इतिहास में दूसरा उदाहरण नहीं 
मिलता यह सन्‌ १६५३ ई० का विधान यूरोप के लिखित विधानों में सबसे 
प्राचीन माना जाता है । इसके पूर्व इंगलेण्ड की प्रजा को लिखित शासन विधान 
का अनुभव न था । इसी लिये तत्कालीन परिस्थितियों में उसका ग्रन्त भी तुरन्त 
ही हो गया और उसकी जड़ जमने न पायी | 


अमरीका में--सन्‌ १७७३ की स्वतन्त्रता की घोषणा के बाद जब १३ 
अमरीकी उपनिवेश यह निश्चय करने बेठे कि उनके राष्ट्र का संविधान कंसा 
हो ग्रौर यह निर्णय क्या कि संविधान लिखित हो, उस समय उनके मन 
में उसी १६५३ के शासन विधान का चित्र खिचा हुआ था जो क्रौमवेल 
ने घोषित किया था | उनकी लिखित संविधान की कल्पना इसी पर आधा- 
रित थी। संविधान या “कन्स्टीट्यूडन” शब्द का प्रयोग वे सत्रहवीं शताब्दी 
के आरम्भ से ही अपनी मौलिक विधियों के लिये करते चले आा 


८ प्रमुख देशों की शासन प्रशालियां 


रहे थे, विशेषकर उन विधियों के लिये जिनसे उनका शासन संगठन प्रतिबन्धित 
था | इसी ताम का प्रयोग उन्होंने स्वतस्त्रता की घोषणा के पश्चात्‌ उसने शासन 
विधान के लिये किया जो उत्होंने नये राष्ट्र के लिए अपनाया | इस प्रकार 
लिखित संविधान का जन्म सर्वप्रथम अमरीका में हुआ । पर संविधान या 
'कस्स्टीट्यूशन' हाव्द का जन्म-स्थान इंगलैण्ड में ही है | अमरीका के १३ प्रदेशों 
ने उसे वहीं से लिया और उसको अधिक निश्चित रूप देकर अपनाया । अम- * 
रीका की देखा देखी श्रौर राष्ट्रों ने भी उस शब्द का ज्यों का त्यों प्रयोग करना 
आरम्भ कर दिया। दक्षिणी करोलीना प्रदेश का शासन-विधान लाक 
([,0८:८) नामक राजनीतिज्न ने लिखा था और रोजर विलियम्स (२०९८ 
ए५]]]9775) ने रोड द्वीप (२000० [59700) का संविधान बनाया था | 


यूरोप सें--अमरीका के पश्चात्‌ लिखित संविधान बनाने का दूसरा 
प्रयत्न फ्रॉस में किया गया । फ्रांस की राज्य क्रान्ति के समय १७६९१ ई० में एक 
लिखित शासन तेयार क्या गया जो एक वर्ष थे कम ही चल सका । उसके 
समाप्त होने के बाद सन्‌ १७६४२ से सन्‌ १८१५ ई० तक कई लिखिल संविधान 
तेयार हुये किन्तु समाप्त हो गये। जमंनी में भी लिखित विधान का प्रचार 
| हथ्ा और शायद इस प्रणाली को वहां फ्रांस की राज्यक्रान्ति से प्रेरगा औोर 
प्रोत्साहन मिला । सन्‌ १८१४ से लेकर सन्‌ १८३० ई० तक जर्मनी के छोटे- 
छोटे कुछ उपराष्ट्रों ने लिखित संविधान पद्धति अपनाई थी किन्तु जमनी में 
लिखित संविधान की प्रथा ग्रसफल ही रहो १८३० ई० में जब वेलजियम 
का नया राष्ट्र स्थापित हुआ तो वहाँ लिखित विवान का निर्माण हुप्मा। टोन 
के आधीन दक्षिणी अमरीका में जो उपनिवेश थे उन्होंने भी स्व॒तन्त्र होने पर 
वेंधानिक शासन पद्धति अ्पनाई और लिखित संविधान तैयार किये । यरोप में 
ओर भी कई राज्यों में लिखित विधान की प्रगाली को सन्‌ १८४८ ७ की 
ऋान्ति से अधिक प्रोत्साहन मिला । प्रशिया और इटली में तभी से लिखित विधान 
की प्रथा आरम्भ हुई । सन्‌ १८७० ई० के लगभग जो सप्ट्रीय एकता की भावना 
जागृत हुई शोर जिसके फलस्वरूप जर्मनी के छोटे छोटे राज्यों का एक राप्ट में 
एकीकरण हुआ, उससे भी कई लिखित संविधानों का जन्म हुआ । इनमें आस्टिया- 
हंगरी और जर्मन साम्राज्य के लिखित विधान उल्लेखनीय हैं । 


बिक कर, में च् ्क हे 
दूसरे स्थानों में--सन्‌ १८८९ में जापान में एक लिखित शासन विधान 
की घोषणा हुई श्रौर जापान राज्य भी वेधानिफ राज्यों में गिना जाने लगा । पिछले 


वेधानिक सरकार हे 


कुछ ही वर्षों में टर्की, ईरान, चीन, मिश्र और ईराक में लिखित संविधान 
बनाये गये | सन्‌ १६३२ ई० में स्थाम में भी लिखित संविधान बना । 

इस प्रकार लिखित संविधान बनाने की जिस प्रथा का अमरीका में सन 
१७७६ में सूत्रपात हुआ वह बढ़ते बड़ते सारे संसार में फैल गई । संयकत राष्ट्र 
अ्रमरीका का शासन विधान वहाँ के कुछ उपराष्टों के बिधानों को छाटकार 
संसार म॑ सबसे पुराना लिखित संविधान है ओर यद्यपि सन्‌ १७८६ से लकर 
जव उसको पहले पहल कार्यान्वित किया गया तब प्राय: १६७ बर्ष का समय 
बीत चुका हे पर भ्रव भी वह वेसा ही कार्यान्वित हो रहा हैं। उस लम्य 
समय में उसमें केवल थोड़े से संशोधन ही आवश्यक समरभे गये हैं । 


संविधानों का वर्मीकरण--अलिखित संविधान से साधारगातया यट 
भास होता है कि वह संविधान अ्रस्पप्ट और अ्रनिश्चित है । पर अस्पष्ट या 
अनिश्चित होना अलिखित विधानों का कोई आवश्यक गुण नहीं है उदाहस्ग के 
लिये, इंगलेंड का संविधान यद्यपि लिखित विधानों की श्रेगी में नहीं आला पर 
उसके प्रतिवन्ध कुछ वातों मे लिखित विधानों की अपेक्षा अधिक निश्चित एवं 
स्पष्ट हूं । भाषा में चाहे वह श्रनिश्चित हो जाय पर नागरिकों के मन में बड़ 
स्पप्टतया लिखित है| इसलिये लिखित और अलिखित विधानों का विभे 
अधिक महत्व का नहीं है । यदि उस विभेद को विक्रसित या अधितनिर्या 
संविधान कह कर प्रकट किया जाय तो अधिक उपयवत रहेगा। टंस्लैंड के गि 
विकसित संविधान की जड़ प्राचीन प्रचलित रीति रिवाजों एवं प्राय: सत्र सान्‍्य 
परम्पराओं में होती है और धीरे धीरे उनका विकास होता रहता है | ट्सके 
विपरीत बनावटी विधान किसी एक समग्र सम्पू्ग अर गा सहित क्रियी शासन 
या संविधान सभा के द्वारा बनाया जाता है । इंगलैग्ड और टेंगरी का थासन- 
विधान विकसित संविधानों की शेणी में है | पर यह भेद भी प्राय: स्पाड सही 
होता | विकसित विधान में भी कुछ अंग आाधनियमित विधान के समान खोने 
९ दलाड से सग्ताकाटो (१२१५) और हंगरी से गोल्देन बन (१२०२) 
बनावटी व्यवस्थायें थीं जो इन दोनों देशों के अपने अपने मं विधान को अंग 
समझो जाती हैं। इसी प्रकार अधिनियमित संविधान भी कोई विल्लूडल नई 
वस्तु नहीं होती हैं । कोई भी अधिनियमित संविधान ऐमा नहीं हे जिसके 
नियमों को एक निर्दिष्ट समय में किसी व्यक्तिसमर या सभा ने केवल ताहिवग 
भ्रोर वेज्ञानिक दृष्टि से बिलकुल नये ढंग से बनाया हो | संयुक्त राष्ट्र ग्रमरीका 
का लिखित संविधान भी बनना सम्भव न होता यदि पहिले ही से झासन सम्ब- 
न्थी कुछ प्रथायें प्रचलित और मान्य न होती । इसके अतिरिक्त अधिनियमिल 


१० प्रमुख देशों की शासन प्रगगालियां 


संविधान जिस दिन बन कर तेयार होता हैं उसी दित से उसमें विक्रास भी 
होने लगता है । कुछ समय के पश्चात्‌ संविधान के तत्वों के अनुकूल हीं 


कुछ रूढ़ियाँ और परम्पराएं उत्पन्न हो जाती हैँ. जो उसके विकास में योग देती 
हैं । इसलिये कोई भी संविधान न पूर्णा रूप से विकसित होता दे न अधिनिय- 
मित रूप से बनावटी । उसमें दोनों प्रकार के संविधानों के गूगा पाये ज ने हें । 
संविधानों का वर्गीकरण इस आधार पर भी किया जाता है कि संविधान 
में संशोधन सगमता से हो सकता है या कठिनता से । जिस संबिधान में संगाधन 
सीधे सादे ढंग से सुगमता से थोड़े समय के भीतर हो सकता :हैं उसे लचीला 
(72570]2) विधान कहते हैं। इसके विपरीत जिस संविधान में परिवर्तन 
करने के लिए ऐसा पेचीदा ढंग अपनाना पड़ता है कि संशोधन करना कठिन डे 
और उसमें अधिक समय और कप्ट उठाना पड़े उसे क्लिस्ट ([र 653) संविधान 
कहते हें । संयुक्‍तराष्ट अमरीका का विधान क्लिप्ट संविधान हैं, उसमें परिवर्तन 
करने का क्रम बड़ा पेचीदा और लम्बा हैं ओर संगोधन करने में कई कठिनाइयों 
का सामना करना पड़ता हें। इंगलेण्ड का दिधाल और इटली व हंगरी के 
विधानों में उसी रीति से परिवर्तत हो जाता है जिस टीति से साधथारग कानन 
बनते हैं । इन देश में विधान को बदलना उतना ही सहज है जिलना कोर्ट नया 
. कानून बनाना या पुराने कानून में संगोबत करता सहज है । हल दोनों प्रकार 
के संविधानों के बीच में एक ऐसे प्रकार के संविधान भी £ जिनमें साप्ठ की 
विधान मंडल सभा को संशोधन करने का अधिकार है पर एसा करने के लिये 
एक विज्वप श्री अपनाई जाती हैं जो साधारण कानून बनाने बाली झली से 
अधिक दुप्कर होती हैं। इस श्रेणी में फ्रांस, जमंनी और आस्टिया के संविधान 
आते हैं । 
दपि लचीले और किलिष्टि संविधानों का भद महत्वपूर्गा है पर आवश्यकता 
अधिक महत्व उसको नहीं दिया जा सकता | कोई भी संविधान चाहे कितना 
ही क्लिष्ट क्‍यों न हो पर उसमें फिर भी संशोधन हो सकता हैं झोर लबीले से 
लचीले संविधान को संशोधित करने में कुछ न कुछ रुकावट होती हें । यह कहा 
जाता हूँ कि अमरीका के एक राष्ट्रपति ने एक समय यह कहा था कि ग्रम रीका 
का शासन-विधान किसी पुरुष के छोठे कोट के समान है, जिसको आगे से कस 
कर बटन लगाया जाय तो पीठ पर से फट जायगा । अमरीका के संविधान का 
ऐसा चित्रण ठीक नहीं प्रतीत होता । केवल विधिवत संशोधन ही संविधान के 
परिवर्तन करने का अकेला ढंग नहीं है । उसको समथानकल और स्थिति के 
उपयुक्त बनाने के लिये बहुत सी शैलियां हैं । विधिवत संशोधन तो उनमें से 


तु 


बेचे निक सरकार के 


केवल एक ही है। संविधान का धाराप्रों की. उस से बा के। मल तत्वों झार 

ले भावनाओं के अनकल ही स्थाययालिका भी ऐसी दवाख्या किया करता £, 
जो यदि न की जाय तो राज्य की स्थिति के बदलने बर सावधान का भी विाषबन 
बदलने की आवश्यकता पढ़ जाय। संविवान राज्य संगठन के चिजर का सादा 
मोटी रेखाओं को निश्चित ऋर देता हैँ । दिन प्रति।दन के समस्यात्रा का सामना 
करने के लिये वैधानिक ढांचे के अन्तर्गत बहुत सी व्यावहारिक बाल करनी 
पइती हैं । इनका आधार परम्परा और रूढ़ियाँ रहती हूं । यह राहियां आर 
परम्पराएँ कभी कभी विधिवत विधान-संशोध्न के स्थान की पूर्ति कर देता £ । 
अर्थात्‌ परम्परा के आधार यद बहुत सी बातें कर दी जाती हैं । सद्यि संविधान 





में उनके सम्बन्ध में कोई अ्नच्छेद उल्लिखित नहीं होते । सन्‌ १७८६ से लेकर 
संयुक्त राष्ट्र श्रमरीका के संविधान में केवल २१ विश्विवत संजोवन हुये #&, पर 
ग्रनेकों वार न्यायालय की व्याख्या द्वारा उसके अनच्छेदां के अभिष्राय मे गरि 
वदतेन कर दिया गया है। यदि इस दष्टिकोशा से देखा जाय तो संयकत रा 
ग्रमेरिका का संविधान इंगलेण्ड से श्रधिक बिलिप्ट नहीं हैं । किसी भी शविनशाली 
और प्रगतिशील राष्ट्र को अत्यन्त विलप्ट संविधान बांछनीय नहीं होता । यदि 
संविधान का विधिवत्‌ संशोब्न दुसाध्य होता हैं तो वह़ शाप्ट्र अपने रबिशान का 
दूसरे तरीकों से बदलने का कोई न कोई मार्ग हृंढ लेता है । एस ग्थिा 
अमेरिका में थी । जब विधान की बदलना सरल ने गमझा गया तो यहां के 
सर्वोच्च न्यायालय ने सहायता को श्रोर समय समय वर जब संविधान सम्बन्धी 
प्रश्न उसके सामने प्रस्तुत किये गये तो उतसे संविधान की धाराओं का ऐसा 
व्यापक अर्थ निकाला कि विधान में संशोधन करने की ग्रावश्यकता हरी न रही । 
मूल अनुच्छदों के अन्तगत ही उच प्रश्नों का लोकटित के झनकाल निबटाश कर 
दिया गया। सरकार को संविधान में संशोधन करने के लिए कदम ने उठाना 
पड़ता । संविधान का क्लिप्ट श्रथवा लचीला होना, जिस लोक समाज का बह 
संविधान हूँ, उसकी प्रकृति पर विर्भर रहता है । जिस समाज में पुरानी परिषाटी 
पर चलने की और परिवर्तन विरोबी प्रवत्ति होती है, बह अपने विधान में बढ़े 
सोच विचार के पश्चात धोमी गति से पएग् बर्तन करता ह्वे चाहे वह विधान 
कितना ही लचीला हो ओर उसका परिवर्तन कितना ही सुगम हो । 


5 (४१.७ 5२ धृ के ए्क्‌ $ हे कक ७ 9० 

लिखित विधान केवल एक ढ।चा है--हम यह पहले ही कह आये हैं कि 
शासन-विधान सरकार के संगठन व उसके कर्तव्यों ग्रादि की रूप रेखामात्र खींच 
दता हू । उसमे हमे एक स्थान पर वे सब नियम मिल सकते हें जिनके ग्रन्तर्ग त 


|] 


१२ प्रमुव देशों की शासन प्रगानिया 


राज्यतन्त्र का कार्यरूप होता है । लिखित सविधान वाले राष्ट्र के नागरिक यदि 
इन नियमों के श्ननुसार श्रपना राजकीय जीवन ज्यों का त्यों नियमित करें तब 
तो हमे उस राष्ट्र के संविधान के देखने से ही वहां के नागरिकों के राजकीय 
जीवन की वास्तविकता का ज्ञान हो सकता है। पर प्राय. बहुत दिनों तक कोई 
भी समाज अपने शासन विधान के निग्रमो से परिमित नहीं रह पाता और बैधा- 
निक नियमों का व्यवहार में पालन नहीं होता। ऐसी स्थिति में राजनलिक विज्ञान 
के विद्यार्थी को केवल संविधान के अध्ययन से ही उस राष्ट्र के राजकीय जीवन 
का वास्तविक ज्ञान नही हो सकता और उसके लिये यह आवश्यक हो जायगा 
कि संविधान के अध्ययन के अतिरिक्त धह शासन-कार्य के व्यावहारिक रूप का 
निरीक्षण करे। उदाहरण के लिये पक्षा (२87६४) को लिजिये, न प्रमरीका 
के शासन विधान मे पक्षों का कोई वर्गान है ने इंगलंगड में ही पक्षों की कोई 
मान्य संस्था है। पर यह सभी जानते है कि इन दोनों राष्ट्रों के राजकीय जीवन 
व शासन में पक्ष कितने महत्व की वस्तु है। उसलिये शासन पद्धतियों का प्रध्य- 
यन करते समय केवल विधान की धाराग्रों का ज्ञान ही आवश्यक नही परन्तु 
उससे अधिक ग्रावरयक यह है कि वास्तविक राजकीय जीवन के विक्रास का 
भ्रध्ययन किया जाये। इसके लिये यह जानना पड़ेगा कि विविध लोक समाजों 
की राजनैतिक प्रवृत्ति कैसी है और उनके व्यवहार में उसका क्या प्रभाव पड़ता 


है। केवल इससे काम न चलेगा कि यह जान लें उनका राजकीय संगठन किन 
नियमो के श्राधार पर खद्य हुआ है । 


परम क्लिष्टता अवांच्छनीय है-- लिखित सविधान केवल ढांचा होते 
हुए भी उसको बहुत क्लिप्ट बतानों उचित नहीं होता | किसी भी शासन विधान 
को सर्वाग रूप में ग्रादर्श नहीं बनाया जा सकता कि उसमें कभी संशोधन की 
श्रावश्यकता ही न हो । मानव जाति श्रपनी प्रकृति से ही अस्थिर है और गति- 
शील है। समय की प्रगति से परिस्थितियों में परिवर्तन होता रहता है और 
समाज की आवश्यकताये बदलती रहती हे । यदि संविधान को इन आझावश्य- 
कताश्नों की पूर्ति का साधन बनाना है तो यह ब्रावध्यक है कि उसमें समय 
समय पर स्थिति के अनुसार सशोधन हो । यदि ऐसे सजोधन का पर्याप्त आगो- 
जन न किया तो दो बाते हो सकती है । या तो संविधान समाज की तत्कालीन 
राजकीय परिस्थितियों से श्रसगति हो जायगा प्रथवा इसके निश्रमों की खीचा- 
तानी कर ऐसा श्रर्थे लगाया जायगा कि व्यवहारिक राजकीय संगठन का चित्र 
वैधानिक चित्र से भिन्‍त दिखाई पडने लगेगा । ग्रमरीका के राष्ट्रपति के वक्तव्य 
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का जो उल्लेख हमने ऊपर किया हैं उसका अभिप्राय यही था । उन्होने प्रमरीका 


के शासन-विधान की जो कसे हुए कोट से उपमा दी उसका खुलासा ऊपर को 
व्याख्या से स्पष्ट हो जायगा । 


यदि लिखित सविधान के पक्ष मे और विपक्ष में कही हुई बातों पर ध्यान 
देकर यह निर्णय करना हो कि क्या लिखित और किलप्ट कहलाने बाला शासन- 
विधान वाछनीय है तो हम यह कह सकते है कि यूरोप में जो ऐसे संविधान का 
अनुभव अ्रब तक प्राप्त हुआ है उससे वहां के लोग उसको वांछनीय समभने है । 
ऐसे विधान के विरोध में क्लिष्टता या लचीला न होने की जो दलील दी जानी 
हैं वह किसी अश तक सत्य है जहा तक उस विधान में सशोधन करना दुष्कर है । 


विधान पर लोक-नियन्त्रण--लोक प्रभुता के सिद्धान्त के श्रनुसार शासन 
विधान पर जनता का नियन्त्रण रहना चाहिये । यह नियन्त्रण दो प्रकार मे 
रह सकता है। प्रथम तो इस प्रकार कि मूल सविधान के बनने के पश्चात्‌ यदि 
इसमे परिवतंन कराना हो तो यह संशोधन भी जनता से स्वीकृत कराया जाय । 
अमरीका के उपराष्ट्रो के जब शासन विधान बने उस समय वहां तत्कालीन 
प्रचलित प्रभुता की भावना का ऐसा प्रभाव था कि उपराप्ट्रो के मूल संविधान 
और उसके सशोधनो पर भी जनमतत लिया जाता था। अमरीका के सघ-शासन- 
विधान मे उपराष्ट्रो के विधानो का उल्लेख नहीं है। उपराषप्ट्रों के विधान 
पृथक्‌ पृथक्‌ है । श्रमरीका के सघ-शासन-विधान में यह झ्रायोजन नहीं हैं 
कि वंधानिक सशोधन पर जनमत लिया जाय । यही बात ससार के दूसरे 
लिखित शासन संविधानों के लिये भी लागू होती है। विधान-मण्डन जैसे 
साधारण कानून बनाते है वेसे ही वे विधान-सशोधन भो करते हैं । केवल एक 
विशेष शैली के द्वारा यह काम करना पड़ता है और इस संशोधन की स्वीकृति 
साधारण मताधिकय के द्वारा न होकर विशेष मताधिक्य से होती है । फ्रास के 
सन्‌ १८७५ ई० के सविधान में सशोधन किस प्रकार होता था उससे यह बात 
स्पष्ट हो जायगी। विधानमण्डल के दोनो आगार पृथक्‌-पृथक अपने सदस्धों की 
सख्या के बहुमत से यह निर्णय करते थे कि संशोधन आ्रावश्यक है । उसके पश्चात्‌ 
वे एक संयुक्त अधिवेशन में एकत्रित होते थे और इन एकत्रित सदस्यों के बहुमत्‌ 
से यदि यह निर्णय होता था कि सशोधन कर दिया जाय तो विधान संशोधित 
समभा जता था । 


..._ यदि यूरोपीय राष्ट्रों के अनुभव को हम निर्णायक माने तब तो हमें 
यही कहना पड़ेगा कि श्रत्येक देश मे जहाँ वैज्ञानिक शासन पद्धति है, वहां 
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शासन सविधान लिखित होना चाहिये ओर उस लिखित साब्धान का संशोधन 
करने की प्रणाली वैसी ही हो जैसी कि फ्रास के सत्‌ १८७५ ४० के विधान के 
लिये प्रचलित थी। 


वैधानिक सरकार की परिभाषा--अ्राजकल प्राय सब प्रमख राज्यों का 
शासन वैधानिक रीति पर होता है। अ्रव प्रश्न यह उठता है कि वैधानिक 
शासन किसे कहते हें ओर इसकी विभिन्‍न-पद्धात में क्या भेद है ? वैधानिक 
शासन मे कौनसी ऐसी विशेषता है जिसमे उसकी पहिचान हो सकती हैं ? वैधा- 
निक शासन पद्धति से इसके विपरीत स्वभाव वाली व्यक्तिगत शासन पद्धति के 
समान क्रिसी एक ऐसी व्यवित की स्वेच्छ या सनक से शासन नीति निर्धारित 
नहीं होगी, जिसके हाथ मे र।जशक्त हो। परतल्तु उस राज्यतन्त्र की जढ में 
ऐसे नियम होते हैं जो सर्वसाधारणा द्वारा इतने मान्य होने है कि प्रभुवाधारी 
कोई अधिकारी उनकी अवहेलना करने का साहस नहीं करता और अपना 
आचरण उन नियमो से थरिमिर रखता है । बेधानिक शासत इसलिये कातृन 
का शासन हे, व्यक्तियों का शासन नही है । ओर जब यह सहीं है कि वह 
नियमो का शासन है तो यह आवश्यक ही है कि ऐसे शासन के लिए वे कानून 
या नियम बनाये जॉय जो सरकारी अभधिक्रारियों के कार्यो की मर्यादा ग्थिर 
कर दे । ये नियम पुञ्ज ही विवान के नाम से पुकारे जाते है । 


संविधान निर्माण के विविधि प्रकार--पद्यपि सविधान-निर्माण की 
आधार-भूत प्रेरणा सब देशों में यही रहती है कि निरकुश राज्यशक्ति को नियमों 
से परिमित ओर नियत्रित रखा जाय पर फिर भी राज्यप्रमता पर अ्रकुश लगाने 
की शैली और विकास क्रम विभिन्‍न प्रकार का होता है । ब्रिटिश शासन-विधान 
धीरे धीरे बढकर अपनी वर्तमान स्थिति पर पहुँचा है, उसका सब नियम किसी 
एक लेख्य मे एकत्रित नही मिलते । उसका कारगा ही यह है कि ये नियम किसी 
एक श[सक या विवान सभ। ने तत्व विव।र आर बज्,निक्र ढंग से नहीं बनाये 
है । ये नियम लम्बे समय मे प्रयुक्त होते होते इतने नान्‍्य हो गये है कि उनका 
उल्लेख किसी लेख्य मे न रहते हुए भी सब उनको समभनते ओर इससे निम्नत्रित 
रहते है । ये नियम प्राचीन परम्पराये रूढियाँ, भौर रीति-रिवाज है जिनका व्यव- 
हार अतोत से होता चला भ्रा रहा है। ऐसे रीति रिवाज और परम्पराये उसी 
देश या समाज मे बहुत समय तक सुरक्षित रह सकती है जह! समाज का इति- 
हास लम्बा हो और उसमें अधिक उथल पुथल और विशेषकर [हिसात्मक ऋात्ति 
न हुई हो। पर ब्रिटेन को छोड कर ऐसे देश और समाज कम है जिनकी 
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एतिहाशिक स्थिति इतनी सुदृढ़ और सामाजिक परिवर्तत इतने शञान्त व अहिसा- 
व्मक रहे हों । इसालवे उतमें | विधान निर्माण का कार्य बिटेन जता ऋबद्ध न 
रह कर प्राय: हिसात्मक क्रान्ति के फलस्वरूप ही हुई है। या तो राज्याविद्रोह 
के डरने या विद्रोह के फलस्वरूप सम्राट को बाध्य होकर अपने आपकी विधान 
के प्राधीन करना पड़ा, या सम्राद को अपनी इच्छा के विरुद्ध विधान परियपद्‌ 
त्रलानी पड़ी जिसने शासन विवान बनाया । कहीं-कहीं पर भ्रजा ने स्वतः ही 
विधान परियद्‌ बनाई और अपने लिये एक शासत-विधान रच लिया । अमरीका 
व जम॑नी में उपराष्ट्रों के प्रतिनिधियों का एक सम्मेलन हुआ जिसते शासन- 
विधान की रचना की । अमरीका में इस रचना के पश्चात्‌ उपराष्ट्रों में पृथक 
पृथक प्रजा द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों ने यह विधान स्वीकृत किया। प्राय: 
थों फेर के साथ इसी पद्धति से संसार के सव लिखित शासन-विवानों का 
जन्म हुआ है । एक वैधानिक समिति निर्वाचित होती है और विवान का मस- 
विदा तैयार करती है । उसके पश्चात्‌ या तो वही समिति उसको स्वीकार कर 
लागू कर देती है या अनुसमर्थन (+807742८9/707 ) की पद्धति से इसका 
संस्कार होता है| इस अतृसमयथेत में कहीं प्रत्यक्ष व कहीं अप्रत्यक्ष रूप से 
जनता भाग लेती हैं । 

संविधान में किन किन बातों का समावेश होता है यदि इसकी जानकारी 
हो जाय तो वेधानिक शासन-पद्धति को भली-भाँति समझने में सुगमता रहेगी । 
इसलिये नीचे वे बातें दी जाती हैं जिनका नियम विधान द्वारा होता ह 


(१) प्रत्येक संविधान, चाहे वह किसी सम्राट के आत्मसमर्गगा और 
आत्म-याग के फलस्वरूप बना हो या किसी प्रतिनिधि विधान परियद ते उसका 
तिर्माग किया हो, राजशक्ति को मर्यादित कर्ता हैं। सरकार क्या कर सकती 
हैं और क्‍या नहीं कर सकती उसको स्पष्ट रूप से निश्चित कर दिया जाता हैं। 
इस प्रकार संविधान राजशक्ति का स्रोत है । सरकार के अधिकार संविधान 
से प्राप्त होते हैं । 


(२) नागरिकों के पारस्परिक अधिकार और कतंव्य क्या हैं और प्रजा व 
राज्य में किस प्रकार का सम्बन्ध हैं इसकी निश्चित व्याख्या संविधान में कर दी 
जाती है । 
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(२) संविधान निश्चित करता है कि राज्य के शासन कार्य मे कान-कोत 
व्यवित या व्यवित समृह भाग ले सकते हैं और किस सीसा तक थे राज्य शवित 
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का उपभोग कर सकते है। २ैसा करता आवश्यक है क्योंकि लोकनन्‍्त्र राज्यों 
में भी शासन करने के विकार सबको नहीं होता, व ऐसा सम्भव है क्रि प्रत्येक 
नागरिक शासन सूत्र संभाल सके । जो राज्य पूणा रूप से जनतंत्रात्मक नहीं हैं उनमें 


तो जनता का बहुत बड़ा अंश राज्य कार्य में सम्मिलित होने से वंचित रखा जाता है । 


(४) संविधान में उन मौलिक नियमों आर सिद्धान्तों का उल्लेख भी कर 
दिया जाता है जिनके अनुसार राज्य के शासताबिकारी चने जाये । 


(५) मोटे रूप में संविधान इस वात का निर्देश भी करता है कि सरकार 
का संगठन किस प्रकार से होगा, सरकार के कौन कौन से अधिकार आर शक्तियां 
होंगी और सरकार के विविध अंगों का एकीकरण किस प्रकार किया जायगा। 
किसी किसी संविधान में इन वातों का विस्तृत वर्गान भी कर दिया जाता है। 


(६) संविधान राज्य का सर्वोच्च और प्रमुख कानून हैं। इस कानन के 
विरुद्ध जो कुछ की राज्य कार्य किया जाता हैं वह अवेध और अनाधिकार चप्टा 
समझी जाती है । 


संवेधानिक ओर स्वेच्छाचारी शासन शेली में भेद--उपयुक्त बातों मे 
यह स्पष्ट हो जायगा कि वैधानिक और स्वेच्छाचारी शासन-शैली में क्या भेद 
है । वैधानिक सरकार का जनतंत्रात्मक होना अनिवार्य नहीं है, परन्तु कोई 
भी सरकार जनतंत्रात्मक नहों हो सकती यदि उसका संगठन ऐसे विधान के 
अनुसार न हो जिसको जनता ने या उसके बड़े अंश ने अपनी सहमति से तैयार 
किया हो । 


उदाहरणा्थ, जापान का १६४५ तक शासन वैधानिक था पर वह जनतंत्रात्मक 

नहीं था सन्‌ १६१८ ई० से पूर्व आस्ट्रिया, जर्मती और टर्की में भी वैधानिक सरकारें 
थीं पर वे जनतंत्रात्मक नहीं थीं। इन राज्यों के शासन विधान में शासन प्रगाली 
को बड़े यत्न से विस्तारपूर्वेक निश्चित कर दिया गथा था पर वह जासन प्रगाली 
किसी भी प्रकार से प्रजातंत्रात्मक नहीं कही जा सकती थी | इसका कारणा यह 
कि इन राज्यों में शासन-विधान ने शासन-शक्ति को इस प्रकार वितरित 
किया था और राज्यतंत्र के संगठन व उसकी कार्य प्रणाली एसी बनाई थी कि 
कुछ व्यवितियों को या समूहों को राज्य में विशेषाधिकार प्राप्त थे । जनतस्त्रा त्मक 
राज्य में इसके विपरीत शासन के हेतु सरकार का ऐसा संगठन होता है. और 
शासनाधिकार इस प्रकार बांटे जाते हैं जिससे राज्य में रहने वाले सब वर्ग, 


वैधानिक सरकार १७ 


समूह और व्यक्ति खुले तौर पर उनसे लाभ उठा सकते है। जनतत्र में विद्धातत: 
नागरिको के अधिकार व कर्तव्य समान समझे जाते है । राज्य से लाभ उठाने 
का सबको समान अधिकारी समभा जाता हें, न किम्ती को विशेषाधिकार होता 
है और न विशेष सुविधा दी जाती है । 


इसका यह ग्रभिप्राय नही है कि जनतत्र-राज्य मे दिन प्रति दिन के व्यव- 
हार मे राज्य से सबको समान सुविधाएँ मिलती रहती है। सिद्धान्ततः यह 
बात मान ली गई है किन्तु आदर्श प्राप्त करना दुप्कर हैँ । जनतत्र राज्य में भी 
भिन्‍्त-भिन्‍न वर्गों व समूहों मे सघर्ष उसी प्रकार चलता रहता है जैसे दूसरे प्रकार 
के राज्यों मे । प्रत्येक वर्ग अपने अधिकारों को बढाना चाहता है । इस सघपषें में 
अधिकारों का पलडा कभी एक ओर प्रौर कभी दूसरी ओर है जिसके फलस्वरूप 
व्यवहार मे यह समानता नही होती जो सविधान ने सिद्धान्तत स्वीकार कर ली 
है । पर जनतंत्र में विभिन्‍न समुदायों और व्यक्तियों मे वाछित ग्रन्यायपूर्ों पक्ष- 
पात नही होता, या यो कहे कि न होना चाहिये, और प्रत्येक व्यक्ति व समुदाय 
को अ्रपनी प्रतिभा दिखाने का पूर्ण अवसर मिलता है जैसा कि किसी अन्य 
प्रकार की शासन प्रणाली में नहीं मिलता । 

वतेमान युग मानव इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण युग हैं। राजनीतिक 
दृष्टि से तो इसकी महत्ता का ज्ञान हमे इस बात से होता है कि दो महासमर्रों 
(१६१४-१९ और १६३६-४५) के फलस्वरूप व्यक्ति के अधिकारों श्रोर राष्ट्रों 
की स्वतन्त्रता को विशेषकर मान्यता दी गई है । साम्राज्यवाद को जड उखड़ 
गई है और वैधानिक दा सन द्वारा प्रत्येक देश स्वृतन्त्र' जीवन व्यतीत करने का 
अधिकारी हो गया है । 


अध्याय २ 
संघ शासन का सिद्धान्त 
“यदि आधुनिक वैधानिक-विचारन्शली से एक ही राज्य में कई सत्ता- 
धारी मान्य हैँ तो उनके पारस्परिक सम्बन्ध के बारे में हम यही कल्पना कर 
सकते हैं कि वहां कर्तव्यों व अधिकारों का एक पृञज ऐसा हैं जो सर्वच्चि ओर 
ग्रविभाज्य है पर कुछ व्यक्ति सम्मिलित रूप से उसे धारणा करते है । इसके 
ग्रतिरिक्‍्त संघ राज्य में राज्य शक्ति का वही रूप होता हैं, जस एकिक राज्य 
में। भेद केवल इसी बात का रहता है कि संब राज्य शक्ति के धारण करने 
वाली संस्था (व्यक्रित ) विशेष प्रकार की होती हैं । इनका रूव एक व्यवित का 
सा नहीं होता पर अनेक व्यक्तियों के विद्येय प्रकार के संगठन से बनती हे ।-- 
द (ह्गो प्रणज ) 
हमने शासन संविधानों का कई प्रकार से वर्गकिरण किया हे । उनमें से 
एक तो है एकिक और दूसरा संघात्मक । आधुनिक काल में वैज्ञानिक उन्नति 
के कारण विभिन्‍न राष्ट्रों के पारस्परिक सम्बन्धों में बड़ा परिवतेन हुआ है, और 
राष्ट्रों के दृष्टिकोण में इसके फलस्वरूप बड़ा भारी अन्तर होगया है। इस प्रकार 
राष्ट्र के सम्बन्ध में पुरानी भावना अब बदलती जा रही है। अब कोई राष्ट्र 
यह दावा नहीं करता कि वह बिल्कुल स्वावलम्बी, स्वेच्छाचारी और निरपेक्ष 
रह सकता है। यह धारणा पुण्णो रूप से सब राष्ट्रों में जम गई है कि पुरानी 
राष्ट्-भावना के स्थान पर अन्तर्राष्ट्रीय भावना को ग्रहण करने से ही कल्यागा 
हो सकता है । 
राजनेतिक संघ के प्रकार (779९३ ० ?ठ[त्तंटर्ग (7075 पा 
राजनेतिक संघ का अ्रधिकाधिक प्रचार बढ़ रहा हे और प्रोफेसर सिजविक की यह 
भविष्यवाणी सच्ची सिद्ध होती जा रही हैं कि “जब हम अतीत से अनागत की 
श्रोर दृष्टि डालते हैं तो राज्यतंत्र के संगठन के सम्बन्ध में संघ-प्रणाली की 
उत्तरोत्तर अपनाये जाने की सम्भावना प्रतीत होती हैं । भविष्य में ही नहीं, 
ग्रतीत में भी प्राचीनयुगीय तथा मध्ययुगीय राजनैतिक संघों के उदाहरण 
मिलते हैं । 


संघ शासन का सिद्धान्त १६ 


पर इन संघा का वाह्यरूप एक सा नहीं था | इनका यदि अध्ययन किया 


जाय तो उनके कई भेद मिलेंगे। इन भेदों के श्राधार पर इनको निम्नलिखित 
चार श्रेणियों में रखा जा सकता हैँ । 


१-व्यक्तितत संघ ( ?678079 ४  (77075 )--ऐसे एक संघ का 
उदाहरण इंगलेण्ड और हेनोवर का संघ है जो सन्‌ १७१४ से १८३७ ई० तक 
स्ह्ठा । जब जाज प्रथम इंगलेण्ड के राजसिहासन पर बेंठा तो उसने अपनी 
पैतृक हनोवर की जागीर अपने श्राधीन रखी । सन्‌ १७१४ से १८३७ ई० तक 
हेनोवर औ्रोर इगलैण्ड का राज्य एक ही व्यक्ति के हाथ में था । पर दोनों राज्य 
एक दूसरे से स्वतन्त्र थे, कोई एक दसरे के आधीन न था। दोनों की आन्तरिक 
आर विदेशीय नीति व शासन स्वतन्त्र रूप से संचालित होता था । 


२- वास्तविक संघ (7१९४]  (ग्रांठठए5ड )-सन्‌ १६०३ से 
१७०७ तक इंगलेण्ड और स्काटलैण्ड अपने घरेलू मामलों में स्वतन्त्र राज्य 
थ । विदेशी मामलों में वे दूसरे राप्ट्रों के सामने एक इकाई के रूप में उपस्थित 
होते थे । पर १७०७ ई० के अधिनियम ( ७८६ ) से घरेलू शासन में भी 
ये दोनों एक दूसरे से मिल गये । इस अधिनियम की तीसरी धारा इस प्रकार 
थी । ग्रेट ब्रिटेल के संयुक्त राज्य में एक ही संसद्‌ ( ८४877 2०7६ ) 
होगी, जिसक्रा नाम “प्रेट ब्रिटेन की पालियामेंट होगा । इस अधिनियम की 
दूसरी कई थाराश्रों ने मुद्रा, माप ओर भार की दोनों राज्यों में एकता 
स्थापित की । दो राजसुद्राश्रों के स्थान पर एक राजमुद्रा बना दी गईं | सबसे 
(हत्वशाली तो २४ वीं धारा थी जिससे संघ को इकाई बना दिया | उस धारा 
के अनुसार “दोना राज्यों में इस अधिनियम की धाराश्ं के अ्रसंगत यदि 
कोई नियम या अधिनियम हो तो वे संघ स्थापना के पश्चात्‌ अवैध माने 
जायेगे और दोनों राज्यों की पालियामेण्ट इसकी प्रथक्‌ प्रथक्‌ घोषणा करेगी |” 
यह सम्मिलन पूर्णा सम्मिलन के रूप में था जिससे ऐकिक राज्य की 
स्थापना हुई । ४४ 


३--समह शासन या अस्थायी संघ ( (:07९१९४३४४६०78 )-- 
इस प्रकार के संघ का जन्म दो या अधिक राज्यों की मित्रता से उत्पन्न होत है 
उसका अभिप्राय किसी विशेष आशिक या राजनेतिक उद्देश्य की सिद्धि होता हैं 
प्राय: यह मित्रता अस्थाई रहती हैं। जिस उद्देश्य की पति के लिये समूह 
शासन स्थापित किया जाता है उसके लिये संयकक्‍त संस्थाय बना ली जाती हं | इस 





कफ अल क्‍ पी कम सन बनना 


49 शर्मा, फेडरल पोलिटी, पृष्ठ ४ । 


२० प्रमुख देशों की शासन प्रगालियां 


सहयोग से सम्मिलित राष्ट्रों की व्यक्तिगत शक्ति का तो हास नहीं होता किसनु 
केन्द्रित शक्ति एक प्रकार से स्थायी ओर वलवान बनी रहती हे । विदेशीय व 
अन्तराप्ट्रीय मामलों में ऐसा सामृहिक शासन ((:07/ट८वथैंट78८४) में प्रत्येक 
एक राष्ट्र के समान दिखाई देता है और घरेलू या अन्य अ्रसामहिक मामलों में 
सदस्य राष्ट्र (७(०८७७४०८7-5८४८८)स्वतन्त्र होता है । फिर भी साम हिक शासन 
को सदस्य राष्ट्रों के ऊपर दण्ड लगाने का अधिकार नहों होता । थही कारण 
है कि प्रत्येक राष्ट्र अपने अपने लाभ के सामने समह को उस्क्षा कर सकता हैं 
और फलत वह समह राष्ट्र ((४00/टव९78८७) स्थायी नहीं रहता । उदाह- 
रणार्थ, प्रथम महासमर के पहले आस्टिया-हेगरी एक समह राष्ट्र था जो केवल 
४७ वर्ष तक ही चल सका और उक्त समर की परीक्षा की कठिनाइयों को पार 
न कर सकने से छिन्‍्त भिन्‍न हो गया । ऐसे समह-राष्ट्रों के 5दाहरगा और भी 
हैं, जैसे अ्रमरीकन समूह-राप्ट्र (१७७७-१ ७८६) , स्विट्जरलेण्ड का समृह् टाप्ट्र 
(१८७४ तक) और जर्मन समूह राष्ट्र (१८७४ तक) । 


7-- संघ शासन (#९०८:४६०75) +# चौथा और अन्तिम सहयोग 
संघ शासन है जिसमे सम्मिलित राष्ट्र या उपराा अपनी स्वतस्त्रता व्याग देते 
है यद्यपि व्यक्तिगत रूप में उनको कुछ राज्याधिकार अ्रवश्य रहते है । बचे हए 
ग्रथिकार एक केन्द्रीय सत्ता की सवुद कर दिये जाते हैं जो सामहिका मागलों में 
सवाधिकारी बन जाती हैं| एस संघ शासन के उदाहरगा संसकल-शाए्ट श्रमरोका 
( कक हा ) 'स्विटज़ग्लेण्ड ( शय३ ८४ स ) कनाडा (१८६० से), आर्ट लिया 
( १६०१ से), प्रजातन्त्र अमवी (१६१६-१६३३ तक ), भारत (१६५० से) 
और सोवियट रूस ( १६२३ ) में मिलते है । 


| 

संघ शासन की प्रिभाषपा--संब शासन एक वह प्राणाली है जिससे 
राज्यशक्ति ऐसी अनेक सवानधिकारी संब्याओं म॑ वितरित होती # जिनकी 
स्थापना व्‌ नियमन एक विधान द्वारा हाता है । & यह विभाजन क्यों आव- 
दइयक है ? यह सब जानते हैं कि नागरिक जितता अपने समीपबवर्ती आर दिन 
प्रतिदिन सम्पर्क में श्रान वाली संस्थाश्रों से दिलचस्पी रखता हे. उतना दसरी 
संस्थाग्रों से नहीं | नागरिक राष्ट्र और देश की प्रागली की अपेक्षा अपने नगर, 
जिला और प्रान्त की बातों से अधिक तिकट सम्बन्ध रखता दे । उसके सुख दुख 
में, प्रतिदिन के व्यावहारिक जीवन में नगर,जिला या प्रास्तीय शासन का श्रधिक 
हाथ रहता हू, केन्द्रीय शासन का काम । नागरिक को शिक्षा, सफाई, सडकें 


#: फंडरल पोलिटी, पष्ठ १ । 
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प्रकाश, विनोद और दूसरी जीवन सुविधाओं की आवश्यकता रहती हैँ इर्न्हई 

से उसका जीवत सुख-पूर्णा बनता है.। जहाँ पर ये सब प्राप्त हें स्‍्वभावत: उस 
स्थान से और वहां की संस्थाओं से उसे प्रेम और निष्ठा हो जाती है । वह अपनी 
दृष्टि इनहीं की ओर लगाये रहता है | दरवर्ती केन्द्रीय शासन का डसके लिये 
अधिक महत्व नहीं रहता । केवल अप्रत्यक्ष रूप से, और वह भी कभी कभी, वह 
अपने नगर या प्रान्त से परे केन्द्रीय शासन की ओर अपनी दृष्टि फेरता हैं । यही 
कारगा हे कि प्राचीन युग में जब आने जाने के मार्ग दुरगम थे, शासन का 
विस्तार छोटा होता था और छोटे राज्य थे। आधुनिक विज्ञान की उन्नति ने 

जल, स्थल ओर वायुयात्रा को सुगम और शीघ्र बना दिया हैँ, दूरियां अब कम 
हां गई हैं और पथ्वी सिकड कर छोटी हुई सी प्रतीत होती है । इसलिये राष्ट्र 

का विस्तार भी पहिले से अधिक बढ़ गया हु । श्रव एक राष्ट्र की सीमा दूसरे 

राष्ट्र की सीमा से टकराती है, उनके बीच में भ्रव कोई अ्रपरिचित भूमि नहीं 

है, अब वे एक दूसरे से पृथक रहकर एकांकी जीवन व्यतीत नहीं कर सकते । 

ग्रब॒ सब राज्य परस्परा वलम्बी हो गये हूँ और उन्होंने पृथकत्व का बाना उतार 

फेंका है। एक ओर ग्रन्तराप्टीय सहयोग की वद्धि से राष्ट्रीय स्त्रतस्त्रता में निय- 

मन आता जा रहा है, दइसरी ओर उस सहयोग के फलस्वरूप आात्म-प्रकाश आर 

ग्रात्माभिव्यक्ति का श्रवसर प्राप्त होता जा रहा हैँ। एसी अवस्था मे यह स्वाभा- 

विक हैं कि नागरिक स्थानीय संस्थाओं से निकट सम्बन्ध रखते हुये भी यह जान- 
ने को उत्सक रहता है कि दूसरे नगर, जिले, प्रान्त या देश में क्या हो रहा है । यह 

जो बाहर से विरोधी दिखाई देने वाली स्थानीय और राष्ट्रीय भावनाय हूँ डतका 

मेल कराने के लिये ही संघ शासन की कल्पना का प्रादुर्भाव हुम्ना हैं । 


खन्ज 


संध शासन की पद्धति बड़े विचार-विमर्श के पश्चात राजनींतिज्ञों द्वारा 
निकाली गई है, इसलिये यह पद्धति उस पद्धति की अपेक्षा नई हैं जिसको एकिक- 
गासन- यद्धति ([्ञाए०7ए 9ए95:2८07 ० (50४८४7०77९॥४) के नाम से 
पुकारा जाता है और जिसका अनजाने तथा धीरे-बीरे विकास हुआ हैं । वास्तव 
में संघ-शासन बड़े परिपक्व राजनैतिक अनुभव का परिचायक है श्रौर उसका 
संचालन करने के लिये मजे हुये राजनेतिक अनुभव की श्रावश्यकता भी हे। 
इसीलिये १७८७ ई० से पूर्व. संघ|शासन प्रणालों प्रचलित न थी। सन १७८७ 
ईं० में बनी संयक्‍त राष्ट अमरीका की संघशासन प्रणाली एक नई योजना थी । 
यह ठीक है कि प्राचीन इतिहास में भी हमें संघशासन के उदाहरण मिलते हैँ 
परन्तु वे उन छोटे प्रजातन्त्रात्मक राष्ट्रों के सामूहिक शासन थे जो उन्होंने युद्ध 
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में गौरव प्राप्त करने के लिये स्थापित किये थे। प्राचीन काल में बहनवइ 
साम्राज्य भी थे जिनमें एक सम्राट के आधीन अनेक छाटे छोटे राजा राज्य 
करते थे परन्तु उन साम्राज्यों में संघशासन के गुग न मिलते थे । क्योंकि 
फ्रीमेन के कथनानुसार “संघ-शासन' नाम उन्हीं सदस्य राष्ट्रों के संत्र को 
दिया जा सकता है जिसका सम्मिलन केवल मित्रता से अधिक घतनिप्ठ हो और 
जिसकी व्यक्तिगत स्वतन्त्रता की मात्रा इतनी हो कि हम उसे केवल स्थानीय 
स्वायत्त ग़ासन ( शफांटंफवगा एउठश्टापाशशशाप ) की स्वतन्त्रता 
या नगर स्वतन्त्रता ( /फालटाफएवा 77९९८त००४ ) ने कह सके । # 


संघ-शासन में दो शासन-शक्तियां होती हें । पहिली शासन शक्ति वह् 
सरकार है जो सम्पर्णा राष्ट्र के ऊपर शासन करती हैँ, उसको केंद्रीय सरकार 
या संघ सरकार ( #€वेंटावों (00एट८7777९70) के नाम से पुकारत हें, 
दूसरी वे अनेक सरकार हैं जो संघ के सदस्य-प्रान्तों या उपराज्यां (50०7९७) 
के ऊपर शासन करती हैं । संघ-शासन शक्ति प्रत्पेक संबात्मक शासव में इन 
दो प्रकार की सरकारों में बंटी हुई होती हैं । संब सरकार बनाने के लिये दो 
बातें गआरवश्वयक हैं । एक ओर संघ के सदस्य-राज्य उन विययों के शासन में 
पूर्गातया स्वतन्त्र रहने चाहिये जिनका सम्बन्ध एक स्देस्य-शाज्य से ही है। दसरी 
ओर सब सदस्य-उपराप्ट्र अपनी सामुहिक संस्था के आधीन रहते चाहिये ।! लाई 
चानेवुड ने संघ-शासन के संविधान की परिभाषा करते हुये कहा है कि “इस 
संविधात में शासन कार्य का एक भाग राष्ट्र की अनेक प्रान्तीय वा जिले की सर- 
कारों द्वारा सम्पादित होता है श्लोर दुसरा भाग इन सरकारों में से भिन्‍न-/भव्त 
सारे राष्ट्र की एक सरकार द्वारा सम्पादित होता हैं ।* 


संघ किस प्रकार बनते हें--संघ दो प्रकार से बनते हैं, एकीकरगा द्वारा 
और खण्डन द्वारा । जहाँ केद्धाभिसारी शक्तियाँ प्रवल होती हैं वहां एकीकरगा 
ढारा संघ स्थापित होता है और इसके विपरीत केन्द्रापसारी प्रवृत्ति जहाँ 
अधिक वलशाली होती है वहां खण्डन द्वारा संघ-शासन स्थापित होता है । 


क# फ्रीमेन, हिस्ट्रो आफ फैडरल गवनंमेण्ट, भाग, १, पृष्ठ ३ । 
( १ ) फ्रीमेन हिस्ट्री आफ फैंडरल गवर्नेमेण्ट पृष्ठ २-३ । 


( २ ) दी फंडरल सोल्यूशन, पृष्ठ ५५ । 
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पहले श्रर्थात्‌ एकीकरण में अनेक छोटे-छोटे राज्य जो संघ स्थापित 
होने से पूर्व घरेलू व विदेशी मामलों में पूर्णा या अर्थ-स्वतन्त्र होते हैं, अपनी इच्छा 
से सहयोग करते हुए एक केन्द्रीय नई सरकार की स्थापना करते हैं और उसके 
हाथों में श्रपती शासन शक्ति का कुछ भाग सोंप देते हैं । यह नई सरकार सारे 
राष्ट्र के लिये महत्वपूर्ण मामलों के सम्बन्ध में शासन शक्ति का उपभोग करती 
है । उसको छोड़कर बची हुई शासन शक्ति सदस्य-उपराज्य अपने पास रखते 
हैं और अपने घरेल एवं व्यक्तिगत मामलों में वे स्वशासन करते हैं । इससे यह 
प्रकट हैं कि जब कुछ राज्य मिलना चाहते हैं पर मिलकर एक एकाई बनाना 
नहों चाहते तब संघ-शासन की स्थापना करते हू । इस प्रकार जो संघ-शासन 
बनते हं उसका उदाहरण अमरीका का संब-शासन है । स्विटज रलेण्ड और आस्ट्रे- 
लिया के संघ-शासन भी इसी रीति से स्थापित हुए थे । दूसरे, अर्थात्‌ खण्डन, 
में एक बड़े राज्य को तोड़कर उसको छोटे-छोटे उपराज्यों में विभाजित क्र दिया 
जाता है, इन उपराज्यों को अपने-ग्रपने ग्रान्तरिक या स्थानीय मामलों के शासन 
का भार सौंप दिया जाता है ओर इन उपराज्यों का जन्मदाता राष्ट्र बचे हुये 
सारे राष्ट्र के हित से सम्बन्ध रखने वाले विषय में सब उपराज्यों पर शासन 
करता हैं । सन्‌ १८६७ में कनाडा में यही हुआ । वहां पहिले ऐकिक शासन था 
फिर उसको दो भागों में वाँठ दिया गया, क्यूबक और ग्रौन्‍्टेरियो के दो प्रान्तों में 
प्रान्तीय शासन श्रोर सारे कनाडा का संब-शासन। दक्षिणी अफ्रीका का संघ 
स्थापित होने से पूर्व वहाँ भी एंकिक शासन था और इसी क्रम से वहां संघात्मक 
शासन स्थापित किया गया । यह क्रम € जून सन्‌ १८७१ के उस प्रस्ताव से स्पप्ट 
हो जाता हैँ जिसको केप ( (97०) असेम्वबली ने इस विपय में छानबीन करने 
वाले एक कमीशन की स्थापना के हेतु पास किया था। यह प्रस्ताव इन शब्दों 
में था “और क्योंकि यह सुविधाजनक हो कि उपनिवेश को तीन या अ्रधिक 
प्रान्तीय सरकारों में वांद दिया जाये जो अपने घरेल मामलों का प्रवन्ध करें 
ओर एक ऐसे संघ-शासन में संगठित हो जाये जिसमें एक सम्मिलित संघ 
सरकार हो जिस पर उन मामलों के प्रबन्ध करते का भार हो जो संयुक्त 
उपनिवेश के सम्मिलित हितों से सम्बन्ध रखते हों।*'।३६ 


सन्‌ १९३४ के भारतीय संब-शासन विधान से जो भारतीय संघ स्थापित 


होने जा रहा था उसमें एकीकरण और खण्डन दोनों क्रमों को अपनाने की 





# स्यूटत--दी यूनोफिकेशन श्राफ साउथ अफ्रीका, भाग १, पृष्ठ १२। 
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योजना थो । तत्कावीन ब्रिटिश इण्डिया ओर देशी राज्यों मं एकीकरगा के क्रम से 
श्रोर ब्रिटिश इण्डिया के प्रास्तों को कुछ अधिक छोट प्रात्ता मे बांटने से संघ-णासन 
बनाने का प्रस्ताव उस समय विचाराधीन था। भारतीय गगा-राज्य का विधान 
११५० से ही संघात्मक है । 

संघ शासन की विशेषतायें-- (86-०४ (०5४ ए६075) 
अन्य शासनों की. अपेक्षा कुछ विशेयतायें रखता है। हृपेन फाइनर (्नैटता 
प्त2ट 7) के कथनानुसार ये विशेपतायें इस प्रकार हेँ--विधायिनी शक्ति 
[28589809ए९८ ?0ए27) और गासन-अधिकारों का विभाजन, उपणप्द्रों 
का संघ यंसद में प्रतिनिधित्व, आय सम्बन्धी विशेष प्रवन्धच, दो शासन शवितियों 
का साथ-साथ एक ही क्षेत्र में अधिकार होता, संघ-शासन विधान की 
क्लिष्टता, न्यायपालिका का विद्येप महत्व और राज्य निष्ठा तथा संप्वन्योच्छ 
([9९८८४७४०7) का विशेष सिद्धान्त । 

दो सरकारों का साथ-साथ रहना--संघ॒ शासन में सारे राष्ट्र को 
सम्मिलित सरकार जिसको केन्द्रीय सरकार भी कहते है सदस्य उपर्यों या 
प्रान्तों की सरकार के सान्निध्य में रहती हें । शासन की ये दो शवितयां संविधात 
से अपने अधिकार प्राप्त करती हैं इसलिये वे एक दुसरे के आधीन न रह कर 
अपने-अपने शासन क्षेत्र में, जो विधान द्वारा निश्चित हो जाता है, सवतस्त्र स्हती 
हैं । संघ-शासन-विधान (7068 ८0०05४६प८00) भर “किक 
शासन-विधान” ([्ांध्कए ८०ाडइधपप00) में यही भेद हूँ कि 
दूसरे प्रकार के संविधान के अन्तर्गत जहां एक ही शासन-शक्ति मान्य होती हें 
जो सब राजकीय मामलों में बिना अ्रपवाद के सर्वशक्तिशाली और सर्वाधिकारी 
होती है, वहां पहिला अर्थात्‌ संघशासन, विधान शासन-सम्बन्धी अधिकारों और 
शाक्तया का उपराज्यों की सरकारों व संघ सरकार के बीच बाँट देता हू 
यहां यह तक॑ उठ सकता हैं कि ऐकिक-राज्य ((7708779 ४०४८९) में भी 
अब शक्ति का विकेन्द्रीकरण ([22८९८7८79295707)) बढ़ता जा रहा हैं श्र 
स्थानीय शासन के हेतु स्थानिक संस्थायें बनती जा रही हैं । इसलिये संत्र श्र 
ऐकिक राज्य में अन्तर क्या रहा । इस प्रश्न का उत्तर यह है कि यद्यपि ऐकिक 
राज्य में शासन के दो स्तर हूं, एक केन्रीध और दूसरा स्थानीय पर फिर भी 
केन्द्रीय शासन का स्थानीय शासन पर आधिपत्य अक्षुण्ण रहता है । स्थानीय 
या नगर शासन (पाांटाएवा (70ए2०४77027४) की सृप्टि केन्द्रीय 

. शासन शक्ति ही करती हैं और उस शक्ति को वैधानिक अधिकार प्राप्त रहता 
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है. कि इन स्थानीय शासतों के अधिकारों में बरद्धि कर दें या घटती कर दें । 
यही नहीं बल्कि उसको यह भी अधिकार रहता है कि वह इन शासन 
संस्थाग्रों को बिल्कुल तोड़ दे और किसी भी वैवानिक अनौचित्य की दोपी न 
हो। यदि कोई केन्द्रीय शासन शक्ति ऐसा करने का निश्चय करें तो इस 
निश्चय के विरुद्ध किसी न्यायालय में पुकार नहीं की जा सकती श्रौर न एसा 
निश्चय अवैध घोषित हो सकता हे क्योंकि केन्द्रीय शासन शक्तित स्वेच्छा से 
इन संत्थात्रों की सुप्टि करती है जिससे उसके शासन कार्य में सुविधा रहे। 
इन संस्थानिक शासन संस्थाओं के नियम केवल उपविधि (3972-४७ ) ही 
रहते हैं और वे तभी तक लाग रहते हैं जब तक वे केन्द्रीय शासन शवित द्वारा 
मान्य समझे जाते हैं । संघ शासन में इसके विपरीत शासन के तीन स्तर 
होते हैं, जो केच्रीय, उपराज्यीय या प्रान्तीय, और स्थानिक ( एकिक शासन 
के समान) हैं इससे स्पष्ट है कि उपराज्यीय शासन होने से ही संघ शासन श्रौर 
एकिक शासन मे भेद हो जाता है । उपराज्यों के अधिकार केच्द्रीथ सरकार से 
प्राप्त नहीं हीते पर वे सीघे विधान से प्राप्त होते हैं । इससे यह निश्चित हैं 
कि उपराज्यों की सरकार केन्द्रीय सरकार की उपेक्षा नहीं करतीं, उनका स्वतन्त्र 
प्रस्तित्व संविधान द्वारा सुरक्षित रहता हें। उपराज्यों वो सरकारों के 
कानून उसी प्रणार वैब ( ।,2827") समझे जाते है जैसे केन्द्रीय सरकार के 
कानून । उनकी मान्यता केन्द्रीय सरकार की स्वीकृति या इच्छ पर निर्भर 
नहीं हो होती । द 


शासन-अधिकारों का विभाजन--संघ झासन-विधान केद्रीय और 
प्रान्‍्तीय सरकारों के अ्रधिकार स्पष्टतया निश्चित कर देता हे । शासनाधिकारों 
का यह विभाजन शासन-दक्षेत्र के सब विभागों में कर दिया जाता है । व्यवहार 
में यह पृथकीकररणा बिलकुल पूरा रहता है, डसमें सन्देह के लिये स्थान नहीं 
रहता, चाहे कानूत बनाने का गअ्रधिकार हो या उप्तको कार्यान्वित करने का 


जि 


न्यायिक अधिकार हो या प्रशासनीय, सबके सम्बन्ध में दोवों सरकारों की 
शक्ति स्पष्टतया मर्यादित कर दी जाती है | आय के स्रोत आदि भी दोनों सर- 
कारों में पृथक कर दिये जाते हैं । इस अधिकार-विभाजन में साधारणतया यह 
सिद्धान्त लाग किया जता है कि वे अधिकार जो राष्ट्रीय महत्व के हितों की रक्षा 
के लिये आवद्यक है संघ सरकार को दिये जाते हें जेसे प्रतिरक्षा ([)22६९7१८८ ) 
विदेशी सम्बन्ध, बाहरी व्यापार पर कर, रेजवे, डाकधघर, तार आदि। डथधर 
भिन्‍त शभिनत प्रान्तों के ग्राधीव शासन के वे विभाग तथा विषय होते हैं जिनकी 
देख रेख प्रान्त की सरकार आरूानी और अधिक लाभ से कर सकती है तथा 


रश्द् प्रमख देशों की शासन प्रगालियां 


जिन विषयों में सभी प्रान्तों में श्वन्ध की समानता अनिवार्य नहीं हैँ। उदा- 
हरगार्थ शिक्षा, न्याय कलाकौशल, छोटी सडक इत्यादि । संघ तथ। 
न्‍त दोनों ही की सरकार अपने अपने कार्य संचालन के लिये निजी टेक्म 
लगाती है और दोनों के लिये पृथक पृथक कर के साधन निश्चित कर दिये 
जाते हैं। प्रायः केन्द्रीय संत्र सरकार को अप्रत्यक्ष कर के साधन ही सुपुदे होते 
हैं. जैसे विदेशी व्यापार कर आदि, पर अब अबूृत्ति यह होती जा रही हें कि 
थ सरकार को कर के प्रत्यक्ष साधन भी दिये जाते हैं । इस शक्तिति-विभाजन से 
संघ और प्रान्तों, दोनों ही की सरकारों की स्थिति एक दस से निरपेक्षित 
रहती है । एक सरकार दसरे के अधिकार क्षत्र मे हस्तक्षेप कर नहीं सकती । 


अवशिष्ट,समवर्ती ओर निहित शक्तियां--संत्र संविधान के निर्माता 
चाहे इस अधिकार-विभाजन के कार्य में कितये ही दक्ष हों और कितनी ही चनु- 
राई से वे इस काम को करें पर फिर भी राज्य के कर्तव्प इतने अधिक हैं और 
उनकी संख्या में व विस्तार में समय के बीतने से इतते परिवर्तेत होते रहते हैं 
कि सब कतेंव्यों के सम्बन्ध में दोतों प्रकार की सरकारों के अ्व्रिकार्स का 
सववेदा के लिये और सब तरह पूर्ण वर्गीकिरगा और वितरण होना किसी भी 
संविधान निर्माता समिति या ग्यक्ति के लिये असम्भव हैं । इदाहरगाथ, संयकत 
राज्य अमरीका का विधान 2८८७ ई०में बनाया गया था जब न बेजञानिक झा वि- 
प्कार हुये थे न आने जाने के आज जेंसे साधन ही उपलब्ध थे। विधान के 
निर्माता उस समय यह कल्पना ले करसकते थे कि १६ वीं व २० वीं शताब्दी मे 
वैज्ञानिक अविष्कारों से ऐसे साधन प्राप्त हो जायेंगे कि एक राप्ट्र दूसरे राष्ट्र के 
हत निकट आ जायगा और आपस में घनिष्ठता तथा सहकारिता की सात्रा 
इतनी बढ़ जायगी ज॑ंसी आजकल वर्तमान है | इसलिये अब राष्ट्र के कामों में जो 
नवीनता तथा वृद्धि हो गई है उसका उनको अनमान ने हो सकता था ओर ने 
उसके लिये उन्होंने संविधान में कोई ग्रायोजन किया था । 


अवशिष्ट शक्तियां ( रि८३तप्वाए 70फ़टाड )-+उपरय्य कया कदि- 
नाई को दूर करने के लिये, सव संघ शासन विधान, जिनमें संयुक्त राज्य 
ग्रमरोका का शासन विधान भी शामिल हैं, अ्रवशिप्ट व अव्शित शक्तियों के 
सम्बन्ध में विधान में कुछ धारा बता देते हें और इन घाराश्रों के द्वारा उन्हें 
या तो केन्द्रीय सरकार को या प्रान्तीय सरकारों को सुपुर्दे कर देते हैं। यदि केन्दर- 
पसारी ((८7४८६ ७४०) ) शक्तियां ग्रधिक्र प्रवल होती हैं तो ये शक्तियां 
उपराज्यों के सुपुर्द रहती हँ; यदि केन्द्राभिसारी ((४०४८7ईप8०) शक्तियां 
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अधिक बलशाली होती हैं तो केन्द्र को । संयक्‍त राज्य अमरीका में संविधान वर्णित 
शक्तियों से वची हुई शक्तियाँ उपराज्यों को सुपुर्द हें, वहां खिंचाव केन्द्र से बाहर 
की ओर को है | कनाडा में ये शक्तियां केन्द्रीय सरकार को हैं क्योंकि वहाँ केन्द्र 
को शक्तिशालो बनानी की प्रवृत्ति है 


समवर्ती शक्तियाँ ( (१०४८ए७७७८०६ ??0छ८75 संघ विधान 
में प्रायः समवर्ती शक्तियों के सम्बन्ध में भी कुछ न कुछ ग्रायोजन रहता है | कुछ 
मामले ऐसे होते है जिनको संघ और प्रान्तीय दोनों सरकारों में से किसी एक 
को नहीं सौंपा जाता या जो प्रान्तीय और राष्ट्रीय दोनों की दृष्टि से महत्वशाली 
हैं । इन विषयों में, संध और प्रान्तीय दोनों सरकारों को व्यवस्था करने और 
प्रवन्ध करने का भ्रधिकार रहता है । दोनों सरकारों में परस्पर विरोध न उत्पन्न 
हो जाये इस ग्रभिप्राय से यह निश्चित कर दिया जाता हैं कि यदि किसी समवर्ती 
विषय के सम्बन्ध में दोनों सरकारों में मतभेद हो अग्रथवा दोनों किसी एक ही 
समवर्ती विषय के सम्बन्ध में व्यवस्था ओर प्रवन्ध करे तो राष्ट्रीय व्यवस्था और 
प्रबन्ध अधिक मान्य होगा ओर प्रान्तीय व्यवस्था अ्रमान्य रहेगी | ऐसा करने से 
यह लाभ होता है कि जो विषय महत्व के हें सव उपराज्यों में उनकी व्यवस्था 
की समानता रहती है और राष्टीय सरकार के काम में दढ़ता और बल रहता है । 
उदाहरण के लिए जर्मनी के सन्‌ १९१६ के विधान की १३ वीं बारा में यह दिया 
हुआ था कि जिन विययों में केन्द्रीय व प्रान्तीय सरकारों को समवर्ती शक्तियाँ 
प्राप्त हें उनमें यदि दोनों सरकारें असमान कानन बनावें तो केन्द्रीय कानन ही 

ग्‌ होगा, प्रान्तीय कानन रह समझा जायेगा 


निहित शक्तियों का सिद्धान्त ([77724 209८75)--इस सिद्धान्त 
का बड़ा महत्व है । संयुक्त राज्य अमरीका के सर्वोच्च न्यायालय ने इस सिद्धान्त 
का प्रतिप:दन सबसे प्रथम किया था । अमी रका के सव १७८७ के विधान में 
केन्द्रीय था राष्ट्रीय और उपराज्यों की शक्तियों का निश्चित रूप से वन है 
ग्रोर अ्रवरणित शक्तियाँ उपराज्यों की सरकारों के लिये सौंप दी गई हैं । केन्द्र 
की उल्लिखित शक्तियाँ बड़ी सीमित हैं । 


विधान के पहिले अनुच्छेद ( 0707८४) की ग्राठवीं धारा में कांग्रेस 
की शक्ितयां इस प्रकार वरिणत हैं-- 


“कांग्रेस को टैक्‍स, ड्यूटी, इमपोरट और एक्साइजश लगाने का अधिकार 
होगा व ऋण चुकाने और सारे राष्ट्र की सुरक्षा श्रौर योगक्षेम के हेतु आयो- 
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जन करने का अधिकार होगा । परस्तु प्रतिवन्ध यह है कि सत्र डयू टिया, इस्पोस्ट 


श्रौर एयसाइज सारे संयक्त राज्य में एक समान होंगे । 


“मंयुकक्‍त राज्य की सम्पत्ति और मान के आवबार पर ऋणा लेते का अधि- 
कार होगा । 


“उपराज्यों विदेशों व इण्डियन जातियां से व्यापार को नियमन करने 
का अधिकार होगा. .....। इत्यादि, इत्यादि | 


आठवीं धारा के अन्तिम शब्द ये हैं “काँग्रेस को इन सब कानूनों के बनाने 
का अधिकार होगा जो उपयु कक्‍त शक्तियों को ओर दूसरी शक्तियां को, जो वि- 
धात ने संयुक्त राज्य की सरकार को सुपुर्द की हैं या इसके किसी विभाग या अफ- 
सर को सौंपी हैं कार्यान्वित करने के लिये श्रावधक हों और उचित हों । इन घद्दों 
का इतना विस्तृत अर्थ लगाया जा सकता है कि सवच्चि स्यायालय ने अधिकांश 
काँग्रेस के पक्ष से ही व्याख्या की है और निगेय देते समय उस व्याख्या का उप- 
योग करते हुए निहित शक्तियों के लिद्धान्त का प्रतिपादत किया है । इस सिद्धान्त 
के अनुसार चाह यह उल्लेख ने हो. कि अनक जवित सरकार का प्रप्ल हे किस्तु 
यदि किसी सरकार के लिये क्रियी जिशेव गकित को कार्यार्वित करने ते लिये 
अनिवार्य या उचित हैं, तो यह समझा जावेगा कि वह दर्कित दूसरी उल्लिखित 
शक्तियों में निहित है या दूसरी उब्लिखित शक्तियों को देत समय श्रमक शक्ति 
का देने का तात्यर्य था। इस सिद्धान्त के व्याख्याता सुप्रसिद्ध प्रमुख स्यायाधरीश 
माशल ( [पद शिवा ) थे। उन्होंने इस सिद्धान्त के द्वारा 
संयुक्त राष्ट्र अ्रमरीका की संघ-सरकार ग्रर्थात्‌ केद्रीय सरकार की शकित बढ़ाई, 
दूसरे संघ-शासनों में भी सर्वोच्च न्यायालया के निर्गायों पर इस शिद्धाल का. 
प्रभाव पड़े विना न रह सका हैं, और इस प्रकार शक्तियों को वर्गान करने में जो 
कमी रह जाती है, जेसा कि स्वाभाविक है, तो उनके कारगा कोई विशेष कठि- 

ई उत्पन्न नहीं होती । 


(क) दो सरकारों की नागरिकता--संघ शासन में प्रत्येक नागरिक को 
दो सरकारों के प्रतिनिष्ठा रखनी पड़ती है उन मामलों में जो आन्तीय सर- 
कार के अधिकार-क्ष त्र में है, व्यक्ति अपनी प्रान्तीय सरकार का नागरिक रहता 
है और उसके बनाये हुये कानूनों का पालन करता व उसकी नागरिकता के 
स्वत्वों से लाभ उठाता है। इसके साथ वह संघ सरकार का भी नागरिक 
होता हैं श्लौर संघ सरकार के बनाये हुये कानूनों का पालन करता और उरूकी 
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नागरिकता के सम्पूर्ण अधिकारों को प्राप्त करता है । एकिक शासन में व्यक्ति 
एक ही सरकार का नागरिक होता है । सामूहिक संच (( 07720 2९7७ ४६०7) 
में भी संघ के निवासी केन्द्रीय सरकार को प्रजा नहीं होते। वे अ्रपने 
अपने राज्य के नागरिक रहते हैं और संघ के कानून या आज्ञायें अपने 
अपने राज्य को मध्यस्थता से उन पर लाग होते हैं। संघ की आज्ञायें बिना 
ज्य की अनुमति से प्रजा को मान्य नहीं समभी जातीं। राजशास्त्री ब्राइस 
संघ की ह्विनागरिकता की इस प्रकार परिभाषा करते हैं :---"प्रमुख बात तो 
यह है कि प्रत्येक नागरिक के ऊपर दो सरकारों का ग्राधिपत्य रहता है । एक तो 
उस उपराज्य या प्रान्त (कनाडा जेसी) या केन्‍्टतन (स्विटजरलेण्ड जेसी) की 
सरकार का आधिपत्य जिसका वह निवासी हैं, और दसरा राष्ट्र या संघ की सर- 
कार का जिस संघ में वे सब उपराज्य या प्रान्त शामिल हैं जिनकी' प्रजा पर संघ 
सरकार समानरूप से शासन करती है । इस प्रकार व्यक्ति को दो निष्ठायें रहती 
हैं, एक अपने प्रान्त के लिये और दूसरी सारे राष्ट्र के लिये । वह दो कानूनों को 
मानता हैं, अपनी प्रान्तीय सरकार के कानूत और संघ सरकार के कानून । वह 
संघ सरकार और प्रान्तीय सरकार के दो भिन्‍न भिन्‍न अफसरों की आज्ञा पालन 
करता हैं और उन्र करों को छोड़कर जो उसकी नगर या ग्राम संस्था उस्न पर 
लगाती है, दो सरकारों को कर देता है ।५६ ब्राइस के सतानुसार संब शासन 
उसी को कहा जा सकता है जहां केछ्वीय या संघ सरकार सदस्य उपणाज्यों की 
प्रजा पर सोधा बिना उपराज्य की सरकार की झरुष्यस्थता के आधिपत्/श रखने 
है । न्टूटन का भी मत श्स विपद में साःप्ट है । उसका कहना है कि “संछ सरका: 
केवल सम्मिलित राज्यों पर बानन नहीं करती, पर उत्तकी प्रजा पर भी स्वयं 
शासन करती हूं। एक दूसर लेखक ने एनसाइक्लोपिडिया ब्िडेनिका में संघ 
शासन के नतागारक का दो सरकारों स कसा सम्बन्ध रहता है, समभाते हुए लिखा 
है कि संघ सरकार अ्रपनी उल्लिखित शक्तियों का उपभोग करने में प्रपते 
सदस्य उपराज्यां से सीधा सम्बन्ध स्थापित करती हैं और उन पर शासन करती 
। पर उसके साथ साथ संघ के प्रत्यक व्यवित से उसका सीधा सम्बन्ध रहता 
। “ओर फलत: संघ के निवासी दो सरकारों के, संघ सरकार के और 
प्रान्तीय सरकार के नागरिक रहते हैं ।/ १ द्विवागरिकता का यह सिद्धान्त सब संघ 
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4£ कनस्‍्टीट्यशन्स, पृष्ठ २८८ । 
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३० प्रमुख देशों की शासन प्रणालियां 


शासनों में बरता जाता है । केवल एक उद्दहरण ही यहां दिया जाना पर्वाप्त 
होगा । संयुकत-राज्य अ्रमरीका के संब-विधान के १४ वें अनुच्छेद में कहा गया 
हैं कि “सब व्यक्ति जो संयक्‍त राष्ट्र में उत्पन्न हुए हों या जिनका देशीपकरण 
( 'चि८प्78520707 ) हो चुका हो और उसके अधिकार छ्षेत्र के अन्तर्गत 
हों, संयुक्त राज्य के व जिस उपराज्य के निवासी है उसके नागरिक 


(ख) लिखित ओर क्ल्िप्ठ संविधाव--संत्र शागशव-विधान की दूसरी 
विशेषता यह है कि वह अनिवार्य रूप से लिखित तथा परिवर्तन करने के लिये विशेष- 
तया क्लिप्ट होता है । यह सच है कि श्राजकल लिखित संविधान की प्रवत्ति है चाहे 
राज्य का रूप एककि (४०7 ए) हो या संब-शासनीय (#८त९7४7) 


5, 
तो 


पर संघ शासन की उस विशेषता से यह अ्रभिप्राय हे कि यग्रद्मति एकिक 


शासन प्रणाली में अलिखित विधान से भी काम चल सकता हैं, पर संघ शासन 
में लिखित विधान अनिवार्य है । एकिक शासन प्रणाली में जासन की सारी आक्त 
केवल एक सरकार के पास रहती है और वही सरकार सर्वाधिकारी होती हें, 
किन्तु संघ शासन में शासन शक्ति दो भिन्‍न भिन्‍न एक दूसरे से निरपेक्ष, सरकारों 
में बटी रहती है । कुछ विपयों में केन्द्रीय सरकोर का शासन रहता है और दूसरों 
में प्रान्तीय सरकार का । ये विषय या विभाग दोनों सरकारों में पृथक पृथक बंटे 
रहते हैं । इंगलण्ड का श्रव भी ऐसा उदाहरगा है जहाँ एकिक शासन का लिखित 
विधान नहीं हैं । दूसरे एकिक शासनों में सब जगह लिखित विधान ही है । परन्तु 
संघ-शासन का एक भी उदाहरण ऐसा नहीं है जहाँ श्रलिखित संविधान हो । 
संघ-शासन एक प्रकार का पूर्ण संविदात्मक करार ( (!077748८:पढ्चां 
887९९77९११) हैं प्रान्तीय सरकारें आपस में एक मत होकर इस निश्चित करार 
पर पहुंचती हैं और अपने ऊपर संघ सरकार की स्थापना कर उसे निश्चित 
अधिकार देती हैं । यह करार (887९८:४८7४) वड़ा नाजुक होता है और 
उसमें शक्ति का व अधिकारों का बड़ा सूक्ष्म संतुलन रहता है । दो व्यक्तियों में 
भी यदि कोई करार (48722०77027+) हो तो वह भी संदेह रहित और सब 
तरह से स्पष्ट नहीं रहता, यदि वह लिखा जाय तो भविष्य में उनकी शर्तों के 
सम्बन्धों में उन दोनों व्यक्तियों को भ्रान्ति हो सकती है व झगड़ा हो सकता है। 
यही बात अधिक मात्रा में उस पेचीदा करार (4६7८८४८॥४) के बारे में 
सत्य है जो दो राज्यशक्तियों के बीच में हो । संघ शासन संविधान संघ सरकार 
और प्रान्तीय सरकार की शक्तियों की मर्यादा स्थिर करता है इसलिये दोनों 
सरकारों के ऊपर उसका महत्वपूर्ण स्थान है। संघ सरकार का या प्रान्तीश 
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सरकार का कानून तभी वेध समझा जाता हैँ जब वह विधान के अनुकल हो । 
एकिक शासन में सरकार की दकतियों पर ऐसा कोई प्रतिबन्ध नहीं होता 
क्योंकि वह स्वयं ही शक्तिमान रहती है । यह डी लोम ([)06 7,0॥7७) के 
उस कथन से स्पष्ट है जिसमें उसने कुछ भह ढंग से ब्रिटिश पालियामेण्ट की 
शवित का संक्षिप्त निरूपणा किया हैं । उसका कहना था कि अंग्रेज वकील 
इस सिद्धान्त पर चलते हूँ कि पालियामेण्ट सब कुछ कर सकती है, केवल पुरुष 
को स्त्री और स्त्री को पुरुष नहीं वना सकती । संघ शासन में पालियामेण्ट को 
ऐसा अधिकार कभी भी नहीं दिया जा सकता । 


संघ-शासन-विधान परिवर्तन करने के लिये विश्येपतया क्लिष्ट होता 
हे । जब संघ की स्थापना की जाती है तो विभिन्न सरकारों के प्रतिनिधि अपने 
अपने राज्य के अधिकारों का दावा करते हैं । इन अभ्यर्थनाञ्रों या दावों पर 
बड़ी सुक्ष्मता और चतुरता से विचार किया जाता है और समभौते पर पहुँचने 
से पूर्व अ्रनंकों रुकावटों का सामना करना पड़ता है । सब अभ्यर्थनाओं का ऐसा 
संतुलन और समिश्रगग करना पड़ता हैं जिससे सव सदस्य राज्य संतुष्ट रहें और 
संघ में सम्मिलित होने को तेयार हों । जितने संघ शासन, संसार में, स्थापित 
हये हैं उनका इतिहास इन सब बातों का साक्षी है । जब कई प्रान्त या उपराज्य 
मिलकर संघ (#८€8९४४८४07 ) स्थापित करते हैं तो इस बात का विशेष 
ध्यान रखते हैं कि संघ सरकार को केवल वे अ्रधिकार दिये जायें जो सम्मिलित ' 
दगासन के हित में अनिवार्य रूप से आवश्यक हें और वे प्रान्त शेष अधिकार व 
शासन शक्ति अपने पास सुरक्षित रखने का प्रा-पूरा उपाय कर लेते हैं । प्रान्त 
स्पप्ट शर्तों पर ही अपनी स्वतन्त्रता का कुछ अंश संघ-शासन को सुपुर्दे करते और 
गेष स्वतन्त्रता को अपने पास रखते हें, इन शर्तों का लिखित और स्पष्ट होना 
ग्रावश्यक है जिससे सबको अपने अपने अधिकारों का स्पष्ट ध्यान रहे और 
समय के वीतने से उनके सम्बन्ध में भ्रान्ति न हो जाये, क्योंकि सर्देव के लिये या 
उस समय तक के लिये जब तक संविधान में संशोधन न हो, इन्हीं शर्तों से ही सब 
के अधिकारों की रक्षा होती है । विधान बनाने में विरोधी श्रधिकारों का जब 
इस प्रकार सन्तुलन हो श्रौर बड़े प्रयत्त के पश्चात्‌ समभौते पर पहुँचा जाय तो 
यह आवश्यक हू कि विधान का संशोधन सुलभ न होना चाहिये । यदि यह संशो- 
बन करना साधारण कानून की तरह सुलभ कर दिया जाय तो यंविधान निर्माताश्रों 
का महत्वपूर्ण कार्य शीघ्र नष्ट हो जाय और संघ अधिक समय तक जीवित न 
रह सके । इसी कारण इस बात को निश्चित रखने के लिये जिन शर्तों पर प्रान्त- 
गण संघ में सम्मिलित हुये हैँ उनको बहुत काल तक सुरक्षित रखा जाय और 
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शासन संविधान में परिवर्तव कठिनता से हो सके, उ्ी विधान में उपक्क परि- 
वर्तत के ढंग का निर्देश कर दिया जाता हैं शरीर वह ढंग क्लय्ट ढाता है । इसका 
आशय यह नहीं है कि संविधान में वरिवर्वत अयवबः संशोवव ( 0 ८४ ५ ९77 ) 
हो ही ने सके । संविधान के निर्माता कितसे ही योग्य शोर दूरदर्शी राजनीतिन्ञ 
हों, वे संविधान बनाते समग्र सब अनागत घटनाओर। के ित्र उचित आयोजन करने 
में समर्थ नहीं हो सकते, क्योंकि भानव जाति अपनी अ्रकृति से ही अ्रस्थिर ई । 
कोई विधान ऐसा नहीं बनाया जा सकता जो सत्र समय के लिये ओर सब झव- 
स्थाओं के लिये और समान रूप से उपयवत हो । मनप्य जाति की आवध्यक- 
ताथ्रों में परिवर्तन होता रहता है । उन्लात के सार्ग में न॒द कडिनाइयी और नई 
समस्याओ्रों का सामना करना पड़ता है जिनसे सलथा अतृभवत्र प्राप्त होता रहता है । 
संविधान को क्रिय्रात्मक रूप में लाने से ही उसकी कमियां मालूम होती है । वर्चे- 
मान यूग में तो विज्ञान के नये-तय्े श्राविप्कारों मन मानव जाति की ओवजिक, 
सामाजिक, अन्तर्राष्ट्रीय व राजनैतिक स्थिति में दिन प्रति दिन परिवितेन होता 
रहता है । इसलिये यह श्रावश्यक है कि शासन को स्थिति के अनुकल बदलने 
के लिये संघ विधान में परिवर्तन हो सकता सम्भव होता लाहिय। एसा भी 
प्रायः होता है कि संत बिवान के निर्माता कूछ गल्वीदार समस्यातों का विधान 
बनाते समय हल नहीं कर थाले ओर उन्हे .बावर्य में सुतक से भी लिये इसलिये 
छोड़ देते है कि विध:न को कार्यान्वित करन मे जो अनु थब प्राप्स होगा उसकी 


सहायता मे उनको सुजझाना सुवम होगा। इसालय गंध शासव रवबान मदर 
उसके संशोव्व की विश्व दा उन्जब कर दिया जाता के । संजोवव करने 


की प्रगाली सब संब-विधानों मे एक सी ही बढ़ीं होती, पर साधारश दानस बनाने 

प्रणाली की अपक्षा ग्सीव विधयतायें सब जगठ रहती हैं । आय: उस बगाली में 
ऐसा आयोजन रहता हैं कि संत के सत्र सदस्वों, दी जोर हिलों का संत वधान 
के परिवतन में मत प्रकाशन ही ते हो दादा बरतू उनका था डा बहते हाथ इस परि- 
वर्तेत अथवा संघोवन मे ही । इसलिये यह प्रगाली अधिक पेचीदा और दुष्कर 
होती है । एकिक शासन को जब चाहें सुविधा के लिये बदला जा सकता हें 
परन्तु संघात्मक संविधान को ऐसा बनाया जाता हैं कि उसमें घनिवार्य परिवर्तन तो 
स्‌ कर सकें । सारांश यह है कि संघ-शासन विधान में परिवर्तत तथा संशोधन 
केवल उसी दशा में किया जा सकता ह जबकि संघ के हित के लिये यह संशोधन 
अत्यन्त आवश्यक हो, और फिर इस संशोधन के करने का ढंग भी मामूली कानूनों 
के बनाने के ढंग से अधिक क्लिष्ट तथा विज्ञेप प्रकार का होता हो । 


संघ शासन का सिद्धान्त ३३ 


(ग) विशेष प्रकार की न्‍्यायपालिका-संघ शासन की तीसरी विशेषता 
यह है कि उसके श्रन्तर्गत एक ऐसा न्यायालय (57797#2770९ (7077४) स्थापित 
किया जाता है जो प्रान्तों तथा केन्द्र दोनों की ही सरकारों के प्रभाव से मुक्त 
हो । यह पहले ही कहा जा चुका है कि संघ का शासन संविधान एक प्रकार 
संविदात्मक करार ((707४72८परवव 387९2०727८) की शर्तों का लिखित 
वर्रान हैं । यह वह लिखा हुआ समझौता है जिसमें प्रान्‍्तीय सरकारों और संघ 
सरकार के बीच अधिकार और शक्तियों का.विभाजन किया हुआ होता है और 
उनके श्रापस के सम्बन्धों की व्याख्या भी दी हुई होती है । यदि संघ की रक्षा 
करनी है और उसे चिरंजीवी बनाना है तो इस करार की शर्तों का उचित 
पालन होना चाहिये, जैसे मनुष्यों का जनसमूहों के बीच करार की शर्तों को 
सुरक्षित रखने तथा तोड़ने वाले को दण्ड देने के लिये शासन के न्यायालय को 
आवश्यकता होती है, उसी प्रकार केन्द्र की सरकार और प्रान्तों की सरकार के 
बीच में हुये करार के श्रनुसार, अर्थात्‌ शासन विधान की शर्तों के अनुसार 
बाध्य करने तथा किसी भी सरकार को उसके अधिकारों का अ्ति-क्रमण करने 
से रोकने के लिये न्यायालय की आवश्यकता होती है । परन्तु कौनसा न्यायालय 
यह निर्णय करें कि संविधान के अन॒ुकूल सब सरकारें व्यवहार कर रही हैं 
और उनके कानून वेध (,289) ) हें 'या नहीं ? कौन न्यायालय संविधान की 
सर्वप्रभूता की रक्षा करेंगा, कौन उसकी व्याख्या करेगा और कौनसा न्यायालय 
इसे इनके मौलिक तत्वों के आधार पर व्यापक रूप देगा ? यह कहने की आव- 
दइयकता नहीं कि प्रान्तीय या संघ सरकार के आ्राधीन रहने वाला न्यायालय इस 
काम को सुचारु रूप से नहीं कर सकता, न उसके निर्णोयों का कोई मान होगा । 
इसलिये संविधान में ही एक स्वतन्त्र न्यायालय के बनने का आयोजन कर दिया 
जाता हैँ । इसको सर्वोत्तम न्यायालय (5प्र7727702 (५०0प70) कह कर पुकारा 
जाता है जो सरकारों के आपस के झगड़े निबटाता है और उपयू कत दूसरी बातें 
भी करता है । इस न्यायालय के अ्रधिकार शासन विधान में ही स्पष्ट तथा वर्णित 
रहते हैं । उन अधिकारों को विधान का संशोधन करके भले ही बदल दिया जा 
सकता है परन्तु किसी प्रान्त अथवा केन्द्र की सरकार उन्हें नहीं वदल सकती । 
जिस विधान से प्रान्तों अ्रथवा केन्द्र की सरकारों को अपने अपने भ्रधिकार और 
शक्तियां प्राप्त हें उसी विधान से सर्वोच्च न्यायालय को अधिकार और शक्ति 
प्राप्त होती है । किसी भी एकिक शासन में न्यायालय की इस प्रकार की स्वतंत्रता 
हम नहीं पाते । संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि सर्वोच्च न्यायालय ही एक ऐसी 
संस्था है जिसकी उपस्थिति संघात्मक शासन को सुचारु रूप से चलाने में बहुत 


(३) 
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दः 


कुछ समर्थ है । सब संघ शासनों में सर्वोच्च न्यायालयों ने बड़े महत्वपूर्ण कार्य 
किये हैं । उदाहरणार्थ, निहित शक्तियों का सिद्धान्त ([00८घ८77९ 0 
क्‍07/९0 70८१७) संयुक्त राष्ट्र अमरीका के सर्वोच्च न्यायालय ने प्रति- 
पादित किया था । 


(धर) सम्बन्धोच्छेद का सिद्धान्त-संत्र शासन में राज्यों का सम्मिलन 
होता है । वे राज्य सम्मिलन से पूर्व या तो पूर्गा स्वतन्त्र होते हैं या अलस्वतन्त्र। 
यह सम्मिलन कई प्रकार का हो सकता है । इस सम्मिलन में निलले बाली इका- 
इयां समान पदस्थ रह सकती हें, बिल्कूल एक दूसरे के आधीन रह सकती हू या 
कुछ वातों में ग्राधीनन और कुछ में स्वतंत्र या समान पदस्थ हो सकती यह 
सम्मिलन चिरकालीन या अल्पकालीन हो सकता है, इस सम्मिलन में से निक- 
लना सुकर या दुप्कर या पृथक होता सम्भव ही न हो सकता हो । यह संम्मि- 
लन पृथक इकाइयों ने अपने अपने स्वार्थसावन के लिये किया हो या गदर 
सम्मिलित श्रावश्यकताशों के कारण अनिवार्य वा सामशिक निष्ठा से प्रेस्ति 
हुआ हो । गाजनतिक सम्मिलनों या संत्रों के विधिब प्रकारों का बर्गान ऊपर हो 
हो चुका हैं। भ्रव हमें इस बात पर विचार करना £ कि गंब शासन में संघ 
कहां ते अ्रभंगवीय है, अर्थात्‌ संघ बताते वाली इकाइयों को संब शे॑ सम्वन्धों- « 
च्छेद कर पृथक्‌ होने का अधिकार कहां तक है । 


इस सम्बन्ध में दो विरोधी मत हैं । एक ओर तो उन लोगों का मत हैं 
जो कहते हैं कि उपराष्ट्र या प्रान्त संघ की स्थापना के पूर्व पूर्णसत्तात्मक स्व॒- 
तन्‍्त्र और एक दूसरे से पृथक्‌ इकाई थे। वे अपनी इच्छा से संत्र में शामिल 
हुये और शामिल होने का अ्रभिप्राय यह था कि संघ में रह कर वे कुछ सृवि- 
धाय प्राप्त करेंगे । उनका कहना है कि ज्योंही ये उपराष्ट यह प्रनभव करें कि 
संघ में रहने से उनको कोई लाभ नहीं है उनको संघ से पृथक होने का अधिकार है । 
संयुक्त राष्ट्र अमरीका में इस मत के प्रतिपादक वे लोग थे जो उपराष्ट्रों के ग्रत्िकारों 
की श्रेष्ठता के समर्थक थे । उनकी दृष्टि में संघ के अधिकार उपराप्ट्रों के श्रधि- 
कारों से गौण हैं । इस मत के प्रतिपादकों में प्रमुख कालहाउन ((४[90प7) 
थे । ये लोग कैन्ट की ओर वर्जीनिया में संघ स्थापित होते समय जो प्रस्ताव पास 
हुये थे उनकी भाषा का सहारा लेकर यह कहते थे कि उपराष्ट्र संघ स्थापना के 
पूर्व जिस इकाई अवस्था में थे उसी रूप से वे संघ में श्राये और इसलिये संघ में 
सब्बिलित होने के पश्चात्‌ भी उनकी सत्ता में कोई अन्तर नहीं हुआ और संघ 
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में वे ज्यों के त्यों अलग अलग इकाई के रूप में सुरक्षित हैं। अमरीका में जब 

हली बार सम्वन्धोच्छेद का यह श्रइन उठा तो उसको तत्कालीन विदेशियों व 
राजविद्रोह से सम्बन्धित अ्रधिनियमों को रह करके टाल दिया। पर जब सन्‌ 
१८१२ का युद्ध हुआ और फिर सन्‌ १८र८ में जब कांग्रेस ने विदेशी व्यापार 
पर कर लगाने का निद्वय किया जिससे दक्षिशी कंरोलिना को हानि होती थी 
तो यह प्रइन फिर उपस्थित हुआ्ना | दोनों बार समझौता हो गया और यह विषय 
टाल दिया गया किन्तु :5इन का कोई समुचित सुनिश्चित हल नहीं मिकाला ज।/ 
सका । 


दूसरे मत के प्रतिपादकों में मुख्य स्थान डेनियल बेस्टर ([>वक0८) 
७५५ ८४०५४६०८+) का हैं। इन लोगों का यह कहना था कि सारे देश के निवासियों 
ने मिलकर संघ की स्थापना की थी न कि पृथक्‌ पृथक्‌ राज्यों ने । इस आधार 
पर वे कहते थे कि उपराष्ट्रों को संघ शासन के कानूनों को शून्य करने का या 
संघ से सम्बन्ध तोड़ने का कोई अधिकार नहीं है | ये श्रपने उस मत के समर्थन 
में, जिससे वे संघ सरकार के अधिकारों को श्रेष्ठ और सर्वोपरि मानते थे, १७८७ 
के संब विधान की प्रस्तावता को सामने- उपस्थित करते थे। इस प्रस्तावना में 
लिखा था “हम संयुक्त राज्य श्रमरीका के निवासी एक सुदृढ़ व अधिक पूर्ण 
संघ की स्थापना के लिये, न्याय प्रतिष्ठा के लिये, घरेलू शान्ति के लिये, सार्व- 
जनिक सुरक्षा के लिये और अपने आपको व अपनी सनन्‍्तान को स्वतन्त्रता का सुख 
प्राप्त कराने के लिये इस संघ संविधान को दृढ़ संकल्प होकर संयुक्त राज्य 
अमरीका के किये स्वीकार करते हैं । सन्‌ १८६१ में जो गृह युद्ध ((परा! 
७७०३७) हा उसमें यही प्रदइन उपस्थित था। दक्षिणी उपराष्ट्र दास प्रथा के 
सम्बन्ध में राष्ट्रपति अब्राहम लिकन के दृष्टिकोश से सहमत न थें । लिकन दास 
प्रथा को तोड़ना चाहते थे पर दक्षिणी उपराज्यों को इस दास प्रथा से बड़ा लाभ 
था । उनकी आर्थिक सम्पन्नता इसी दास प्रथा पर निर्भर थी। उत्तरी उपराष्ट 
इस प्रथा के विरुद्ध थे और राष्ट्रपति से सहमत थे। अचन्‍्त में झगड़ा यहां तक 
बढ़ा कि युद्ध हुआ, दक्षिणी उपराज्यों को हार मावनी पड़ी और उनको संघ में 
उनकी इच्छा के विरुद्ध रहना पड़ा। इस प्रकार इस प्रश्न का निबटारा बल 
प्रयोग से हो गया पर तक॑ से न हो पाया । स्विट्ज़रलंण्ड सें भी सन्‌ १८४७ में 
केथोलिक धर्मावलम्बी केन्टनों ने जब संघ शासन की आधीनता को मानने से 
इस्कार किया और संघ ग्रे अलग होना चाहा तो सौन्दरवन्द (5008०+79ए7र्ठ) 
के युद्ध से इस समस्या का समाधान हुआ। पृथक होने वाले प्रान्तों की सेना को 
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जनरल ड्यूफर ते हरा दिया और उन्हें रूघ से अलग होने से रोका | उस 
समय वहां भी बल प्रयोग से ही समस्या सुलकाई गई । पर उसके पश्चात्‌ सन 
१८८७ और सन १८७४ में संघ शासन विधान में संशोधन करके इस पृथक 


होने की इच्छा करने वाले प्राल्तों की बहुत सी शिकाबतें दूर कर दी गई । 


नल 


सम्बन्धोच्छेद के सिद्धान्त की बड़े बड़े राजनीतिज्ञां ने कही आलोचना की 
है । अमरीका के न्यायाधीश स्टोरी के श्रनसार उपराज्यों या प्रास्तों को संघ से 
युथक्‌ होने का अधिकार नहीं हैं और इस प्रकार वेसंत्र को समाप्त नहीं कर 
सकते । इसका कारगा वे यह बतलाते हैं कि संघ्र शासन के शान्तिपूर्वक स्थापित 
रहने से सब अधिकारी साभीदारों के प्रमख हितों की रक्षा व पोयगा होता है 
उनके मत से संघ के साभीदार राज्य नहीं पर प्रजा है गौर प्रजा का हित शांति 
ओर सुव्यवस्था में ही है । उनका कहना था कि “सदि व्यक्तियों व उपराज्यों 
के निजी श्रध्षिकारों में हस्तक्षेय किया जाता है तो व्यकितगत अधिका रो व 
सम्पत्ति की रक्षा इसी से हों सकती है कि उपसकत न्यायालय के सम: 
प्रदत्त को ले जाया जाय और न्यायालयों द्वारा उचित व्यवस्था न हो तो जनता 
के बहुसंख्यकों की नैतिक भावना ओर सच्चाई का सहारा लिया जाय ।” मेक 
कलो (/८(पर0८ग) और मेरीलैण्ड (/(०7४०7०0) के बीच मुकदमे 
में प्रसिद्ध न्यायाधीश मार्शल ने भी ऐसे ही विचार प्रकट किये थे | सरकार 
जनता से निस्सारित होती है, जनता के नाम से ही उसका निरूपण शौर 
स्थापना होती है, जब उपराज्यों ने जनता के प्रतिनित्रियों को सम्मेलन में बुलाया 
ओर उनके सामने विधान रखा तो उससे ही यह स्पप्ट था कि उपराज्यों ने तो 
अपने पूर्णोासत्ताधारी संगठित रूप से विधान को पहिले ही स्वीकार कर लिया था | 
सम्मेलन बुलाकर उनके सामने विधान को स्वीकृति के लियें प्रस्तुत करने के 
कार्य में ही राज्यों की स्वीकृति निहित थी। परन्तु उसके पश्चात्‌ जनता को 
अधिकार था कि वह विधान को स्वीकार करती या रद्द कर देती। जनता का 
निर्णय अन्तिम निर्णाय होता । इस निर्णय का सरकारों द्वारा अंगीकार करना 
आवश्यक नहीं था, न प्रान्तीय सरकारें उसे अ्रस्वीकार कर सकती थीं । जब 
विधान इस प्रकार अभिस्वीकृत हो गया तो वह पूर्णो आबद्धकारी हो गया और 
उपराज्यों की सत्तायें उससे पूर्णतया वाध्य हो गईं ,,.इसलिये संघ सरकार निश्चय 
ही जनता की सरकार है और वह वास्तव में, रूप और तत्व दोनों के देखते हुये 
जनता से ही निस्सारित हुई है । जनता ने ही इस सरकार को इसके अ्रधिकार 
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सौपे 6 और यह सरकार विना किसी की मध्यस्थता के अपनी जनता पर इन 
अधिकारों का उनके ही कल्याण के लिये उपभोग करेगी ।* 


स्विट्ज़रलेण्ड में विधान (१८७४) का पहला श्रनुच्छेद इस प्रकार है “स्वि- 
टज़ रलेण्ड के पूर्ण सत्ताधारी केन्टनों की जनता इस संघ में सम्मिलित होकर 
स्विस संघ का निर्माण करती हं । इसी प्रकार जमनी के सन्‌ १६१६ के 
विधान में यह कहा गया हूं कि सारे शासनाधिकार जनता से उद्भत हैं । संघ 
की लोकसत्ता के सम्बन्ध में इन स्पष्ट उल्लेखों के अतिरिक्त, हमें यह भी ध्यान 
में रखना चाहिये कि किसी भी शासव विधान में स्वस॒जित राज्य का विलयन 
करने वाली धारा नहीं रखी जा सकती न विधान इस विलयन की श्राज्ञा ही दे 
सकता है । 

“जब कभी कोई एक या एक से अधिक उपराज्यीय सरकारें संघ में अपने 
आप को अल्पसंख्यक दल में पावे और उनको यह प्रतीत हो कि उनके हितों की 
किसी केन्द्रीय सरकार के कानून से भारी हानि हो रही है, तो अल्पसंख्यक दल 
को प्रार्थना करती चाहिये श्रौर बात चीत के द्वारा अपना मत प्रकाशित कर 
ऐसा प्रयत्न करना चाहिये, कि वह कानून उसके श्रनुकूल बना लिया जावे । पर 
जब एक वार संघ की सारी जनता ने उस केन्द्रीय संस्था की स्थापना कर दी 
तव उस सरकार को संघ से पृथक्‌ होने का कोई भी अधिकार नहीं है, क्योंकि 
यदि दुर्दान्त उपराज्यों को पृथक होने का अधिकार दे दिया जाय तो सारे राज्य 
संगठन की स्थिरता ही नष्ट हो जाने का भय है और नि३चयपूर्वक यह नहीं कहा 
जा सकता कि इस विच्छेद का क्या अन्त हो । जिस संघ में सव मेल कराने वाले 
हितों को व मार्गों को दूर कर व उनके विच्छेद कराने वाले कारणों से अ्रधिक 
शक्तिशाली ओर पुष्ट वनाकर संघ शासन की स्थापना की हो वहां प्रायः ऐसे 
भंगड़े नहीं उठ सकते जिनके कारण कोई उपराज्य संघ से अपना सम्बन्ध तोड़ने 
पर वाध्य हो जावे । वास्तव में यदि कोई संघ किसी उपराज्य के पृथक होने से 
भंग हो जाय तो यह समझ लेना चाहिये कि संघ वास्तव में संघ न था। केवल 
एक मित्र संगठन मात्रे था |” संघ शासन का भंग न हो सकना अब सभी स्वी- 
कार करते हैं । स्वतन्त्रता प्राप्त होने से भारत में संघ शासन की स्थाफ्ना के सम्ब- 
न्ध में जब बातचीत चली तो उस समय वर्मा को भारतीय संघ में शामिल करने के 
प्रद पर भी विचार हुआ । उस समय यह स्पष्ट कर दिया गया था कि एक वार 


#* थ्योरी एण्ड प्रेविटस आफ़ माडर्न गवर्नमेट, पुष्ट ८र८, फुटनोट १। 
१ फेडरल पोलिटी, पु० २४-२५ । 
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'मंघ में ग्राने के पढ्चात वर्मा संघ से अलग न हो सकेगा । 


प्‌ 


संघ्र शासन के अनुकूल हेतु-- जिन परिस्थितियों व इच्छाग्रों के वश में 
होकर कई छोटे राज्य संघ में संगठित होने को तैयार होते हैं, या कोई एक बड़ा 
राज्य अपने को छोटे छोटे भागों में विभाजित कर संघ शासन प्रगाली को अप- 
तानसे का निश्चय करता है, उनका अध्ययन बड़ा महत्वपुर्गा है । संघ्र शासन के 
इतिहास इस बात के साक्षी हैं कि भिन्‍त भिन्‍न कारों से संघ शासन स्थापित 
हुये | इन कारणों की विभिन्‍नतायें विद्येप परिस्थितियों और हेतुझ्नों पर निर्भर 
रहती है । हम यहां कतिपय एसे मुख्य साधनों पर विचार करेंगे जिन्होंने संघ 
शासन की स्थापना में योग दिया हे । 


() भोगोलिक निकटता «« यदि सम्मिलित उपराज्य एक दूसरे से जढ़ें 
हुये हों तो संघ स्थायी रूय से सुदृढ़ नहीं रह सकता । राज्यों में सहकारिता का 
भाव तभी पैदा होता है जब वे एक दूसरे के सान्लिध्य में रहते हें क्योंकि तब उन्हें 
बहुत सी बातों में एक दूसरे पर निर्भर रहना पड़ता हैं । “पास पास रहने से 
ऐसा अप्रत्यक्ष पर महत्वशाली सम्बन्ध स्थावत हो जाता हैं जो साधारणातया 
उन दो राज्यों में नहीं होता जो एक दूसरे से दूरी पर स्थित हों । *हस्सियाटिक 
लीग ( ऊमिधाउटवाउ८ ,९४४प८ ) 'इसीलिये बहुत समय तक जीवित न रह 
सकी क्योंकि इसमें सम्मिलित नगर इधर उधर एक दूसरे से दूर दूर बिखरे हये 
थे. न्यूज़ीलेण्ड, आ्रास्ट्रेलिया के संघ में इसीलिये शामिल न किया जा सका क्योंकि 
विधान निर्माताओ्रों को वलवती इच्छा के होते हुये भी एकॉीकररा को प्रदु्तियां 
समुद्र की दूरी से ढीली पड़ गई और वह टापू रुघ में गामिल ने हुआ । इन्द्र 
कारणों से आरंभ में न्‍्यूफाउन्डलेण्ड ने कनाडा के मंत्र में गा मिल होने का निश्चय 
न किया । हँमिल्टन ने प्रसन्‍न होकर कहा था कि “अमरीका एक दूसरे से बिल्कुल 
भिन्‍न व पृथक्‌ रथल समूहों से मिलकर नहों दना हैं पर स्वतन्त्रता की इस पढि- 
चम्ो सन्‍्तान का देश एक विस्तृत, जड़ा हुआ श्रार उपजाऊ, भुमि प्रदेश है । १ 
दक्षिणी अफ्रोका के संघ बनने में श्रार० एज्० बराण्ड से भी इन्हीं कारणों को 
हेतु बतलाया था : “देश यद्यपि विस्तृत हैं पर प्रकृति से दो इसका पकाई बने गहने 
का सोभाग्य प्राप्त है । उसकी बतावट एक सी हू श्रोर इसके एक भाग व दूसरे भाग 
में कोई प्राकृतिक रुकावटें नहीं हू । यहां के निवासी एक राजनैतिक संगठन में 


* फेडरल पोलिटी, पृ० १०२ । 


१ फडरलिस्ट लं० २। 


*, 
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रहते हैं और युद्ध से पहले भी रहते थे।” * इसमें संदेह नहीं कि भौगोलिक 
सार्थकता के सिद्धान्त को हाल ही में पाकिस्तान के निर्माण ने एक चुनौती 
दी है क्योंकि वंगाल का एक भाग जिसे पूर्वी पाकिस्तान कहते हैं, पाकिस्तान 
का एक भाग है किन्तु वह एक दूसरे से सैकड़ों मील दूर स्थित है । इतिहास 
के आ्राधार पर यह बात निश्चयपूर्वक कही जा सकती है कि यह परिस्थिति 
सुव्यवस्थित रूप में अधिक समय तक नहीं चल सकती | पूर्वी पाकिस्तान या 
तो भारतवर्ष का ही भाग हो जायगा अ्रथवा वह एक स्वतन्त्र राज्य के रूप 
में ही परिणत हो जायगा । 


(3) आधथिक लाभ--संघशासन बनाने में आथिक लाभ ने बड़ा. 
योग दिया है । बहुत से संघों के निर्माणा का आधार ही यही था कि उसकी स्था- 
पना से व्यापार, मुद्रा, कर, श्राने जाने के मार्ग आदि के सम्बन्ध में कानूनों 
कि समानता होगी और निरर्थक रुकावटों के हट जाने से इनके द्वारा आथिक 
स्थिति सुधर जायेगी । अमरीकन राज्यों का संघ बनने से जो श्राथिक लाभ होंगे 
उन पर विचार करते हुये हैमिल्टन ने लिखा था कि “व्यापार की शिरायें प्रत्येक 
भाग में भरी पूरी रहेगी और प्रत्येक भाग की वस्तुओं के विविध बहाव से इनमें 
दक्ति और पुष्टता आवेगी । विविध राज्यों के उत्पादन की विभिन्‍नता से व्या- 
पारिक उद्योग के लिये विस्तृत क्षेत्र खुल जायेगा ।” कनाडा, श्रास्ट्रेलिया, दक्षिणी 
प्रफ्रीका, हेन्सियाटिक लीग और जर्मन संघ के निर्माता संघ से प्राप्त आथिक 
लाभों से अश्रच्छी प्रकार विज्ञ थे । इन सब संघ शामन विधानों में ऐसी धारायें 
हैं जो इस बात को पर्याप्त समर्थक हैं । इस बात के समभने में कल्पना शक्ति 
को अश्रधिक उड़ान नहीं करनी पड़ती कि संघ शासन से एक विस्तृत क्षेत्र खुल 
जाता हैं, क्रय विक्रय की सुविधार्य बढ़ जाती हैं और सब सदस्य राएयों को एक 
दूसरे से व्यापार में अधिक श्रासानी होती है । इस सुविधा का क्‍या महत्व है, यह 
वात उन कांठनाइयों से प्रकट हो जायगी जिसका सामना व्यापारी लोग करते हें 
जब उन्हें एक ही देश में स्थित एक राज्य की सींमा में पैर रखते ही भिन्‍न मुद्रा 
तोल आदि के माथच और भिवन्‍न व्यापार सम्बन्धी नियमों को बरतना पड़ता 
हैं । इसलिये यह स्पष्ट है कि आ्रथिक सुविधाओं का लाभ संघ शासन बनने में 
बहुत कुछ कारणीभूत सिद्ध हुआ्ना है । 

(() शजनतिक हेतु--संघ शासन स्थापित करने से जो राजनैतिक 
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लाभ होते हें उन्हें सभी जानते है । इन राजनेतिक लाभों में विषशेतया बाहरी 
आक्रमणों से रक्षा, वेदेशिक सम्बन्धों श्र शासन व्यय में बचत, उल्लेखनीय 
हैं । इनके कारगा बहुत से संघ शासनों की रचना हुई । प्राचीन काल में यूनान के 
नगर राज्यों ने पहले मैसीडोतिया और उसके पश्चात रोम की बढ़ती हुई झक्ति 
से अपनी रक्षा करने के लिये और समय पड़ने पर उसका सामना करने के हेतु 
अपना एक संगठत बनाया । इटली में लाम्वार्ड लीग और स्विट्जरलेण्ड में संघ 
की स्थापना आस्ट्रियन सम्राट का सामना करने के लिये हुई थी । स्पेन के आक्र- 
मण को रोकने के लिये फ्रांस के उत्तर में नेदरलेण्डस संघ (ग०४८7४7 ०५ 

(-07/2८८९०7०८ए ) बनाया गया था । अमरीका में हेमिल्टन ने ठीक ही कहा 
था कि “संघ से प्राप्त सुखों की अतृभति की सुदृढ़ कल्पना ने लोगों को बहत 
प्राचीन समय में ही संघ शासन स्थापित करने के लिये और उसकी रक्षा कर 
उसे चिरस्थायी बनाने के लिये प्रेरित किया था ।#£ आस्ट्रेलिया में राजनैतिक 
भावना से प्रेरित होकर स्वतन्त्र उपनिवेशों ने संघ की स्थापना की। “फेडरलिस्ट'! 
में जो (]89) ने श्रमरीकन जनता से अपील करते समय उसका ध्यान यूरोपियन 
राज्यों की साम्राज्य लोलुपता की ओर आश्राकपषित किया ओर उससे सामता 
करने के लिये अपने श्रापको संघ शासन में संगठित कर शक्तिशाली बनाने पर 
जोर दिया था। उन्होंने घोषित किया कि “यदि वे (यूरोपियन्‌ राज्य) देखेंगे 
कि हमारी राष्ट्रीय या संघ सरकार योग्य सामथ्यंवान्‌ है और उसका शासन 
सुव्यवस्थित है, हमारे व्यापार का वुद्धिमानी से नियमन होता हैं, हमारी सेना 
सुशिक्षित और सुसंगठित है, हमारी आशिक स्थिति सुदृढ़ हे और हमारे आय के 
साथनों की भली भांति व्यवस्था होती है, हममें दूसरों का विश्वास जमा ह्श्रा 
है, हमारी प्रजा स्वतन्त्र, सुखी और एकमत हे, तो वे हमें अ्रप्रसन्‍्न करने के 
बजाय हमसे मित्रता करने के लिय अधिक उत्सुक होंगे। इसके विपरीत यदि 
वे दूसरी ओर यह देखेंगे कि हमारा शासन ढीला है और हम अयोग्य सरकारों 
की अनाथ प्रजा हैं (जहाँ प्रत्येक राज्य गलत झ्यौर ठीक अपनी सुविवा के लिये 
जो चाहे सो करता हो) या हम तीन या चार स्वतन्त्र और शायद आपस में 
लड़ते वाले राज्य समूहों में अपने आपको बाँटे हुये है जिसमें कोई ब्रिटेव की शोर 
भुका हुआ हैं, दूसरा फ्रांस की ओर और तीसरा स्पेव की ओर, जिससे ये तीनों 
मिलकर हमको आपस में लड़ाते रहें तो इन लोगों की दृष्टि में अमरीका का दयनीय 
रूप जंचेगा | कितनी सुगमता से वह उन लोगों की घ॒णा का ही विषय न बनेगा 
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संघ शासन का सिद्धान्त है 


परन्तु उनके अपसान का शिकार भी वन जायगा और कितने थोड़े समय के 
पदचात्‌ हमारा महंगा अनुभव पुकार पुकार कर कहेगा कि जब कोई कुृटुम्ब या 
जन समूह फूट का शिकार बनते हें तो वे किस प्रकार अपना नाश अपने ही हाथ 
कर बैठते हैं । %६ अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में बड़े राज्य की जो सुनवाई होती है वह 
छोटे राज्य की नहीं होती । इस कारण भी छोटे २ राज्य मिलकर बड़ा राज्य 
बनाने के लिये तैयार रहा करते हैं। इस के अतिरिक्त संघ शासन में खर्च की 
बचत भी रहती है क्योंकि संघ स्थापित होने से उपराज्यों की अलग २ निजी 
स्थल, जल और वायु सेना रखने की श्रावश्यकता नहीं रहती श्लौर न॒विदेशीय 
मामलों में उन्हे अपने निजी दत व दतावास रखने पड़ते हैं । यह काम और 
इसका खच सब संघ-सरकार पर छोड़ दिया जाता है जो सव उपराज्यों की रक्षा 
के लिये केवल एक राष्ट्रीय सेना का संगठन करती है। 


जर्मन राजनीतिज्ञ जब विमार (५४/८४४८४) में युद्ध के पश्चात्‌ विधान 
बनाने के लिये एकत्रित हुये तब उन के सम्मुख यही राजनेतिक हेतु थे। 
उनमें एक ऐसा दल था जो रियासतों के विलगीकरणा का समर्थक था जिससे 
प्रशिया छिन्‍न हो जाये । इस प्रवृत्ति को रोकने के लिये ही उन्होंने संघ शासन 
की स्थापना को । भारत वर्ष में जब पृहले पहल सन्‌ १६३५ के शासन विधान 
के लिये बातचीत चल रही थी तभी यह निश्चित हो गया था कि भारतवर्ष में 
संघ शासन की स्थापना होनी चाहिये जिसमें रियासतें और प्रान्त दोनों शामिल 
हों । यह विचार किया जाता था कि संयुक्त भारतवर्ष विदेशी आक्रमरोों से 
अपनी रक्षा अच्छी तरह कर सकेगा, एक सुदृढ़ व स्थिर वेदेशिक नीति अपना 
सकेगा श्रोर अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में प्रभावशाली बनने में सफल हो सकेगा | यदि 
ऐसा न होकर उसके कई स्वतन्त्र इकाई राज्य होते तो उपयुक्त सुविवायें व 
होतों, न रक्षा हो सकती, न संसार में पृथक २ छोटे राज्यों का कोई प्रभाव वा 
मान होता । इन्हीं कारणों से हम श्राज देखते हैं कि भारत के संविधान निर्मा- 
ताझों ने इस देश के संविधान को संघात्मक रूप दिया हैं। 


जाति सम्बन्धी ओर सांस्कृतिक हेतु--जिस देश में एक ही जाति व 
संस्कृति के लोग रहते हों, एक ही धर्म के मानने वाले हों ग्रोर एक ही भाषा को 
बोलने वाल हों वहां एकिक शासन का सफलीभत होना सम्भव हैं। पर जहां 

धघम, भाषा व जाति की अनेकता है वहाँ एकिक शासन इस विभन्‍नता को और भी 
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ग्रधिक महत्व देता है जिससे देश की उन्‍नती रुक जाती हैं। देश में स्थित भिन्‍न 
भिन्‍न जाति, धर्म वर्संस्कृति वाले जन समूहों व प्रान्तों की यदि एक सूत्र में बाँध 
कर रखना ही श्रेयस्कर समभा जाय तो संघात्मक शासन प्रणाली सबसे उप- 
युक्त सिद्ध होगी । कनाडा में ऐसी ही स्थिति का सामना करने के लिये १८६७ 
में संघ शासन स्थापित किया गया था। वहां फ्रेंच और अंग्रेज दो बड़ीं प्रमुख 
जातियां थीं जिनमें बड़ी पुरानी फूट चली आ रही थी और जिनका रहन-सहन, 
विचार-शैली, भाषा व धर्म एक दूसरे से भिन्‍न थे। शंघ-शासन में इस विभिन्‍नता 
को मान लिया गया और उसको उचित स्थान, देखकर एक संयुक्त राज्य की 
स्थापना कर दी गई । इससे पूर्व एकिक शासन प्रणाली में उनकी भाषा, संस्कृत और 
जाति की विभिन्‍नता पग पग पर शासन के काय में रोड़ा श्रटकाती थी और शासन 
के शान्ति पूर्वक संचालन करने में वाधिक सिद्ध हो रही थी। सन १८५६७ के 
नाथ अमेरिका ऐकट के पास होते से ऐसे संब-शासत को स्थापना की गई जिससे 
इन दोनों जातियों में वहुत कुछ सामज्जस्य पेंदा हो गया। यही बात स्विट ज़र- 
लेण्ड के बारे में भी सत्य चिद्ध हुई । वहां भिन्‍न २ केण्टतों में फांसीसी, जर्मन 
और इटेलियन लोग रहते हैं और अपनी २ भावाये बोलते हैँ | उनका थर्म भी 
एक दूसरे से भिन्‍न है । ऐसी अवस्था में इन्र केण्टनों को एकिक शासन सूत्र मं 
वरांधकर सुव्यवस्थित रखना असम्भव था। उतकी पारस्यरिक विभिन्‍नता की 
ग्ोर आंख न मं द कर उसका उचित झ्रादर किया गया और फिर सं॑घ्रात्मक 
सिद्धन्तों के आधार पर उनमें सामञजस्य स्थापित कर श्य७४ ई० के स्विस 
संघ की स्थापना कर दी गई । जर्मन प्रजातन्त्र के संब शासन संविधान ने जमंन 
उपराज्यों की विभिन्‍त आवश्यकताओं को उचित मानव देकर उनको पूरा करने 
का सफल प्रयत्न किया । भारतवर्ष में संब शासन स्थापित करने में भाषा, धर्म 
और संस्कृति को अनेकता भी कारण है । 


संघ शासन के गुण व दोप--संघ शासन प्रणाली कां मूल्यांकन करने 
में राजनीतिशास्त्रियों का भिन्‍न भिन्‍न मत हूँ । कुछ राजनीतिणास्त्री 
इसे दोपपूर्ण बताते हैं और कहते हूँ कि इस प्रणाली से सरकार निर्वल रहती 
है क्योंकि प्रजा की राज्यनिष्ठा दो सरकारों के प्रति विभाजित रहती है। 
यहाँ हम कुछ प्रमुख और परस्पर विरोधी विचारकों के मतों का मृल्यांकन 
कर एक सुनिश्चित मत पर पहुंचने की चेष्ठा करेंगे । 


आचाये डायसी (!7707., [9८०८ए) की आल्ोचना--श्राचार्य डायसी 
का कहना है कि संघ शासन में या दो उपराणज्यों में से एक प्रबल राज्य इतना 


संब दायमन का सिद्धान्त ४३ 


प्रमख सम्पन हो जायगा कि उपराज्यीय समानता का उल्लंघन कर दूसरों पर 
अपना प्रभुत्व जमा लेगा या वहुत से छोट उपराज्य मिलकर, अपने में से जो 
सब से बड़ा और शक्तिशाली सदस्य राज्य होगा, उस पर संघ के करों को बढ़ा 
कर व दूसरे उपायों से संघ का सारा बोझ उसी पर डाल देंगे और उससे स्वयं 
बच जायेंगे | परन्तु व्यवहार में यह देखा गया है कि यदि संघ शासन विधान 
को होशियारी से बनाया जाय तो इन दोनों अ्रनिष्टों की श्राशंका नहीं रहती । यह 
सच है कि इस बात का ध्यान युद्ध से पूर्व जर्मन साम्राज्य के शासन विधान 
बनाने में नहीं रखा गया । प्रशिया जो सबसे प्रभुत्शशाली सदस्य राज्य था दूसरे 
छ: उपराज्यों की सहायता से बचे हुये छोटे उपराज्यों पर अपना प्रभुत्व जमाये 
रहता था और ये शक्तिहीन श्रौर असहाय बने रहते थे । उस शासन विधान की 
इस कमी को देखकर लोवेल ([,09८]]) ने कहा था कि इन राज्यों में जो 
समभौता था वह वैसा ही था जैसा कि एक सिंह, आधे दर्जन लोमडियों और 
बीस चहों में हो । आास्ट्रिया-हंगरी के संघ में हंगरी अपनी संगठित मंगायार प्रजा 
के बल पर तीस प्रति सेकड़ा संघ शासन का खर्चा देने के बदले में संघ की सत्तर 
पतिशत शक्ति का उपभोग करता था। आरास्ट्रिया का क्षेत्रफल हंगरी से अधिक 
था और उसकी जनसंख्या भी हंगरी की जतसंख्या से अधिक थी, पर भाषा-विभेद 
और जाति-भेद के कारण ग्रास्ट्रिया की शक्ति छिन्‍त भिन्‍त रहती थी । 

प्राचार्य डायसी ने दसरा दोष यह वबतलाया है कि संघ शासन में एक तिष्ठा 
का अ्रभाव रहने से राज्य की इकाइयों में वरावर तनातदी बनी रहती हैं और 
प्रायः मुकदमेबाज़ी तक की नौबत श्रा जाती हैं। संघ शासन के विरुद्ध इस 
श्रभियोग में ऊपरी दृष्टि से देखने पर बहुत कुछ तथ्य दिखाई देता हैं, पर यह 
बात ध्यान में रखती चाहिये कि यह कोई अनिवा् दोप नहीं है । यदि संघ 
शासन विधान दाग चतुराई से नर्नाणा किया जाय तो यह दोष वहुत कुछ दूर 
हो सकता है और एक शक्तिशाली संघ को स्थापना हो सकती हू । आचार 
डायसी आगे कहते है कि यदि कोई संत्र सकतीभत हुआ हे तो वही ए्क्र 
कदम और बढ़ाने पर एकिक शासन का रूप थारग कर ले। इस कथन का अ्भि- 
प्राय यही प्रतीत होता है कि संघ शासन के सफल कार्यभत होने से विभिन्‍नताये 
मिटक्र एकता स्थापित हो जाती हैं। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता हैं 
कि संघ शासन में ऐसी राजनैतिक संस्था की स्थापना नहों की जाती है जो 
ग्रपती विरोधी गक्तियों को उत्पन्त कर अपने ही वल को कम कर दें, पर उसके 
द्वारा एक ऐसे शक्तिशाली राज्य की उत्पत्ति होती है जो वास्तव में एकिक 
शासन न होते हुये ऊपर से ऐसा ही दिखाई दें । 
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ब्रॉड की आलोचमा--संघ शासन को दोषपूर्ण बतलाने वालों में ब्रांड 
(373700) का नाम भी लिया जाता है । उनका कहना है कि मानव-निर्व- 
लता को अपरिहारय मानकर संघ गासव प्रणाली अपनाई गई है। वे आगे चल 
कर कहते हूं कि इससे अ्रच्छी दूसरी शासन प्रणाली यदि व मिल सके तो संघ 
शासन प्रणाली के स्वीकार कर लेने के सिवाय चारा ही क्‍या है पर इसकी 
असुविधायें स्पष्ट हैं । इससे सरकार के अंगों के टकड़े हो जाते हैं और उ 
फलस्वरूप उनमें तनातनी और निर्वलता ञ्रा जाती हैं| इस प्रणाली में एक 
नये देश का विकास एक संकुचित मर्यादा के भीतर ही हो सकता है ।' ६8 इस 
कथनसे यह तो मान ही लिया गया है कि किन्‍्हीं विशेष परिस्थितियों में संघ शासन 
की वड़ी उपयोगिता होती है क्योंकि इससे यह अभिप्राय स्पष्ट होता है कि जहां 
एकिक शासन अ्रसम्भव हो वहां संघ शासन दसरी ही शासन प्रणाली है जो सफल 
हो सकती है 


आचाय लास्की (.95]त0) द्वारा प्रशंसा-- संघ शासन की प्रशंसा भी 
बड़े कुशल राजनीतिशास्त्रियों ने की है । उनमें आचार्य लास्की का नाम विशेष 
उल्लेखनीय हैं । उनका तो यहां तक कहना है कि यदि समाजिक संगठन को 
यथष्ठ बनाना हैं तो उसका रूप संघात्मक ही होना चाहिये (अर्थात स्थानीय 
वेयक्तिक स्वतन्त्रता और सार्वजनिक मामलों -में व्यवस्था की समानता) । इस 
संघात्मक बनावट में केवल 'में और मेरा राज्य' या मेरी जाति और मेरा राज्य' 
ये ही सम्बन्ध नहीं होते पर ये सब और उनका पारस्परिक सम्बन्ध भी इसी 
के अ्रन्तर्गत रहता है । १ इसके पश्चात वे यह कह कर इस कथन को समाप्त 
करते हूं कि क्‍योंकि समाज संघात्मक है, राज्यतंत्र भी संघात्मक ही होना 
चाहिये । २ उनके कथनानसार “राष्ट्र ही सामाजिक संगठन की अन्तिम इंकाई 
नहीं हैं । इसकी प्रभुता (9507८१८४४०४०) मानव समाज के ऐतिहासिक 
अनुभव का केवल एक रूप है ओर जेसे जैसे यह अनुभव निखरता जाता हैं और 
संसार की एकता का दबाव पड़ता जाता है यह निरथर्थक व ग्रसामयिक सिद्ध होती 
जाती है । यह ठीक है कि किसी भी राज्य को उन सब विपयों में स्वतन्त्रता 
मिलनी चाहिये जिसका प्रभाव उस राज्य के निजी क्षेत्र तक ही सीमित हो परन्तु 
होता यह है कि ज्यों ही वह अ्रपनी इच्छा को कार्यान्वित करना आरम्भ करता 


च्चै 


है उसके स्थानीय हितों ग्रौर उससे बाहर की दुनियां के हितों में टक्कर होने 
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लगती है ।” » इसमें सन्देह नहीं कि श्रब दुनिया अस्तर्राष्ट्रीय, राजनेतिक, आर्थिक, 
सामाजिक, सांस्कृतिक और बौद्धिक सहयोग केक्षेत्र में पदार्पण कर रही है और 
अ्रब कोई विरला ही साहसी पुरुष मिलेगा जो वर्तमान युग में किसी राज्य को 
सम्पूर्ण प्रभु वा सत्ताधिकारी (580ए727९87 ) कहने का दावा करेगा । 


संघ शासन का अनुभव क्‍या बतलाता है--व्यवहार में संघ शासन 
उतना निर्बेल सिद्ध नहीं हुआ है जैसा आचाय डायसी ने वतलाया है । स्विद्‌- 
ज़रलेंड के केन्टन यदि संघीभूत न हुये होते तो सर्वदा वे यूरोप की अशज्ञांति का 
कारण बने रहते | इनके सम्बन्ध में त्र॒ुक्स ने ठीक ही कहा था कि जो लोग 
इतने भोगोलिक घेरों में विभाजित हों, जिनमें भाषा व धर्म की इतनी भिन्‍नता 
हो और जो जाति और रीति-रिवाजों में एक दूसरे से न मिलते हों, उनके लिये 
यह अत्यन्त आवश्यक था कि राज्य संगठन में स्थानीय स्वायत्त-शासन के लिये 
पर्याप्त क्षेत्र छोड़ देना चाहिये था । वास्तव में इस आवश्यकता को संघात्मक 
प्रणाली द्वारा पूरा कर दिया गया हैं श्लोर इसमें शक्ति को बहुत मात्रा में 
विकेन्द्रीकरण कर दिया गया है ।१ 


यही वात अमरीका के संयुक्त राज्य के सम्बन्ध में सत्य है । यदि फिला- 
डेल्फिया के शासन विधान के निर्माता संघ शासन के रिद्धान्तों को अद्भीकार ब 
करते तो आरम्भ के तेरह राज्य अमरीका को शक्तिशाली प्रजातन्त्र राज्य बनाने 
में सफल न होते । फ्रांस में शासव विधान एकिक सरकार की स्थापना करता 
हैं। क्या कोई कह सकता है कि संयुक्त राज्य अमरीका की संघ सरकार फ्रांस 
की एकिक सरकार की अपेक्षा निर्बेल सिद्ध हुई है अथवा इंग्लैंड जो एकिक 
राज्य हैं, अमरीका के संघात्मक राज्य से अधिक दृढ़ एवं शक्तिशाली है ? फ्रांस 
में तो बार-वार सरकारों के बदलने से शासन में तरह तरह की अड़चनें और असु- 
विधायें पड़ती रहती हैं । कनाडा में फ्रांसीसियों और अंग्रेजों में ऐसा विरोध और 
ऋंगड़ा था कि वहां एकिक शासन का चिरस्थायी होना अ्सम्भव था यदि फ्रांसीसी 
श्रौर अंग्रेजी कनाडा का शासन अलग-अ्रलग रहता और ये दोनों संघीभूत न हुये 
होते तब भी इनमें बरावर युद्ध चलता रहता । पर कनाडा के संघ शासन न यह 
सब दूर कर दिया और विविधता के बीच एकरूपता की स्थापना कर दी । सन्‌ 
१६१४-१८ के युद्ध के पदचात्‌ जर्मनी में वीमार शासन विधान (५० ८३१897 
(.0ा87६प४09) के निर्माताओं ने संघ शासन-पद्धति की सहायता से 
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२६: गवनमेन्ट एण्ड पौलिटिक्स आफ स्विट्जरलेंड, पुृ० (८ । 
२ )7 मे नर पृ कर र्‌ रु न । 
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हक 


ही जर्मनी को टुकड़ों में बंटने से बचाया और जर्मती यूरोप में एक शक्तिशाली 
राज्य बना रहा । 


“संक्षेप में संघ शासन पद्धति ने झगड़े मिटा दिये हें, खण्डत रोक दिया हैं, 
हंप को दवा दिया हैं, युद्ध को रोक दिया हैं और संसार के विभिन्‍न भागों में 
हने वाल ग्रनेंक जन समूहों में से गान्तिप्रिय गक्तिणाली व सम्पन्त राज्यों को 
जन्म दिया हैँ । यह सब एकिक सरकार पद्धति के श्रन्तर्गत न हो सकता था। 
यदि हम संघ शासन को, जो राज्यों के बीच समझौता, मेल-जोल और शास्ति 
स्थायित करता हैं, निर्वल कहें तो ऐसा कहना उसके नाम का प्रतिवाद करना 
समझा जायंगा। इस शासन पद्धति ने जहां निर्वलता थी वहां बल दिया हैं, जहाँ 
देष और सन्‍्देह का दौर दौरा था वहां जश्ञान्ति और सदूभावना की स्थायना की 
है और इस प्रकार जहां छोटे छोटे निरबेल राज्य आपस में अपने अस्तित्व के लिये 
एक दूसरे से लड़ भिड़ रहे थे वहां शवितञाली वडे-बड़े राज्य स्थापित कर दिये ।# 
यह ठीक हे कि स्वभाव से ही एकिक शासन अधिक चिरण्जीवी और सुव्यस्थित 
रहता है पर जहां यह शासन सम्भव न हो क्योंकि परिस्थितियां और आवश्य- 
कतायें विशेष प्रकार की हैं, वहां संघ शासन ही निम्संदेह श्रेणी में दूसरी सबसे 
अच्छी पद्धति हैं और कुछ विशेष परिस्थितियों के लिये तो यह वास्तव में 

सबसे अच्छी पद्धति सिद्ध होगी। 
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अध्याय < 
सरकार के स्वरूप ओर कृत्य . 

“राजाओं का देवी अधिकार वलहीन पर अत्याचारी राज- 

पुरुषों के लिये बहाना मात्र हो, पर सरकार का देवी ग्रधिकार मान- 

वोन्नति की कु जी हैं और इसके बिना सरकारें गिरते गिरते केवल 

पुलिस रह जाती हैं और राष्ट्र का पतन होते होते वह केवल एक 

श्रसंगत जनसम्‌ह रह जाता है ।' (डिजरेली ) 

सरकार प्रत्येक राज्य का अनिवाय अंग है--समांज में रहने वाले 
मनुष्य ने सामाजिक जीवन विताने के लिये कई संस्थाओ्रों को जन्म दिया है। 
इन संस्थाग्रों मे राज्य सर्वग्राही और सबसे महत्वशाली संस्था है, क्योंकि इसका 
अस्तित्व और रूप मनुष्य के जन्म लेने से.पूर्व ही निश्चित रहता है । राज्य का 
परिचय उसके अन्तर्गत भूमि प्रदेश से, वहाँ के निवासियों से उन लोगों की उस 
सांस्कृतिक, सामजिक तथा आर्थिक घनिष्टता से जिससे वे एक इकाई प्रतीत 
होते ह प्राप्त होता है । इनके अ्रतिरिक्त राज्य का परिचायक वह संगठन होता 
है जिससे राजकीय जीवन नियंत्रित रहता हैं। इस संगठन को ही हम सरकार 
कह कर पुकारते हैं । राजकीय संस्था को परिचालित करना राज्य के लिये 
आवश्यक है । चाहे कुछ समय के लिये कोई राज्य बिना सरकार के रह भी 
जाय पर बिना राज्य के कोई सरकार पर्याप्त समय तक नहीं रह सकती । 
सरकार और राज्य का सम्बन्ध इससे स्पष्टतया प्रकट होता है । 

आधुनिक राज्यों में सरकार के विभिन्‍न रूप है--अतः सरकार वह 
संगठन है जिसके द्वारा किसी समाज का राजकीय जीवन परिचलित होता हैं । 
यह संगठन राज्य की नीति की रक्षा करता हे और उसे व्यावहारिक रूप देता 
है । जीवन की समस्‍यायें प्रत्येक राज्य में एक समान नहीं होतीं । भौगोलिक 
स्थिति, आथिक, सामाजिक व सांस्कृतिक, तथा परम्परा आदि की विभिन्‍नता 
ही इस भ्रसमानता का कारण रहती है आधुनिक राज्यों में जो भिन्‍्न-भिन्‍न राज्य- 
तंत्र प्रणाली देखने को मिलती है उसका कारण ये सी विभिन्‍नतायें हें । मानव 
इतिहास के प्रत्येक युग में राजतंत्र की यह विभिन्‍नता रहती चली आई है ओर 
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भविष्य में भी इसके विभिन्‍न रूप रहेंगे । हर एक राज्य में ऐसी राज्यतंत्र 
प्रणाली या सरकार का रूप भ्रपनाया जाता हैं जो उस राजकीय समाज की 
स्थति में सम्भव है ओर उसकी ग्रावश्यकताओं की पूति करने के लिये सबसे 
उपयुक्त सिद्ध होती है 

प्राचीन काल में सरकारों का वर्गी करण--यद्यपि सरकार के अनेक रूप 
हैं पर उनके सूक्ष्म अध्यायन की सुविधा के लिये हम उनको कुछ वर्गों में विन्यस्त 
कर सकते हैं | प्राचीन काल से लेकर श्रव तक अनेकों राजनीतिज्न विशारदों 
ने वर्गीकरण करने का ऐसा प्रयत्न किया है । इन विचारकों में से हर एक 
ते अपने तिराले ढंग पर यह वर्गीकरण किया है और उसके परचात्‌ उन्होंने 
यह दिखलाने का प्रयत्न किया है कि आदश राज्यतन्त्र ग्राणाली कोनसी हे 

वर्गीकरण के दो मुख्य आधार--सवसे प्रथम इस वर्गीकरण का प्रयत्न 
अरस्त ने किया जिसको हम राजनीति विज्ञान को अध्ययन का विपय वनाने 
का श्रेय देते हैं। उसके वर्गीकरण के दो श्राधार हैं, एक संख्यात्मक ओर दूसरा 
गुणात्मक |. 
३७५ जरा का संख्यात्मक वर्गीकरणु--संख्यात्मक दृष्टि से अरस्तू ने 
राज्य-प्रशासन को संभालने वालों की संख्या के आधार पर सरकारों का वर्गी- 
करण किया है | यदि राज्यतेत्र का सारा संगठन एक व्यक्ति द्वारा या ए 
व्यक्ति की इच्छानुसार परिचालित होता हो तो वह सरकार राजतंत्र है, यदि सर- 
कार का संचालन कुछ व्यक्तियों द्वारा होता है तो उसे कुलीन-तंत्र तथा जब 
: बहुतों द्वारा होता है (बहुतों से श्रभिष्राय सारी जनता से है) तो उसे जनतंत्र 
कहते हैं । रोमन युग में बहुत से राजनीति विचारकों ने इसी संख्यात्मक वर्गी- 
कररणा को अपनाया था | उनमें से पोलिवियस (700ए79प5 ) ओर सिसेरों 
((.४८८/०) का नाम उल्लेखनीय हैं, मध्य युग में भी यह वर्गीकरण प्रच- 
लित था । 

सरकार का गुणात्मक वर्गीकरण -- सरकार के विभिन्‍न रूपों का अध्य- 
यन करने के लिये जब अरस्तू गृशात्मक वर्गीकरण की शरण लेता है तो यह 
वर्गीकरण इतना प्रभावशाली ओर अनुपम हो जाता हैं कि अ्रच्छे-अच्छे विचारक 
भी उसकी प्रशंसा करते हैं । इस वर्गीकरण की कसौटी वह उद्देश्य है जिसकी 
पूति के लिये राज्य संगठन का कार्य रूप होता है । इस वर्गीकरण में शासकों 
का अभिप्राय और इच्छा ये दोनों महत्वपूर्ण वस्तुयें हैं । यदि सरकार शासितों 
के हित की दृष्टि से ही प्रमुखतः परिचालित होती हो तो वह सरकार साधारण 


|) 
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कही जाती है । ऐसी अवस्था में भी उसके तीन भेद रहते हैं; यदि एक व्यक्ति 
शासितों को सुख पहुँचाने और कल्याण करने के लिये शासन करता है तो 
वह राज-पद या राजतन्त्र, यदि कुछ व्यक्ति शासन करते हंं तो कुलीन-तस्त्र 
झऔर यदि सब जनता शासन करती है तो उसे पोलिटी या बहतन्‍त्र कहते हैं । 
इसके विपरीत यदि शासन शासकों के हितों का ही प्रमुखतः पालन करता हो तो 
उपय वत साधारण रूपों का अ्रप्टरूप हो जाता है। इन अ्रष्टरूपों में एक व्यर्ित 
का शासन अत्याचारी तनन्‍्त्र ( पछ्क्ाएओ ) कुछ का शासन अल्प-जनतन्त्र 
((2॥887८709) और बहुतों का शासन जननन्त्र या प्रजावन्त्र ((0600९- 
८78८9) कहलाता है | ऐसा प्रतीत होता हैं कि 'जननंत्र या प्रजातन्त्र नाम 
अरस्तु उस शासन संगठन को देता है जिसे हम आरवनिक समय में अराजकता 
श्रथवा अर्ृवतराजतन्त्र (090८79८9) कहते है । इत सब रूपों में कानसी 
सरकार सबसे उत्तम हैं, इस प्रश्न का उत्तर देते में अरस्तु सरकार की दुढ़ता 
शोर स्थायित्व की ही कसौटी को ग्रपनाता है । इस कसोटी से परखते पर “जिस 
राज्य में निध्नों की संख्या धनिकों से बहुत अधिक हो वहाँ प्रजातन्त्र सबसे 
उत्तम हैं, जहां धर्िकों की संख्या की कमी उनकी शवित ग्रोर सम्पत्ति से परी हो 
जाती हों, वहां ग्रत्पजनतन्त्र और जहां मब्यवर्गवाला को अधिकता हो वहां 
पोलिटी या वहुतस्त्र सबसे उत्तम सरकारे होती हैं । पोलवियस ([?0]909[058) 
श्रौर सिसेरों ((7८९८।०) दोनों से असस्त के वर्गीकरण को अपनाया था पर 
उनके अनसार वह राजतन्त्र प्रगाली सबसे उत्तम हैं जिसमे एकतस्त्र (या 
राजतन्त्र ), कुलीनतस्त्र और जनतन्त्र का मिश्रगा हो । उन्होंने इसीलिये रोमन 
पद्धति की बड़ी प्रशंसा की हैं. जिसमें कोंमुलस ( (0०05 $ ) राजतस्त्र के 
तत्व के परिचायक थे, सीनेट या परिषद्‌ कुलीनतन्त्र के तत्व की परिचायक थी 
ओर लोक सभायें जनतन्त्र या प्रजातस्त्र तत्व की परिचायक्त थीं। 

आधुनिक सरकारों का हम संख्यात्मक या गृशात्मक वर्गीकरण नहीं 
करते । आ्रावु निक राज्यों में राज्यतन्त्र प्रगालियां इतनी पेचीदा और अनेक 
प्रकार की हैं कि उनका वर्गीकरणा एक भिन्‍न आधार पर करना परमावश्यक 


ह्ठं। 


सरकारों का आधुनिक वर्गीकरणश--वर्तमान सरकारों का वर्गीकरण 
दो प्रकर से किया जाता हे राजन्तत्र या जनतन्त्र । राजतन्त्र के भी दो विभाग 
होते है । जब राजा अपनी प्रजा के अधिकारों और स्वतन्त्रता की रक्षा करते 
हुये उनका अधिक से अधिक हित करने के उद्देश्य से शासव करता है तो वह लोक- 
प्रिय राजतन्त्र कहलाता है और जब वह रूसी जार की तरह अपने ही हित में 
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अपनी ही इच्छातुवर शावत्र करता है तब वड़ स्वेच्छाचारी नि क्रुश राजवत्त 
कहलाता हैं । 





प्रत्यक्ष तथा अग्रत्यक्ष जनततन्त्र--प्रजातन्त्र के भी दो भेद किये जा 
सकते हं, एक प्रत्यक्ष प्रजातन्त्र और दूसरा अग्रत्यक्ष प्रजातन्त्र । प्रत्यक्ष प्रजातस्त 
में सव वयस्क स्त्री पुरुष राज्य के सब कातूनों के बनाने, अफसरों के नियुक्त 
करने और न्याय करने का सारा काम स्वयं ही सम्मिलित होकर करते हैं । इस 
प्रकार का प्रत्यक्ष जनतन्त्र स्विदज़रलैण्ड के कुछ कैण्टनों में श्रव भी प्रचलित है । 
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प्राचीन काल में यूनानी नगर राज्यों में ऐसी ही प्रत्यक्ष जनतन्त्र प्रणाली चालू 
थी । पर यह प्रणाली एक बहुत छोटे राज्य में ही सम्भव हो सकती हे, जहाँ के 
तागरिक आसानी से एक स्थान पर एकजित हो सकें और जहाँ राजकीय जीवन 
इतना सरल और सीधा सादा हों कि शासन की समस्याओं पर सब साधारण 
विचार कर सके और अपने लिये उचित प्रवन्ध कर सकें । ऐसी जनततनत्र प्रगानी 
के सफल होने के लिये लोगों की आवश्यकतायें बहुत परिमित और पड़ौसी राज्यों 
से सम्वन्ध बहुत शात्तिपूर्ग होने चाहिये । परन्तु आजकल हम क्या देखते हैं ! 
प्राजकल वेज्ञानिक, आविष्कारों ने मनुष्य की आवद्यकताशों में श्रपूर्व वृद्धि और 
पेचीदगी उत्पन्त कर दी है | दूसरी ओर आने जाने की सुविधा से दूरी कम हो 


गई हैं, ओर हम आ्राजकल यह देखते हं कि संसार में राज्यों को बड़ा बनाने की 


4 जि शत 


ओर ही भ्रधिकाधिक प्रवृत्ति होती जा रही है | इन राज्यों में विस्तृत भमि प्रदेश, 
असंख्य जनता रहती है और उनके पारस्परिक सम्बन्ध विभिन्‍न प्रकार के तथा 
पेचीदगी से भरे रहते हैं । ऐसे राज्यों में प्रजातन्त्र का अप्रत्यक्ष या प्रतिनिधि 
रूप चाल हैं और वहीं सम्भव भी हैँ। ऐवे प्रतिनिधि जनतन्त्र में जनता का मत 
केवल लोकसभाश्रों के सदस्यों के चुनाव में ही लिया जाता है । ये सदस्य जनता 
द्वारा चुने जाकर उनके प्रतिनिधि वनकर निश्चित समय तक कार्य में भाग लेते 
हँ । साधारण जनता दिन प्रति दिन के शासन कार्य से दूर ही रहती है | वह तो 
केवल प्रतिनिधियों के चुनाव द्वारा ही शासन नीति की रूप रेखा अप्रत्यक्ष रूप 
से निश्चित कर देती है । प्रतिनिधि जनतन्त्र ने १८ वीं व १९ वीं शताब्दी में 
जन्म लिया श्रौर १८४८ ई० के उदार विचारों के प्रसार से यूरोप में बहुत से 
राज्यों में जनतन्त्रात्मक सरकारें स्थापित हो गई । ओ्ौद्योगिक ऋान्ति, विज्ञान 
की उन्नति तथा ज्ञानप्राधान्यवाद, तथा ग्रत्याचा री शासकों के विरुद्ध विद्रोह, इन 
सब ने संसार में प्रतिनिधि जनतन्त्र के विकास सें भारी योग दिया । पर अब यह 
जनतन्‍्त्रात्वक प्रणाली इसीलिये सर्वमान्य हो गई है क्योंकि सब बातों के देखते 
हुये यह सकल सिद्ध हुई है । 
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जनतन्त्र अब भी सबसे अधिक लोकप्रिय राज्यतन्त्र-प्रगाली है| यद्यपि कुछ 
लोग इसकी श्रालोचना करते लगे हैं और उसको अपूर्गा बताते का प्रयत्न कर 


१ 
ऐ४ 


उहे हैं, पर फिर भी विधान निर्माताओं के लिये यही सबसे वांछतीय सिद्ध होती 


जवतन्त्र के ग्राधारभ व (एज ४ (720 2060 | बा मद शो 5 कार बाग के 
ह। जततनच्त्र के आधारभत सद्धान्त विभिन्‍्त राजनातक सस्याय बनाकर काय- 


रूप किय जाते हैँ और सावारगातया एशक्त सभ्य हाज्य-संगठत की पहिवरान 
इसी बात से की जाने लगी है कि किस हद तक उस संगठन में प्रजातस्त्र के सिद्धांत 


आअगोभत हा वाय है | जब १६€वां शताबदइशा का उद्दार सिद्धान्त बाली प्रजात॑त्र- 


प्रगाली का वरम्परागत रूप बतलाना होता है तो इ गलेइ, फ्रॉस, संमृक्‍तराज्य 
अमरीका, स्विट्अरलेग्ड, श्रायरलेग्ड और ब्रिटिश साम्राज्य के स्वायत शासन 


ब्् 


वाले प्रदेशों की ओर इशारा कर दिया जाता हैं। राजकीय संस्थाओ्रों के विकास 
में यह प्रणाली अन्तिम सीढ़ी समभी जाती है न कि बीच की सीढ़ी । 
प्रजातन्त्र के सम्बन्ध सें कतिपय मत--जनतस्त्रात्मक, राज्यतन्त्र को 
समभने के हेतु प्रजातन्त्र के आधारभूत सिद्धान्तों का संक्षिप्त श्रध्ययव उपयोगी 
सिद्ध होगा इन सिद्धान्तों का परिचय प्राप्त करने में प्रमुख प्रमुख राजतीति- 
दास्त्रियों वविचारकों के विचारों से बहुत सहायता मिलेगी । अव्राहम लिकत ने 
प्रजातन्‍्त्र को ऊंचा स्थान दे डाल। जब उन्होंने यह कहा कि प्रजातन्त्र प्रजा द्वारा 
प्रजा के हेतु, प्रजा की सरकार हैँ । इस कथन से संनक्षेप में प्रजातन्‍्त्र का पूरा 
बखान कर दिया गया । श्ौस्कर विल्डे ((05८8# ४५१७०) ने अ्रकारण ही 
इसको तोड़ मरोड़ कर यह कहा कि प्रजातन्त्र का ग्रर्थ यह ही कि जनता स्वयं 
ग्रपने आपको को अपने ही हितसाधन के लिये डण्डे से पीटती है | इस परिभाषा से 


प्रजातन्त्र का अर्थ ही कुछ का कुछ हो जाता है और प्रजातन्त्र को इस प्रकार 
कलंकित करना सच्चाई से बहुत दूर हैं । सच तो यह है कि प्रजातन्त्र में लोगों 


के अपने जीवन के चरम उद्देश्य की प्राप्ति करने की वह स्वतन्त्रता मित्रती हैं 
जो इसके लिये ग्रतवश्यक है | इस प्रणाली से राज्य में ऐसी परिस्थितियां 
उत्पन्न हो जाती हैं जिनमें मानव निमित निर्धतता आदि की श्रड़चनें दूर होकर 
सबको आत्माभिव्यक्तित करने का समान अवसर मिलता है । | 


प्रजातन्त्र के सिद्धान्त--इस राज्य-प्रगाल्री में गासन शक्ति वैधानिक 
रूप में किसी विशेष सम्प्रदाय, जाति या दल को न सौंपी जाकर सारी जनता 
के सुपुर्द की जाती हैं। साधारणवरया किसी भी समाज में निर्धनों की ही अधिकता 
होती है । यदि प्रजातन्त्र की शक्ति, सम्पत्ति-स्वामित्व या साम्प्रदायिकता पर 
श्राधारित न होकर जनता की संपूर्ण संख्या को सुपुर्दे है तो निर्धन-बहुसंख्यक 
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वर्ग अ्नायास अपनी बहुलता के बल से ही शासन शक्ति को हस्तगत करने में 
समर्थ हो जायगा । समानता और स्वतन्त्रता ही प्रजांतन्त्र के मल सिद्धान्त हें । 
इस कथन की सचाई का उदाहरगा अमेरिका निवासियों की उस घोषणा के 
शब्दों में मिलता हे जो सन्‌ १७७६ ई० में उन्होंने स्वतन्त्रता युद्ध के आ्रारम्भ 
में की थी :--- 


“हम इन वातों को स्वतः सिद्ध सत्य मानते हैं कि सब मनृष्यों को ईश्वर 
ने समान बनाया हैं, यह कि ईश्वर ने उनको कुछ ऐसे स्वत्वों से विभूषित किया 
है जो दूसरों को हस्तान्तरित नहीं किय्रे जा सकते, यह कि जीवन, स्वतन्त्रता 
और सुखोपाजन ही ये स्वत्व हैं, यह कि इन स्वत्वों की रक्षा के लिये सरकारें 
बनाई जाती हैं जिनके अ्रधिकार शासितों की सम्मिति से प्राप्त हुये होते है ।” 


“अपने स्वत्वों के सम्बन्ध में सब मनुष्य समान उत्पन्त हुये ह॑ और वे 
समान ही बने रहते हैं। राजकीय संगठव का उद्देश्य ही इन न॑सगिक व अदृष्ट 
स्वत्वों की रक्षा करना है । स्वतन्त्रता, सम्पत्ति सुरक्षा और अत्याचार का प्रति- 
रोध, ये हो वे स्वत्व हें ।” द 


“सब अधिसत्ता की प्रधानता श्रमुंखत: जनता में ही रहती है। कोई भी 


संस्था या व्यक्ति किसी अधिकार का उपभोग नहीं कर सकता जी स्पप्टतय। 
जनता से प्राप्त न ही ।” 


जनतनत्र में प्रत्येक व्यक्ति अपने ड्वित का सबसे उत्तम निर्णायक समझा 
जाता हैं। प्रजातन्त्र में किसी एक व्यक्ति को असीमित अधिकार नहीं दिये जाते 
क्योंकि ऐसा करने में निश्चय ही यह भय रहता है कि उन अधिकारों का वह 
दुरुपयोग करेगा । अ्रत: जितने ही अधिक व्यक्ति प्रशासन में सम्मिलित हों उतनी 
ही इस बात की अधिक सम्भावना रहती है कि बुराइयाँ दूर होंगी और भूलें सुधरती 
रहेंगी । जततत्त्र राज संगठत में इस बात की कव सम्मावता रहती है कि कोई 
व्यक्ति विता लोक नियन्त्रण के अ्रपना स्वार्थ-साघन करता चला जाय । दूसरी 
शरीर यहां प्रत्येक व्यक्ति को पर्याप्त अवसर मिलता है कि वह अपने उत्तमस्व 
की अभिव्यक्ति करे औ्ौर साव॑जनिक सुखोपब॒द्धि में अ्रपता उचित योग दे । 


बसे (५ ३ 52 ँ [का के न कर 

अजातन्त्र को सफलता के लिये आवश्यक परिरिथितियां--कोई भी 
प्रणाली कितनी ही अच्छी क्‍यों न हो वह तब तक सफल नहीं हो सकती जब 
तक वे परिस्थितियां वर्तेमात न हों जो उनको सफलत्र-क्रार्थ बनाने के लिये ग्राव- 
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के मार्ग में बाधक न हों मत देन का ग्रधिकारी होना चाहिए। मताधिकार केवल 
- उन्हीं व्यक्तियों तक सीमित न रहना चाहिये जो किसी विश्येप जाति या वंश में 
उत्पन्न हुये हों या सम्पत्ति के स्वामी हों । अन्त में यह भी बतलाना आवश्यक है 
कि जनतन्त्र राजकीय समाज में आथिक संगठन ऐसा होना चाहिये जिससे 
प्रत्येक व्यक्ति को केवल जीविकोपार्जय का साधन ही न मिले पर उसके साथ 
साथ यह भी देखभाल रहनी चाहिये कि प्रत्यक व्यक्ति को इतना पारिश्रमिक 
या वेतन मिलता है कि वह मनुष्य की तरह अपना जीवन विताने में समर्थ हो 
सके । आजकल बहुत से जनतन्त्रात्मक राज्य ऐसी आथिक परिस्थिति उत्पन्न 
करने मे असफल रहे हैं, जिससे वेकारी व भुखमरी दूर हों और रहन-सहन 
सुखी व स्वास्थ्य-वद्धक हो । यही काररा हू कि प्रजातन्त्र लोगों के हृदयों में श्रच्छी 
तरह प्रतिष्ठित नहीं होने पाया है और इसके लिये श्रद्धा और प्रेम का भावोद्गार 
नहीं उठता । कहीं-कहीं तो उससे इतनी निराशा हुई कि लोग घृणा करने लगे 
ग्रोर उसी प्रणाली के प्रति विद्रोह खड़ा कर दिया जिसका उद्देश्य ही उनके हितों 
का साधन करना हैं । 


निरंकुशता से युद्ध करने से स्वतन्त्रता की प्राप्नि--जनतस्त्र की विजय 
बड़ संघर्ष के फलस्वरूप प्राप्त हुई है | इंगलेण्ड का इतिहास इस बात का सबसे 
उज्ज्वल दुष्टान्त हैं कि किस प्रकार प्रजा ने निरंकुश शासकों से शक्ति छीनकर 
अपने आधीन की । वोलटेयर ने अंगरेजों की इस लड़ाई का संक्षेप में इस प्रकार 
वरणनं किया है : “इंगलेण्ड में स्वतन्त्रता स्थापित करने का भारी मूल्य देना 
पड़ा है । निरकुश शक्ति की मूर्ति को डुवाने के लिये खून के सागर की आ्रावश्यकता 
पड़ी पर फिर भी अंग्रेज यह नहीं समझते कि उन्होंने श्रपे कानूनों के खरीदने 
में अधिक मुल्य चुकाया हैं । दूसरी जातियों ने भी इनसे कमर विपत्तियों का सामना 
नहीं किया और कम खून नहीं बहाया पर उनके बलिदान का फल केवल यही 
हुआ कि उनकी दासता की शद्धलायें और मज़बत हो गई ।” स्वतन्त्रता के यद्ध 
प्रथिकारों की एक पद्धति स्वीकार करनी पड़ती है और इसे स्वीकार करने 
से ही लोग सुखी व सम्पन्त रह सकते हं । यदि इन अधिकारों को उचित मान न 
दिया जाथ और उतको रक्षा के लिये लड़ने को सदा तत्पर न रहा जाय तो स्व- 
तन्त्रता चार [दन की चांदनी रहती हैँ । इन अधिकारों के लिये यद्ध करके ही सन 
१७८३ ई० में अमरीकत लोगों ने स्वतन्त्रता प्राप्त की । आयरलेण्ड के लोगों 
को सेकड़ों वर्ष तक स्वतन्त्रता के लिये युद्ध करना पड़ा और तब कहीं जाकर 
१६३७ ई० में उनको अपनी सरकार बनाने का भ्रवसर मिला । 
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जनतन्त्र ओर अधिकारों की घोपणा--आ्राजजल नागरिकों के अधि- 
कारों की शासन संविधान में स्पष्ट घोपणा करने की प्रथा प्रचलित हो गई है । 
र संविधान में इनका उल्लेख हो जाना ही कोई बड़ी वात नहीं हे और उसी से 
व्यक्ति को अपने अधिकार प्राप्त नहीं हो जाते । अधिकारों का उपभोग बहुत 
कुछ परम्परा और अभ्यास पर निर्भर है। यदि लोग इन श्रभिकारों के प्रति 
उदासीन हैं तो वंधानिक उत्लेख का व्यवहार में कोई महत्व नहीं रहता । यह 
उल्लेख तभी काम में श्राता है जब जनता अपने अधिकारों की रक्षा करने में 
सतक रहे क्योंकि एसा होने से जब कभी राज्य व्यत्ित के ग्रत्षिकारों मे॑ हस्त- 
क्लेप करेगा व्यक्ति को उस समय यह सुविधा होगी कि वह राज्य के विरुद्ध स्याया- 
लय में प्रकार करे । इस उल्लेख से लोगों के सामने एक श्रादर्श भी उपस्थित 
कर दिया जाता है जिसकी प्रप्ति के लिये उन्हें यह याद दिलाता रहता हे कि 
उन्हें लड़ना है। जहां तक इस सिद्धान्त की पवित्रता का सम्बन्ध है वह इस उल्लेख 
से सुरक्षित रहती हैं श्रोर इसीलिये संविधान एक महत्वपूर्ण वस्तु है । वेयक्तिक 
अधिकारों के सिद्धान्त के उल्लेख से सरकार की गक्ित व कार्या की मर्यादा बंध 
जाती है । इसके कार्यछूप होने से ऐसी स्थिति विद्यमान रहती है जिसमें व्यक्रित 
अरनी श्रात्मा की अभिव्यक्ति समुचित रूप से कर सके । 


प्रजातन्त्र और प्रथम महायुद्ध--सन्‌ १६१४--१८ के महाय॑द्ध में मित्र- 
राष्ट्रों घोषणा को थी कि वे प्रजातन्त्र की स्थापना के लिये संसार को 
सुरक्षित बना रहे हैं । इसमें संशय भी नहीं कि बीसवीं शताब्दी के आ्रारम्भ से ही 
प्रजातन्त्र के एक नये अध्याय का श्रीगगोश हुआ । पहिली जनवरी सन १६०१ 
पे श्रास्ट्रेलिया के संघ शासन की स्थापना हुई । १९०६ में दक्षिगी अफ्रीका के 
जनतन्त्रात्मक संघ शासन की नींव पड़ी । पर सन्‌ १९१४ में जम॑नी ने वेलजियम 
पर आक्रमण करके उसकी तटस्थता का अ्रतिक्रमण किया और ऐसे महायद्ध 
का सूत्रपात हुआ जो चार वर्ष तक चला। पहिले इंगलेंण्ड ने युद्ध-भूमि में पदार्पणण 
किया, उसके तीन वर्ष पश्चात्‌ श्रमरीका भी युद्ध में सम्मिलित हो गया। युद्ध 
में सम्मिलित होने के साथ ही श्रमरीका के राष्ट्रपति विलसन ने संसार 
के राष्ट्रों को विश्वास दिलाया कि युद्ध के समाप्त होने पर आत्म निर्णाय ही 
उनके राजतन्त्र का आधार होगा । श्रर्थात्‌ उनकी सरक्वार वैसी ही होगी जसा कि 
वे स्वयं निशेय करेंगे । युद्ध के पश्चात्‌ इस घोषणा के अनुसार ही यूरोप में कई 
प्रजातन्त्र राज्यों का जन्म हुआ जिससे वेयक्तिक स्वतन्त्रता और समानता का 
अधिकाधिक प्रचार हुआ और यह भावना सब जगह मान्य होकर दृढ़ हो गई। 
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अ्न्तराष्ट्रीय क्षेत्र में राष्ट्र संघ ( [,७88प९ ०६ ०६०75 ) के स्थापित 
होने से एक नये युग का जन्म हुआ्ना जिसमें प्रत्येक राज्य के अधिकारी को समा- 
नता और न्याय के आ्राधार पर उचित महत्व दिया जाने लगा। उस समग्र 
जनतन्त्रात्मक शासन प्रणाली का ही सब जगह बोलवाला था पर युद्ध के पश्चात्‌ 
जो सन्वि हुई उसमें राष्ट्रपति विलसन के आत्मनिर्णाय के सिद्धान्त को पैरों तले 
कुचलकर साम्राज्य के नये स्तम्भों की रचना कर दी। पदोकोन्त जर्मनी ने 
अपना नया जीवन विमार ( ४०८॥४४7) शासन संविधान के अनुसार आरम्भ 
किया । यह शासन संविधान जनतस्त्रात्मक व संघात्मक था पर इटली में युद्ध के 
पश्चात्‌ निराशा की बड़ी लहर फैली | जिस गुप्त संधि के आजार पर इटली 
युद्ध में सम्मिलित हुआ और उसमें जो श्राशार्यें दिलाई गई थीं वेपूर्गन हों 
सकी । फलस्वरूप सन्‌ १८४८ के उदार दल के आन्दोलन के अनुयायी संसद 
प्रशाली ( ?47[470श70477 ७०६८7) के समर्थकों को बड़ी निराशा 
हुई । वे वर्साई की संधि होते समय कटनीति के युद्ध में ग्रपना सिक्‍क्रा न जमा 
सके । इस हार से जनता की निगाहों में वे गिर गये और जवतन्त्र की ओर से 
जनता उदासीन हो गई । इस उदासीनता की निराशा का मुसो लिनी ने पूरा लाभ 
उठाया और बह राज्यद्वक्ति अपने हाथ में कर इटली का अधिनायक बन वेंठा 
रूस में सन्‌ १६१७ की क्रान्ति से जोर की निरंकुशता समाप्त हो गई और एक 
ऐसी शासन प्रणाली की स्थापना हुई जो उन्‍नीसवीं शताब्दी की जनतस्त्र- 
कल्पना से उतनी दूर थी जितनी कि सम्भवतः इटली की श्रधिनायक शासन 
प्रणाली, हालांकि इसमें सन्देह नहीं कि इन दोनों के मूलभूत सिद्धान्तों में पर्याप्त 
अन्तर था। रूस में मार्क्स के दर्गन के आधार पर व्यक्तिवादी ([794ए00- 
950८) सरकार के भिन्‍न सामूहिक ((:0]2८४ए2) सरकार की उत्पत्ति 
हुई । 


(७॥० 


युद्ध को लूट के फलस्वरूप मध्य यूरोप में नये राज्य वन गये। आस्ट्रिया, 
हंगरी, तुर्कों तथा जमन साम्राज्य के टकड़े कर दिये गये श्र या तो वे छोटे २ 
राज्य वना दिये गये या संयुक्त राष्ट्र की नाममात्र की श्रध्यक्षता में विजेताग्रों 
को सुपुर्दे कर दिये गये । इस लूट से श्रधिकतर इंगलेंण्ड और फ्रांस ने लाभ 
उठाया और उनके उपनिवेशों की संख्या और बढ़ गई युद्ध के पश्चात्‌ जिस आात्म- 
निर्शाय के सिद्धान्त पर प्रजातन्त्र की स्थापना की जाने वाली थी और जिसके 
लिये ही युद्ध लड़ने का बहाना किया गया था, वह उठाकर ताक पर रख दिया 
गया ओर साम्राज्यवाद का ज्यों का त्यों वोलवाला रहा । 


श्ज प्रमुख देशों की शासन प्रशालियां 


पहले महायुद्ध के पश्चात्‌ संसार जनतंंत्र की स्थापना के लिये उतना ही 
असुरक्षित बवा रहा जितना यूद्ध के पूर्व था। नि:शस्त्रीकरण का स्वप्त सच्चा 
न हो सक्रा ओर यूरोप के राष्ट्र परस्पर स्पर्धा के करण अपनी सेनिक शक्ति 
बढ़ाते रहे । युद्ध के फलस्वरूप आथिक कठिनाइयां बराबर चल रही थीं और 
सारा संसार उसमें व्यस्त था । इस ग्राथिक विपत्ति ने जमती, ग्रास्ट्रिया, पोलेंड 
और दूसरे यरीप के छोटे राज्यां की नव-जात जनतच्त्रात्मक सरकारों को 
उत्साहहीत कर दिया । जर्मनी में जनतन्त्रात्मक-राज्य अ्रधिक दिन तक अपने 
आयको न संभाल सका &र कुछ दिन लद्खड़ाकर अन्त में अपनी निर्वेल नींव 
के कारण ढह कर गिर पड़ा । उसके खंडहरों पर हिटलर के जर्मनी का जन्म 


०७ | के 
७ 


हुमा । यही क्रग आरिट्र्या से भी हुआ और वहां भी ग्रवतासकरतस्त्र की स्थापना 


( 


ई । कुछ पोजैण्ड में भी यही हाल हुआ्ना । इसके फलस्वरूप यूरोत्र में एक नया 
भय उत्पन्त हो गया क्योंकि अविनायक सत्तायें पड़ोंपी राष्ट्रों के प्रति अवि- 
इवास घ॒ृगा, वेरभाव और युद्धमत्र के सहारे ही अपना ग्रस्तित्व सुरक्षित रखने 


63]॥] 


का प्रयत्न करती हैं । इस बरभाव की अग्नि में विभिन्‍्त राजनेतिक भावनाओं 
के, विशेषकर समाजवाद और उनके विदेशी अधिनायक वाद केसंघर्ष न प्री का 
काम किया। प्रत्येक राष्ट्र में फैविस्ट सिद्धान्तों का ब्रभाव पड़ने लगा जिससे 
जनतस्त्र प्रगालों अवाछतीव समभी जाने लगी । 


प्रथम महायद्ध के श्रग्तिकाण्ड की राख के ढेर से दो प्रकार की सरकारों 
के अंकुर निकले, एक तो समाजवादी सरकार के, जैसी रूस में स्थापित हुई 
ओर दूसरी अधितायक सत्ता के, जंसी जर्मती औ्रौर इटली में उत्पन्त हुई । ग्राधु- 
निक सरकारों के अ्रध्ययत करने वाले विद्या्थियों के लिये इन दोनों राज्यतन्त्र- 
प्रणालियों में इनके श्राधारभूत सिद्धान्तों व इनकी संस्थाय्रों की बनावट की 
दृष्टि से पर्याप्त सामग्री मिल सकती है । इसका विवेचन हम इस पुस्तक में 
ग्राग चल कर करेगे । 


सस्‍्व॒तन्त्र तथा परतन्त्र सरक रें--श्राधुनिक राज्यों में कुछ सरकारें स्व- 


हा! 


तन्त्र हैं और कुछ की परतन्त्र । इंगलैंड, फ्रांस, संयेक्त राज्य अमरीका, भारत- 
वर्ष ग्रादि एसे देश हैं जहां राज्य प्रगाली जनता से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से 
स्वीकृत हैं । इन सब राज्यों में सरकार का संचालन एक दल के द्वारा होता है 
या ऐसे विधान के अनुस(र होता है जो प्रजा को मान्य है, चाहे वह संविधान 
जनतनन्‍्त्रात्मकः हो था अधिनायक-तस्त्रात्यक ( [9[८एवपणांब ) । द्सरी 
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ओर वे राज्य हैं जिनको आत्मनिर्णय का अधिकार नहीं दिया गया है । या तो 
इसलिये कि वे अपना शासन अपने-आप करने के योग्य नहीं हैं या उनके सम्बन्ध 
में विदेशी शासकों के विशेष उत्तरदायित्व है । सन्‌१६४७ से पहिले भारतवर्ष 
ऐसे ही राज्यों की गिनती में था, श्रव भी श्रफ्रीका के कुछ राज्य जो इटली के 
साम्राज्य के अंग थे या जो फ्राँस, जर्मनी व बेलजियम आ्रादि के आधिपत्य में थे, 
और इनके ग्रतिरिक्त भी छोटे-छोटे उपनिवेश ऐसे ही राज्यों की श्रेणी में श्राते 
हेँ । ये सभ्य संसार के धवल मुख पृष्ठ पर कालिमा के सादुश्य हें । प्रजातन्त्र 
प्रेमियों के लिये यह एक समस्या है कि इनको किस प्रकार स्व॒तन्त्र किया जाय, क्यों 
कि शासक-राज्यों की सदभावनापुर्ण घोष णात्रों पर विश्वास वहीं किया जाता । 
स्वयं इंगलेण्ड ही जिसको जनतन्त्रात्मक और संसदात्मक प्रणाली का जन्मदाता 
कहा जाता है, बहुत से देशों पर श्राधिपत्य किये हुये था और यही आडम्वरपूर्ण 
दावा करता था कि वह सदभावना से प्र।रित होकर ही शासित प्रदेश के हित 
में ही उस पर राज्य कर रहा है | द्वितीय महायुद्ध के पश्चात भारतवर्ष, ब्रह्मा 
ग्र मिश्र को स्वतन्त्रता मिल गई पर अब भी इंगलेण्ड के आधिपत्य में कई छोटे 
छोटे राज्य हैं । प्रजातन्त्र के युग म यद्यपि विदेशी सत्ता का शासन नेतिक दृष्टि 
से किसी प्रकार भी न्यायपूर्ण नहीं कहा जा सकता पर फिर भी साम्राज्यवादी 
दाक्तियां स्वार्थ के वश बहुत से राज्यों को अपने श्राधीन रखे हुये हें और अपने 
स्वार्थ को ऊचे सिद्धान्तों व आइम्बरपूर्ो शब्दों से ढकने का प्रयत्त करती 
हैं। ब्रिटेन के साम्राज्य के सम्बन्ध में वर्ना शा ( 8070970 5949 ) 
ने अपने सहज ढंग से अंगरेजों के बारे से कहा था “कोई भी अच्छी या बरी 
बात ऐसी नहीं जिसे अ्ंगरेज न करता हो, पर झ्राप उसको गलती करते हुये कभी 
नहीं पक्रड़ सकते । वह (अंगरेज) हर एक ब।त को किसी न किसी सिद्धान्त की 
श्राड़ में करता हैं, वह सिद्धान्त पर लड़ता है, व्यापार-सिद्धान्त के द्वारा तुम पर 
शासन करता हैं और साम्राज्य-सिद्धान्त के द्वारा तुम्हें परतन्त्र बनाता है ।” 
परतन्त्र प्रदेश को राज्यतन्त्र प्रणाली का रूप विदेशी सत्ता द्वारा निर्बारित होता 
हैं भौर यह प्रणाली किसी न किसी सिद्धान्त से उपयुक्त भी ठहराई जाती है । 
इन विभिन्‍न प्रदेशों को शासन प्रशालियां भी वहां की सरकार के उद्देश्य और 
उसके संचालन के ढंग की दृष्टि से निराली हैं और अध्ययन करने योग्य हैं । 


आधीत प्रदेशों के रखने का अभिप्नाय--विदेणी सत्ता अपने आधीन 
राज्यों के ऊपर इसलिये शासन नहीं करती कि उसके द्वारा श्राधीन देश 
का हित हो, पर॒ बह अपने ही स्वार्थ साधन के लिये उन पर अपना अ्रधिकार 


दर ० प्रमुख देशों की शासन प्रणालियाँ 


जमाये रहती है । विदेशी सत्ता को जो कतिपय बड़े बड़े लाभ होते हैं वे ये हैं:-- 
(१) शान्ति के समय में कर, ओर युद्ध के समय में धन और ग्रादमी मिलते हूं; 
(२) कच्चा माल कारखानों के लिये, ओर कारखानों के पक्के माल की खपत 
के लिये वाजार मिल जाता हैं; (३) समुद्री और हवाई अइडे मिलते है जह! 
से विदेशी सत्ता की जल सेवा और वाय सेना विदेशी सत्ता के जलमार्गों और 
वायुमार्गों व साम्राज्य की रक्षा करती हैं; (४) इन आधीन राज्यों मं शासक 
राज्य की बढ़ती हुई जनसंख्या के बसाने का क्षेत्र खला रहता है और कभी-कभी 
शासक-प्रदेश के अपराधियों को भी आधीन देश में रहने के लिये स्थान दिया जाता 
हैं जैसे पहले ग्रमरीक में स्थित ब्रिटिश उपनिवेशों में, ग्रास्ट्रेलिया में और कछ 
दिन तक आण्डमान टापू में किया जाता था; (५) शासक-प्रदेश का यश भी इन 
ग्राधीन राज्यों से बढ़ता है जिसका उदाहरण अ्ंगरेजों को अपने साम्राज्य पर 
अभिमान प्रदर्शन में मिलता हैं, यह बड़े अभिमान से कहा जाता था कि ब्रिट्णि 
साम्राज्य इतना विस्तृत हैं, कि उसमें सूर्य कभी छिपता नहीं । अपने अन्यायपुर्ग 
स्वामित्व को ग्राकर्षक आवरण पहनाने के लिये ही ये शासक-प्रदेश यह कह 

करते हैँ कि वे आधीनस्थ प्रदेशों की प्रजा को स्वायत्त शासन की शिक्षा देने 
और स्वतन्त्र होने के योग्य बनाने के लिये ही उन पर राज्य करते हें । सर जाजं 
कानंवाल लेविस ने भारतवर्ष का उदाहरण देकर यह बताने का जो प्रयत्न किया 
कि आधीन प्रदेश को क्या-क्या हानि उठानी पड़ती है वह इस कथन से स्पष्ट 
हो जायगा । 

“यद्यपि ब्रिटिश इण्डिया ने अंगरेज पदाधिकारियों की चत्रता और 
इमानदारी से बहुत लाभ उठाया हो तब भी केवल अंगरेजों को ही सबसे ऊंचे 
पदों पर नियुक्‍त करने से उनके ऊ चे वेतन और राज्य की झ्राय कम होने के 
कारगा, एक ही ऐसे अंगरेज व्यक्ति के सिर पर इतने कार्मो का बौभ लाद दिया 
गया हैं कि बहत से हिस्सों में अन्याय का बोलवाला है और वहां कोई सरकारी 
लाभदायक काम नहीं होता । यदि जनता के स्थायी व महत्वपुर्गा हितों की रक्षा 
की ओर अधिक ध्यान दिया जाता तो अंगरेज अ्रफसरों का वह अभिमानपूर्गा 
व्यवहार जिससे प्राय: भारतीय जनता के हृदयों पर चोट पहुँचाई जातीः थी 
अधिक महत्व रखता । परन्तु खेद का विपय यह है कि देश के अधिक भागों में 
जान भर माल मुश्किल से उनसे अधिक सुरक्षित कहे जा सकते हैं जैसे वे देशी 
सरकारों के समय म॑ थे और लोगों को ब्रिटिश शासन से जो मुख्य लाभ हमरा 

वह यही है कि बाहरी आक्रमणगों से उनका वचाव हो गया हे 


#४ा 
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ऐसे ही जोरदार छाव्दों में सर जार्ज ने यह विश्वास करने से अस्वीकार 
किया कि कोई भी शासक प्रदेश कभी भी ऐसा कर सके कि अधीन देश की 
प्रजा को स्वायत्त शासन की धीरे-धीरे शिक्षा देकर उनको पूर्गा स्व॒तन्त्र बना दे 
कहते हैं कि “यदि कोई शासक-प्रदेश किसी अधीन देश की प्रतिनिधि संस्थायें 
तो बनाने देता हैं और यह कहता हैँ कि वह उसे स्वायत्त-शासन करने देगा तो 
वास्तव में उसके साथ स्वतन्त्र देश जेसा व्यवहार नहीं करता, ऐसी दणा में 
उसका व्यवहार अपने अ्रवीन देश को ऐसी राजकीय संस्थायें देकर जिनका 
हरी रूप तो हो पर वास्तविकता कुछ ने हो, केबल चिढ़ाने का काम करता 
हैँ । ग्राधीन देश के साथ यह प्रवज्चनामात्र हैं कि उसे लोक संस्था प्र्याली का 
नाम-रूप तो दे दिया जाय पर वास्तव में एक स्वतन्त्र देश जंसा उसको कार्यरूप 
न करने दिया जाय । न ऐसी रियायतें ग्राधीन देंश को कोई लाभ पहुचाती हे 
वल्कि इसके विपरीत वें राजनीतिक फूट के बीज वो देंती हैं और कदाचित्‌ 
विद्रोह और युद्ध के भी, जो ऐसी रियायतें न देने से न होता । १ 


इसीलिये स्वामी दयानन्द ने, जो भारतवर्ष के बहुत बड़े सामाजिक 
धार्मिक सुधारकों और राजनीतिज्ञों में गिने जाते हैं, यह कह। था कि स्वराज्य 
सबसे उत्तम है। विदेशी सत्ता चाहे कितनी भी पक्षपात व घामिक द्व प से रहित 
ओर आवीन देशवासियों के प्रति माता पिता के समान दयापूर्ण न्यायपूर्णा और 
दानशील क्यों न हो, उनको पूर्ण रूप से सुखी नहीं बना सकती । यह कथन 
वसा ही है जैसे यह कि अच्छी सरकार स्वराज्य का स्थान नहीं ले सकती । 


उत्तरदायी व अनुत्त रदायी सरकारें--स्रकारों का, चाहे वे स्वतत्त्र 
राज्यों की हों या परतन्त्र राज्यों की, एक दसरी दृष्टि से भी वर्गीकरण किया जाता 
है । वह यह है कि कोई सरकार अपनी प्रजा की उत्तरदायी है या नहीं । जब किसी 
सरकार का शासन प्रवन्ध जनता या उसके प्रतिनिधियों की इच्छानसार संचालित 
होता हैं तो हम कहते हैं कि सरकार उत्तरदायी है। ऐसी सरकार में कार्य- 
पालिका इस प्रकार से प्रशासन करती हैँ कि जनता या उसके प्रतिनिधि उससे 
अस्त रह । जहां प्रत्यक्ष जनतन्त्र आज भी प्रचलित हैं जैसे स्विद्जरलेंण्ड के. 
केण्टनों में, वहां कार्यपालिका जनता को प्रसन्त रखने का सतत प्रयत्न करती है 
और जहां प्रतिनिधिक प्रजातन्त्र प्रणाली से प्रशासन होता है वहां प्रतिनिधियों 
की प्रसन्नता पर दृष्टि रख कर कार्यपालिका अपना कार्य करती है । जहां जनता 


की इच्छा या अनिच्छा की परवाह न कर कार्यपालिका उन पर स्वेच्छा से शासन 


१. पू्वे स्नोत, पृ० २६३ । 


हर प्रयख देशों की शासन प्रगालिय 


करती है उसको अनत्तरदायी सरकार कहते हैं । 

सरकार एक पेचीदा संगठन है--आधनिक राज्यों में जीवन इतना 
जटिल हो गया है और उसकी रूप रेखा निश्चित करने वाले कारणों में ऐसी 
ग्रनेकता है कि श्राधुनिक संगठन को पहले की अपेक्षा अधिक मात्रा में शासन 
कार्य करना पडता है । इस शासन कार्य के अन्तर्गत कानूनों का बनाना, उनका 
पालन करवाना श्रौर न पालन करने वाले को दण्ड देने की व्यवस्था करना, यह 
सब श्राते हैं। राजनवीतिज्ञ शासन करने की कई पद्धतियाँ बताई हैं जिनसे प्रजा 
को अधिक से श्रधिक स्वतन्त्र और सुखी बनाया जा सके और साथ हो शासन-प्रवस्ध 
के गुणों में कमी न हो और न शासन परिवर्तत का डर रहे । अरस्तुू ने सरकार के 
तीन अंग वाला सिद्धान्त अपनी प्रसिद्ध पुस्तक “दी पोलिटिक्स में प्रतिपादित 
किया था। उसने इन तीनोंझंगों के अलग अलग नाम दिये हैं, पहला मतन करने 
वाला, दूसरा राज्ययदों से सम्बन्ध रखने वाला श्रौर तीसरा न्याय करने वाला | 
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सरकार के तीन अंग--प्रस्स्तु के पश्चात्‌ कई राजनीति-विचारकों ने 
इस तीन अंग वाले सिद्धान्त की विवेबना की। अब यह सिद्धान्त इतना सर्व- 
मान्य हो गया कि प्रत्येक श्राथुनिक राज्य में इन्हीं तीतों अंगों के सामहिक्र 
प्रयत्न से शासन कार्य सम्पादित होता है । इन तीनों अंगों को, विधिनिर्वन्ध- 
कारी [| 540०2), कार्यकारी (#%९८पघहांएट) और न्यायकारी 
( प्रत009) सत्ता कहते हैं । 


मोन्टेस्क्य (/०॥६०उड१पा०प) ओर अधिकार विभाग का सिद्धान्त 
यद्यपि अब सभी प्रगतिशील राज्यों ने राज्यमत्ता व अधिकारों को तीन विभागों 
निर्वच्थकारी, कार्यकारी और न्यायकारी में बाँटने की पद्धति को मान लिया है । 
ओर उसको व्यावहारिक रूप भी दे दिया हे पर पहले पहल इस विभाजन के 
मूल-स्थित सिद्धान्त का प्रतियादन प्रसिद्ध राजशास्त्री मोन्टेस्क्यू (/०7628- 
(पांथ्प) ने अपनी दी स्थ्रिट आफ लाज' नामक पुस्तक में किया था। उदार 
दल के राजनीतिज्ञों ने इस सिद्धान्त को लोकप्ता की रक्षा करवे वाला गढ़ 
कह कर स्वागत किया । 


मोन्टेस्क्यू लिखते हैं “जब निर्वन्धकारी और कार्यकारी सत्ता एक ही 
व्यक्ति या व्यक्ति समूह के सुपुर्दे कर दी जाती है तो कोई भी नागरिक स्वतस्त्र 
नहीं रह सकता क्योंकि उसे यह भय बना रहेगा कि वह राजा या परिषद्‌ उत्पी- 
डक कानून बनावेग। और उतको निर्देयतापूर्वक प्रयोग करेगा । उस दशा में भी 


| 
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स्वतन्त्रता न रहेगी जब तक कि न्‍्यायकारी सत्ता (प्रवा८टा479) निर्वन्ध- 

री ([,८88907ए2२) और कार्यकारी (£5८८प८ए०८) सत्ता से पृथक्‌ न 
कर दी जाय । जहाँ उसका निर्बन्धकारी सत्ता से मेल कर दिया जाता है 
वहाँ स्वेच्छाचारी शासन से प्रजा की स्वतन्त्रता और जीवन की रक्षा नहीं की 
जा सकती, क्योकि न्यायाधीश ही व्यवस्थापक बन जायगा । जहां इस न्‍्यायकारी 
सत्ता का मेल कार्यकारी सत्ता से कर दिया जायगा वहां न्‍्यायाधीथणों द्वारा अत्या- 
चार व हिसा की सम्भावना सदा बन रहेगी | यदि एक ही व्यवित या संस्था, 
चाहे वह विशिष्ट व्यक्तियों की हो या साधारण लोगों की, कानन बनाने, उन 
काननों को कार्यरूप देने और अपराधियों को दण्ड देने के तीनों अधिकारों का 
उपभोग करेगी तो हर वस्तु समाप्त हो जायगी । 


विधान सएडल--राज्य में विधान मंण्डल कानों के वंताने और उनका 
संशोधन करने का कार्य करता ई । अनियन्त्रित राजसत्ता (४०727ट८7७ए ) 
राजः की ग्ञाज्ञा ही राज्य का कानून समझा जाता है, पर किसी भी लोकसत्तात्मक 
प्रजातन्त्र में शासन कार्य नहीं चल सकता । यदि वहां ऐसा विधान मण्डल स्थापित 
ने किया जाये जिसका एकमात्र कतंव्य यह हो कि वह सारे राज्य या उसके किसी 
भाग के निवासियों को सुखी बनान वाले क्षम कारक विपयों का मनन करे और 
उसके अनुकूल विधियों की रचना करे | छोटे राज्यों में सारो प्रजा इस काम को 
कर सकती हैँ । यूनानी नगर राज्यों में व अब भी स्विट्ज़रलेण्ड के कुछ छोटे 
वेण्टनों (प्रान्तों) में प्रजा के सब व्यक्षित सम्मिलित होकर कानूनों की व्यवस्था 
. करते हैं पर अब प्राय: राज्यों का ऐसा छोटा रूप नहीं होता और प्रजा की संख्या 
करोड़ों श्रोर अरवों में होती हूं । इसलिये ऐसे राज्यों में यह सम्भव नहीं हो सकता 
कि सारी प्रजा एकचित्त होकर काननों की व्यवस्था करे। उनमें तो यही सम्भव 
हे कि प्रजा द्वारा चुने हुये कुछ प्रतिनिधि ही विधान मण्डल बनाकर राज्य के 
लिये कानून बनावें | कुछ समय के पश्चात्‌ यह प्रतिनिधि मण्डल इतना श्रत भवी 
हो जाता है कि कानून-निर्माण कला में यह विशेषता की पदवी प्राप्त कर लेता 
: है। यह प्रतिनिधि प्रणाली सबसे प्रथम्‌ इंगलैण्ड में श्ररम्भ हुई और उसके पद्चात्‌ 
लगभग सभ्य राज्यों ने इसे अपना लिया है । 


विधान मण्डल के भिन्न-भिन्न रूप--हिगुृही व एकगृही (9[८०77९- 
787 07% शाटक९7४।) -प्राचीन काल सें धर्म, नैतिक नियम और 
राजाज्ञा में तीन कानून के उद्गम थे | रीति-रिवाज को भी बड़ा महत्व दिया 
जाता था। पर आधुनिक राज्यों में विचार-विमर्श के पद्चात्‌ वैज्ञानिक रीति 


नह प्रमुख देशों को शासन प्रशालियां 


से ही काननों की व्यवस्था की जाती है, यद्यपि इस कार्य में रीति-रिवाजों, न्‍्याय- 
तत्वों श्र न्यायालयों के निगगयों का भी प्रभाव पडता रहता हैं। इसलिये आज- 
कल राज्य में विधान मण्डल की बनावट और उसके कतेव्यों व अधिकारों का 
वड़ा महत्व समझा जाता हैं । इंगलेण्ड के इतिहास के ग्रध्ययत करने से यह मालूम 

| जायगा कि अकस्मात ही पालियामण्ट के दो भाग हो गये थे, एक हाउस आफ 
लाइ स (्र०0प्ड० 06 4.0ठ5) श्रीर दूसरा हाउस आफ कामन्‍्स ([0प3० 
०0 (079700708), ऐसा विभाजन किसी वंज्ञानिक दृष्टि या बिशेय उद् इय 
से प्रत्ति न हुआ था। पर दूसरे राज्यों ने जब इंगलेण्ड की पालियामण्ट-प्रगाली 
का अ्रतुकरण किया तो उन्होंने भी हिगुह्ी व्यवस्थापक मण्डल की पद्धति को 
भ्रपनाया ओर दो मूहों की स्थापना की । कुछ राज्य अश्रव भी एक ही गृह 
([30ए8९) से काम चलाते हैं । अतः विधान मण्डल दा प्रकार का होता हैं 
एक द्विगृही जिसमें दो सभाय कानून बनाने के काय में भाग लती हैं, और एकगुही 
जिसमें एक ही सभा कानून वनाती हूँ 


द्विगही पद्धाति के गुए--राजशा स्त्रियों में बहुत से इस मत के समर्थक 
हैँ कि द्विगही पद्धति एकगृही पद्धति से अधिक लाभदायक है । दो ग ने 
पर एक गुह में जब कोई विधेयक (8]) पास हो जाता है तो बह दूसरे 
हु में विचारार्थ प्रस्तुत किया जाता हूँ और वहां एक बार पुत्र: उसकी ग्रालों- 
चनात्मक परीक्षा हो जाती है जिससे उसके बच हुये दोप भी दूर हो जाते हैं । 
इस प्रकार दूसरा गृह काूूनों को दोहरा कर संशोधन करने का महत्वपूर्ण कार्य 
करता है । दूसरे आधुनिक राज्य में शासन का कार्य इतना अधिक हो गया है कि 
एक हीं गृह के लिये यह काँठिन हो गया है कि वह प्रत्येक योजना पर सूक्ष्म नि री- 
क्षण कर सके । यदि दूसरे गृह में भी कुछ विवेयक प्रारम्भ कर दिये जायें तो दोनों 
गहों में साथ-साथ बहुत-सा विधान-कार्य सम्पादित किया जा सकता हैं। इस प्रकार 
दो गहों के होने से काम की मात्रा बढ़ जाती हैँ । यह ठीक है कि प्रत्येक विधेयक 
एक धारा सभा में स्वोकृति के लिये भेजना पढ़ता है और उससे काम में कमी होने 
की सम्भावना नहीं, पर बहुत से विधेयक आरम्भ में ही रद हो जाते हैं और 
हों में जाने की आवश्यकता ही नहीं रहती । अतः: दो गृहों के होने से यह आसानी 
ती है कि जिस गह में कम काम हो वहां ऐसे बिल प्रारम्भ हों जिनके 
सम्बन्ध में निश्चित रूप से पहले यह नहीं कहा जा सकता हैं ज्विव वांछनीय हें 
7 नहीं । वहां यदि अनावश्यक सिद्ध हो गये तो उन्हें आगे बढ़ने श्रौर दूसरे गृहों 
के समय नष्ट करने का अवसर ही नहीं मिलता । ऐसी बचत तब न हो सकती 
थी जब एक ही विधान मण्डल को सब काम करना पड़ता | तीसरी बात यह हे 


सरकार के स्वरूप और कृत्य धर 


कि जहां दो गृहों का विधान-मण्डल होता है वहां उनमें से एक स,धारण लोक- 
सभा होती है जिसे प्रथम सदन ([,०फाशा गि०प5०८) कह हैं । इसमें प्रजा 
से प्रत्यक्ष निर्वाचित कम आयु वाले प्रतिनिधि बैठते हैं | उनमें दलबन्दी का पुट 
अचुर मात्रा मे रहता हैं । प्रायः ऐसा होता है कि किसी विषय में वादविवाद इतना 
बढ़ जाता हे कि उनमें झ्रापस में अ्रनावश्यक गर्मागर्मी हो जाती है और उस समय 
वे प्रस्तुत विषय के गुण दोषों पर विवेकशील होकर ठपण्डे दिमाग से मनन नहीं 
कर पाते । फलत: कभी कभी इस तनातनी से लोकहित के विरुद्ध भी निर्णाय हो 
जाते हूँ । ऐसी अवस्था में दूसरा सदन ([ 0०७०८: ० प&९) जिसमें भ्ननभवी 
स्थिर वुद्धि वाले व्यवित होते हैँ जो सहज ही भावावेश्ञ में नहीं ग्रा जाते व जल्दी 
ही लोभवश होकर भ्रनोचित्य की ओर नहीं भुकते, वह शान्तिपुर्वेक्त सूक्ष्म विचार 
के द्वारा प्रथम सदन के निर्णायों के गुणा दोषों पर पुनः विचार करते हैं। दसरे शब्दों 


/ इसरा सदन प्रथम सदन को जल्दी में, बिना ठीक ठीक विचारे हुये, बनाये 
हुये विधेयकों पर रोक लगाने का काम करती है। चौथी वात यह है कि प्रथम 
सदय प्रादेशिक आधार पर साधारण जनता का प्रतिनिधित्व करती है। उसमें 


उन हितों व वर्गो के प्रतिनिधि नहीं होते जो राज्य में स्थिरता लाते हैं, जैसे अल 
जन संख्यक धन सम्पत्ति के स्वामी, ज़मींदार, उद्योगपति श्रादि जिनका हि 
इसमें हूँ कि राज्य में सुरक्षा व शांति रहे | इस दोष को दसरे सदन की स्थापत। 
करके दूर किया जा सकता हैँ जिसमें ऐसे लोगों के प्रतिनिधि रहें जिनकी प्रधा- 
नता संख्या-बाहुल्‍य पर निभर न हो वरन्‌ जो या तो अपने अ्रनभव, वैयक्तिक 
योग्यता व सदाचरण के कारण राज्य के योगक्षेम में सहायक और शुभचिन्तक 
हैं या जिनका हित राज्य के हित से सम्बद्ध हुआ है । यह कहने की आ्रावश्यकता नहीं 
कि इनके प्रतिनिधियों का निर्वाचन या नियवित प्रथम सदन के सदस्यों के निबा- 
चन से भिन्‍न रीति पर होती चाहिये । इस ढंग से राज्य के विधान मंडल में सब 
वर्गों व सब हितों का उचित प्रतिनिधित्व होना सम्भव हो जाता है । पाँचवीं बात 
यह है कि दूसरे सदन में सदस्यों की संख्या कम होने से व उनमें प्रथम सदन 
सदस्यों की अपेक्षा योग्य व्यक्ति के रहने से, वहां कानून बनाने में अधिक समय तक 
पृक्ष्म मनन हो सकता है। प्रथम सदन में वाक्पट्ता दिखाने में ही वहत-सा समय 
निकल जाता हे । दूसरे सदन में ज्ञानवान व परिपक्व बद्धि वाले व्यक्तियों के 
रहने से विधि-निर्माण कार्य में दक्षता और दूरदशिता का पूट रहता है । 


दिग्ृददी पद्धति के दोष--हिगृही पद्धति के समर्थकों के विरुद्ध वे लोग 


हैं जो यह कहते हें कि दूसरे सदन ((7799९०४ नि०प्ड5९) जिस उद्देश्य से 


दर्द प्रमुख देशों की शासन प्रशालियां 


बनाए गए थे उसे पूरा करने में असफल रहे 6 । उनका यह भी कहना हैं कि 
प्रजातन्त्र राज्य में यदि दूसरे सदन के सदस्यों का निर्वाचन जनता द्वारा होता है 
और यदि उसके वही अ्रधिकार हों जो प्रधम सदन ([,0एछ०८४ +70प७०) के हैं 
तो दूसरे सदन से केवल प्रथम सदन का ट्िंगुणी करण हो जाता है । फलत: 
विधान संगठन केवल अधिक खर्चील[ ओर अनावश्यक पेचीदा बन जाता हैं । 
दूसरे यदि फ्रांस और इंगलेंड की तरह दूसरे सदन के अधिकार प्रथम सदन से कम 
हों तो उसका होना न होना कोई महत्व नहीं रखता । तीसरे, यदि दूसरा सदन 
अधिक अनुदार हो और उसके सदस्यों का निर्वाचन प्रथम सदन के सदस्यों की 
भ्रपेक्षा अधिक संकुचित क्षेत्र से हुआ हो, तो वह गाड़ी के पांचवें पहिये के समान 
शासन की प्रगति में रोक लगाने के सिवाय कुछ नहीं कर सकता । इससे वह 
प्रजातन्‍्त्र की विरोधी ही सिद्ध होगी। चौथी वात यह है कि यदि कनाडा की 
तरह दूसरे सदन के सदस्यों का नामनिर्देशन किया जाये तो उससे नामनिर्देशन 
करने वाले अधिकारी (2प्रा077:9) को ही विधायिनी-शक्ति (],०४3- 
[80०९ 09४८१) सुपुर्द हो जाती है । यदि इंगलंण्ड की तरह इस सभा की 
सदस्यता पैतृक अधिकार पर निर्भर हो और उसकी स्थिति परम्परागत हो गई 
हो तो यह मान लिया जाता है कि विधायिती बुद्धि माता-पिता से प्राप्त होती 
है या सन्‍तान को दी जा सकती है, जो सत्य प्रतीत नहीं होता । यदि इस सभा 
में व्यवसायों व विहित वर्गों के प्रतिनिधि रखे जायें तो यह निशचथ् करना अस- 
म्भव हो जाता हैं कि उन सब व्यवसायों और वर्गों में प्रत्येक को कितना प्रति- 
निधित्व दिया जाय । यह भी कहा जाता है कि दूसरे सदत को न रख कर दूसरी 
युक्तियों से वही काम निकाला जा सकता है जो यह सभा करती है । उदाहर- 
णशार्थ एक गृह स्थापित करने के साथ साथ कमेटी पद्धति अपनाई जाय | अत्येक 
शासन विभाग के लिये एक स्थाई कमेटी बना दी जाय जो विधेयकों पर पहले 
विचार करे और फिर उन्हें धारासभा में अन्तिम स्वीकृति के लिये भेजे, या 
किसी भी विधेयक के पास होने से पूर्वे उस पर जनता की राय ली जाय ग्रथवा 
विशेषज्ञों का परामश्श प्राप्त किया जाय कि क्या वास्तव में श्रमुक विधेयक वांछ- 
नीय और पर्याप्त है या नहीं । ऐसा करने से विधेयकों के पास होने में ग्रावश्यक 
देरी और छिद्रान्वेषण को वहीं सुविधा हो जायगी जिसके कारण ही दूसरे सदन 
का अस्तित्व आवश्यक समभा जाता है । 


संघ-शासन ओर दूसरा सदन--ह्विगृही पद्धति के समथेकों का कहना है 
कि संघ-शासन में दूसरा सदन का होना नितान्‍त आवश्यक है। उसके द्वारा 
उपराज्यों की समता अक्षुण्ण रखी जा सकती है क्‍योंकि उसमें छोटे बड़े 
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सब उपराज्यों को समान प्रतिनिधित्व दिया जाता है । संघ-शासन में यह सभा 
उपराज्यों के विशेष अधिकारों की रक्षक समभी जाती हैं। यदि वह ॒उपराज्यों 
की परिषद्‌ न हो तो बड़े उपराज्य प्रथम सदन में अपने प्रतिनिधियों की संख्या 
वाहल्य के वल पर छोटे राज्यों से बाजी मार ले जाया करेंगे क्‍योंकि प्रथमसदन 
में जन संख्या के अनुपात से ही उपराज्यों को प्रतिनिधित्व मिलता है । ऐसा होने 
से संघ-शासन में उपराज्यों की समानता का जो महत्वपूर्ण सिद्धांत है वह समाप्त 
हो जायगा | इस सम्बन्ध में यह निस्सन्देह ठीक हैं कि सब संघ-शासनों में संघ 
शासन स्थापित होते समय इस बात पर ज़ोर दिया गया कि दूसरा सदन बनना 
चाहिये जिसमें सब संघीभूत इकाइयों को समान प्रतिनिधित्व मिल जाय ! 
यही वहीं बल्कि इन इकाइयों ने संघ में सम्मिलित होने के लिये यह छार्त लगा दी 
कि ऐसी परिषद्‌ बनना चाहिये । पर संघ-शासन-विधान मंडलों के व्यावहारिक 
रूप को देखकर हम कह सकते हैं कि जिस भय के कारण दूसरे सदनों का बनना 
आवश्यक समभा गया वह निर्मूल था। जैसी श्राशा की जाती थी वैसे ये दूसरे 
सदन उपयोगी सिद्ध नहीं हुये । 


दोनों यहों की रचना ओर उनके अधिकार--आधुनिकर राज्यों में यह 
एक बड़ी भारी समस्या है कि विधानमंण्डल के दोनों गृहों की रचना किस 
श्रकार की जाय और उनमें किसको अधिक व किसकोकम अधिकार दिये जायें | 
साधारणत: जो स्थिति पाई जाती हैं वह यह है कि दूसरे सदन प्राय: प्रथम सदन 
से अल्पसंख्यक होते हैं । केवल ब्रिटिश हाउस आफ लाडंस ही उस नियम में एक 
अ्पवाद हैँ । इनके अधिकार या तो प्रथम सदन से कम होते हैँ या बरावर । पर 
भ्रमरोका में दूसरा सदन जिसे सीनेट (5204/०) कहते हैं प्रतिनिधि-सभा 
(70प5९ 07 2९2]728670:8६77९७४) से अ्रधिक शक्तिशाली हैं और वह 
संसार के श्रन्य दूसरे सदनों में सबसे अधिक भ्रधिकारों का उपभोग करती है। ब्रिटिश 
हाउस आफ लाड्डेस के अधिकार सब से कम हैं । दूसरे सदन की अ्रवधि प्रथम 
सदन से लम्बी होती है, ब्रिटिश हाउस झ्राफ़ लार्डंस तो कभी समाप्त होता ही 
नहीं । कनाडा में सदस्य आजीवन दूसरे सदलों में बेठ सकते हैं । आय-व्यय 
सम्बन्धी विषयों में प्रथम सदन को अन्तिम अधिकार होता है यद्यपि भ्रमरीका 
में दोनों सदनों को समान भ्रधिकार हैं, केवल यही प्रतिबन्ध ह॑ कि धन विधेयक 
(0027 ]5) प्रथम सदल में प्रारम्भ होते हैं । बहुत से देशों में द सरे 
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सदन को उच्च राजकर्मचारियों और राजपदाधिकारियों के विरुद्ध लगाये गये 
अभियोगों को सुनने और निर्णोय करने का भी अधिकार प्राप्त है । जहाँ ऊप- 
रली सभाएं निर्वाचित होती हैं वहां प्रायः इनके निर्वाचन के लिये मताधिकार 
संकुचित होता है श्रर्थात्‌ कुछ थोड़े-से व्यक्ति इनके सदस्यों का निर्वाचन करते 
हैं । कहीं-कहीं अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली से सदस्यों का चनाव किया जाता 
है । पर अ्रमरीका में सन्‌ १६१३ के पश्चात्‌ सीनेट के सदस्यों को प्रत्येक उप- 
राज्य को मतथधारक जनता ही चुनने लगी है । ऐसी ही प्रथा आस्ट्रेलिया में 
| प्रचलित है । पास में जुड़ी हुई सारिणी (]'४४[८) में द्विगही विधानों 
वाल राज्यों के विधान मण्डलों के दोनों की तुलनात्मक रचना और अधिकार 
दिये हुये हैं । 
विधान मण्डलों की विभिन्‍न निवाचन प्रणालियां-प्रत्येक राज्य में 
विभिन्‍न निर्वाचन प्राणालियों के द्वारा विधान मण्डलों में प्रतिनिधि चुन कर 
भेजे जाते हैं । ध्गलेण्ड में एक प्रतिनिधिक निर्वाचन क्षेत्रों (5[08[6 72८70 0९7 
00500 270 :7०5) से पाजियामेउ्ट के सदस्य चने जाते हैं । केवल विश्व 
विद्यालय वाले क्षेत्र से एक से अधिक सदस्य चने जा सकते हू । जौ उम्मीदवार 
अपेक्षाकृत सव से अधिक मत अपने यक्ष में प्राप्त करता हे वह निर्वाचित समझा 
जाता है । चाहे इन मतों की संख्या उप्त निर्वाचक-श्षेत्र के मतधारकों की संख्या 
या मतदाताओं की संख्या के आधे से श्रधिक हो श्रथवा न हो । इस पद्धति 
को निर्वाचन को अपेक्षाकृत मताधिया पद्धति (रिट[580ए2 ॥09]07709 
5950९77 0६ ९१९८४८०॥) कह कर पुकारते हैँ। यह पद्धति तब तक 
बड़ी सफल सिद्ध हुई जब तक इ गलेण्ड में उदार ([,/9९०7७]) और गअन॒दार 
((.0052८779४४ए८) दो दल थे और केवल दो दलों के उम्मीदवारों में 
ही प्रतिद्विद्धता चलती थी और दोनों में से मतधारक एक को चुनते थे जिससे 
बहुमत की ही जीत होती थी । लेबर पार्टी के ञ्राने के बाद यह पार्टी बहुमत 
का प्रतिनिधित्व कराने में स्पष्टतया सफल न हो सकी । ऐसा क्‍यों होता है, 
यह हम आगे बतायेंगे । जहां अपेक्षाकृत मताधिक्य प्र शाली प्रचलित है वहां 
प्रत्येक दल को अपनी संख्यानसार प्रतिनिधि भेजने का अधिकार नहीं मिल 
पाता चाहे वहां निर्वाचन क्षेत्र में केवल दो ही राजनैनिक दल हों । निम्न- 
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लिखित झ्रांकड़े इसको स्पष्ट कर देंगे। कनाडा के प्रथम सदन के लिये सदस्यों 
के निर्वाचन में जो मत (५४०८८) पड़े उनसे यह आँकड़े सम्बन्धित हैं :--- 





निर्वाचन 











. मत जो दल स्थान जो 
हि प्रान्त द्ल ३ 88 
का वष को प्राप्त हुये दलकोमिले 
१६०४ नोवा स्कोटिया लिवरल . ४६,५२६ श्८ 
हे कन्जरवेटिव._ | ४६,१३१ शत्य 
१६११ ब्रिटिश कोलम्विया.. लिबरल 0 के लक फ ५ यह 
कन्जरवेटिव.... हज | द््न्य 
६६२६ एलवर्टा...| फार्म्स पार्टी. ६०,००० , ११ 
। | 
१६२६ | मंनीटोवा कजनरवेटिव ४६,००० 
लिबरल | 5३,००० : शन्प 
प्रोग्रे सिव कल |. ७ 











अनुपाती प्रतिनिधित्व पद्धति-- (595९0 0 970707४074 
72[07282778:707)-यह सभी मानने लगे हैं कि श्रपेक्षाकृत मताधिक्य 
प्रणाली ((१९|४६ए४८ 79]0777ए 5५४६८॥॥) में बड़ा दोष है। इसलिये 
उसे सुधारने के लिये कई नई योजनायें तैयार हुई हैं, उनमें से सब से महत्व- 
पूर्णा अनुपाती प्रतिनिधित्व प्रणाली है | इस प्रणाली के प्रत्येक राजनीतिक दल 
को लोकसभा में उसी अनुपात से स्थान मिलते हैँ जो अनुपात उस दल के लिये पड़े 
हुये मतों में और कुल डाले हुये मतों में होता है। इस प्रणाली में बहु-प्रतिनिधि 
निर्वाचन-क्षेत्र होते हें और मतदाताओं को या तो निर्वाचित होने वाले उम्मे- 
दवारों की संख्या से कम मत देने का अधिकार होता है या उनको यह सुविधा 
दे दी जाती है कि वे सारे वोट एक ही उम्मीदवार को दे दे अथवा उन्हें एक 
से अधिक उम्मेदवारों में बांट दें । एक दूसरी निर्वाचन प्रणाली में एक मतदाता 
को एक मत देनें का अधिकार होता है पर वह उम्मेदवारों के लिये अपनी कऋ्रमा- 
नुसार रुचि बेलट पेपर (मत-पत्र) पर उम्मेदवारों के नाम के सामने १, २, 
३, ४ संख्या लिखकर प्रकट करता है। इस प्रणाली में बड़ी पेचीदगी रहती है 
जिसका वर्णान करना यहाँ आवश्यक नहीं है । 
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मतदाताओं और उनके प्रतिनिधियों का सम्बन्ध--यह श्रेइ्न उठा 
करता है कि मतदाताओं श्र उनके प्रतिनिधियों में कैसा सम्बन्ध रहना चाहिये | 
क्या प्रतिनिधि अपनी इच्छानुसार विधान मण्डल में किसी योजना को स्वीकार 
या अ्स्वीकार करने के लिये स्वतन्त्र हैं ? यदि नहीं तो क्‍या उसे अपने मत- 
दाताओं की इच्छा के अनुसार व्यवहार करना चाहिये ? उसे अपने मतदाताग्रों 
से किस प्रकार सम्पर्क रखना चाहिये ? यह महत्वपूर्ण प्रश्न है भर प्रत्येक राज्य 
में इसको पृथक-पथक्‌ ढंग से सुलकाया जाता है। इस सम्बन्ध में बहुत सी य॒क्तियां 
काम में लाई जाती है । कतिपय ये हैं, जैसे प्रथम सदन के लिये निश्चित समय 
के बीतने पर नया निर्वाचन करना, दूसरे सदन के कुछ भाग को निश्चित समय 
के पदचात नये सदस्यों से भरना, मन्त्रि परिषद्‌ और लोकसभा में विरोध होने 
पर लोकसभा का विघटन कर देना, लोक निर्गोय (२९८(८॥८०वं पाए ) 
प्र्याहरण (ि८८४।), व निबन्ध उपक्रम (ांधंधा/ए८) झादि को 
अपनाना, इत सब का वर्गान हम आगे चलकर उपयुक्त स्थानों पर करेगे । 


कायपालिका (#5९८८प८०८)--सरकार का दूसरा श्रंग कार्यपालिका 
है । इसकी वनावट, शक्ति और विधान मण्डल से इसका सम्बन्ध, ये तीनों बातें 
सब राज्यों में एक समान नहीं होतीं। पर किसी राज्य के शासन की आत्मा 
उसकी कार्यपालिका की बनावट पर ही निर्भर हैं। हमें यहां कुछ प्रश्तों पर 
विचार करना पड़ता है । कार्यपालिका सत्ता एक व्यक्ति के हाथ में ही या कई 
व्यक्तियों के हाथ में ? इस कार्यपालिका के पद की क्‍या भ्रवधि होगी ? निश्चित 
अवधि होनी चाहिये या परिवर्तनशील ? कार्यपालिका उत्तदायी हो या अवृत्तर- 
दायी ? यदि उत्तरदाथी हो तो किसको ? विधान मण्डल को या जनता को ? 
यदि कार्यपालिका उत्तरदायी हो और कई व्यक्तियों से बनी हो, तो क्या प्रत्येक 
व्यक्ति पृथक्‌ू-पृथक उत्तरदायी हो या सामूहिक रूप से सब उत्तरदायी हों ? 
इन प्रश्नों का उत्तर प्रत्येक राज्य ने अपने-अपने ढंग से दिया है । 


सरकारों का उनकी कायपालिका की बनावट के आधार पर वर्गी- 
करण, स्वेच्छाचारो अध्यक्षात्मक, संसदात्मक (?8797९7४47ए)-- 
सरकारों का वर्गीकरण उनकी कार्यपालिका की बतावट के अतुसार भी किग्रा 
जाता है । जब कार्यकारी सत्ता पूर्णारूप से एक व्यक्ति को सौंप दी जाती है जो 
किसी को उत्तरदायी नहीं होता तो वह स्वेच्छाचारी सरकार कहलाती है । इस 
श्ेणी में अफगानिस्तान का श्रनियन्त्रित राजतन्त्र गिना जा सकता है । जहां 


सरकार के स्वरूप और कृत्य ७१ 


कार्यकारी सत्ता जनता से निर्वाचित एक व्यक्ति को सुपुर्द रहती है और वह व्यक्ति 
निश्चित समय के लिये उस सत्ता का अधिकारी रहता है वहां अध्यक्षात्मक 
(72725027078/) प्रजातन्त्र सरकार कहलाती है । ऐसी सरकार संयुक्त 
राज्य अमरीका की हैं। अमरीका का राष्ट्रगति अकेला कार्यकारी सत्ताधिपति 
हैं, पर वह संविधान द्वार। नियन्त्रित है । वह अपनी शक्ति का उपयोग विधान का 
उल्लंघन करके नहीं कर सकता । इ गलैण्ड, फ्रांस आ्रादि में कार्य पालिका मन्त्रि- 
परिषद्‌ कहलाती है । इसमें कई व्यक्रित रहते हैं जो सामूहिक रूप से प्राय: प्रथम 
सदन को उत्तरदायी रहते हैं | प्रथम सदन उनको जब चाहे उनके पद से हटा 
सकती हूँ । ऐसी कार्यपालिका वाली सरकार को संसदात्मक या पालियामेण्टरी 
प्रणाली वाली या मन्त्रिपरिपर्‌ वाली सरकार कहते हैं । जत्र तक कार्यपालिका 
प्रथम सदन की विद्वासपात्र बनी रहती है तभी तक वह पदासीन रहती है । 


मन्‍न्त्रपरिषद्‌ प्रणाली के सिद्धान्त--प्रजातत्त्र को प्रचलित करने में 
. जो ग्रेट ब्रिटेन ने सबसे महत्वपूर्ण योग दिया है वह मन्त्रिपरिषद्‌ प्रणाली का 
विकास है । मन्तरियरि द या पाजियामेण्टरी प्रणाली को कैसे आरम्भ टुआ और 

किस प्रकार उसका धीरे-धीरे विक्रास हुआ इसका विवेचन इस पुस्तक में आगे 

किया गया है । इस प्रणाली के कुछ निश्चित सिद्धान्त हैं जिनके अनुसार इसका 
कार्य होता है। नाम के लिये कार्यपालिका सत्ता का स्वामी इंगलैण्ड में अब भी 
राजा ही हैं पर वास्तव में सारी शक्ति मन्सत्रिपरिषद्‌ के ही हाथ में रहती है और : 
वही उसको काम में लाती है । इस प्रणाली के कतिपय सिद्धान्त ये :-- पहिला, 

विधान मण्डल में निश्चित राजतैतिक दल होने चाहियें और मन्त्रिपरिषद्‌ 

बनाने का अधिक-र उस दल को होना चाहिये जिसका विधान मण्डल में श्रपना 

बहुमत हो या बहुमन पर प्रभाव हो । दूसरे कार्यपालिका शक्ति एक छोटे से 

मन्त्रिमण्डल में निहित होनी चाहिये जो प्रथम सदन को उत्तरदायी हो, चाहे 

उनम॑ से कुछ दूसरे सदन के सदस्य ही क्‍यों न हों। 


मन्त्रिपरिषद्‌ शासन नीति को निर्धारित करती और विधान मण्डल 
के सम्मुख उस नीति को कार्यान्वित करने के लिये कार्यक्रम उपस्थित करती हे । 
मन्त्रिपरिषद्‌ विधान मण्डल को बतलाने का काम करती है कि मंण्डल सुशासन 
के लिये कौन से और किस तरह के निर्वन्ध बनावे । विधि-विधान बनाने के 
सम्बन्ध में वह मण्डल की निर्देशक रहती है और उसी दिशा में उसे परिचालित 
करती रहती है, पर उसे झ्राय-व्यय आदि के सम्बन्ध में मण्डल की स्वीकृति लेनी 
पड़ती है । मन्त्रिमण्डल एक बड़ा संगठन होता है जिसमें मन्त्रिपरिषद्‌ एक छोटी 
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सी समिति के समान है । मन्त्रिमण्डल में वे सब मन्त्री, पालियामेण्टरी सेक्रेयरी, 
व दूसरे पदाधिकारी होते हैं जो मस्जिवारियद्‌ के त्यागवत्र देते पर अवते सं य्दों 
का त्याग कर देते हैं | परिषद्‌ में प्रवानमत्जी ही प्रमख व्यक्ति होता है, परियद 
उसी की बनाई हुई होती है और वही उसी परियद की शासत नीति की रूत रेख| 
निश्चित करता हैँ | कौन-कोन से शासन विभाग क्रिप्त-क्रिपत मन्‍्त्री को मिेंगे, 

है वही निर्गाय करता है । यदि कोई मन्त्री पदत्याग करता है तो वह अयता त्याग - 
पत्र प्रधानमन्ती को देता हे, पर उसके एसा पदत्याग करने पर सारे मन्त्रिमण्ड ल 
को पदत्याग किये हुये समझा जाता है । प्रवानमत्त्री ही प्रवम सदत का नेतृत्व 
करता हैँ और अपनी मन्त्रिपरियद्‌ पर लगाये हये अभिवोगों का प्रतिवाद कर 
उसकी नीति का समथन करता है । 


इस प्रणाली का तीसरा सिद्धान्त यह है कि मन्त्रिपरिपद्‌ अपते पद पर उस 
समय तक ग्रसीन रहती हैं जब तक वह प्रथम सदन की विद्वासवात्र बी 
!हुती है । ज॑ंते ही प्रथम सदत का इस पर से जिश्वाप्त उठ जाता है, वह पदत्य[ग 
कर देती है । यह अविश्वास या तो अ्रविश्वास के प्रस्ताव के पास होते से प्रकट 
हो सकता हैं या तब जब कि प्रथम सदन मल्त्रिपरिपद्‌ द्वारा प्रत्तुत किसी 
त्वपू्ण योजना को अस्वीकृत कर दे अथवा मन्दिपरियद्‌ द्वारा किये हये 
किसी काय की निन्‍दा करे और उससे अपनी असहमति प्रकट करें। यदि ऐत। 
किये ज'ने पर मन्त्रिपरिषद्‌ यह निर्णाय करती है कि उसकी नीति ठीक है और 
अथम सदन का मत गलत हैँ और जनता उसकी नीति का ही समर्थन करेगी न 
कि प्रथम सदन के मत का, तो उसे यह स्वतन्त्रता रहती है कि वह प्रथम सदन 
के विघटन कराने का प्रयत्त करे और विघटन हो जाने के पर वातू जनता से 
अपनी नीति के समर्यन की प्रार्यता करते हुये नये निर्वाचित में भाग ले । यदि 
इस मन्त्रिपरिषद्‌ के दल के लोग ही अधिकांश प्रथम सदन के सदस्य चुन लिये 
जायें तब तो वह परिषद्‌ पदासीन बनी रहती है वरता पद्त्याग कर देती है 
विरोधी पक्ष नई परिषद्‌ बता कर सरकार की बागडोर अपने हाथ में लेता है । 
पालियामेण्टरी प्रणाली की यह पद्धति इसकी आत्मा है । 


चोथा सिद्धान्त यह है कि मन्त्रिमग्दन के सब सदस्य उप्र पक्ष के होंगे 
चाहियें जिसका प्रथम सदन में बहुमत हैँ ओर जिस पश्च को राज्यत-त्र का भार 
सौंपा गया हो । ऐसा करने से शासन नीति में एकहूयत। रहती है, सिल-मिलत 
वह पक्षों की नीति में खिचड़ी नहीं वनाती और न शासन कार्यों में खींचोतानी 
का अवसर रहता हूं। परन्तु यदि प्रथम सदन में दो से अधिक राजनीतिक पक्ष 
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है और उतमें किसी का भी बहुमत ते हो तो सतसे प्रभावशाली पक्ष के नेत। से 
मस्त्रिमण्डल बनाने को कहा जाता हैं । वह मन्त्रिमण्डल में या तो अपने ही पक्ष 

लोगों को रखे और इस आशा में शासन-भार अपने ऊबर ले लेकि दसरे 
पक्ष उससे सहयोग करेगे या वह दूसरे पक्षों में से भो कुछ व्यक्तियों को अपने 
मन्त्रिमण्डल में रख ले जिससे वे पक्ष उसका समर्थत करते रहें | ऐसी मन्त्रि- 
परिषद्‌ मिली जुनी परिषर ((:०४६४०7 ८००४7९८४) कहलाती है । मिली 
जुची परिषद्‌ की गासत नीति उत कई राजतीतक पक्षों के सिद्धान्तों के सम्मि- 
श्रणा से निर्धारित होती हँ जिनके सहयोग से मंत्रिपरिषद बनती है । इसलिये 
परिषद्‌ के सदस्यों में वह घनिष्ठता और एकाग्रता नहीं रहती जो समान सिद्धांतों 
पर चलने वाले एकआंदण की प्राप्ति का यत्न करने वाले संगठत में हुम्ना करती 
हैं । फत्रतः ऐंद्वी परिबद बहुत दिनों तक नहीं टिकती और जब तक यह रहती है 
उसकी नीति में दढ़ता नहीं झ्राने पाती । 


त्मक या पालियामेण्टरी राजतन्त्र प्रणाली के गएु---जिस राज- 

तन्त्र की प्रणाली का हमने ऊपर वर्णात किया है उसमें कई ग्रच्छाइयां हैं । पहली 
बात तो यह है कि इस प्रणाली में विभिन्‍्त पृथक पथक राजनैतिक पक्षों का होना 
आवश्यक हूं । इन पक्षा का अपना अपना कार्यक्रम होता है जिसे वे राज्यशक्ति 
को अपने अधिकार में कर पूरा करने की घोषणा किया करते है। इस कार्यक्रग 
को वे जवता के सामने रखते हैं और यह आशा करते हैं कि जनता उनके कार्य- 
क्रम से सहमत होगी तो उत्हें प्रथम सदन के लिये चनेगी । यदि वे वहमत प्राप्त 
करने में सफल होते हैं तो गासत सत्ता संभालने और अपने कार्यक्रम को व्याव- 
हारिक रूप देते हैं । राजवीतिक पक्षों के आधार पर निर्वाचन होने से साधारण 
जनता को बहुत सी राजनीति सम्बन्धी वातों की जानकारी हो जाती है । इससे 
राजकीय जीवन में उनकी रुचि बढ़ती है | वे अपने अधिकारों व कत॑व्यों को 
अच्छी तरह समभने लगते हैं और उन्हीं के ग्रनुसार अपने जीवन व्यापार की 
रूप-रेखा बना लेने में प्रयत्नशील होते हैं । दसरे इस प्रकार निर्वाचन होने से 
अपनाई जाने वाली शासन नीति का रूप अच्छी तरह व्यवस्थित हो जाता है 
और सब को उत्तके विषय में जानकारी हो जाती है| जो समाज के योग क्षेम के 
लिये बड़ी महत्वपूर्ण बात है । शासन-सत्ता को भी नीति व आदर्श के लिये इधर 
उधर भटकना नहीं पड़ता । उसके सामते निश्चित ध्येय व आदर्श रहता है जिस 

पर पहुंचने के लिये जनता ने उसे उदासीन किया है। तीसरे इस प्रगाली में शासन 

नीति के गुण-दोष की चर्चा भली भाँति होती है। विरोधी पक्ष हमझा सरकार क्रे 
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कामों में दोष निकालने को प्रयत्तशील रहता हैं और उसकी दृष्टि से कोई भी 
ऐसी बात नहीं छिप सकती जो जनता के हित के विरुद्ध हो | सरकार, छिद्रान्वेपी 
विरोधी पक्ष की श्रालोचना और दोप-प्रकाशन से भयभीत वनी रहती हैं जिससे 
वह स्वेच्छाचारी नहीं हो पाती । यह विरोधी पक्ष पदासीच व्यक्तियों को सदा 
उन प्रतिज्ञाओं की याद दिलाता रहता है जिनके आधार पर उनको बहुमत मिला 
है ओर सरकार की दर्किति उनके हाथ सौंपी गई हें। चौथे, विरोधी पक्ष ऐसे 
कानून बनाने से रोकता हैं जिन पर अच्छी तरह विचार नहीं हुआ है व जिनमें 
दूसरे शी त्रता-दोप रहते हैं । वह केवल घारा सभा में ही विधेयक (3[[!) 
की आलोचना नहीं करता किन्तु बाहर भी व्याख्यानों द्वारा व समाचार पात्रों 
द्वारा उसके गुण दोषों पर विचार करने के लिये जनता के सामने बहुत सी 
सामग्री उपस्थित करता रहता हैं। 


राजनीतिक पक्त प्रणाली ओर प्रजातन्त्र राज्य--संसदात्मक प्रजातन्त्र 
को सुचारू रूप से चलाने के लिये राजनीतिक पक्ष-प्रगाली एक महत्वपूर्णा काम 
करती हैं | जहां श्रध्यक्षात्मक कार्यपालिका बनाने की प्रथा हैं था "सी दूसरी 
प्रकार को कोई और कार्यपालिका बनाने की रीति है जो अपने पद से अवधि से 
पूर्व नहीं हटाई जा सकती, पर जहां यदि -प्रजातन्त्रात्मक राज-संस्थायें हैं तो 
वहां भी यह पक्ष प्रगाली कम लाभदायक नहीं है । ब्राइस के कथनानुसार राज- 
नीतिक पक्ष के अस्तित्व का प्रकट कारण तो यही है कि वह किन्‍्हीं सिद्धान्तों व 
किसी विचारशेली का प्रसार करे पर इन सूक्ष्म सिद्धान्तों के साथ ही साथ 
व्यवहार में वह व्यक्तियों को भी उचित महत्व देता है। इसका संचालन सहानु- 
भूति, अनुकरण, स्पर्द्धा और कलहप्रियता आदि मानव गुण दोषों के सहारे 
चलता है, यह नहीं कि सववंदा उच्चादर्शों से ही उसकी प्रत्येक क्रिया प्रेरित 
होती हो, पक्ष के सदस्य आपस के प्रेम और ध्येय की समानता के बन्धन से वंश्रे 
रहते हैँ | यह बन्धन पक्ष के अ्रनुशासन-सम्वन्धी नियमों से दृढ़ बना रहता है | 
इनको अपने विरोधियों को सार्वजनिक जीवन में नीचा दिखाने के हेतु विभिन्‍न 
उपाय ढूढ़ने में एक निराली प्रसन्‍तता का सुख मिलता है । 


पक्ष प्रणाली में राजनेतिक सिद्धान्तों ओर मतों का प्रकटीकरण होकर 
उनका निश्चित रूप व आकार स्थिर हो जाता हैं जिससे जनता को तत्कालीन 
राजकीय जीवन की ग्रावश्यकताओ्रों की जानकारी हो जाती है । प्रायः साधारगा 
जनता साव॑जनिक विषयों के प्रति उदासीन रहती है और लोग अपने स्वार्थ की 
परिधि के बाहर विषयों पर बहुत कम ध्यान देते या उन पर मनन करते हैं । 
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इसलिए यदि राजनैतिक पक्ष उन विषयों पर सतत प्रकाश न डालते रहें तो 
लोकमत वडा अस्पष्ट और बेकार सिद्ध हो । श्रनेकों मतदाताश्रों के मस्तिष्क 
के भीतर जो श्रव्यवस्थित व श्रस्पष्ट विचार घूमते रहते हैं पक्ष-प्रणाली उनको 
ठीक ढंग से एकत्रित कर उन्हें स्पष्ट और सुव्यवस्थित रूप देनें में सहायता करती 
है, श्रद्मपि प्रत्येक पक्ष अपने अनुकूल दृष्टिकोण को ही उपस्थित करता हैं और 
विरोधी पक्ष की अ्रच्छाइयों को छिपाने का प्रयत्व करता है, तब भी सब पक्षों 
की वातें सुनने से जनता को वास्तविकता का ज्ञान हो ही जाता हैं । 

किसी रःज्य में राजनैतिक पक्षों का ब्नना-विगड़ना उस देश की परम्परा, 
विवेचन रीतिरिवाजों व राजनैतिक समस्याओ्रों के ऊपर निर्भर रहता हैं । 
इनका वर्शान उपर्युक्त स्थान पर इस पुस्तक में श्रागे चल कर किया जायेगा । 

शज्य में सिविल सब्िस- यदि राजनेतिक पक्ष कार्यपालिका की 


दे 


गलतियों को सुधारने का श्रयत्त करते हैं और सरकार को अपने उत्त रदायित्व के 
प्रति जागरूक रखते हें तो सिविल सब्रिस पदासीन पक्ष के सिद्धान्तों को कार्यरूप 

में परिशित कर शासन करती है। सिवल सर्विस (()ए7] $2ए7८2) में भिन्न 
भिन्‍न श्रेणियों के अनेक शासनाधिकारी होते हैँं। वे स्थायीरूप से अपने पदों पर 

आरूढ़ रहते हैं । इन पदाधिकारियों से यह श्राशा की जाती है कि वे अपने पद 

के लिए योग्य हों और सरकार की भअ्रज्ञातुसार व पदासीव पक्ष के चिद्धात्तों 

को ध्यान में रख कर शासन चलायेंग्रे । ये अधिकारी भी कार्ययालिका के अंग 
ही होते हें। मन्त्रिपरिपद्‌ और इनमें केवल यही अन्तर रहता हैं किये 
मन्त्रिपरिषद्‌ के पदत्याग करने पर अपने पद का त्याग नहीं करते। कोई भी 

पक्ष पदासीन हो या पदच्युत हो ये अपने स्थानों पर बने रहते हैं। इनका काम यही 
है कि पदासीत पक्ष की शासन-नीति की आलोचना न कर उसको क्रियात्मक रूप 
दें इसके लिये उन्हें प्रशासन में कुशल होने की आवश्यकता रहती है, शासन- 
नीति या राजनीति निर्धारित करने का भार उनके ऊपर नहीं रहता । ये शासना- 
धिकारी सरकार की भुजायें हैं, वे स्थायी राजकर्मचारी हैं, और प्रकट रूप से 
वे ही शासन करते हूँ । इसलिये शासन की अच्छाई या वुराई उनके आचार व 
योग्यता पर बहुत कुछ निर्भर रहती है। चाहे सरकार की नीति ऐसी हो कि 
उसको जनता के हितों की रक्षा और वद्धि ही दृष्ट हो पर यदि शासन-ग्रधिकारी 
उस नीति में अनुराग रखते हुये उसका भलीं भांति संचालन न करें तो अभीष्ट 
की प्राप्ति नहीं हो सकती । 


राज्य का तीसरा अंग न्‍्यायपालिका--जैसे ही मनुष्य समाज में संगठित 
हुये होंगे, आपस के झगड़े व राज्य और व्यक्तियों के कगड़ों को निबठाने की 
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ग्रावश्यकता पड़ी होगी । राज्य के लिय भी यह प्रश्त उपस्यित हुआ्ला होगा कि 
भंगड़ों के निवटाने के लिये क्या व्यवस्था की जाय । राज्य नियन्त्रमा केवल 
इसी वात से पूरा नहीं हो सकता कि कानुत बना दिये जाये और शासनाधिकारी 
शासन करने के लिय्र निवृक्त कर दिये जायें | इसकी भी आवश्यकता पड़ती है 
कि यह देख भाल रखी जाय कि कानुत लागू कियें जायें, कान॒नों के तोड़ने वालों 
को उचित दण्ड दिया जाय और अधिकारों के प्राप्त करने व कर्तव्यों के पालन 
करते में नागरिकों के साथ न्याय बरता जाय । इस देख भाल के लिय्रे ही सर- 
कार के न्यायपालिका अंग की स्थापतवा की जाती है । 

न्यायपालिका सत्ता के काय-सिद्धान्त-- न्यायपालिका के अंगों की बान- 
वट, कर्तव्य और उसके सिद्धान्त या तो विधानमण्दल और कार्यपालिका मिल 
कर निश्चित कर देते हं या इत सब का संविधान में ही उल्लेख कर दिया जाता 
है । पर कुछ ऐसे सर्वमान्य सिद्धान्त हैं जो प्रत्येक सम्य राष्ट से विधानमण्डल के 
क्रिया रूप होते में लागू किये जाते हैं | विवानमण्डन सवा का प्रमेख कर्तेब्य 
न्याय करना है, इसलिये निरपेक्षित रहना इसका सर्वप्रथम सिद्धान्त हैँ। पशक्षपात 
दान्‍्य तभी रहना सम्भव हैं जब स्थाय।बधिश को किसी ब्रकार का न भय हो न प्रतो- 
भन । पक्षपात-शब्यता स्थापित करने के लिये तीन बातों का हाना आवश्यक है । 
पहली ग्रावश्यकृता यह हे कि स्यायाबीश अपने थदों पर पूर्गारूष से सुरक्षित 
हों | यदि अपने पद पर आसीतव रहने के लिये उन्हें दूसरों का मुंह देखना पढ़े 
और उनसे भयभीत रहना पड़े तो वे पक्ष पात रहित होकर न्याय नहीं कर सकते। 
वे तभी न्याय के पलड़ों को बराबर रख सकते हैं जब उन्हें यह दृढ़ विश्वास हो 
कि उनका निर्णाय चाहे किसी भी ऊंचे से ऊंचे पदाधिकारी सत्ता को क्यों न वरा 
लगे वह उनको उतके पद से हटा नहीं सकते । इसलिये पद का स्थायित्व और 
कायकारी सत्ता के तन्त्र से उसका परे होना झ्रावह्यक है । जब तक न्यायाधीश 
के काम में हस्तक्षेप करने से कार्यपालिका को बिल्कुल रोक न दिया जाय तब 
तक न्यायाधीशों के मन से यह भय पूर्रातया नहीं निकल सकता कि वे अपना काम 
यदि पक्षपातरहित हो कर करेंगे तो उतकी हानि हो सकती है । इसके अ्रतिरिक्‍त 
न्यायाधीशों को पर्याप्त वेतव मिलता चाहिये जिससे वे प्रलोभन में फंसने से 
वच रह सक्र। जहां न्‍्यायात्रीश वा रिश्वतखोर व म्रष्टाचारी होता है वहां नि३- 
चय ही न्याय की आ्राशा करना व्यर्थ हैं | रुपया मन को मोह लेता हे और न्याया- 
धीश मानव होने के नाते इस दुर्वलता से बचे नहीं रह सकते। फिर भी भ्रष्टाचार 
की सम्भावना कम कर दी जा सकती है यदि उनको समुचित पारिश्रमिक दिया जाय 
जिससे वे जल्दी ही प्रलोभन के वश में नआाजायें। दूसरी ग्रावश्यकता इस बात 
की हूँ कि न्यायाधीश कानूत के ज्ञाता हों | इसके लिये यह आयोजन कर दिया 
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जाता है कि विशेष काननी योग्यता वाले शिक्षित व्यक्ति ही न्यायाधीश बनाये 
जाते हैं । तीसरी बात यह है कि न्यायालय हर एक व्यक्ति के लिये समान रूप 
से खुले रहें । वहां हर एक को अपनी पुकार करने का अधिकार होना चाहिये । 
कोई भो व्यवित, चाहे उसकी कोई भी जाति, वर्ग, संप्रदाय या धर्म हो, न्याया- 
घोश के सम्मुख अपना मुकदमा पेश करने के लिये स्वतन्त्र होना चाहिये | धनी 
श्रौर निर्धन सब ही को न्यायालय में न्याय के लिये प्रार्थना करने की सुविधा होनी 
चाहिये । इसके लिये यह आवश्यक है कि छोटे बड़े न्यायालय स्थापित किये जायें, 
न्यायशुल्क की मात्रा थोड़ी हो और निर्धेन व्यक्तियों को नि:शुल्क कानूनी सहा- 
यता देने का राज्य द्वारा प्रबंध रखा जाय । यदि न्यायशुल्क की मात्रा बहुत अ्रधिक 
रखी जाती हे तो गरीब आदमी न्यायालयों का उपभोग करने से वंचित रह जाता 
हैं और उसकी व्यथा के दूर होने का रास्ता ही बन्द हो जाता है । फलस्वरूप 
धनी ग्रादमियों से गरीबों के मन में डर बेठ जाता है, क्योंकि वे अपने घन के 
बल पर दुबल निर्धनी व्यक्तियों पर अत्याचार करेंगे और न्याय को अपने रुपयों 
की थली से अपनी ओर भुका लिया करेंगे। न्यायालयों की कई छोटी-बड़ी 
श्रेणी होता ग्रावश्यक हैं । सव के ऊपर एक उच्चतम न्यायालय हो जिसमें मुक- 
दमे की अन्तिम सुनवाई हो । यद्टि कोई व्यक्ति छोटी अ्रदालत के निर्णाय से 
श्रसस्तुष्ट रहे तो उसे उस निर्णय के विरुद्ध उस पर पुनविचार करने के लिये 
ऊपर वाले न्यायालय से प्रार्थना करने की सुविधा होनो चाहिये क्योंकि न्यायाधीश 
कितने ही योग्य व्यवित क्‍यों न हों, उनका निर्णाय निर्दोष नहीं होता । 


नागरिकों के स्वत्वों की रक्षा भी न्‍्यायकारी सत्ता के हाथं में रहती है । 
न्यायाधीश निषेधाज्ञा द्वारा राज्य को किसी काम के करने से रोक सकता हैं या 
कोई काम करा सकता है , जिसके करने या न करने से नागरिकों के अधिकारों 
पर राज्य का आक्रमण होता हो या उन अधिकारों की प्राप्ति न होती हो । 
कानून तो केवल विधान कर देता है कि क्‍या ग्रधिकार नागरिकों को मिलना 
चाहिये । इनको उपलब्ध करा देना न्यायाधीशों का काम ह । शासन विधान में 
नागरिक के अधिकारों का कितना ही विस्तृत और स्पष्ट उल्लेख कर दिया जाय, 
वहां वाक॒स्वातन्त््य, धर्म स्वातन्त््य आदि पर कितना ही जोर दिया गया हो, पर 
जब तक न्यायकारी सत्ता नागरिकों को उनका भोग करने में सहायता न दे तब 
तक वे केवल कोरी कल्पना ही रह जाते हैं | सुसंगठित न्यायपालिका द्वारा ही 
शरीर और धन की रक्षा का अधिकार, मतदान का अधिकार व दूसरे ऐसे ही 
ग्रधिकारों की रक्षा होती है । जो राज्य अपने नागरिकों के उन स्वत्वों की रक्षा 
नहीं करता वह सभ्य कहलाने योग्य नहीं है । प्लठार्क ने कहा था कि “राजा को 
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और कोई गण उतना शोभित नहीं करता जितना उसकी न्यायप्रियता''*'न्याय 
ही संसार का सच्चा सम्राट हें । 

इसलिये जिस न्यायपालिका में सदाचारी न्यायाधीश हों, जो न भय से, न 
लोभ से विचलित होते हों, व जिन पर शासनाधिकारियों की अप्रसन्नता का कोई 
प्रभाव नहीं पड़ता हो, वे अपने निर्गायों से स्वतन्त्रता का ऐसा वातावरणा उत्पन्न 
कर सकते हें जिसमें तागरिक प्रसनन्‍नतापुर्वक निर्भीक होकर अपना काम कर सकते 
हें । श्राधुनिक संविधानों में ऐसी न्‍्यायपरालिका की स्थापना के लिये आयोजन 
रहता हैँ जिससे अतिव्यय न कराकर शीघ्नतापूर्वक न्याय निर्गाय की सुविधा 
प्रत्येक नागरिक को प्राप्त हो। इसमें संदेह नहीं कि विभिन्‍न देशों की न्याय पद्धति 
एक दूसरे से भिन्‍न है पर यह भिन्‍नता केवल छोटी-छोटी बातों में ही ढ़ । उनके 
अतिरिक्त वे सब समान सिद्धान्तों पर ही ग्राधारित हैं । जेसा पहले बतलाया जा 
चुका है, संघ शासन में न्यायपालिका को विशेष महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता हैं। 

राज्य के कृतंध्य--राज्य पहले-पहल यदि संरक्षण के लिये उदय हा तो 
पोषरा के लिये बह जीवित रहता है । इस अभिप्राय को सिद्ध करने के लिये 
उसके सामने कुछ ध्येय होते हें जिन पर पहुंचने के लिये उसे कितने ही कामों को 
करना पड़ता है । राज्य के क्या उह श्य होने चाहिये और किन कर्तव्यों को इसे 
पूरा करता चाहिये, ये ऐसे प्रश्न है जिनका. उत्तर युग-य्रुग में राजशास्त्रियों ने 
देने का प्रयत्तन किया है। उन्होंने तत्कालीन सामाजिक व्यवस्था, परम्परा आव- 
इयकता और राज्य से भविष्य में किस आदर्श की आशा करते थे, इन सब बातों 
को ध्यान में रख कर इन प्रदनों का उत्तर दिया । इन उत्तरों के ही द्वारा राज- 
नीति-विचारकों ने राज्य के घटना चक्र में बड़ी हेर फेर कर दी और उसके द्वारा 
राज्यनीति और शासन-नीति में ऋष्तिकारी परिवतेनों के लिये रास्ता साफ कर 
दिया । इसी से यह समझ में आता है कि भिन्‍न-भिन्‍त देशों में राज्य के कर्तव्यों 
की कल्पना भिन्‍न क्‍यों है | कारण यह है कि राज्यों की उत्पत्ति व परम्परा एक 
दूसरे से भिन्‍न और निराली रही है। परिस्थितियों ने उनको विशेष ढांचे में 
ढाला, आवश्यकता व स्वार्थ के वद् में होकर और कहीं कहीं व्यक्तित विद्येपों की 
इच्छा से प्रेरित होकर उन्होंने पृथक्‌-पृथक्‌ मार्गों का अनुसरण किया है । राज्य 
के आददों और कर्तव्यों से हमें व्यवहृत सिद्धान्तों और भविष्प की आाकांक्षाओं 
का परिचय मिल जाता हैं। सरकार के कतेंव्यों की रूप-रेखा जानने के लिये 
हमें यह मालम करना चाहिये कि सरकार का रूप क्‍या है, और सरकार का 


रूप इस बात से निर्णीत होता है कि हम आदश सरकार का कैसा चित्र अपने 
सामने खींचे हुये है । 


राज्य के कतंव्यों का वर्गोकरणु--सरकार के अनेक कर्तव्य हैं आर 
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उनकी गअनेकता बढ़ती जाती है । उनका अ्रध्ययन करने के लिये उनका वर्गी- 
करण श्रावश्यक है । यह वर्गीकरण उनके रूप व विस्तार के अनुसार किया जाता 
है । कुछ कर्तव्य ऐसे हैं जिनका करना प्रत्येक राज्य के लिए अ्रपरिहार्य हे । 
उनके किये बिना कोई भी राज्य राज्य कहलाने का दावा नहीं कर सकता। 
प्राचार्य विल्सन ने सरकार के कतंव्यों को दो विभागों में बांदा था, अनिवार्य 
और वेकल्पिक ((0)9६079), व्यवधानिक ((:008:0प८४७४) या सामा- 
जिक (/(0567870६) । अनिवार्य कतंव्यों में जीवन रक्षा, स्वतन्त्रता, सम्पत्ति 
रक्षा व दूसरे वे सब कर्तव्य गिने जाते हैं जो सामाजिक संगठन के लिये आवश्यक 
हैं । ये कतंव्य इतने अपरिहाये हैं कि व्यक्ति स्वातन्त्य का कट्टरसे कट्टर सिद्धान्ती 
भी राज्य को इन्हें करने से मता नहीं कर सकता । राजा का सब से प्रथम धर्म 
तो संरक्षण है और उसके लिये शान्ति और सुव्यवस्था रखने का काम सर्वप्रथम 
है, इस कतंव्य के अन्तर्गत श्रानुषद्धिगक दूसरे कर्तव्य ह जसे पिता-पुत्र व पति-पत्नी 
के कानूनी सम्बन्ध स्थिर करना, धन सम्पत्ति के स्वामित्व उसके क्रय-विक्रय, 
वर्सीयत करने झादि के नियम बनाना, ऋण व अपराध का स्वरूप निरुचय 
करना श्रर्थात्‌ उनके लिये उचित दण्ड का विधान करना, नागरिकों के आपस 
के ठकों को कार्यान्वित कराना व उनके पारस्परिक भगड़ों क्रो निबटाना, 
राजनीतिक अधिकारों व क॒तंव्यों की निश्चित रूप देना और विदेशी राज्यों से 
आदान-प्रदान की व्यवस्था करना, आदि | 

वेंकल्पिक या सामाजिक कतंव्यों में निम्नलिखित कतंव्यों की गिनती की 
जाती है ; व्यापार व उद्योग का नियमन, जिससे नाप तोल व मुद्रा आदि की 
देखभाल की जाती हुँ, श्रमजीवबियों के पारिश्रमिक, काम करने के घण्टे व काम 
करने की सुविधाओं के सम्बन्ध में नियमन करना, यातायात के मार्ग जैसे रेल, 
सड़कें, हवाई अड्डे, तार डाकघर, टेलीफोन आदि का प्रवन्ध करना, शिक्षा, 
अनाथों व निर्धनों की देखभाल, कृषि, उद्योग आदि की उन्नति, इत्यादि । 

राज्य के कतंव्यों की प्राचीन कल्पना--पुराने समय में राज्य के कर्तव्यों 
को कल्पना इतनी संकुचित थी कि राज्य का रूप एक बड़ी पुलिस संस्था से उच्च- 
तर न था | उस समय संरक्षण ही राजा का कतंव्य समझा जाता था । उसके 
कतंव्य निषेधात्मक होते थे जैसे अत्याचार, चोरी, दंगा फिसाद आदि को रोकना | 
उस कल्पना में समय के प्रवाह से अ्रनेक परिवर्तन हुये हैं और आज कल इसका 
बिलकुल नया रूप ही हो गया है । 

सरकार के कतंव्यों की आधुनिक कल्पना--निषेधात्मक कतंव्यों के 
अतिरिक्त आधुनिक सरकार समाज के पोषक काम भी करने लगी हैं । अ्रव 
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राज्य में व्यक्ति के सामाजिक, आथिक व राजनीतिक अधिकार भी मान्य होने 
लगे हैं जिसकी प्राप्ति व रक्षा का उचित प्रवन्ध करना सरकार का का व्य सम का 
जाता है । श्रौद्योगिक ऋत्ति ने राज्य के कर्तव्यों मं बहुत हर-फर कर दी हूँ। 
मशीन-युग में ऐसा होता अवश्यम्भावी था। भौतिक विज्ञान की उन्नति से राष्ट्रों 
में निकट सम्बन्ध स्थापित होते के कारण अत्तर्राज्ट्रीय सहयोग की कल्पना बरा- 
. बर व्यापक होती जा रही है। अझ्व एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र पर अधिकाधिक 
अन्योत्याश्वयी होता जा रहा है । इसलिये सरकार के कर्तव्यों की अनेकता व 
व्याप्ति भी बढ़ती जा रही हैं । व्यक्ितिवारदियों के इस कथत का अ्रत्र॒ कोई मुल्य 
नहीं रह गया हूँ कि सरकार वही उत्तम हे जो कम से कम शासन करती है| इस 
के विपरीत अ्रव यह भावतरा दृढ़ होती जा रही है कि सरकार को अधिक से 
अधिक नियंत्रण करना चाहिये । अब सरकारें नागरिक जीवन की छोटी-छोटी 
बातों में भी हस्तक्षेप करने लगी हैं, यहां तक कि वे यह भी निश्चित करती हं 
कि नागरिक क्या पढ़े, क्या लिखे, क्‍या खायें, किस वृत्ति को अपनाये, किस प्रकार 
विवाह करे और किस प्रकार इस सम्बन्ध को तोड़े । सबसे अधिक्र हस्तक्षेप 
सरकार आशिक क्षेत्र में करने लगी हैं। एक ओर प्‌ जीवादी राष्ट्रों में सरकार 
अनेकों प्रकार से व्यक्तियों को बहुत उद्योगों को स्थापित करने में प्रोत्साहन देती 
हैं दूसरी ओर समाजवादी राष्ट्रों में इस बात का खुला प्रयत्त किया जा रहाहें 
कि सव उत्पादक उद्योग सरकार के स्वामित्व में आ जाते अर्थात्‌ सब उद्योगों 
का राष्ट्रीयकरण कर दिया जावे जिमसे व्यक्तियों को आ्रथिक संगठन को स्वार्थ- 
व विगाड़ने की कम से कम स्वतन्त्रता रह जाये । अमरीका जैसे व्यक्तिवादी 
राष्ट्र में उहां संघ सरकार की शक्ति विवान से मर्यादित है रूजवैल्ट के समय 
में नेशनल रिकवरी एक्ट (र०६079 रि०ट0ए27ए ४८८) आदि जो 
तत्कालीव आशिक संकट को मिट्ाते के लिये पाव किये गये उनका उद्द इये राष्ट्र 
द्वारा छोटे आदपी की सठावत्रा देता ही था | इते सागट है कि संमार की 
स्थिति ही ऐसी होती जा रही है कि समाजवाद के विद्धान्तों के अ्रयताये बिना 
कुशल दिखाई नहीं देती । 
ग्राधनिक सरकारें प्रतिदिन ऐसे नियम बनातो जा रही हैं जिनसे कतंव्यों 
की परिधि बराबर विस्तुत होती जा रही है ग्रौरव्यकित तक स्वातन्त््य का दायरा 
कम होता जा रहा है । ऐसा करना मनृप्य को सुवी बताते के लिये ग्रावश्यक होता 
जा रहा हैं। सरकार को बढ़ती हुई शकत आथिक क्षेत्र में अधिक महत्वपुर्णो 
दिखाई देती हैँ, क्‍योंकि उसका हर समय व्यक्ति के जीवन पर प्रभाव पड़ता है। 
द्वितीय महायद्ध से पूर्व जम॑नी, इटली व रूस में सरकारें व्यक्ति के जीवन पर सब 
से अधिक नियन्त्रण करती थीं। पर अब इंगलेण्ड जेसे जनतंत्रात्मक देश में भी 
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समाजवादी सरकार की स्थापना हो गई है जो व्यक्ति के ग्राथिक जीवन को 
सामूहिक रूप देती जा रही है । इससे प्रकट हैं कि सरकार के कर्तव्यों का प्रवाह 
निश्चय ही प्राचीन समय से चले आने वाले सिद्धान्तों के विरुद्ध, समाजवादी 
दिशा की ओर होने लगा है । श्रब जीवन यात्रा का कोई ऐसा मार्म नहीं जो 
राष्ट्र के नियंत्रण से परे समझा जाता हो । संसार की जेसी वर्तमान स्थिति है 
' जहाँ भावनाओं व विचारों का संवर्व उत्तरोत्तर बढ़ता जा रहा है वहां बरवबस 
सब राष्ट्रों में एक ही दिशा की श्रोर बढ़ते की प्रवृत्ति होती जा रही हैं । जन- 
तन्त्रात्मक राष्ट्रों में राज्य नागरिकों के जीवन पर अधिकाधिक नियंत्रण करता 
जा रहा है । राज्य के कर्तव्यों की सीमा बांधना असम्भव हैं । 


पाठ्य पुस्तक 


इस अध्याय में जिन विषयों पर विचार किया गया है उसके अध्ययन 
के लिये वृहत्‌ साहित्य उपलब्ध है । प्रत्येक राजशञास्त्री और लेखक ने कुछ 
न कुछ इन विषयों पर अवश्य लिखा है । हाल ही में इस प्रकार का साहित्य 
प्रचुर मात्रा में तैयार हुआ है । यद्यपि पाठकों को किसी भी राजनीति की पुस्तक 
से पर्याप्त पठन सामग्री मिल सकती है प्रर फिर भी निम्नलिखित पुस्तकें इस 
अध्ययन के लिये विशेष उपयुक्त होंगी । 
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आध्याथ्‌ 
इगत्तेंड की साकार 
जी शासन-वधान का विशास 
ब्रटिश साझ्ञाज्य एक निन्नित राजगला द्वारा एक बच्चन से 
यह राजसत्ता द तीन नियन्त्रिल राजमत्ता है जिगका 
पहिले स्काटलेण्ड की राजसना से होकर संवर्धन हुआ जिम 
समंदर पार दसरे राप्ट भी ग्राकर सम्मिलित होगये । इसका बे माच बेजा- 


ज्यर्य 


रा 


निक स्वरूप किसी ली शा फिएटलिंग गे उापक मे आमिए वाली वा रो 
क्रमिक विकास रे हम है जो उतना ही यादोन है जितलती दि प्राचीन मत 
(क्‍०/॥097) जाति की विजय । स्थास्‌ हमें अपनी दृष्टि हटा कर भी 
पहले उन सेवन राजाओं पर लगाती पड़ेगी जिसके आशिपत्य में इंगः 
के राजा और उसके प्रदेशों का जन्म हुआ । विशेषतया हमारी दृष्टि 
एलफ्रेड पर ज।कर जमती है जो हमारे राजाग्रों में सब से महान्‌ था, जिसका 
जीवन व चरित्र अंगरेजी संविधान का जीतां जागता रूप था । 
(जी एम, ट्रेविल्यान ) 
इंगेलाड में एंग्लो-सेक्सन जाति--लगभग पांचवीं दताब्दी में पिक्‍्ट 
और स्कौट लोगों से ब्रिटेन के लोगों की रक्षा करने के हेतु जो एंजल, सेव्सन और 
जूट लोग झाये वे ब्रिटेन में बस गये थे । इन नवागस्तुकों ने ब्रिटन की 
संस्थाओं का आकार व व्यवहार में वहा परिवर्तव किया । ये संस्था कैल्ट और 
रोमन संस्कृतियों के एक निराले संम्मिथ ण से बनी थीं |! इन नयी जातियों के आने 
के बाद कई छोटे-छोटे राज्य बस गये जिनमें मारस्वरिक संगठन सुदृढ़ था । 
कोई राज्य कभी एक राज्य से मिल जाता था कमी दूसरे से । इसके पथ्चात्‌ 
तुरंत ही एक ऐसे युग का आरम्भ हुआ जिसमें शग्तनन्‌ (7268708) नामक 
एक श्र जाति का उत्थान हुआ । इस जाति के लोगों में जागीरे वंटी हुई थीं 
और वे लोग इस शर्ते पर इन जागीरों का उपभोग करते थे कि युद्ध के समय 
वे राजा को सेना व धन से सहायता करेगे ! 


३ 


ब्रिटेन में ईसाई धर्म--छठी शताब्दी में जब ब्रिटेन के रहने वालों ने 
ईसाई धर्म अपना लिया तो वहां एक नई सभ्यता का आरम्भ हुआ जिससे वहाँ 


अंग्रेजी शासन-विधान का विकास 2 


की सामाजिक व राजनैतिक स्थिति पर गहरा प्रभाव पड़ा । ईसाई धर्म जो 
विश्वेकता के आ्राधार पर प्रचलित था, इन लोगों को यूरोपियत राजकीय समाज 
के निकट ले झाया और वे अपनी राजकीय सभाओं का धामिक संघों के अनुरूप 
संगठन व संचालन करने लः् आ्रारम्भ से ही राज्य व धर्म: के! निकट संम्वन्ध 
स्थापित हो गया और यद्यवि वहां का ध्र्मसंब रोम के पादरी का प्रभुत्व मानता 
था पर उसका मिजी राष्ट्रीय ढंग पर विकास हुआ । इ/ समय जब ब्रिदेश में सात 


आंग्ल व्‌ सेक्सन राज्य साथ साथ स्थित थे सारे 5 चकण. «7 छोटन्छाद राजा 
पऊ ध्टप आल स्पा ह 5 रू हा 5५ व्येवड लि ॥ मल >>. ०० श गन हा 
राज्य करते थे। इन सातों राजाड्रों में, वेसेवस, मशियों कार दोधम्त्रियां के राजा 
सत्र सं न क्र न 2 डक: हक, 5 हर ज त्साये ४ ७ ५ 
सबसे अधिक प्रंवल थे । [ के राजा ऐग्वर्ट (980०7४) ने दूसरे राज्यों 


को अपने आशीन कर उन पर अपना भ्राधिपत्य जमा लिया और अपने को 'पश्चि 

| सेक्‍्सनों का राजा” कहते लगा । जिस ईसाई धर्म की अरणा से श्रलग अलग 
राज्यों में लोग संगठित थ्रे और एक केन्द्रीय शवित अर्थात राजा को मात हुये 
पं, उसने राष्ट्रीय भावना के उगने में योग नहीं दिया । यह राष्ट्रीय एकता की 
भावना तभी जाग्रत हुई जब कि विवर्मियों के आक्राश के भय से उन्हें एक साथ 
मिलकर रहने की आावश्वकता प्रतीत हुई | अंगरेज जाति की एकता का श्रेय उत्तर 
से होने वाले डेन लोगों के आक्रमण को है । वह आक्रमण लगभग ७६३ ई० से 
प्रारम्भ हुआ और पचास वर्ष के भीतर ही यह एक भारी समस्या हो गयी | पर 
श्रंगरेजों के लिये यह एक वरदान सिद्ध हुम्ना क्योंकि इसके कारण तत्कालीन 
राज्य मिलकर एक राज्य वन गया । 


७७ 


एल्फ्रे ड॒ थोर इंगलेए्ड का एक रूप होना--सन्‌ ८७१ ई०में जक एग्वर्ट 
( 78677६ ) का चौथा पोता एल्फ्रेड, वेसेक्स (४४ ८5४८5) का राजा हथा 
उस समय डेनों के ग्राक्ममग ने विकट रूप धारण किया | सन्‌ ८छय ई० में 
एह्फ्रैड ने एथेण्डन की लड़ाई में डेनों के सरदार गूथूरुम (5प:77प770) की 
करारी हार दी और उसे वेडमोर (५४८6६॥४०/४८) के संधिपत्र पर हस्ताक्षर 
करने को विवश किया । इस संधि से उत्तरी ब्रिटेन पर डेनों का राज्य ज्यों का 
त्यों मान लिया गया पर वेसेक्स की स्वतन्त्रता सुरक्षित कर दी गई। इसके 
पश्चात एल्फ्रैंड ने वेसेक्स की शक्ति को सुदृढ़ करने की झोर ध्यान दिया। 
उसने स्थल सेना की शक्ति बढ़ाई, जल सेना तैयार की, कानूनों का सुधार किया 
और विद्या व देश भक्ति को प्रोत्साहन दिया । 


उसके समय में सारी जमीन राजा की सम्पत्ति समझी जाती थी और वहीं 
समाज का केच्र समझा जाता था। राजा ने यह जमीन अर्लो (४&7/5) 


ब..ननन-न++---ननननन नमन _व५++नननननध ननता। 
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% टेसवेल-लेंगमीड---इंगलिश कन्स्टीद्यूशनल हिस्टरी पृ० ८ । 


द्वड प्रमुख देशों की शासन प्रणालियां 


और थैनों :]2४875) में इस शर्ते पर बांट रकखी थी कि वे राजा की थुद्ध 
में सहायता करेंगे | इस प्रकार के वितरण को फ्यूडल प्रगाली कहते हूँ । राज्या 
घिकार पिता से पुत्र को मिला करत था पर राजा की मृत्यु होने पर राजा के 
पुत्रों में से सबसे योग्य राजकुमार या राजघराने का और कोई व्यवित उसका 
उत्तराधिकारी चुन लिया जाता था । यह कोई नियम न था क्रि ज्येप्ठ राज- 
कुमार हो राज्यसिहासन पर बेंठे । राजा की आय उसकी निजी सम्पत्ति या न्यया- 
लगों द्वारा लगाये हुये आ्राथिक दण्डों से होती थी। राजा श्रभी न्यायकर्ता न 
समभा जाता था क्योंकि जागीरदारों की अपनी अपनी जागीरों में न्याय 
संस्थायें थीं जो न्याय करने का काम करती थीं । पर धीरे धीरे राजा की न्याय- 
कारी सत्ता जागी रदारों की सत्ता को हटाकर उसका स्थान स्वयं ले रही थी । 

विटेनगेंमोट € ४४१६८०७४८०००८ ), इसकों बनावट ओर इसके 
कृतेव्य--उस समय राजा निरंकुश न था। उसकी णवित अमर्यादित न थी । 
उस समय भी एक राज्य परिषद थी जिसका नाम विटनगैमोट ( ४५७१६९८॥४- 
527000) था। इस परिषद को बड़े अधिकार थे ग्रौर यह राजा की शक्ति 
पर अंकुश रखती थी । इस परिषद में प्रत्येक स्वाधीन नागरिक बेंठ सकता था । 
पर यह कुलीन- संस्था ही थी जिसके राजा, जागीरदार, मठवारी पादरी या बुद्धि 
मान कहला- वाले व्यक्त ही सदस्य होते थे| जो लोन इस परिषद में उपस्थित 
होते थे उनको विटन या बुद्धिमान व्यक्ति कहते थे श्रौर वृद्धिमातों की परिषद 
होते के कारगा इनका नाम विटेनगेमोट पड़ गया । इसके बड़े विस्तृत अधिकार 
थे। यह राजा को चुन सकती थी, गद्दी से उतार सकती थी ओर शासन-प्रब- 
न्ध में स्वयं भाग लेती थी। राजा के साथ वैठकर यह परीपद्‌ कानून बनाती थी 
गौर राजकीय सेवाओं के बदले में कर लगाती थी । संधि करना, स्थल व जल 
सेना एकत्रित करना, राजा की जागीर में से भेंट देना, पादरियों को पदासीन 
व पद्च्युत करना, दूसरे राज्याधिकारियों व जागीरदारों को अपने पद पर 
नियुक्त करना या हटाना अपराधियों की व निःसन्‍्तान व्यक्तियों की जायदाद 
का फैसला कर जब्त करना और धामिक आज्ञाग्रों का अनुकरण कराना, ये सब 
काम यह परिषद किया करती थी । इन सब कामों के अतिरिक्त जब तब 
परिषद सम्पत्ति सम्बन्धी व ऋगड़े सम्बन्धी मुकदमों में सर्वोच्च न्यायालय का काम 
भी किया करती थी। संक्षेप में श्रणावस्था में यह आधुनिक पालियामेण्ट 
थी । यद्यपि इसके अधिकार बड़े विस्तृत थे प्र उनका प्राय उपयोग न किया 
जाता था और राजा का व्यक्तित्व ही इन मामलों में वड़ा महत्वपूर्ण समझा 
जाता था। 
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सारा देश गांवों में विभकत था। जिस कुल ने जिस गांव को बसाया 
उसी के नाम पर गांव का नाम पड़ गया । सौ गांव के समूह का नाम “दी हन्ड्ेंड” 
होता था और प्रशासन की वह दूसरी बड़ी इकाई होती थी, पहिली इकाई गांव 
थी। तीसरी इकाई “शायर कहलाती थी जिसमें सौ “दी हन्डेड” होते थे अर्थात्‌ 
शायर एक हजार गाँव का प्रदेश कहलाता था । राज्य का सबसे बड़ा स्थलात्मक 
विभाग शायर (5772) ही था | ह 


इन प्रशासन विभागों की संस्थाओ्रों और अधिकारियों के संगठन और 
सम्बन्ध में इतिहासकारों के भिन्न भिन्न मत हैं । पर साधारणतया यह माना 
जाता हैं कि शायर (509772) में राजा का सबसे बड़ा अफसर एल्डरमेन 
(#.[6९7779॥ ) होता था जिसको राजा नियुक्त करता था। यह अ्रफसर 
प्रायः राजघरान का ही व्यक्ति होता था और सैनिक तथा शासक सम्बन्धी ग्रथि- 
कारों का उपभोग करता था | शायर-मूट (5972-7700६) जो शायर की 
पुनविचार करने वाली अदालत (.39]0८!|४८८ ८0ए7:) थी उसका एल्डर 
मेन सभापति होता था । इस अदालत को एकत्रित करने का काम दशैरिफ करता 
था। शरिफ (58८४४) शायर (50772) का निर्वाचित कर्मचारी होता 
था। इस अदालत के दूसरे सदस्य पादरी, जमींदार, सव॒ राज कर्मचारी, 
धर्म-पुजारी और कुछ चुने हुये व्यक्ति हौते थे । 

दी हण्ड्रेड ([॥6 निफातं-८त०) शायर ($7772) का एक उप- 
विभाग था ओर उसमें एक स्थानीय अदालत होती थी जिसका नाम “हण्ड्रेड 
मूट (प्रा ९व-7700£) था। इस अदालत में बारह वा बारह के अ्रपवर्त्थ 
(0 7[0776 ) संख्या में जज होते थे । इस अदालत में शेरिफ (59८४४) 
या उप-शेरिफ ([009प0ए7 $0९५४57) प्रधान का काम करता था | दीवानी 
श्रौर फौजदारी के मुकदमे इसी ग्रदालत में प्रारम्भ होते थे | 


नोसन ()००7००४॥) काल--सन्‌ १०६६ में जो हेस्टिग्ज का युद्ध 
हुआ उससे इंगलेंड के शासन-विधान के इतिहास का प्रवाह ही बदलगया । 
नामंण्डी (फ्रांस) के राजा विलियम प्रथम्‌ ने इंगलैण्ड के राजा हैरोल्ड को हरा 
कर इंगलेण्ड का राजसिहासन अपने अधिकार में कर लिया और वह इंगलेंड 
का प्रथम्‌ नार्मत राजा बन बैठा । राज्याभिषेक होते समय उसने इंगलेण्ड के 
प्राचीन काल से प्रचलित राजशपथ ली । उसने इंगलैण्ड के प्राचीन नियमों का 
ही पालन किया और वैधानिक राजा की तरह राज्य किया। उसने उन जागीर- 
दारों की जागीर छीन लीं जो उसके विरूद्ध युद्ध में लड़े और उन जागीरों को 
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अपने उन नोर्मन सामन्‍्तों में बांट दिया जिन्होंने उसे सहायता दी जिन्होंने 
आवश्यकता पड़ने पर सेनिक सहायता देने का वचन दिया । पुराने जागीरदारों 
को राजभक्ति की शपथ लेनी पड़ी और वे अपनी शिकायत की पुकार न्याय:लयों 
में करने पर विवश किये गये । धर्म न्‍्यावालय (5छ्ातापवां (०पा58) 
राजकीय न्यायालयों ((टाए। (0प7/8) से पृथक्‌ कर दिये गये परन्तु 
धर्ममठों पर राज्य का प्रभृत्व सुरक्षित रखा गया। यह नियम वना दिया गया कि 
राजा की आज्ञा बिना कोई पादरी मान्य न समझा जाय ने उसके श्रादेशों 
का पालल किया जाय, राष्ट्रीय याजक-परिप्दों (#८ट८आां350८वथा 
8552770]25) के निर्गाय और आज्ञायें तब तक मान्य न हों जब तक राजा 
उसका समर्थन न कर दे और कोई जागीरदार या कर्मचारी बिना राजा की 
श्राज्ञा के पद्च्युत या समाजच्यत न किया जाय । 

इस प्रथम्‌ नौर्मन विजय के फलस्वरूप जो नये जागीरदार (47078) 
वने उन्होंने कुछ समय के पश्चात्‌ विलियम द्वितीय के लिये बड़ी कठिनाई उत्नन्न 
करदी और उसे इंगलेण्द के निवासियों से मिलकर इनके विद्रोह को दवाता 
पड़ा । हेनरी प्रथम्‌ के समय में ही राजा को अंग्रेजी जनता की स्वतन्त्रता के कुछ 
अधिकार मानने पड़े । जिस अंगीकारपत्र द्वारा इनकी घोषणा हुई उसको दूसरे 
नोम॑न राजा्रों ने भी आगे चलकर मानने का बचन दिया। एजञ्जीविन 
(3782ए70) राजवंश की नींव डालने वाले हैनरी द्वितीय ते भी ऐसा ई 
किया । इस राजवंश में जोन नामक राजा का राज्यकाल इंगलेण्ड के जनतत्त्र 
के इतिहास में बहुत महत्वपूर्णा समभा जाता हैं 


इंगलेर्ड की जनता के अधिकारों का मेस्ना काटा (७४०० ((8758) 
सन्‌ १२१४ इ८---जोन नामक राजा के समय में जागीरदारों और पादरियों 
ने, जो उस सम्रय देश के नेता थे, राजा के विरुद्ध आन्दोलन किया । उन्होंने मिल 
कर एक षड़्यन्त्र रचा और राजा को “ग्रेट चार्टर” ((77९०४४ (ऐद्क/7९॥) 
अर्थात्‌ अंगीकार-पत्र स्वीकार करने पर विवश किया । इस चार्टर (( [976०॥) 
में ऐसे उपवन्ध (7005078) थे जिनसे यह स्पष्ट होता था कि राजा पर 
जनता के किसी भी वर्ग का विश्वास नहीं है । राजा ने सामन्‍्तों व पादस्यों से 
भंगढ़ा कर लिया था। मेग्ना कार्टा (०879 (7०708) उन तीन चाटरों 
मे जे कह जा मम व । के वनिंगार गला के गान 
विधान की बाईवल है। दूसरे दो चार्टर पेटीशन झाफ राइट्य (ए८८ंधरंणा 
० रि80:53) और बिल ग्राफ राइट्स (37]] ०६ 8 ६७) के ताम से 
प्रसिद्ध हें । यदि मेग्ता कार्टा की सुक्ष्म विवेचना की जावे तो उससे पता चलेगा 
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कि यह केवल सन्‌ १२१५ ई० के पूर्व जो जनस्वातन्व्य के अधिकार मान्य थे 
उनको लेखन-त्रिग्ा द्वारा पुन: प्रतिष्ठित ही करता हूं.। प्रस्तावना([2722॥776) 
के अतिरिक्त इसमें ६३ खण्ड ((7४७५९०७) हैं जो किसी क्रम से लिखे हुये नहीं 
हैं । प्रथम, इसमें सामनन्‍्तगाही (#८€परव०577 ) के कतेव्यों को फिर से दृहराया 
गया है और सामन्तों के प्रति राजा की मांगों को मर्यादित कर दिया गया है दूसरे, 
यह न्याय-प्रगाली को सरल बनाने का प्रयास करता हैं | इसमें कहा गया है कि 
(१) साधारण जनता के मृकदमों की सुनवाई निद्चित स्थानों पर होगी, (२) 
अलों (#975) और बेरनों (37075) को उनके ही कुलीन न्यायाधीश 
ग्रपराध के अनुसार दण्ड दे सकेंगे, (३) राजा के मुकदमे, शेरिफ, पुलिस अफसर 
अ्रमीन आदि सुनकर निवटारा न करेंगे, (४) कोई स्वाधीन नागरिक न्यायालय 
में जाने से न रोका जा सकेगा, (५) कोई भी श्रमीन विश्वसनीय गवाहों के सुने 
बिना अपना निर्णोय नहीं देगा, (६) न्याय के ज्ञाता ही न्‍्यायाबीश, अ्रमीन और 
शूरिफ नियक्त किये जायेंगे, आदि आदि। तीसरे, इसमें शासन-विधान के मौलिक 
सिद्धान्तों की परिभाषा कर दी गग्मी है; इसमें लिखा हूँ कि विठन ( वृद्धिमानों 
की सभा न्यायालय) को बलाने के लिये पादरियों, महन्तों, मठधारियों, अर्लों, 
व बड़े रनों के पास अलग अलग व्यक्तिगत रूप से निमंत्रण भेज। जाना चाहिये, 
प्रमुख श्रामामियों (६2708755) को प्रत्येक शायर में दघोरिफ की लिखित आज्ञा 
द्वारा बुलाया जायगा; न्याय किसी को वेंचा न जायगा, न कोई इससे वंचित 
रखा जायगा। चोथे, इस मेग्ना कार्टा में नगरों व कस्यों के भ्रधिकारों को फिर 
से दृह्दराया गया हैं ओर कुछ व्यापारिक अधिकारों की परिभाषा की गई है और 
पांचवें, राजा द्वारा लगाये जाने वाले क निश्चित मर्यादा बांध दी गई 

इस चाटर म॑ं उच्च वर्गो के व्यक्तियों के अधिकारों का वर्गान था पर 
इसका हंनरी तृतीय ने छः बार, एडवर्ड ने तीन वार, एडवर्ड तृतीय ने चोदह 
बार, रिचाड द्वितीय ने छः: वार, हेनरी चतुर्थ ने छः बार और हेनरी पांचवें 
आर छठे ने एक एक बार समथंनत करने की घोषणा की । जनता विशेषकर 
बेरन और पादरी, अपनी स्वतन्त्रता व अधिकारों की रक्षा करने का जो महत्व 
इस चाटर को देते थे वह इससे बिल्कुल स्वप्ट है ही। 

एडजीविन वंश के राज्यकाल में इंगलेण्ड का शासन विधान--मैग्ना 
कार्टा (०809 (7०7४9) ने प्रजा के लिये राजा से अपने श्रध्रिकार मांगने 
का मार्ग खोल दिया | इसके पश्चात्‌ हैनरी तृतीय के समय में राजा की वैधानिक 
स्थिति में कई महत्वपूर्गा परिबर्तत हुये । हेनरी तृतीय छोटी अवस्था में ही राजा 
हो चुका था, उसकी ओर से राज्य प्रवन्ध करने के लिये जो परिषद्‌ वनाई गई 
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उसने अपनी शक्ति बढ़ा ली । जब हँनरी पूर्णा ववस्क होकर राजसिहासन पर 
बेठा तो उसे इस परिवद्‌ से परामर्श करना वड़ता था। उस समय तक उस 
कौंसिल का प्रीवी कॉसिल नाम पड़ चुका था। इसके पश्चात हैनरी के विदेशी 
मित्रों ने अपनी शक्ति बढ़ा ली जिससे देश में अ्सन्तोय फैलने लगा और गडबड 
मचना आरम्भ हो गई । सन्‌ १२४८ में इस श्रनुशासन हीनता की हद हो गई । 
उस समय वेरनों (4707) ने एक ग्रेट कौंपिन (९३४६४ (०फाल[) 
बुलाई । यह कौंसिल “मेंड पालियामेण्ट” (उन्मादिनी संसद्‌) के नाम से 
प्रसिद्ध है | यह आक्सफोर्ड नगर में अपनी मांगों को लेख बद्ध करने के लिये 
बुलाई गई । ये लेख श्रन्त में औक्सकोई के उउबन्ध ( 0/0945075 0 (05- 
5070 ) के नाम से प्रसिद्ध हुये । 

खोक्सफोड्ड के उपबन्ध--विद्रोह पर तुले हुये वैरनों को देखकर राजा 
को इन उपबनस्धों (?+०ए०7570705) की मानने पर विवश होना पड़ा और 
यह स्वीकार करना पड़ा कि इनके श्राधार पर ही शासन प्रबन्ध होगा | इनके 
अनसार पन्द्रह बेरनों और पादरियों की कौंसिन निवकक्‍्त की गई जो राजा को 
शासन कार्य में परामर्ण देते की अधिकारिगी थी। हर तीसरे वर्ष पालियामेण्ट 
बलाता आवश्यक था | इस पालियामेण्ट में कौंसिल के १५ सदस्यों के अतिरिक्त 
बैरनों के १५ प्रतिनिधि और राजा के १५ मनोवीत व्यक्ति बुलाने पड़ते थे । 
' इस प्रकार सामन्‍्तों को तो शासन प्रवन्ध में हाथ बटाने का अवसर मिल गया 
प्र साधारण जनता को कोई प्रतिनिधित्व नहीं मिला । द 


साइमन डि मान्‍्टफोड द्वारा बरनों का नेतृत्व--उपरोक्त कौंसिल से 
परामणश लेने को पहले तो हेनरी सहमत हो गया पर सन १२६१ ई० में उसने 
खुले तौर से श्रावसफोड के उपबन्धों का ग्रनुकरण करने से इनकार कर दिया। बैरनों 
ने इस ललकार का सामना करने की ठान ली । गृहयुद्ध आरम्भ हुआ और सन्‌ 
१२६४ ई० में १४ मई को लिविस के युद्ध में हार खाकर राजा और राजकुमार 
दोनों ने आत्म-समर्पण कर दिया । इस संघर्ष में साइमन डि मान्टफोई (900 
(८ (०7१४ ०70) ने बरनों का नेतृत्व किया था। प्रायः उसको साधारण 
जनता का नेता कह कर भी पुकारा जाता है। फ्रांस के इतिहासकार गृइज़ट 
((5पांट00) ने उसे “प्रतिनिधिक सरकार का जन्मदाता कह कर पुकारा 
है । गुइज़्ट का जीवनी लेखक पाउली (!?8प४३) साइमन को “हाउस आफ 
कामन्स का जन्मदाता” कहता है, सब तो यह है कि वह दोनों में से एक भी नहीं 
हैं, यह ऐतिहा।सक प्रमाणों से सिद्धह। मोन्टफोर्ड एक दःसाहसी नौर्मन था जिसका 
चरित्र कई आ्राकर्षक गुणों व दोषों का अख्ू त मिश्रण था। वह श्रपने बहनोई 
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हेनरी तृतीय के प्रोत्साहन के कारण श्रारम्भ में उन्तति कर गया और उस समय 
तक प्रतिनिधि राज्य-श सन प्रणाली की ओर उसका बिल्कुल भुकाव न था । 
जव उसने देखा कि उसके स्वायं की सिद्धि इस ढंग से होगी तभी इस प्ररशाली 
का समर्थक होने का उसने दावा किया । इंगलेण्ड के शासन विधान की प्रगति 
तो जारी थी ही और उसमें तो परिवर्तन होने जा ही रहा था पर मौन्टफोडड के 
स्वार्थ का इससे अनायास ही मेल हो गया । उस समय नगरों और कस्बों की श्रावादी 
बढ़ रही थी और उनकी समृद्धि हो रही थी | ऐसी स्थिति में इन नगरों की 
अधिक समय तक पालियामेण्ट द्वारा उपेक्षा न की जा सकती थी । प्रतिनिधित्व 
तो अनिवार्य था ही । साइमन ने इस सम्बन्ध में श्रसामयिक प्रयास किया । 


रे 


साइमन की १२६४ और १२६४ की पालियामेण्ट--राजा से राज- 
नेतिक लड़ाई लड़ने के लिये साइमन ने सन्‌ १२६४ ई० में एक पालियामेण्ट 
बुलाई । इस पालियामेण्ट में उन बेरनों और पादरियों के श्रतिरिक्त जो पहले 
से ही अधिकारी थ, प्रत्येक प्रान्त ((!0प709) के चार प्रतिनिधियों को भी 
बुलाया । इस पालियामेण्ट ने यह निश्चय किया कि शासन प्रवन्ध साइमन की 
अध्यक्षता में एक नौ सदस्यों की कमेटी के सुपुर्द कर दिया जाय । सन्‌ १२६५ 
ई० में साइमन ने फिर पालियामेण्ट वुलाई जिसमें उसने “नाइट्स श्राफ दी 
गायसे (6778765 07 ४८ $7[#2७) को नहीं वुलाया पर सब बड़े नगरों 
ओर कस्यों से प्रतिनिधि बुलाये। इसमें सन्देह नहीं कि प्रजातन्त्रात्मक_ा सरकार 
को स्थायना करने के लिये यह पहला कदम था और इसका श्रेय साइमन को ही 
दिया जा सकता है 


एडवड प्रथम के शासन-पसुघार--सन्‌ १२७४ ई० में हैवरी तृतीय के 
मरने के परचात्‌ एडवर्ड प्रथम राजसिहासन पर बैठा । उसकी पालियामेण्ट ने 
कई शासन सुधार किये । सन्‌ १२७५ ई० में ही वेस्टमिस्टर का प्रथम विधान 
(का[क5६ 5 कप 07 ४५४०६६४०095£९८४) पास हुमा था । इसमें भूमि- 
कर ([,8704 + 5) निश्चय कर दिया गया और निर्वाचन होने का आयोजन 
कर दिया गया । सन्‌ १२७८ ई० में ग्लौसेस्टर का विधान ($६८प६४2 0 
(73[0प८९5४६८८॥) पास हुमा जिससे यह जानते का प्रयत्त किया गया किवैरन 
लोग किस अधिकार से जागीरों पर अपना स्वामित्व किये हुए थे। इस विधान 
के पास होने से बेरनों के ऊार राजा का वियंत्रगा और अधिक दुढ़ हो गया । 
सन्‌ १२७६ के मोर्टमेन के विधान (5कपा९ ० /०7४7४४४9) से पादरियों 
के उस अ्रधिकार की काट छांट कर दी गई जिससे वे मरणासस्त व्यक्तियों को 


ब] 
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ग्रपनी जायदाद गिराजाघरों या मठों के नाम कर देने के लिये विवश किया 
करते थे । सनू १९५८५ ई० में वेस्टमिस्टर का दूसरा विधान (8८070 
5घ्व्व्प2 ० ४४ ८०5४:7770582% ) पास किया गया । उससे मरने के बाद 
स्वाधीन नागरिकों की भूमि इनके ज्येष्ठ पत्रों को दिये जाने का विधान कर दिया 
गया । सत्‌ १९८५ ई० म॑ विन्चेस्टर का विधान (5/9६06९2 ० ४७०१॥८४००- 
527) पास हुआ जिससे देश की रक्षाव तगरों तथा गांवों की पुलिस का प्रबन्ध 


होने का आयोजन हुआ । इनके अतिरिक्त दूसरे और सधार भी हये । 
श्र हु 


धय 
कह फलरी' 
ला 


सब १२६४ ३० की गेट पालियामेन्ट (7९६६ ?ि०7477९706 ) -- 
एडबई का सबसे महत्वपृगों शासन सुधार यह था कि उसने सन्‌ १२६५ ई० में 
ग्रेट वालियामेण्ट को बुलाया । इस पालिमामेण्ट में इंगलेण्ड के राजनेतिक जीवन 
में भाग लेने वाले तीनों वर्गों के प्रतिनिधियों को बुलाया गया | पादरी, लाईस 
और कामन्‍्स (('07077073) ये ही तीन वर्ग थे। ऐसा एक भी नगर न बचा 
था जिसका कोई प्रतिनिधि पालियामे प्ट में न हो। इसलिये इस पालियामेण्ट 
का “प्रथम पूर्ण और आदर्ण पालियामेण्ट”ः (कफ: (07ए७४८४८ व्वारव॑ 
१/०० ८ ए2/ 727१४ ) नाम पड़ा । 


शतबवपीय युद्ध ओर पालियामेन्ट--सन्‌ १३३८ ई० में शतवर्षीय युद्ध 

के आरम्भ होने से कई महत्वपूर्णा शासन सुवार हुये । उस समय तक पालिया- 
मेप्ट के उपय क्‍त तीनों वर्ग एक ही सदन में वेठकस वाद विवाद करते और वोट 
दिया करते थे हालांकि बेंरन मनचाही कर लेने में सफल हो जाया करते 
थे | इसके अनन्तर पादरियों व वेरनों ने मिलकर एक अलग सदन में 
बेठना आरम्भ कर दिया जहाँ व विचार करते थे और इम तरह हाऊस आफ: 
लाईस (नि०0फएड८ 07 7,057058) की नींव पड़ी । नगरों और कस्बों के प्रति- 
निधि अपने अलग सदन में वेंठकर राजकाज करने लगे यह सदन हाऊस आफ 
कामन्स (0फ8७ ०0 (:070770708) के नाम से प्रसिद्ध हा । एडवर्ड ततीय 
के राज्य के समाप्त होते होते पालियामेप्ट कर इत दो शाखाओं में विभाजन 
पक्का हो गया, दूसरे गृह में सामन्‍त शाही का प्रतिनिब्ित्व था और प्रथम गह 
में साधारगा जनता का । पहले पॉलियामेण्ट की वेठके किसी नियम से न होती 
थीं परन्तु सत्‌ १३३० ई० में यह कानून बना दिया गया क्रि «४ प्रतिवर्ष एक बार 
पालियामेण्ट की बैठक होगी और यदि झ्रावश्यक हो तो एक से अधिक बार भी 
हो सकती है । सन्‌ १३६२ ई० में इसको फिर दहराया गया और इस बैठक 
के उद्देश्यों की निश्चित रूप से घोषणा इस प्रकार कर दी गई : “भिन्न-भिन्न प्रकार 
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के भगड़ों और शिकायतों को दूर करने के लिप जो प्रतिदिन होते रहते हैं प्रति- 
वर्ष पालियामेण्ट की एक बेठक बुलाई जायगी | एडबई तृतीय के राज्य के समाप्त 
होते-होते प्रथम सदन ([,0 72०४७ +7+0प52) ने अपने तीन महत्वपूर्ण अधिकार 
अपने हाथ में कर लिये । यह तीन अधिकार ये थे :---[ १) बिना इस गृह की 
सम्मति के कर अवध ([[[084!) हैं, (२) निर्वन्धों अर्थात्‌ कातृनों के बनते 
के लिये दोनों गृहों की सहमति झ्रावश्यक है, और (३) प्रथम गृह यानी हाउस 
आ्रफ कामन्स को शासन श्रवन्ध के दोबों में छातवीव करने और सुधारने का 
अधिकार है | प्रश्न यह उठता है कि राजा ने यह सब प्रतिवन्ध क्यों मान लिया ?_ 
बात यह थी कि राजा को यद्ध के व्यय के लिये धत की आवश्यकता थी और 
विवश होकर उसे झाय-व्यय व कानून व्यवस्था पर पालियामेण्ट का नियन्त्रण 
स्वीकार करना पड़ा । उस समय से ही पालियामेण्ट में हाउस ऑफ लार्डस का 
देत्व कम होने लगा और कामन्स की शक्ति व महत्ता बढ़ने लगी । 


नौमन ओर ए5:जीविन राजवंशों के समय में न्‍्याय-पालिका का 
विकास--नौर्मन और एंजीविन राजवंशों के समय में न्याय श्रणाली में जो विकास 
हुआ वह अ्रव्ययत् करने योग्य है । उप सत्र राजा ही सारे शासन का स्वामी 
होता था श्र इसलिये न्‍्यायवालिका का भी वही व्रमुख व्यक्ति था। ब्रारम्भ में 
राजा सत्र न्यायालय में बैठता था और न्याय करता था परन्तु उपऊे फ्रांत स्थित 
प्रदेशों के शासन का उत्तरदायित्व इतना भारी था कि वह उसे पूरा करने के 
लिये फ्रांस में ही अधिक समय तक रहने लगा । इसलिये अपनी अ्रतपस्थिति में 
काम-काज करने के लिये राजा ने अ्रपना एक प्रधान मन्त्री नि पृक्त कर दिया 
जो न्याय और ग्राय-व्यय के प्रवन्ध की देखभाल करने लगा, इस प्रधा[न-मन्त्री 
को जस्टिसिश्रर (|प्रदधांटांबा) भी पुकारा जाता था । एडवई प्रथम 
ने जस्टिसिग्रर (]प50८ 47०) के पद को तोड़ दिया और उसके काम को 
चांसलर ((+0802[[07) को सो दिया | एडबई दी कत ऊपर (8 एछ4+ ते 
(7१९८ (/07725509) ने इस चांसलर के पद को सबसे प्रथम जन्म दिया था । 
इस प्रकार चांसलर के ऊपर न्याय कार्य करने का भार पड़ा और उसी समय से 
वह न्यायकर्ता वचन गया । 


जस्टिसिश्ररः ([प्रध/ंटांशा) और चांसलर ((!9०87८९।०7)॥ 
के अतिरिक्त एक और संस्था थी जिसका बड़ा मान था। इस संस्था का नाम 
क्यूरिया रेजिस ((पा१9 २०४७५) था और यह न्यायपालिका के कतंब्यों को 
पूरा किया करती थी । पहिले यह ग्रेट काउंसिल श्राफ दी रैल्म ((77८९4४ 
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(०फ्ाटा 05 ४7४ २९४१०) अर्थात्‌ राष्ट्र की महान परिषद्‌ कहलाती थी। 
उस समय इसमें कुछ राज्य-कर्मचारियों की एक छोटी सी समिति थी जिसका 
नाम क्यूरिया ((प79) था। यही समिति न्याय-सम्बन्धी सब काम करती 
थी | कुछ समय पद्चात्‌ इस समिति को काम, किग्स बेंच (((08 3 3९7॥८7) 
दी कोर्ट ग्राफ कामन प्लीज (९ (70प7+ ० (0४700 ?]०४७) श्रौर 
कोर्ट आफ एक्सचेकर ((:ठफप7४ ० £#डटं)८वुप८०), इन तीन न्याय संस्थाश्रों 
में बांट दिया गया । कोर्ट आफ एक्सचेंकर कर-सम्बन्धी और आाय-व्यय सम्बन्धी 
मुकदम सुनती थी । दीवानी के मुकदमे कोर्ट आफ कामन प्लींज में सुने जाते थे 

इनको छोड़ कर और बचा हुआ न्याय सम्बन्धी काम सब किस्‍्स वैंच में हुआा 
करता था । हँनरी तृतीय के राज के अन्त में यह कार्य-विभाजन हो चुका था । 


हनरी प्रथम के समय में क्यूरिया रेजिस ((2379 रिधष्टां5) के कुछ 
न्यायाधीशों को घूम-घ्म कर एक जिले से दूसरे जिले में जाकर मुकदमे करने 
पड़ते थे। ये लोग साथ-प्राथ मालगुजारी (आगम) वसूल करते और अपरा- 
धियों को दण्ड भी देते थे । इनको आ्राइटीनरेण्ट ([रंतरटा87080) क्षर्थात्‌ 
अमगाणील न्यायाधीश कहते थे | इन न्यायाघी -] के लिये हेनरी द्वितीय ने 
सारे राज्य की ६ भागों में बांट दिया। प्रत्येक भाग में दौरा करने के लिये तीन 
न्यायाबीश नियुक्त कर दिये । ये सरक्तिट कोर्ट ((हट्याँं: ८ठप्रा5), 
शायरमूट (50]72 77000) जिनका वर्गान ऊपर हो चुका है और क्यृरिया 
रेजिस (पा रि८६$) अर्थात्‌ लोक न्यायालय और राज न्यायालय में 
सम्बन्ध स्थापित करते थे । इनके द्वारा पुरानी प्रणाली और नई न्याय प्रग्गाली 
में सामंजस्य स्थापित हो गया । हैनरी द्वितीय ने फौजदारी (()वात0४/) 
मामलों में पंचों (]प79ए) की सहायता से न्याय करते की प्रथा पहले-पहल 
आरम्भ की । कुछ समय पश्चात्‌ यह प्रथा दीवानी मुकदमों के लिये भी लागू 
कर दी । पहले-पहल यह पंच केवल वे ही लोग होते थे जो शवथ लेते हुये सच 
बातें बतला कर गवाही देते थे । 


जब न्यायपालिका का यह विकास हो रहा था राजा की ग्रेट कौंसिल 
(]788 (3८०६४ (65प्ाटां)) जिसका पीछे से कंटीन्यूग्रल कौंसिल 
((-07पापवदा। (0पारला) नाम पड़ गया, अपने विद्येष नन्‍्याय-प्रधिकार 
क्षत्र म काम करती रही । यद्यपत्रि संद्धान्तिक रूप से इस न्यायालय में कौंसिल 
(भूतपूर्व वालियामेण्ट) के तीनों भागों अर्थात्‌ वैरनों, पादरियों और कामन्स 
के लोग होते थे, पर साधारणतया कामन्स कौंसिल के न्याय सम्बन्धी काम में 


| 


योग न देते थे । इसलिये यह न्याय-सम्बन्धी काम पीयर्स (72८7७) ही करते 
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लगे । ये लोग जब एक पृथक्‌ गृह में बैठ कर काम करने लगे और हाउस आफ 
लाड स्‌ का जन्म हुआ तो ये दोनों काम करने लगे । उनका एक काम तो विचारक 
मण्डली जैसा था और दूसरा न्यायालय का । बाद में धीरे धीरे यह न्याय-सम्वन्धी 
काम इस हाउस आफ लाड स की एक छोटी समिति द्वारा होने लगा । इस समिति 
का ही नाम प्रीवी कोंसिल पड़ा । 

गुलाब-युद्ध (४४४०४ ०ई ९०५८७) ओर शासन-विधान सम्बन्धी 
परिवतन--उपर्यवत शासन प्रणाली लंकास्टर (],97८85067) भर याक 
(५०9६) के राजवंशों में होने वाले गुलाब-युद्ध के छिड़ने के समय तक चलती 
रही । यह युद्ध सन्‌ १४५५ से १४८५ ई० तक चलता रहा श्र जब यह समाप्त 
हुआ तो उस समय कई महत्वपूर्ण शासन विधान सम्बन्धी परिवर्तन हुये । बरनों 
की शक्ति दोनों य॒द्ध-वर्गों में बट जाने से छिन्‍त भिन्‍न हो गई और राजा पर जो 
अ्रव तक उनका प्रभाव चला आ रहा था, सव समाप्त हो गया । युद्ध से लोग बड़ी 
आपत्ति में पड़ गये और उनकी आर्थिक दशा शोचनीय हो गई । इससे हँनरी 
सप्तम ने पूरा लाभ उठाया और प्रजा की सम्मति से ही उसने शान्ति और सुरक्षा 
के हित में अपनी शक्ति खूब बढ़! ली । हेनरी सप्तम के राज्याभिषेक को पालिया- 
मेण्ट ने स्वीकार कर लिया तब से राजा को चुनने का पालियामेण्ट को अधिकार 
मिल गया । पहले दो दयूडर वंशी राजाओं ने (हेनरी सप्तम और अष्टम) 
गिरी हुई आर्थिक दशा का अपनी शक्ति बढ़ाने में खूब लाभ उठाया और वे 
निरंकुश शासन स्थापित करने में बहुत कुछ सफल हुये | यद्यपि पालियामेण्ट 
की अब भी बेठकें होती थीं पर इन ट्यूडर वंशी राजाओं ने उनको अपनी निरं- 
कुश शक्ति बढ़ाने का साधन बना रखा था । 


ट्यूडर वंशीय-निरंकुशता की स्थापना-- ट्यूडर वंश के राजा पालिया- 
भेण्ट में ऐसे व्यक्तियों को चालाकी से निर्वाचित करा लेते थे जो उनकी हां 
में हां मिलाने वाले होते थे और फिर करों को बेढ़वा कर अपने राजकोष को 
भरा पूरा रखते थे । बैरनों की शवित को कुचलने के लिये उन्होंने स्टार चेम्बर 
(5धव7 (98702८४ ) का न्यायालय और हाई कमीशन ( #89 
(207977785070) का न्यायालय ये दो संस्थायें स्थापित कीं । 


इधर जागीरदारों पर हैनरी सप्तम ने अपना प्रभुत्व जमा लिया था 
ओर दूसरी ओर पोप से फगड़ा कर उसने अंग्रेजी नये ईसाई संघ की स्थापना 
को, जिस पर रोम के पोप का प्रभुत्व न रहा। यह भगड़ा रानी को तलाक देने 
के प्रघत पर उठा था। नये ईसाई-संघ ((9प7८) पर राजा का बड़ा प्रभाव | 


हढ प्रमख देशों की शासन प्रणणालियां 


रहने लगा | एडवर्ड पष्ठ व मेरी । जशिवाफ ) के समय में प्रोटस्टेण्ट जो रोमो धर्म- 
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का लाभ उठाने में कोड कमर ने रख्यी 

चालाकी गे कभी एक दल को अर्थात प्रोटस्टण्ड और कभी बंवोलिक को उक- 
साती रहती थी जिसमे उन सम्यदायों के मानने वाल दा दल हमणा रानी के 
भ्रोर दखते रहते थे । गजमता की शक्ति इस प्रकार बढ़ती जली गई। 
इसके अतिरिक्त १ ५र्वी शताद जो कला व साहित्य के पूनरद्वा र (१२०॥ ६५- 
537८2) का आन्दोलन चला उसका भी देश पर वद्य महत्वपुणा प्रभाव पह्ष । 
इच्चलण्द एक शक्तिशाली जन-सेबा का स्वानी हो गया, उसका व्याव्रार बढ़ने 
लगा । व्यापार करने के लिये जो कस्यनियाँ खुलीं उससे साधारगा जनता फलने 


पु 


फूलने लगी ओर देश पमृद्धियाली हशञ्चा । अब इस प्रकार जनता समृद्ध हुई तो 
स्वनावतः अपनी आशिक स्थिति की और से निश्चित होने के कारण उसे राजा 
ओर अपने वारस्परिक सम्बन्धों व अधिकारों पर विचार करने का अवसर मिल।| 
ग्रर वह अधिक जागरूक रहने लगी। पर इस जागरूकता का व सावर्जावक 
अधिकारों की मांग को जो निरंकश टयूइग राजाओं के रवेकछाबारोी शासन से 
वल पाती रही थी एलिजवेथ ने सफलतापूर्वक अपनी कंटसीति की सद्दायता 
से रोके रखा | 


स्टुअट-काल में शाखन-परिवर्तत--स्ट्अर्ट राजबंध का राज उस समग्र 
से प्रारम्भ इग्मा जब से जेम्स प्रथम इच्लेण्ड के राजसिहासन पर बंठा। 
स्ट्श्र्ट राजाश्रों के राज-सिद्धात्त और शासन नीति ने दो बार ऐसी आपनिपुर्गा 
स्थिति उत्पन्त का 
परिवतेन हुये । जेम्स प्रथम ने राजाओं के देवी अधिकार के सिद्धान्त का 
प्रतिधादत किया । इस सिद्धान्त के मुख्य सिद्धान्त चार थे:--(१) यह कि राजा 
सीधे ईश्वर से अपता राज्याधिकार प्राप्त करता है, (२) यह कि राजा का 
है श्रधिकार अनियंत्रित और अमर्यादित है, (३) यह कि राजा की बाजा का 
विरोध करना प्रत्येक दशा में अवैध ही नहीं पाप भी है, (४) यह कि राजवद 
पैत्र॒क है और राजा के लड़कों में सब से वड़ा उसका उत्तराधिकारी होना चाहिये । 
इन सिद्धात्तों के मानने में जेम्स प्रथम और पालियामेंट में मुठभई हो गई। राजा 
की धार्मिक नीति ने, जिसके द्वारा उसने रोमन कंथोलिक सम्प्रदाय के लोगो को 
किसी प्रकार की स्वतन्त्रता देने से इनकार कर दिया और इसने राजा-प्रजा के 


4० 


वेमनस्थ की आग में थी क। काम किया । रोमन कैथोलिक पोष कौ प्रभुता के 


दी जिसके फलस्वरूप कई महत्वपुूण शासन-सम्वनस्तां 
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समर्धक थे न कि राजा की प्रभुता के । प्युरिटन सम्प्रदाय (उत्कट पवित्राबादी ) 
जो प्रोटेस्टेप्ट धामिक मत का ही एक भाग था, वह भी राजा कौ नीती से अप्रसन्‍्न 
था। इसलिये जेम्स प्रथम की जब पहली पालियामेण्ट बेठी तो इन सब असन्तुष्ट 

दलों ने सिल कर राजा से यह मांग की कि राजा जनता के सावेजनिक अधिकारों 
को स्वीकार करें शोर यह भी माने कि कामन्‍्स (नि0प5४ 0 (४070870075) 
को ही कर लगाने की अनुमति देने का अधिकार है। जेम्स प्रथम ऊपर से कामन्स 
के अधिकारों का श्रादर करने का बहाना करता रहा पर भीतर ही भीतर वह 
उनसे स्वतन्त्र होने की चाल चलने लगा | सन्‌ १६११ से १६१४ तक उसने 
पालियामेण्ट को बुलाया ही नहीं श्रौर विना पालियामेण्ट के ही उसने राज्य किया | 
जब १६१४ ई० में उसवे पालियामेण्ठ को बुलाया तो “अन॒दान स्वीकार करने 
के पूर्व शिकायतें दूर हों” इस बात पर आपस में कगड़ा हो गया और पालियामण्ट 
भंग कर दी गईं । उसके पश्चात्‌ फिर छ: वर्ष तक विना पालियामेण्ट के उसने 
राज्य किया। सन्‌ १६२१ में उसने तीसरी बार पालियामेण्ट वलाई । इस बार भी 
पालियामेण्ट अपनी पुरानी हुठ पर जमी रही । उसये फिर यह मांग की कि उन 
को बोलने की स्वतन्त्रता दी जाय, उनको पकड़ा न जाय और राजा के परामर्श- 
दाताओं की निन्‍दा करने का उन्हें श्रधिकार दिया जाय । इस पर राजा ने पालिया- 
मेण्ट भंग कर दी और सन्‌ १६२४ ई० में राजा ने चौथी पालियामेण्ट बुलाई । 
इस पालियामेंट ने जो मांगें उपस्थित कीं वे प्रधिकतर मान ली गईं, इससे 
पालियामेण्ट का आदर और ख्याति बढ़ गई । 


चाल्स प्रथम ओर पालियामेण्ट-- जेम्स प्रवम्‌ के वाद उसका पुत्र 
चाल्से प्रथम्‌ राजहिासन पर बेठा । चाल्से भी अपने पिता के समान राजाओं 
के देवी अधिकारों में विश्वास करता था, राजा के अनियंत्रित श्रधिकार वाले 
सिद्धान्त की व्यवहार में उसने ग्रति कर दी । उसने पालियामेण्ट की स्थिती ओर 
उसके परामझ से शासन करने की ग्रावश्यकता, दोनों को ठकरा दिया। परन्तु 
धनाभाव के कारण विवश होकर उसे पालियामेण्ट वुलानी पड़ी । सन्‌ १६२६ 
ई० में जो पालिटेण्ट बुलाई गई उसने चाल्से के मन्त्री बकिंघम (उप्टांता- 
87879) पर अभियोग लगाया। इससे राजाओऔर पालियामेण्ट में अनवन 
हो गई और राजा ने पालियासेंट को भंग कर दिया, पर फिर कर उगाहने 
को श्रावश्यकता के कारण उसे सन्‌ १६९८ में पालियामेण्ट वुलानी पड़ी परन्तु 
इस बार कामन्स ने अनुदानों को स्वीकार करने से पहले यह प्रस्ताव पास किया 
कि बिता उनकी स्वीकृति के कोई भी कर वैध न समझा जायगा ।और उन्होंने 
राजा के स्वेच्छाचारी-शासन की कड़ी निन्‍दा की । ुब्दोंने मेग्ताकादो, पिटीशन 


६६ प्रमुख देशों की शासन प्रणालियाँ 

आफ राईट्स १६२८ई६० और उसके बाद के आधिकार पत्रों में स्वीकृत अपने प्राचीन 
अधिकारों के आधार पर एक पिटीशत आफ राइट्व(?2४6070 04 २8763) 
शर्थात्‌ अधिकारों का प्रर्थना पत्र, तैयार किया जिसमें उनकी मांगों का उल्लेख 
था। उन मांगों में से कुछ ये थीं; (१) कोई अवेध कर-वसूली न की जाय जैसा 
कि एडवर्ड प्रथम्‌ के समय में घोषित हो चुका था कि राजा या उसके उत्तराधि- 
कारी पादरियों, अलों (7.975), बरनों (87075) नाइटों ((४36॥55), 
आत्म शासित नगरों के नागरिकों ( छिप57825525 ) ओर दूसरे स्वाधीन 
देशवासियों की स्वीकृति के बिना कोई भी कर राज्य में न लगाया जायगा ओर 
जिसका एडवर्ड तृतीय की पालियामेस्ट ने इस प्रकार स्पष्टीकरण कर दिया था 
“कि आज यह घोषित किया जाता है कि अ्रव से आगे किसी भी व्यक्ति को उसकी 
इच्छा के विरुद्ध राजा के लिये ऋगा देने पर विवद् न किया जायथगा क्थोंकि ऐसे 
ऋगणा नागरिकता और ओऔचित्य के विरुद्ध प्रतीत होते हैं । (२)दृसरी मांग यह 
थी कि राजा व्यक्तियों को कारावास देने में स्वेच्छाचार न करे जिसके सम्बन्ध में 
मेग्ताकार्टा में घोषणा हो चुकी थी और जिसको एडवर्ड तृतीय के राज्यकाल में 
पालियामेण्ट ने फिर दुृहरा दिया था। (३) जैसा मैग्नाकार्टा ने और एडवर्ड 
तृतीय ने घोषित किया था राज्य में माशल ला (/(४॥६४४ [9 ) श्रर्थाति 
सामारिक कानून न लगाया जाय । (४) चोथी मांग यह थी संविधान व कानन 
के अनसार प्रजा की स्वतन्त्रता और उसमें स्वत्वों की रक्षा की जाय । पिटीशन 
आ्राफ राइटस अंग्रेज़ी स्वतन्त्रता रूपी भवन का दसरा स्तम्भ हू । पर उसमें कोई 
नई बात न थी। इससे पूर्व जो अधिकार राजाओं द्वारा मान्य हो चुके थे उनको 
ही संक्षिप्त रूप से एक स्थान पर इस पत्र में एकत्रित कर दिया गया था । राजा 
को विवश होकर यह प्रार्थना-पत्र स्वीकार करना पड़ा । उसके पशचात्‌ पालिया- 
मेण्ट ने राजा को शराब व दूसरी वस्तुश्रों के श्रायात-निर्यात्‌ पर कर लगा कर धन 
इकट्ठा करने का अधिकार दे दिया। पर साथ ही साथ नौसेना रखने के लिये 
लगाये हुये कर को तोड़ दिया और स्टार चेम्बर व हाई कमीशन कोर्ट को भी 
भंग कर दिया । यह सब राजा ने स्वीकार कर लिया परन्तु भीतर ही भीतर 
चाल्स सेना को पालियामेण्ट के विरुद्ध भड़का / लगा और इस प्रकार बलप्रयोग 
से पालियामेण्ट पर अपना प्रभुत्व जमाने का प्रयत्त करने लगा । जब पालियामेण्ट 
को इसका पता लगा तो उसने ग्रेंड रिमोस्ट्रेन्स ( (57877. १ि८00709- 
६787722) नामक एक प्रलेख तैयार किया जिसमें अपने स्वत्वों व अधिकारों 
का गौरवपूर्ण दढ़ समर्थन किया और राजा से प्रार्थना की कि वह उनको 
स्वीकार करे। राजा और पालियामेण्ट की ग्रनवन ने गृहयुद्ध का रूप धारण किया 
जिसमें चाल्से को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा और उसके पश्चात्‌ प्रजातन्त्र 


अगरेजी शासन-विधान का विक.स 8६७ 


शासन की स्थ,पना हुई जिसका संगठन एक शासन विशेख (त६६#प्रा0शाए 
07 (50ए2/7 77270) के अनुसार हुआ। इस बविरूख से हाउस आफ 
लाठह स तोड दिया गया और राजसत्ता भी समपप्त कर दो गई | हाउस आफ 
कामन्स से से वे सब पक्ष निकाल दिये गन जो राजसत्ता के उमंर्थक थे और 
इगलेण्ड का शासन एक नये र.,ज्य प्रमुख की अध्यक्षता में होंगे लगा जिसका 
नाम प्रोटेबटर ([277 0:2८007) रखा गया । 

राजसत्ता की पुनस्थोपना (१६०० ६०)-डगलैण्ड मे यह ट्रजातन्त्र 
जासन केवल ग्यारह वर्ष ही रहा । इस काल में शासन की कमिया स्पष्ट होने 
लगी और पालियामेण्ट ने राजसत्ता को प्रुन स्थापित करने का निश्च्रय किया | 
चाल्स प्रथम के पुत्र चाल्से द्वितीय को राजसिहासब पर बैठाया। इस नये राजा 
ने प्रजा के स्वत्वों व अधिकारो की रक्षा करने का वचन दिया। उमके राज्य से 
जो सब से महत्वपूर्ण शासन-विधान सम्बन्धी लाभ हुआ वह यह था कि सन्‌ 
१६७६ ई० से हेवियस कारपस (29288 (८0770७&) ऐक्ट पास हुआ | 
इस ऐक्ट से प्रत्येक व्यक्ति की वेयक्तिक स्वतन्त्रता सुरक्षित हो गई क्योंकि' इस 
ऐवट में यह भ्रायोजन कर दिया गया था कि यदि किसी व्यक्ति पर श्रपराध करने 
का अभियोग लगाया जाय व बन्दी बना लिया जाय ओर वह व्यक्ति स्वय या 
किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा किसी न्यायालय में इसके विरुद्ध प्रार्थना पत्र प्रस्तुत 
करावे तो वह न्यायालय शासन और उस बन्दी को न्यायालय के सामने अभियोग 
की सुनवाई करने के लिये उपरिथत करने की श्राज्ञा दे सकता है । चाल्स द्वितीय 
ने भी अपने पिता के समान स्वेच्छाचारी शासन करने का प्रयत्न किया पर 
पालियामेण्ट ने इस बार कोई कडी कार्यवाही नहीं की क्योकि उसे प्रजातन्त्र 
काल के कट अनुभव ने सतक बना दिया था । 

सन्‌ १६८८ ६० की क्रांति ओर प्रतिफलित शासन-विधान सम्बन्धी 
परिवर्तत--चाल्स द्वितीय के पश्चात्‌ उसका भाई जेम्स द्वितीय राजगही पर 
बैठा । उसके मन में आरम्भ से ही यह कुचक्र रचा हुआ था कि वह किस प्रकार 
निरकुश शासक बनने का प्रयत्न करेगा और राज्यरक्षित ईसाई धर्म सघ को 
नष्ट करेगा । उससे प्रारम्भ से ही अ्रवेध कर उगाहना आरम्भ किया, एक नई हाई 
कमीशन अर्थात्‌ महान्‌ अपराध की अदालत स्थापित की जिससे न्याय निर्साय 
उसके पक्ष मे ही हो और सन्‌ १६८८ ई० में दो डिसीजन्स झ्राफ इण्डलजैन्स 
([22टांडा078 0 74प7827८८) श्रर्थात्‌ अनुग्रह-निर्णय जारी किये । 
इन निर्णायों से राजा राज्य-रक्षित धर्म सघ मे हस्तक्षेप कर सकता था । इन सब 


बातों से पालियामेण्ट चिढ़ गई और उसने विलियम श्राफ औरेञ्ज (५०३]] 87 
हु 


06 (07+878०) को श्गलेण्ड के राजसिहासन पर अधिकार करते का निमंत्रण 
भेजा । इसकों सुन कर जेस्स २३ दिसम्वर सन्‌ १६८८ को इंगलेण्ड छोड़ कर 
वाईस जनवरी सन्‌ १६४६ को पालियामेण्ट स्वर्य एकत्रित हई 
आर दो प्रस्ताव पास किये जो इस प्रकार थे; (१) क्योंकि राजा ने प्रजा-राजा 
क्र प्रारम्भिक ठके को तोड़ कर राजा के शासन विधान को विध्यंस करने का 
प्रयत्न किया झार जैसुइट (ट5पांठ) और दूसरे दुष्ट व्यविदयों की सलाह 
से देश के मोलिक निवन्चों का उल्लंबत किया ओर क्योंकि उसने देश से भाग 
कर राजपद त्याग कर दिया हैं जिससे राजसिहासन रिक्त पड़ा हे; (२) क्योंकि 
अनुभव से यह सिद्ध हो चुका है कि इस ब्रोटेस्टेप्ट राज्य की सुरक्षा और श्रेय 
तब तक नहीं हो सकता जब तक कि घ्स देश का राजा पोप का समर्थक हो, ..।" 
(० बिल आफ राइटस (87] ०0 ह3]--यालियाप्रण्ट ने उसी 
समय भ्राधकारों का घोषणा पत्र ( [22ट8796070 07 रि87883 ) तैया 
किया जिसमें जेम्प द्वितीय के द्वारा जो जो अवेध और स्वच्छाचारी काम हये थे 
उनका दुहराया आर इंगलड का राजमुकुट विलियम व उसकी. रानी मरी को शुपुद 
किग्या.। विलियम ने अपनी ओर से तथा अपनी स्त्री की ओर से इसे घ्न्यवाद- 
पूवक स्वीकार किया । इन युगल राजा-रानी ने पालियामेण्ट द्वारा ०५ अ्रक्टवर 
सन्‌ १६८६ को पास किये हुये बिल श्राफ राइट्स (छ]]  ह05) को 
स्वीकार किया | अंगरेज्ञों की स्व॒तस्तरता का यह तीसरा चार्टर था और इसने 
जी गति है गाते यान कं बाबत का बेर कर दिया 
इस बिल में जेस्स द्वितीय के अवैध कामों का वर्गात था, उदाहरग आर 2, 
अवहलता करना व उनका उत्लंघत करना, हाई क्तीजशत अदालत की स्थापना, 
अनाधिकारी करों का लगाना, स्थायी सेवा एकत्रित करता और उसे श्वान्ति 
के समय से भा विता पालियाप्रेण्ट क्री अनमति बनाये रखना, निर्वाचन-स्वतन्त्रता 
मे हस्तक्षप करना, अपराधी सिद्ध होते से पूव जुर्माने बसूल कशता व सम्पत्ति 
जब्त करना, आदि २। इसके पश्चात्‌ इस बिल में विलिय्रस को राज्याधिकारी 
धोषित किया गया और ऐसे राजदंद के व्यक्तियों को राज्य का उत्तराधिकारी 
होने से वंचित कर दिया जो पोप के समर्थक हों, या जो पोप के समर्थकों से 
विवाहसम्वन्ध स्थापित कर ले। इस बिल में यह स्पप्ट कर दिया गया क्रि प्रत्येक 
राजा राना को इस सम्बन्ध में घोषगात करनी होगी । 

सन्‌ १७०१ ई० में पालियामेण्ठ-ने .ऐक्ट झ्ाफ-सेटिलमेप्ट (४८६४ 0६ 


८५4. ७2003 
"८ पाप कफक नम सर ध-२ ० 


०८६६४८77 ९76) पास करके यह निड्चितत कर दिया कि रानी अने (3 ॥772) 
को मृत्यु के पश्चात्‌ उसका कोई उत्तराधिकारी न हो तो इंगलैण्ड का राज- 


(२2 
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मुकुट हेनोवर की राजकुमारी सोफिया ओर उसके उत्तराधिकारियों को प्रदान 

किया जाय । इस एक्ट में और भी कई महत्वपूर्ण वैधानिक व्यवस्थायें थीं जिनसे 

अंग्रेज़ी जतता के थर्म, न्याय और स्वतन्त्रता को रक्षा का ग्रायाजन होता था। 
ट की निम्नलिखित तीन धारायें इस सम्बन्ध में उल्लेखनीय हूं । 


बवपपरण 


० भी इंगलेण्ड के राजमुकुट को धारण करेगा वह कानून 
से स्थापित हुये इंगलण्ड के ईसाई धर्म संघ ((फफाट) ठाी आधट्ट था) व ) 
में मिल कर रहगा | 


ना 


(२) यदि इस राज्य का राजमुकुट और राज्यश्री किर्स 
सुशोभित करती हो जो इस देश का निवासी न हो तो यह राष्ट्र किसी ऐसे देश 
को रक्षा के लिये, जो इंगलेण्ड की राजसत्ता के श्राधीन न हो, यद्ध में भाग लेने 
पर बिना पालियामेण्ट की सहमति से बाध्य न किया जायगा | 


(३२) कोई भी व्यक्ति जो भविष्य / राजसुकुठ धारण करेगा वह पालि- 
यामेण्ट की सहमति के बिना इंगलेण्ड, स्काटलैण्ड और श्रायरलेण्ड की राज्य 
सीमा से बाहर न जा सकेगा । 

इस ऐंक्ट में यह आदेश था कि भविष्य में प्रत्येक राजा या रानी देश के 
निर्वन्धों श्रौर विधानों का आदर करेगा और जनता के स्वत्वों और स्वतन्त्रता 
को अक्षुप्ण रखेगा । 


दो राजनीतिक दलों का प्रारम्भ--इंगलैण्ड के राज्य-शासन में यह 

न क्रान्ति बड़ो महत्वपूर्ण थी और व है इतनी शाच्तिपुर्वेक हुई कि उसका 
नाम ग्लौरियस रिवोल्यूशन ( (उ0क्ल0प5 रि०ए०[पं०त0 ) पड़ा । इस 
क्रान्ति का प्रत्यक्ष फलतो यह था कि बिल आफ राइट्स ( 8॥ 07 
78065) और ऐक्ट ग्राफ संटिलमेण्ट (७८६ ० ०९८८८४८१४४८४४) पास 
हुये पर इस कात्ति के दूरवर्ती और अप्रत्यक्ष परिणाम अधिक महत्व रखने वाले 
थे। गृह युद्ध ((/ज्ा! ५५८०) ने पालियामेण्ट व देशवासियों को दो पथक 
दली मे बांट दिया था। एक दल तो चाल्से प्रथम का सहायक था और दसरा 
पालियामेण्ट का समर्थक होते से स्ट्म्र्ट॑ निरंकुशता का विरोधी था। ऋौौमवैल 
के पश्चात्‌ जब राजा को फिर पद्चासीन किया गया तो कुछ समय के लिये इन , 
दला का विरोध कुछ ठण्डा पड़ गया था लेकिव ग्लोरियस रिवोल्यशन 
((30770प5 रि०ए०[प्त०त ) से फिर पुरानी आग भभक उठी। वे लोग 
जो जेम्स द्वितीय और उसके पुत्र के अनुयायी थे वे रूढ़िवादी ( 4 0725) 
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कहलाते थे । जो लोग ग्लोरियस रिवोल्यूबन ((3]0770प5 *२९ए0[पध07) 
के पक्ष में थे और हैमोवर के राजघराने के अनुयायी थे वे उदार ( ४५७]३७६) 
नाम से प्रसिद्ध ५ । रूढिवादी दल ने विलियम तृतीय को मारते और उसके स्थान 
पर जेम्स द्वितीय की सिहासनासीन करने का असफल प्रयत्न किया | विलियम 
तृतोय की पालियामेण्ट में आरम्भ से उदार दल का गतातिस्य था पर उत्ते 
मिली जुली मन्त्रिपरिषद बनाने का ही निश्चय किया। सन्‌ १६६५-८८ में 
उसकी तीसरी पालियामेण्ट मे भी उदार पक्ष वालो ( ४५६४:४६)का मताधिकय 
था और उसने केवल उदार पक्ष ही का मन्त्रिमण्डल वनाया । एस प्रकार इगलेण्ड 
में इस प्रथा का श्रीगणेण हुआ कि ऐसे मन्त्रिमण्डल की स्थापना हो जिसके 
समर्थक पालियामेण्ट में बहुमत रखते हो । 


रूढ़िवादी एवं उदार पक्ष को नीति--उदार दल वालो का कहना था 
कि राजा प्रजा का सेवक हे श्लोर उसे इसलिये पालियामेण्ट की इच्छा के श्रनसार 
शासन करना चाहिये | इसके विपरीत रूढिवादी दल वाले राजा के देवी अश्रश्वि- 
कार में विश्वास रहते थे । ये जोग अधिकतर लाइह स, बडे जमीदार या ईसार्ई 
सघ के पादरी होते भे । राजनीतिक प्रश्नों के प्रतिरिक्त इन दोनो पक्षों में दूसरे 
विय्यो में भी विचार विभिन्‍त ता थी । वे धर्म सम्बन्धी व सामाजिक प्रदनों पर 
भी एक विचार न रखते थे। उदार पक्ष बाले पूजा-पाठ की स्वतत्व॒ता दे समर्थक 
थे, वे कहते थ कि तत्कातीन भूमि से सम्बन्ध श्रम-जीवियों (52775) को स्व- 
तन्त्रता मिलनी चाहिये । और जपध्ीदारों के आमामियों को भी जमीदारों के 
ग्राधिपत्य से श्रलग करना चाहिये । इसके विपरीत रूढ़िवादी लोग प्रग्नेजी ईमाई 
धर्म संगठन के समर्थक थे श्रौर जमीदारो व पादरियों के श्रधिकारों को सुरक्षित 
रखना चाहते थे । 


राज्यनीति विचारक अगरेजो का इन दो पक्षों में विभाजन इतना पूर्णो 
व व्यापक हुआ और उनमे इतना गहरा विरोब उत्पस्त हो गया कि वोलटेयर 
( ४०!६७४7८) को ये शब्द लिखते पढे..-उदार और रूढिवादियों की पुस्तके 
पढने में बडा आनन्द मिलता है, यदि उदार पक्ष वालो की बात सुने तो वे कहते हे 
कि रूढिवादियों ने इगलैण्ड के साथ विश्वासघात किया हे, यदि रूढिवादियो को 
सुने तो उनका कहना है कि प्रत्येक उदार ने स्वार्थ के लिये राज्य का बलिदान 
कर दिया है। यदि इन दोनों की बात पर विद॒वास किया जाय तो सारे 
देश मे आगे चलकर ग्पने सिद्धान्तों के अनुसार शासन के ढावे को ढालने 
के लिये संघर्ष हुआ उसी से इगलैण्ड के शासन विधान का इतिहास रंगा पडा है । 
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रानी अरते (()2प९€८7 20772) के शासन-काल में पालियामेण्ट में 


5 मम लिपमितएा तय शापदाएओ दा कभ जिया दि र्य॑ . टाीएओ दा व्यू का शिदाः: दायस्यी मा! 
कमा उदार वक्ष वाला का व कभा हाह्वादया का सख्या आअधबक हाता रहा | 
नह लेक कल ० नमक अत रे क१ाआ ले, जाली दा न्न्रि की ह ४ हु मम कक हम “हद? शव दा दा 

राना ने कथा मिला जला सान्त्रपारपदू नियकत की, कभी केवल एक ही पक्ष 
2 के 39: न प्‌ वनलकक,.. कृलनमव्फ #क+क कल का ' | 0 ५ ववलनाओे... >>ून्‍मू" तथ्य कल के जल लकी पलक लंच 

का लांगा का, पर सन्‌ १७०ण ६० के बीद सब साब्बसण्डल से एक ही पक्ष के 


नम बोर ण ० द्प प त्वों 2. घ्स्क विमान 
हे सोच ( के शासनझाल मे राजनीतिक पक्षों की सरकार-- 


ज््द्य 9 ९) कल सु + कद (९ (2) है हे 825 का हि 
जब सन १७१४ ई० में ऐव्ट ग्राफ सैटिलसेण्ट (3८६ छा 0८६४४272०४ ) 
ः हा टः ली  म ल यम जाप जा 
दे झातमार जाज प्रथम, जा हंनावर राज्य परदार का पहला इगलफइ का राजा 
रे कफ ८ रो ६७ गन 
की जा सत्ासस 7 जम लय तप गया शझा।ट्राएएड शाट्ख दखल लगा 
था, राजासदह्वालन बर घबंठा ता उस समय से साचमण्डल काल बलस खूब! | 
जा! वसा राणा रा इप्यी आपाया झा लता शा सा छिएख उत्य साएयए एाफजओाय प्रन्ना 
[जज प्रथम अग्ज्ञ भाषा न जानता था इसालए उस सारा राज-कास अवास- 


जता पर छ प्रधा: ० म्त्री कि प्र हे अल तो की 3 
न्त्री पर छाडइन का विवश हाता पडा। ब्रधान सच्चा हा नाच्यमाण्डल का 5 


न्‍रै 
/# 


5 अर 


था। प्रधान मन्त्री ही इसलिए शासन-वीति की रूप रेखा 
निश्चित करने लगा । इस प्रकार अ्नायास ही शासन-सत्ता राजा 


में अध्यक्ष का पद लेता था, क्योंकि राजा भाषा की जानकारी न होने से एसा 
हड थे 


१ कि। 
ध्थ। 
ले > 

हट 
ग| 
कि हर 


ध के अ कक कक * 
लिक्रल कर भसन्द्रयां के हाथ मे झा गई । जाज प्रथम दक्ष ब्शथ्स सान्तसण्डल सर 


हैँ 


्णपस्णश्ाण हक बट / लक र०बफण० अंधकार 4० द्वा 0 कक बे शक सं मच्त्री 0 ल्क्ष स् रस 
टाउन्सफड़ ( 3009705270) के जा ली ब३ गे कल हक 5 0 जज पा व हल आज 


क्लेः तेनियल न 7] ः > * रा यो श्रः ग्लो नििनन 430 
१६९४ ६ई० के टेनियल ऐक्ट (पकाटाओएंतओं ८४) के अन्तर्गत यालिया- 
सेण्ट के सदस्यों का निर्वाचन हर तीसरे वर्ष होता था । पर सन्‌ १७१७ इ० मे 
मेप्टीनियल ऐक्ट (5०5छह्णांवों ८४) पास हुआ जिसने हतोंवर परि- 


वार को प्रोटेस्टेन्ट धर्मावलम्वियों का राज्याधिकार पक्‍का करने के साथ साथ 
पालियामेण्ट की झ्रवधि सात वर्ष तक बढ़ा दी । इस ग्रवधि के बढ़ जाने से पालि- 
यामण्ट राजा के नियन्त्रण से वाहर हो गई | सन्‌ १७२१ ई० में लाड वालपोल 
(ए०५०८।००0!०) ने अपना मन्त्रिमण्डल बनाया और स्वयं प्रधान मन्त्री वन कर 
ग्रथे विभाग का काम अपने हाथ में लिया । वही इंगलेण्ड का प्रथम प्रधान मन्त्री 
था जिसने शासन नीति का सूत्र अपने हाथ से संभाला, मन्त्रि परिपद्‌ की शासव 
नीति का निरीक्षण करने का काम करना श्रारम्भ किया, हाउस आफ कामन्स 


का वेतृत्व किया और आवश्यकता पड़ने पर उसके असम्भतिसूचक श्रादेश के 


सामने सिर भुकाया | जब सन्‌ १७४२ ई० में हाउस श्राफ कामन्स से उसकी हार 


्‌ |) 


ह 


हुई तो उससे पद व्याग कर दियाऔर पालियामेण्ट के प्रति मन्त्रि-फरिषद के 


उत्तरदायित्व का पहला उदाहरण उपस्थित किया। वालपोल' प्रधान मन्त्री 


१०२ प्रम-व देशों को शासन प्रगालियां 


(एलंमाल त75६27) की शक्ति बढ़ाने में बहुत सफल सिद्ध हुआ क्योंकि 
जाज प्रथम और द्वितीय दोनों अंग्रेजी भाषा आर रीति-रिवाजों ये परिचित नथे। 


सन्त्रिमण्डल प्रेणाली ((:४० ४९८ 39580०७) का जन्म--वालपोल 
मन्त्रिमण्डल के प्रमुख सदस्यों ने एक छोटी परिपदध बनाडई जिस मे कंबिनेट 


((780७772६) पढ़ा | यह परिषद ध्रिवी कॉलसिल से छाटी थी। इस कीविलेट 
प्रगाली के जन्म का शय पराहियासेण्ट और राजा के बीच होने बाले उस संघर्ष 
को है जो चाल्स प्रवग के समस से मिस्त-भिन्‍न रूपों में बरावर होता आ रह 
था पर केवल दंनोवर के दो राजाग्रं, जाज प्रथम आर हितीय के समय में ही 
कंविनेट को शासन प्रवस्ध में श्रपता सिक्का जमाने का श्रवसर मिला झोर तभी 
से राजा इसकी कार्यवाही के संचालन के सार से सकते कर दिया गया । जब 
जाज तृतीय राजसिहासन पर वेठा तो वह कंबिनेंट के कार्य में हस्तक्षेप क 
लगा क्योंकि उसका पालन पोणग इंगलेंड में हुआ था और वह वहाँ के रीति- 
रिवाजों व राजनीतिक दलों की नीति से अच्छी तरह परिचित था। तीस वर्ग 
के समय वीतन के बाद यह हस्तक्षेप मस्त्रिमण्डल को बुरा लगने लगा। राजा 
ओर उदार पक्ष वालों (४४४७) में तनातनी बढ़ने लगी। कुछ समय के 
लिये इस तनातनी में राजा की जीत हुई और उसने सन 2७9७० ई० में रूहि- 
वादी पक्ष के नेता लाई नाथ को अपना प्रवान स्त्री बताया ! परन्तु इसी काल 
में अमरीकत स्वतन्त्रता का यंद्ध हुआ ओर अश्रमरीका-स्थित तेरह उयनिवेश टंगलैएड 
के ग्रधिपत्य से बाहर निकल गये और स्वतस्त हो गये। इसका परिणाम यह 
हुआ कि रूढ़िवादियों की लोकप्रियता समाप्त हों गई ओर उदार पक्ष फिर 
शक्तिशाली होने लगा । जार्ज तृतीय ने पुन: शासन शक्ति को हृथियाने का प्रयत्त 
किया पर वह सफल ने हुम्ना क्योंकि पिह ([2[660) ने हाउस श्राफ कामन्स के 
बहुमत को सहायता से एक मिला जुला मसन्त्रिममइल बता डाला जिसने जाज 
तृतीय के हाथ में शासन शर्त ने जाने दी। पिट के परौमष ओर दृरदशिता ने 
कंविनेट की गबित को नप्ठ होने से बचा लिया । जब राज। शोर केबिनेट के 
बीच यह संबंध चल्र रहा थ्रा उप बीच के सम्रय में हाउतप आफ कामस्स से 
अपनी शबित वढ़ा ली और निर्वाचनों पर तथा अपनी कार्यपद्धति के निश्चम 
करने पर निजी स्वत्व प्राप्त कर लिया । | 


३० 


रन ये 


हुआ जिससे न्यायपालिका की स्वतन्त्रता पूर्णतया स्थापित हो गई। इस ऐवट 
में यह आयोजन कर दिया गया कि सम्राट की व उसके उत्तराबिकारियों की 


जाज तृतीय के शासन काल में ही, सन्‌ १७६० ई० से एक ऐक्ट पास 


अंगरेजी दशासन-विधान का विकास १०३ 


पर 


मृत्यु हो जाने पर भी न्यायावीश अपने पदों पर पूरी तरह सुरक्षित रहेंगे यदि 
उनका व्यवहार दोषरहित रहता है । 
उननी सववी शताव्दी के बंधानिक सुधार--उन्नीसवीं शताब्दी में ऐसे 

वहुत से वेबानिक परिवर्तत हुये जिनसे एक वास्तविक प्रजातन्त्र राज्य के स्था- 
पित होने में बड़ी सहायता मिली । इन परिवर्ततनों ने केनद्रीथ और स्थानीय 
दासन व विधान कार्य में प्रजातन्त्र के सिद्धान्तों को प्रचलित किया | इन परि- 
वर्तवों के मूल में कई कारगा थे पहला तो यह था कि फ्रांस की राज्य कऋत्ति 
ने साधारण यूरोपीय जनता के मस्तिष्कों में बड़ी उथल-पुथल कर दी । वे अब 
राजा और कुलीनों को बिलकुल दूसरी दृष्टि से देखने लगे श्रोर देश की सरकार 
व साधारण जनता के अधिकारों से सम्बन्धित एक नई विचार धारा में बहने 
लगे थे। स्वतन्त्रता, समावता और अश्रातुभाव के सिद्धान्तों का प्रचार सारे 
यूरोप में फेल चू का था, ओर यद्यपि सन्‌ १८१५ ई० की वियना की कांग्रेस ने 
राजाग्रों को फिर पदामीन कर वर्नेपो लियत की बनाई हुई व्यवस्था को तोड़ फोड़ 
कर फ्रांस की क्रान्ति के किये हमे पर पानी फेरने का प्रयत्न किया परन्तु सनू १ ८८८ई 
का उदार आन्दोलन (9८747 /४((0ए2४८7* ) इन्हीं सिद्धान्तों का प्रत्यक्ष 
परिगाम था। इंगलेण्ड मे यद्यपि राजनीतिज्ञों ने इन सिद्धान्तों के प्रचार को 
रोकने का प्रयत्न किया यर वे भी समझ गये कि ऋान्ति की लहर दब जाने के 

बाद दहासनपद्धते में सुधार करना ही होगा | दूसरे अ्रदारहवीं और उनसनीसवीं 
बताददी के श्रोद्योगिक विकास ने समाज का रूप ही बदल दिया थः। इस समय 

भी पालियामेण्ट में कलीन व्यवित या उनके ब्रतिनिधि ही सदस्य होते थे । मत 
दान का अधिकार वहुत थो डे लोगों को प्राप्त था आर पुराने नगरों के निवासी ही 

मत देने के अधिकारी होते थे | ब्योद्योगिक उन्‍तति के परिगामस्व॒रूप नये बढ़े 

बड़े औद्योगिक नगर बस गये थे जिनमें पुराने शहरों से या गाँवों से लोग आकर 

रहने लग गये थे इन नये नगरों के प्रतिनिधि पालियामेन्ट में व होतें थे 

दूसरी ओर उन स्वश्ासित नगरों (807008 75 ) को वहुत से प्रतिनिधि भेजने का 
र था जिनकी जनसंख्या नये नगरों में लोगों के चले जाने से बहुत घट गई थी 
कहीं कहीं तो बरनों (3870735) के मनोतित व्यक्ति ही प्रतिनिधि नियुक्त 

| किन्‍्हीं नगरां में कोई मतवारक ( ५०६८७) ने होता था पर फिर 
भी उसके प्रतिनिधि पुराने कानन के आधार पर पालियामेण्ट में बेठते थे । इसका 
परिणाम यह हुआ कि ये पौकिट (20८2४) और रोटडेन( 05६2४ ) नगर. 
बड़े प्रभावशाली बरू हुये थे पर बड़े-बड़े नगर जमे वकिसन्धम श्रादि बिना पब्रति- 
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| रह जाते थ । यह स्थिति अधिक समय तक ने रह सकती थी 


१०४ संध शासन का सिद्धान्त 


क्योकि इससे वे सथुद्धिशाली नगरो में असन्तोब बढ रहा था। तीसरे, उन्‍्तीसवी 
शताब्दी के दार्गनकों व राजनीतिज्ञ। ने जनता के सामते ने विचार प्रस्तुत कर 
दिये थे, जिससे ये लोग अपने सामाजिक अधिकारों के प्रति जागरूक हो गये थे । 
... सन्‌ १८३२ के सुधार--अठारबी जताव्दी के शर्त मे भी कुछ राज- 
तीतिज्ञो ने शासन पद्धति में सुधार करने का प्रयत्त किया पर वे सफल न हुये । 
परन्तु उन्‍्मीसवी शताब्दी में पुरानी पद्धति काम न दे सकती श्री । इसलिये १२ 
दिसम्बर सन्‌ १८३१ को लाई जोन रसेल (,076 ]077 &ए5४८!) 
ने तीसरा सुधार विधेयक (3][) प्रस्तुत किया, (सन्‌ १८5३१ ई० में दो 
विधेयक पास न हो पाये थे) यह विधेयक हाउस श्राफ कामन्‍्स में तीसरी बार 
२१ सितम्बर सन्‌ १८३२ को पढा गया । लाई स ने भी इसका विरोध करना 
उचित न समझा ओर जब राजा ने यह धमकी दी कि हाउस आफ' लाइस में 
नये व्हूग पीयरों (५४॥॥४ !?८८४४) को बना वार विधेयक के समर्थकों 
की संख्या बढा देगा तो इन लोगो ने उस विधेयक को पास कर दिया । इस 
अधिनियम (/॥८६) से तीन प्रमुख परिवर्तन हुये । पहला यह कि ५६ पोकेट 
ओर रोटेन बरो जिनमे अलग-ग्रलगय २००० से कम व्यक्ति निवास करते थे 
उनके अनिनिधित्व को समाप्त कर दिया । इन के १११ प्रतिनिधि हुआ करते 
थे। ये सब इस अधिनियम के द्वारा तोड़ दिये गये | दूसरे ३० बरो का एक-एक 
प्रतिनिधि तोद दिया गया । एक के दो प्रतिनिधि तोड़ दिये गये । इस प्रकार जो 
१४३ स्थान रिक्‍त हुओ उनको उते काउन्ठटियों और बरो मे बाट दिया गया जिनका 
कोई प्रतिनिधि पालियामेण्ट में न होता था या जिनका प्रतिनिधित्व जनसब्या 
के आधार पर अपर्याप्त था । दूसरा यह हैँ कि मताधिकार विस्तृत कर दिवय्रा 
गया । वे सब लोग जो १० पौण्ड प्रतिवर्ष किराया देते थे या जो ५० पौड प्रति 
वर्ष के देने वाले पट्देदार या आासामी थे उन सबको मताधिकार दे दिया- 
गया । तीसरा यह कि भ्रष्टाचार और बेईमानी को रोक के लिये निर्वाचन 
के नियम बना दिये गये । इस प्रकार सन्‌ १८६३२६० के पश्चात्‌ हाउस झाक 
कामन्स में पहले से अधिक जनता का प्रतिनिधित्व, होने लगा । 
सामाजिक सुवारों की मांग -परनतु १८३२ के सुधारों से उन लोगो 
को सन्‍्तोष न हुआ जो श्रमजीविया और सरश्घारण जनता के भ्रधिकारो की रक्षा 
करना चाहते थे। सर रोब्ट ओबैन (577 (०0९:८ (0फ८॥ै)) का चनाया 
हुआ एक आन्दोलन पहले से ही हो रहा था जिसमे कारखाने मे काम करने वाले व 
दूसरे श्रमजीवियों की दशा सुधारने की माग हो रही थी । यह एक अनाखीबात 
थी कि यह ग्रान्दोलन एक ऐसे व्यक्ति ने आरम्भ किया जो स्वत्र स्कोटैण्ड 
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में एक कपडे के कारखाने का स्वासी था। सर रोबर्ट श्रावन न इस पर जोर दिया 
कि राज्य क्षपजी वियो के प्रति अपना कर्तव्य यालन करे । उसने स्वयं ही इस ओर 
कदम उठाया ओर अपने कारखाने में से १० साल से नीची उम्र वाले काम करते 
हये बच्चों को हटा दिया, वयस्कों के लिये काम करने का समय कम करके निदिचत्‌ 
कर दिया, मजद्रो के लिये स्वास्थ्यवर्धक घर और प्रमोदोद्योतन बनवाये ओर 
उनकी प्रतिदित की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये सहकारी समितियाँ 
बनवाई। उसने दो पुस्तके लिखी और प्रकाशित की, एक “न्यू व्यू आफ सोसायटी ” 
(6 पिट्फ़ प6९फ् 0 502८2:४) सन्‌ १०१३ पे ओर दूसरी “एक 
बक आफ दी न्‍य मोरल बल्ड” (0 800 ० ६7० 'रिशज़ पर०वां 
ए/०:]0) सन्‌ १८३६-४४ ई० मे, इन पुस्तकों मे सामाजिक सुधार के सिद्धा- 
स्तो का विवेचन किया । सन्‌ १८३६ ई० मे “लन्दन वर्कमेन्स एसोसियेशन 
([.07400  ०+ंटएा९०"8 0.58002207 ) की स्थापना हुई जिसका 
कार्यक्रम उसके द्वारा निकाले हुये “पीपल्स चार्ट र” (2९०7/४'४ (०7४८१ ) 
में दिया हुआ था । 


चाटिस्ट आन्दो लन (70९ (9४/६८756 :४००८77८7६४)-उपर्युक्त 
चार्टर का उद्दे इय साधारण जनता के हितों का साधन करना था, इसीलियें उसका 
नाम पीपिल्स चार्टर श्र्थात्‌ जनसाधारण का अधिकार-पत्र पडा । इस अ्धिकार- 
पत्र को प्रकाशन करने वाली सभा ने सारे देश के श्रमिकों से इन शब्दों में 
अपने उद्देश्यों का स्पष्टीकरण किया--“यदि हम राजनीतिक अधिकारों की 
समानता के लिये लड रहे है तो इसका यह तात्पर्य नही है कि हम किसी अन्याय- 
पूर्ण कर को हटाना चाहते है या सम्पत्ति, शक्ति व प्रभाव को किसी दल के 
हाथ में दूसरों से छीन कर रखना चाहतेशहे । हम यह सब इसलिये करते हे 
जिससे हम अपने सामाजिक ,कष्टो के स्रोत को सुखाने में सफल हो और धीरे 
धीरे निवारण करते हुये हम अन्यायपूर्ण कानूनों के दण्ड से बच जाय ।” इस 
अधिकार-पत्र के अनुगामी अपने को “चाटिस्ट” कह कर पुकारते थे और उनका 
प्रान्दोलन “चार्टिस्ट आन्दोलन” के नाम से प्रसिद्ध है। इस चार्टर की मुख्य मांगें 
ये थी.---सब वयस्को को मताधिकार मित्रना चाहिये, पालियामेण्ट के सदस्यों 
का निर्वाचन प्रति वर्ष हो, निर्वाचन क्षेत्र समान माप के हो, गुप्त रीति से 
मतदान हो (जिससे मत देते समय धनी लोग छोटे लोगो पर शअ्रनुचित दवाव 
न डाल सके ), पालियामेट की सदस्यता के लिये कोई सम्पत्ति-सम्बन्धी योग्यता 
की आवश्पकता न हो और पालिगरामेण्ट के सदस्यो को वेतन मिले, जिससे 
निर्धन लोग भी निर्वाचन के लिये खडे हो सके और देश के शासन प्रबन्ध में 


कह 
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श्रच्छी तरह हाथ बटा सके । लिवरल (उदार पक्ष) ओर कन्जरवेटिव (रूढि- 


वादी पक्ष) दोनों पक्षों ने मिल कर इस आन्दोलन का विरोध किया और 
लतः वह कुछ वी फक्िजों मे ऋप 
फलत: वद्ठ कुछ ही दिलों में ठण्डा पढ़े गया । 


बा 5७ इ०ठ का डताय सथधार एक्‍चट--यदाप से टिऑत ग्रान्दोनन का 
तरत्तहा की अग्ातव न दखाडह़़ पद पर इसमे जिन मसंधारों की झांग की गई वे 


बहुत समस तक रोके ले जा सके । सव्‌ श्यरे२ के अधिनियम (ऐक्ट) से तत्का- 
लोन समस्यात्रों का समाधान ने हो सका । परिस्थिति उस समय बहुत बदल 
चुकी थी, उद्योग की वंरावबर उन्नति हो रही थी आर उपयोगिताबाद 
(6 7807870) की घूम थी जिसका सिद्धान्त यह था कि अधिक से 
ग्रधिक लोगों का अधिक से अधिक सख ही समाज का उत्ब्य हैँ । इस सब के 
परिगामस्वरूप सन्‌ १८६७ में द्वितीय सुधारनोक्ट पास हुआ । इससे पालियाप्मेंट 
ने मताधिकार को और विस्तृत कर दिया । नगर में झताभिकार 
(30+70प6॥ +87८752) उन सब लोगों को दें दिया गया जो मकान 
बना कर एक वर्ष तक नगर सें रहे हों और दरिद्र पापशाथ जो कर लगाया 
जाता था उसे चुकाया हो । वे लोग जो किराग्रेदार की तरह रहते थे उनको 
भी मताधिकार दिया गया यदि बे १० पाठ सकान का किराया देते थे । ग्यारह 
नगरों को मताधिकार से वंचित कर दिया गया और ३५ नगरों में प्रत्यक का 
प्रतिनिधित्व दो से घटा कर एक कर दिया गया | इस प्रकार जो स्थान खाली 
हुये वे बड़े तगरों को दे दिये गये । इस ऐक्ट से अल्प संख्यकों को भी कुछ प्रति- 
निच्ित्व मिल गया । 


सन १८८४ का मुधार-ऐक्ट--दूसरे सुधार ऐक्ट के चार वर्ष बाद 
सन्‌ १८७२ इ० में फिर ओर सुधारों के लिये आन्दोलल उठा । उदार पक्ष के 
लाग जो भव लिवरल कहलाने लगे थे मताधिकार को ओर बढ़ाने की माँग करने 
लगे । वे कहते थे कि निर्वाचन क्षेत्र बराबर माप के हों ओर पालियामेण्ट के 
सदस्यों को वेतन दिया जाय। ग्लेडस्टोच ((5त50002) उस समय 
प्रधान मन्त्री था। उससे सुधार करने की मांग स्वीकार करली और ६ दिसम्बर 
सन १८८४ ई० को ततीय सुधार ऐक्ट पस हो गया । इस ऐक्ट का सरकारी 
नाम “रिप्रजन्ट्युन प्रूफ, पीपस एक्ट, 2८८४ था। इस ऐे्ट से काउप्टी 
(जिला) में सी वही मताधिकार दे दिया गया जो सन्‌ १८६७ ई० के ऐक्ट 
से नगरों के लिये दिया गया था। इस ऐक्ट से गांव के श्रमजीवियों को भी 
मताधिकार मिल गया । इस ऐक्ट के पास होने से बीस लाख व्यक्तियों को 
मताधिकार मिला । 
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हा 


रीडिस्ट्रीव्यूशून आफ सोद्स शेकट श्य८४ (रि८तीडट 9०7 
07 3९४६३ 0८९ 8085) 
ग्रावश्यक समझा गया कि निर्वाचन-क्षेत्रों को फिर से बनाया जाय । इसके लिये 


मतवारकों को संख्या वढ़ गई तो यह 





सन्‌ १८८४ का रीडिस्ट्रीव्मशन आफ सीट्स एक्ट पास हुआ । इस ऐक्ट से पहले 
जो एक निर्वाचन क्षेत्र से दो प्रतिनिधि निर्वाचित होने की प्रथा थी वह तोड़ दी 
गयी और नये एक-प्रतिनिवि-निर्वाचन क्षेत्र बताये गये । परच्तु २२ नगर ग्रोर. 
आवसफोड व कंम्त्रिज के विश्वविद्यालय प्रत्येक दो प्रतिनिधि चुन सकते थे। 
इनको छोड़कर दसरे जो बह-प्रतिनिधिक तिबराचन क्षत्र थे उनको काट छांट 
कर एक-प्रतिनिधि-निर्वाचन क्षेत्रों मे वदल दिया गया। यद्यपि सन्‌ १८३६ 
का चाटिस्ट आन्दोलन दवा दिया गया था पर उसकी बहुत सी मांगे 
सन्‌ १८८५ ई० तक पूरी कर दी गईं । 

स्थानीय-शाससन से सथार--स्थानीय शासन में भी उन्नीसवीं शताव्दी 
कई सुवार हुये । उन्बीपवी शतादरी के प्रारम्भ तक स्थावीय शासन कुलीनों 
हाथ में था । लाड लेक्विनेग्ट ([.070 8.2८प८:2७०४7०४) को सलाह से 
जा कलीन घराने के व्यक्तियों को जिलों मे जान्ति और न्याय स्थापित करने 
हि 
ट 


है / पु 


नियुक्त करता था । सन्‌ १८३४५ ई० में एक म्पृनिसियल्ष कौरपोरेशन 
(/[प्रवाटा एव (07007980700 ८६८) पास हग्नमा जिससे इन 
न सत्ताशरों को हटा कर उनके स्थान पर मेचर (]/४००/), एल्डरमैन 
(27707) ओर कॉसिलस ((/0प70ट८ॉ[[078) को सारे अ्रधिकार 
सांप दिये । सन्‌ १ ८८८ में लोकत्र गवर्वमेग्ट ऐक्टेड ([.टछ 00एटड-0- 
7727070 23८5) पास हुआ । इस एक्ट से जिलों में पुरानी स्थानीय शासन- 
पद्धति ताड दी गई और उसके स्थान पर लोक विवाजचित जिला संस्थायें बना 
दी गई । इस ऐक्ट का प्रसमख उहंश्य यही था कि जो नगर-शासन्‌-पद्धति ग्रात्म- 
शासित नगरों (8070प879) में ही पहले प्रचलित थी बही पद्धति ज़िलों 
मे भी प्रचलित कर दा जाप | प्रत्येक जिले की संस्था एक कौरपोरेशन बना 
दी गईं | सन्‌ १८९४ ई० के लोकल गवर्बमग्ट एक्ट [[.0८वाँ (उ0एटव- 
7८06 2320) ने प्रत्यक एडमिनिस्ट्रेटिव काउण्टी (3 तफ्ञांता5इ०पए2 
(0प्5८9) को वागरिक और ग्राम्प छोटे जिलों में बांद दिया । इन ऐक्टों 
से जा स्थानीय शासन का रूप निश्चित हुआ वह बिता अधिक हेर फेर के 
अभी तक चला आ रहा है | 


० “न था! 


करू 
( 


१्०्८ प्रमुख देशों की शासन प्रणशालिया 


बीसवीं शताब्दी के सुधर--सन्‌ १६१० ई० मे हाउस श्राफ कामन्स 
ओर हाउस श्राफ लाई स में जो मतभेद हप्ना उससे व प्रथम महायुद्ध ( १६१४-१८) 
के फलस्वरूप ग्रजातन्त्र की बढती हुई ८हर से जो वधानिक सुधार हुये उनका 
विस्तृत विवरण आग जहां व्यवस्थापिका सभाश्रो आर स्थानीय जझासन के 
सम्बन्ध में लिखा गया 5, किया जायग। । 


न्याय-पर्धा, का सुधघार-पूर्व अध्याप यह बललाया जा चुका है 
कि हनरी प्रथम के गयय से इगलण्ड मे स्याय वद्धति का किस प्रकार विकास 
हुआ । पर यह रपप्ट हू कि इस विकास मे कोई क्रम न 4 । फात विभिन्‍त प्रकार 
के मृकदमों के लिये पृथक पृथक स्यायालय स्थाथित कर हिये गये थ | सन्‌ १८७३ 
ई० भे पालियामेण्ट ने सुप्रीम काई ग्राफ़ ज्यूईकेचर (5पा072700९ 
(-0प्रा६ 0 वप्रवापषपा ०) ऐवट पास क्या जिससे न्यायपालिका का 
पुनर्नगठन हुआ । सबसे ऊपर एक सर्वोच्च न्यायालय बनाया गया । क्वीन्स 
बच ((2प८८7४ 367८१) का न्यायालय, कोमन प्नीज ((07707 
?]४४७), एक्सचकर (#हट०तप९०३), चासरी ((०४7०2॥४9७), एड- 
मिरलटी (3077779709) शोर प्रोबेट व डाइबोर्यस ([%05900 70वें 
[)707८७) के न्यायालय जो अ्रब लक स्वतन्त्र थे प्रव सर्वोच्च न्यायालय के 
अग बना दिये गये श्रोर एक नया पुनविचार करने वाला न्यायालय भी बना दिया 
गया । कानून सम्बन्धी व साधारण न्याय (8.0पा८०) वाले दोनों तरह के 
मुकदम एक ही न्यायालय में सुने जाने लगे । 


पाठ्य पुस्तके 


लगभग इंगलेण्ड के इतिहास की प्रत्येक पुस्तक अंगरेजी शासन विधान 
के विकास का वर्गान करती है और उसमे सम्राट, मन्त्रिमण्डल, विधान मंडल 
रथानीय शासन और न्यायपालिका आदि का उल्लेख रहता ही ह । फिर भी 
निम्नलिखित पुस्तकों का अध्ययन लाभदायक सिद्ध होगा । 


0 त9705, (5. 3.--(:070576६प८07 वा [75९07ए7 ०07 
ऋ्राहइ!बा7व (934 फऋतादधा०09)-: 
>59282९१0४, ४५ --#ए0|[प४707 ० 7०४४ 770८7१४ 
(7088, 0. .,.--8807%0 5077 ० ऑाईडशात॑ बाते 
(एटा उि्ाधधाए- 


अंग्रेज़ी शामन-यि [ विकास की 


ाटछए, 3, ४.०7 ह8& 5 ॥ण छा (7९ (07057फ07 
(3959 ऊवाशणा ॥ 

(०६970, #, ४७४,--(०)]ड:ए60708/ 85707ए 0# 
ठाणे 

ठता/9 रपट, की. (,--आ शज27:83 ० #वा8ा580 


हम जे 


(07500ए7707095 57505 
एजीविाय, है... #,.--7॥2 2ए 3 पटा07 07 ए7क्‍9770277. 
7 प्रतधद्ातजिडिवाए, ७. ४  >ख्याछ 50 (०ण57#प70707037 


रख 
[43६07% (2 


६07ए (2 ४०05,, 49358. 
७0760 7 


(#&3 


हा 


ए 


98,.-्ीडाए/ए छा #ग85॥8॥70 228%077206 

2038: 5 

प्जशन 828 706९94, 4. 0.--+॥8॥5/0 
("णा5डधपद00 2 50977 (७६०७ €०) 

[9907 +4,.--( 48870 ाओएँं (ज>ै0ए770 ० +083870 
(07506प60॥ (2 7075,, [890) 

(४३807027, ९ (3 “7]]50687% 00 88 75607ए9 0 +2 

#0प्र5६ 65 (0॥%0758, 4547-64॥ (92-) 
ए५ए/त६९ 0 8-50 6 शैवंटा38 0 ४0९ 9708॥57 


(_075६प्द0॥ (7०:5५ 


है ) 


शाध्याशा थू 
>> क 


0 
जा को विश लक्षश 
वर्ग के जा शासन “विधान के विशष लक्षशा[ 
बेधानिक सिद्धान्यन ओर उसके भिन्‍न भिन्‍न आकार केवल अ्रव्यदत 
वद्धिकी कीड़ा भूमि नहीं है । वे एक ऐसे साधन हैं जा किस्ही निश्चित 


गन दर बन ५ अ हि दिल क हा कक घ श्र क नी अल 5 6 तन जिननक+ 
उ्द्दं की पूति के लिय काम मे बात्र जात हूं श्रोर उस झभिश्वाय 
5 


। सिद्धि के श्रवकृूल ही उनका रूप निर्धारित किया जाता है । जिस 
उदार भावना की अभिव्यक्तित सब से प्रथम लॉक ने को, उसको ही 
संम्थात्मक अभिव्यंजना इंगलेण्ड के ढाई सौ वर्ष पुराने राज्य के 
रूप हुई ।' (पूछ० जे० लास्‍्की) 


| 


हमारे बासन विधान का सार विधि 0०) ) हें जिसका 
आदर किया जाता है श्रीर जो लाग किया जाता हैं। हमारे देश के 
विधि-निर्वन्ध आर न्यायालय व पालिसामं ण्ट का सर्वोच्चि व्यायालय 
इन सब के विकास का क्षय मध्ययगीन अंगरेजी राजाओं शोर उनके 


पत्यों को हे ।' (जी० एम० ट्रेविलियन) 
पिछले अध्याय म॑ जो अंगरेजी शासन विधान का संक्षिप्त इतिहास वर्गान 


कया गया टू उससे यह भली भांति प्रकट है कि अंगरेजी शासन विधान की 


पट 


प्रमुख विशेषता यह हूँ कि उसका ऋमिक विकास हुम्ना है । इंगलैएड के दतिदास 
मं किसी समय भी यह दिखाई यहीं पदता.कि वहां के निवासियों थे कोई बड़ा 


रिवर्तेव सहसा हो कर डाला हा आर राजन तिक पद्धात और संस्थाओं को विल्क 


तये सिरे से प्रारस्भ किया या संगठित किया हो । क्रैमबैल के समय में जो थोड़े 
समय के लिये गृहयुद्ध के फलस्वरूप कौमनवैल्थ की नवनिता सही बे उपय कक्‍त 
नियम का केवल श्रपवाद ही कहा जा सकता है.। कई शताब्दियों के इस लम्बे 
क्रसिक विकास में प्रत्येक परिस्थिति अपना निजी प्रभाव राजकोय संस्थाओं 
पर छोड़ गई । इसलिये अंगरेजी शासन-विधान का चित्र उस भवन के चित्र 
से भिन्‍त दिखाई पड़ेगा जिसको पूर्व कल्यित अभिव्राय से विचारपूर्वक किसी 
एक शिल्पी ढंग पर वनाया गया हो | यह तो उस पुरानी गढ़ी के समाव है जिंसमे 
प्रत्येक आने दाली पीढ़ी ने अपनी अपनी झ्रावश्यक्रता के अनुसार कोई भीत या 
बुर्जे जोड़ दिया हो और इस वात का ध्यान न रकखा हो कि ऐसा करने से भवन 


अंगरजी शासन-विधान के वि लक्षण ५१११५ 


की सुडौलता बवती या विगड़ती है। इसलिये राजनीति-विज्ञान के विद्यार्थी 
की अंगरेजी विधान को एक स्थान पर पाने की अभिलापा पूरी न हो ती श्र 
की कोई बात नहीं । 


प्र 


* ५ /#५ हा चक- ख्् ज्‌ क्र ल हा रस ८ लि िक 
अंगरेजी शासन-विधान एक लेख्य नहीं--ग्राजकल ध्राय: सभी राष्ट्रों 

में कोई एक लेख्य होता है जिसमें उस राण्ण के दासन-सम्वन्धी मख्य सख्य सिद्धांत 
लिखे रहते हैं । उदाहरणार्थ, संयक्त राप्ट का शासब-विधान उस एक लेख्य में 
पाया जाता हैं जो फिलाइलफियां के अभिसम न 
गाया जाता है फिलाडेलफिया भिसमय ((+00 ए८7४03 ) मे 
गा 


रै 
रे 


४48 | 


५ श्र श्र पर जि सपना दी नि शलल श 5 
तेयार हुआ ओर जिसको उपराज्यों दे स्वीकार कर लिया था। इस लेख्य 


थोड़े से संशोवन जो बाद में हुये, जोड़ने से गासव-विधान का पूरा चित्र हमारे 


सामने आरा जाता हैँ । सन्‌ १८६७५ ई० के तीन आर्गेतिक विधियों ((0:89/८ 
8,89%38) में फ्रान्स के शासन-विधान की रूपरेखा देखदये को मिल सकती ह 





पर अंगरेज़ी शासन-विधान किसी एक लेख्य या पालियामेण्ट से बनाये हुये कानून 
से नहीं जावा जा सकता, इसका परिचय पाने के लिये हमको उब सब सिद्धान्तों 
की जानकारी करनी पड़ेगी जो सनू १२१४५ ई० के मैग्ना कार्टा (१४४78 


(8708) से लेकर सन १६३६ ई० के राज्य त्याग ऐकक्‍्ट तक पालियामेण्ट 


से बनाये हैं । परन्त यदि विधान के व 
गिनती की जाय तो वे ये है :--- 


, *0॥/ 
+ १) 


बड़ सिद्धास्तों वाले प्रमुख कादूनों की हू 


मेंग्ना काटा (/०809 (५०४८० +25 )--इससे राजा के अप: 
कम कर दिये गये क्योंकि इसके द्वारा वेरनों और पादरियों के कछ अधि 
सुरक्षित हो गये, कर लगाने पर सम्मति प्रकट करने के लिये एक राष्ट्रीय 
परिषद्‌ (२०७६0747 (/0ए7टा!) का बुलाया जाना आवश्यक कर दिया 
ओर इससे २५ वेरनों की एक परिषद्‌ बना दी गई जिसका काम यह था कि वह 
यह देखभाल करे कि इस चार्टर (१४४79 (73769) की शर्तों को क्रियात्मक 
रूप दिया जाय । 


पिटीशन आफ राइट्स (?८६ांध०० ० 8903, 4628)-.इसके 
द्वारा मग्ता कार्टा से प्रदत्त अधिकारों की पुतः घोषणा की गई। पालियामेण्ट 
की सम्मति के बिना स्वेच्छा से राजा जो कर लेता था, उस अधिकार को समाप्त 
हर दिया और बिना परीक्षा व विचार किये और कारण समभाये किसी व्यक्ति 
को बन्दी बनाने के राजा के अधिकार को अस्वीक्ृृत कर दिया । 


११२ प्रमुख देशों वी शासन प्रगालिया 


हि] 


हेबियस कोपंस ऐक्ट (4७९३४ (207908 0८४, 679) -. 
इससे व्यक्तिगत स्वतन्त्रता दंत रक्षा हुई । यद्य।पे बयक्तिक स्वतन्त्रता का अधिकार 
बहुत प्राचीन समय से मान्य था पर उसकी प्राप्ति के उपाय दोपपूर्ण व अपर्याप्त 
थे। इस ऐवट ने उन सव असुविधाओ। व दोयों को दूर कर दिया श्रोर लोगों को 
एक ऐसे महस्वपूर्ण अधिकार का लाभ कराया जो दूसरे देशों मे स्व4 शासन- 
विधान में उब्लि।खत रहता हे । 


बिल आफ राइट्स (ण/र] 0 रिप्ट7:5, 4689)-यह ग्लोरियस 
रिवोल्यूजन ((3]0770038 रि०८ए०प८707) का परिणाम था। मेकाले के 
कथनानुसार इस क्रान्ति ने अन्तिम वार इस प्रह्न का निबटारा कर दिया कि 
लोकतत्व जो अगरेजी राजकीय जीवन में फिट्जवाल्टर और डि मौन्‍्टफोड के 
समय में उत्पन्न हुआ, राजतत्व से दब जायगा या उसको धीरे धीरे बढने की 
स्वतस्त्रता मिलेगी जिससे वह प्रवल हो कर सब पर अपना प्रभुत्व करने के योग्य 
हो जाय | मेकाले ने आगे चल कर कहा कि यद्यपि बिल प्राफ राइट्स ने कोई 
ऐसा कानूव तहीं बनाया जो पहले ने था पर उसमे उन सब अच्छे कातूनों का 
अकुर था जो पिछली डेढ़ शताब्दी मे पास हो चुके थे, या जो अच्छे कानून भविष्य 
मे समाज की उत्नति व कल्याण के लिपे प्रावव्यक समझे जाये ओर जिनसे जन- 
मत सन्॒ष्ट होता हो । ह 


दी ऐक्ट आफ सेटिलमेंट([]९ 3८०६ 0६ 8$०६६४४४८०८, 70)- 
यह वास्तव मे राजा और प्रजा के बीच एक प्रकार का प्रारम्भिक ठेका था क्योकि 
इसने राजा के देवी अधिकार को प्रमान्य ठहरा दिया और पालियामेण्ट के इस 
अधिकार को मान्य कर दिया कि वह राज्यसिहासन पर ब॑ ठाने के लिये उत्तरा- 
घिकारी का निर्णोय करे । 


दी ऐक्ट आफ यू नेयन (७ 2८८ 6 एथाठा !707)--झइस 
ऐक्ट से इगलेण्ड और स्कौटलैण्ड को मिला कर यूनाइटेड किगडम आफ ग्रेट 
ब्रिटेन (777९९ ट्कइव०छ७ 06 57९४४ ठिप६०7) की स्थापना 
की गई । 

दी ऐक्ट आफ यूनियन विद्‌ आयलेंड (४९ 3८६ ०६ फ्र॑ं०० 
रा।7 7727४706, 4800)---इस ऐक्ट से आयरलैण्ड को इगलैण्ड से 
. नियमित रूप से सथुकत कर दिया गया जिसमे पालियामेण्ट के संगठन मे कुछ 
परिवर्तन हुआ । ' 


न 
4 


प्रग्नेजी शासन-विधान के लिगेष लक्षश श्श्डे 


दो पट . का प्रजा 92! हक & गा 5 45 दु |! न (४०५७) कह अयक 

दे रफाम्स छद्टस ([(506 ९ई07ए5 0८608 ० 65:, 450४: 

जाप मै ७ हु लत ।। हल कद ८ कला हिल अल के हे कान के जकत को डिपीरिरे है 2०००» न्न्ाता ऑल 2 सता भी अन्‍ममकान अकलमानऊ जा 'पबक 

30808<क 75 655) > इनसे सताधिकार वस्तत हुआ जिससे हाउस झा 
् 2) | ते 


कापमन्म दास्तुव गा तल प्रा शान ति। 4 खा वल 
कामन्स दासतव हे लाक जतदाबनाधब सभा बला | 


ध 





] 5 चर है ७2७. (2 () वि नर: जे लत 2 ः क की जा अमल लक समता नल 9 
0८०, ]609+ ब्वादवे 492 इन स्थान[य चहदाखला असम 54 


ति न >ञाताय स्न्न्क्ण पु जता ल्ज 5 डर 5 ये पका ह हक ७०० वन + बह 
स्थापना व उन्तति हुई क्योंकि इससे उन द्राचीव शासन हंस्वाओं का एुन- 


कि क 


में स्थानीय स्वावत्त बासन की एक निश्चित पद्धति का प्रचार हुआ । 


22. >र हे ५ ५ ५ ७०५४) 

दी जुडीकेचर एक्टस ((76 परव[ट्व/एए४ 2.८65 ० 873 
675, 4876 ४04 0694 )--इवसे न्यायपालिका का पुतरसंयठन हुग्ना व 
स्यायक्षेत्र में जो अन्धाव्षुत्धी चलती था रही यो उसके स्थाव पर एक अश्रच्छी 


यवस्था स्थापित हो गई । 


(रे ५ जि चु 
पारालयामट पकट (॥॥6 दादा 0८ 07 /9०]7)+-- 
श् से हाउस झाफ लाई से के झविकार कम कर दिये गे हैक अं 53043 
इस ऐवट से द्वाउस छाफ लाई स के अधिकार कन कर दिये गय जिससे हाउस 
१ हर दर गृ ब्द 

साफ कारच्य हा सब अस्त सदन दस बयां | 
झ्रंगरेजी बामम-विधास के सिद्धान्तों के नि 20 20 
खंगरजा दशासन-न-ावबान का सद्धान्तर के पररचाय अधानआना 


नए प्र। कि जिफ सा न, पर 2 
भ्जू श् न्‍भ 80 ७4% पट का 50- पदक 65 हक है". अर ा है#- ४ छटय कु के तक असम पु हट मद 0 पं शा न्न्बक कण “पता + 
(3८६5) प्रमुख अधिनियरमों का ही वर्गाव ऊपश किया जया है! इस 


नल प्रदा' जाता न पार्ता दवा नम्प्् ला 
गान से विधान का सोटा स्वरूप समझा में आ जाता हें । परस्तु स्वत विधान 


क श्ब्ट् द&. ही कम लत वि 2380 ला अल शत लि पा गन 
अध्ययन करन बाल बद्याथा का इनस हा काम नहां चल सकता। इस एू 
5 आाफिया कक 26 अल ल+ का 55 लक प्ाचित लोप्ड। नजर 
तरह हृदसगल करने के लय उस पालयासट के शआाभलब्धा [ २०७८07/५8 ) 
प्रीण छा डी अत. ञ्र शनि खिताता व 5 2 कल दल ०-5 
आर खनक छोट आधानयनया का छानवान करना पड़ना । जगा मार्ट 


()५/४777060) ने कहा है “शासन विधान की निर्वाकता और श्रस्पप्टता को देख 


हर का ओर 
विदेशी लोग #&रात भी रहते हैं शोर प्रदंसा भी करते हैं। स्थान स्थान पर 
के क लेखों वी ८. कती है पर फिर # 
उनको प्रमाग्णिक लेखों की ग्रनपस्थिति खटकती है पर किर भी वे अपने सरल स्व 
कारण अंगरेजी 5 0 या पा आप 5 दि 
के कारण अंगरेजी पद्धति की उपयोगिता को देखने और उसका समर्थन करने 
सम-विधान के बनाने में अंगरेज़ों ने अपने गले 
से नहीं चकते ।” शासम-विधान के वनाने में अंगरेज़ों ने अपने परम्परागत स्व 
्े 
हे 


भाव का परित्याग नहीं किया है और कभी भी ऐसा परिवतेन करने का साहस 


व 


११४ प्रमख देशों की गासन प्रगालियां 


नहीं किया जि नका अपनी परानी संब्या ओर पॉरियाटी से सम्बन्ध टट 
जाता हो | प्रत्येक आगे श्राने वाली परिस्थिति ई उन्होंने केवल उतना दी परि- 


ल्‍ 


वर्तत करना टीक सभका जितने से नई वारास्थति का सफलतापुवक सामता किया 
जा सक्रे । इस लक्षगा को वोव्मी (80प79) ने इन झवब्दों में बड़ी भली 


“अंग्रेजों ने अपने शासन-विधान के शिन्‍त मिन्‍न भागों को बढ़ीं छाड़ दिया 


जहाँ इतिहास की लहर ने उन्हें लाकर डाल दिया । उन्होंने इस बात का प्रयत्न 


जप 


नहीं किया कि इच टुकड़ों को एक स्थानपर इकट्ठा कर लिया जाय था उनका 
वर्गीकरण किया जाय और यदि कभी कभी दिखाई पड़े तो उसे पूरा कर लिया 
जाय । मूल लेखों के अन्वेयकों व परीक्षकों को इस विखरे हुए संविधान म॑ कोई 
सहारा नहीं मिलता । जो आलोचक भूलों की ओर उंगली उठाने के लिये व्यग्र 
रे प्त सामश्री मिल सकती हैं, व जो सिद्धान्त विरोधी नियमों को 
7, उन्हें भी अपनी उत्पुकता 


जा हि न च्र साला है | हस्त ५ 
पर करन का इध विधान से दर अबसग प्राप्त हा सकता हैं । इच्हां भला व 


रे 


च्प 


के लि: उत्सुक हों उन्हें भी कोई भय न 


विरोधों ये सुखमयी अ्रमस्वद्धता, उपयोगी अरशंगनियाँ रक्षा बारने वाले विरोध 
पुरक्षित रख जा सकते है । उसका मानव संम्यात्रों में सुरक्षित रहना भी अर 
तुक नहीं है क्योंकि प्रथम तो वे प्रकृति में ही वर्तमान हें, इसके अतिरिक्त इनके 
होने से सामाजिक शक्तियों को क्रियात्मक होने का पूरा अवसर प्राप्त होने के 
साथ हो साथ अपनी मर्यादा को उल्लंघन करने का साहस नहीं होता, ते उन्हें 
यह अवसर सिलता हैं कि सारे सामाजिक मन्दिर की नींव हिला दें। अंगरेज़ों 
| अपने संवेधानिक लेखों को वखेर कर जो यह लाभ प्राप्त किया है उस पर 
उन्हें अभिमान है और वे सतर्क रहे हैँ कि संविधान को एक स्थान पर एकत्रित 
व सुसम्बद्ध कर इस लाभ को खो ते दिया जाय । 


आलाखत सावधान--यहो निर्वाकृुता और श्रस्पण्टता व संविधान के 
दूर दूर बिखरे हुये टुकड़ों का होता, अंगरेजी शासन विधान को अलिखित संवि- 
धान का लक्षण प्रदान करता है । झगरेजडी आासन-विधान के अलिखित कहे जाने 
का अभिपष्राय यह है कि संविज्ञान किसी एक अधिलियरस या लेख्य में वहीं सिल 
सकता। इसके भ्रतिरिक्त सब अ्िनियरों का जोड़ कर रखते से भी इस संवि- 
धान का पूृगा रूप नहीं जाना जा सकता क्योंकि बहत सी वैधानिक वातें अ्रंगरेजी 
राजकीय समाज की परिपादी, रीति-रिबाजों आदि में निहित हे ! 


5 


यह प्ररइन उठता हैं कि इन अंगरेज़ी समाज की रीति-रिवाजों का क्‍या 
महत्व हूं ? इस प्रशव का उत्तर यों दिया जा सकत है । इंगलैण्ड में नियमबद्ध 


अंग्रेज़ी शासन-विधान के विशेष लक्षण श्श्श्‌ 


कानन और बंधानिक-व्यवहार में वहत शअ्रन्तर हैँ, जिन विधि निर्वन्यों में 


दिये हये सिद्धात्तों के श्रनसार शासन विधान का ऊंचा भवन बन कर तेयार 
हुआ है, उनसे बहुत कुछ हुट कर शासन पद्धति कार्यहूप होती है । पालियामेण्ट 
के विधि-निर्य॑न्धों से वबहकने का उत्तरदायित्व इन्हीं रीति-रिवाजों को इन 
संवबानिक रीति-रिवाजों या प्रथाओं का अर्थ क्या है ? प्रयाये नियम तो हूँ पर 
वे कानून का निवन्ध नहीं हं जो किसी देश के शासव-विधान के अंग हुआ करते 
हैं । ग्राचण डायसी ने इन प्रथाश्रों की इस प्रकार परिभाषा की हे- ये वे. 


सिद्धान्त या व्यावहारिक नियम हैं जो यद्यपि राजा, मन्त्रियों ओर दूसरे शासन 
पदाचिकारियों के कार्यों का नियंत्रण करते हैं पर वास्तव में वे कानून नहीं हूं । 
इस परिभाषा को स्पष्ट करने के लिये वह इन प्रथाश्रों के उदाहरण भी उप- 
स्थित करता है । पहला यह कि राजा पालियामेंण्ट के दोनों भवनों से पास किये 
हु लू को स्वीकार करने पर बाध्य हे, उसे वह अस्वीकृत नहीं कर सकता । 
दूसरा “हाउस आफ कामन्स के विश्वासपात्र न रहने पर मन्त्रियों को पदत्याग 
कर देना चाहिये | पहले उदाहरण से यह स्पष्ट हैँ कि किस प्रकार कानून से 
मान्य राजा की विधायिनी शक्ति (॥,€83 460ए2 70एछ८7) व्यवहार में 
उससे छीन ली गई है | दूशर उदाहरण से यह प्रकट है कि यद्यपि संवैधानिक 
नियम के अनुसार राजा ही मन्त्रियों की स्वेच्छा से नियुक्ति करता हैँ पर वे 
वास्तव में हाउस झाफ कामन्स को उत्तरदायी हैं, जिसका व्यवहार में मतलब 
यह हुआ कि राजा उन्हीं व्यक्तियों को मन्त्री चुत सकता है जो कामन्स के 
विद्वासपात्र हें । 


श्र 


इस प्रकार संत्रधानिक प्रथायें इंगलेण्ड में वड़ा महत्व रखती हं। इन 
प्रथाओं व कानूनों में केवल अन्तर यही है कि कानून लिखित हैं और ब्रथायें 
अलिखित । इंगलेण्ड में संबंधानिक सम्बन्धों में प्रमुख सम्बन्ध प्रथाओ्रों से 
ही मर्यादित हैं श्रोर इनके कारण कानून का रूप ही बदल जाता है । 


संविधान का लचीलापन->- ग्रलिखित होने से और इसके व्यवहारश्प 
होने में प्रयाश्रों का बड़ा महत्व रहने के करग, अंगरेजी शासन-विधान बड़ 
लचीला है । वेस तो सभी एकात्मक ( 7४97६४79) शासन-विधान लचीले 
हांते हें श्रथात्‌ साधारण कानून की तरह से उतरे परिवतेत वे संशोवत्‌ हो जाता 
है परन्तु इंगलैण्ड का शासन-विधान जो मृलत: एकात्मक है, संसार के वर्तमान 
शासन संविधानों में सबसे श्रधिक लचीला हैं, यह लचीलापव इसवात में नहीं 
है कि वह साथारण प्रणाली के द्वारा बदला जा सकता है बरन यह लचीलापन 
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अंग्रेज़ी शासन-विधान के विद्येप लक्षण 402, 
प्रणाली वास्तव में संसदात्मक कार्यपालिका या सरकार की सकलता के लिये 
नितान्‍त अवध्यक हैँ । पिछले अब्याय में यह वर्णान हो चका हे कि इंगलेग्ड थे 
विभिन्‍त राजवीतिक दलों का शआ्राविर्भाव किस प्रकार क्मड्ण। 


अंगरजी शासन विवान के विद्यार्थी को यह स्पष्ट हो जायगा कि विधान 
में बिना राजनैतिक वल्षों के बसे संसदात्मक सरकार का बनना ग्रसम्भव है । 
 अंगरेज़ी शासन विधान इस प्रक्रार एक विकसित पक्ष प्रगाली पर 
आधारित है | इंगलेण्ड में साधारण निर्वाचन के समय प्रारम्भ होते वाला राज- 
लिक संधर्ग अ्रमरीका के समान निर्वाचन के वाद समाप्त नहीं हो जाता । यह 
लड़ाई पालियामण्ट के भीतर जारी रहती है जहां लगभग प्रत्येक प्रइत पर 
आाट की सरकार व्‌ सम्राट का विरोबी दल वद्धिहपी तलवारों से लड़ते ६ 
और अयवी अपनी वात पत्रक्री करने का प्रयत्व करते हैं | कार्यपालिका के ऊपर 
संसद्‌ के नियन्त्रगा का मूलमन्त्र ही यही है कि संसद्‌ में सुसंगठित वे अनृणा सित 
राजनीतिक पक्ष हों । 
संसदात्मक कार्यका रिणगी के सफल-कार्य होते के लिये दो और, केवल दो 

ही पक्ष आवश्यक हैं । इंगलेण्ड में बहुत समय तक उदार और अनुदार अथवा 
रूढ़िवादी दो ही पक्ष थे। पर बाद में सामाजिक और राजनीतिक छोटे छोटे 
भेंदों के कारण ही दूसरे दल बत गये । ये नये दल रैडिकल (२००॥८७!७), 
होम रूजवे ([3702 रिपा०॥३), यूनियनिस्ट (707555), लेबराइट्स 
(4 ,900फ07023) और कम्यूनिस्ट ((0फक्लाआऋप7855) नामों से प्रसिद्ध 
थे। पर इस समय तीन राजनीतिक दल हैं जो श्रच्छी तरह संगठित हें, जिनके 
प्रतिनिधियों की पालियमिण्ट सें अच्छी संख्या है और जिनका सिद्िचित राज- 
नी तेक कार्यक्रत हेँ।ग्रे तीव राजनीतिक दल, अनुदार अयवा झूढ़िवादी 
((00527ए०8८7ए००2), उदार ([49678) और श्रम ([.9906प7) हें । 
हम यहाँ उन सिद्धान्तों की व्याख्या करेंगे जित पर इन तीनों पक्षों का संगठन 
हुआ है और जिनके कारण यह एक दूसरे से भिन्‍न हैं । 


अनुदार पक्ष ((07527ए8४ए2 870 ए )--कुछ समय पहले 
इंगलेण्ड में अनतदार दल की संख्या सव से अधिक थी। “कन्जरेटिज़्म के सार- 
भूत तत्व उन संस्थाओं म॑ मिलेंगे जिनका यह समर्थन करती है या इसके प्रगति- 
सम्बन्धी दृष्टिकोण से । सामाजिक संस्थाग्रों में कन्जरवेटिव पक्ष वाले लोग राजा 
राष्ट्रीय एकता, ईवाई-अर्व-पंंव ((४०४८०), एक शबविेतशाली शासक-वर्ग 
और वैयक्तिक सम्पत्ति की राज्य के हत्तक्षेय से स्वतन्त्रता इन सब वातों के 


99८ प्रमख देशों की आसन प्रग्गालि 


समर्थक हैं ।” % अनदार पक्ष के लोग यदि पालियामेण्ट से अधिक नहीं तो कम 
से कम उसके समान ही राजा को राष्ट्र व साम्राज्य की एकता का प्रतीक सम- 


भनते हैं । राजा के प्रति उनकी भब्िति ओर उनका प्रेम ईश्वर-भक्तित से कुछ ही 


कम होगा । वे राष्ट्र भावना से पूरी तरह अभिप्रेत रहते हें और दूसरे राप्ट या 


श्ः न द््व पता गा ्ञः धनी 4 की ४2६ प्र सेट क्र ् का 
वर्ग को विलकुल अविश्वास भरी दाप्ट से देखते हें । इस पक्ष के लोगों का 


बदवास हे कि उसकी जाति सब जातियां में श्षेप्ट है । यहां तक ६: मे मित्र- 
शप्टों की जातियों को भी वह् झपन बराबर स्थान नहीं देने । उन्हें अपनी 


[ 
राजकीय गसंस्थारों वे परम्पगाओं की विशिप्टवा पर थी बहा विव्यास श्रार गये 


हद पर ए जा न रा 5 कर धरा ण् टव्व जा | सर ० * हा ४. 82 
है। उनकी धारणगा कह कि उनकी जाति को ईव्वर ने दसने लोगों को उनकी 


छा के विरुद्ध भी सभ्य बतने के लिये भेजा है। वे अरतसे इस काय को सम्वा- 
दित करने म॑ हिसा व राक्षसी क्रसता का भी उपयोग करने से नहीं हिलकले । 
देश की रक्षा श्रोर उसको महान बनादे वाली बातों को प्रणंसा द्वारा ऊंचा उठाने 
में उनकी यह रास्ट्रीयआवना व्यक्त हुमा करती हैं । सहान बनाने से उनका 
अभिप्राय राष्ट्र समृद्धि ओर साप्ररिक शक्ति को बढ़ादे से ही होता हें ने कि 
आत्मोस्तति से * “४ साम्राज्य तो इनका जीवन # क्योंकि साझ्ाज्य से जाति 
की उस सासश्य का निदण होता है जिससे बढ़ दूसरों पर अगनी प्रभता बढ़ाने 
में सफल होती है श्रोर इस सफलता को व भारी आध्यात्मिक उन्नति का पर्या- 
यवाची समझते हैं ४! 
इन सब वातों से स्पाट ढ़ कि कन्जरवेटिव दल के लोग बंदेशिक नीति 
एक दृढ़ ओर सतत्‌ बढ़ने वाल संम्राज्य के समथक हैं ओर बिटिण साम्राज्य 
आधीन गराष्टों की स्वतन्त्रता के वियोधी हें । 


रन 


मे 
के 


कक ] | ग 


अनुदार पक्ष ओर ईसाई घर्म-संघ--ये लोग हमेशा से एंगबैण्ड के 
राष्ट्रीय ईसाई धर्म-मंबर के भवत रहे है, क्योंकि यह संघ प्रारम्भ से ही एक रूढ़ि- 
वादी संस्था रही हे । टोरियों (जो कत्जर्वेटिव लोगों के पूर्वगामी थे) की तो 
ग्रावाज ही यह थी--“यदि विशप नहीं तो राजा नहीं । ये संब के श्रासन को 
ऊंचा रखते के लिय सत्रहवीं शताब्दी से राजनतिक लड़ाउयां भी लड़ चके थे | 
सुदार पक्ष आर समाज--सामाजिक ल्षत्र में इस पक्ष के लोग सदा से 

एक शासक-वर्ग के होते के समथंक रहे हें । उनको घारणा यह है कि कुछ व्यक्ति 


ऐसे होते हें कि जो इतने कुशल हैँ कि उन्हें बिना लोकेच्छा का सहारा लिये गासन 


» फाइनर--थ्योरी एण्ड प्रेक्टिस ग्राफ माहने गवर्नमण्ट, पृ० ५१६ । 
है फीाइनर--शथ्योरी एण्ड प्रैक्टिस आफ माडने गवर्नमेण्ट, पृ० ५१७ | 


अंग्रेजी शासन-विधान के विज्वष लक्षण /५& 


करने का अधिकार है | इसीलिये उन्होंने बराबर मताधिकार के विस्तृत करने 
श्र हाउस आफ कामन्स के अधिकार बढ़ाने का विरोध किया हैं। हाउस आफ 
कामन्य में साधारण जनता के प्रतिनिधि बैठ कर उच्च वर्गों पर शासन करते 
हैं ।यह बात अ्नन॒दार पक्ष के लोगों को दैसे अच्छी लग सकती हु । हाउस आफ 
लाइ स में झन॒दार पक्ष के लोगों का ही प्रभुत्व रहा हें क्यों कि इंगलेण्ड की सम्पत्ति 
और भूमि के अधिक भाग पर इन्हीं का स्वाभित्व 6 । वे इसी कारण से वेयक्तिक 
सम्पत्ति में राज्य के हस्तक्षेप के विरोधी हैँ । सम्पत्ति और भूमि के स्वामित्व के 
ही कारगा इस पक्ष के लोग राजघराने से सान्निध्य प्राप्त किये हुये 6 आर उसके 
द्वारा ये राज्य की गासन-तीति पर अपना प्रभाव डालन में सफल हो सके है । 


पृ जीपतियों ओर उद्योगपतियों की मब्यस्थता के द्वारा अनदार लोग 
इंगलेण्ड के समाचार पत्रों पर अयना निर्ंत्रण रखने हूं । बड़े बड़े सभी समाचार 
पत्रों का वे ही संचालन करते हें जिसप्े लोकमत प्र श्रपता प्रभाव डालने से 
उन्हें वड़ी सुविधा रहती है। यह प्रभाव विशेषत॒या वेदेशिक नीति सम्बन्धी 
मामलों श्रौर साम्राज्य सम्बन्धी विययों में अधिक रहता हें । 


उदार पक्ष ([8०-४ शि३४ए )>-इूसरा राजनंतिक दल उदार लोगों 
का हूँ यद्यपि श्रव इसके अनुयायियों की संख्या श्रधिक नहीं है पर फिर भी यह 
पक्ष अनुदार पक्ष के समान ही प्राचीन हें । उदार पक्ष का मूलमन्त्र “तये अ्रनभव 
के प्रति उदारता और मुबत-विकास का समर्थन है | इंगलेण्ड में उदार दल के 
सिद्धास्तों का उदय (रिटईटफकाबधंठए0 ४(०एटाम०7१४). सुधार अन्दोलन 
के फल<वरूप हुआ । उस सम्य वेयक्तिक विचार-स्वतन्त्रता का अधिकार बहत 
मान्य हो चुका था। इसीलिये ये सिद्धान्त राष्ट्रीय धर्म-संच और प्रनियंत्रित 
शासन-सत्ता के कट्टर विरोधी थे, यही कारग्य था कि ब्हिग ( लिवलों के पृर्व- 
गामी ) लोग स्टूश्र्ट राजाशों की निरंकुशता से लड़ने के लिये खड़े हथे, ग्लोरियिस 
रिवोल्यूडन ((3]0670प5 १९०ए०[पश०॥) के जन्मदाता बने और उन्होंने राजा 
की शक्ति को कम कर पालियाभेष्ट की शवित को वढ़ाया । उननीसदीं शताब्दी 
के जितने भी वेधातिक सुधार हुये उतको उदार पक्ष की सरकार ने ही इंगलैण्ड 
में प्रचलित किया था क्योंकि उदार पक्ष की सदा से ही यह भावना रही है 
शासन-पद्धति में ही स्वतन्त्रता व श्रत्याचारी शासन के अंकर निहित है और 
उसी ओर श्रपना ध्यान रखना आवश्यक दार-सिद्धान्ती के लिए “राज्य 
से पूव व्यक्ति अधिक महत्व रखता है। व्यक्ति में ही सजन शक्षित एवं रगाय 
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४ 7 20 7207 मी लक लत रन मल क। तर के अल 
॥ झावभाव ह्ादा हू आर ब्याक्त अपन अनुसव के आधार पर हा दसता के 


उंवब को सत्य सासता हक । इस सब साध्ठ का अच्तस उद्ृत्य आवक से 
ग्रश्चिक संख्या में पूर्णा व्यक्तियों को उत्पन्त करना # । व्यक्ति अपना जीवन कंसा 


के के 5 के 5 टिक पताह ० पक के 
बनाये, इसका लिशय ने नही कर सकते जिनके हाथ मे शासन जवकेव हैँ,पर 


हल पल पक पिता ये गत बा  प अं 2770 00 टी अ अ बग 
ड्थादित स्व हा अपर: विवेक से उसका लनबज्चय कर उस स्वाचशार करगा वैयाक 


कोई पी मिव्चयय यर्वछ यद्त नही कह सकता कि अस्तक गान ये भव अधिक 

कादई भा नब्बय पुवदा यह सह्ाां कह सकता कक अर क गाव यथा ।भत्र अनिक 
4 7 5 लक कम हम ह्न 

सत्य, आवक सुन्दर आर अबक कतयागाकारा है । जब एस ६ ती सन्‍्य की खोज 


की आशा इसी में है कि गव की समान अवसर दिया जावे जिससे सभी अपने 


रे] 
विचार प्रकट कर सके ओर अपनी निहित शक्षितयों का विकास कर सके । इस 
स्वतन्त्रता पर केवल उतना हीं नियंत्रग हो जितना इस स्वतन्द्रता की रक्षा के 
लिये नितानत श्रावध्यक्र हो । ॥६ यद्याप उद्यार लोग राप्टर वे जाति की शावता 


को स्वीकार करते हें परलु वे साम्राज्य की विभिन्‍त जातियों को धीरे धीरे 


च्ब के लि ० » 


है| 


स्वतन्त्र करने के पक्ष में 6 । उन्होंने इस वीति को कार्यरूपाकरते हुये कनाडा, 
प्रास्ट्र लिया शोर दक्षिगी अफ्रीका को स्वतन्त्र सरकार बनाने दिया। घरेलू 
मामलों में उनका यह वाढ़ना है कि व्यापार ओर उद्योग की उन्तति कर साधारण 
जनता को अधिक सुविश्ायें दी जागें, नगर-पालक संस्थाओं को श्रश्चिक अ्रधिकार 


दिये जायें और वेकारी समाप्त की जाये । 


लिबरल दल की विशेषता ही यह हूँ कि वह मध्य व निम्न वर्ग से 

नुभति रखता हैं । यदि ग्रनुदार पक्ष सम्पत्ति-वर्ग हे तो उदार पक्ष बृद्धि-व्ग 
हैं। ये अधिकतर मध्यवर्ग के लोग होते हें । हाउस आफ लाई स में इनकी 
संख्या बहुत है पर कामस्स से श्रम पक्ष ([0>पफपा रटिव्ञा79) के प्रभाव के 
बढ़ते से इनकी गिनती कभ होती जा रही है । उदार पक्ष का मार्ग अनुदार पद 


थक 


आर साम्राज्यवाद के बीच से हॉकर जाता # । 


अ्रभ पत्त [॥.400प7 #ि769)--पहल महाय॑द्ध वा पदचात इंगलेण्ड में 


९५ 9 
रे 


व, इन मन त््ि ्फ्क नी मम 3 5 
अंगदान पा की जााशणा करत का खिव्काक लाया शवजजा तक व जब भा 


तन ता हे / ३ पा है 4, ५ न अर, का न प्छाः र 448 ५ 
टला । यह दल श्रम पक्ष ([.303)॥7 /_िव769७) के साथ से प्रसिद्र हुआ आर 
लय पततार प्र हल झाक !:; प्म्ग हु प्रक्ष का बन नि 
इसमें उदार पक्ष के बड़त से लोग आकर मिल गये । इस पक्ष छा वनना पुराने 


दलों राजनीतिक पक्षों को चनोती देना था। इस वक्ष का आधार-सिद्धान्ल 


हि 
नं 
जन 
कम 


शव 


जवाद है इसलिये इस पक्ष का संगठन राजनीति में तब तक विशेयात्रिक्रारों 


4 सन 0 5 | अर हक व्‌ गा न्‍ 
#फाइनर--थ्योरी एण्ड प्रेविटस आफ माडने गवर्नमंट, पृ० ४२३ । 


५ 


कक बी द् ह्प के पं 2 हम 
ग्रंग्रेशी शागव-विधान के विश्व लक्षशा £ ८१ 


"__५ ग्रोर सादा खिया। सात जा पाचा 7 पा जय हटा एज था प्रताप 
४ 00820 2 0 20220 0 8 
हक >>: उसिकऋ / अल लत न ०9077 नल 5 गे व क्र ते टक करे 
2। इस पक्ष के लाग ग्र घिक्नतर श्रमता वे लिधन वंग के ४ । यह टोक 225 28 


गण्ड के प्रत्येक ऐेनिशामिक वाल ने, | गा वातोउदी की पगय४0 

लैणड के प्रत्येक ऐतिहासिक वाल नें, विशेषकर उन्तीसदों शताब्दी के आरम्भ 
न्‍ बन थ्र्प्य न मजा 5 2708 है 558 (4 न पक वे र नमन दा 

कि ऋाटिस्ट आन्दोलन आरम्भ हुआ, बहसंब्यक निर्भन वर्ग की दक्षा 


सुधारने के लिये वरावर आन्दोलन चवता रहा। पर इस ग्रानदोलन को प्रथम 
महायुद्ध के पश्चात्‌ बड़ा प्रोत्माहत मिला । लेबर पार्टी के उद्देश्य ये हं-बड़ी बड़ी 
ग्राथिक योजनाओं का राष्ट्रीयकरगा, श्रमिकों के रहते संत का स्तर ऊचा 
करना, धर्िक वर्ग पर अधिक कर लगाना, श्रन्तराप्ट्रीय दहान्ति और साम्राज्य 
आधीन देशों को स्वतस्त्रता देना । इस प्रकार यह स्पप्ट हूँ कि घरेलू तथा वेदे 
श्िक दोनों मामलों में श्रम पक्ष की नीति श्रनदार पक्ष को नीति से प्रतिकूल है । 


रँ 


कल 


हाउस आफ लाइस में उनकी संख्या बहत कम है, पर हाउस आफ कामन्स में उनकी 

से पूत्र भी बहत थी। द्वितीय मद्रायद्ध के पश्चात जो लया 
निर्वाचन हथा उसमें श्रम पक्ष को आशातोत सकलता हुई और इसके सदस्यों की 
संख्या दसरे दोनों पक्षों की संयक्त संख्या से भी अधिक है । हाल ही में श्रम पन्ष 
की ही मंत्रिपरिषद थी जो अपने सिद्धान्तों को व उद्ृंश्यों को कार्यरूप दे रही 
थी | भारतवर्ष की स्वतन्त्रता व ब्रह्मा की स्वतन्त्रता इसका ज्वलंत उदाहरशा हैं। 


ख्या द्वितीय महाग्र 


जज 


इंगलेड में राजनीतिक पत्ते प्रणु [ली--इंगलेण्ड की राजनीतिक पक्ष 


प्रगाली पर ही प्रतिनिधिक सरकार का भव्य भवन खड़ा हुआ है । प्रत्येक पक्ष 
अपने नेताओ्रों को मन्त्रिमण्डल में पदासीन करने का प्रयत्त करता हे । इस 
ग्रभिप्राय की सिद्धि के लिये वह लोकमत को नाना प्रकार से अपनी ओर भूुकाने 
मे प्रयत्नशील होता है । “यह भोज देता है, नृत्य, सत्कार श्रादि का आयोजन 
करता हैँ सभायें, उपदेश शिक्षण सम्मेलन आदि भी बराबर होते रहते हैं, पक्ष 
के श्रपने अपने वक्‍ता, मत एकत्र करने वाले, व कार्यकर्ता होते हैं, यह अपने 
लिये धन इकद्ठा करता आर यह स्थानीय व राष्ट्रीय समाचार पत्रों में 
अपना श्रचार करने का प्रयत्न कराता हूँ” #% प्रत्येक पक्ष का अपना राष्ट्रीय 
संगठन होता है जिसकी अनेक छाखायें होती हैं और जो इन शाखाओं की कार्य- 
वाही पर नियंत्रण रखता है । इस संगठन का काम बराबर चलता रहता है। 
राजनीतिक पक्ष प्रशाली इस प्रकार सव समय झासन-पद्धति पर अपना काबू 


वति--५+-++----न.तह0हतत0 
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४४ लास्की--पालियामेण्टरी गवर्नमेण्ट इन इंगलेण्ड, पृ० ७१ । 
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रखती है | इसीलिये यह शासन विधान का एक आवश्यक अ्ग वन गई है । 


अगरेजी गासन विधान की एक महत्वपूर्ण विशेषता निबेन्ध शासन 
(रिपा८ 07 7.8४ ) है। यह साधारण सार्वजनिक नीति-नियमो पर आधा- 
रित है और शताब्दियों से चले आने वाले राजा-प्रजा के सघर्प के फलस्वरूप 
प्राप्त हुआ हैं। इंगलेप्ड मे नागरिकों के अधिकार किसी एक अधिनियम या 
कानून में अन्तर्भत नहीं ६। कुछ अधिकार का तो किसी भी अधिनियम मे 
समावेश नहीं किया गया हैं फिर भी यहा के नागरिक उन्हीं वैयक्तिक, धार्मिक 
श्रोर सामाजिक स्वतस्त्रताओं का उपभोग करते है जो अमरीकन या फ्रेच नाग- 
रिको को अपने राष्ट्र में उपलब्ध हु । यह स्वतन्त्रता निर्वन्ध शासन से सुरक्षित 
रहती है । यह निवन्ध शासन इ्गलेण्ड में सब से प्रथम उत्पन्त हुआ शोर इसके 
कारण गअगरेजी शासन-प्रणाली ओर यूरोपियन गासन-प्रणाली मे भेद है । 


आचार्य झयसी के अनुसार मोदे तोर पर निर्बन्ध जासन (]२पा० 0/ 
[,989) के तीन मूल सिद्धान्त ह -- 


पहला, “यह कि किसी व्यक्त को दण्ड नहीं दिया जा सकता या उसको 
शारीरिक.कृप्ट व साम्पत्तिक हानि नही पहचाई जा सकती जब तक उ व्‌ तक उसने किसी 
अराि/४००+ रीडर: उददाधत्पत बी 
निर्वन्ध को न तोडा हो ओर उसका यद्द अ्रपराध राज्य की साधारग 
अदालतों के सामने विधिपुर्वक निर्णात्‌ न हुआ. हो । 


इसका यह मतलब निकला कि निर्वन्ध-शासन के होने से राजतस्त्र 
सत्ताधिकारियों की स्वेच्छाचारिता से बचा रहेगा क्योंकि वे लोग जनता की 
स्वतन्त्रता को मन चाहा कुचल नही सकंगे । 


दूसरा, निबंन्ध शासन यह निर्चित कर देता है कि कोई भी व्यक्ति ज्यहे 
बह किसी भी श्रेणी का हो या कसा भी उसका प्रभुत्व हो, कानून से परे नहीं हे 
ओर प्रत्येक नागरिक “राज्य के सावंजनिक विधि-निर्बन्धों के ग्राधीन है व सार्व- 
जनिक न्यायालयों के अधिकार-क्षेत्र के वशवर्ती है ।/१ अगरेजी शासन-अ्रणाली 
की यह अनुपम विशेषता है और इसके जोड की कोई वस्तु यूरोपियन शासन- 
प्रशाली मे नही मिलती । वहा सरकारी कर्मचारियों के अपराधों 
पर विशेष प्रशासन-न्यायालयों (2 वशायांडइट8८ए2 (0प्रः८8) में 


जि >> 
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# ला आफ दी कन्स्टीटयशन, पृ० १८३-८४ | 
१ पूर्व स्लोत । 


अग्रेजी शासन-विधान के विशेष लक्षगा १२३ 


विचार किया जाता है। इन प्रशासन-स्थायालबों की नियुव्रित प्रणासन-निर्वन्ध 
(3 0%प807807ए९ ,9ए) के गन्तर्गत की जाती है । झाचार्य डायसी 
ने सार्वजनिक विधि-निर्वेन्धो को सर्वोच्चता का इस प्रकार वर्णन किया 
है-'हमारे यहाँ प्रत्येक कर्मचारी, प्रध्यव मनन्‍्त्री ये लेकर कास्ट्रेबिल शो: कर्मचारी, प्रध्धा लेकर कास्टेबिल श्रोर 
कर-नग्रहुकता तक. अपने झवध कार्यों के लिये उतना ही उत्तरदायी है जितन 
प्रौर कोई नागरिक । ३६ 









निर्वन्‍्ध, विधि या कानून की दृष्टि में यह समानता इतनी पूर्णगा है कि केवल 

राजा ही इसकी पश्चिधि से बाहर सत्र जाता हैं ओर उसका कोई काये अवेध 
नहीं समझा जाता । वर राजा के विपय में भी एक बवत हैं, वह यह हैं कि 
उसका कोई भी आ॥राइश प्रजा पर तब तक लागू नहीं हो सकता जब तक कि उस 
आदेश पत्र पर किसी मन्‍्त्री के हस्ताक्षर न हो। मन्त्री के हस्ताक्षर होने पर 
राजा के कृत्य का उत्तरदायित्व मन्‍्त्री पर श्रा पडता है ओर मन्‍्त्री देश के सार्व- 
जनिक कानन की परिधि के भीतर है उससे परे नहीं है । ऐसे उदाहरण देखने 
को मिल सकते हे जहाँ शासनाधिकारियों को अपनी राजकीय अवस्था में किये 
हुये श्रवैध क्ृत्यों के लिये सार्वजनिक न्यायालयों में साधारण ढग पर ही विचार 
कर के दण्ड दिया गया है। 





१० 


तीसरा--निर्बन्ध-शासन यह निर्देश करता रहता हैं कि “अग्रेजो के 





साधारण व्यक्तियों के भ्रधिकारों को निश्चित किया हूँ | व्यक्तियों के भ्रधिकारों को निश्चित किया है ।* 


इस प्रकार यह स्पष्ट हे कि निर्वन्ध-प्रशासन किसी भी शासन कमंचारी 
या साधारण नागरिक को विशिष्ट स्थान या अधिकार प्रदान नही करता । “जो 
व्यक्ति सरकार के अग दें वे. सनचाहा नहीं कर सकते, उन्हे पालनियामेप्ट क्र 

2! बनायें हुये नीति-निर्बन्धों के अनुसार दी अपनी शक्ति को उपयोग करते की नीति-निर्बन्धो के ग्रनसार दही अपनी शक्ति को उपयोग करने की 
स्व॒तन्त्रवा हू ). १ यदि कोई राजकर्मचारी अपने अधिफारो की सीमा का उल्ल- 
घन करता है तो उस पर साधारण न्यायालय मे श्रभियोग लगाया जा सकता 
हैं जहाँ सार्वजनिक कानून के अन्तर्गत उस पर लगाये हुये अ्रभियोग पर विचार 


कल ल++ नस नमन, ननत«»न्‍बनकबनलातानव्कातननंनततिगिनििी+--+०+००७० ५०५3... -& -ननन्‍ननननन चथन परम 9क ७ 








के पूर्व स्रोत, पृ० १८३-८ो४ । 
१ हीगन और पौवेल गवनेमेट झआ्राफ ग्रेट ब्रिटेन, पृ० ६ । 


992 मख दा का शासन प्रगालत्रिय| 


के हट कप 72078 थ्र्व थी 6 ५ आज अत प्र 
किया जायेगा ओर यदि बढ़ अवरायी सिद्ध दब, उती च्याय-पद्धति से जिससे 


हा 2 2 पट न गियि जे ५. 
साधारण नागारक दाणएडत दह्ात हू ता बह ऑशइताय हागा। यराप से सा ने 


न डे न ५ के 
कई अपराब करते &€ ते उन गर लगागे गर्म 


अभियोग की सुनावाई विश घासव स्वायालयोीं में होती हैं, सावारश सावज- 


नक स्थायालया से नहीं डोदा । 


शा 


इंगलेण्ड में इस प्रकार कार्यक्षीरशी सत्ता पर निर्दच्च-शासन (शेप 
0 8ए) का निंतंगा रहता हैं कर उससे उसके अधिकार-उपयोग की 
मर्यादा वंधी रहती है, परन्तु हाल ही में इस निवच्च शासव के प्रति आदर की 
कमी होने लगी है | आचार्य इयसी ने स्वयं ही स्वीकार किया है कि अब “राज़ 
नेतिक व सामाजिक उद्देद्यों की प्राप्ति के लिये अजब साधनों का उपयोग करने 
की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है ।” प्रथम तो हमें यह ने भलना चाहिये कि ज॑ 
किसी राजकर्मचारी पर स्यायालय में मुकदमा चलाया जाता हैं ओर अपराधी 


१३ + 


8 


3! ! गछ 


सिद्ध होने पर यदि उसे किसी ग॑ स-सरकारी नागरिक की दाइ-स्वरूप क्षतिप्रक 
बन देना पढ़ जाता हैं तो बदह् धन राजतोप से दे दिया जाता है, राजकर्मचारी 
स्वयं अपने कोप से नहीं देता क्योंकि यह रामभा जाता है कि वह राज्य का कार्य 
वाहक हैं और उसके क्ृत्यों के लिये राज्य को ही उत्तरदायी होता चाहिये। इससे 
राजकरमचारी सतक नहीं रहता और अपने अधिकार का उपयोग कानून के अनु 
सार करने पर कड़ी दृष्टि नहीं रखता, क्योंकि श्रपरावी ठहराये जाये पर उसको 
कोई हानि हीने का भय नहीं रहता । हितीय, हाल ही में परालिग्रमेण्ट से राज- 
कम बारियों को बहत से न्यायक्रारी ग्रश्विकार भी सौंप दिये # । उदापह्रणार्थ 
सत्‌ १६०० ६० का एज्यूक्रेशन ऐेब्ट एऐसे अधिकार ऐज्यक्रेशनल कामिश्नर्स को 
व फाइनन्स एक्ट (१६१०) और नेशवल इन्शबोरेस्प ऐक्ट (१६१४ बे १६१२) 


क् 


इभर शअ्रफसरा का सखापत & । <€ ५ १ शाप । । लखाझधंट दा ज्क्ट श स्याकार 


हक हा सता नम मे श्र द्रा सा “२ जग न 2 दम न. 8) 
(00230 | की बंद विल्तुतन आश्कार सांप दिख गये (० हक + 5 
अन्यगत स्वाॉकर का बागा पत्र ((,2७0६४77097002) अआ। न्तस निशवकारस सम 


ब् 


० जात कम झोर तर म> >यर कि कक 8 प्य लद ४ ५25 पालक च॑अवानातक'. नटू 
लिया जाता ह आर उसके विरुद्ध कियी स्थायालय में प्रदन नहा उगाया जा 


ह। 


]! १५ 


सकता । इसके साथ-साथ यह यदि स्मरग रखा जाय कि ब्याय करते समय न्याया- 

थीश बराबर यह घ्यान रखता है कि चाहे दम अयराधी छूट जाये पर ए के निर- 

परावा दापा ठहर कर दण्डिन न हो जाय, तो हमें यह जात हू। जायग। कि राज 
रि 


क 


कर्मचारियों को इतने विस्तृत स्वविवेश्ी ( [)[इ5८४८४४०गाक्षाए ) अधिकार 


प्ग्रेजी जासन-विधान के विश्येष लक्षण १२५ 


सुपुर्दे करने से न्‍्यायाधीण की घक्ति कितनी कमर हो जाती हें श्रोर इस प्रकार 
निर्वन्ध शासन का महत्व बहुत कुछ घट जातः है । इसके ग्रतिरिबत राजकुर्म- 
चारी कानून के भन्तगंत नियम या उपतियम बचाने का अधिकार भी अधिक कानन के अन्तगत नियम या उपनियम बताने का अधिकार भी अधिका- 
घिक लेते जा रह ट लेते जा रह हू। टस प्रकार इगलेण्ड में एमी प्रगाली का श्ाविर्भाव हो रहा 
है जो किसी क्षण भी व्यत्रित के लिये, जनता के व राजकर्मचारियों के लिये 

अन्यायकारी सिद्ध हो सकती है। सिद्धातों में एकरूपता नहीं रह गयी है क्योकि 
निर्बन्ध शासन का स्थान इधर उधर के अनियमित सिद्धान्तों ने ले लिया है” |: 


ऊपर हमने अ्गरेजी जासन-विधान के प्रमख लक्षणों का वर्गान कर 
दिया | यह शासन-विधान प्रतिक्षरा राप्टीय व अन्तर्राप्टीय परिस्थितियों में 
परिवर्तन के अनुसार नया रूप धारण करता रहता है। ऐसे सविधान के अध्ययन 


करने वाले विद्यार्थी को एक विशाल साहित्य की छान बीन करने के पश्चात्‌ 
इसका ठीक ठीक परिचय मिल सकता हैं। 


पाठ्य पुस्तक 
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# फाइनर--थ्योरी एण्ड प्रेक्टिस आफ मौडरने गवर्नमेण्ट, प्रू० १४४७। 


प्रमख देयों की शासल प्रणानियां 
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अच्यायव ६ 
लयामेंट और विधान निर्माण 
“इंगलेण्ड में संविधान को बदलने का सर्वमान्य अधिकार पालियामेण्ट 

को हैँ इसलिये सततः परिवर्तित होते रहने से वास्तव में उसका 

ग्रस्तित्व ही नहीं पालियामेण्ट धारा सभा भी हे और विधान 

सभा भी । (डि. टोकविली ) 

“धामिक, सामाजिक, सामद्रिक, सेना-सम्बन्धी, अप राध-सम्वन्धी 

जितने प्रकार के निवन्ध (कानून) हो सकते हैं, इनके बनाने, उनमें वृद्धि 

करने, कम करने, संशोधन करने. रह करने, पर्जीवित करने व 5० ख्या 

करने को पालियामेण्ट को सर्वोच्च श्र नियन्त्रित अधिकार हू । यहीं उस 

निरंकुश अनियन्त्रित गक्ति को, जो प्रत्येक राज्य में किसी न किसी को 

सुपुर्दे करनी पड़ती &, इस देश के श|सन-विधान द्वारा प्रतिष्ठित किया 

गया है ।* 

(ब्लेकस्टोव की टीका से ) 

इंगलण्ड में विधि-निर्माण करने वाली संस्था पालियामेण्ट ही सारे 
ब्रिटिश साम्राज्य के लिये और सिद्धान्त तः स्वशासित राष्ट्रों ([0070॥77099) 
के लिये भी, यह सर्वोच्च विधि-निर्माणा अधिकार की स्वामिनी हैं । वास्तव में 
पालियामेण्ट के अन्तगंत राजा, हाउस श्राफ कामन्स व हाउस आफ लार्ड स 
तीनों आते हैं और “पालियामेण्ट” शब्द से इन तीनों का बोध होना चाहिये 
यह पालियामेण्ट के किसी अधिनियम ( 5६०5६०७८० ) के छव्दों से स्पष्ट हो 
जायगा जहां विधि-निर्माग करने वाली शक्ति का निर्देश किया जाता है। प्रत्येक 
अधिनियम (८६ 07 5धवपा2) में यह गद्य पाये जाते हं-- 3८ ३१४ 
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१८ प्रमुख देशों की ज्ासन प्रण्णानियाँ 
व अयाजकोय लाडों, ओर कामन्‍्स क॑ लोगो की सम्मति से जो इस पालिया- 
मेण्ट में एकत्रित हुये ह और उनके साक्ष्य से यद् अधिनियम बनाते है कि... 
इत्यादि इत्यादि । 

यद्यपि राजा के विधि-निर्माण सम्बन्धी सपिकार सिद्धान्त ज्यों के त्यों 
बने हुये हैं पर व्यवहार में वास्तविक निरन्धकारी सत्ता का उपभोग हाउस 
क्राफ कामन्‍स और हाउस आफ लाड से ही करते 6 । सन्‌ १६११ के पालियामरेण्ट 
के ऐक्ट से तो हाउस आफ लाई स का भी प्रभाव इस विषय में बहुत कम हू 
गया है । इस अध्याय में हम पालियामेण्ट के दोना गृहो की बनावट ओर उनके 
अधिकारों का अ्ध्ययत्त करेगे ओर साथ साथ यह भी दिखलायेगे क्रि उनका 
पारस्परिक वया सम्बन्ध है प्रौर निर्वन्धो के बनने की पद्धति क्‍या है | 


हाउस आफ कामन्स 


गृह फी सदस्य-संख्या--हाउस श्राफ कामन्‍्स प्रथम गृह हैँ हालाकि 
निर्मागा होने में इसका दूसरा नम्बर है क्योंकि हाउस आफ लाई स के स्थापित 
होने गे बहुत समय पश्चास्‌ इसका जन्म हुआा था। हाउस शाफ कामन्स के 
संक्षिप्त इतिहास का हम पढड़ले हो बवर्गान कर चुके है । सन्‌ १२९६५ ६० की मोडल 
पालियामेण्ट (000 ?07877९70) में जब नगरों व जिजो का प्रत्ति- 
निधित्व प्रारम्भ हुआ तभी से समय समय पर विधान-मण्डल की वनावट ब्वद- 
लूती रही # । एडवर्ड राज्यकाल में जत्येक गायर (5]770०) से दो नाइट 
(6728708) ग्रर्थात्‌ कुल ७४ नाइट श्रौर २०७ नागरिक पालियामेण्ट के 
सदस्य होते थे । इसके बाद इस संख्या में घटती बठती होती रही । सन्‌ १३७८ 
ई० के लगभग हाउस अ्राफ कामन्स एक पृथक सख्या के रूप में एकत्रित होकर 
बेठने लगी। जब इगलैप्ट और स्काटलेण्ड का संयोजन हुआ तो हाउस श्राफ 
कामन्स के तत्कालीन ५१३ चदस्यों में स्काटलैण्ड के ४५ प्रतिनिधि-सदस्य ओर 
जुट गये | सन्‌ १८०० ई० में ग्रायरलड भी मिला लिया गया और उसके भी 
१०० प्रतिनि।व जुद गये । सन्‌ १६२८ ई० तक कामन्स के सदस्यों की संख्या 
६७० थी पर उस बर्ष जो रिप्रेजेण्टगन आक पावल ऐक्ट (१९७४७९४९०६४४०॥ 
0०६ 7८०7७ 2८) श्रर्थात्‌ लोक प्रतिनिवित्व सम्बन्धी अधिनियम पास हुआ 


. 


उससे यह सख्या ६४० स्थिर कर दी गयी जो श्रब यह सख्या ६२५ है । 


कासन्स में प्रतिनिधित्व--यह पहले ही से कहा जा चुका है % कि 
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# अध्याय ४ देखिये | 


पालियागेंट ओर विधान निर्माण १२६ 


सन्‌ १८३२ से पहिले हाउस ग्राफ कामन्स साधारगा जनता का प्रतिनिधित्व न 
करती थी । इसमें केवल कुलीन वर्ग के लोग या उनके मनोनीत किये हुये व्यक्ति 
ही भरे हुये थे । सन्‌ १८३२, १८६७ श्लौर १८८४ के सुधारों ने मताधिकार को 
विस्तृत किया ओर सन्‌ १६१८ के ऐक्ट ने लगभग वयस्क-मताधिकार ही दे डाला * 
था। सव पुरुष जो छ: महीने निवास कर चुके हों या व्यापार-भवनों में रहते हों या 
विश्वविद्यालय की उपाधि पाये हये हों, वे मत दे सकते थे। स्त्रियों को भी 
यदि वे ३० वर्ष की आयु वाली हों, इस ऐक्ट से मताधिकार प्राप्त हुआ । इसके 
अतिरिक्त बरों और काउप्टी भ्रर्थात्‌ नगर व ग्राम निर्वाचन क्षेत्रों में एक समान 
मताधिकार कर दिया गया। निर्वाचन-सम्बन्धी दूसरी कुछ महत्वपूर्गो बातें भी 
इस एक्ट द्वारा हुई । उदाहरण के लिये यह स्थिर कर दिया कि यदि कोई 
उम्मीदवार डाले हुये मतों की कुल संख्या के आठवें भाग से भी कम मत प्राप्त 
करेगा तो उसकी १५० पौण्ड की ज़मानत जब्त करली जाथगी । इंगलेंड में प्रत्येक 
७०००० मतधारकों के लिये और आयरलेंड में ४३००० मतदाताओं के लिये 
एक प्रतिनिच्रि चुना जा सकता था । इसके १० वर्ष बाद दूसरा सन्‌ १६२८ का 
लोक प्रतिनिधित्व ऐब्ट पास हश्मा | इस ऐेक्ट के अनुसार सर्देवयस्क मताधिकार 
( [7ए८/5४| 307४ #कफाी८052) दे डाला गया और साम्पत्तिक 
योग्यता वी दर्त हटा दी गई । अच प्रत्येक वयस्क स्त्री पुरुष को जो पहली जन 
को निर्वावन-क्षेत्र मे रहता हो, जो अयना नाम मतदाताओं की सूची में लिख 
जाने से पहले क्रम से कझ ३० दिन तक वहां निवास करता रहा हो और निर्वाचन 
क्षेत्र में हो या उससे सम्बन्धित पालियामेंटरी काउन्टी या बरों में तीन मास 
का समय व्यतीत कर चुका हो, वह मतदाव का अ्रविक्वारों हैं । व्यापा र-भवनों 
में रहने वादों के लिये भवन की किराये से वापिक श्राथ् कम से कम १० पोण्ड 
होनी जादिये.। विश्वविद्यालय के निर्वाचन-क्षेत्र में सब उपाधि-प्राप्त स्तातक 
मत दे सकते हैं । एक ही व्यक्ति एक सामान्य निवरचिन में दो क्षेत्रों से मत नहीं 
दे सकता श्रर्थात वह एक निर्वाचन-क्षेत्र में निवासाधिकार के बल पर और उसी 
समय दूसरे क्षेत्र में व्यापार या विव्वविद्यालय की मत योग्यता के श्राधार पः 
मत देने का ग्रधिकारी नहीं हो सकता । 


निवाचन दरुेत्र व निवाचक दल-- सन्‌ १६९४४ के कानून के अनुसार 
कामन्स के ६४० सदस्य इस प्रकार वंटे हये थे : इंगलेण्ड ४६२, वेल्स ३६, 
स्काटलेण्ड ७४, उत्तरी आयरलंण्ड १३ | निर्वाचन-क्षेत्रों की कुल संख्या ६२० थी 
जिनमें से ६०१ एक प्रतिनिधि वाले क्षेत्र थे, १८ दो प्रतिनिधि चुनते थे और 


9३० प्रमख देशों की शासन प्रशालियां 


स्काटलैण्ड के विश्वविद्यालय मिल कर तीन प्रतिनिधि चनते थे। साधारण 
निर्वाचन #त्र इस प्रक्वार बनाये गये हँँ कि उनकी जनसंख्या लगभग वराबर 
होती है । प्रत्येक में लगभग ५०००० मताबारक होते हू । सन्‌ १६४४ में मत- 
दारकों की कुल संख्या इस प्रकार बटी हुई थी: इंगलेण्ड और वेल्स 
२०७, ८5०७, ६५४, स्काटलेण्ड, ३,८४५१९,६३५॥। इसने संख्याग्रों में स्त्रियों की संख्या 
पुम्पों की संख्या से कहीं अधिक हैँ | इसका सन्‌ १६२८ के बाद होने वाले 
निर्वाचनों के परिगाम पर बड़ा प्रभाव पड़ा क्योंकि स्त्रियों की प्रवृत्ति राजनीति को 
संयत बनान की होती हैं| सन्‌ १ ६ ८९ मे कामन्स को संख्या ६६५ कर दा गइ ढे | 


लियामेंट को अवधि--सन १६८८ की ऋात्ति के पूृथ सम्राट पर 
पालियामट के नियम इक बुलाने का मब्किल से कोई वन्धन कटा जा सकता 
था, पर १६८६ के बिल आफ राइट्स (छ87 6 २5]655) से यह निश्चित 
कर दिया कि पालियामेण्ट प्रति बय बलाई जाय । स्टश्नट राजा पालियामण्ट 
के बुलाने में बिलकुल निश्रम परायण ने थे और कभी कभी उन्होंने घिचा किसी 
पालियामेण्ट के ही राज्य किया | पर सन्‌ १६६४ के शुनर्ड ले प्रत्येक पालियामेंट 
की अ्रवधि तीन वर्ष निश्चित कर दी । सन्‌ १७१४ में जकाबाइटों (]8८009]£८७) 
की बता के इर से और इस भय से कि निर्वाचन से हनोवर राजबंद दी स्थिति 
डावॉडोल न हो जाय, उदार (५४५॥४) मन्त्रिमण्डल ने हाउस श्राफ लाइ से 
में एक विधेयक रखा जिसके दोनों गहों द्वारा स्वीकत हो जाने से पालियामण्ट 
गी अवधि बढ़ कर सात व हो गई । यह वृद्धि इसलिये भी आवश्यक समझी 
गई क्योंकि सर जाज स्टलि ने १७१५ की सप्तवर्पीय योजना का समर्थन करते 
हुये कहा था, “त्रिवापिक विधेयक के स्वीकृत होने के पश्चात देश में बराबर 
झगड़ा व मतभेद चलता चला आरा रहा हैं। तिवाधिक पालियामेण्ट का सत्र 
(92८४७707 ) पिछले निर्वाचनों से उत्पन्त वेमनस्थ का प्रतियोध करने के लिये 
ग्रनुचित निर्गाय करने में लग जाता हैँ। दूसरा सत्र (5०७७१079) कुछ काम 
करता हू, तीसरे सत्र में जो कुछ थोड़ा बहुत दूसरे सत्च में काम किया जाता है 
उसको पूरा करने में भी ढीलढाल पड़ जाती हैं शरीर होने वाल निर्वाचन के डर 
से सदस्य आंख बन्द करके अपने अपने सिद्धान्तों के दास बन जाते हैं और उन्हीं 
की कसौटी पर प्रत्येक प्रश्न की अच्छाई बुराई की पर प्रारम्भ कर देते हैं 
इसके वाद एक वार फिर त्रिवाधिक निर्वाचन की पुनःस्थापना का प्रयत्न किया 
गया पर १६११ के पालियामेण्ट ऐक्ट (287 77९70८ 3८४) ने पालियामेंट 
की अवधि को सात वर्ष से घटा कर पांच वर्ष कर दिया । उसी पालियामेण्ट 


ने सन्‌ १६१६ में एक प्रस्ताव पास कर लिया जिससे इससे प्रथम महायुद्ध के 


पालियामेंट और विधान निर्माग जे 
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संकट के कारण पाँच साल से आगे अपती अवधि बढ़ा ली। यह इसलिये उचित 
समझा गया क्‍योंकि उस समय युद्ध जीतने के उपायों पर एकचित्त होकर ध्यान 
देने की ग्रावश्यकता थी और उस एकचित्तता में निर्वाचन करके गड़बड़ हो 
सकती थी । इस प्रकार इस समय पालियामेण्ट (अर्थात्‌ हाउस आफ कामन्‍्स ) 
की अ्रवधि पांच वर्ष है । पर इससे पहले ही कभी कभी इसका विबटन हो जाता 
हे यदि राजा किसी प्रधान मसन्त्री। का मतदाताग्रों के सम्मख श्रपत्री योजनाओं 
को रखते का प्रयास स्वीकृत कर ले। नीचे लिखी सारणी से यह प्रकट हो 
जायगा कि क्रिस प्रकार एक के वाद दूसरी पालियामेण्ट निश्चित समय से पृ 
ही समाप्त हो गई :--- 
पहली बैठक का विलयन का ला 
दिनांक दिनांक जी 
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हलक लजालम हो लक जग मर अनाज तनमन 
दिन चलीं जिसका आऔसत प्रत्येक पालियामेण्ट के लिये ३ वर्ष १० मास और 
२१ दिन भ्राता है । प्रथम यद्धोत्तर काल में यह श्रौसत तीन वर्ष से भी कम आता 
है । पर सर रिचार्ड ने १६९४ में त्रिवारविक पालियामेण्ट कौ जो श्रालोचना की 
थी वह अब लाग नहीं होती क्योंकि अ्रव परिस्थिति बदल गई है और निर्वाचन 
ऐसी निश्चित पक्ष-प्रणाली पर होते हैं कि पालियामेण्ट के बहुमत वाले पक्ष को 
अपना कार्य-क्रम नये सिरे से प्रारम्भ करने की आवश्यकता नहीं 6. । उसका 
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कार्य-क्रम पूर्व निश्चित रखता है श्लौर सभी उससे परिचित रहते हैँ । इसके अ्रति- 
रिवत मन्त्रिपरिषद का पालियामेण्ट पर इतता प्रभुत्व रहता है कि पालिया- 
मेण्ट, परिषद के विचारों का केवल समर्थन भर कर देती है । अ्व विधिनिर्माण 
पदासीन नीति के अनुसार निर्धारित हुआ करता है 

हाउस आफ कामन्त के सदस्यों का मनोनयन ()ए०9७७090707) -- 
ग्राजकल की निर्वाचन पद्धति को हम इन तीन शीप॑क्रों के अन्तर्गत अध्ययन कर 
सकते हें--- (१) एक अभ्यर्थी का मनोनयन होना, (२) निर्वाचन-प्रचार 
और (३) मतदान व उसके परिणाम की घोपणा | ज॑ंसे ही पालियामेण्ट का 
विघटन होता हे--चाहे उसकी अ्रवधि पूरी होने के कारण या प्रधानमन्त्री के 
प्रस्ताव की राजा द्वारा स्वीकृति के फलस्वरूप, प्रत्येक राजनंतिक पक्ष निर्वाचन 
लड़ने की तेयारी आरम्भ करता हैं | यहां यह वतलाना ठीक होगा कि प्रत्येक पक्ष 
का एक राष्ट्रीय संगठन होता है जिसको शाखायें प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में होती 
हैं। प्रत्येक पक्ष की सर्वोच्च राष्ट्रीय संस्था पक्ष का कार्यक्रमओऔर शासन नीति की 
रूप-रेखा स्थिर करती हैं और उसे अपनी शाखाओं को समझा देती है । उसके 
पद्चात्‌ अभ्यर्थियों के चुनने का महत्वपूर्ण काप्र आरम्भ होता है । प्रत्येक राज- 
नंतिक पक्ष की स्थानीय शाखा अपने क्षेत्र मं सफलता की सबसे झ्रधिक सम्भावना 
वाल व्यक्रित का नाम प्रस्ताव करके भेजती हैं। एसे श्रभ्मर्थी के नाम का प्रस्ताव 
करने में स्थानीय संस्था उस व्यदित की लोकप्रियता, निर्वाचन-व्यय को सहने 
की शक्ति, पक्ष के प्रति उसकी सेवायें और उसके व्यवस्थापक होने की 
योग्यता, इन पर प्रमुखतः विचार करती हैं। इन सब स्थानीय संस्थाग्रों द्वारा 
भेजे हुये नामों को राष्ट्रीय संस्था विधिपुर्वक स्वीकार करती है | यह आवश्यक 
. नहीं हूँ कि उम्मेदवार जिस निर्वाचन क्षेत्र में खड़ा हो वहां का निवासी भी हो 
पर उसे किसी न किसी क्षेत्र में मतदाता होने का अधिकार मिला हुमा होना 
चाहिये। क्षेत्र के मतदाताओं को निर्वाचन-सम्बन्धी राजकर्मचारी से प्राप्त मनो- 
नयत करने वाले पत्र पर उम्मीदवार (अभ्यर्थी) का नाम लिख कर हस्ताक्षर 
करना पड़ता है । एक ही निर्वाचन क्षेत्र से कितने ही उम्मेदवार खड़े हो सकते 
हैँ पर प्रत्येक उम्मेदवार को १५० पोंड प्रतिभूति (5€८प्रात॑:७) के रूप 
में देने पड़ते है। जो उस निर्वाचन क्षेत्र में पड़े हये मतों के आ्राटवें भाग प्राप्त न होने 
पर जब्त कर लिये जाते हैं । पक्ष के बड़े बड़े नेता ऐसे क्षेत्रों में खड़े किये जाते 
जहां उस पक्ष का प्रभाव सबसे भ्रधिक होता है और उसके उस्मीदवारों की जीत 
निश्चित कही जा सकती है, क्योंकि इस वात का ध्यान रखना पड़ता है कि पक्ष 
के उन नेताओं की हार न हो जिनका वालियामेण्ट में होता आवश्यक है । इन 
क्षेत्रों को उस पक्ष के सुरक्षित स्थान (842 52०७४) कह कर पुकारा जाता 
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है | अ्रधिकतर क्षेत्रों में तीनों बड़े बड़े पक्ष अपना एक एक उम्मीदवार खड़ा करते 
हैं, इनके अतिरिक्त छोटे छोटे पक्ष कुछ क्षेत्रों में अपने उम्मीदवार खड़े करते 
हैं । इनके अतिरिक्त स्वतन्त्र उम्मीदवार भी जो किसी पक्ष के सदस्य नहीं होते 
उन निर्वाचन क्षेत्रों में खड़े होते हैं जिनके निवासियों पर उनका अपनी पहली 
सेवाओं के कारण इतना प्रभाव है कि उन्हें उतका बहुमत पाने की आशा 
रहती छू | 

निवाचन--उम्मीदवारों के मनोनयन होने से पूर्व ही राजनैतिक पक्ष 
अपने अपने प्रचार में लग जाते हैँ । जब उम्मीदवार का मनोनयन हो चुकता हें 
तब राजनैतिक पक्ष अपने प्रचार में तीव्रता लाते हैं । यह प्रचार अनेकों तरह से 
किया जाता है और जनता पर अपना प्रभाव डालने व उनकी रुचि अपनी ओर 
करने के लिये जितने भी साधन हो सकते हें वे श्रपनाये जाते हैँ। सभाये की जाती 
हैं, पर्च बांटे जाते हैं, समाचार पत्रों में, रेडियो पर, यहाँ तक कि थियेटर और 
सिनेमा में भी यह प्रचार किया जाता है। इस प्रचार में जनता के सामने प्रत्येक 
पक्ष अपना कार्यक्रम रखता है और यह दिखाने का प्रयत्न करता हैं कि विपक्षी 
पक्षों के कार्यक्रम व नीति से उसका कार्यक्रम व नीति क्‍यों उत्तम है और किस 
प्रकार राज्यशकिति उसके हाथ में ग्राने से वह अपने कार्यक्रम के द्वारा जनता 
को सुखी और देश को समृद्धिशोली बना सकता है। सारे देश मे निर्वाचन के कारण 
एक हलचल उत्पन्न हो जाती है । इसी समय विचारों के संघर्ष द्वारा भविष्य 
में अपनाई जाने वाली शासन नीति को जनता परख कर नया रूप देती है । जिस 
दिन निर्वाचन होता है उस दिन तो चारों शोर कोलाहल व उत्तेजना रहती है 
प्रत्येक पक्ष अन्तिम क्षरणों में अपनी सारी शक्ति व चतुरता विजय की आशा में 
लगा देता है और जितने उपाय मतदाताओं को अपनी ओर खींचने में सफल हो 
सकते हैं उनका सहारा लिया जाता है, पर मतदाता निश्चित स्थान पर जाकर 
अपना मत गढ़ शलाका (52८:८४ 9०705) पर देते हैं । 


निर्वाचन के फल की घोषणा--जब मतदान कार्य समाप्त हो जाता है 
तब मतों की गिनती करने का काम आरम्भ होता है, जो उम्मीदवार सब से 
अधिक मत अपने पक्ष में प्राप्त करता है वही निर्वाचित घोषित कर दिया जाता 
। ऐसा निश्चय करते में इस बात को कोई महत्व नहीं दिया जाता कि इन 
मतों की कुल संख्या का कौनसा भाग हैँ । इस प्रणाली को अपेक्षाकृत 
मताधिक्य ( एटॉव्ाए2ट गरात]070ए 5फ5प८८४ ) कह कर पुकारा 
जाता है क्‍योंकि इस प्रणाली में केवल यही बात देखी जाती है. कि जिस उस्मीद- 
वार को सब की अपेक्षा अधिक मत मिले वही निर्वाचित हो । इस प्रणाली में यह 
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दोष हैं कि इसके आधार पर संगठित किया हुआ विधान-मण्डल ([,८8]8- 
]25£प72) लोकमत को ठीक प्रकार से प्रदर्शित नहीं करता । कारण यह है कि 
जिस निर्वाचन क्षेत्र में दो से अधिक उम्मीदवार एक ही स्थान के लिये खड़े हुये 
हों वहाँ यह सम्भव है कि विजयी उम्मीदवार के पक्ष में कुल मतों का आधिक्य 
न हो अर्थात्‌ जितने मत पड़े उनके आथे से अधिक मत उसे न मिले और फिर 
भी वह निर्वाचित हा जाय क्योंकि अपेक्षाकृत उसके पक्ष में पड़े हुये, मतों की 
संख्या दूसरों के पक्ष में पड़ हुये मतों की संख्या से अधिक है। उदाहरण के लिये 
हम यह मान लेते हैं कि किसी निर्वाचन क्षेत्र में एक स्थान के लिये चार उम्मीद- 
वार खड़े होते हैं क, ख, ग और घ । क को १५०००, ख को ?४€००, ग॒ को 
१४५०० और घ को ५१००, मत मिलते हें । सो मतों के अपेक्षाकृत आधिक्य 
के कारण क निर्वाचित हो जायगा श्र वह सव मवदाताग्रों का प्रतिनिधित्व 
करेगा । यहां तक कि उन ३८५०० मतदाताओ्रों का भी प्रतिनिधि समझा 
जायगा जिन्होंवे उसके विरुद्ध मत दिया । इससे स्पप्ट हो जायगा कि ऐसे निर्वा- 
चित सदस्य जनता के सच्चे प्रतिनिधि नहीं कहे जा सकते क्योंकि वे वहमत का 
प्रतिनिधित्व नहीं करते । 


है बात सन्‌ १६२२ के नवम्बर में हुये सामान्य निर्वाचन से स्पष्ट हो 
जायगी । यहाँ केवल चार निर्वाचन क्षेत्रों के मतों के आंकड़े दिये जायेंगे :-- 


हर 
डयूज़बरा 
उम्मीदवार का नाम दल्ल का नाम मतों की संख्या 
रीले, बी लेबर ८,८२१ निर्वाचित 
हारवे, टी० ई० लिवरल को, 
पीक, ग्रो ० यूनियनिस्ट ६,७४४ 
ए #&5 

| हडसफाल्ड 
सार्यल लिवरल ? ५,८७६ निर्वाचित 
हडसन लेबर १0 5५४३ 
साइक्स नेशनल लिवरल १५२१२ 


केन्ट मेडस्टो न 


बलेग्रर्स यू नियनिस्ट क्‍ ८,९२८ निवाचित 
ब्लेक ्छ लिवरल ८,८९५ 
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श् 
हि 
था 


पोद समाउथ सेट्रल 


प्रीवेट यूनियनिस्ट ७,६६६ निर्वाचिण 
फिशर नेशनल लिबरल ७९५६ 
ब् म्सडन लिवरल ७,१२६ 
गौड़ लेवर ६,१२६ 


व्यक्ति को कूल मतों का बहुत थोडा अ्रद् 
« भी वह जनता का प्रतिनिधि घोषित कर दिया गया । 


यह देखा गया है कि अधिकतर क्षेत्रों में दो या तीन उम्मीदवार खड़े होते 
है । जब तीन उम्मीदवार खड़े होते है तो इस बात की सम्भावना बहुत रहती 
हैँ कि जनता को अपनी पसन्द का उम्मोदवार चुनने के लिये मिल जाय हालाकि 
तब भी यह हो सकता है कि जो उम्मीदवार निर्वाचकों के समान ही विचार 
रखता हो वह दूसरी बातों में वाछतीय न हो और पालियामेण्ट का सदस्य बना 
कर भेजे जाने के लिये अ्रयोग्य हो या किसी एक विषय में उसका दृष्टिकोण, 
निर्वाचक के दृष्टिकोण से प्रतिकूल हो। पर जहा दो ही व्यक्तियों में से एक 
को चुनना है वहा ऐसे बहुत से मतदाता होगे जो उन दोनो मे किसी को पसद 
नही करते । उदाहरण के लिये उनमे से एक समाजवादी और दूसरा सरक्षरा - 
वादी ([770:2८८0775: ) हो, और यह सम्भव है कि निर्वाचकत यह समझता! 
हो कि समाजवाद श्रोर सरक्षणवाद दोनो ही देश का अ्रहित करेगे । ऐसी दशा 
में यदि वह इनमें से एक को अ्रपना मत दे तो वह ठीक सिद्ध न होगा, क्योकि 
वह उस बात का समर्थन करेगा जिसमें भ्रविश्वास ही नही, वरन्‌ जिसका वह 
विरोधी भी है। यह प्रइन उठता है कि ऐसी स्थिति में वह क्या करे । उसके 
सम्मुख दो उपाय है, या तो वह किसी को मत न दे शोर अपने मताधिकार को 
व्यर्थ होने दे या उन दोनो में से अपेक्षाकृत अधिक वाछनीय को अपना मत दे। 
प्राथ् दूसरा उपाय ही काम में लाया जाता है। पर उसका परिणाम यही होता 
है क्रि किसी भी निर्वाचित व्यक्ति के सम्बन्ध मे यह नहीं कहा जा सकता कि 
उसने जो बहुमत प्राप्त किया है वह वास्तव में बहुसख्यक निर्वाचकों की वास्त- 
विक इच्छा का प्रतीक है। यह बात सामूहिक रूप से सारे राष्ट्र के लिये लाभ 
हो सकती हैं और यह निशचयपूर्वक नहीं कहा जा सकता कि लोक-प्तभा जनता 
की वास्तविक इच्छा का प्रतिनिधित्व करती है । 


१३६ प्रमुख देशों की शासन प्रणालियाँ 


अंगरेजी निर्वाचन-प्रशाली में एक दूसरी तरह से भी लोकमत की विकृति 
हो जाती है । जब तीन राजन तिक पक्ष निर्वाचन में खड़े हों तो यह सम्भव हो 
सकता हैं कि कोई पक्ष गिनती में सबसे अधिक मत अपने पक्ष में प्राप्त करे पर 
फिर भी हाउस आफ कामन्स में एक भी स्थान उसको न मिल पावे । यह उस 
अवस्था में सम्भव है जब कि उस पक्ष के उम्मीदवार अधिकतर क्षेत्रों में मतों 
की थोड़ी थोड़ी कमी के कारण हार जाय॑गझ्ौर विपक्षी पक्ष किन्हीं क्षेत्रों में बहुत 
कमी के कारण हार जाय और दूसरों में थोड़ी अधिकता के कारण जीत जाय । 
ऐसा होने पर यह हो सकता हैँ कि जो राजनेतिक पक्ष सारे देश को दृष्टि में रखते 
हुये तो अल्पसंख्यक हो फिर भी हाउस ग्राफ कामन्स में उसका बहुमत हो जाय । 
प्रथम महायुद्ध के पश्चात्‌ ऐसा दो वार हो चुका है। इसलिये निर्वाचन एक 
जुआ है जिसमें बहुत कुछ भविष्य पर छोड़ना पड़ता है। इस अ्निश्चितता से 
राष्ट्रीय-जीवन व शासन-नीति पर बड़ा अहितकर प्रभाव पड़ता है । इस विकृति 
को हम उदाहरण के द्वारा यों समझा सकते हैं:--सन्‌ १६१८ का निर्वाचन 
लीजिये । उस समय मिली-जुली सरकार ने युद्ध-विजय के भारी प्रयास के 
पश्चात्‌ जनता के समन की प्राथना की । इस निर्वाचन में अपने विपक्षी पक्ष 
को करारी हार दी क्योंकि हाउस आफ कामस्स में विपक्षी दल के १३० स्थानों 
के मुकाबले में इसकों ४७२ स्थान मिले, फिर भी हिसाब लगाने से यह पता 
लगा कि विजयी पक्ष को डाले हुये मतों के केवल ५२ प्रतिशत मत प्राप्त हुये 
और विपक्षी दल को ४५ प्रतिशत । यदि प्राप्त हुये मतों के अनुपात से इन दोनों 
पक्षों को हाउस आफ कामन्स में स्थान दिये जाते तो सरकार का बहुमत ३४२ 
स्थानों से न होकर केवल ३० मतों से होता। 

सन्‌ १६२२ में मिली जुली सरकार के भंग होने पर एक के बाद एक इस 
प्रकार तीन निर्वाचन थोड़े थोड़े समय के पश्चात्‌ हुये, पहला १६२२ में, दूसरा 
१९२३ में और तीसरा १६२३ में । सन्‌ १६२२ के निवर्चिन में अनुदार पक्ष को 
३४७ स्थान मिलेजो विपक्षी पक्षों के कुल प्राप्त स्थानों से संख्या में ७९७ अधिक 
थे। फिर भी उन्हें कुल डाले हुये मतों के ३७ प्रतिशत मत ही प्राष्त हुये, उदार 
पक्ष को २८५ प्रतिशत और श्रम पक्ष को २९-४५ प्रतिशत मिले । सबसे बहु- 
संख्यक पक्ष होते हुये भी बचे हुये दोनों पक्षों के संयुक्त स्थानों से अधिक संख्या 
में स्थान अनुदार पक्ष को न मिलने चाहिये थे। इस सम्बन्ध में अधिक स्पष्ट 
करने के लिये कुछ आंकड़े नीचे दिये जाते हें:--- 
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विश्वविद्यालयों को छोड़कर क्षेत्रों में जहां निवाचन लड़ा गया 
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भा ० 


इन आंकड़ों से यह स्पष्ट है कि उदार पक्ष को बहुत हानि उठानी पड़ी, 
उनके बाद स्वतन्त्र व दूसरों को और श्रमपक्ष को | अनुदार पक्ष को इन सबकी 
हानि से बहुत लाभ हुश्ना । इस प्रकार जो हाउस झ्राफ कामन्स बना उससे यह 
ठीक ठीक पता न लग सकता था कि भिन्न भिन्न पक्षों की जनता का विश्वास 
किस मात्रा में प्राप्त हे । 


सन्‌ १६२३ का निर्वाचन संरक्षण (770£2८४४07 ) के प्रश्न पर लड़ा 
गया। इसमें भी अनुदार पक्ष को पहले के समान ही ३८ प्रतिशत मत प्राप्त 
हुये पर निर्वाचन प्रणाली की कुछ ऐसी अनिश्चितता है कि अबकी बार उन्हें 
९० स्थान कम मिल पाये जिससे सब विपक्षी पक्षों के स्थानों के मुकाबिले में 
उनके १०० स्थान कम रहे । फिर भी उन्होंने जितने स्थान मतों की संख्या के 
अनुपात से उन्हें मिलने चाहिये थे उनसे २४ स्थान अधिक पाये और उदार 
पक्ष को २४ स्थान कम मिले । जिस प्रश्न पर यह निर्वाचन लड़ा गया, उसके 
होते हुये अनुदार पक्ष को मन्त्रिमण्डल से निकलना ही पड़ता इसलिए श्रम-पक्ष 
ने मन्त्रिमण्डल बनाया | इंगलैण्ड में पालियासेन्ट के आधुनिक इतिहास में वह 
पहला उदाहरण था जब अल्पमत वाले पक्ष ने शासन-सत्ता को अपने हाथ में 
संभाला हो। 


श्र्८ प्रमख देशों की शासन प्रगालियां 

सन्‌ १९२४ के निर्वाचन में उदार पक्ष की हार आ्राश्चय जनक थी, उनको 
केवल ४२ स्थान ही मिल सके जहां पहले उनकों १०८ स्थान प्राप्त थे। यदि 
मतों के अनुपात से ,स्थान मिलते तो अब भी उनको ये १०८ स्थान मिल 
सकते थे क्योंकि उन्हें कुल मत्रों के १७ प्रतिशत मत प्राप्त हुये थे । इसके विप- 
सीत अनुदार पक्ष को ४१५ स्थान मिले जब्रक्रि उन्हें कुल के ४७ प्रतिशत मत 
ही प्राप्त हुये थे और मतों के श्रनुपात से केवल २८६ स्थान ही मिल सकते थे । 
सत्‌ १६२६ सें श्रम पक्ष को २८८ स्थान मिले जबकि मतों के अनुवात से उन्हें 
२२४ स्थान ही मिल सकते थ क्योंकि उनके मतों की संख्या केवल ३६ प्रतिशत 
जा इन दोनों निर्वाचनों के श्रांकड़े इस प्रकार हैं :-- 
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में १५ नवम्बर को जो हाउस आफ कामन्य चुन कर तैयार 
था उसमें भी इसी प्रकार की निर्वाचन अल्भतता थी जो नीच दिये आंकड़ों 
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दल का नाम मतों की संख्या स्थानों की संख्य! 
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ल्‍्द् 


यद्धथिपि १६९३५ में जो सरकार बनी बह अपने आपको राष्ट्रीय सरकार 
कहती थी, अर्थात्‌ ऐसी सरकार जो राष्ट्र के सब पक्षों का प्रतिनिधित्व करती हो 
पर उसमें ग्रनुदार पक्ष के इतते मन्त्री थे कि वह अनुदार सरकार ही कही जा 
सकती थी । इस सव विवरण से यह स्पष्ट हो जाएगा कि दो पक्ष-प्रणाली के 
समाप्त होने पर जब बहुपक्ष प्रगानी (६ एक7/(ए 5५50९॥0) की जन्म 
हुआ तो एक प्रतिनिधि निर्वाचन क्षेत्रों से अपेक्षाकृत मताधिक्य पद्धति से चुना 
हुआ हाउस आफ कामन्‍्स सच्चे रूप से जतता का प्रतिनिधित्व न करने लगा । 


वहुसंख्यक सतदाताओं का मताधिकार से वंचित होना--युद्धोत्तर 
निर्वाचन के विश्लेषण से यह भी प्रकट हो जायगा कि ब्रिटिश निर्वाचन प्रणाली 
में बहसंख्यक व्यक्ति अपने मताधिकार के लाभ से वंचित रह जाते हैं । यदि हम 
उन व्यक्तियों की संख्या गिनें जो अपन क्षेत्र में केवल एक ही उम्मीदवार के 
खड़े होने के कारण अपने मताधिकार का उपयोग ही न कर सके, व उनकी 
जिनका प्रतिनिधि निर्वाचन में हार गया और उसके लिये दिया हुआ मत व्यर्थ 
हों गया, ब उनकी संख्या जिन्होंने अपने मत का उपयोग ही नहीं किया क्योंकि 
उनको कोई ऐसा उम्मीदवार न मिला जिसकी नीति का वे समर्थत करते ओर 
उनकी संख्या गिने जिन्होंने वे मन से श्रपना मत ऐसे उम्मीदवार को दिया जो 
उनके विचारों का प्रतिनिधित्व तो न करता था पर दूसरों से अधिक अनुकूल 
था, तो यह पता लग जायगा कि लगभग ७० प्रतिशत मतदाता ऐसे होंगे जो 
अपने मत का प्रभाव शासन संगठन पर न डाल सके होंगे या जिन्होंने ऐसी वीति 
का समर्थन कर दिया होगा जिसके वे विरोधी हूं । 


निर्वावन की इन्हीं व्याय प्रतिकलता और अ्रसंगतता को दूर करने के 
लिये इंगलेण्ड में कई सुधार के सुझाव उपस्थित किये गये । दूसरे देशों में तो 
इस सुधारों को कार्यात्वित भी किया गया पर इंगलैण्ड में अनुदार और श्रम दो 
बड़े पक्षों ने इत सुधारों पर अधिक ध्याव नहीं दिया है क्योंकि इनमें से प्रत्येक 
यह सोचता है कि थदि पुरानी पद्धति ही चलती रहे तो स्थात्‌ उसको लाभ हो। 
दोनों ही यह आ्राशा लगाये बैठे हें कि उदार पक्ष कुछ दिनों में लोप हो जाथगा। 
श्रौर उसका स्थान मुभझों ही मिलंगा । 


निवाचन-प्रणाली के दोष॑-निवारक सुझाव 


निर्वाचन-प्रगाली के जिन दोपों की ओर ऊपर ध्यान आझाक्ृष्ट किया हूँ 


उनको कई उपायों से दर किया जा सकता है। इन उपायों में से एक उपाय तो 
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यह है कि प्रतिनिधित्व प्रणाली (2/0907770994 72८7725270008 £0॥ ) 
या द्वितीय-शलाका (52८076 ४5०0६) प्रणाली का उपयोग किया जाय । 
द्वितीय-शलाका प्रणाली में यदि किसी क्षेत्र से किसी भी उम्मेदवार को सब 
विपक्षी पक्षों के कुल मतों से अधिक मत न मिलें, तो दूसरी वार निर्वाचन हो 
जिसमें वे ही दो अभ्यर्थी (उम्मीदवार) खड़े हों जिनको पहले निर्वाचन 

अपेक्षाकृत अधिक मत मिले हों । इस दूसरे निर्वाचन में इन दोनों 
में से जिसको अधिक मत प्राप्त हों वही प्रतिनिधि घोषित कर दिया 
जाय । अनुपाती ब्रतिनिधित्व प्रणाली के सम्बन्ध में कई सुझाव रखे गये 
हैं श्रौोर इनका उपयोग प्रजातन्त्री जर्मनी, वेलजियम, हालेण्ड, डेनमार्क, 
स्वीडन, नोवें, स्विटज़रलेण्ड व स्वतन्त्र आइरे में हुआझा जहां इनसे कहीं 
पर कम व कहीं अ्रधिक सफलता मिली । इस प्रणाली का उपयोग इंगलेण्ड 
में पालियामेंट के सदस्यों के निर्वाचन में नहीं किया गया हैँ। क्योंकि इस प्रणाली 
की अच्छाई स्वीकार करते हये भी उनकी यह धारणा है कि मानव क्षेत्र में 
तक या विज्ञान सच्चा पथप्रदर्शक नहीं सिद्ध होता ।। उनका कहना हैं कि यदि 
यह प्रणाली दूसरे देशों में सफल सिद्ध हुई है तो यह आवश्यक नहीं कि इंगलेंड 
में भी वह लाभदायक सिद्ध होगी । 


एकल संक्रमणीय मत-प्रणाली (508]९ दशाध्ाई९7४०]९ ए०६९ 
$950८770 )--ईंगलैंड की अनुपाती प्रतिनिधिक प्रणाली का समर्थन करन 
वाली संस्था आजकल एकल-संक्राम्य-मत-प्रणाली को अधिक महत्व देती है । 
यह प्रणाली अनुपात प्रणाली की ही एक पद्धति हैं । इस पद्धति में वर्तमान 
दी या अधिक एक-प्रतिनिधिक क्षेत्रों को आपस में मिला कर कुछ बड़े बड़े 
निर्वाचन क्षेत्र इस प्रकार बना दिये जाय॑ंगे कि प्रत्येक बडे निर्वाचन क्षेत्र में 
कम से कम तीन और अधिक से श्रणिक सात अभ्यर्थी (उम्मेदवार) चुने जा 
सकें । एक निर्वाचन क्षेत्र से कितने ही प्रतिनिधि चुवे जा सकें पर प्रत्येक मत- 
दाता को एक ही मत देने का अधिकार होगा । साथ ही साथ उसकी मतदान 
पत्र पर इस एक मत को देते समय यह स्पष्ट करने की भी स्वतन्त्रता होगी कि 
वह सर्वप्रथम किस उम्मीदवार को चाहता हें. दूसरे नम्बर पर किसको। इसी 
प्रकार वह सब उम्मीदवारों के नाम के सामने अपनी रुचिसूचक १,२,३,४ 
आदि संख्या लिख देगा । यदि पहली पसन्द के उम्मीदवार को उस मतदाता के 
मत की आवश्यकता न हुई और वह उसके मत पाने से पहले ही निद्दिचत 
मतों की संख्या पा चुकने से निर्वाचित हो गया या उसके निर्वाचित होने की आशा 
ही नहीं है तो वह मत दूसरी पसन्द वाले उम्मीदवार को दे दिया जायगा। 


पालियामेंट और विधान निर्माण १४९ 


इसी प्रकार वह मत यदि आवश्यक हो तो तीसरी, चौथी ञ्रादि पसन्द वाले 
उम्मीदवारों को दे दिया जायगा| मतदाता का मत किसी प्रकार भी व्यर्थ नहीं 
जायगा, वह किसी न कियी उम्मीदवार को निर्वाचित करने में उपयोगी सिद्ध 
होगा । इस प्रणाली की विशेयता यही है कि कोई भी मत व्यर्थ नहीं जाता 
यदि कोई कठिनाई है तो वह गिनते की, पर उससे मतदाता को कोई कष्ट नहीं 
होता। गराना से पहले तो यह स्थिर करना पड़ता है कि निर्वाचित होने 
के लिये प्रत्येक उर्म्म/दवार को कम से कम कितने मत मिलने चाहिये । इसका 
निकालना बहुत सरल है जबकि हमें कुछ प्रतिनिधियों की संख्या व कुल मत- 
दाताओ्रों की संख्या मालूम हो। इस प्रगाली से लोकमत का अधिक सच्चा परिचय 
मिलता है जो वर्तमान प्रणाली से नहीं मिल सकता । इसे प्रत्येक मतदाता को 
वास्तव में पसन्द करने का भ्रवसर मिल सकता «है । 

निरवेन्धनीय और एकत्रोभूत मत (२८5##व्ॉाएट ब70व ट्प्राशप- 
[8072 ४०४९ ) अनुपाती प्रणाली की दूसरी दो पद्धतियां निर्वन्चनीय मत- 
पद्धति और एकत्रीभत-मत-पद्धति हें । इन दोनों के लिये भी बहु-प्रतिनिधिक 
निर्वाचन-क्षेत्र होने चाहिये पर पहली पद्धति में निर्वाचित होने वाले प्रति- 
निधियों की संख्या से कम संख्या में , मतधारक को मत देने का अधिकार 
होता है। दूसरी में उसको जितने प्रतिनिधि चुने जाने वाले हैं उतने ही मत 
देने का श्रधिकार होता है पर उसे इस वात की स्वतन्त्रता रहती है कि वह 
अपने सव मत केवल एक ही उम्मीवार को दे दे या उनको सब में वांट दे । 

अनपाती प्रतिनिधिक-प्रणाली है तो अच्छी पर इससे अनेकों पक्ष वन 
जायेंगे और दो पक्ष वाली सरकार-प्र गाली समाप्त हो जायगी। इस प्रतिनि- 
धिक-प्रगाली से वहुत से पक्षों को बनने का बड़ा प्रोत्साहन मिलेगा क्‍योंकि 
सभी को अपने समर्थकों दे संख्या के अनुपात से पालियामेंट में स्थान मिलने 
की आशा रहेगी । यहाँ यह प्रशत उठ सकता है कि क्‍या प्रनिनिधिक-शासन 
प्रणाली को सफल-कार्य बनाने के लिये केवल दो पक्ष ही होने चाहिये | यह कहा 
जाता है कि श्रव भी तो इंगलंड में तीन राजवेतिक पक्ष हैं, अ्नुपाती प्रणाली 
के श्रपवानें से इन तीनों पक्षों में स्थिरता श्रा जायेगी श्र वे लोकमत के सब 
श्रंगों का प्रतिनिधित्व कर सकेंगे । इस स्थिरता और सुरक्षा के होने पर ही 
शासन-नीति व शासन कार्य के गश-दोषों की उचित श्रालोचना हो सकती है । 

क्या हाउस आफ कामनन्‍्स वास्तव में सब वर्मा का प्रतिनिधित्व 
करता है ?--सिद्धान्तरूप से लोगातभा को विना किसी एक पक्ष को प्रधानता 
दिये समस्त जनता की इच्छा का प्रदर्शन करना चाहिये | इस सिद्धान्त पर यदि 
हाउस आफ कामन्स की रचना की परीक्षा करें तो यह स्पष्ट हो सकता है 
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कि यह सदन किन किन वर्गों का प्रतिनिधित्व करता हैं। यदि इसकी सदस्यता 
का विश्लेषण किया जाय तो हमें कुछ रोचक वाते मालूम होगी। प्रीव्ज ने 
अपनी “दो ब्रिटिश कन्टीट्यूशव” नामक पुस्तक में लिखा है, “हाउस ऐसे 
दो विभागों में बटा हुआ है जो उसके बाहर सामाजिक वर्ग-विभाग से मिलते 
जलते है । दोनो प्रम॒त्र पक्षों के सदस्य एक ही सामाजिक वर्ग से नहीं आब्राते । 
उनमे वश की, शिक्षा की, श्राथिक व्यवसाय की, सम्पत्ति की व श्रवकाश-उपयोग 
की विभिन्‍नता रहती है । और यदि ऐसा हैं तो इसमे ग्राश्चर्य ही क्‍या है कि 
राजनीति के विपय मे उन दोनों में मौलिक मतभद हो ग्रौर उनके राष्ट्रीय व 
भ्रन्तर्राष्ट्रीय उद्देदय एक दूसरे के विरोधी हो '# उन १९३१ में हाउस 
के १८८ सदस्य कम्पनियों के सचालक-मण्डलों में ६६१ स्थानों प्र आसीन 
थे जिनमें से १५२ उन मण्डलो के सभापति के स्थान प्र थे । इन श्यछ 
सदस्यों मे १६५ अनुदार यक्ष के लोग थे। बाकी ५३ श्रमिक पक्ष के सदस्य थे 
जिनमें ३२ श्रमिक सघो के पदाधिकारी थे। ग्धिकतर उपाधि-प्राप्त पालिया- 
मेट के सदस्य अनुदार पक्ष के सदस्य थे। ग्जृदार पक्ष साधारणगातया उच्च श्रेणी 
के व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करता है. श्रमिक (लेबर) पक्ष साधारण मनृष्य 
का “यह स्मरण रखना चाहिये कि उच्च श्रेणी के व्यवितयों की सामाजिक 
श्रेप्ठा और भूमि के स्वामित्क्क से मेल खाने वाली साधारण श्रेणी वालो की 
आ्रोद्योगिक या व्यापारिक अभुता पहले की तरह प्रव देखने को नहीं मिलती ।” 
पहले जहाँ एक के हाथ में सामाजिक श्रेषप्ठाता और जागीर होती थी वहा 
दूसरे पक्ष के हाथ में उद्योग और व्यापार से कमाई हुई सम्पत्ति थी। “इस 
बात के न रहने से दोनों प्रभुताओं को एक ही हाथ मे कर लेने की इच्छा 
बलवती होने के कारण शासक पक्ष और विरोधी पक्ष के हिती का पहले 
जैसा अब ताना बाना नहीं बतता ।” 

सदन का संगठन--जब सामान्य निर्वाचन हो चुकता है तब नया 
सदन अपना सगठन करने के लिये एकत्रित होता है। सबसे पहला काम स्पीकर 
(अभ्रध्यक्ष) का निर्वाचन करना होता है। क्रिसी भी विधानमडल के अध्यक्ष का 
आसन ग्रहण करने की इच्छा रखने वाले व्यक्ति मे दो गुणों की विशेष आव- 
इयकता है, निरपेक्षता श्जोर निर्णय करने की योग्यता । अध्यक्ष को कार्य प्र गाली 
के सब नियमो की जानकारी होनी चाहिये । यदि ये बातें न हो तो विधानमडल 
केवल एक भीड़ रह जाती है जह॒ए समय बर्बाद होता है बिना समुचित विचार 
हुये कानून बनते हे और विधान मण्डल की उपयोगिता में विश्वास नहीं रहता । 
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भाग्यवश इंगलंड की पालियामेंट का यह दावा सत्यसिद्ध हो चुका है कि उसका स्पीकर 
(अध्यक्ष ) पक्षपात शृन्य है । अध्यक्ष सदन की पूरी अ्रवि के लिये चुना जाता 
है । पर एक वार चुने जाने के बाद वह जितनी वार चुना जाता चाहे चुना जा 
सकता है । उसके चुनाव के लिये विभिन्‍न पक्षों के नियामक ( ४५ ४७१७७) पहल 
ही मिलकर समकौता कर लेते हें और एक उम्मीदवार को चुन लेते हं जिससे 
सदन में चुनाव होते समय एकमत होकर अध्यक्ष का चुनाव हो । जिस क्षण अध्यक्ष 
बन लिया जाता हैँ तब से वह किसी पक्ष का सदस्य नहीं रहता और विधान- 
मंडल के संचर्ष मे बिल्कुल तटस्थ रहकर दोनों पक्षों के मध्य में बराबर जाता 
रहता हूँ | वह अनुशासव रखता है और वाद-बविवाद को नियम पृवेक चलाने 
का काम करता हैँ । इसीलिये इस पद की निरपेक्षता सर्वमान्य हो गई हैं और 
हर सामान्य निर्वाचन में श्रध्यक्ष का निर्वाचन श्रेत्र उसे बिना विरोध के चुन 
लेता है । केवल एक वार ही ऐसा हा कि श्रमिक दल (|.900पफा 7८5) 
ने स्पीकर के विरुद्ध अपना उम्मीदवार खड़ा किया और उसमें वह हार भी 
गया । तब से स्पीकर की महत्ता और भी बढ़ गई है । 


अध्यक्ष (59८४६०7) के कर्तव्य -इंगलेंड में स्पीकर का पद बहुत 
प्राचीन है और १४ वीं शताव्दी से विना कभी भंग हुये चलता चला आ रहा हैं। 
ध्पीकर के मख्य कर्तव्य सदन की वेठकों में अश्रध्यक्ष का काम करना हैं। इस 
काम में उसे सदन के काम को नियमानकल रखना पडता है और जब विधेयक 
( ]5 ) पास हो जाते हैं। तब उन्हें प्रमागित करता पड़ता हं। 
स्पीकर को अच्छा वेतन दिया जाता है; और अवकाश प्राप्त करने में पेंशन भी 
दी जाती है, साथ साथ लाड की उपाधि भी दी जाती हूँ पर उस पान का 
कोई अधिकार नहीं होता, वह तो राजा की भेंट स्वरूप ही मिलती हूँ | 


सदन के दूसरे कर्मचारी भी होते हैं। उनमें से क्‍ल्क (८[८४६) सारे 
अभिलेखों (१९८०००४) की देखभाल करता है और उसी को विधेयक प्रश्न 
सम्बन्धी नोटिस पहुँचने चाहियें। वही स्पीकर के आदेश से प्रतिदिन का कार्य- 
क्रम तैयार करता है। सारफजेंट-एट-आम्स (52782०४70-80-437775) सदन 
में स्पीकर के प्रवेश की घोषणा करता है और अनुशासन रखने में स्पीकर के 
आदेशों का पालन करता हैं । 


सदन की समितियाँ-- प्रत्येक नये सदन के संगठित हो चुकने पर कुछ 
समितियों का संगठन किया जाता है और त्येक समिति को निश्चित कार्य 
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भार सौंप दिया जाता है । मुख्य समितियां वे छ: स्थायी समितियां हैं जो प्रत्येक 
सत्र के आरम्भ में चुनी जाती हैं । जितने विधेयक सदन के सामवे उस्तुत किये 
जातें हैं वे सब पहले परीक्षा और सुझाव के लिये इन समितियों में से एक को 
भेज दिये जाते हैं । इनके अतिरिक्त जो विधेयक किसी भी समिति के अ्रधिकार 
क्षेत्र में नहीं पढ़ते उनके लिये दूसरी समितियाँ बनाई जाती हैं। विशेषकर दे 
विधेयक जिनमें कोई नये सिद्धान्त अन्तर्मत होते हैं. उसके लिये पृथक समितियां 
बनाईजाती हैं । इन समितियों को “सेलक्ट” (5९/९८४) समितियाँ कहते हैं। जो 
स्थायी छः समितियाँ हैं वे क्रमानुसार लोक-लेखा (?प्र0८ 0८८०पा४७) 
स्थायी आदेशों (5६8707708 (074९75 ) जनता के प्राथना-पत्रों (8८|०८८ 
ए7॥6८ ?८४४४०7035) स्थानीय विधान-निर्माण (॥,02८०7 | ,०४7% 8६१0॥7) 
ग्रौर विशेषाधिकारों (7ए72825) से सम्बन्ध रखती हैं । छठी समिति सारे 
सदन की होती है । जव सदव समिति के रूप में अपनी कार्यवाही करता हे उस 
समय स्पीकर अपने आसन से उठ जाता है, और दण्ड (४८८) आसत के 
नीचे रख दिया जाता है जो इस वात को सूचना देता हें कि सदन का स्थगन 
(0. त[0प7777277) हो गया, ओर सभापति का श्रासन वह पृर्ुष लेता है जो 
इसके लिये विशेषतया चुना हुआ होता है । यह सभापति ((7 ताफा। का ) 
स्पीकर की भांति पक्षयात शून्य वहीं होता वरन्‌ वह अपने पक्ष का सदस्प्र बचा 
रहता हें । जब सदन समिति के रूप में वेठकर काम करता हेैतव कार्य-क्रम के 
नियमों का कड़ाई के साथ पालन नहीं किया जाता । कोई सदस्य एक ही प्रछुन 
पर जितनी बार चाहे उतनी बार बोल सकता है, प्रस्तावों के समर्थन की आव- 
इ्यकता नहीं होती, जिस वियय पर निर्माण हो चुका हो इस पर पुनः विचार 
हो सकता है । जब सदन समिति के रूप में अपना कार्य समाप्त कर चुकता हैं 
तो वह अपनी रिपोर्ट देते के लिये फिर से सदन के रूप में श्रा जाता है, स्पीकर 
ग्रपना आसन ग्रहण कर लेता है, दण्ड फिर श्रासन पर रख दिया जाता है और 
पूर्ववत संदन का काम आरम्भ हो जाता है द 


समितियाँ केसे नियुक्त की जाती हें--यद्यपि सिद्धान्त रूप से समितियों 
की नियुक्ति सदन में चुनाव के द्वारा हुई समझी जाती ८ पर व्यवहार में यह 
काम निर्वाचन समिति ((:07977607:९९८ ० 5९/०८४४०७) छोड दिया 
जाता है जिसमें ११ सदस्य होते हैं जो प्रत्येक सत्र के प्रारम्भ में दोनों सदनों 
हारा छांट लिये जाते हैं। वास्तव में प्रधानमन्त्री ग्रोर विरोधी पक्ष का 
नेता दोनों मिलकर इनके छांटने में सहमत हो लेते हैँ, उसके पद्चात्‌ ये 
नाम सदन में स्वीकृत हो जाते हैं। उसके वाद निर्वाचन समिति प्रत्येक स्थायी 
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को 4. 


और 'सेलेक्ट' समिति के सदस्यों को चुनोती है । चुनते समय बहुमत पक्ष के ही 
सव व्यक्ति नहीं चुन लिये जाते वरन्‌ यह ध्याव रखा जाता है कि सदन 
प्रत्येक पक्षों के मदस्य की गिनती के अनुपात से ही इस समितियों में उन प्‌ 


व्यवित रहे । 


3 4०2 


आरा 


सदन की गगणापुूरक संख्या ((१00%0ए7४) श्र्थात्‌ु सदस्यों की जिस 
संख्या में उपस्थिति के बिना कार्यारम्भ नहीं हो सकता, वह ४० है | जब तक 


४० सदस्य सदन में उपस्थित ने हों तो सदन वेधरूप से कार्यवाही नहीं कर 
सकता । जब गशापूरक संख्या नहीं होती तो एक घण्टी बजाई जाती है 
और इस घण्टी के वजन के दो मिनट के सण्य के भीतर सदस्य आकर यदि इस 


संख्या को परा नहीं करते तो स्पीकर सदन को स्थगित कर देता हे । 

सदन में कायक्रम के नियम--अपने कार्यक्रम के सम्वन्ध में सदन स्वयं 
ही नियम बनाता है| इनमें से कुछ ये है:--वाद-विवाद में दूसरे सदन में होने 
वाले वाद-विवाद का कोई परिचय न दिया जाय; या न्यायालय द्वारा विचाराधीन 
विपय पर कोई श्रालोचना व की जाय; राजा का नाम अनादरपूर्वक या सदन 
प्रभाव जमाने के हेतु न लिया जाय; देझ्-द्रोही या विद्रोहात्मक वचन न बे 
जाये; न वाधा डालने वाली या विलम्बकारी चालें चली जाये; कोई सदस्य 
चाह तो झपनी टिप्परण्णियाँ देख सकता है पर अपने व्याख्यान को पढ़ कर सुना 
नहीं सकता; दूसरे सदस्यों का नाम लेकर व्याख्यात में निदेश नहीं क्रिया जा 
सकता, ओर स्पीकर के श्रादेश की उपेक्षा नहीं की जा सकती । सदन के बाद- 
विवाद को कम करने ओर कार्यवाही में जीतता लाने के लिये बहुत से उपाय 


निश्चित कर रखे है । उतसें से पहला यह है कि यदि कोई सदस्य अनावश्यक 


न / 


8५ 
जनक 


परत 


5. ट्र | 


विलम्व करने का प्रयत्त करे अ्र.र कार्यवाही में रुकावट डाले तो स्पीकर 
अपराधी का नम बता देता है। यदि इस सदस्य के विरुद्ध विलम्बन का 


प्रस्ताव रखा जाय ओर वह स्वीकत हो जाय तो उस सदस्य को सदन से 
निश्चित समय के लिये बाहर निकाला जा सकता है । यह समय उस सत्र के 
व्च हुये समय से अ्रधिक नहीं हो सकता । दूसरा, वाद-विवाद या व्याख्यान 
का समाप्त करने के लिये क्लोज़र ((05प072) अर्थात्‌ समाप्ति का प्रस्ताव 
काम मे॑ लाया जाता हैं । इस प्रस्ताव के जिय कोई सदस्य यह कह दे “कि अब 
अइन पर मत निगाय किया जाय और यदि इस कथन को सभापति स्वीक 

कर ल॑ तो वह वाद-विवाद को वहीं समाप्त कर देता हैँ और इस प्रस्ताव को सदन 
के सामने रखता है । यदि समाप्ति के प्रस्ताव के समर्थन के लिये १०० स॒दस् 
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खडे हो जाय तो वह स्वीकृत समझा जाता हैं। गिलोटीन ((पा]0६77८) 
कहलाने वाला उपाय भी वाद-विवाद को अन्त करने के लिये काम में 
लाया जाता हूँ। इसके द्वारा व्याख्याना पर समय-सम्बन्धी सोमा बाध दी 
जाती है। जब समिति रूप में सदन कार्य करता हे तो उपस्थित सगोधनों 
मे से अ्रध्यक्ष कुछ सश्योधनों को ही विचार करने के लिये छाट लेता है 
जिससे वचे हुये सशोधनों पर विचार करने का समय बच जाता हैं, क्योकि 
उन पर वित्रार नहीं किया जाता इस यूक्ति को कंगारू (]79789700) 


हते हे 


सदस्यों के कर्तव्य ( (09॥8960078 ) ओर विशेषाधिकार 
( 27797[282५) यो के कुछ कतेव्य और कुछ विशेषाधिकार होते 
है । कर्तव्यों मे पहला तो यह है कि प्रत्येक सदस्य को सदन के कार्य में भाग 
लेने से पहल पाजियामण्ट की सामान्य शपथ लेनी पड़ती है जो इस प्रकार है 
“में **““'दपथ लेता हू कि में सम्राट '”*“““““व उसके उत्तराधिकारियों 
के प्रति विधान के अनसार सच्यी भक्ति रख गा, इसलिये ईश्वर मुरभे शक्ति 
दूसरे, प्रत्येक सदस्प को सदन के निगमों का पालन करना पडता है ओर स्पीकर 
की आराज्ञा शिरोधार्य करनी पड़ती है। अधिकारियों में, सदस्यो की १००० पौड़ 
वापिक वेतन मिलता हैं, उन्हें बोलने की स्वतन्त्रता रहती है, पारलियामेण्ट की जब 
बेठक हो रही हुं! उस समय वे उससे ४० दिन पूर्व व पश्चात्‌ तक उनको बन्‍्दी 
नहीं वताया जा सकता, उन्हें विधेयक और प्रस्तावों को रखने की स्वतन्त्रता 
रहती हैँ और वे प्रइन भी पूछ सकते हे जिन्नका उत्तर मन्त्रिपरिषद देती है । 


सदन के सस्था रूपी अधिकार -* सदन के जा सस्था-रूपी कुछ अधि- 
कार होते है वे मे है । स्पीकर की मध्यस्थता से यह सामूहिक रूप से सम्राद 
तक पहु न सकता है । इसका यह अधिकार हैँ कि इसकी कार्यवाही का अधिक से 
अधिक अनुकूल अर्थ लगाया जाय । स्पीकर चाहे तो दर्शकों को बाहर ह॒थाने 
की आज्ञा दे सकता हैं, वह चाहे तो सदन की कार्यवाही के आलेख के जनता 
द्वारा प्रकाशन पर रोक लगा सकता है। सदन स्वय ही पअ्रपनी रचना पर 
नियन्त्रण रखता हैं, यह अपने सदस्यों को या बाहर वालो को सदन के अ्रनादर 
करने के अपराध का दण्ड दे सकता है । 
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दाउस लाडस 

हाउस अआफ लाइ 

“हाउस आफ लाइस का जन्म राजनेतिक विकास की प्रथम श्रफुल 
ही 


बढ़े जागीरदारों व विजयी मामस्तों के लिये यह 
को यरामर्य देते का कार्यभार अपने ऊपर लेते आर 
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स्वाभाविक था उन विद्वात्‌ सम्पत्तिवानू धर्मपुजारियों के लिये कि वे 
प्रेट कॉंमिल के गक्तिशाली वृत्त के भाग वनते” ॥% वर्तमान हाउस श्राफ लाई स 
उत्त एंग्लो-सक्सन विटेनगेमौट (५०१६८३०४४०४००४) एतिहासिक प्रति 
निधि हैं जो नोम॑व काल में अपने पूर्व नाम को छोड़ कर मंग्नन कांसीलियस 
बहापाा) (कालापाम ) के नाम से प्रकट हुआ । वहुत प्राचीन 
समय से अभ्रव तक पीयरों ([22875) के बनाने का विशेषाधिकार राजा का ही 
रहा है । ये पीयर अपने आप ही, बिना किसी दूसरी आवश्यकता को पूरी किये 


हाउस आफ लाइ स में वठने का अधिकार प्राप्त कर लेते हैं | 


ए्‌ पं ठग हाउस आफ लाई 
ह,उस आफ लाह स सास क्‍यों ?--थ्द्यपि ब्रिटिश हाउस आफ लाडइ स 
्र्‌ ह न्‍ 


>लिहासिक दृष्टि से इंगलेण्ड में ही नहीं- वरन्‌ सारे विश्व में प्रथम विधान मंडल 


है परन्तु अपये अधिकारों और कर्तव्यों के कारण यह दूसरा सदन कहलाता 
| कभी कभी इसे हाउस श्राफ् पीयर्स! कह कर भी पुकारा जाता है परन्तु 
सा करना ठीक नहीं है क्योंकि सब पीयरों को हाउस में स्थान नहीं मिलता 
होते हैं । पीयरेज ( ?९८८7/३४८ ) और हाउस 

आफ लाई स से एक ही वस्तु का भात नहीं होता । स्काटलेंड और आयरलैंड 
के सव पीयर हाउस आफ ला्ड स के सदस्य नहीं होते, उन्तके अतिरिक्त विशप 
र पुनविचार करने वाले न्यायाधीश लाइ स पीयर नहीं होते पर 

हाउस के सदस्य होते 6 । पीयर की उपाधि पंत॒क होती है आर पिता से पत्र 
यह उपाधि व इससे संलग्न विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं और हाउस आफ 


लाड से के सव लाइस को यह अधिकार प्राप्त नहीं होता । 


2 # 25 पु 7 > जि जग लाती कि 

पीयर बनाने का राजकीय विशेषाधिकार--जैसा पहले कहा जा चुका हैं 
केवल राजा को ही यह विशेषाधिकार हं कि बह पीयर वनावे, यही नहीं वह 
जितने पीयर बनाना चाहे बना सकता है | हां, पीयर बनाने की इस स्वतन्त्रता 


“१ 
/ ५ /जि, हर 





#फाइनर : थ्योरी एण्ड प्रकिटिस ग्राफ मौइने गवर्नेमेंट, पृ० इछद ; 


हि 
रे 


प्र 
है| 
28 
दर 
४) 
#ऋ ४४३ | 
ही 
८ | 
अ्च्चू 
न्‍्भ्‌ 
| 
> 
हि 
रे 
“| 
5] 
> 
ध्थ्ज्य 
श्न्ञ 
व 
बच 
हित 
हद 
खाक ॥ 


ना 


से २ डानतजापफ्राञत 7 ्प आ क >> 
पर कुछ नियन्च्रगा ब्रवश्य हूँ । वे ये 6--पहला, स्का्ट्ओंड से साम्मालत करान 
जज ध्य न्‍ 
के नर गन पशाफितक- जज पाट्रापया 2227 न जंशँ 3080 क्री साजाशा जा ते 
बाल विधान के अनसार स्काटलंड का कांड चाय एयर नह! बताथा जा सकता। 
वा तन यम 2 अल अमल का रे लत का लग हे ओ 20 हट तर नरम 
द्स्रे, आदध्रलड का मल्ाव वान दान के अनलार प्रत्यक तन एलान हू 


पुराने पीयरों के स्थान पर एक्र नया पीयर बनाया जायगा उस समझभथ्य तक जब 


तक कि वहां 


>0॥7 
कर 


पायरा का सख्या घबटत घटले १०० ने रह जाय । तीमरे, गाजा 
है प 


के 75 ४ 
उस व्यतित को फिर से पीयर नहीं दना सकता जिससे पहले कभी अपनी पीयर 


लत 


.] म््या 22 कि 5० क्र आ 
की झपधि वापिय कर दो हो। पर बास्तव | कोड व्यावत अपला उमाद 


पर ] 7 


वापिस नहीं कर सकता क्योंकि हाउस ते सम १६६४ मे यह प्रस्ताव पास कर 
दिया था कि कोई पीयर अपनी उपाधि को समाप्त नहीं कर सकता । चौथे, 
जागीर भेंट करने पर राजा पीयर की उपाधि को ऐमे नियमों से मर्यादित नहीं 


छए 


कर सकता जा अबध हा अथात जा वधान से साब्य न हां । 


न्नप्टँ 


९ ४ ० को ३ ७३३ हे पी हि तार जया 
हाउस आफ लाड स में कान कोन लोग होते हं--हाउस आफ लाइ स 


ा दिल जल नल हट शा कि न्‍े ० (... किक 
मे तीन शेशियों के सदस्य होते हूं ।' का। पालियाएट के वलका आविकार दाल 


गा 
मरा सकल हज के तर न पट पद्आए >> परनकर सभा ८ नस, 
लाई स जिससे राजबराले के राजकुमारों के अतिरिक्त पांच प्रकार के इगलंड 


न्‍ मर: “परत 7 हे 2 टन गा “कल लिए लक हा ४५ 
के पायर ढ़ाते &--हक, माइवल, अल बाइवाउस्ट आर बचन । के अवश्य! 


पु 


ज्त ब्न्र्‌ ॒ ग्य ॥। न रे लता 428 हल 

ज्यथाट एच का एला के पटचात प्राप्ल दह्वान (खत्र) खिना पे: कथआअकफिदार बाल 
- - न 5 | हजानओ बाकी 5 धतताओा हाय फो 

लोड थ जिनमे स्काटलेड के पीयरों से चुने हुये १६ पोयर हाते हैं आर आायरलड 

>> 53.“ 8 < २३ हे 7 

2०३, बस | धां 


४ 5 व ट शाप ० गम 
हाउय आफ कामन्स की सदस्यता के लिय आग नहीं ही सकते पर आयरलइ का 


पीयर हाउस आफ कामस्स म॑ निर्वाचित हाकर जाने के लिये खड़े हा सकते 


के 


पे गे अआजीजत पल  । तीन हो पे रे न गय डक कक 
हैं। (ग) आजीवन लाई, जिनमें २६ धमाशिकारों लाड ओर छः लाइस 


! 


के अवील इनयोडिनरी [[.57व5 ता 007०वॉना-0दी7979) जी 
४५ बा तक देरिस्टर गठ्ठ चके हां या जो दिसी बड़े न्‍्यायश्रीश के पद पर आसान 
रह चके हों, होते हें । धर्माथिका री लाई स॒ में केब्टरवरी शोर यार के दो बड़ पादरी 


गौर २४ छोटे पादरी होते हें । लाई स श्राफ अपील (|,0+0ठ5 07 ४79ए92८४०४ ०) 
| नियबित राजा ही करता हे और उनको ६००० पौंड प्रतिवर्ष वेतन मिलता 


त्जे 


है । इन छः: लाडों को तभी अपने पद से हटाया जा सकता है जब पालियामेंट 


| पु हित #+५ 


के दोनों यदन सिलकर ऐसा करने के लिये राजा से प्राथना कश | थे आजीब 


ट्ट! 


लाई जब तक जीवित रहते हैँ हाउस के सदस्य बने रहते हें । पहले, पीयर लोग 
प्रावसी (7059) अर्थात्‌ दूसरे पुरुष के द्वारा अग्रपता बोट हाउस में दे सकते 
थे पर सन्‌ १८६८ के पद्चात्‌ से यह प्रथा बन्द कर दी गई, अब अपना वोट (मत | 


है 


हित 
धयकाप्रड। 
-| 
जे 
| 
“0 
लय 
ः्ट् 
५ 
/२2 


पालियामेंट और 


: जय स्थित हम कक 
देते के लिये प्रत्यक पीयर को हाउस में उपस्थित होना चाहिये । 


छ र्‌ की आ 8 42 
ज्ाडा के कतंव्य और विशेषधिकार--पालियामेंट के लाडों के कब 
85 
|] 


गेया|धिकार भी होते हैं । प्रत्येक पीयर की, चाहे वह पालि- 


सठ का सदस्य हो या न हो, राजा के पास सीधी पहुँच होती है । जो लाई 
२१ वर्ष की आयु वाला न हो या जिसने सन्‌ १८६६ के शपथ विधान के अन- 
सार राजनक्ति की शपथ न ली हो वह हाउस में न वेठ सकता है न वोट (मत) 
दे सकता है । यदि किसी लाई को देशद्रोह या किसी दूसरे महापराध का दण्ड 
मिल ह तव वह उस समय तक हाउस में दंठकर वोट नहीं दे सकता जब 
तक कि वह दण्ड भुगत न चुका हो । जो व्यक्त ब्रिठेत का नागरिक नहीं वह 


चल 


हाउस आफ लाइ स म्‌ वेंठने के लिए नहीं वलाया जा सकता न किसी दिवा- 
लिया पीयर को बुलाया जाता है । एक वार जब पैत॒काधिकार वाले पीयर को 
वुलावा मिल जाता हूँ तो वह वुलावे का अधिकार उसके उत्तराधिकारी को भी 
'डसक बाद अपने आप मिल जाता हैं । रायपुर (विहार) के प्रथम लाई सिनहा 
जब मृत्यु हागई (प्रथम लाड सिनहा हाउस झ्राफ लाई स के सदस्य थे) तो 
उनके पुत्र और उत्तराधिकारी लाई सिनृहा को जो श्रभी जीवित हैं, हाउस में 
श्राने का वुलावा न मिला क्योंकि उनसे यह सिद्ध करने को पूछा गया कि वे बड़ 
विवाह की अ्योग्यता के अपराधी तो नहीं हैं। इस पर यह प्रश्न हाउस की 
विशेषाधिकार सम्बन्धी समिति ((!5/8797&/९९ ठ 0 ए॥28९७ 
६0९ 70082 ०08 3,0705) के सम्मुख रखा गया जिसका निर्णाय लार्ड 
सिनहा के झनुकूल रहा और अब लाई सिनहा को वरावर हाउस के लिये 
वुलावा आाता हूं और वे हाउस में बैठने के लिये जाते हैँ। पालियामेंट की जब 
बेटक हो रही हो, उस समय था किशी अच्न कैट चावीस-डिव.दर्व- कियी सत्र-के- चानी श्र पश्चात 
तक हाउस आाक लाड स के किसी सदस्य को किसी अपराध के लिये पकड़ा नर्द 


2 04 
जा सकता। यह सुविधा लाड्डों के नोकरों को भी मिलती हैं और उनको भी सत्र 





सकता | उत्यक लाइ का बोलन का स्वतन्त्रता होती # शोर उसे यह भी अधि- 
कु ७ 4; छू स् "के 2 हम" चुन 6 मुटनक/+ ले व्क्ा > डर स्पृ गा 
कार हाता हू कि वह चाह तो किसी प्रस्ताव पर अपनी अस्वीकृति को हाउस के 


अालखा मे लिखवा दे | उसे ज॒री (79) में काम करने के भार से मक्त 


कर दिया जाता हूँ, पर किसी पीयर की स्त्री हाउस में न बैठ सकती है और न 


| हाउस का पूणा सदस्य-संख्या लगभग ८४० है किन्त वास्तव 


ते 


को संब्या लगनन १२० हे। 


्ज 


१५० प्रमुख देशों की शासन प्रगालियां 


» 20 के का रब 
हाउस आफ लाइ थू के वदिदायाव था रूप म॑ हाउस आफ 


द्ः 
रु +्ज पता ध्स * मल का 2 साल 22 कपल न 
लाइस का कुछ विद्यपाधिकार प्राप्त हूं । हाउस का अनादर करने वाले व्यक्ति 


ध्च्म्स्प्प 
| 
ह् | 


(., 


च् मिल य्र्प्र भा तक (० ट कि का कि न] स्त बात या ट्र8 ए पं ध्हक 
को ह्राउ र्निाः चल्‌ काल लव द्त लाए कार जज सकता ट । आपस <; [४ 
ठन के विपय में यद्त स्वर ही देखभाल करता हे आर इस अधिकार का उपभोग 


ग पक नये पीय पहन य 877 प्रा क््फ्यि कं नर 
करन मे यह सलेय परायरा के ियमानकल बः बनस प्र विचार करके 


आऋश तो किसी जद पीयर 
आए काथवाही में भांग 
तक्र सकता हे और उसके स्थान को रिक्त घोथित कर सकता हैं। सन 
पूर्व यदि कोई लाई देशद्रोह या महापराध का दोवी कहा जाता और 


27 दफा... न्‍त+म- ७ +>ना+७ 6 त्र्प (्‌ हट री हक] का तन आओ चना बन टी 
यदि वह यह कहता के उसका स॒क्र लाएई। हाफ न जाये जे हाउज एस 


5; है] 
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ब्प जनक 


४ ५ कण रा । 
को, जो अयोग्य ठदरा दिया गया हा, हाउग में 


गा .! | 


५ 4५ 


ड 


मकदमे को सुतता था और निगशोयव देता था। पर सन्‌ १६३७ में एक ऐसा 


एक्रे ने विधान मंडल में रकखा जखिसदे पास हे पर यह विश 

कावन लाह साक्र न वबाबव सइल थ सरकखा जनक पास हा जान पर यह वि 
् न तक, 

पाधिकार समाप्त कर दिया गया। जाइसाक (,07व 52777०७) ने यह 


] 


क्र्य शत बन था दे दर का बुक लाला ल्न् 228 व्ातापा ०7) 22% # व रन] 
प्रस्ताव क्या रमग्बमा, इमक पाछ एक छाटा था इतहास ह€ | जब लाइ डिक्लि- 


( 


फोर्ड पर सोटर दर्बटना के फलाबहूप मास्य-उत्या का आयराब बगाया गया तो 


नस लि 2 गे । 4  शपअ पक है * जहर क्र रे है 22 किक 
उन्होंने अपने विेयाबिकार को सांग की । दिसम्बर १०, १६३१४ को हाउस में 


< के €ट वि का अर मर पद ही ग्रस्त ्पाशा यश पाए कम ग्‌ 26 की 
मकदमे की सनवाई हुई और सूतवाई के: अस्च से जब यह प्रश्त रखा गया कि 
्छ ध्ञ 


बन्दी अपराधी है या नहीं तो ८४ पीयरों सेंये प्रत्येक ने घ़े होकर कहा 
हे ता दा * हि यक्रा पक गया भात्र 9० नुः रा ना हब 8 फ् 290 पा भ ्ड वार 
“ग्रवराथी नहीं”, इसमे सबकी यह भावता होगई कि बह विशेषाबिकार “कानून 


के सम्मस्य समता! के नियम का उल्लंबन करता £ और फलस्वरूप लाड सांके ने 
इसको तोइने का प्रस्ताव विधान मंडल में रख दिया 


3490 अर आफ 


लाड स्‌ किसका प्रति।नधित्व करते हँ--हाउस झ्राफ लाई से दूसरे 


सदन के रूप में वही ही अप्रगति्शीस संस्था & क्योंकि बढ़ समस्पक्तिवर्ग का गढ़ 


ने ५, 53 श्र 2 > ४! न कफ अर मय मनी आए अंक प्लस है लत 
है जहां से वे अपनी रक्षा करते रहे हैं। इसलिये बह सदन लोकमत का प्रतिनि- 


हि ः का सा कझाही पर (: ति टन रमन मल रट्र्स / 
धित्व वहीं करता । लाई स अपने आय छा ही प्रतिनिशद्चित्त्र बारते है। इसी 


पक गे जनाग्रों क जिगोेध करते गज ८ रजलाएण फाजाओा 7 5 
लिये वे उस योजवा््रों का बिरोब करते रहे £& जिनसे उतना या दसरे बनिक। 


जा ्+ हर जक हि स्तर मे छ गन ल् कि लत अ ४ हर / ९ प्रा 
के अधिकारों पर आक्रमग जाता हा। लाइस मे बहुत से बह धर्ना है, बह 
028 धिप ् हि 5 पा ] ् 


इससे प्रकट हो जायगा कि “सन्‌ 


* अर 
/22 
स् 
१. | 
दा 
30] 
न्च्च 
१ 
बिका, 
शा 
िक 
हि 
5] 
4 
5 
हर 
अब | 
हि । 
५१ 
न $ 
० 
सन्त 


52७७ 5) 
््ा 


के डाइरेक्टर ६७, रेलों के ६४, कल के कार-खानों के ४९ ओर वीमा कम्प- 


| । 


ल्‍्नथे 


2 


जो 
नं 
जज 
५) 
5 
जा ्‌ 
4] 
-4 
#/४9 
/72 
ली । 


/७ में. प्रत्येक पीयर के पास ग्रौसतनू ३२,४०० 


्त 5 2; हक दा हद हा ए क कर | आन >् न 
एकड़ भूसि थी और २२७ पीयर कुल ७,३६२,००० एकड़ भूम के स्वासा 
गा श्ि हि गो कु गज न जी] ड-प हक लक 323 श 
« ! ७६१ कम्पानया मे ४२५ डाइरक्टरां के पद पर ७७०२ लाइस आसान 
5 रु आर के य चला दा द्व हम टाः हा कत्ल हा 8 च्- 
« । ह$£ इसलिय यह आइचय का बात नहीं कक कइ अवसरा पर इस हाउस 
मय ४०५ 5० 5 
न 


रुकावट डालने वाली चालें चलों, विशेपकर सन्‌ श्य३्२ और १६१० में | 
न स्टूथार्ट मिल (]087 #घद्कवा। शी) ने इसका वरणव “एक बड़ी 
क्राध दिलाने वाली छोटी सी असुत्रिधा' कह कर किया था । एसा ये भी 


च् प्गा | है 40 मन जप पृ रे ४० का को कक न्ट हे हज श्र ते हा रे 202: 20 पर ग्‌ 2 

अन्त मे अगत ७ लि पॉयरदल का जात हा हुं हैं जार रुकावट हटा ला गदइ । 
कद फ अर ब्न्ह् ८ पट बे 7503 किट रे हि. 2 के 

पालियार्टट के लाडों की संख्या ७८० है पर उनमें ७२० ही हाउस श्राफ लाडे 


के कई, 2 5५ आर, 


यें बेठ सकते हैं और वोट दे सकते हैं, वचे हुये नावालिंग (श्रप्राप्त वयस्क) या 


सि 


नल मी, कार आयोग या पा ल 3 ४ ध्वि न कब 
प्त्रा हाते कारण अयाष्य 8 । इस यालयासट के लाडा का बाधकत्र संख्या 
अर लि ५ प्् 


उन पांच श्रेणियों में विभकत है जिनको पतृक अधिकार हूँ । उदाहरण के लिये 


सन्‌ १६४२ में २९ हृयक, ४० माक्वेस, १६६ अले, ६७ वाइकाउन्ट और ३४४ 
वैरन थे । अधिकतर लाई हाउस में उपस्थित होने को उत्सुक नहीं रहते इसलिये 
सदन की औसतन उपस्थिति केवल 5० हैं| यह पता लगा हैँ कि सन्‌ १६३२ 
ग्रोर १६३३ में २८७ पीयर कभी भी उपस्थित नहीं हुये ओर सन्‌ १६१६ से 
2६२१ तक १११ पीयरों से कभी अपना वोट देंगे की परवाह न की । जितने 
उपस्थित भी होते हें उनसे से आब कभी बोलने का प्रयत्न नहीं करते। इससे 
यह स्पष्ट हे कि हाउस दीं कायणवाही की एसी उपेक्षा य लाड करते हू कि कभी 
कभी इस सदन की उपयोगिता वर सच्देह होने लगता हैं, इसके वर्तमान स्वरूप 


कम 2 फेस 325 05 0 7 कह ब्ंभल्त भी 20 मलिक न 
दा बदलन व इसमें सुधार करने के लिये कई प्रयत्त भी किये जा चक्र हैं। 


हाउस आफ लाड सके सधार--ब्रिटिश राजनीति का एक महर वर्पूर्गा 


सुधार-विधानों (0८६8) के पास हो जाने के पश्चात्‌ हाउस श्राफ कामस्स तो 
वाम्तबिक प्रजातन्त्रात्मक सदन में परिवर्तित हो गया और हाउस झ्राफ लाईस 


2 $ #+ 


न र्स्प ड्जत्टा री मा आज जा स्प बनन्‍न- खा लय क्क्> त्र्यृ न डा न ्यम्मगहक: न 40 3 वन्य ग्र्य न कै भा कु 
की छोर स्चंक दृष्टि से देखने लगा वयोकि यह भय था कि हाउस आफ लाई से 


नि] हिट 


पल 0 के उत्सनि से बा पट शि मी कल शो 500 र्द 
प्रजातन्त्र की उन्‍्तति में वाधक सिद्ध होगा । सम १८६६ और १८८८ के ८ 


अर] ध्ि सपा जाई के स््स्कि 55% व गा तर द 3052 निकल मी 
में अधिकारां की दृष्टि से या संगठन के सम्बन्ध में या दोनों वातों में हाउस आफ 


जी आदी जज अजय मील मम इक आल कक न ३ अ अत यणथ5 ननानहजन 2७ अऑंऑइ अघिअऑयििल्‍>>»--. 


# ग्रीव्ज़ : ब्रिटिश कन्स्टीटयशन, पृ० ५४ | 


स्क प्‌ 


ञ पा + या दास मज्यिययत 
४ ५४० प्ररख दशा का शासन प्रगालया 


के लिये कई प्रयत्न किये गये । एक बार तो यह सुभाव 
घिकारी पीयरों को समाप्त कर दिया जानें। पर इनमें 
से कोई भी प्रयत्व सफल ने हश्ना। सन्‌ १६०६ में जब उदार पश्ष का 
सन्त्रिमण्डल बना तो झनदार पक्ष के लोग हाउस ग्राफ लाई से में अपने बहसत 
के आधार पर महत्वपूण उदार योजन क्षों के पास होते में सोडा अटकाने लगे । 
इसके फलस्वरूप दोनों सदनों में विरोब उत्पन्त हो गया। कामत्म न यह प्रस्ताव 
पास किया कि लाई से का विरोध होते हसे भी जनता के प्रतिविधियां की 
च्छा सर्व-सान्य होनी चाहिये और उसी के अनतसार कार्य होता चाहिये। इस- 
लिये सन्‌ १६०८ में लाई स ने अपनी एक समिति निश्कत की जिसके समापति 
लाई रोजबरी हुये । इस समिति को यह काम सौंथा गया कि वह सुधार के लिये 
सुझाव उपस्थित करें| समिति ने यह सिफारिश की कि द्वितीय गह (790०7 
[स्‍0758०2) की रचता निर्वाचन के द्वारा हों, पर इस सुझाव को कामस्स में 
उदार दल के बहमत से स्वीकार नहीं किया । 

बआइस समिति--सन्‌ १३११ में पालियामेप्ट एक्ट ( एशकशा९7४ 
2८४) पास हथ्ना जिससे वर ही छुछ महत्वपुर्णा सुधार हुये श्रौर उसकी 
प्रग्तावना में यह वचन दिया गया कि भविष्य में हाउत ग्राफ लाई स के सथार 
के लिये कोई वेधानिक कार्यदाही की जायगी, यह प्रस्तावता इन शब्दों में थी 
“आर क्योंकि यह इच्छा है कि हाउस आफ लाई स के स्थान पर एक द्वितीय गृह 
(5९८०7व ८०7०777०7) पेतक अधिकार के ग्राधार पर न ववा कर लोक सत्ता 
के आधार पर बनाया जाय, परन्तु ऐसा परिवर्लेन तुरन्त क़ार्यान्वित नहीं किया 
जा सकता ,.....। सन्‌ १६१७ में एक समिलि नियकक्‍्त हुई जिसके सभापति 
लाई ब्राइस थे। इस समिति को यह काम सोंधथा गया कि वह हाउस आफ 


लाइस के सुधार के सुझाव उपस्थित करे। इस ब्राइस समिति ने अपनी 


रिपोर्ट में यह सुझाव रखे :---( 2) ह्वितीय गृह के अधिकार हाउस आफ कापत्स 
के अधिकारों के समान न हों जिससे वद् हाउस आफ कामन्स का प्रतिद्वन्द्री न 
वन सके (२) इस हितीय गेह को सन्त्रिमगडन बलाने था विगाइवे की शर्क्ित 


होनी चाहिये ओर (३) सव-पम्बन्ची पह्यों पर विचार करते के लिये इसे 


हाउस आफ कामसन्स के वरावर झविकार ने सिलने चाहियें। भविष्य में ड्ितीय 
गृह के संगठन के लिये सामति ने ये सिकारियें कीं : (क) कियी राजजैतिक 
मत को स्थायी प्रभुत्व न मिलना चाहिये (ख) इसका संगझत ऐपा हो कि 
सस्पूर्गो राप्ट्र के विचार ओर दृष्टिकोग का इसप्रे प्रदर्श! हो सके, और (ग) 


इसमे ऐसे व्यक्ति रखे जायें जो शारीरिक शवि या प्रतल दलवबन्दी के 


न 


ि 


च् 


पालियामेंट और विधान निर्माग १५३ 


शो 


अनुकूल स्वभाव न होने के कारण हाउस आफ कामन्स में जाना नहीं चाहते । 
मति के विचार से इस हदितीय गृह के निम्नलिखित कर्तव्य होने चार: 


(१) हाउस आफ कामन्‍्स से आये हुये विधेयकों (छि[5) की परीक्ष 


क्र 
| 
न्जा 
हे 
। 


हराना । यह काम बड़ा आवश्यक हो गया है क्योंकि हाउस आफ 
कामस्स में काम इतना वढ़ गया है कि पिछले तीन वर्ष में कई अवसरों पर हाउस 
आऊ कामन्‍्स में दाद-विवाद को कम करने के लिये विशेय तियम बनाने पढ़े और 


उनके अनुसार कार्यवाही करनी पड़ी । 


/थपु 
री ] 


पदचात सव्यव 00, स्व पटल व 
इचात सुव्यवास्यत रूप में रख दिये जाय॑ तो हाउस आफ कामन्‍्स में सहज ही 
5 श््‌्‌ 


(३) किसी विधेयक के निर्वन्च ([.99) बनने में इतना ही और केवल 
इतना ही विलम्व करना जिससे लोकमत को प्रकट होने का पर्याप्त समय मिल 
सके । उत विधेयकों के सम्बन्ध में इसकी विद्येब आवश्यकता है जो विधान के 
आ्राधार डानता मे परिवतन करना चाहते हां या जो निर्वेन्ध-सम्वन्धी नये 
'सद्धान्त प्रचलित करते हों या जा ए से प्रदत उठाते हों जिनके अनुकूल व विरोध 
लोकमत समान रूप से विभक्‍त हा | 


(४) जिस समय हाउस आफ कामन्स में इतना काम हो कि वह महत्व 
पृ और वह़े प्रश्नों, उदाहरणार्थ जैसे वेदेशिक नीति के लिये समय न निकाल 
सके, तब उन प्रश्नों पर खुले ढंग पर पूरी तरह वाद-विवाद करना । ऐसा बाद- 
विवाद यदि उस सभा में हो जिसे कार्यकारिणी के भाग्य-निर्णाय करने का अ्धि- 
कार न हो तो और भी लाभदायक होगा । 


दा / 


हाउस श्राफ लाड से के इस सुधार को कार्यान्वित करने के लिये ब्राइस 


समिति ने यह सिफारिश की कि नये द्वितीय गह के सदस्यों की कुल संज्या ३२७ 
हा । इनसे से २४६ को कामन्स के सदस्य चुनें । इस चुनाव के लिये कामन्स के 
सदस्यों को १३ प्रादेशिक भागों (१२९४०००। ॥)77540775 ) में वांट कर 
प्रत्येक भाग से अपनी निरि चैत सख्या का चूनन का के दिया जाय । बचे 


| 


यो को दोनों श्रागारों की एक सम्मिलित समिति सब पीयरों 


ई ६2९१६ ) सं से छाट | इस द्रतीय ख्ागार व्द्ली ग्रवाधि 9२ बष श्खीं गई आर 


३ 
हुये ८? सद 


र 


'अत्येक चार वर्ष पश्चात्‌ एक तिहाई सदस्य हट जाये । कोई एक हाउस आफ 
कामन्स २४६ सदस्यों के एक तिहाई सदस्य निर्वाचित न करे, इसका ग्रभिप्राय 


9५४ प्रमव देशों की शासन प्रगालियां 


यह था कि यह योजना ऋमानुसार धीर कार्यानिवित हो न कि तुरन्त किर्स 


के 2, ५ का. लंरयड: हु श त रत! हिल्‍त“ हक दाउट) | क्च्न्नन पा न नजर क्र कि 
एक विश्चित समय पर । यह योजना भी केवल लिखी ही रह गढ़, उस पर कोई 


टू 


सम १६२६ का योजनाय--सम्‌ १६२६ में लाई केव ((2०८) 
ने एक दूसरी योजना उपस्थित इस योजना का उद्देश्य हाउस ग्राफ कासन्स 
के विपड्ध हाउस आफ लाइ से को अधिक शावितशाली बनाना था। पर इसका 
बद्ा विरोध हुआ, रब ही ने उसवो बिबरकारा । उसी बर्य दिसम्वर में लाड 
बंद मप्डन (ठप टाक्रासातंता) ने फिर एक दसरी बजना हाउस आफ 
लाइग के सम्नंल रखी जिसका उद्दश्य यह था कि दक्षता पूवक शी करता से कार्य - 
सस्पादन के हित मे दोनों गह मे अधिक सेल रहे और एक दसरे के साहयक रहें | 
इस थोजना के अनुसार सब पीयर (22८०३) मिल कर अपने में से १५० 
पीयर चुनते, दुसरे १५० पीयरों को राजा प्रत्यक पालियाप्ृष्ट को भ्रवधि तक 
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के लिये मनोनीत करता । मनोनीत करने में राजा यह ध्यान रखता कि पीयर 
हाउस आफ कामन्स में विभिन्‍न पक्षों की संख्या के अनुपात से ही नियुक्त किये 


जाय । इसके अतिरित गजा को कुछ आजीवन पीयर बनाने का अधिकार भी 
दिया गया था। पर यह योजना भी स्वीक्रति की अन्तिस सीढ़ी तबा न पद्ुंच सकी । 


सालज़बरी को सुधार योजनाये--सव १६३३ में कतिपय वधानिक 


शिका 


शिद्धान्तों का सह्वारा लेकर लाई सेलिजवरी र 


ज्ककना 


हाउस आफ लाइम के सुधार 
का एक विशेशक पुनःस्थाधित किया । इस विधेयक के सिद्धान्त ये थे कि अर्थ- 
सम्बन्धी विपयों में जनता के प्रतिनिधियों की राय सब च्चि समर्भी जाय और 
उनकी श्रम्तिम स्वीकृति देने का अधिकार हो, दसरे दिपयों में निरवेन्ध तभी 
अस्त रूप से पार ( पास) हों, जब जनता दिचारपुदक सिगांय करे । पैतक अ्र्ि 


का 


कार के सिद्धान्त मं कम्मी लाने के लिन ट्वितीय गृह (5०८०४० (770०४ ) 


ध् हे 9. पाल दा कि्डका श्र हक 

के मदस्यथों को संख्या कम करा के ३२० रखो गहय। इन इ२श० मंदस्या स १०० 
ध् लक 6 ् जप शा न न डे 
8 अधिकार वाले पीय 2४० दस प्रालियासण्ट के खाद जा पायरा के 
दया या जे 4 हे न कक कि न्ना ” गा: न | है उरंकर० 5, ल्ल्न्य जि कस 
वाहर से चने जाये, आर बाकी रोयल बीयर (१0४४३ >ेटए/७5) स्याोय लाड 

है ० न पनर उननरट जे ध थक 87 अल सम 2 तप्रपा 2 भ्रम रा 
| 4,539 | 077 706 जग, व जविकाश रच गंश थ॥। जया आानतस्त्त 

तन तक कं के तक क्र लक पल लि थ ले 

मंद्रा-विधेयकों को प्रमाश्ित करने के छल सेने १६१४५ के एवट में सिर्बारिः 
तन पक ्् हि ह ्ज के. 
हल हे व्रत न रण “शांति शह लेण 5 ४8 0 को प्र प्र कक हा 2 कम कम थक 5 
न जिवकार के स्थान घर इ जना ते जभंभारत करन का आाधकार 


च्तक 


ना सदनों को एक सम्मिलित समिति को दिया गया । यह भी प्रस्ताव किया 


8] 


है। 
् 


गया कि यदि किसी योजना को हाउस आफ लाई्ड स तीन बार पूर्णा बहुमत 
(६050[प2 799]0777 5) से रद्द कर दे तो उसके सम्बन्ध में निशंय दसर 


पालियामेंट और विधान निर्माग 23 80 


होने वाले हाउस आफ कामन्स पर छोड़ दिया जाय । यह योजना भी निवंध का 
रूप न पा सकी | 


0 पता घना हमओीी 7.र/रुझ 5 : रब्ने के पठचात भी ऊ पा 
सुधार की आावश्यदता इतना बाजनओआं दा रूप.ल रहने के परचात्‌ भा ज्या 
ह का कतज्य भला भात 


लग 


क हाउस श्राफ लाड स द्ताय स्‌ 
पूरा नहीं करता। एसे झागार के दा जुख्य कार्य हांत है, पहला, प्रथम शूह से 


$ हुई योजलाईं अर ली कर हिओ न मल 
आई हुई याजनाओषझा को दहराता आशभ उन पर पृनावचार का अवसर अ्रदान 


करना । दूसरा, उन लोगों को राज्यद्ाय में साभी होने की सुविधा देना जो 


पे जी अफित्याधण | +-५ झाझा शा जात तन स्व गा मयेप्य कु का ॥ञ मिद्धान्त 

भी ब्रीव्ज़ ((१72८८४४५) ने यह सुझाव रखा कि दोनों काय चिद्धान्तों को 

व्ययाशाणर रूप द्ियि जा सकता प््य दि ९ वध झाफ कासस्स द्वार ट0 

प्ले 5 | हँ। | 4 (03। (2 रथ न्श्‌ हु हाउस है | ३ ४ एर द्टा रू पा - 

बे पाप (8 न  पत था वन्य पक 52 वि सर व 
प्ट के लाडईों का चुनाव हों। यह चनाव प्रत्येक पदियामेष्ट के पहल सत्र के 
थ पल न्ल मा “न 222 पी हम प्रा 

प्रथम मास में हो आर लाई पालिमेण्ट के विंघटन होने तक अपने पदों पर स्थित 


कक | कक रो कस पन जे + य 5 ० 908 022/ पल को प्र ले 
रहें, (२) कामन्स में जिस पक्ष के जितने सदस्य हों वे अपनों संख्या के श्राप 
शा पके ०  ि या गा आह आजकम्ण सीवाआा सै 

रावर लाडडों को चुनें और (३) हाउस आफ कामस्स का स्पीकर निर्वाचन- 


टट। 


रण ->>फि- कि "ता सु धन कर मेज हे न जुट 4 2५ जज ० टन 
पंद्धाएड । नश्चित करे | वार का कोई याजना भी स्वीकार का जाय पर यह 


लिविगाद हे कि हाउश आफ लाई स का सधार होना झ्ावच्यक है जिससे यह्े 


। 


[) ॥ ॥। 
श || 


व्यवस्थापक मण्डल का उपयोगी अ्रंग सिद्ध है 


डड "जेट 


री] 


हाउस आफ ज्ञांड स का संगठन- हाउस आ्राफ कामन्य की तरह हाउस- 
थ्राफ लाइ से का भी एक संगठन हैं । इसका सभापति लार्ड चान्सलर (!.0576ं 
(.97८2[[05 ) कहलाता हे जो मन्त्रिपरिपद्‌ का सदस्य होता है। लाड्ड 


जा 


चान्सतर को परीयर होता आवश्यक नहीं हैं इसलिये उसका श्रासन हाउस की 


परिधि से बाहर रह ता हैं । उसका आसन वृसलेक (५४५४००।५४४८६:) कहलाता 
हैं जिसका अरे हैं कि वह लाइस के समान कीमती आसन पर न बेठने योग्य 


के का ट्क के मन: 
होने के कारण साधारण ऊनी बारे के आसन पर देठत 


“४)| 
] 
हे 
शी 
बपहरार। 
>कन्कनी 
रे 
ध्यका। 
| 
कई । 
ऐप 
जिस. 
:)| 
> 


0 कल ५ टिक च्च स्क पत्ता हे तो पीयर कर 

जल कह 4 हज की विद जब जल कर जप तक ह हा पात्र मा ही ता तह 
अपना जा प्रधाणाओं 7४ गज कह हु रे प्राम रा हक आलम जी कट छः (ः 

चत्सलर बनते के परचात पाथर बना दया जाता है | हाउस अपना काय-पद्धात 


डे 
बन ब्त्+ 


० तह ईी>०४> लत पड ० स्ञ्ञा जा लना- “3 है व धः मद जल 2 
वक्ता स्चथ हा लिश्चित करता हे । जाड चान्सलर को कार्य-पद्धति सम्बन्धी प्रदत पर 
> 8 पका जा स्मा 5 ग्काज्ञन रे बज स्नस म्विया हद! | 

आदश दन का शक्रात्रक्मार चढह्ां 2, कैस से कल तान पायरा। क्‌ ((प07%प73) 


जा ग्राप्ट 28 डे एए नल थ्र ्न्ज शा थे की रस गम हे मा ्क श्र 
अर्थात्‌ गगापुरक-संख्या होती है, पर साधारगत या किसी बैठक में ५० पीयरों 


के उपस्थित होने की आशा की जाती हे | पीयर जब व्याख्यान देते हैं तो अध्यक्ष 
को अपना भाषण नहीं सुनाते वरन्‌ सदन को । यदि लाड चान्सलर पीयर नहीं 


हि 
ञ्> 


अर: २७ 75 


28 ३ अमुख दा का रधासत अशशालया 


कल 320, आल मा का रे ध्ि लक मम “कक सम ल व डे र्प ३ य्‌ 

होता तो उसे मत देव का श्रधिकार नहीं होता । यदि वह पीयर होता हैँ तो सत 

20 न लक रन तन लक: न्‌उसेभी न जम प्र से जिया 

हर्स का आधवयकार दछारश पायर का समान उस भा आपस र हवा 8, १ उसे (सगा- 
हे > जिस 2 त्रा न. क्ल््चस ले अमल पक ७ अलपत, यदि 428 'ऋीआय मद ध्ट 

यक द्वितीय सत देसे का अधिकार नहां हाता। यदि किसी प्रस्याव के पक्ष व 


पति का स्थान अहस्ग करता है जब सदन समिति के रूप सें कार्य करता ई । 
वही व्यक्षिगत विधेयकों से सम्बस्बित सब कामों की देखभाल करता हैं । ग्रेट 

[ल्म ((57280 5व्वो5) अर्थात्‌ राजगहरों से प्रमारित अधिकार-पत्रा द्वारा 
एक जेंटिलमेन अशर आफ दी ब्लेक रोड ((&॥0ए४ट्यशावा) ४007 0 
१९ 84ट 7 २०40) नियुक्त किया जाता है हाउस आफ लाई स में जो 
अधिकार सूचक दण्ड (६८०) के रूप में काले रंग का एक इण्डा रखा जाता 
हैं उसी से इस पदाधिकारियों का नाम पड़ा है। उसका मुख्य कास वन्दों बनाने 
की आज्ञाओं को कार्यान्वित करता, कामन्स के सदस्यों को आवश्यकता पड़ने पर 
हाउस के सामने उपस्थित करता और जिन व्यक्तियों को हाउस आफ लाड से 
ने किसी अभियोग के सस्वन्ध में रोक रखा हो उनको सुरक्षित स्थान में बन्द 
रखना है। जब लाई चान्सलर हाउस में प्रवेश करता है या हाउस छोड़ कर 
जाता हैं तो साजप्टनाट-ओआरम्पे, अधिकार-दण्ड (८८८) लेकर चलता हैं। 
हाउस का बलके कार्यक्रम की रिपोर्ट ओर न्याय-सम्बन्धी निर्माण के आलेखों 
का सुरक्षित रखता है । 

[उस आफ ल्लाड स के कत्त व्य---हाउस थ्राफ लाई स के दो प्रकार के 
कत्तेव्य है, एक निर्वन्धकारी ( |.6०8890ए2० ) और दूसरे न्यायकारी 
( प्रवीटांओ) निर्वन्‍्चकारी सदन के रूप में हाउस आफ लाड स को ही आरंभ 
में राजा को लिवेन्धों के बनाने में परामर्श देने का अधिकार था। केवल सन्‌ 
१३२२ में ही कामस्स की समाप्ति की इस काम में आवश्यक्ता समभी गई। 

९ वीं शताव्दी के सथ्य तक सिद्धान्ततः व व्यवहार में दोनों सदनों को निवेन्ध- 
कारी सत्ता को दृष्टि से समावाबिकारी समझा जाता था। परच्ु सथ १८६: 
गे अधिकतर निर्वेच्चों के बताने में, विश्ेप कर शअ्र्व-सम्बन्धी निर्वस्थों में हाउस 

फ कामन्स की प्रशुता स्वीकार होते लगी। जब सन १६०६ में लाई स ने 
आ्रधिक-विधयक (फ्छ्वाट० 57 के पास होते में रकावट डाली तो प्रधान 
मन्‍्त्री एस्विवथ (3उतघुणा्)) के हाउस आफ लाईस की विधायिनी शक्ति 
को काम करने के लिये विधेयक प्रस्तत किया | विधेयक रास १६१२ 
के पाॉलियासेण्ट एक्ट के स्वरूव में पास हो यत्रा । इससे हाउस श्राफ लाइ स की 
विधायिनी शक्ति बहुत कम हो गई। यह/थि हाउस श्राफ लाड स अ्व भी निर्वन्ध- 


हक ५ 


/ कं है 


हज 
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श. सह 
धरा माप धारा 3 नर अर । रेस 220 ६ गआगार के सम 
निर्माण कार्य में भाग लेता है पर अ्रव यह केवल एक द्वितीय आगार के समाच 
का 8. 


हे जो किसी योजना के बनने में देरी कर सकता है पर रुकावट नहीं डाल सकता । 





न्‍्यायकारी कर्तवय--त्यायकारी संस्था के रूप में हाउस आफ लाड्स 
का ग्रधिकारूक्षेत्र दो प्रकार का है, प्ररम्भिक और पुनविचारक । सन्‌ १६३६ 
तक उन पीयरों के सुकदसे, जो अपनी श्रेणी के ही न्‍्याया दीज्ों से मने जाने की 
सुविधा की मांग करते थे, हाउस श्राफ लाइ स॒ में ही झ्रारम्भ होते श्र, पर अब 


जी 


ग्रधिकार समाप्त कर दिया यया हे। प्रारम्भिक न्यायालय के रूप में हाउस 
इल मुकदमों के सुनने का काम करता था :---( १) हाउस श्राफ कामन्‍्स से 
लगाये हुये अभियोग (झ्रव ऐसे अभियोग लगादे की प्रथा नहीं रही हैं) (२) 
उन लोगों के विदाहोच्छेद के मुकदमे जो आ्रायरलेण्ड के निवासी हों (३२) पीयर 
बनते के अधिकार सम्बन्धी मुकदमे (४) विद्येपाथिकार्सों के विरुद्ध किये गये 
अपराधों के अभियोग (५) स्काटलेण्ड और ग्ायरलेण्ड के पीयरों के निर्वाचन- 
सम्बन्धी झगड़े पुतविचारक ( (:0प7£ ०0 2772व  ) न्‍्यायलय के रूप में 
हाउस श्राफ लाइस सारे देश की अदालतों के निर्शायों पर पुनतरविचार कर 
स्थाय सम्बन्धी यह कार्य लाइ से आफ अपील इन-आड्मिरी 


५ 
पूल 


है 
[55 6 >3एव०वाना-(देफकाओ |) ही करते हैँ, सम्पूर्ण हाउस 


् 


न्‍ने 
| 


4 


इस काम को सम्पादल नहीं करता । जब अपीलों की सुनवाई होती है तव लाई 
चॉसलर जो लाइ स आफ अपील-इन-आाडिनरी में का एक लाड् होता हैँ सभापति 
कर आमन ग्रहग्य करता है परत्तु जब सुकदमों की प्रारम्भिक सुनवाई होती है 
तो लाई दवाई स्टीवाड (,0+व साठ) 36८ए०ा6), जो प्रत्येक मुकदमे के 
लिये विद्परूप से राज्याधिकार से नियक्त होता हैँ सभापति का काम करता | 


भट 


; हे, 


५५३ 


लियामेट के अधिकार 


लियापेंट वी उवोष्ट न 272 
पालयाए को स्वाधच्च स््च्तां प्रसिद्ध जान आंत ( ४५ 8740 ) 
ने पालियामेण्ट की महत्ता को इन राच्दों में वर्णन किया है “किसी भी दृष्टि से 
परीक्षा की जाय तो यह ज्ञात होगा कि अंगरेजी विधान-मण्डल संसार में सब से 


रे 
हत्वपुण श्र रोचक संस्था हे । प्राचीनता में इसके जोड़ की दूसरी संस्था नहीं 


2! 
हैं, इसका अधिकार-जक्षेत्र बडा विशाल है और इसकी दवव्ति की कोई मर्यादा 
नहीं हैं । अधिकारी होते के कारण और सर्वदा मानव जाति के एक चौथाई भाग 


के लिये विधि निर्वन्ध बनाते रहने से पालियामेण्ट (या यों कहिये पालियामेण्ट 
स्थित राजा) अपने आप से ऊंची किसी घरेल सत्ता को नहीं मानती । इतने वि 


हक 


कर प्रमग्व देशों की शासन प्रगालियां 


अधिकारों की स्वामिनरी पानियामेण्ट के जोड़ की दूसरी संस्था संसार में न 
है । आवाय डायसी ने इस सर्वोच्च सत्ता का स्पष्टीकरण करने के लिये तीन 
बातें कही हैं () ऐसा कोई भी निर्वन्ध अर्थात्‌ कानन नहीं हे जिसे पालियामेण्ट 


ने बना सकती हो (॥) हेसा कोई विर्दन्च नहीं जिसमें पालियामण्ट संशोवन या 
परिवर्तत वे कर सकती हो (7) अंगरेजी शासन विद्यान में श्रवंवानिक और 


>कि २५ 


02 अब ला हट, पर मम 3 मर कम हटाओ व्रापद्ा झा मनन पट 
बेनानक चिव तथा ऊे का पाल खआत्तर चड। 


॥ 


5१ ६, 


५ रट या तर हाय ने या 
;। खट्यूट आफ वस्टमसिनस्टर 


५ 


ली 


(5060९ 0 ४४ ८5६005027 ) यद्ध व पलियामेष्ट के विशाल अ्रविकारों 
कृत एक उदाहरशा है पक्के पास हो जाने से परालियासेण्ट की सर्वोच्च सत्ता 


कमी आगई बवयों कि उसके द्वारा ऑपनिवे ( ।20777090 ) पालिया- 


सेप्टों को यह अधिकार दे दिया गया था कि वे अपने देश के लिये कोई भी निर्यन्ध 
०. > व एल 7 77707 की लिमाओ पी 
बना सकती हैं चाहे वह विवन्ध जअिडिय पालियामंट के किसी एक्ट के विरुद्ध भी 


क्ञा । गर इन स्वाथक्त-शासन वाद दशा का छोड कन |त्ा 8 
० ग् कप ह हिल /2 व पल शा आम मम, पिन १०४85 गा 

भाग शब थी पालियामेण्ट की सर्वोच्च सता के आाधीव हे | जिटेणश साम्राज्य में 

ग हज 5 +द्रतन हक 52 कै व प्रा आम हि 4 80 5 व पृ 

( औदनिव्रेशिक राज्यों के बाहर) कोई व्यागालब लिटिय पावियरार्मेण्ट के बनाये 


३ कि व्य व आए आए के पक शत की तप हे 
हुये दिलनन्‍्यों के वेब-अवबेध होने पर अंका नहीं कर सकता । विजन की हर से 


सर्वाच्च सत्ता पालियामण्ट में है, पर एक राजन भिक सर्वोत्त सला 
न ० 2 ज्‌ 8 १72३ “ता एं एठ् को ).. कर जन्प कर 
जनता के हाथ में & जो इस पालियामंण्ट को चतन कर जन्म देती हैं । 


पालियामेप्ट का मुख्य काम आ्थिक व दूसरे प्रकार के निर्वन्धों को बनाना 
है । सब निर्वन्ध सिद्धान्त: “किंग इस पालियामेण्ट (679४ व7 27 [07९75) 
ग्रथांत्‌ राजा और पालियामसेण्ट की समिति से बनते हैं परस्यु व्यवहार में हाउस 
ग्राफ कामस्स के जनतःम्बात्मक बनने से और राजा द्वारा सार अधिकार पालिय 
मेण्ट को सोंगे जाने से हाउस आफ कामन्स ही सब विधि-निर्माग काय का 
म्पादन करता है और मन्त्रिमण्डल पर तियन्त्रणा रखता £ | इस गकित में 
१६११ के पश्चात्‌ ओर भी अधिक वृद्धि हो गई हैं | राजा तो केवल इससे 
सन्तुप्ट रहने लग गया हैं कि उसको खर्च करते के लिये बन मिलता हैँ और 
शासन के उत्तरदायित्व के भार से वह मकत हैं। सत्‌ १६११ से पहले भी 
हाउस आफ लाइ से सव महत्वपूर्ण निवेन्धों के विषय में हाउस आफ कामनन्‍्स 
की प्रभता स्वीकार कर लेता था, विशेषकर अर्थ सम्न्बधी मामलों मे हाउस 
आफ कामन्स वास्तविक गक्ति व अधिकार का उपभोग करता था यद्यपि हाउस 
आ्राफ लाइस को परिवर्तन के सुझाव देने और अपना निर्यत्रण रखने का 
कानूनी अधिकार प्राप्त था | एरसकिन (पडाटात6 ) ने बड़े स्पष्ट 


पालियासमेंट और विधान निर्माण श्श्ह 


शब्दों में राजा, हाउस आफ लाई स को और हाउस आफ कामन्स के पास्परिकर 
सम्बन्ध की चर्चा की है जो इस प्रकार हैं :-- 


“राजा मुद्रा चाहता हैं, कामन्स उसे मंजूर करता है और लार्ड्स उस 
मंजरी से सहमत होते 


बी * 


सद्रा को मंजरी नह 


हक 


| बर कामस्स जब तंक राजा का आावश्यकता न टः 
न वे नये कर लगाते या पुरानों में वद्धि करते है 


हम 
पट /उठी ! ् 
हद ग्र 


जब तक एसा करता अनुदानों की मंज्री के लिये आवश्यक न हो या आागम 
म॑ कम्मो न पड़ गई हो । राजा को करों के प्रकार या उनके वितरण से कोई 
सराकार नहीं रहता पर पालियामट के कारारोपगा का आधार उन समाज- 


मत भ्रं - ्वः जनकी प्र कक ग्रप ने न अटल कि शज पा ली 22० 
सेवाओं की आवश्यकतः है जिनको राजा ने अपने वेघानिक परामशदाताओं के 
द्वारा निश्चित कर दिया हैँ । 


सन्‌ १६११ का पालिया४ट ऐक्ट--ससन्‌ १६०६ में अर्थ-विधेयक के 
विषय में दोनों सदनों में जो विरोध उत्वस्त हुआ उसके फलस्वरूप सन्‌ १६११ 
का पालियार्मट ऐक्‍्ट एस्क्विथ के मन्त्रिमण्डल के प्रस्ताव करने पर बना । 
उस समय एस्क्विथ स उदार पक्ष को विरोधी पक्ष की अपेक्षा १२७ सदस्यों 
का वहुसत ब्राप्त था। यद्यपि प्रस्तावना में जिस सुधार की श्राशा दिलाई गई 
थी वह सुधार अ्रभी तक नहीं हो पाया है पर इस ऐब्ट में दोनों संदनों के 
पारस्परिक सम्बन्ध को निश्चित रूप से स्थिर कर दिया और उस सन्देह को 
समाप्त कर दिया जो हाउस आ्राफ लाई स के अधिकारों के सम्बन्ध में जब तब 


[ घथृ 


ता था। पालियामेंट ऐक्ट द्वारा दोनों सदनों के पारस्परिक सम्सन्धों 
निम्नलिखित वैधानिक परिवतंन हये :-- 


हि आर 


मृद्रा-विधेयकों के ऊपर हाउस आफ लाई स का कोई अधिकार न रहा 
ये सुद्रा विधेयक हाउस झ्राफ कामन्स में पास हो जाने के ३० दिन वा पास 
भरे 


हुए समझे जाते हूं चाहे हाउस झ्राफ लाई स ने उनका विरोध हीं क्यों न किया 


्> 


हो। स्पीकर को इस एक्ट से यह अधि 


) 


(दिया गया के वह यह निगाय 


करे कि कौनसा विधेयक साधारण विधेयक है और कौनसा सद्र | विधयक । 
स्पीकर के इस निर्शाय के विरुद्ध किसी भी न्यायालय में सुनवाई नहीं हो 
तकती । हाउस झाफ लाडे स दूसरे विधेयकों को, जो मुद्रा-विधेयक न हों दो 


व5 तक टाल सकता ह। हाउस आफ कामब्स को कानूव बनाने का नियंत्रित 
अधिकार दे दिया गया है, इसमें केवल ए ही अ्रपवाद है । वह यह कि एक्ट 
सेही निश्चित पांच वर्ष की अपनी अ्रवधि को हाउस आफ कामन्स बढ़ा 
नहीं सकता । ह 


) ६ ० प्रमत देशां को शासन प्रगालियां 


् धक 2] बो हा हो 

ना 0 9 9 9 एछादाशणाएए कण हट न्थण] है 44४३० शेटा आय कील कर कूद बाय ला 75 शजार गए 757 

0 ० पल इतना नहत्वशाता हू कइहइदाका मय पख्य 
| | क 


न बे, हा के 
क्योंक्ति यह आवश्यक हे कि पालियामेंट के दोनों आगारों के सम्बन्ध 


को मियमित कर दिया जाये | 


और क्योंकि यह विचार हो रहा है क्िहानम आफ लाइंस के 
स्थान पर एक ट्वितीय आगार संगठित किया जाय और जो पैतुकाधि- 
कार पर न बनाया जा कर लोकमसत्तात्मक ढंग पर ने बनाया जाय, पर 
ऐसे नये द्वितीय आगार बनाना श्रभाी नहीं हा सकता । 


ग्रोौर क्‍्ये एऐसे नये टितीय गागार उनाने पर नये आगार के 


ग्धिकारों की परिभाषा और मर्यादा स्थिर करनी होगी पर यह वाँछ- 


६ 


हक] बे हु हर है गण बे हरनमूलमन व्‌ घ्‌ जे चल्यूण 
नीय है कि हाउस आफ लाइस के अधिकारों को मयादा का प्रावधान 


स एव पं जा ट न ह:$ 2787 दि पड 228 
कप शक आय जी बिक पी वी पक 7 जा 0. ॥ 


'इसलिये .........यह व्यवस्था की जाती है कि : १ (१) यद्धि 


आओ 5! हक २25 छ्ज 
कोई मस॒द्रा-विधेयक ह्राउस आफ कामस्स के पारा होकर हाउस शाफ 
लाई से के सत्र के समाप्त होते से कम णे कम एक मास पहले भेज दिया 
कक हा 


गया हो झोर वह विधेयक इस प्रकार पहुंचने से शक मास के भीतर 
बना संगोधन के पास ने किया जाय, तो वह विशेभक [फ कासन्‍्स 
का कोई विपरीत आदेश ने होने पर, सम्राट के सम्मख उपस्थित किया 
जावेगा और सम्राट के गम्मति सूचक हस्ताक्षर होने पर बहा विधेयक 
ऐक्ट बन जायगा चाहे हाउस आफ लाइस ने उस विधेयक पर अपनी 


सम्मति न भी दी हा । 


रे 


हर सन / अमन शिक के लो न व मत ( 
(२) मद्रा-बिधेयक् वद् सादजानिक बिधयक है जिसमे स्पीकर 
के घत से वही ग्रावबाल हे जा आए दगानस किये हमे सब यथा इनमें से 


९॥ 


किसी एक विषय से सम्बन्ध रखते हों; कर का लगाना, तोड़ना, माफ 
करना, वदलना या सुव्यवस्थित करना, ऋण चुकान का भार या किसी 
दूसरे व्यय का भार, एकत्रित कोप पर, या पालियामेण्ट से दिये हये 
बन पर डालना, ऐसे व्यय में कमी या वृद्धि करना या विलकुल समाप्त 
कर देना, सार्वजनिक धन का दान, पर्यादान उगाहना, सुरक्षित रखना 
ओर उसका हिसाव रखना व हिसाव को जांच कराना, किसी ऋणा 


5 


हर 
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की प्रत्याभति (ठप्रधाथा:९८) बढ़ाना या उस ऋण का चुकाना, 
या इन सब विषयों से सम्बन्धित कोई कार्यवाही करना । इस धारा में 
'कर', सार्वजनिक धन और ऋणा' से स्थानीय संस्थाञ्रों के 'कर', धन 
और ऋणा' से अभिप्राय न समझा जाय । 


(३) जब कोई मुद्रा-विधेयक हाउस आफ लाड स के लिये या सम्राट 
की सम्मति के लिये भेजा जाय तो उस पर स्पीकर का प्रमाण लेख होना 
चाहिये कि वह मुद्रा-विधेयक है। इस प्रकार प्रमाणित करने के पूर्व, 
स्पीकर यदि सम्भव हो तो निर्वाचन समिति द्वारा प्रति सत्र के आरम्भ में 
नियुक्त सभाषतियों में से दो व्यक्तियों से सम्मति लेगा । 


२ (१) यदि कोई सावेजनिक विधेयक ( जो मुद्रा-विधेयक न हो या 
जो पालियामेण्ट की अवधि ५ वर्ष से अ्रधिक न बढ़ाता हो ) हाउस आफ 
कामन्स में लगातार तीन सत्रों में पास हो जाय (चाहे एक ही पालियामेण्ट 
में या दूसरी में ) और वह हाउस आफ लार्ड स के सत्र के समाप्त होने 
से एक मास पूर्व भेजा जाकर वहां उन सत्रों में से प्रत्येक सत्र में रह हो 
जाय तो वह विधेयक हाउस श्राफ ला्ड स में तीसरे सत्र में रद्द होने पर 
हाउस आफ कामन्स के विपरीत आदेश न होने पर सम्राट के सम्मुख 
सम्मति के लिये प्रस्तुत किया जावेगा और सम्मति मिलने पर एक्ट 
बन जायगा, चाहे हाउस आफ लाड्ड स ने उसे स्वीकार किया ही क्‍यों न 
हो । पर यह विधान लागू न होगा यदि उन तीनों सत्रों में से कामन्स 
के पहले सत्र के द्वितीय वाचक ( 52८07व २८३५०७४ ) के पर्चात्‌ 
कामन्स के तीसरे सत्र तक जब यह विधेयक पास हुआ्मा हो, २ वर्ष का समय 
न बीता हो । 


२ (२) जब उपयू कत धारा के अ्रनुसार विधेयक सम्राद्‌ के सम्मुख 
प्रस्तुत किया जावेगा तो उसके साथ कामन्‍्स के स्पीकर का प्रमाण-पत्र होगा 
कि इस धारा के प्रावधानों की पूति हो चुकी है । 


२ (३) हाउस आफ लार्डस में यदि विधेयक बिना संशोधन के या 
संशोधनों के साथ जो कामन्स ने मान लिये हों, पास न हो वह रह किया 
समझा जायगा । 
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२ (४) कोई विधेयक वही समझा जावगा जो पहले हाउस शआआाफ 
ले का नहर ना हक ४ छु 228 डर हा; द्व कल त्ग (७४ युद्य के भि ल्लृ शक जल न 
लाड स में भेजा गया था, यदि वह पहले विधेयक्र से मिलता जुलता हो 
य्‌ मनन बडे 2 अल न्ब हि स्‌ शा शा कि वत कक दिरिय जो य गिकी किम कक लियोपस 
॥ उसमे स्वरीकर से प्रमाणित ऐसे परिवतन हों जो समय के बीतने करे 


कारण आवश्यक हो गये हों था जो हाउस आफ लाईस द्वारा किये हये 


संशोधनों को मिलाने के लिये किये गये हों शो यदि हाउस अर फ नाई 
संशोधनों को मिलाने के लिये किये गये हों ओर यदि हाउस आफ नाई स 


| 
४ 
्> 


हट | नये मं ्र ल्ञानइया, जिन) ० सत्र पा क्र नी पलक हत द्रा न का हि रब परी 
ने ऐसे संशोधन अपने तीसरे सत्र में कर दिये हों जो कामन्स को स्वीकार 
कक ले रु बता कि जप शापतत डे क़् नया गो (02: को रे 272 
हों तो वह स्पीकर द्वारा प्रमाणित होकर उस विधेयक में शामित् 
लक ज्‌ हि: ञं न चर ना ८ ५० लि न 
कर लिये जायेंगे जो विधयक सम्राट की सम्मति के लिये प्रस्तुत किया 
गया हो । 
र॒हाउम प्र कामसस्स पल 8 चट ली जरा नें > ) 
पर हाउस आफ कासस्स यदि उचित समझे तो अपने दूसरे और 
० 7 त्र ० सम उसे एफा ग्रोरा लए हा गोघ मा] फझाव कर ही 
तीसरे सत्र सें पास होने एश ओर दूसरे संशोबनों का संकाव कर सकता 
खा ा का 
हैं, विता उनका विशेयदा में शामिल किसे हुये, और ये सुझाव किये हमे 


2 
ह्न्न्न 


27 


संशोधन हाउस आफ लाई से मे विचार के लिये रखे जायेंगे शरीर वहां 
स्वीकार होने पर ये संशावस वे गंशोीघन समके जायेगे जो हाउस आफ 
(20६ कप स्‌ न 88 व >तपा श्र मा के स्वीक हु व नजर म्नि न प््ण्गा न डे 
डस ने किय हो और कामन्स ने स्वीकार कर लिये हों। परन्तु हाउस 
ग्राफ कामर कट ग्रधिक ३ 5 भार न 2 !्‌ स्व हिल 
प्राफ़॒ कामन्स के इस अधिकार-प्रयोंग से इस भारा के कार्यान्वित होने 
पर कोई प्रभाव न पड़या याद हाउस श्राफ लाइस इस विधेयक को रह 
कर दे । 

३-इस एवंट के अनुसार स्पीकर का प्रमाण वन अग्तिम समझा 


जायगा और काई न्यायालय उस पर विचार न कर सकेगा । 


७--सन्‌ १७१४ के संप्टनियल एक्ट के अन्तर्गत पालियामेण्ट को महत्तम 
ग्रवधि के सात वर्ष के स्थान पर पांच वर्ष कर दिया जाय । 
८--थह एक्ट पालियामेण्ट एक्ट १६११ के नाम से पुकारा जाय ! 
वि धन | कन्पीीी ] ' ४ ८ 
वेधायिनी प्रक्रिया | [.०४४४४४ए९८ ?+०9८०८वँंपः० ) 
ब्रिटिश पालियामेण्ट ब्रिटेन और उत्तरी आयरलैण्ड के लिये ही निर्वन्ध 


नहीं बनाती पर ब्रिटिश साम्राज्य के उपनिवेद्यों के लिये भी बनाती है । पर इन 
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हु 
रे 


लत 


सब निवन्धों के बनाने में एक ही पद्धति अपनाई जाती हूं। जो निर्वन्ध पालिया- 
मेण्ट बनाती है उसमें किसी सार्वजनिक हिल-सम्वन्धी विषय पर लोकमत की 


छाया देखने को मिल सकती है | यह निवन्ध बड़ी लम्सी कार्यवाही के बाद बन 
पाता हे इसलिये वनट का यह मत है कि “इंगलण्ड का निर्यन्ध जनता की सब 
से बड़ी शिकायत हूँ क्योंकि वह वड़ा लचीला शोर विलम्बकारो 


विधेयक (37) और अविनियस (७0८४) में क्‍या अन्तर हे“ 
निर्वन्ध-निर्माग पद्धति वर्गान करने से पर्व विधेघक और अधिनियम का अन्तर 
समभता श्राववद्यक है। विवेषक ( 3[|[) उस निवेन्ध वे विदे का ढचा होता 
जिसके बनाने का विचार किया जा रहा हो | यह पहले पालियामेण्ट के किर्स 
भी सदन में रखा जा सकता हैं, केवल म॒द्रा-विधेयक कामनन्‍्स सें ही ओर पीयरों 
के विशेषाधिकारों से सम्बन्ध रखने वाला विधेयक हाउस आफ लाडंस में ही 
प्रथम प्रस्तुत किया जाता है | जब विधेयक दोनों सदनों में पास हो जाता हँ और 
सम्राट उस पर अपनी सम्मति प्रकट कर देता है तब वह एक्ट या अधिनियम 
कहलाता हैं । 


श्ह (कक 
3०, न 
छ 

५ 


प्रा 
प्ह 
द्र् 
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विधेयकों के प्रकार---विधेयक दो प्रकार के होये हैं, सार्वजनिक वि 

और व्यक्तिगत विधेयक । सार्वजनिक (?00570८) विधेयक उसे कहते हू 
जो सारी जनता के हित से सम्बन्ध रखता है या उसके एक बड़े भाग के हित से 

व्यक्तिगत विधेयक किसी एक व्यक्ति या व्यक्त-समह संस्था या कम्पनी से 
सम्बन्ध रखता है। व्यक्तिगत विधेयक को उस विवेयक से न मिला देना चाहिये 
जो किसी एक व्यवस्थापक व्यवित द्वारा घोरा सभा में लाया गया हो। धारा 
सभा के किसी सदस्य द्वारा लाया हुआ विधेयक सार्वजनिक विवेयक भी हो 
सकता है और व्यक्तिगत भी, यदि वह किसी एक संस्था या कम्पनी के हित से 
ही सस्वन्ध रखता हो। पालियामेण्ट अपना अ्रधिक समय उन्हीं विधेयकों पर विचार 
करने में व्यय करती है जो सरकार द्वारा उपस्थित किये गये हों। धारा सभा 
के सदस्य उन विधेयकों में संशोधन का प्रस्ताव रख सकते हैं या उनकी आलो- 
चना कर सकते हैं । सदस्यों द्वारा प्रस्तुत हुये विधेयकों के पास होने की बहुत 
कम सम्भावना रहती हु यदि सरकार उनका समथत्र न करे और सरकार एंसा 
समर्थन बहत कम करती है । यदि किसी मन्त्रिमण्डल का यह पता लग जाय कि 
सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया हुआ विधेयक वास्तव में लाभदायक होगा तो वाद में 
सरकार स्वयं अपना विधेयक्र उपस्थित करती है जो सदस्य के विधेयक के सिद्धान्तों: 
के ग्राधार पर तैयार किया हुआ होता हे । 


१६४ प्रमुख देशों की शासन प्रग्गालियां 


<टी 


पालियामेंट के एक साधारण सदस्य का कारय---उपशु कत वहन से 
यह पता लग जायगा कि ब्रिटिश पालियामेण्ट में गैर सरकारी सदस्यों का काम 
क्रेवल इतना है कि वे सरकार द्वारा प्रस्तावित योजनाओं की श्रालोचना ही करते 
रहें या सार्वजनिक व व्यक्तिगत मामलों में सरकार से पूछ ताछ के लिये प्रश्न 
करते रहें | प्रत्येक सदस्य को मन्त्रिमण्डल या किसी मण्डल के किसी एक सदस्य 
से जानकारी के लिये प्रश्न पूछने का अधिकार होता है और मन्त्रियों को उन 
प्रदनों का उत्तर देता पढ़ता है तथा सूचना सामने रखनी पड़ती हैँ यदि जनहित 
में ऐसा करता उचित हो । कोई रहस्य जिसका खुलासा करना जनहित- 
कारक न हो उसे बतलाने के लिये मन्त्री बाध्य नहीं होता । पालियामेण्ट के 
सदस्य सरकार की निन्दा का प्रस्ताव भी ला सकते हैं और यदि ऐसा-प्रस्ताव 
पास हो जाय तो मन्त्रि परिषद्‌ पदत्याग कर देती है |श्रामतौर पर पालियामैण्ट 
तत्कालीन सरकार के वैधानिक कार्यक्रम को पूरा करने में ही लगी रहती हैं 


विधेयक का नोटिस--किसी भी विधेयक को तैयार करने में पहली बात 
उसका मसविदा बनाना होता है । यह मसविदा सरकारी वकील जो “पालिया- 
मेण्टरी कौंसेल” कहलाता है तैयार करता है । किसी सदस्य द्वारा उपस्थित 
किया हुआ विधेयक या तो उस सदस्य द्वारा ही तैयार होता है या वह किसी दूसरे 
से तैयार करा लेता हैं । पर उस पर नाम उसका हो होना चाहिये । जब सदस्य 
के विधेयक को प्रस्तुत करने की आज्ञा मिल जाती है तो वह अपना मसविदा 
पब्लिक बिल आफिस में ले जाता है और हाउस के सामने रखने के लिये उसे 
एक फार्म भरना पड़ता है । हाउस में वह बार (387) केपास जाता है और 
स्पीकर के पुकारने पर कहता है “ए बिल सर । तब यह विल या विधेयक 
हाउस के क्लक को दिया जाता है जो उस विधेयक के संक्षिप्त नाम को जोर 
से पढ़ता है । उसके पश्चात्‌ यह समझ लिया जाता है कि हाउस में विधेयक 
आ गया । 


विधेयक का प्रथम वाचन (775: २८४०४7०४)--इूसरी सीढ़ी 
विधेयक का प्रथम वाचन होता है । सरकारी विधेयक को कोई मन्त्री उपस्थित 
करता हैं तो विस्तारपृर्वक उस विधेयक का तथ्य समभाता है । उसके व्याख्यान 
के पश्चात्‌ बाद-विवाद होता हैं फिर मत निर्णाय किया जाता है, पर सब विधेयकों में 
पहली रीडिग (प्रथम वाचन ) में कोई वाद-विवाद नहीं होता । गैर सरकारी विधे- 
यक की छपी कापियां सदस्यों को वांट दी जाती हैं, जो सदस्य उस विधेयक को पुनः 
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स्थापित करता है वह तद्विषयक सम्बन्धी एक फार्स भर देता है श्रौर स्पीकर 
के पुकारने पर उसे उसके ग्लासन के पास ले जाता है जहां क्‍लक उसके संक्षिप्त 
ताम को पढ़ता है, और इस प्रकार उसका प्रथम वाचन समाप्त हो जाता है । 


द्वितीय बाचन ($८८०फव्व रि८०वा08)--उसके पश्चात्‌ विधेयक 
का दूसरा वाचन प्रारम्भ होता है| इस ह्वितीय वाचन में विधेयक के आधार- 
भूत सिद्धान्तों और धाराञ्रों पर विस्तारपूर्वक वाद-विवाद होता है । पर द्वितीय 
वाचन में प्रस्ताव में यदि यह संशोधन कर दिया जाय कि इस विधेयक पर “तीन 
मास” (या और कोई समय की श्रवधि रख दी जाय जिससे उस सत्र में वह वाचन 
न हो सके) के पश्चात्‌ विचार किया जाय और यदि यह संशोधन स्वीकृत हो जाय 
तो उसका अभिप्राय समझा जाता है कि विधेयक रह कर दिया गया। सदस्यों द्वारा 
प्रस्तुत हुये विधेयकों में से बहुत से इसी प्रकार रद्द कर दिये जाते हैं । पर जो विधे- 
यक द्वितीय बाचन में रह होने से बच जाता है वह एक समिति को भेज दिया 
जाता है। प्रत्येक मुद्रा विधेयक सदन की समिति के सामने रखा जाता है | यदि 
सदन गआरादेश दे तो वे विधेयक भी जो मुद्रा-विधेयक न हों सदन की समिति 
के सम्मुख रखे जा सकते हैं । वरना वे सम्बन्धित स्थायी-समितियों के लिये भेज 
दिये जाते हैं। कभी कभी स्थायी समिति या सदन की समिति के सामने जाने 
से पूत्रे कोई कोई विधेयक सैलेक्ट समिति के सामने भी रखे जा सकते हूँ । समिति- 
में विधेयक पर पूरी तरह से वाद-विवाद होता है । प्रत्येक खण्ड को अलग अलग 
लेकर विचार होता है और उन पर संशोधनों के प्रस्ताव हो सकते हैं। जिससे 
उसके दोष दूर हो जाय॑ | जब इस प्रकार समिति में विधेयक पास हो जाता है 
तो वह फिर सदन में प्रस्तुत किया जाता हैं और अब सदन उसके ऊपर विस्तार 
पूर्वक विचार करता आरम्भ करता है। प्रत्येक खण्ड को लेकर वाद-विवाद होता 
है । यदि संशोधन के प्रस्ताव होते हैं और वे स्वीकार हो जाते हैं तो वे संशोधन 
विधेयक में कर दिये जाते हैं । कभी कभी विधेयक फिर दुबारा समिति को भेज 
दिया जाता है | 


तृतीय वाचन (7770 ८ट०४४708)- इसके पश्चात विधेयक का 
तीसरा वाचन प्रारम्भ होता हे । इस वाचन में सारे विधेयक के रूप, सिद्धान्त व 
उपयोगिता पर विचार होता हैं । यदि इस समय संशोधन के प्रस्ताव हों और वे 
स्वीकार हो जाय॑ तो विधेयक फिर समिति में भेज दिया जाता है । यदि तीसरे 
वाचन में द्वितीय वाचन से निकला हुझ्ना विधेयक ज्यों का त्यों पास हो जाता 
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सर 


ग्रोर वह यह हे कि सम्बन्धित मन्त्री के वेतन में कटोती का प्रस्ताव किया 
जाता हू । कमेटी आफ सप्लाईज ((70777#702८ ० 5प079728) यह 
निर्णाय करती है कि क्राउन ((+0छ7 ) याती कार्यका रिणी को कितना व्यय करने 
का श्रधिक/र दिया जाय और कमेटी आफ वेज एण्ड मीन्स ((+007070:£722 
0 ४५०ए५४ & 70285 ) यह निश्चित करती है कि किस प्रकार खर्च करे 
लिये घन एकत्रित किया जाय । नया कर लगाने के सब प्रस्ताव आर्थिक विधेयक 
(9 097702 97[) में शामिल होते ह और जब वह पास हो जाता हूँ तो 
उसे ग्राथिक विधान (#97८९ ८६) कह कर पुकारते है । 


को !(५ 


सब म॒द्रा विधेयकों को कार्यक्रम की उन सब सीढ़ियों को पार करना पड़ता है 
जो साधारण विधेयकों के लिये वर्णान की गई हैं। अन्तर केवल इतना ता 
है कि सन्‌ १६११ के पालियामेण्ट के अनुसार यदि मुद्रा विवेयक सत्र की 
समाप्ति के कम से कम एक मास पू्े हाउस आफ लाडं स में भेज दिया जाता 
है और वह एक मास के भीतर पास नहीं होता तो वह सम्राट को सम्मति के 
लये भेज दिया जाता हे ओर सम्मति प्राप्त होने पर श्रधिनियम बन जाता 
ऐस मुद्राविधेयक को स्पीकर द्वारा प्रमारित कराना पड़ता है कि वह 
|; 


बे 
कक 
फ््ि 


हे 


४४ दया 


प्र न्‍ रन 


डा 
न 
च्छ 


दोनों सदनों का मतभेद किस प्रकार समाप्त किया जाता है--सन्‌ 
१६११ के पालियामेण्ट एक्ट के श्रनसार हाउस आफ लाड्ड स में यदि कोई स॒द्रा- 
विधेयक एक मास के भीतर स्वीकार न हो तो वह अपने आप सम्राट की सम्मति 
पाकर एक्ट वन जाता हैँ। इस प्रकार दोनों सदनों का मतभेद समाप्त हो जाता 
हैं । यदि मतभेद साधारण विधेयक के सम्बन्ध में हो और हाउस आ्राफ लार्ड स 
के संशोधनों को समाप्त न माने, और यदि वह विधेयक एक ही सत्र में या ए 
से अधिक सत्रों में कामन्स में तीन वार पास हो जाय और प्रथम तथा तृतीय 
बार पास होने में १ वर्ष का अन्तर हो जैसा कि १६४९ के संशोधन से निश्चित 
हैं तो वह सम्राट की सम्मति के लिये भेज दिया जाता है और सम्मति प्राप्त होने 
पर एक्ट बन जाता है । इस प्रकार पास होने में केवल एक रुकावट हैं, वह यह 
कि कामन्‍्स के पहली वार पास करते समय जो दूसरा वाचन हुआ था उससे 
लेकर तीसरी बार पास होने तक दो वर्ष का समय बीत चुका होना चाहिये । 
इसका निष्कर्ष यह है कि हाउस श्राफ लाई स और कामनन्‍्स में मतभेद केवल दो 
वर्ष तक रह सकता है और उस विधेयक के पास होने में दो वर्ष का विलम्ब 
हो सकता है । 


/0| 


श्ध्८ प्रमुख देशों की शासन प्रशालियां 


यहां पर सम्राट की सम्मति के बारे में कुछ बातें कहनी आ्रावश्यक हैं । 
सम्राद की सम्मति केवल एक बाह्य व्यवहार (#07794ै9) है, सन्‌ १७०७ 
से लेकर ग्रव तक यह सम्मति कभी भी नामंज्र नहीं हुई। यदि सम्राट्‌ किसी 
योजना के विरुद्ध हो तो वह मन्त्रिपरियद्‌ को समझा कर उन्हें इस योजना को 
प्रस्तुत करने से वंचित कर सकता है या वह चाहें तो परिषद्‌ का विघटन कर 
नई परियद्‌ बना सकता है या पालियामेण्ट का विधटन कर जनता से अपील 
(नये चुनाव) कर सकता है । राजसी सम्मति (7१0४४ 2 55208) देने के 
लिये या तो सम्राट्‌ स्वयं पालियामेण्ट में आता है या रायल साइन मंनअ्रल 
और ग्रेटसील द्वारा नियुक्त कमीशन द्वारा यह सम्मति दी जाती हैं । सन्‌ १७०७ 
में अन्तिम बार यह सम्मति नहीं दी गई जब राजा ने स्काच मिलिशिया 
बिल को रह कर दिया था। 
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कि: पक 8 
53 रजी ओर मंञिपरि हू 
“प्रत्येक श्रेप्ठ राजमकट कांटों का मुकुट हेँ आर इस पृथ्वीतल पर 
जी बज आक (कालाई ) 


/ 


“मन्त्रिपरिषद आपस की समझदारी से जीवित रहती और अपना 
कार्य करती हैं, राजा ने, पालियामेण्ट से, राप्टर से या आपस में एक 
दसरे से या अपने प्रधान से इसका सम्बन्ध निदचित करने वाली लिखित 


कानून या विधान की एक लकीर नहीं हैं ... (लेडस्टोन) 
ण्जां 
सिद्धान्तत: इंगलेण्ड का राज्यतस्त्र निरंक॒ण राज्यतन्त् है क्यों कि प्रत्येक 
क्रानन या निर्वन्ध पर राजा के हस्ताक्षर होने चा स्त्री राजा के मंत्री कह- 
लाते हैं, न्‍्यायालय राजा को ही न्याय संस्थाये हैं, पर वाह्यरूप से यह राज्यतन्त्र 


नियन्त्रित हैं वर्योकि राजा का कोई श्रादेश तब तक वैध नहीं जब तक कोई मंत्री 
उस पर अपन हस्ताक्षर न करे और राजा अपनी मन्त्रि परिषद्‌ के परामर्श को 
सवंदा स्वीकार करता ह। व्यवहार में यह राज्यतन्त्र प्रजातनन्‍्त्र है, राजा केवल 

के रवड़ को मुहर ही के समान हैं, राजनीतिक क्षेत्र में वह केवल इतना ही कर 
सकता है कि अपना परामश दे, उत्साहित करें या चेतावनी दे, कानों के बनाने 
वाल और मन्त्रि परिषदों का भाग्य निर्गाय करने वाले तथा गासननीति को 
निरचित करने वाल तो प्रजा के प्रतिनिधि और अन्ततः स्वयं प्रजा ही है | अंग- 
रेजी राजतन्त्र (00797 ८79 ) के जोड़ की कोई शासन सत्ता किसी दूसरे देश 
में नहीं मिल सकती, यह अपने ढंग की निराली हैं । 


एंगो-सेक्शन काल में राजा निरंकुश था यद्यपि उस समय भी वह वृद्धि- 
सानों की सलाह और सम्मति से ही कानून बनाता था। सन्‌ १२१४५ में बंरनों 
और पादरियों ने मिल कर जोन नामक राजा को मैग्ता कार्टा पर हस्ताक्षर 
करने के लिये वाध्य किया और इस प्रकार अंगरेजों की स्वतन्त्रता के प्रथम 
अधिकार-पत्र का जन्म हुआ । उसके पश्चात्‌ वैधातिक राजतन्त्र ((:07576प- 
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09 (०797८70 9) की ओर धारा का प्रवाह आरम्भ हो गया। उस. 
वहाव में कभी कभी किसी राजा ने शासन सूत्र को अपने हाथ में फिर से करने 
के लिये रोक लगाने का प्रयत्त किया । स्ट॒ग्रटं-बंशीय राजाओं ने राजा के 
स्वेच्छाचारी शासनाधिकार का दावा किया श्र उसके समर्थन में राजा के देवी 
अधिकार वाले घिद्धान्त का प्रतिपादव किया | इसके फलस्वरूप राजाञों और 
पालियामेण्ट में संघर्थ बहुत दिन तक चला। पर अन्त में सन्‌ १६९४६ और 
१६८८ की ऋांति होकर पालियामेण्ट की ही जीत हुई । जब जनता के प्रतिनिधि 
राजा से शासन सत्ता छीन लेने को लड़ रहे थे उस समय भी राजा के महत्व 
को कम नहीं राभका जाता था, यह वेकन ( 38८07 ) द्वारा जेम्स प्रथम 
( १९८४ 4 ) को दी हुई निम्नलिखित सलाह से प्रकट हो जायगा :--- 


“पालियासेष्ट को एक श्रावश्यक वस्तु समझो पर यही नहीं उसे राजा 
ओर प्रजा को मिलाने वाला एक अनुपम और सूल्यवान साधन समभो जिससे 
बाहरी दुनिया को यह दिखाया जा सकता है कि अंगरेज अपने राजा को कितना 
प्यार करते हें और उसका कितना आदर करते हैं और उत्तका राजा किस प्रकार 
अपनी प्रजा पर विश्वास रखता है, इसके साथ खुलासा ढंग पर वर्ताव करो 
जेसे किसी राजा को करना चाहिये न कि फेरी वाले व्यापारी की तरह सन्देह 
की दृष्टि से । पालियामेण्ट से भय न करों, इसको बुलाने सें चतुरता से काम 
लो पर उसे अपने समथकों से भरन का प्रयत्न न करो । 

सा 

इसको वश्ञ में करने के लिये सारी चतुरता, मानव स्वभाव की जानकारी 
टुढ़ । श्र गौरव का प्रयोग करो, शरारती और बदमाओं को उनके उपयुक्त 
स्थान पर रखो पर अनावद्यक अडंगा लगाने का प्रयत्त न करो, प्रकृति को अपना 
कार्य करने दो, और हालांकि तुम इसे धन के लिये ही चाहते हो पर दूसरों पर यह 
प्रकट न होने दो कि इसके बुलाने से तुम्हारा यही अ्रभिप्राय है । कानून बनाने में 
अग्रसर हो । अपने पास कोई न कोई रोचक और प्रभावशाली सुधार या नीति 
का विपय तेयार रखो और पालियामेण्ट से कह्ठों कि वह उसके सब्बन्ध से 
तुम्हारी सलाह ले । इस वात का ध्यान रखो कि ऐसे विधेयकों को बनवा कर 
तेयार करा लो जिनसे राजा के आदर में वृद्धि हो और उसकी देखभाल मान्य 
हो, ऐसे विधेयकों को बनवाने के लिये प्रयत्व नकरो जो राजा व उसकी कृपा 
को सस्ती बना डालें पर ऐसे विषय उपस्थित करो जिनके ऊपर पालियामेण्ट 
कुछ काम करने में लगे क्योंकि खाली पेड केवल विवोदपूर्ण बातों से नहीं भरते।” 


| 
छू 


हज प्रमुख देशों की शासन प्रशालियां 


चौथे अध्याय में हम यह दिखला आये हूं कि किस प्रकार सन्‌ १६ 
में और १६८८ में जिस बात को राजा ने स्वीकार नहीं किया उसे पालियामेण्ट 
ने बरवश छीन लिया । १६८६ के विल झ्ञाफ राइट्स ( छि| 0 २४/:5) 
ग्रोर १७०१ के एक्ट आफ सैटिलमैण्ट (8८६ 06 3९:४९270०४४) में राजा 
के अधिकारों की मर्यादा व राजा का उत्तराबिकार-क्रम निश्चित कर दिया 
गया है । जब राज्य सिंहासन खाली होता है तो राजम॒कुट सबसे पहले ज्येप्ठ 
पुत्र को पहनाया जाता हे । यदि ज्येप्ठ पृत्र जीवित न हो तो उसका बच्चा, 
लड़का हो या लड़की, राज सिहासन पर बैठता है। उनके भी न होने पर दूसरे 
पुत्र को या उसके बच्चों को राजमुकुट पहनाया जाता है । इस प्रकार राज्य 
करने का ग्रधिकार एक पैतक है और राजसिहासन कभी खाली नहीं रहता। 
“राजा मर गया, राजा चिरंजीवी रहे” ( एफ 'ागह़ 5424०, 078 
[9792 ०९ टिए४8 ) इस कानूनी सिद्धान्त का यही मतलब हूँ कि यद्यपि 
एक व्यक्ति विशेष राजा मर गया पर राजसिहासन खाली नहीं है 
दूसरा उत्तराधिकारी राजा उस पर अपने आप ही कानून की दृष्टि 
से आसीन है। यह उत्तराधिकार अपने श्राप ही प्राप्त हो जाता है जैसा 
एडवर्ड अप्टम के प्रिवी कोंसिल में दिय्रे उस भाषण से व्यक्त हो जायगा जो 
पंचम जाज की मत्य के पदचात दिया गया था। एडवर्ड अप्टम ने कहा, 
“रे प्रिय पिता सम्राट की मत्य से ब्रिटिश साम्राज्य को जो हानि हुई हैँ उसके 
परचात्‌ सर्वोच्च सत्ता के कतेव्य का भार मेरे ऊपर आ पड़ा हूँ श्रागे चल कर 
उन्होंने कहा “२६ वर्ष पूर्व जब मेरे पिता इस आसन पर ओ,आये थे उन्होंते 
घोपशा की थी कि उनके जीवन का एक उद्देश्य यह रहेगा कि वे वंधानिक 
गाज्यतन्त्र को सुरक्षित रखें । इस बात में में स्वयं भी अपने पिता का अनुगामी 
बनेगा और उनकी तरह अपने सारे जीवन भर अपनी प्रजा के सुख व कल्याण 
के लिये प्रयत्न करता रहँगा। मरे सारे साम्राज्य की प्रजा के प्रेम का सहारा 
हैं श।र मे विश्वास हैं कि उनकी पालियामेण्ट मेरे भारी काम में मझे सहायता 
गी ओर में प्रार्थना करता हँ क्रि ईश्वर इस काम में म॒र्भे मागे दिखाने । 

दूसरे दिन सेप्ट जेम्स नामक महल की खिड़की से निम्नलिखित संदेश 
सुनाया गया :-- 

“क्योंकि सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने हमारे राजा जार पञु्चम को 
अपने पास बुला लिया है जिससे ग्रेट ब्रिटेन और आयरलेण्ड का राजमुकट श्रकेले 
और अधिकारी ढंग से राजकुमार एलबर्ट जार्जे को प्राप्त हो गया है, इसलिये 
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हम इस देश के, याजक व अयाजक लार्ड, सम्राद्‌ की प्रिवी कौंसिल के लार्डों के 
साथ व दूसरे श्रेष्ठ पुरुषों, लन्दन के लार्ड मेयर, एल्डर मैन और नागरिकों के 
साथ एक स्वर, वाणी व अंतःकरण से यह घोषणा करते हैं कि महान्‌ व 
शक्तिवान राजकुमार एलबर्ट जा एण्ड्र पैट्रिक डैबिड, हमारे पुनीत स्मृति 
वाले राजा की मृत्यु के पश्चात, ग्रधिकारी वैधानिक रूप से एडवर्ड अष्टम हमारे 
राजा हुये, इत्यादि ।” | 


इस घोषणा व उस शपथ के शब्दों से, जो प्रत्येक इंगलैण्ड के राजा को 
राज्याभिषेक के समय लेनी पड़ती है, प्रकट हो जायगा कि यद्यपि ब्रिटिश राज्य- 
तन्त्र पेतृक है पर वह वास्तव में वैधानिक है और उसकी शक्ति की मर्यादा 
वंधी हुई है । 


राजा नाम के लिये कायपालिका सत्ता है--राजा प्रजा पर शासन नहीं 
करता केवल राज्य करता है, वर्तमान राजतन्त्र का पहले जैसा ही गौरव अब 
भी हैँ, शायद पहले से अधिक ही हो पर वास्तविक शक्ति मन्त्र परिषद्‌ के 
हाथ में है इंगलेण्ड में राज्यतन्त्र को “बाह्य रूपी कार्यकारिणी” (07792! 
+हऋ2८प्रटए2) कह सकते हैं क्योंकि राजा के वाम से सारी शासन-सत्ता का 
उपभोग मन्त्री लोग करते हैं जो पालियामेप्ट को उत्तरदायी रहते हैं । 

दूसरे राष्ट्रपतियों की अपेक्षा राजा की आय-- शासन-सत्ता को दूसरों 
के सौंपने के बदले में राजा को क्‍या मिला ? उसे शासन की ज़िम्मेदारी के बोझ 
से मुक्ति मिल गई । वह पालियामेण्ट के काम में हस्तक्षेप नहीं करता और उसके 
वदले में पालियामेण्ट प्रतिवर्ष उसके लिये एक बहुत बड़ी रकम मंजर कर देती 
हैं जिससे वह बड़े राजसी ठाठ-वाठ से रह सकता हैं। जार षष्ठ्म को प्रतिवर्ष 
४१०,००० पोंड मिलता है और इसके अतिरिक्त लंकास्टर की जागीर की आय 
जो ५ लाख के लगभग है मिलती है । कानंवैल की जागीर से भी उसे एक लाख 
पोंड की आय है जिसमें से १६,००० पौंड कुमारी एलिज़ाबेथ को व ड्यूक आफ 
'लीसेस्टर को दे दी जाती है । राजघराने के दूसरे सब लोगों को मिलाकर प्रति 
वर्ष १७०,००० पौंड दिया जाता है । इस प्रकार कुल ६९,५०,००० पौंड का राज- 
धराने का खर्चा है । इसके मुकाबिले में हालैण्ड के राजा की श्राय ५० ,००० पौंड, 
इटली के राजा की १,२५,००० पौंड, नावें और स्वीडन के राजाओं की २५,००० 
पोंड श्रौर ५५,००० पौंड थी। फ्रांस के प्रैसीडेण्ट को ४५,००० पौंड और झम- 
रीका के प्रेसीडेण्ट को २०,००० पौंड मिलता है, इसके अलावा कुछ भत्ता और 


१७४ प्रमुख देशो को घासन प्रणालिया 


दिया जाता है । इगलेण्ड के राजा की निजी सम्पत्ति भी बहुत हे जो विक्टोरिया 
के समय से प्राप्त होती चली आ रही हे। वह भ्रपनी सम्पत्ति को अन्य 
व्यक्तियों के समान बेच सकता है और खरीद सकता है । 


अंगरेजी राजतन्त्र कानून की दृष्टि में ओर वास्तव में--कानून की 
दृष्टि में अब भी इगलेण्ड का राजा उतना ही सर्वोच्च सर्वाधिकारी है जितना 
१६ वी शताब्दी के प्रन्‍्त मे था। उसके दानूनी प्रधिकारों में कोई कमी नहीं 
आई है । वही सर्वोच्च कार्यपालिका सत्ता है, वही पालियामेण्ट में श्रस्तिम विधा- 
यिनी शक्ति का स्वामी है और वह अ्रव भी “जस्टिस (न्याय) और ओनर' 
(प्रतिष्ठा) का निर्भर है । यह धर्म-सघ ((!प४८४) का अब भी अश्रध्यक्ष 
है, अब भी वह राष्ट्र की सेन्यशक्ति का नायक हैं शौर साम्राज्य व राष्ट्र की 
एकता और गौरव उससे मूर्तिमान है । राजनीतिज्ञ बेजहोट (39827०00) ने 
विक्टोरिया के राज्य-काल में राजा की उन गक्तियों का सक्षिप्त वर्णान किया 
था जो वह बिना पालियामेण्ट की सम्मति के उपयोग कर सकता हे। वह वर्शान 
इस प्रकार है “रानी सेना को भग कर सकती थी, वह सेनापति से लेकर सब 
अ्रफसरो को बर्खास्त कर सकती थी, सब नाविकों को भी अपने पद से हटा सकती 
थी, वह हमारे सब पोतो शोर उनका सब सामान बेंच सकती थी। वह कारने- 
वेल की जागीर देकर सुलह कर सकती थी औ्रोर त्रिटेन की विजय के लिये यूद्ध 
कर सकती थी । वह इंगलेण्ड के प्रत्यक स्त्री पुरुष को पीयर (१227) बना 
सकती थी और प्रत्येक पेरिश ([287757 ) को यूनिवर्सिटी बना सकती थी। 
वह सब राजकीय कर्मचारियों को वर्खास्त कर सकती थी ओर सब अपराधियों 
को क्षमा कर सकती थी । सक्षेप में रानी सरकार के सारे काम कर सकती थी 
बुरी, लडाई या सुलह कर के र।प्ट्र का श्रपमान करा सकती थी और समद्री तथा 
दूसरी सेनाओ को तोड फोड कर हमको दूसरे राप्ट्रो के आक्रमण के लिये श्रर- 
क्षित छोड सकती थी । #% इगलेण्ड के राजा के अधिका रो की यह विस्तृत सूची 
हैँ जिनको राजा श्राज भी काम में ला सकता है। 


वास्तव में राजा के अधिकार नियंत्रित हँँ-पर व्यवहार मे बडा अंतर 
है । णूजा का कोई भी आदेश कार्यान्ित वही हो सकता जब तक कोई मल्त्री 
उस झादेश पर हस्ताक्षर न कर दे प्रौर हस्ताक्षर करने पर वह मन्त्री उस झादे आदेश पर हस्ताक्षर न कर दे मौर हस्ताक्षर करने पर वह मन्‍्त्री उस भ्रादेश 
का उत्तरदायी हो जाता उत्तरदायी हो जाता हैँ | राजा को अपने मन्त्रियों को सलाह माननी पडती 
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है । हलांकि यह वात प्रथानूसार मान्य हो गई है 


प्र 


लिखित नियम नहीं है, पर फिर भी वह अंग्रेजी विधि-निर्वन्ध की छे सी महत्व- 
प्र अंग बन गई है कि सतत १६३६ में अप्टम एडवर्ड को राजसिहासन छोड़ने पर 
करने 


बाध्य होना पड़ा क्योंकि उसके मन्त्रियों ने उसे ग्पनी प्रेयसी से विवाह 
के विचार को त्याग देने की सलाह दी । राजकमचारियों के बरखास्त करने का 
राजा का विवेयाधिकार इसी प्रकार प्रतिबन्धित हैँ । हेल्‍सवरी ने प्रीरोगेटि 
(7#९58407ए ९) अथर्ति राजा के विशेषाधिकार की परिभाषा इस प्रकार 
की है “प्रीरोगेटिव वह सर्वोच्च प्रतिप्ठा हैं जो प्राचीन प्रचलित नियमों से, पर 
उनकी परिधि के बाहर, राजकीय गौरव के कारगा सब व्यवितयों से अधिक राज 
को मिलती है । इस प्रतिष्ठा के अन्तगत वे संब, स्वतस्व॒तायें, विशेषाधिकार, 
जकीय ठाटवाट और जान-शोकत हें जो प्राचीन प्रचलित नियम के अनुसार 
इंगलैण्ड के राजा को प्राप्त रहती हैं। जब इन विश्येप राजकीय अधिकारों को - 
काम में लाया जाता है तो न्यायालय को इनके श्रस्तित्व के सम्बन्ध में पुछताछ 
करने का अधिकार रहता है, क्योंकि सन्‌ १६१० में यह तय किया गया था कि 
अराजा को ऐसा कोई विशेषाधिकार नहीं जी देश के काउन से न दिया गया 
और वह किसी कानून, प्राचीन प्रचलित नियस, श्रथा या परिपाटी को अपनी 
घोपणा से नहीं बदल सकता । राजा के विशेषाधिकारों पर चाहे वे बंधानिक 
या कार्यकारी, कछ तो राजा और जनता के पारस्परिक समभौतों से, क 
तिपेघक कासनों से और कुछ अप्रचलित होने से प्रतिवन्‍्ध लग गये हैं। उदाहर- 
शार्थ, कानन का बनाना राजा का विशेषाधिकार हूं, सही, पर सन्‌ १७०७ से 
अ्रच् तक पालियामेण्ट के बनाये हुए कायूनों पर राजसी सम्मति कभी भी मंजर 
नहीं हुई है । राजा अपने वि गेपाधिकार से नये पीयर बना सकता है। जार्ज 
चतुर्थ ने अले ग्रे को पीयर बनाने की यह श्राज्ञा दी थी-“राजा अल ग्रे को व 
लाई ब्रोषम को यह ग्रनमति देता है कि वे इतने पीयर बनाद जितन सुधार-विधे- 
यक को पास कराने के लिये पर्याप्त हों। पर पहले पीयरों के ज्यंष्ठ पुत्रों को पीयर 
बनाया जाय । यह सब ठीक हैं पर फिर भी राजा इस अधिकार को ग्रभेदात्मक 
ढंग पर काम में नहीं ला सकता । इस वात को लाड लिच्बस्ट (॥,57व ॥ वा- 
(४75६) ने स्पष्ट कर दिया था । उन्होंने कहा “इस का यह मतलब नहीं 
है कि क्यों कि यह बिलकुल वैध (289/) हैँ इसलिये विशेषाधिकार का 
यह था और कोई प्रयोग विधान के सिद्धान्तों के अनुकूल हूँ.। राजा चाहें तो इस 
अधिकार के वल पर एक दिन में १०० पीयर बनादे और यह बिलकुल वैध 
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समझा जायगा पर हर एक को यह समझता और जानना है कि राजा द्वारा 
विशेषाधिकार का ऐसा प्रयोग विधान के सिद्धान्तों का तोड़ना होगा जो निन्ध 
समभा जायगा । 


इसलिये अब नये पीयर मन्त्रि परियद्‌ की सलाह से बन'ये जाते हैं। 
राजा के दूसरे विशेषातिकार भी इसी प्रकार प्रतिवन्धित हैं । सन्‌ १६८८ की 
क्रान्ति के बाद राजा की स्थिति इस वाक्य में वर्ित है “राजा बनाया गया, राजा 
प्रतिवन्धित किया गया, राजा को वेतन दिया जाने लगा । 


राजा ओर न्यायपाल्लिका--यद्यपि राजा को व्याग्र का निर्भर कह कर 
पुकारा जाता है और न्यायालय सम्राट के न्यायालय कहलाते हैं पर सम्राट न्‍्याय- 
प्रबन्ध में न हस्तक्षेप करता है, व कर सकता है । यद्यपि न्यायाधीश राजा के हां 
द्वारा बाह्यख्प से नियुक्त और पदच्यत किये जाते है पर वास्तव में उनकी 


बे 
हा ऊ 
६ 


नियक्ति मन्त्रियों द्वारा ही होती है और साधारणतया पालियामेण्ट के दोनों 
सदनों के कहने पर अपने पद से हटाये जा सकते हैं । यह भी ठीक है कि अपरा- 
धियों को क्षमा प्रदान करने के विशेषाधिकार को क्रार्यरूप देता है। राजा को 
केवल उन बातों की सूचना भर दे दी जाती है जिन पर उसे अपने हस्ताक्षर करने 
होते हें, उसका उत्तरदायित्व मन्त्री पर रहता हे । 

राजा और विधायिनी शक्ति--राजा पालियामेण्ट का उद्घाटव और 
विघटन करता हैँ पर यह काम वह केवल अ्रपनी मर्जी के अनुसार ही नहीं करता, 
उसके इस अ्रधकिार पर प्रचलित प्रथाओं के बच्चन लगे हे हैं। उसे प्रतिवर्ष 
पालियामेण्ट वुलानी पड़ती है जिससे बजट पास हो सके और सेना सम्बन्धी श्रधि- 
नियम (७0८४) स्वीकृत हो सके । सन्‌ १६११ के पालियामेण्ट एक्ट से पालिया- 
मेण्ट की ग्रवधि पांच वर्ष कर दी गई है । पालियामेण्ट स्वयं ही अपना कार्यक्रम 
निश्चित करती है। पालियामेण्ट के विघटन करने के ग्रधिकार को काम में लाते 
समय राजा को राष्ट्र की इच्छा के अनसार कार्य करता पड़ता है। विघटन के 
सम्बन्ध यें ठीक वेधानिक स्थिति क्‍या है इसका विशद वर्णन गर्ल ग्रे और एस्क्विथ 
ने अपने १८ दिसम्बर सन्‌ १६२३ के व्याख्यान में इस प्रकार किया था : 'इस 
देश में पालियामेण्ट का विघटन करना राजा का विशेषाधिकार है। यह अधि- 
कार कोरी सामान्‍्तश्ञाही के समय से चली आने वाली प्राचीन परिपुटी नहीं है 
पर यह हमारी वैधानिक प्रणाली का एक उपयोगी अंग है जिसके जोड़ की कोई 
वस्तु किसी दूसरे देश में नहीं मिलती, उदाहरणार्थ संयुक्‍तराष्ट्र अ्रमरीका में । 
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इसका मतलब यह नहों हैं कि राजा को इस अधिकार को कार्यान्वित करते 
समय स्वेच्छा से काम करना चाहिये और मन्त्रियों का परामर्श न लेना चाहिये, 
पर इस का मतलब यह अवश्य है कि जब तक राजा को ऐसे दूसरे मन्त्री मिल 
सकते हैं जो सरकार को चलाने के भार को अपने ऊपर लेने को तैयार हों, उस 
समय तक राजा किसी मन्त्री की ऐसी सलाह मानने को बाध्य नहीं जिससे प्रजा 
को एक के बाद दूसरे निर्वाचन के कुहराम से कष्ट उठाना पड़े ।” राजा विघटन 
की तभी श्राज्ञा देता है जब वह यह अच्छी प्रकार समभ लेता हैं कि हाउस आफ 
कामन्स ने जनता का प्रतिनिधित्व करना बन्द कर दिया हैं। राजा को यदि 
पालियामेण्ट से कुछ कहना होता है तो वह सत्र के आरम्भ में या उसकी समाप्ति 
पर अपने राज्यसिहासन से वक्‍तृता देकर या संदेश भेजकर कर सकता है। पालि- 
यामेण्ट का उद्घाटन करते, स्थगन करते या विघटन करते समय ही राजा 
हाउस आफ लाड्ड से में, जहां कामन्स के सदस्य भी बुलाये जाते हैं, उपस्थित होता 
है । पर राजा के सारे संदेश व वक्‍तुतायें तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्‌ तैयार करती है 
गऔ,और उसी की शासन शक्ति उस संदेश आदि में बतलाई जाती हैं | पलियामेण्ट 
में वाद-विवाद होते समय राजा वहां उपस्थित नहीं हो सकता और यद्यपि सारे 
कानून राजा व पालियामेण्ट के नाम से ही बनते हें पर वास्तव में केवल पालिया- 
मेण्ट या यों कहिये केवल हाउस श्राफ कामनन्‍्स है। कानूनों को वनाता हैं । हाउस 
आफ लार्ड स हस्तक्षेप नहीं कर सकता, राजा तो उससे भी कम हस्तक्षेप कर सकता 
है । यही नहीं बल्कि नये उपनिवेशों के शासन प्रवन्ध के लिये निकाली हुईं घोष- 
णायें व भारतवषे के लिये निकाले हुये श्राडर-इन-कौंसिल (( 76९75 क्‍-(:0प7- 
८7) यद्यपि प्रिवी कौंसिल में स्थित राजा द्वारा निकाले हुये समझ जाते हूं पर 
वास्तव में मन्त्री ही उन सब को तैयार करते हैं । 
इस सव वर्णान से यह न समझना चाहिये कि विवेय-निर्माण में राजा का 
प्रभाव नहीं के बरावर है । कई मन्त्रि परिषद्‌ का अनुभव प्राप्त कर लेने से कभी 
कभी वह इस योग्य हो जाता हैँ कि मन्त्रियों को किसी कार्य करने या किसी 
विधेयक को पुनः स्थापित करने से समझा बुझा कर रोक दे । प्र यदि पालिया- 
मेण्ट किसी योजना को पास कर दे तो फिर वहाँ उस पर अपनी सम्मति देने से 
इन्कार नहीं करता । वह कानून से परे हें अर्थात्‌ वह किसी भी वेधानिक रीति 
से न्यायालय में उपस्थित नहीं कराया जा सकता और किसी गअ्रपराध का दोषी 
नहीं ठहराया/ जा सकता । उसके सब कार्यों का उत्तरदायी कोई न कोई मन्त्री 
ही होता है | | 
१२ 
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गज्ञा ओर कर्यपालिका शक्ति--राज्य का श्रध्यक्ष होने से राजा मुख्य 
मजिस्टेट होता है और कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है। पर व्यवहार में मन्त्रि- 
परियद्‌ ही कायपालिका सत्ता हैं । राजा प्रधान मन्त्री की नियुक्ति करता है और 
उसके परामर्ण से दूसरे मन्त्रियों को नियुक्त करता हे, पर वास्तव में मन्त्री 
हाउस आफ कामस्स द्वारा ही नियुक्त होते हें क्यों कि प्रधान मन्‍्त्री को नियुक्त 
करते समय राजा को उस व्यक्ति को प्रधान मन्त्री स्वीकार करना पड़ता है जो 
कामन्स में बहमत प्राप्त कर सक्रे । बहसमत वहीं पायेगा जो कामन्स का विश्वास 
तर होगा अर्थात्‌ जिसको कामन्स के अधिक सदस्य चाहते हों । मन्‍्त्री 
राजा के मन्त्री कहलाते हं पर व्यवहार म वे लोग राजा को उत्तरदायी न होकर 
कामन्स को उत्तरदायी होते हैं अर्थात जनता के प्रतिनिधियों को। यदि कोई 
राजा अपनी इच्छा से क्रिसी मन्त्रिमण्डल को हटावे तो उसका यह काम संवि- 
धान-विरुद्ध समझा जायगा । नाममात्र को वेदेशिक मामलों में यद्यपि ब्रिटिश 
राजदूतों को राजा ही मनोनयन करके भेजता ओर विदेशी राजदूतों का स्वागत 
करता हे पर वास्तव में ब्रिठिण राजदूतों की नियक्ति मन्त्रि मण्डल द्वारा ही 
होती हैं । महारानी विबटोरिया व एडवर्ड सप्तम के राज्यकाल में वेदेशिकर नीति 
में राजा का वड़ा प्रभाव था और ये लोग महत्वपर्गा मामलों को समय समय पर 
तक्षप कर विदेशी राज्यों से सम्बन्ध स्थापित करने के वाद अपना बड़ा प्रभाव 
डालते थे पर उनका ऐसा करना कानूनी अधिकार से न हो कर उनकी वैयक्ितिक 
योग्यता के कारण होता था । 


क्राइन और किंग का भेद--अ्रव तक हमने सुविधा के लिये क्राउन 
((70ए७97) और किंग ([₹7708) दोनों के लिये ही राजा शब्द का ही उप- 
रंग किया हे। पर इन दोनों शब्दों में अन्तर है और ब्रिटिश संविधान के इति- 
हास के विद्यार्थी को इस अन्तर को अच्छी तरह समभझ लेना चाहिये । 'ऋराउठन' एक 
संस्था है जो कभी विघटित नहीं होती, (किंग! एक व्यवित है जो उस संस्था का 
स्वामी होता हैं और जो मृत्यु से या किसी और प्रकार से किंग नहीं रहता । ऋठन 
साम्राज्य की एकता का प्रतीक है, यह वह स्वर्णा-शद्जला है जो ब्रिटिश साम्रा- 
ज्य के विभिन्न भागों को जोड़ कर रखती है, प्रजा की भक्ति कराउन के प्रति मानी 
जाती है । व्यक्ति-हप से राजा(किग)को समाज में वड़ा ऊंचा स्थान दिया जाता 
है । किंग को बहुत सी बातों का पता भी नहीं चलता जो काउन के नाम से की 
जाती हैं । ऋन सर्वोच्च कार्यपालिका शक्ति है और उसके अ्रधिकारों का उपभोग 
राजा अपने मन्त्रियों की सलाह से करता है । क्राउन की ख्याति और प्रभाव एक 
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ऐसे रहस्यमय वेभव से लिपटे हुये हे जो इसके लम्बे इतिहास और परम्परा: में 
व्याप्त है. । इसकी स्थिति इसे शक्ति प्रदान करती हैँ । ऐसी शक्ति जिसे वही 
व्यक्षित दवा सकता हैं जो बड़े सुदृढ़ चरित्र वाला हो | नम्र स्वभाव वाला निर्बेल 
भावुक व्यक्ति स्वयं ही उसके प्रभाव में गा जायगा । काउन की स्थिति और 
प्रभाव को संक्षेप में इस प्रकार वर्गान किया जा सकता है : ऋझठन को यह अधि- 
कार हैँ कि उसे देश के भीतर व वाहर की राजवेतिक स्थिति से परिचित रखा 
जाय, इसीलिये सभी कानूनों और वहुत से सरकारी पत्रों पर उसके हस्ताक्षर 
की आवश्यकता रहती है । यह आपत्ति का प्रतिवाद कर सकता है, सुझाव दे 
सकता हैं, पर शासन प्रवन्ध में रकावट नहीं डाल सकता । पहले मन्त्री राजा को 
सलाह देते थे किन्तु अब परिस्थिति वदल गई प्रतीत होती है क्योंकि श्रव राजा 
मन्त्रियों को सलाह देता हैँ और शक्तिशाली राजा कभी कभी यह काम बड़ी 
प्रच्छी तरह करता भी है । 


मन्त्रिपरिषद्‌ 


असली कायपालिका तो इंगलैण्ड में मन्त्रिपरिषद्‌ है जिसके ऊपर ब्रिटेन 
ओर उसके साम्राज्य के शासन-प्रवन्ध का भारी बोक रहता है । सरकार बरा- 
वर रहती चाहिये इसलिये जब एक भन्त्रिपरिषद्‌ पदत्याग कर देती है उसके 
स्थान पर दूसरी बना दी जाती है| आचाये डायसी ने मन्त्रिपरिषद्‌ के बारे में 
यह कहा है “यद्यपि राष्ट्र का प्रत्येक कार्य राजा के नाम से होता है पर वास्त- 
विक कार्यपालिका सरकार मन्दत्रिपरिपद्‌ है, हां यह कोई भी इनकार नहीं कर 
सकता कि एक ऐसा शअ्रस्पष्ट घेरा भी है जिसके भीतर संविधान के अन्तर्गत 
साम्राज्ञी की वेयक्तिक इच्छा का वड़ा प्रभाव रहता है। दूसरी राज्यसंस्थाग्ं 
से तुलना करते हुये ग्लैडस्टान ((ज]465:072) ने मन्त्रिपरिषद्‌ के वारे में 
यह कहा था 


“मन्त्रिवरिषद्‌ तीन मोड़ वाला वह कब्जा है जो ब्रिटिश संविधान के 
तीन अंगों को ग्रर्थात्‌ राजा या रानी, लाडस कामनन्‍्स को मिला कर कार्य 
मे अवृत्त करता हू। धवका संभालने वाले यन्त्र की स्प्रिग के समान यह सम्पूर्ण 
भार को अपने ऊपर वहन करता है और इसके भीतर उस धक्के के पारस्परिक 
विरोधी तत्व लड़ भिड़ कर ठण्डे हो जाते हैं। आधुनिक समय में राजनैतिक 
संसार में यह एक अनुपम रचना है। इसकी अ्रनपमता इसके गौरव के कारण 
नहीं पर इसकी सूक्ष्मता, लचीलापन और वहुमखी शक्ति की विविधता के 
कारण हे जो राजा, पालियामेण्ट, राष्ट्र या सदस्यों के झ्रापस के सम्बन्ध या अपने 


च्क् 


१८० प्रमुख देशों की शासन प्रणालियां 


प्रधान से इसका सम्बन्ध निश्चित करती हो, ऐसी लिखित संविधान की एक 
लकीर भी नहीं है पर केवल पारस्परिक समझ के आधार पर यह जीवित हे 
और अपना काम कर रही हैं । 


क्राउन की तीन कोंसिल्लें--मन्त्रिपरिपद्‌ अंगरेजी प्रथा, रीतिरिवाज और 
प्रचलित नियमों से उत्पन्त हुई एक बड़ी अनुपम संस्था हैं । इस समय क्राउन 
अर्थात्‌ राजा की तीन कौंसिलों में से यह एक है, दूसरी दो में से एक हाउस 
आ्राफ लार्डू स है और एक प्रिवी कौंसिल | हाउस आफ लाड स की उत्पत्ति आदि 
के सम्बन्ध में पहले ही वर्णान हो चुका हैं। वर्तमान मन्त्रिपरिषद्‌ के क्तंब्यों 
को मली भांति समभने के लिये यहां आवद्यक है कि इसमें और प्रिवी कौंसिल 
में भेद स्पष्ट कर दिया जाय | 


क्यरिया का प्रारम्भिक इंतिहास--नार्मंन काल में राजा के परामर्श- 
दाताओं की एक स्थायी समिति थी जो न्याय, अर्थ तथा शासन सम्बन्धी व्‌ 
दूसरे परामर्श देने वाले कार्य करती थी । इस समिति का नाम क्यूरिया ( (+प+७ ) 
था । जैसे जेसे समय बीतता गया और इस समिति का काम वढ़ा, इसका न्याय 
सम्बन्धी काम किंग्स वेंच और कामन प्लीज़ नामक दो न्याय संस्थाओं में बांट 
दिया गया ओर अर्थ सम्बन्धी (77972८[9/| ) काम अर्थ विभाग या राजकोष 
विभाग ( #ह८ट9 ८०१ प०४ ) को सौंप दिया गया । बचे हुये काम जो सामान्य 
शासन और राजा को परामझं देने से सम्बन्धित थे वे कप्टीन्यूम्रल कौंसिल 
(((कापफ्रापव् (0प्गटा) करने लगी । यह कप्टीन्यूम्रल कौंसिल हैनरी 
सप्तम के समय में बड़ी प्रख्यात हुईै। इसके सदस्य प्रतिवर्ष चुने जाते थे, 
उनको वेतन दिया जाता था और उन्हें कॉसिल की बँठकों में उपस्थित होना 
पड़ता था । इसके कतेंव्य वे सब थे जो कार्यपालिका के हुआ करते हैं और इस- 
लिये सरकार की यह कार्यपालिका परिषद्‌ वन गई। एडवर्ड पष्टम के समय 
में यह प्रिवी कौंसिल के नाम से पुकारी जाने लगी। उसके पश्चात्‌ ट्यूडर काल 
में यह छोटी छोटी समितियों में विभकक्‍्त होकर काम करने लगी थी। इसके 
सदस्यों की संख्या बदलती रही, सन्‌ १५०६ में यह संख्या ११, १५४७ में २५, 
मेरी (४79) के समय में ४६ पर एलिज़ावेथ के समय में केवल १३ थी। जनता 
के प्रतिनिधि (हाउस आ्राफ कामन्स) इस पर इसके सदस्यों के विरुद्ध भ्रभियोग 
लगाकर इसका नियन्त्रण किया करते थे । सन्‌ १८३३ में एक एक्ट से प्रिवी 
कौंसिल की न्याय समिति ([प्रतटांध (१077८:2८) वना दी गई । इसी 
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प्रकार समय समय पर और भी समितियां और बोर्ड इसमें से वत कर अलग हो 
गये जैसे, बोर्ड आफ ऐज्यकेशन (शिक्षा बोर्ड ), स्थानीय बोड इत्यादि । 


सन्त्रि परिषद्‌ ((!७972४)--पष्टम एडवर्ड के समय में प्रिवी कॉंसिल 
की एक समिति को कुछ महत्वपूर्ण कार्यों के करने का भार सौंप दिया गया 
था और इसलिये उसको 'कमिटी ग्राफ स्टेट ((ठ5ाम्ाम्ञा#£९० ० 98602) 
कह कर पुकारा जाता था । चार्ल्म द्वितीय ने कुछ विश्वस्त मन्त्रियों की एक 
समिति बनाई जिसका नाम “कंवल” ((४2०) रखा ओर जिसका काम 
राजा को परामश देता था। इसी समिति का वाद में कैबिनेट ((:३9970८४) 
नाम पड़ा । यही कैबिनेट शासन नीति निश्चित करती थी जिसे प्रिवी कौंसिल 
राजा की औ्रोर से स्वीकार कर लेती थी और जिसके अनुसार विभिन्‍न शासन 
विभाग अपना काम करते थे । विलियम तृतीय के समय में केवल के द्वारा काम 
करने की प्रणाली का विरोब होने लगा, इसलिये एक्ट झ्राफ सैटिलमेण्ट (83८६ 
0 92८६४ ८४८7४) में यह निश्चय कर दिया गया कि प्रिवी कौंसिल स्वयं 
ही सब विषयों में निर्णय किया करे और ग्रन्तिम चि्शोीय पर सब उपस्थित 
सदस्य अपने हस्ताक्षर किया करें | इस एक्ट ने यह भी निश्चित कर दिया कि 
सरकारी वेतन भोगी व्यक्ति पालियामेण्ट के सदस्य नहीं हो सकते, पर रानी 
ऐत के समय में इन अधिनियमों को रह कर दिया गया । 


हेनोवर राजवंश के समय की के बिनेट अथोत्‌ मन्त्रि-परिषद्‌-जाज॑ 
प्रथम के राजसिहासतारूढ़ होने पर मन्त्रिपरिषद्‌ की बनावट और कार्यपद्धति 
सें बड़ा परिवर्तन हुआ । जाज प्रथम जर्मनी में स्थित हेनोवर प्रदेश का जागीर- 
दार था। इंगलेंड के राज|सहासन पर हँनोवर वंश के राजाञ्ं में वह प्रथम था 
वह अंग्रेज़ी भाया से परिचित न था । उसते अ्रयती मन्त्रि परियद्ध में उदार पक्ष के 
मुख्य नेता रखे पर अंगरेजी भाषा से अनभिज्ञ रहने के कारण वह मन्त्रिपरिषद्‌ 
की वंठकों में शामिल न होता था और इस प्रकार शासन कार्य व उसकी नीति 
स्थिर करने में उसका हाथ न रहा । इस वात में उस्तका स्थान प्रधान मन्त्री ने 
ले लिया । जाज द्वितीय के समय में सर राबर्ट वालपोल ने मन्त्रिपरिषद्‌-प्रणाली 
को अच्छी तरह स्थापित कर संचालित कर दिया और उस प्रणाली को व्यवस्थित 
रूप दे दिया । जा्ज तृतीय को यह प्रणाली पसन्द न थी इसलिये टोरियों की 
सहायता से उसने इसे नष्ट करना चाहा। पर श्रमरीकन उपनिवेशों के हाथ से निकल 
जाने से राजा का वेयक्तिक शासन समाप्त हो गया और अनुदार पक्ष भी मंत्रि- 
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परियद्‌ व पक्ष-प्रणाली का उतवा ही भक्त हो गया जितता उदार पक्ष था। 
रानी विक्टोरिया ने भी कुछ दुविधा के बाद इस प्रणाली को स्वीकार कर 
लिया । इस प्रकार राजा के ऊपर पूरा लोकनियंत्ररा हो गया । 


मन्त्रिपरियद्‌ श्राजकल शासन की प्रेरणात्मक शक्ति हैं। यह इस सिद्धांत 
पर वरावर बनी रहती है कि राजा की सरकार चलती ही चाहिये । इसलिये 
जब एक मन्त्रिमण्डल पदच्यृत हो जाता है तो दूसरा तुरन्त वत जाता है मन्त्रि- 
मण्डल बनाने के लिये राजा पालियामेण्ट के राजनैतिक पक्षों में से उस पक्ष के 
नेता को वुला भेजता है जो पालियामेण्ट में श्रपती ओर वहुमत को कर सके | 
(पालियामेण्ट से यहां हाउत्त श्राफ कामन्स ही समझता चाहिये) और उत्त नेता 
को राजा अपना प्रधानमन्त्री नियुक्त कर देता है । उसके पश्चात्‌ प्रधान मन्‍्दत्री 
मन्त्रि परियद बनाता है | साधारण स्थिति में प्रधान मन्त्री अपने प्रक्ष के बड़े 
बड़े व्यक्तियों से सलाह लेता है और सलाह लेते के पश्चात्‌ अपनी मन्त्रिपरिबद्‌ 
के मन्त्रियों के नाम राजा के सामने प्रस्तुत कर देता है जो विधियूवेक्र स्वीकृत 
हो जाते हैं और मन्त्रियरियद्‌ के सदस्यों के नाम गजट में छाप दिये जाते हैं । 
असाधारण स्थिति में मिली जुली (00४2॥0४07) मन्त्रिपरियद्‌ बनाई जाती 
है जिसमें सव राजनैतिक पक्षों के प्रमुख व्यक्ति रखे जाते हैं ' यग्रपि ब्रधानमंत्री 
अपने साथी मन्त्रियों को चुनते में स्वतन्त्र ढ़ पर राजा तीन प्रकार से इस 
काम में अपना प्रभाव डाल सकता है । (१) किसी विशेष राजतीतिज्ञ के नाम 
का सुभाव देकर (२) प्रधान मन्त्री द्वारा प्रस्तावित किसी राजनीतिज्ञ को 
स्वीकार करने से इस्कार कर और (३) किसी पसन्द किये हुये राजनीतिज्न की 
अ्रयोग्यता की कट्श्रालोचना कर | पर यह सब प्रभाव वलपूवेक वाध्य करने के 
रूप में न होकर केवल समभाने के रूप में डाला जाता हूं । 


केबिनिंट अर्थात्‌ मन्त्रिपरिषद्‌ की रचना-मन्त्रि परिषद्‌ के बनाने का 
काम प्रधानमन्त्री के लिये बड़ा महत्वपूर्ण है । अ्रधिकतर वह ऐसे व्यक्तियों को 
ही चुनता है जो योग्य व प्रभावशाली होते हें पर कभी कभी इस काम में यह 
भी देखना पड़ जाता है कि अधिक से अधिक सुविधाजनक पसन्द कौन सी होगी । 
अनुभवी व्यक्तियों के श्रतिरिक्त ऐसे व्यक्ति भी छांट लिये जाते हैँ जिनकी 
केवल योग्यता है कि वे प्रधानमन्त्री के मित्र रह चुके हें। मिनिस्टर्स श्राफ 
दी क्राउन एक्ट ((0950278 07 6४ 72 (70एछ7 2८४) के पास हो जाते 
के बाद यह नियम हो गया है कि हाउस श्राफ लाडे स से भी कम से कम तीन केवि- 
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नैट मनन्‍्त्री और तीत पालियामेण्टरी उपसचिव लेने चाहियें। इस एक्ट के अन- 
सार कैबिनेट मन्त्री ये कहे जाते हं--प्रधान मनन्‍्त्री, ग्रर्थ मन्त्री, कोष मन्त्री, गह- 
मन्त्री, उपनिवेश मन्त्री, विदेश मन्त्री, डोमिनियन (00797/7709) मनन्‍्त्री 
युद्ध मच्त्री, वायुसेना मनन्‍्त्री, भारत मन्त्री, (अ्रब यह पद टूट गया है क्योंकि भारत 
अब स्वतन्त्र हें) स्काटलेण्ड का मन्त्री, नौसेना मन्त्री, व्यापार वोर्ड का अध्यक्ष 
कृषि मन्त्री, शिक्षा-बोर्ड का ग्रध्यक्ष, स्वास्थ्य मन्त्री, श्रम-मन्त्री, यातायात मन्त्री 
नियामक ((7०-074[790/07) मन्‍्त्री, कौंसिल का लाई प्रेसीडेण्ट, लार्ड 
प्रिवी सील, पोस्टमास्टर जनरल, निर्माण विभाग का प्रथम कमिश्नर और पेंशन 
मन्‍्त्री । इनके वेतत एक्ट द्वारा निश्चित रहते हैं, वहीं मन्त्रिमण्डल बनते और 
बिगड़ते हैं और जनता के प्रतिनिधियों के समान सरकार को वहीं श्रपनी नीति 
के बारे में लगाये हुये अ्भियोगों का प्रतिवाद कर उसका झौचित्य दिखलाना 
पड़ता है, इसलिये अ्रधिकतर मन्त्री और पालियामेण्टरी उपसचिव हाउस आफ 
कामन्स के सदस्यों में से ही लिये जाते हैं । 

मन्त्रिपरिषद्‌ के व्यक्तियों की नियुक्ति स्थायी नहीं होती क्योंकि समय 
समय पर प्रधान मन्‍्त्री पुराने सदस्यों के स्थान पर नये मन्त्री नियुक्त करता 
रहता है । प्रधान मन्त्री को परिषद्‌ बनाने का ही अश्रधिकार नहीं वरन्‌ उसमें 
समय-समय पर परिवर्तत कर उसे पुनर्सगठित करने का भी अ्रधिकार है, यदि 
ऐसा करना उसके विचार में वांछनीय हो । यह तभी होता है जब या तो कोई 
मन्‍्त्री किसी विशेष विपत्तिजनक परिस्थिति के कारण या साधारण रूप से पद. 
त्याग कर दे, किसी सामान्य निर्वाचन में सफल होने के पश्चात कोई प्रधान मन्त्री 
अपनी परिषद्‌ का पुनर्संगठत करना चाहे या जब प्रधान मन्त्री परिषद्‌ को अ्रधिक 
प्रभावपूर्ण बनाना चाहें । ऐसा करते समय प्रघान मन्त्री केवल अपने पक्ष के 
नेताओं से सलाह नहीं लेता वरत्‌ उन मन्त्रियों और व्यक्तियों की सलाह भी 
लेता है जिन पर इस पुनर्सगठन का असर पड़ता हो । 


प्रधान सन्त्री--किसी मन्त्रिपरिबद्‌ की शासन नीति क्‍या होगी और 
वह कितनी सफलीभूत सिद्ध होगी, यह प्रधान मन्त्री के पौरुष, व्यक्तित्व और 
उसकी योग्यता पर निर्भर रहता हैं। एक राजनीतिज्ञ ने कहा है कि कैबिनैट 
राज्यपोत का परिचालन करने वाला पहिया है और प्रधान मन्त्री उसका परि- 
चालक हैं । यह बड़े ग्राश्चर्य की वात॑ है कि यद्यपि अंगरेजी शासन विधान वाली 
पुस्तका में प्रधान मन्त्री के नाम व पद का इतना वर्णन पाया जाता है पर १६०४ 
तक यह नाम या पद मान्य न हुआ था और सन्‌ १६१७ में ही जाकर कहीं कानून 


[ते 
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| 


में इसका समावेश हुआ । सन्‌ १६९३७ के वेतन सम्बन्धी एक्ट में प्रधान मन्त्री 
और प्रथम राजकोप मन्त्री के वेतव का वर्गान पाया जाता है । जब कोई राज- 
नीतिज्ञ राजा से चुता जा कर मन्त्रिमण्डल बनाने का कार्यभार स्वीकार कर 
लेता है तो वह प्रधान मन्‍त्री बन जाता हूँ। मन्त्रि परिषद्‌ का वह प्रमुख व्यक्ति 
होता हे | उसका मुख्य कार्य सन्त्रि परिषद्‌ को बनाना, वुलाना, स्थगित करना 
श्रौर उसके अध्यक्ष का काम करना है । वह मन्त्रियों को नियुक्त करता और 
बरखास्त करता है, और झपने साथी मन्त्रियों की सलाह से शासन नीति की 
रूप रेखा निश्चित करता हे । वह राजा को पालियामेण्ट के विघटन करने और 
सामान्य निर्वाचन करने कीशओआ,ज्ञा देने की सलाह देता हैं। यद्यपि कानून के अन- 
सार प्रधात मन्त्री की विघटन सम्बन्धी प्रार्थना का राजा विरोध कर सकता है 
प्र वह केवल प्रधान मन्त्री को विघटन के विरुद्ध समझाने ब॒फाने तक ही अपने 
प्रभाव का उपयोग करता हैं । मन्त्रिमण्डल और राजा के वीच में प्रधान मन्त्री 
ही वातचीत का एक साधन है। उपाधि वितरणा में उसका निर्णायक मत माना 
जाता है । गासन नीति सम्बन्धी विषयों पर पालियामेण्ट में उसकी ही बात 
अ्रन्तिम निर्णाय करते वाली समझी जाती है । इसलिये वही हाउस आफ कामन्स 
का सर्वमान्य नेता होता हू । प्रधान मन्त्री ही सरकार की शासन नीति की जनता 
के सम्मुख घोषगा करता है श्र वही पत्रकारों के प्रतिनिधियों से मिलता है । 
वेदेशिक नीति का उत्तरायित्व ब्रमुख रूप से उसी के ऊपर रहता हैं चाहे वह 
वेदेशिक मामलों के विभाग कापगव्यक्ष न हो पर फिर भी वेदेशिक वीति व वैदे- 
शिक सम्वन्धों की रूप रेखा निश्चित करने में वह सक्रिय भाग ले सकता हे 
उदाहरणार्थ, चेम्बरलेन ने हिटलर से बातचीत कर म्पूनिक के समभझोते पर हस्ता- 
क्षर किये हालांकि विदेश मन्त्री लाई हेलीफेक्स थे। राजकोष के प्रथम लाड्ड 
( क78 05वें 0 ६7७ फ८०डपाए ) के पद के अ्रतिरिक्‍त प्रधान 
मन्‍्त्री ओर भी जो काम करना चाहे उसका भार अपने ऊपर ले सकता है । 


मन्ज्रिपरिषद का भोतरी संगठन--मरन्त्रिपरिषद्‌ का भीतरी संगठन 
क्रमिक विकास के फलस्वरूप हो पाया है। पहले तो राजा ही मन्त्रिपरिषद्‌ की 
बेठकों में अध्यक्ष का पद लेतां था| जार प्रथम के समय से यह प्रथा जाती रही 
झोर सब शक्ित प्रधान मन्त्री के हाथ में आ गई और वही शअ्रक्ष्यक्ष का पद लेने 
लगा । मन्त्रि परिषद्‌ की बेठकों में शासत-सम्बन्धी मामलों पर विचार होता 
हैँ । मन्त्रिपरिपद्‌ की बैठक बुलाना प्रधान मन्त्री की इच्छा पर रहता है । कोई 
भी मन्त्री बेठक बुलाने के लिये प्रार्थना कर सकता है पर प्रधान मन्त्री ऐसा 


ही 
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प्रार्थना को मानने न मानते में बिलकुल स्वतन्त्र रहता हैं बैठकों के होने का 
समय व दिन प्रधान मन्त्री ही निइ्चय करता है पर परिषद्‌ की वेठक में क्‍या 
कार्यवाही होगी उसका व्यौरा नहीं दिया जाता हालांकि सव मंत्री जानते हैं कि 
किन विषयों पर विचार किया जावेगा । परियद की वंठक प्राय: शाम के समय 
हञ्ना करती हैं ! काम के बढ़ जाने से पहिले की अपेक्षा यद्धोत्तर काल में वठकों 
की संख्या बहुत वढ़ गई है | युद्ध के समय में तो प्रतिद्षित वैठक होती थी । 


परिषद्‌ की वठक में उर्पा परिषद्‌ की बैठक के लिये कोई गरशपूरक 
(()प0%ए७7/) संख्या निश्चित नहीं है। प्रधान मनन्‍्त्री या और कोई मच्त्री 
अस्वस्थ होने पर अनुपस्थित रह सकते हैं। अनुपस्थित मन्‍्त्री चाहे तो किसी 
विचा राधीन विषय पर ब्पना मत प्रधान मन्त्री को पत के रूप में भेज सकता 
है । जब प्रधान मन्त्री अनपस्थित रहता हे तो अ्रष्यक्ष का काम वह मन्त्री करता 
है जो पुराता राजनीतिज्ञ हो या और किसी दूसरी प्रकार से प्रभावशाली हो । 
जब वैठक होती है तो मन्त्रियों के बेठने का कोई निश्चित क्रम नहीं है पर 


प्रभावदाली मन्त्री प्रधान मन्त्री के पास वबेठते हैं । 


परिपद्‌ में किन विपयों पर बिचार होता है--परिषद्‌ श्रव महत्वपूर्स 
विपयों पर विचार करती है। प्रत्येक मन्त्री अपने अपने विभाग के विषयों को 
परिषद्‌ के विचारार्थ उपस्थित करता है क्‍योंकि सारी परिषद्‌ शासन-नीति को 
निश्चित करती है । “जो विपय परिषद्‌ के सम्मुख रखे जाते हैँ वे साधारणतया 
तत्कालीन राजन तिक घटनाग्रों से सम्बन्ध रखते हें । परिषद्‌ के सदस्य छोटी छोटी 
बातों पर ध्यान न देकर अर पनी वृद्धि व ध्याव उन वातों के सुलझाने पर केन्द्रित 
करते हें जो उनके सम्मख वड़ा महत्व रखती हैँ ।# वजट और राजा का 
भाषण ये बड़े महत्वपूर्णो विषयों में गिने जाते हैं, उसके बाद वेदेशिक नीति 
हत्वपूर्णा समझी जाती है । -परिषद्‌ के निर्शाय किसी लेख्य में नहीं लिखे जाते, 
हां निर्णायों की टिप्पणियां वनाली जाती हैं जो राजा को परामर्श देने, आगे होने 
वाले दूसरे मन्त्रिपरियद्‌ की सूचना के लिये और गलती व अ्रान्ति का निवारण 
करने के लिये काम देती हें । मन्त्रियों को परिषद्‌ में टिप्पणियां बनाना मना हैं, 
केवल प्रधान मन्त्री ही टिप्पणियाँ लिख सकता हे क्‍योंकि उसे अपने व अपने 
साथी मन्त्रियों के विचार राजा को बतलाने में इनकी ग्रावश्यकता रहती है 
प्राय: निर्णोय मताधिक्य के द्वारा होता है पर प्रधान मन्त्री के विचारों को वड़ा 








£ यः दी इंगलिश कंवनेट सिस्टम, पृ० २४१ । 
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महत्व दिया जाता है क्योंकि वही एक ऐसा व्यक्ति हैं जो शासन नीति का निर्देश 
"करता है । परिषद्‌ की कार्यवाही गुप्त रखी जाती है | 


“४५ 


परिषद्‌ सचिवालय का काम--परिषद्‌ के साथ एक सचिवालय भी रहता 
हैं। इस सचिवालय के कर्तव्यों की सूची संक्षिप्त रूप से सन्‌ १६१७ की युद्ध 
परिपद्‌ की रिपोर्ट में इस प्रकार दी है । (१) यद्ध-परिषद्‌ की कार्यवाही का विव- 
रण रखना, (२) युद्ध-परिपद्‌ के निर्णोयों को उन विभागों को बतलाना जिन्हें 
उन निर्णायों को कार्यान्वित करना है या जो और किसी प्रकार उनसे सम्बन्धित 
हैं। (३) कार्यक्रम तेयार करना, मन्त्रियों व दूसरे व्यक्तियों की उपस्थिति का 
इन्तजाम करना जो उस कार्यक्रम से सम्बन्धित हों और विचाराधीन विषयों पर 
आवश्यक सूचना एकत्रित कर सब मन्त्रियों के पास भेजना (४) युद्ध परिषद्‌ 
के काम से सम्बन्धित पत्र व्यवहार करता और (५) पूर्व धारा में वर्ित रिपोर्ट 
तैयार करता ।# 





सन्त्रिपरिषद की समितियां--परिषद्‌ के सम्मुख जव कोई विशेष प्रकार 
के मामले विचार के लिये आते है तो परिषद्‌ उनको भली प्रकार निबटाने के 
लिये छोटी छोटी समितियों में वंट जाती है । इन समितियों में एक महत्वपूर्गा 
समिति साम्राज्य-सुरक्षा समिति ((70काणा#६९९ ० फुटशांशों 06- 
६८77८९) है जिसमें नौसेना मन्त्री (9756 [079 07772 23 04/77०६छ ) 
युद्ध मनन्‍्त्री और वायु सना मन्‍्त्री के अतिरिक्त वे परिषद्‌ के बाहर के व्यक्ति 
सदस्थ हैँ जिनको उनकी विशेषज्ञता के कारण प्रधान मन्त्री नियुक्त कर देता 
हैं। ईसरी समिति गृह-विषयों की है जो देश के भीतरी शांसन प्रवन्ध के मामलों 
पर विचार करती है | कुछ एतदर्थ समितियां (80402 (९४०70776:2९६ ) 
भी होती हें जो विद्येप मामलों पर विचार करती और उनसे सम्बन्धित विधेयकों 
को पालियामेण्ट में उपस्थित करने के लिये तैयार करती हैं । 


अन्तरीय परिषद्‌ ([शालहा (०7०४) --इतने बड़े सम्राज्य पर 
शासन करने के लिये यह नितान्‍त आवश्यक है कि शासन नीति का निर्मार्ण- 
कार्य व उसके सम्बन्ध रखने वाले निर्णाय गुप्त रखे जाय॑ं । पर ऐसा करना २३ 
सदस्यों वाली बड़ी संख्या में सम्भव नहीं हो सकता । इसलिये प्राय: उन मामलों 
के लिये जिनका ग॒ुप्त रखना बहुत आवश्यक है एक अन्तरीय परिषद्‌ होती है 
जिनमें कुछ प्रभावशाली मन्‍्त्री होते हैँ जिनकी राय लेने के वाद प्रधान मन्त्री 


हक के न बनिनिनननन जिम जन्नत । 5 भा ऊझयाय पा 


*£ यू: दी इंगलिश केविनेट सिस्टम, पृ० २५८ । 
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आ 


मामलों को बड़ी परियद्‌ के विचारार्य उपस्थित करता है । इसमें एक सुगमता 
यह भी होती है कि जब मन्त्रिपरिपद्‌ में बाद-विवाद होता हैं तो प्रधान मन्त्री 
के मत को इंढ़ समथन प्राप्त हो जाता है । 


युद्ध-परिषद्‌ (१६१६-१६ )--अ्रन्तरीय परिषद्‌ की श्रावश्यकता प्रथम 
महायुद्ध के समय में प्रतीत हुई जब युद्ध सम्बन्धी मामलों में तुरन्त निर्णय 
ओर परिषद्‌ की कार्यवाही को गुप्त रखता अनिवार्य हो गया | लायड जार्ज ने 
प्रथम यह अन्तरीय परिषद्‌ सन्‌ १६९१६ के दिसम्बर मास में बनाई जब मिस्टर 
एस्क्विथ ने लायड जाजे से मतभेद होने के कारण पदत्याग किया। इस श्रच्त- 
रीय परिषद्‌ में जो युद्ध परिषद्‌ के नाम से प्रसिद्ध हुई, प्रधान मन्त्री लायड जाजें 
के अ्रतिरिक्त लाड्ड कर्जन (प्रैसीडेप्ट श्राफ दी कौंसिल), लार्ड मिलनर, मिस्टर 
आश्र हेण्डरसन और मिस्टर वौतरला (टप्र्थ मन्त्री) थे | कुछ समय पश्चात्‌ 
जनरल स्मट्स भी इसमें शामिल कर लिये गये जिससे युद्ध में साम्राज्य की दृढ़ 
एकता दिखला दी गई । इस प्रकार कार्यकारी शक्ति और उत्तरदायित्व २३ 
सदस्यों की मन्त्रिपरियद्‌ में न होकर ६ व्यक्तियों की एक छोटी युद्ध-परिषद्‌ 
में केन्द्रित हो गई । 


सन्‌ १६३६ को युद्ध परिषद्‌--सन्‌ १६३६ में जब इंगलेण्ड ने जर्मनी से 
युद्ध करने की घोषणा की तो मिस्टर चेम्वरलेन ने अपनी यृद्ध-परिषद्‌ बनाई 
जिसमें € सदस्य थे : चेम्बरलेन, लार्ड हैलीफेक्स, होर-बेलीशा, चचिल, सर 
चारल्स किम्सले बृड, लार्ड चेटफील्ड, सर जोन साइमन, सर समुश्नल होर, लाड्ड 
सांके । एन्थयौनी ईडिन को यद्यपि उसका सदस्य नहीं बनाया गया पर उन्हें बैठकों 
में वुलाया जाता था | पर इस छोटी परिषद्‌ की भी विरोधी पक्ष ने कटु आलो- 
चना की और कहा कि यद्ध को अच्छी प्रकार संचालन करने के लिये यह 
बहुत विशाल संस्था है । 


सन्त्रिपरिषद्‌ ओर मन्त्रिमंडल के भेद--मन्त्रिपरियद्‌ १७ सदस्यों की 
छोटी संस्था है पर मन्त्रिमण्डल में इन १७ व्यक्तियों के अतिरिक्त १५ अश्रन्य 
मन्‍्त्री जिनका कंविनेट में स्थान नहीं है और कई पदाधिकारी और पालिया- 
मेण्टरी सेक्रेटरी होते ह । सन्‌ १६१४ के यद्ध से पूर्व मन्त्रिमण्डल में ६० से ७० 
व्यक्ति तक होते थे। पर युद्धोत्तर काल में सरकारी काम के बढ़ जाने से नये 
विभाग व नयी जगहें वनानी पड़ीं। नये मन्त्रिमण्डल में श्रम मनन्‍्त्री और पेंशन 


शक 


रत प्रमख देशों की शासन प्रणालियां 


मन्त्री व खाद्य नौपरिवदन (99799778£) कण्ट्रोलर भी शामिल हो गये | 
एक वाययानच वोर्ड भी बताया गया और उसके पश्चात्‌ राष्ट्रीय सेवा 
(0०६०797 92०7ए०१८९) , पुननिर्माण (+२2८८०४॥57एप८४४०॥ ) यातायात 
आऔर एकीकरण विभाग भी खुले | इन सव के खुल जाने के फलस्वरूप मन्त्रिमण्डल 
के सदस्यों की संख्या १०० से अश्रधिक हो गई ! मन्त्रिमण्डल की संख्या किसी 
कानन से निश्चित नहीं होती पर यह केवल प्रधानमन्त्री से की हुई व्यवस्था पर 
निर्भर रहती है । जब मन्त्रिपरियद्‌ पदत्याग करती हं तो मच्त्रिमण्डल के सब 
पालियामेणप्टरी सेक्रेटरी और दूसरे राजकर्मचारी जो मन्त्रिपरियद्‌ के श्राने पर 
नियुक्त हुये थे त्याग-पत्र दे देते हं । 


सर सिडनी लो ने, अन्तरीय मन्तरिपरिषद्‌ और मन्त्रिमण्डल की रचना में 
जो, भारी परिवर्तन हुआ है, उस पर लिखते हुये कहा है “शासन प्रवन्ध करने 
वाली पालियामेण्ट को उत्तरदायी, पालियामेण्ट के सदस्यों में से चुन कर बनाई, 
हाउस आफ कामन्‍्स से निकट सम्बन्ध रखने वाली पक्ष-प्रणाली पर संगठित हुई 
श्रौर गुप्त रूप से मन्त्रणा करने वाली मन्त्रिपरिषद्‌ के स्थान पर श्रव हमारे 
यहां ऐसी परिषद्‌ है जो मन्त्रिमण्डल नहीं कही जा सकती और ऐसा मन्त्रिमण्डल 
है जिसे मन्त्रिपरिषद्‌ नहीं कह सकते । अब परिषद्‌ ([070७6+% (:्०7०४) 
केवल निर्देश करती हैँ, शासत नहीं करती, और मन्त्रिमण्डल ने सामूहिक उत्तर- 
दायित्व के स्थान पर वेयक्तिक उत्तरदायित्व का भार ले लिया है । अब अन्तरीय 
परियद्‌ व हाउस आफ कामन्स का सम्बन्ध वड़ा दूरवर्ती हो गया है और किन्‍हीं 
वातों में तो परिषद्‌ हाउस से बिलकुल स्वतन्त्र होकर कार्य करती है क्योंकि 
यह परिषद्‌ दलवन्दी के प्रतिवन्धों से दूर रहती है श्लौर अपनी गुप्त मच्त्रणाग्रों 
में देश के तथा साम्राज्य के उपराष्ट्री के प्रतिनिधियों को भी बुलाती है ।... 
और दूसरी अनेकों क्रांतियों के समान यह क्रांति भी एक लम्बे क्रमक विकास 
के फलस्वरूप हुई है। अन्तरीय परिपद्‌ तो पहिले से ही थी हालांकि उसका अ्रस्तित्व 
मान्य नहीं हुआ था । मिस्टर एस्क्विथ ने उसको व्यवस्थित रूप देकर मान्य कर 
दिया । उन्होंने इसके ग्रमान्य गुप्त रूप को तोड़ने में एक कदम और ग्रागे 
बढ़ाया और .इस परियद्‌ का एक मन्त्री (सेक्रेटरी) भी नियक्त कर दिया । 


सनन्‍त्री परिषद्‌ का शासन प्रणाली में स्थान--ब्रिटिश शासन प्रणाली में 
जो स्थान व शक्ति मन्त्रिपरिषद्‌ को प्राप्त है उसे देख कर राजनीतिज्ञों को 
आश्चर्य होता है. और वे उसकी प्रशंसा भी करते हैं। यद्यपि सिद्धान्तत: 
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सन्त्रिपरिषद्‌ पालियामेण्ट की सेवक है क्‍यों कि वह पालियामेण्ट (वस्तुतः: हाउस 
श्राफ कामत्स ) की निश्चित की हुई नीति को कार्यान्वित करती है और उसी 
समय तक अपने स्थान पर आरूढ़ रहती हे जब तक हाउस आफ कामनन्‍्स का 
उसमें विश्वास रहता है, पर व्यवहार में मन्त्रिपरिषद्‌ सेवक न रह कर सदन की 
स्वामिनी बन जाती है और अनेकों प्रकार से उसका नियंत्रण करती है | मन्त्रि- 
परिषद्‌ में बहुमत वाले पक्ष के व्यक्ति ही होते हें और प्रधान मन्त्री उन सबका 
नेता होता है । पक्ष की नियम-निष्ठा के अ्रनुसार पक्ष के छोटे बड़े सब व्यक्ति 
हाउस में मन्त्रिपरिषद्‌ की नीति का समर्थन करते हैं | मन्त्रिपरिषद्‌ ही पक्ष के 
नियामकों (५०७॥७७) को यह बतलाती है कि पक्ष के सदस्य किसी योजना 
पर किसकी ओर अपना मत दें। इसके अतिक्ति बहुमत वाला पक्ष स्वयं भी 
उत्सुक रहता है कि उसकी परिपद्‌ ही अधिक से अधिक समय तक पदासीन रहे 
इसलिये पक्ष के व्यक्ति स्वयं भी पक्षनियामक्रों (2876ए-एा95) की 
आज्ञाश्रों का श्रक्षरशः, बिना हिचकिचाये, पालन करते हैं । एसा होने से पक्ष के 
सदस्यों की वेयक्तिक स्वतन्त्रता जाती रहती है । विशेषकर मन्त्रिपरिषद्‌ की 
नीति की आलोचना करने के लिये तो वे बिलकुल मुंह खोल ही नहीं सकते । 
मन्त्रिपरिषद्‌ ही यह निर्णय करती है कि किस दिन गैर सरकारी विधेयकों पर 
विचार किया जा सकता है । सदन का अधिकतर समय तो परिषद्‌ से प्रस्तुत 


का 


हुई साधारण तथा अर्थसम्वन्धी योजनाओं पर विचार करने में ही लगा रहता 


(4४ 


। विरोधी पक्ष वाले चाहें तो परिषद्‌ के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव सदन 
में रख सकते हूँ पर मन्त्रिपरिषद्‌ यह जानती है कि उसके पक्ष के व्यक्ति तो आंख 
बन्द करके उसका समर्थन करेंगे और इस समर्थन के बल पर वह विरोध पक्ष की 
आलोचना और दोषारोपरा को हंस कर टाल सकती है । यदि किसी गैर सरकारी 
सदस्य को अपनी योजना हाउस में पास करानी हो तो उसे मन्त्रिपरिषद्‌ को अपनी 
ओर भुकाना पड़ेगा वरना उसे अपनी योजना को स्वीकृत कराने की किडिचत 
भी आशा न करनी चाहिये । इस प्रकार मन्त्रिपरिषद्‌ सदन का नियंत्रण करती 
हैं। इस नियंत्रर को प्रायः मन्त्रिपरिषद्‌ की निरंकुश सत्ता कह कर पुकारा 
जाता है । इसमें सन्देह नहीं कि इस समय हाउस मन्त्रिपरिषद्‌ की इच्छा पर 


अपनी मुहर भर लगा देता है, यद्यपि कभी कभी परिषद्‌ को अपनी नीति की 
कटश्नालोचना भी सुननी पड़ जाती है । 


१६० प्रमुख देशों की शासन प्रणालियां 
की 
पाठ्य उस्तक 
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जितनी राजनेतिक परम्परायें इंगलेण्ड में वर्तमान हैं उनमें जो 

कम से कम विदित हैं पर जो सबसे अधिक जानने योग्य हैं वह पर- 

म्परा है. जिससे विशेषज्ञ और पग्रनाड़ी का सम्बन्ध स्थिर होता है ।' 

_(प्रैसीडेण्ट लावेल) 

दृष्टिकोण, शवित, वुद्धि की तत्परता, मनुष्यों से निवेदन की 

कुशलता, किसी कार्य को प्रारम्भ करने और उसकी ज़िम्मेदारी लेने 

को हर समय तत्पर रहना ये सव गुण तभी विकसित होते हें जब राज- 

कीय कर्मचारी को अपने कार्य की पृष्टभूमि में वह ज्ञान होता है जिससे 

उसका मस्तिष्क विकसित हुआना हैं ।' (लार्ड हन्देन ) 

दी व्हाइट हाल 
(72 ४५४४॥६८ £7927[) 
व्हाइट हाल कया है--यदि नं० १० डाउनिंग स्ट्रीट में, जो ब्रिटिश 
प्रधान मन्‍्त्री का राजकीय निवास स्थान हैं और जहाँ मन्त्रिपरिषद्‌ की बैठकें 
प्राय: हुआ करती हैं, शासन नीति की रूपरेखा निश्चित होती हैँ और वह नीति 
पालियामेण्ट में स्वीकृत होती हैँ तो व्हाइट हाल में उस नीति के अनुसार राज 
कर्मचारियों और शासन विशेषज्ञों द्वारा शासन प्रबन्ध परिचालित होता है। 
व्हाइट हाल के अफसर अपने काम में लगे रहते हें चाहे पालियामेण्ट में कसा ही 
राजनेतिक संघर्ष क्यों न हो. रहा हो और चाहे मन्त्रिपरिषद्‌ में कैसी ही गुप्त 
मन्त्रशणा क्‍यों नहों रही हो। कोई मन्त्रि-परिषद्‌ जाय या रहे और शासन 
विभागों के अध्यक्ष अपने स्थान पर रहें या श्रलग हो जाय॑ं पर स्थायी शासन 
विद्येपज्ञ अपने शासन-प्रवन्ध कार्य बरावर करते रहते हैं । 


१| ५ 


शासन नीति का निश्चय करता मन्त्रिपरिषद्‌ का काम हे, उसको कार्या- 
न्वित करता और उसके सम्बन्ध में दिन प्रति दिन की कार्यवाही करना विविध 
प्रशासन विभागों पर छोड़ दिया जाता है । 

प्रशासन-विभागों के अध्यक्ष--प्रत्येकत विभाग का एक अध्यक्ष होता 
है जो मन्त्रिमण्डल का सदस्य होता है । वही उस विभाग के कार्य अकार्य का 
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उत्तरदायी हुआ करता है। प्रत्येक विभाग में एक उपसचिव भी रहता है । 
प्रायः इत दोनों व्यक्तियों में एक हाउस आफ लाड से से और एक हाउस आफ 
कामन्स से नियुक्त किया जाता है जिससे प्रत्येक सदन में ऐसा एक व्यक्ति रहे 
जो उस विभाग के कार्य के सम्बन्ध में प्रश्नों का उत्तर दे सके । 


इन विभाग अश्रधष्यक्षों के अतिरिक्त, जो पालियामेण्ट के सदस्य होते 

एक बड़ी संख्या स्थायी राज्य कर्मचारियों की हीती हे । प्रायः पालियामेण्ट 
विभाग अध्यक्षों को शासन विभाग के कार्य संचालव की जानकारी व अनु- 
भव नहीं होता इसलिये ऐसे स्थायी श्रफसरों का होना बड़ा श्रावश्यक है जिनके 
ऊपर विभागाध्यक्ष विद्वास कर सकें और जो प्रत्येक विभाग के कार्य का क्रम 
बनाये रहें | वास्तव में ये ही लोग अधिकतर शासन प्रबन्ध चलाते हें । ये लोग 
ग्रपनते काम के लिये सचिव या उपसचिव को उत्तरदायी रहते हैं पर पालिया- 
मेण्ट को उत्तरदायी सचिव या उपसचिव को ही रहना पड़ता हे । 


वतंमान ब्रशासव-विभागों का धीरे धीरे विकास हुझ्मा है । आरम्भ में 
जिन्हें हम भ्रव सिविल सर्वेण्ट कहते हे वे लोग कर वसूल करने वाले राजा के 
कोषम॒न्शी या राजा का सन्देश प्रजा तक पहुंचाने वाले सेक्रेटरी होते थे । पर 
अब इन लोगों का वेतन राजा की आय से न दिया जाकर पालियामेण्ट में प्रजा 
के प्रतिनिधियों द्वारा मंजर होता है । सन्‌ १८४०८ के बाद से ही विभागों के 
आगमन ( 7,5६६777972 ) पालियामेण्ट के सामने रखे जाने लगे हूँ । इन विभागों 
के कतव्य तो बहत प्राचीन हैं केवल उनका आधार पहले से भिन्‍न 


पालियामेण्ट ही साधारणतया विविध विभागों के कतंव्यों को निश्चित 
कर देती हैँ । पालियामेण्ट के सदस्य और साधारगा जनता प्रायः यह भूल जाती 
कि जब कोई नयी सरकारी योजना तेयार होती हे तो उसको कार्यान्वित 
करने के लिये किसी न किसी को नियुक्त करना पड़ता है । शासन-नीति या 
योजना तो पालियामेण्ट के एक्ट के रूप में आ गयी पर वह एक्ट स्वसंचालनशील 
तो होता नहीं । कोई व्यक्ति या व्यक्तियों का संगठन उसे कार्यरूप देता है। 
जब पालियामेण्ट किसी एक्ट को पास करती है तो प्राय: यह भी निश्चित कर 
देती हूँ कि किस विभाग में इसका संचालन किया जावेगा । कभी कभी एक नया 
विभाग ही खोलना पड़ जाता है। 


इस समय निम्नलिखित प्रशासन-विभाग वर्तमान हैं जिनमें उनके सामने 
. लिखा हुआ काम होता है :--- 
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होम ऋफिस (गृह विभाग)--पुलिस, जेल, घरेलू शान्ति व सुव्यवस्था, कार- 
खातों में श्रमिकों को काम की सुविधायें । 

फोरिन आफिस (वैदेशिक विभाग )--विदेशी राज्यों से सम्बन्ध । 

डोमिनियन आफिस-- डोमिनियनों में सम्वन्ध, इम्पीरियल कास्फ़र नस का काम । 

कोलोनियल आफिस (उपनिवेश विभाग )--उपनिवेशों का शासन प्रवन्ध । 

वार आफिस (युद्ध विभाग )--सेना का प्रवन्ध । 

एयर सिनिस्ट्री (वायु विभाग)--वायु सेना का प्रवन्ध तथा वायुयानों से याता- 
यात सम्बन्धी शासन । 

इण्डिया अफिस--भारतवर्ष का शासन (श्रव यह विभाग तोड़ दिया गया 
हे ) 

बसों झ्ाफिस--ब्रह्मा का शासन (यह भौ ब्रह्मा की स्वतन्त्रता के पश्चात्‌ तोड़ 
दिया गया है ) 

एड मरेलटी-- (नौसेना विभाग )--नौसेना सम्बन्धी प्रशासन । 

मिनिस्ट्री फार दी कोरडीनेशन आफ डिफेन्स--सुरक्षा सम्बन्धी विभागों का 
संयोजन । 

बोड आफ ट्रे ड-- (व्यापार विभाग )--व्यापारिक व श्रौद्योगिक उन्नति । 

मिनिस्ट्री आफ सप्लाई--युद्ध विभाग के लिये सामग्री जुटाना । 

मिनिस्ट्री आफ हेल्थ-- (स्वास्थ्य विभाग | स्थानीय शासन, स्वास्थ्य, घर- 
निर्माण और नगर निर्माण । 

मिनिस्ट्री आफ ट्रांसपोट--- (यातायात विभाग)--यातायात के साधनों का 
प्रबन्ध, सड़कें तार इत्यादि । ह 

बोड आफ एज्यूकेशन (शिक्षा विभाग) -विक्षा प्रवन्ध । 

मिनिस्ट्री आफ लेबर (क्षम विभाग)--बेकारी और रोजगार, श्रमिकों के 
भंगड़े । 

सिनिस्ट्री आफ पेंशन्स-पैंशनों का प्रवन्ध । 

मिनिस्ट्री आफ एग्रीकूलचर एण्ड फिशरीज (कृषि व मत्स्य विभाग)-- 
कृषि व मछली पैदा कराने का प्रवन्ध, बाज़ार सम्बन्धी योजनाओं का 
प्रबन्ध । 

टू ज़री (अर्थ विभाग)--आय व्यय का प्रवन्ध । 

स्काटलेंड विभाग--स्काटलैण्ड सम्बन्धित सब विभागों का प्रबन्ध 

आफिस आफ वक्से--सरकारी इमारतों, प्राचीन स्मृति सदन, शाही कंग 
आ्रादि का प्रवन्ध । 

श्र 


शक 
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कुछ दिनों से यह भावना बढ़ती जा रही है कि विभागों की संख्या बढ़ने से 
शासन-प्रवन्ध में अक्षमता (70277८27८9) आती जाती है इसलिये इस 
संख्या को कम करने के लिये विभागों का पुनर्गठन हो । इस सम्बन्ध में कई 
सुझाव रखे गये हैं पर अ्रभी कोई कार्यान्वित नहीं हो पाया हैं । 

अर्थ-विभाग को छोड़ कर जो सव विभागों का एक प्रकार से वतियंत्रशा 
करता है, बचे हये विभागों को चार श्रेणियों में वाँठा जा सकता है। प्रथम, वे 
विभाग ह जो सरकार के मुख्य काम करते हें ज॑से सुरक्षा व शान्ति का प्रवन्ध । 
इस श्रेणी में युद्ध विभाग, नोसेना विभाग, वायुसेवा विभाग, यूह विभाग व स्काट- 
लण्ड विभाग; दूसरी श्रेणी में वेदेशिक मामलों से सम्बन्ध रखने वाले, बैदेशिक 
विभाग, स्काटलैण्ड के सेक्रेटटी का आफिस, इण्डिया ग्राफिस व कोलोनियल 
आफिस (उपनिवेश विभाग) रखे जा सकते हैं। तीमरी श्रेणी में व्याथारिक 
विभाग (बोर्ड आफ ट्रेड), श्रन विमाग, कृषि विभाग व यातायात विभाग और 
चौथी में शिक्षा विभाग व स्वास्थ्य विभाग | पोस्टमास्टर जतरल का दफ्तर 
तीसरी श्रेणी में रखा जा सकता है हालांकि उसका काम ग्र्य-विभाग से सम्ब- 
न्धित है । 

इन विभागों का संगठत विविध प्रकार का है । कुछ के ऊपर एक सचिव 
होता है जैसे गृह विभाग, वाधु, वेदेशिक, यु द, स्काटजेग्ड, डोमिनियत, उपनिवेश, 
विभाग, दूसरे बोर्डों के रूप में संगठित हें हालांकि उत पर एक ही व्यक्ति का 
नियन्त्रण रहता हे जैसे अर्य विभाग, शिक्षा विभाग, व्यापार विभाग, नौसेना 
विभाग | इनके अतिरिक्त कुछ के ग्रध्यक्ष मन्जी होते हैं जेते कृथ, स्वास्थ्य, 
यातायात तथा पेन्शव विभाग | प्रत्येक विभाग एक पृथक इकाई है पर उत विषयों 
के लिये जो एक से अधिक विभागों से सम्बन्धित हैं मिली जुली समितियां हैं जो 
उन विषयों पर विचार करती हैं और प्रवन्ध में एकरूयता लाती है | हाल ही में 
एकीकरण कराने वाला संगठन बहुत वढ़ गया है । 

इस पुस्तक में सब विभागों के संगठन श्र कतेव्यों का विस्तृत विवरण 
नहीं दिया जा सकता इसलिये मुख्य मुख्य विभागों का विवरण ही दिया जायगा। 

अथ विभाग (४० ४5८४८० प०। ) --यह सब से पुराना विभाग है। 
यह वह धरी हे जिस पर इंगलेण्ड का सारा श्राथिकर संगठन घ्‌मता हैं। नार्मन काल 
में यह केवल राजा के करों को वसूल करने का काम करता था पर समय वी तने 
पर यह राज्य के कर वसूल करते का काम करने लगा, तव भी उत्त पर विपंत्रण 
स्वयं राजा का ही रहा । सन्‌ १६८६९ में ही जा कर इस पर पालियामेण्ट का 


है) 
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नियन्त्रण आरम्भ हुआ | पालियामेण्ट का नियन्त्रण इस रूप में रहता हैँ कि बिना 
पालियामेण्ट की अनुमति के न तो राजकोष में कोई धन आ सकता हैं न बाहर 
जः सकता है। चाहे मुद्रा कर लगाने के फलस्वरूप आवे या ऋण के द्वारा, सव 
राजकोष में पहले जमा किया जाता है । इस राशि में से एक पैनी भी बाहर नहीं 
दी जा सकती जब तक कि पालियामेस्ट की उप्तझ्े लिये अतुमति न हो। कभी 
कभी पालियामेण्ट एक वार यह निश्चय कर देती हे कि अ्मुक अमृक व्यय कोष 
में से वरावर दे दिया जाया करे पर अधिकतर व्यय प्रति वर्ष पालियामेण्ट मंजूर 
करती है । 


इस विभाग का ग्रध्यक्ष अ्रर्थमस्त्री, जिसे चान्सलर आफ दी एक्सचेकर 
कह कर पुकारते हैं, होता है, वह मन्त्रिपरिपद्‌ का एक प्रमुख सदस्य होता हूँ ! 
विदेश-सचिव को छोड़ कर वही मन्त्रिपरियद्‌ में सब से महत्वपूर्ण विभाग का 
अध्यक्ष होता है। यह आवश्वक नहीं है कि इस विभाग का अध्यक्ष ऐसा व्यक्ति 
हो जो मुद्रा सम्बन्धी मामलों का विशेषज्ञ हो क्‍यों कि उसको परामझश देने के लिये 
कई विशेषज्ञ इस विभाग में रहते हैं जो प्रत्येक पेचीदा विषय में उचित सलाह दे 
सकते हँँ। फिर भी चांसलर को संख्याग्रों से प्रेम, उतको समभने और याद रखने 
की दाक्ति और छोटी छोटी बातों में रुचि होना श्रावश्यक है पर सब से बड़ी 
बात जो अर्थंमन्त्री में होती चाहिये वह है विचार करने में तत्परता और अपने 
विचार को भली भांति प्रकट करने की योग्यता । हाउम आफ कामण्स में सब 
ओर से प्रश्न पर प्रइन किये जाते हैं और उसमें उन सब का उत्तर थोडे से शब्दों 
में ऐसे देने की योग्यता होनी चाहिये जिससे उत्तर का अभिप्राय सुगमता से 
समभ में आ जाय । क्यों कि प्राय: ग्रश्न इसलिए नहीं किये जाते कि उसको परे- 
शान किया जाय बल्कि इसलिये कि साधावरण पालियामेण्ट के सदस्य बहुत सी 
बातों को समझने नहों पाते और प्रवन के द्वारा समभने का प्रयास करते हैं । बहुत 
से व्यक्तियों में थोड़े से शब्दों में किसी बात को समभने की योग्यता नहीं होती । 
वे समभझाते समय उल्टा समभने वाले को और अधिक चक्कर में डाल देते हैं । 


चांसलर आफ दी एक्सचंकर इस प्राचीन विभाग का ही परम्परागत 
अध्यक्ष नहीं, वह तो ट्रैज़ री श्र्थात्‌ राजकोब विभाग इब दोवों वामों से समझते मे 
होता है, यहां अर्य विभाग ओर राजकोष विभाग इन दोनों नामों से समझते में 


वाला एक विभाग वाशिगटन में हैं । उप्त विभाग का अध्यक्ष सेक्रेटरी आफ दी 
ट्रेजरी कहलाता है जो प्रेसीडेण्ट की मन्त्रिपरिषद्‌ का सदस्य होता है वही संयुक्त 


+ 


छ 


१६६ प्रमुख देशों की शासन प्रणालियां 


राष्ट्र अमरीका का अर्थ मन्त्री (#0872८९ शणा5६८४) होता है । पर 
इंगलैण्ड में राजकोष एक बोर्ड या समिति के आधीन हैं और उस समिति का 
अध्यक्ष फर्स्ट लाडे आफ दी द्रैजरी (7750 [.,07व ० ६72 77४०७प7ा४ ) 
होता है । यह पद प्राय: प्रधान मन्‍्त्री प्रहण करता है पर वास्तव में वह राजकोष 
का अध्यक्ष नहीं होता । यह बोर्ड केवल नाममात्र का बोर्ड है । इस बोर्ड तथा 
इसके अध्यक्ष का सारा काम चान्सलर ग्राफ दी एक्सचेकर ग्रर्थात्‌ अय मन्त्री ही 
करता है । अर्थमन्त्री ही यह देखता है कि खर्चे को पूरा करने के लिये आवश्यक 
मुद्रा कर आदि साधनों से एकत्रित हो और उसके लिये आवश्यक कानून आदि 
की योजना हो । सरकार की आाय-व्यय सम्बन्धी नीति की उपमुक्‍तता को सिद्ध 
करने के लिये वही कामन्स में उस नीति पर दोयारोपरणा का उचित उत्तर देता 
है । उसके झ्राय-व्यय सम्बन्धी प्रस्ताव केवल अर्थ विभाग के बनाये हुए प्रस्ताव 
ही नहीं होते, वे सारे मन्त्रिमण्डल की ओर से स्थिर किये हुये प्रस्ताव होते हैं । 
मन्त्रि परिषद्‌ के सदस्य के नाते ऐपे प्रस्तावों को वह पहले परिषद्‌ के सम्मुख 
उपस्थित करता है और वहां ऐसा हो सकता हैँ कि वह अपने मित्रों के अनुरोध 
पर उन प्रस्तावों में परिवर्तत कर दे विशेषकर यदि ऐसा करना किसी महत्वपूर्ण 
विषय में आवश्यक हो,पर प्रायः मन्त्रिपरियद्‌ अर्यमन्त्री के प्रस्ताव का उचित 
आदर करती है । ऐसा करना अनिवार्य भी हो जाता है क्‍योंकि वे प्रस्ताव अर्थ 
विभाग के विशेषज्ञों द्वारा व अर्थ मन्‍्त्री के बड़े विचार-पूर्वक अनुमान के फल- 
स्वरूप बनाये हुये होते हैं इसलिये उन सब को जितना श्रर्थ मन्‍्त्री समभता है, 
दूसरे मन्‍्त्री उनकी पेचीदगी को उतना नहीं समझ सकते | 


गृह विभाग- गृह विभाग या होम झ्राफिस एक छोटा सा विभाग हैं 
जिसमें कई छोट छोठे काम होते हैं । इसका अध्यक्ष होम सेक्रेटरी कहलाता है 
जो मन्त्रि परिषद्‌ का सदस्य हुआ करता हैं । उसके झ्राधीन एक उस सेक्रटरी, 
बन्दी गृह-कमिश्नर, एक पुलिस कमिइनर, चीफ इन्सपैक्टर आफ फंक्टरीज़, 
आदि अफसर होते हेँ। केवल होम सेक्रटरी और उप-सेक्रेटरी ही पालियामेण्ट 
के सदस्य होते हैँ जो मन्त्रिपरिषद्‌ के पदत्याग करते पर अपने पद से हट 
जाते हैं । दूसरे अफसर स्थायी अ्रफसर होते हैं | वे मन्त्रिमण्डल के बदलने पर 
नहीं बदलते । ह | 

गृह विभाग का साधारण काम देश में शान्ति और सुव्यवस्था की रक्षा 
करना है । इस काम में पुलिस, पुलिस-न्यायालय, बन्दीगुह, क्षमा प्रदान, विदेशी 
व्यक्तियों का देशीयकरण करना, अपराधियों का प्रत्यप॑ण (#%£7496007) 
आदि विषयों से इस विभाग का सम्बन्ध रहता है। इसके भ्रतिरिक्त यह विभाग 


है 
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कारखानों की देखभाल भी करता हे और कारखातों से सम्बन्धित कानूनों को 
कार्यान्वित करता है । यह अनोखी सी बात है कि यह श्रौद्योगिक कार्य भार गृह- 
विभाग पर डाला गया है, पर इसका एक ऐतिहासिक कारण है । एक शताब्दी 
पूतर सन्‌ १८३३ में जब पहले पहल फंक्टरी सम्बन्धी कानुन पास हुये तो इनकी 
देख भाल करने ।वले राज कर्मचारी विभाग गृह-यिभाग के आधीन कर दिये 
गये क्‍यों कि और किसी विभाग के आधीन करना सुकर न दिखाई पड़ता था । 
उस समय इन कारखानों के अन्तर्गत देख-भाल करने का काम पुलिस के काम 
ज॑सा समक्ा जाता था । श्राजकल इस काम का अधिक व्यापक उद्देश्य है और शान्ति 
सुव्यवस्था से कोई उसका सरोकार नहीं पर फिर भी वह काम पहले की तरह 
अ्रभी उसी विभाग में होता चला श्वा रहा है। यरोप के राष्ट्रों की तरह गह 
विभाग का इंगलूण्ड में स्थानीय शासन से कोई सम्बन्ध नहीं है, वह तो केवल 
वहाँ की पुलिस की देख-भाल ही करता 


वेदेशिक विभाग--वैदेशिक विभाग का श्रध्यक्ष सैक्रेटरी श्राफ स्टेट फौर 
फोरिन एफंत्रज (5टालबाए छा कवर 0: #०टंह) 377978) 
या वेदेशिक मन्त्री कहलाता है। वह सर्वदा मन्त्रिपरिषद का सदस्य तलाक 
कभी कभी इस पद का भार प्रधान मन्त्री भी श्रपनें ऊपर ले लेता है वैदेशिक 
मन्त्री को सहायता देते के लिये एक पालियामेण्टरी उपसेक्रेटरी, एक स्थायी उप- 
सेक्रटरी, कुछ परामशंदाता आदि होते हैं । इनके अ्रतिरिक्त एक वहुत वड़ो 
संख्या राजकर्मचारियों की होती है जो इस विभाग में काम करते हैं। इस 
विभाग का काम संसार के प्रत्येक विभाग से सम्बन्ध रखना है । काम 
के प्रकार पर आधारित न रह कर इस विभाग के काम का विभाजन 
दशा के आधार पर होता हे अर्थात्‌ इस विभाग का एक भाग ग्रफ्रीका, दसरा 
जापान, तीसरा अ्रमरीका आदि से सम्बन्धित पत्र-व्यवहार ञ्रादि के काम को 
निबटाता हूं । युद्ध के समय में इस विभाग का महत्व वहुत वढ़ जाता हैं, हो तर्क 
कि सब प्रशासन विभागों में सव से अधिक महत्व इसी विभाग का ही 
जाता है । 


इस विभाग में सव देशों के सम्बन्ध में सूचना एकत्रित होकर उसका 
निरीक्षण किया जाता है । उस निरीक्षण के श्राधार पर इस विभाग से विदेश 
स्थित अ्ंगरेजी राजदूृतों को आवश्यक आदेश भेजे जाते हैं | इंगलैण्ड स्थित 
शो के राजदूतों से भी यही विभाग सम्पर्क रखता है। विदेशी राज्यों से संधि 
करना, अन्तराष्ट्रीय सम्मेलनों में इंगलेण्ड के प्रतिनिधि नियुक्त करके भेजना 
श्रादि काम भी इसी विभाग में होते हैं | कुछ समय पहले इंगलैण्ड के व्यापारिक 


शक 
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प्रतिनिधियों को देखभाल भी इसी विभाग से होती थी पर इन बश्रतिनिधियों 
का प्रमुख काम यानी विदेशी व्यापार की उन्नति और व्यापार सम्बन्धी संधियों 
की बातचीत करना अब बोर्ड श्राफ टेड के विदेशी व्यापार विभाग द्वारा होता 

। वेदेशिक विभाग केवल इंगलंण्ड सम्बन्धी विषयों से नहीं वर्तता बल्कि सारे 
ब्रिटिश राष्ट्र मण्डल की ओर से कायवाह्दी करता हैं । 


श्रम-विभाग-- यह नया विभाग है जो सन १६१७ में स्थापित हुआ | 
आरम्भ से ही इस विभाग का ग्रध्यक्ष श्रम मन्त्री मन्त्रिपरियद का सदस्थ होता 
चला आ रहा हूँ । इस विभाग के कतंव्य बिलकुल नये नहीं हैं उनमें बहुत से 
पहले बोर्ड आफ ट्रेड विभाग में निवट।ये जाते थे। साधारणतः उद्योग सम्बन्धी 
मामलों से जैसे श्रमिकों के सम्बन्ध में उठाने वाले या कच्चे माल को जटाने वाले 
प्रदनों से, यह विभाग सम्वर्क रखता हे । श्रमिकों और उद्योगपतियों के बीच 
भगड़ों को निवटाना, एम्प्लायमेण्ट एक्‍्सचेन्ज, बेकारी का बीमा, व्यापारिक 
समितियों और श्रमियों की संख्या एकत्रित करना आदि बातों से इस विभाग 
का सम्बन्ध रहता है संक्षेप में यह विभाग उद्योगों में काम करने वालों की सम- 
स्याश्रों के सुलकाने ही का काम करता हैं, उत्पादन, उसकी बिक्री या प्‌ जी आदि 
से इस विभाग का कोई सम्बन्ध नहीं रहता । उद्योग-न्यायालय सम्बन्धी 
सन्‌ १६१६ के एक्ट के अन्तर्गत यही विभाग कार्यवाही करता हैं, उद्योग समि- 
तियों से भी इसका सम्बन्ध रहता है । ये समितियां इस विभाग के श्राश्रय में 
बनाई जाती हं और इनमें उद्योगपतियों, श्रसिकों व साधारण जनता के प्रति- 
निधि सदस्य होते हैँ । जब यह समिति किसी उद्योग के लिये न्यूनतम मजदूरी 
निश्चित कर देती हैँ तो श्रम विभाग यह श्राज्ञा निकाल देता है कि प्रत्येक 
उद्योगपति को वह मजदूरी अपने काम करने वालों को अवद्य देती होगी । 
एम्प्लायमेण्ट एक्सचेञ्ज सब से पहले सन्‌ १६०६ में बनी थी । यद्ध के परचात 
इनकी संख्या बहुत बढ़ गईं आर अब सारे देश से इनका जाल विछ हुआ हैं । इस 
का काम मजदूरों को काम दिलाना और काम के लिये मजदूरों की व्यवस्था करना 
हैं । सब १६२० मे वेकारी बीमा एक्ट पास हो जाने से इस विभाग का काम 
और खर्चा और अधिक बढ़ गया है । वेकारी झ्रावनिक समाजिक व आथिक संगठन 
का अपरिहाय परिणाम हे बेकारी से पीड़ित व्यक्षित समाज की झद्योगिक सेना के 
सिपाही की तरह ह जिनकी देख भाल करना राज्य का कर्तव्य हो जाता है । इस 
लिये बीमा के लिये एकत्रित धन इस संरक्षित औद्योगिक सेना को ठीक प्रकार से 
रखने में व्यय किया जाता है। संरक्षित औ्रौद्योगिक सेना किसी (शेष उद्योग के लिये 
ही नहीं रहती पर सारे समाज के हित के लिये ही सरकार इसका पालेन-पोषण 
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करता रहती है । 


सब बातों के देखते हुये यह कहा जा सकता है कि श्रमिक-विभाग काम 
दिलवाने और उद्योगपतियों व श्रमिकों के पारस्परिक सम्बन्ध को सहयोगपुरणा 
बनाने का काम करता है | कुछ सीमा तक इन सम्बन्धों पर यह विभाग अपना 
नियंत्रण भी रखता है पर अधिकतर प्रवृत्ति यह रहती हैँ कि सरकारी नियंत्रण 
न रह कर स्वतः ही उद्योगपतियों व श्रमिकों की सहयोग-समितियां आदि बनें 
जिनमें वे स्वयं आपस के मामलों को प्रेमपूर्वक निबटा लें। 


स्वास्थ्य विभाग--यह विभाग सन्‌ १६१६ में स्थापित हुआ है । इसका 
काम स्वास्थ्य सम्बन्धी काम का निर्देशन करना है पर वास्तव में स्वास्थ्य सम्बन्धी 
काम की मात्रा बहुत थोड़ी है, प्रमुखत: तो यह विभाग स्थानीय शासन से सम्पर्क 
रखता है । जो काम पहले स्थानीय-शासन बोर्ड करता था वह इस विभाग ने 
ले लिया और इसको नेशनल इन्श्योरेनस्स कमिश्नरों के काम से मिला दिया। 
दूसरे शासत-विभागों से भी कुछ काम हट कर इस विभाग में आ गया । उदा- 
हरणार्थ, शिक्षा विभाग से विद्यार्थियों के स्वास्थ्य की देखभाल का काम व गृह- 
विभाग से पागलों ग्रादि के सम्बन्ध का काम | दूसरी ओर स्थानीय शासन का 
सब काम इस विभाग में न आकर दूसरे विभागों में भी बांट दिया गया जैसे 
ट्राम गाड़ियों का काम यातायात विभाग में कर दिया गया। 





साधारणतया इस विभाग में निम्नलिखित काम होता है :--स्थानीय 
शासन संस्थाओं के हिसाव की जाँच, छतरोग सम्वन्धी प्रतिवन्‍्ध लगाना, संक्रा- 
मक दीमारियों के रोकने का प्रबन्ध करना व दूसरी नगर व ग्राम की शासन- 
संस्थाओं से सम्बन्ध रखने वाली बातों की देखभाल करना । 


इस विभाग के आधीन चार परामशदात्री समितियां स्थापित की गई हें 
जो स्थानीय स्वास्थ्य-प्रवन्ध, चिकित्सा तथा झषधि सम्बन्धी काम, सान्य-समि- 
तियों की कार्यवाही की देखभाल शोर सामान्य स्वास्थ्य की समस्याझ्रों पर 
ध्यांन रखती हें | दद्धावस्था की पंशन का प्रवन्ध भी इस विभाग में होता है । 
अ्रन्धों की देखभाल के लिये भी श्रायोजन हैँ | वासस्थाव (ि0पशंश8) का 
प्रवन्ध इसका एक मुख्य काम है । अन्वेषण का आरम्भ व उसके लिये आवद्यक 
हायता देने का अधिकार भी इस विभाग को दिया गया है। इस विभाग के 
मन्त्री को सहायता देने के लिये एक पालियामेण्टरी सेक्रेटरी और अनेक चिकित्सा 
अफसर होते हैं । 
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सन्‌ १६१४ के युद्ध काल में कई नये विभाग खोले गये थे पर उन 
से अधिकतर युद्ध के समाप्त होने पर तोड़ दिये गये । जो बचे, उनमें पेंशन 
विभाग व यातायात विभाग मुख्य थे जो स्थायी रूप से स्थापित हो गये । पेंशन 
विभाग सन्‌ १६१६ में पालियामेण्ट के एक एक्ट द्वारा स्थापित हुआ और इसको 
पेंशन सम्बच्धी सारा काम युद्ध-विभाग, नौसेना विभाग व चैलसिया-कमिइनरों से 
हटा कर सौंप दिया गया । एक दूसरा यूद्धोत्तर विभाग जो बड़े महत्व का है वह 
वैज्ञानिक व श्रोद्योगिक अ्रन्चेयण विभाग है | सन्‌ १६९१४ में इसके लिये एक 
समिति नियुक्त कर दी गई थी । इस समिति को यह काम दिया गया था कि 
वह पालियामेण्ट से संजर किये हुये अनुदानों को अथथ विभाग के गआ्रादेशानसमार 
त्ज्ञानिक व औद्योगिक शअ्न्वेषण के काम में व्यय करे । इस समिति का अग्रध्यक्ष 
कौंसिल का लाडड प्रेंसीडेण्ट होता है। दूसरे सदस्यों में उपनिवेश मन्त्री, अर्थ 
मन्त्री, स्काटलेंण्ड-मन्त्री, आयरलेण्ड का प्रधाव सचिव, व्यापार बोर्ड के ग्रध्यक्ष 
और पांच दूसरे व्यक्ति होते है । इस समिति की स्थापना के साथ ही साथ एक 
परामर्श देने वालो ससिति व एक पृथक विभाग भी स्थापित किया गया जिनको 
अच्वेषण सम्बन्धी सब प्रा्थना-पत्र भेजे जाते थे। विभाग के ग्राश्रय में मुख्य 
मुख्य विपयों पर श्रच्वेबण करने के लिये विशेष बोर्ड भी नियुक्त किये गये जेसे 
ईंधन-श्रस्वेषण बोर्ड (#प८ १९०८5९३०८४ छउतठव7वे) श्रादि। 


| 


इन विभागों के अ्रतिरिक्‍त कई दूसरे विभाग भी हैं जैसे व्यापार विभाग 
या वोई आफ ट्रेड (जिसके दो भाग हैं (१) नौकरियों का प्रबन्ध व (२) व्या- 
पर और उद्योग) कृषि-विभाग, शिक्षा-विभाग, पोस्टमास्टर जनरल, कमिश्नर 
श्राफ वर्क्स इत्यादि | ये विभाग अपने अपने नाम के अनुसार काम करते हैं। 
प्रथम महायुद्ध के समय यह प्रथा चल गई कि किसी वड़े राजनीतिज्ञ को मन्त्रि- 
परिषद्‌ का मन्‍्त्री बना दिया जाता था पर उसके आाधीत किसी शासन विभाग 
का प्रवन्ध न होता था। यह प्रया द्वितीय महायुद्ध में भी चाल रही। 


इण्डिया आफिस--सन्‌ १६४७ के अ्रगस्त मास तक इण्डिया ग्राफिस 
सेक्रेटरी आफ स्टेट फार इण्डिया का कार्यालय था। सेक्रेटरी आफ स्टेट फार 
इण्डिया की मिलती प्रमुख पांच सेक्रेटरियोों में होती थी | इसके कार्यालय से ही 
भारतवर्ष के शासन प्रबन्ध का नियन्त्रण होता था। इसके आधीन दो उप-्सेक्रे- 
टरी, एक पालियामेण्टरी सेक्रेटरी और एक स्थायी सेक्रेटरी होता था। पालिया- 
मेण्टरी सेक्रेटरी पालियामेण्ट का सदस्य होता था पर मन्त्रिपरिषद्‌ का सदस्य 
न बनाया जाता था । एक परामर्श देने वाली समिति भी थी जिसमें कम से कम 
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तीन और अधिक से अधिक छ: व्यक्ति होते थे जिनको सेक्र८री आफ स्टेट पांच 
वर्ष के लिये नियुवत करता था । यह समिति सेक्केटरी को ऋपने काम को अच्छी 
प्रकार सम्पादित करने में सलाह दिया करती थीं। भारतवर्ष के सब मामलों में 
सेक्रेटरी आफ स्टेट सम्राट का वेधातिक सलाहकार था और वह गवर्नर जनरल 
व गवर्नरों के काम की देखभाल रखता लगा उनको अ्रादेश देता था | वही इण्डि- 
यनत सिविल सर्विस की नौकरियों के लिये भर्तों करता था और मन्त्रियों के 
समान भारतीय मामलों में पालियाम-ट को उत्तरदावी था । 
न 


सिविल सावंस 


सिविल सर्विस कार्यपालिका के हाथ व पैर हें, जो कार्यशील बना, उसके 
् 


उद्देश्य को सफल बनाने में सहायक होते हैं। सिविल सर्विस अपनी काय-कर्ट्ता 
के लिये प्रसिद्ध है। इस सिविल सविस का प्राचीच इतिहास बड़ा रोचक हैं । 


सोलहवीं शताब्दी से पूर्व ऐसे व्यक्ति देश के दूरवर्ती भागों में शासन प्रवन्ध करते. 
थेजो राजा के दरवारियों में मनोवीति हये होते थे। उस समय की प्रवन्ध 
प्रगाली वड़ी दोषपूर्ण व असफल थी। शासन कर्मचारियों का काम सोलहवीं 
बताव्दी के बीच में १८ वीं गताब्दी के अ्रन्त तक इतना खराब था कि केन्द्रीय 
दक्ति को वार वार नये कानून बनाने पड़ते थे जिनकी प्रस्तावना में शिकायतें 
भिड़कियां व धमकियां भरी रहती थीं। स्थानीय अ्रफसरों के काम की देखभाल 
करने वाले केन्द्रीय शासन के अ्रफसर न होने से राज्य करों में वड़ा घाटा पड़ता 
था ओर ब्रजा पर झनांचार तथा अत्याचार भी होता था। राज्य के कानून प्राय: 
ऐसे व्यक्तियों के द्वारा कार्यान्वित होते थे जो इस कारये में कुशल न होते थे और 
जिनको इस कास के लिये सरकार की ओर से कोई वेतन न मिलता था । उस 
समय न्यायकारी तथा कर्मचारी केतव्यों का पृथक विभाजन न हुश्रा था । 
स्थानीय शासन पर केन्द्रीय नियंत्रण १६वीं शताब्दी से आरम्भ होने लग 
गया था। यह नियंत्रण अकाल पीड़ित व्यक्तियों के कप्ट को दूर करने के लिये 
पृश्रर ला (00% 7.5ए?) अश्र्थात्‌ निर्धनों के कानून को अच्छी तरह कार्या- 
न्वित करने के लिये विशेषरूप से आरम्भ किया गया। सन्‌ १६३१ में निर्धन- 
सहाय सम्बन्धी सूचना एकत्रित करने के लिये तथा न्याय-प्रवन्ध को सुधारने के 
लिये श्रादेश पुस्तक (8007४ 6 (075९५७) में तत्सम्बन्धी आदेश तथा निर्देश 
प्रकाशित किये गये । गृह-युद्ध के छिड़ जाने से इस केन्द्रीयक रण की गति रुक 
गई। १७वीं व १८वीं शताब्दी में पालियामेण्ट का ध्याव उपनिवेश-सम्बन्धी 
विषयों में लगा रहा। जब वैधानिक सुधार का समय आया तभी शासन- 


ह 
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प्रबन्ध सम्बन्धी सुधार हुये क्योंकि पहले के बिना दूसरे में सुधार करना अ्रसम्भव 
था और दोनों ही बड़े दोषपूर्ण हो चुके थे । उस समय वेतन-भोगी राजकर्म- 
चारियों की न कोई लिखा पढ़ी थी न हिसाब किताव । इसलिये केन्द्रीय शासन 
का उनपर नियन्ज़ण भी कंसे हो सकता था। बहुत से वेतन पाने वाले राज- 
कर्मचारी अ्मरीकन उपनिवेश्ञ में जाकर मौज उड़ाया करते थे । 


सन्‌ १८५४ में वर्तताव सिविल सविस का श्रीगण श हुआ । यह बड़े आाइचर्य 
की बात है कि मेकाले ने ईस्ट इण्डिया कम्पनी के अधीन भारतीय सिविल सविस 
की भर्ती के लिये जो योजना बनाई उसी के अनुरूप ब्रिटिश सिविल सविस को 
भी बना कर सुधार करने की योजना बनाई गई । लार्ड जान रसल (],050- 
077 एरिए582॥) प्रधान मन्त्री व सर चाल्से वुड अथंमन्त्री ने शासन प्रवन्ध 
के विभिन्न विभागों में पूछताछ करने का काम सर चार्से ट्रैविल्यान व सर स्टफाड्ड 
नार्थकोट को सौंपा । उनकी रिपोर्ट सन्‌ १८४३ में प्रकाशित हुई और इनकी 
योजना का बड़ा स्वागत हुआ । शासन की विभिन्‍न नौकरियों में भर्ती के लिये 
एक विशेष परीक्षा का आयोजन किया गया। उन्होंने यह शिफारिश भी की कि 
प्रतियोगितात्मक परीक्षाओं के लिये सामान्य शिक्षा न कि विशेष शिक्षा का माप 
रखा जाय । इन परीक्षाओ्रों का प्रवन्ध करने के लिये सन्‌ १८५४ में एक सिविल 
सविस कमीशन की नियुक्ति कर दी गई। कमीशन को प्रतियोगिताग्रों की 
योग्यता, श्रायु, स्वास्थ्य, शिक्षा तथा साधारण जानकारी श्रादि को निश्चय 
करने का भार सौंप दिया गया। पर कमीशन की परीक्षा में सफलता केवल 
अ्रनुमतिदायक थी, वह सिविल सर्विस के लिये अनिवार्य न की गई थी क्‍योंकि 
विना कमीशन के प्रमाणपत्र पाये हुये व्यक्ति यदि परिपक्व आयु के होते थे तो 
वे भी नौकरियों में भर्ती किये जा सकते थे । 


सन्‌ १८७० में कहीं जाकर नौकरियों में नियुक्ति करने की प्रणाली की 
ठीक व्वस्था हो पाई जब (१) नोकरियों में भर्ती होदे से पूर्व प्रतियोगितात्मक 
परीक्षा अनिवार्थ कर दी गई (२) व्यवसायी पढ़ों के कर्मचारियों के लिये 
इस परीक्षा के बच्चन हटाने का श्रधिकार कर्मीाशन को दे दिय्रा गया (३) कुछ 
कर्मचारियों की नियुक्ति सीधे राजा द्वारा होने का श्रायोजन कर दिया गया 
(४) विभागाध्यक्षों को यह अधिकार दे दिया गया कि कमीशन की सम्मति 
से वे कुछ पदों के लिये परीक्षां का प्रतिबन्ध हटा सकें और (५) ब्रर्थ विभाग 
को विभागों के संगठन करने का अधिकार दे दिया गया। इसके पश्चात्‌ भी 


की 
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कई कमीशन नियुक्त किये गये जिल्होंने नौकरियों के सम्बन्ध में विस्तार पूर्वक 
नियमावली आदि बना कर सिविल सविप्त को बिलकुल व्यवस्थित रूप दे दिया । 


वर्तमान सिविल सविस प्रणाली नें, जिसका मूलसिद्धान्त खुली प्रति- 
योगिता है, विभिन्‍न श्रेणियों के कुशल राजकर्मचारी प्रदान किये हें । इस समय 
इंगलेंड में लगभग ५ लाख या इससे भी अधिक व्यक्ति विभिन्‍त शासन विभागों 
में काम करते हैं । प्रवन्धकर्ता अफ़ुसर नौकरियों के लिये वही काम करते हूँ 
जो काम शरीर में मस्तिष्क करता है और ये लोग अधिकतर आ्रावसफोर्ड और 
कम्ब्रज के विश्वविद्यालयों में शिक्षा पाये हुये होते हैं । 

राजकमंचारियों को किसी राजनैतिक दल में शामिल होने की ग्नु- 
मति नहीं होती । स्थायी नौकर होते के कारण उनका काम यही है कि 
मन्त्रियों व विभागाष्यक्षों की नीति और आओआज्ञाओ्रों को उनके आदेशानुसार 
कार्यान्वित कर । 
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सब अनुमानों को स्पष्टतया न समझ लें । इस सिद्धान्त से स्वेच्छाचार के स्थान 
पर विधिपू्वक बनाये हुये कानन को प्रतिष्ठित कर दिया गया है । इसने कानन 
की दृष्टि में सब श्रेणियों व वर्गों के व्यक्तियों की समानता मान्य कर दी 
सब से वड़ी बात तो यह हैँ कि शासन-विधान को भी इसने साधारण कानन की 
नींव पर ही खड़ा किया है ।' 


विधि-शासन के अपवाद--विधि-शासन में कुछ श्रपवाद भी मान लिये 
गये € । इन अ्रपवादों म॑ राजा प्रथम है । 'राजा कोई गलती-नहीं करता इस 
कानूनी सिद्धान्त के श्रनसार राजा पर कोई माल या फौजदारी का अ्भियोग 
नहीं लगाया जा सकता। यदि राजा कोई अपराध करता है तो उप्ते किसी न्याया- 
लय में उपस्थित होने के लिये आदेश नहीं दिया जा सकता । उसे पागल करार 
देकर डाक्टरों की देख रेख में रखा जा सकता है पर किसी भी कानून से उस पर 
उसी के न्यायालयों में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। इसी प्रकार सम्पत्ति 
सम्बन्धी मामलों में या प्रजा के किसी व्यक्ति की राजा द्वारा हानि हो जाय तो 
वह केवल राजा से प्रार्थना कर सकता है और राजा चाहे तो अ्रपनी कृपा दृष्टि 
से, न कि प्रार्थी के अधिकार की रक्षा के लिये, उस क्षति को पूरा कर दे । इसके 
सिवाय और कोई दूसरा उपाय नहीं है । दूसरे श्रपवाद में राज्य के अ्रफसर आते 
हैं । अपने सरकारी काम में यदि वे कोई काम करते हैं जिससे किसी कानन का 
उल्लंघन होता हेँ तो वेयक्तिक रूप से उन पर कोई मकदमा नहीं चलाया जा 
सकता | उसके ऐसे सब कामों के लिये राज्य ही जिम्मेंदार समझा जाता है । 
तीसरे, यदि न्यायाधीश अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर भी श्रनजाने कोई अपराध 
कर दें तो वे वेयक्तिक रूप से भ्रपराधी नहीं ठहराये जा सकते । छोटे मजिस्ट्रेट 
(प50९९5 0 7९ 7८४८८) भी यदि द्वेषपूर्णा व्यवहार न करें तो अपने 
अधिकार क्षेत्र के भीतर किसी राजकीय कार्यवाही के लिये अपराधी नहीं 
ठहराये जा सकते । 


विधि-शासन से अनुमानित नागरिक अधिकार--यह कहा जाता 
कि इंगलेण्ड में नागरिक अ्रधिकारों की घोषणा के अभाव की पूति विधि-शासन 
द्वारो होती हैं । विधि-शासन के सिद्धान्त से कुछ नागरिक अधिकार अनमान 
हारा मान्य हो गये हैं जिनको न्यायालय निर्णाय देते समय शिरोधार्य करते हैं । 
ये अधिकार हैं :-- (१) देहिक स्वतन्त्रता का अधिकार (२) वाक स्वातन्त््य 
का अधिकार (३) सार्वजनिक सभा करने का अधिकार | दंहिक स्वतन्त्रता 
के अधिकार के कारण कोई भी व्यक्ति बिना किसी कानन-मंग का अपराधी 


२०६ प्रमुख देशों की शासन प्रणशालियां 


ये बन्दी नहीं वाया जा सकताओ्रौर उसका अपराब साधारण न्यायालय 
(रा निर्गीत होगा कोई भी न्यायालय किसी व्यक्ति को दण्ड देने की आज्ञा 
हीं दे सकता जब तक उस व्यक्ति का अपराध सिद्ध न हो जाय । प्रत्येक न्‍्याया- 
लय अपराध सिद्ध करने में उस व्यक्ति को अपने बचाव का पूरा अवसर देगा । 
यदि कोई कर्मचारी किसी नागरिक को पकड़ कर जेल में बन्द कर दे तो वह 
नागरिक हेवियस कारपस की लिखित श्राज्ञा के लिये न्यायालय से प्राथना कर 
सकता हें जिससे उसे व्यायलय के सम्मुख उपस्थित करना पड़ेगा । इसके पश्चात्‌ 
उसके अपराध की परीक्षा आरम्भ होगी। विधि शासत के अनुसार व्यक्ति 
अपनी रक्षा के लिये बल प्रयोग करने का अधिकारी भी है । श्रपने ऊपर किये 
ग्राक्रऋम्णा से बचने के लिये यदि वह वल प्रयोग करे तो वह उसका अपराधी 
ही समझा जायगा। 


ज्भ ण्य्ा 


बे 


वाकस्वातन्त्य का अ्रधिकार इंगलेण्ड में विधि-शासन द्वारा ही प्राप्त हैं 
जव कि फ्रांस, बेलजियम ग्रादि देशों में इसको उल्लेख शासन-विधान में कर 
दिया गया है । इंगलेण्ड में प्रत्येक व्यक्ति को अधिकार हैँ कि वह जो चाहे सो 
कह सकता हैं और किसी के बारे में जो चाहे लिख सकता है। प्रतिबन्ध केवल 
यही हैं कि यदि वह कोई ऐसी बात कहें या लिख कर प्रकाशित करे जिसक्रे 
कहने या प्रकाशित करने का उसे कानून से अधिकार प्राप्त त हो । ऐसी दशा 
में वह दण्डनीय समझा जायगा । उदाहरण के लिये कोई ऐसी बात नहीं कही 
जा सकती जो किसी व्यक्ति की निन्‍दा करती हो, भंगड़ा-फिसाद फेलाती हो 
या धर्म के विरुद्ध हो । इंगलैण्ड में समाचार पत्रों पर कोई विशेष नियन्त्रण नहीं 
लगाये गये हैं, वे साधारण कानूनों से ही प्रतिबन्धित हैं 

जब देहिक स्वतन्त्रता ऑर वाकस्वातन्त्य का अधिकार मान्य है तो 
सार्वजविक सभा करने का अधिकार अपने आप ही सिद्ध है । दूसरे देशों में यह 
अधिकार शासन विधान द्वारा दिया जाता हैं। इसलिये जब तक शान्ति भंग 
होने का भय न हो ( केवल सन्देह ही न हो ), तव तक किसी भी सम्मेलन या 
सभा को होने दिया जाता है और उसे अवध घोषित नहीं किया जाता । यदि उस 
सभा या सम्मेलन का उद र्य वध हैं और सभा करने वालों का अभिप्राय ऐसा 
हैं जो किसी कानून के विरुद्ध नहीं हँ 

सब व्यक्ति एक ही कानत व एक प्रकार के स्यायालयों के अधिकार क्षेत्र 
में रहते हैं । सरकारी कर्मचारियों के लिये पथक न्यायालय नहीं वन हुये हं 
इन सब न्यायालयों में साधारण कानून के अनुसार ही अपराध की परीक्षा 


अंगरेजी न्यायपालिका २०७ 


की जाती है । इसलिये साधारण नागरिक को यदि किसी राजकर्म चारी से हानि 
पहुँचे तो वह किसी भी न्यायालय में उस कर्मचारी के विरुद्ध अ्रभियोंग लगा 
सकता है। इस प्रथा के विपरीत यूरोप के देशों में सरकारी कर्मचारियों पर लगाये 
हुये अभियोगों की सुनवाई के लिये प्रशासन-त्यायालय हैं जिनमें प्रशासन-न्याय 
( 3 वंशा।057747ए९ /,9ए) के अनुसार त कि साधा रण कानून के भ्रतुसार, 
अपराध की परीक्षा होती हें 

विधि-शासन प्रभत्व ग्रव कुछ समय से घटता जा रहा हैं । उसके कई 
कारण हैं | पहला तो यह कि हाल ही में पालियामेट ने कुछ ऐसे ऐक्ट पास कर 
दिये ह जिनसे राजकरमंचारियों को न्याय करने के अभ्रधिकार दे दिये गये हैें। 
फवटरी ऐक्‍्ट, ऐज्यकेशन ऐक्ट के अन्तर्गत मामले न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र 
के बाहर रख दिये गये हैं । उन मामलों म उन विभागों के अ्रफसर ग्रपना निर्गाय 
देकर तय करते हूँ । दूसरे, मजदूर संघों की यह प्रवृत्ति बढ़ती जा रही हैं कि 
वे अपन आान्तरिक संगठन में न्यायालयों का हस्तक्षेप सहन नहीं करना चाहते 
चाहे संगठन के नियमों से किसी व्यक्ति की स्वतन्त्रता कितनी ही प्रतिबन्धित 
होती हो । तीसरे, कुछ व्यक्ति यह कहते हैं कि उनके कार्य समाज के हितकारक 
! हालांकि कानून की दृष्टि से वे हेय हैं । वे कानून का इसलिये विरोध करते 
। चाथ, नियमावली बनाने, अस्थाई आदेश, आर्डर्स-इन-कौंसिल आदि निकालने 
के अधिकार भी अ्रधिकाधिक बढ़ते जा रहे हैं | ये वहत कुछ कानन के समान 
ही लागू होते हें पर कोई न्यायालय इनके कार्य रूप करने में हस्तक्षेप नहीं 
'कर सकता 
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अंगरेज़ी न्यायपालिका के दूसरे सिद्धान्त--न्यायशासन के सिद्धान्त 
के अतिरिक्त अंगरेजी नन्‍्याय-प्रणाली के कुछ दूसरे सिद्धान्त भी हैं जो दसरी 
किसी न्याय-प्रणाली मे नहीं मिलते । सारा न्याय संगठन इस प्रकार संगठित 
कि सव व्यक्ित उस तक आसानी से पहुँच सकते हैं । न्यायालय दो प्रकार के हर 
माल व फोजदारी (व्यवहारी व दण्ड न्यायालय) और इन दोनों की कई श्रेणियां 
ह, सेव से छाट न्यायालय, पुनविचार न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय | इन 
न्यायालयों के न्यायाधीश स्वतस्त्र ब निरपेक्ष रहते हैं उन पर कार्यपालिका का 
किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं रहता न उनके काम में वह हस्तक्षेप कर सकती 
है । परिणामस्वरूप सव के साथ एकसा न्याय वरता जाता है। यह इसलिये 
सम्भव हूँ क्‍योंकि न्यायाधीशों को तव तक उनके पद से हटाया नहीं जा सकता 
जब तक उनके विरुद्ध पक्की तरह से अपराध सिद्ध न हो गया हो । जब तक 
वे अपने पद पर रहते हैं उनके वेतन में कमी नहीं की जा सकती । वालियामेण्ट 


२्‌०्८ प्रमुख देशों की शासन प्ररशालियां 
के दोनों सदनों की प्रार्थना पर ही वे राजा द्वारा हटाये जा सकते हैं । इंगलेण्ड की 
न्यायपालिका के इतिहास में ऐक्ट श्राफ सेटिलमेण्ट से श्रव' तक सिवाय लाइडे 
मेक्लसफील्ड के किसी भी न्यायाधीश की सत्यतत्परता पर सन्देह नहीं हुआ श्रौर 
पालियामेण्ट में न्यायाधीशों के पक्षपात व्यवहार के सम्बन्ध में वाद-विवाद के 
बहुत कम्म अवसर प्राप्त हुये हैं । न्यायाधीश श्रयोग्य भले ही रहे हों पर वेईमान 
नहीं रहे । 

इंगलेण्ड में जूरी (पंच) प्रणाली--अंगरेजी न्यायपालिका की एक और 
विश्येषता हैं । वह है जरी पंचप्रणाली । इस प्रणाली का जन्म १२ वीं शताब्दी 
में हुआ | अव की तरह पहले पंच गवाही सुन कर निर्णय न दिया करते थे 
वे अ्रपती जानकारी के आधार पर ही या परम्परा का सहारा लेकर निर्णाय 
दिया करते थे । बाद में गवाह की हेसियत को छोड़ कर वे केवल वास्तविकता 
का निर्णाय करने वाले रह गये । १६ वीं शताब्दी में पंचों को अ्सत्य निर्णय 
देने पर दण्ड भी दिया जाता था पर १६७० यें इस प्रकार के दण्ड से मुक्ति 
कर दी गई | पंच प्रणाली अब दोनों माल व फौजदारी मुकदमों में प्रचलित 
है । पंच समृदाय में १२ व्यक्ति होते हें जिनका यह कर्तव्य होता है कि थे 
वास्तविकता का पता लगावें और न्यायालय को निर्णाय देकर सहायता करें। 
पंच समुदाय सारे मुकदमे को सुनता है और सुनने के बाद यह वह वतलाता है 
कि वह व्यक्ति जिस पर अ्भियोग लगाया गया है, श्रपराधी हूँ या नहीं । 


न्यायपालिका का सक्षिप्त इतिहास--सैक्सन-काल में राजा कौ निर्बलता 
के कारण गांवों, नगरों व जिलों में न्यायप्रवन्ध राजा के नियंत्रण से परे रहता 
था और राजा की इन स्थानों के न्यायालय तक पहुँच न थी । जब नौम॑न-विजय 
के पद्चात्‌ नौरमन राजाओं ने शान्ति स्थापित कर अ्रपनें श्राप को अच्छी तरह 
प्रतिष्ठित कर लिया तब से राजा की शक्ति का प्रभाव राज्य के कोने कोने में 
जमने लगा। पहले पहले तो राजा ने जहां तहां न्यायालय के काम में हस्तक्षेप 
करना आरम्भ किया । धीरे धीरे यह प्रवृत्ति इतनी बढ़ी कि हँनरी प्रथम जब 
गही पर बैठा तो उसने न्याय प्रवन्ध को केन्द्रस्थ व सुव्यवस्थित करने का काम 
ग्रपने हाथ में लिया । इस ओर कदम बढ़ाने में सबसे पहला काम जो किया गया 
वह यह था कि शभ्रमणशील न्यायाधीशों को घूम घूम कर श्रभियोगों की सुनवाई 
करने के लिये और उनका निबटारा करने के लिये चारों ओर भेजना झ्रारम्भ 
किया । प्राय: यह न्यायाधीश क्यूरिया रेजिस ((:प्रा79 रि८४8) के सदस्य 
होते थे और राजा इनसे देश की परिस्थिति के बारे में जानकारी भी प्राप्त कर 
लेता था। जब इन न्यायाधीशों का काम बढ़ा और क्यूरिया रेजिस को यह कठि- 


ग्रंग्रेजी स्यायपालिका १ 


नाई होने लगी कि राजकीय शासन प्रबन्ध में राजा की सहायता के साथ साथ 
न्यायन्सस्वस्धी यह काम भी नली प्रकार करे हो इस काम को पहले दो, फिर 

खा का काम दुबर पृथरू व्याक्तयों 
को सोप दिया गया | पर मनन कॉसिलियम (३४7०पघछ (00८ छा४) 
सब मामलों, न्‍्याय-सम्बन्धी व दूसरे शासन वी, में सर्वोच्च सत्ता वी रही। 


| 


गम 
जब यह पालियामेण्ट के रूप में परिश॒त हो गई तव भी इसके न्याय सम्बन्धी 
करतव्य ज्यों के त्थों बने रहे। इस प्रकार पालियामेण्ट के अतिरिक्षत कई न्याय 
स्थायें स्थापित हो गई जिनसें विशभिन्‍त प्रकार के मुकदमों की सुनवाई होती थी । 
इस विकास को एक रेखा चित्र से आसानी से समक्ता जा सकता है । 


[ ही चिएी शियपपअ के प्समस-सा+्भादक + सपा ८० ५५६५ पे प्पपसपपण 2 ४...२4 0०१ कया 2:52 ५०५०१: १2 परशघफद पथषपपपपा पा घ2४-१०८ लक है 


| । 

सम्पूर्ण सत्र की 
(मेग्नस कोंसीलियम ) सीमत सत्र 

| । 





] 6७७४७ ॥ 

| । ु । 

हाउस झाफ लाडे स हाउस श्राफ कासन्स प्रिवी कौंसिल उच्च स्यायालय 
(सन्त्रि-परिषद्‌) (हाईकोर्ट) 





कौमन प्लीज किप्स बेंच चांसरी एक्सचेकर 
हाउस आफ लाड स और हाउस झाफ कामन्स के इतिहास का वर्गान 
हम पहले हो कर चुके हैं । ह 


एक्सचकर क्यूरिया रंजिस का आथिक अंग था और उन म कदमों को 
निबटाता था जो राजकीय कर आदि से सम्बन्ध रखते थे । 

किग्स बेंच को हैनरी ट्वितीय ने सन्‌ ११७८ में पथक रूप से स्थायी 
न्यायालय स्थापित किया । इसमें क्यूरिया के सदस्यों में से पांच व्यक्ति नन्‍्याया- 
वीश नियुक्त होते थे और इसके निवठाये हुये मुकदमों की अपील सीधी राजा के 
पास हो सकती थी । 


मेग्ता कार्टा ने कौसन प्लीज के न्यायालयों की स्थापना का प्रबन्ध करा 
दिया था। इनमें समय समय पर प्रजा के लोगों पर पारस्परिक भगड़ों का निब- 
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२१० प्रमुख देशों की शासन प्रणालियां 
दारा होता था । 

उपय कत तीनों न्यायालय क्यूरिया रैजिस से ही उत्पन्न हये थे। हैनरी 
ततीय के समय में इन तीनों में अलग अनग न्ययाधीश नियक्त कर दिये गगे, 


पड 


प्र इनके केन्द्रीकरणा में केवल इसी बात की कर्मी थी कि संगठन में समानता 
थी और इनका अधिकार क्षत्र स्पष्ट रूप से निर्धारित न किया गया था। इस 
कमी को दर करने के लिये पालियामेण्ट ने सन्‌ १८७३ का जडीकेचर ऐक्ट पास 
किया जिससे ओर सुधारों के साथ साथ ये तीनों न्यायालय मिला कर एक 
न्यायालय के रूप हें कर दिये गये। सन्‌ १८८१ के एक दूसरे ऐक्ट से ये हाई- 
कोर्ट उच्च न्यायालय के एक विभाग में मिला दिये गये । 


के हर 


कोर्ट श्राफ चांसरी तेरहवीं शताब्दी के अच्त में स्थापित हुई । कामन लौ 
((>0गाशणा 3.59) न्यायालयों के निर्णोयों से लोगों को संतोष न होता या 
तो वे राजा से भ्रपील करते थे और राजा उनकी अपीलों को चांसलर के पास 
भेज दिया करता था। इस प्रकार कुछ दिनों में चांसतर भी एक पृथक न्याय 
संस्था हाईकोर्ट का ही एक विभाग बना दिया | 


यद्यपि उपयु कत सब न्यायालय क्यूरिया र॑जिस से ही उत्पन्त हुये पर फिर 
भी क्यूरिया न्‍्यायकार्य करती रही और वह़े म॒कदमों को निबटाती थी' 
हैनरी सप्तम सिहासनारूढ़ हुझ्आा तो उसने कौंसिल की एक समिति बनाई 
जिसको देश में झान्ति स्थापित करने के हेतु बड़े बड़े न्‍्यायक्रारी व दण्ड देने वाले 
श्रधिकार दे दिये । यह समिति कोर्ट आफ स्टार चेम्बर के नाम से प्रसिद्ध हुई 
और इसकी स्थापना के पीछे जो उद्देश्य था वह राजनैतिक था न कि प्रशास- 
तीय । बाद में इसका नाम हाई कमीशन कोर्ट पड़ा, पर इस ने बड़े कठोर दण्ड 
दिये जिससे यह बड़ी श्रश्रिय हो गई जिसके कारण पालियामेण्ट ने सन्‌ १६४१ 
में इसे तोड़ दिया । पर इससे राजा का अधिकार जिससे वह अपनी प्रजा की 
प्रार्थना सुन सकता था नहीं छीवा गया विशेष कर इंगलेण्ड से बाहर रहने वाली 
प्रजा की प्र्थना सुनने का । इसलिये प्रिवी कौंसिल की जुडिशियल कमेटी की 
स्थापना हुई जो ब्रिटिश साम्राज्य की सब से ऊंची अदालत है । 


दा 
हिल 
च्प् 


इन न्यायालयों के अ्रतिरिक्त कुछ दूसरे न्यायालय भी स्थापित हुये जेसे 
कोर्ट आफ एडमिरल्टी, जिसमें समुद्र में किये हुये श्रपराधों के दण्ड की व्यवस्था 
होती थी, और धर्म न्यायालय जिनमें राजकीय धर्मसंघ के अधिकार क्षेत्र में 
आने वाले मामले निबटाये जाते थे । 


अंग्रेजी न्यायपालिका 


रा 
इन सारी न्याय संस्थाश्रों को एक सूत्र में बांवने के लिये व इनके संगठन 


ओर कार्य पद्धति में समानता लाने के लिये ही पालियामेण्ट ने सत्‌ १६७३ और 
१८७६ के बीच न्यायपालिका का पुनर्संगठन किया । 


वर्तमान न्यायपालिका का संगठन नीचे दिये हये रे 
समझ में ग्रा जायगा | 


हुये रेखा चित्र से भली प्रकार 
(१) फॉजदारी या दृण्ड-न्यायालय:--- 


हाउस आफ लाड्ड स 


कोर्ट आफ क्रिसिनल अपील 
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| 
क्वाटंस सेसन्‍्स 





| 





ऐसाइजेज़ आफ दी हाई कोर्ट 
पंटी सेसन्‍्स 


स्टाइपेंडरी 
(२) माल या व्यवहार न्यायालय 4- 


हाउस आफ लार्ड स 


कोर्ट आफ अपील 











एसाइजेज किग्ज बेच चांसरी प्राबट, तलाक 
हाई कोर्ट विभाग विभाग ग्रर एडमिरल्टी' 
विभाग 
क्वार्टर सेसन्स काउण्टी 
हाई कोर्ट आफ जस्टिस सेसन्स 
(३) विशेष मुकदमों के न्यायालय :-- 
जुडिशियल कमेंटी आफ प्रीवी कौंसिल 
प्राइज़ कोर्ट धर्म-न्यायालय 
(युद्ध काल के लिये ) 


के 


भारतवर्ष डोमिनियन्स व 
उपनिवेशों का सर्वोच्च न्यायलय 


हा प्रमख देशों की शासन प्रणालियां 


2 < दा ि व 0. जॉन >जतया इाकणा थे साथ लब 
गृलेण्ड मं हाउस आफ लाडस ही झादच्च न्‍्याय-सस्था हू जहा माल व 
या ए व 90 अगल्ता हाउस इस कास दे लि रा न गा 
फाजदार! कदमसा के सनवाइई हाता € | जब हाउस इस काश के लय बठता 
हट >> 
के च्क मिड अल 
गाल सलर पधान का पद अहरणश करता हूं आर लाड स श्राफ अपाल-इन 
ग पल न तन 6, तक "र ल या दे 
प्राइिनरी व पीयर जो त्यायतरीशों का पद प्राप्त किये हुये होते हें या कर चुके 
न कप हि घी | आय 5, 2 2 ली 20. 2 कल 5८ न न व | हवा नाते 
हात है उनका अनपास्थात स हाँ सदन का बटक संभक था जाता ह चाह भार 
टू हू ४ | ठ्‌ व 
हज 
आकर मी कमी पे जय उया प्यो मिलनी क्ोयिदा 3? ८ शिय न न के 
दूसरे पीयर उपस्थित हा या ने हो। प्रिवी काॉसल को जुडीशियल कर्मदो का 


दत्त डि 

3 3 ही बे कमेटी मे घ् रे के जिस देधा से 
लिये वैठता हैं, उपस्थित रहते हैँ । इस कमेटी में साम्राज्य हु 'जस देश रु 
मुकदमा शभाता हैं वहाँ का एक न्याय 


[2 


र्ध 
कोर्ट आफ अपील में एक मास्टर श्राफ रौल्स और पांच ला न्यायाधीश 


होते हैं। इस न्यायालय में कानन को व्याख्या-सम्बन्धी पुनविचार ही नहीं होता 
>>  इन्‍माणाा रे च प्रश्ाधिसयाओा सोडा हे 
बल्कि घटना सम्बन्धी प्रदनों पर भी पुनविजार होत। है । 


चांसरी विभाग में पांच न्‍्यायधीण होते हूं और चॉसलर अध्यक्ष होता है । 
किग्स वेंच विभाग में १५ न्‍्यायातीण होते हैं और प्राइवेट कोर्ट में दो । इस 
प्रकार हाईकोर्ट २३ न्यायाधीशों से बतती है। काम की सुविधा के लिथे इसके 
विभाग कर दिये हैं जिनमें अपने अपने अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत सुकदमों की 


वा 2 क 7। हि हम / री धी्‌ के कर बे ने स्‌ प्र ० ट्स 65 
सुनवाई होती हैं । प्रायः: एक ही न्यायाधीश एक सुकदमे को सुनता है इसलिये 
2 ० 


हाईकोट २३ न्यायालयों जितना काम करती है । 

न्यायपालिका में लार्ड चांसलर सबसे महत्वशाली व्यक्ति है क्योंकि बहुत 

से न्यायालयों का वह अपने पद के कारण ही अध्यक्ष रहता है । इसके अ्रतिरिकत 

वह मन्जिपरिषद्‌ का सदस्य भी होता है। उसका कानूनी ज्ञान बड़े ऊँचे दर्ज 
ता है । उसका न्यायमन्त्री कहा जा सकता हूं क्योंकि वह परियद्‌ के साथ 

ही साथ अपना पद ग्रहरणा और पद-त्याग करता हैं। वह अपने वक्ष का सदस्य 


बना रहता है पर न्याय के मामलों में कानून का पक्का समर्थक बना रहता है 


काउपण्टी कोर्टों में ५० पौण्ड तक के मुकदमों का निवटारा होता हैं, किन्‍्हीं 
भें १०० पौंड तक के मुकदमे भी सुने जाते हैं । जिन मुकदमों में २० पौण्ड से 
अधिक वाले मुकदमों की प्रथम सुनवाई हाईकोर्ट में ही होती है । 


एसाइजेज ( 3055225) वे भ्रमणशील न्यायालय हैं जिनके न्यायाधीश 
वर्ष में तीन या चार बार निद्िचत नगरों में जाकर माल व फौजदारी के 
मुकदमे सुनते और तय करते हैं । इस काम के लिये काउण्टी को आठ जिलों 
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या सरकिटों ((7#८पा६७) में बांद दिया जाता है । ये न्‍्यायालब बड़े-बड़े 
अपराबों के मुकदमों की परीक्षा करते हैं । दूसरे छोटे मुकदमे वाटर संशनन्‍्स 
(()प87727/ 525570705) कहाने वाले न्यायालयों में सुने जाते हैं। इनमें 
उस काउण्टी के दो या दो से ग्रधिक मजिस्ट्रेट न्याय करते हूँ । 

जैसे हमारे देश में कुछ उच्च व्यक्ति अपने नगर या जिले में अवेतनिक 
मजिस्टेट (00098 9ए ३४।5679:०८) बनाये जाते हैं: ऐसे ही इंगलेण्ड 
में जस्टिसिज आफ दी पीस ( प्र5८९४ छाए ४ 092 928८९) नियुक्त किये 
जाते हैं । वे कोई वेतन नहीं पाते और प्रायः जीवन भर इस पद को ग्रहण किये 

हते हैं । वे अपने नगर के छोटे मुकदमे सुनते और अपनी वृद्धि व सद्भावना 

के सहारे उनको तय करते हें । 

सब फौजदारी मुकदमों में पंच-प्रणाली अ्पनायी जाती है । माल के मृक- 
दरों में भी पंचों की सहायता ली जा सकती है। पर छोटे-छोटे मुकदसों में 
ऐसा नहीं किया जाता । प्राय: २० पौंड से अधिक के मुकदसों में पांच पंचों की 
सहायता ली जाती हैं। न्यायाधीश जन्म भर के लिये नियुक्त किये जाते हैं 
ओर वे अपने काम में स्व॒तन्त्र व सुरक्षित रहते हैं । इन सब वातों के कारण 
अंगरेजी स्थायपालिका राजनतिक प्रभावों से परे और स्वतसन्त्र है । 
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अंगरेज़ी स्थानीय शासन 
“स्वतन्त्र राष्ट्रों की शक्ति उनके नागरिकों की स्थानीय सभाझ्रों 
में रहती है। विज्ञान के लिये जो काम प्राथमिक शिक्षालय करते हैं 
वही काम नगर सभायें स्वतन्त्रता के लिये करती हैं । ये सभायें स्वतन्त्रता 
को जनता तक पहुँचाती हूँ, वे मनृष्यों को यह सिखाती हें कि इस 
स्वतन्त्रता को किस प्रकार प्रयोग व भोग किया जाय । कोई राष्ट्र स्व- 
तन्‍्त्र सरकार भले ही स्थापित कर ले पर स्थानीय शासन जंस्थाश्रों के 
विना उसमें स्वतन्त्रता की भावना नहीं रह सकती” (टोकविलि) 
स्थानीय शासन का प्रयोजन--स्थानीय शासन स्वतन्त्रता उन्‍नति और 
सामाजिक नियंत्रण के ब्रीच समभीता-स्वरूप है । “जिस श्रेणी में संघ-शासन, 
अनुपाती प्रतिनिधित्व श्रादि की युक्तियां आती हैं उसी में इसकी भी गिनती 
हैं । सामूहिक अभेदकारी उस व्यवहार के अत्याचार से इसके द्वारा ही बचत 
हो सकती है जिसमें व्यक्तियों की मौलिकता पर नाक भौंह सिकोड़े जाते 
श्रौर उसको एकता बनाने वाली प्रथात्रों से कुचल कर नष्ट करने का प्रयत्न 
किया जाता हैँ ।%: 
स्थानीय शासन के बिना जनता में नागरिक भावना जाग्रत नहीं हो 
सकती और राष्ट्र की वही प्राकृतिक स्थिति होगी जिसका वर्णन हौब्स ने किया 
हैं। यह बात अब सव मानने लग गये हैं कि स्थानीय शासन नगर में हो या 
ग्राम में, जिले में हो या प्रान्त में, जितना ही अ्रच्छा होगा उतने ही वहां के 
निवासी सुखी व सम्पन्त रहेंगे । इसीलिये संसार के सब सभ्य देशों में (भारतवर्ष 
को छोड़ कर) शासन का वहुत वड़ा भाग राजबानियों में वैठी हुई सरकार द्वारा 
न होकर सारे देश में फेली हुई स्थानीय शासन संस्थाग्रों द्वारा सम्पादित होता हें। 
अंगरेज़ी स्थानीय शासन का इतिहास--स्थानीय स्वायत शासन 
इंगलेण्ड में सबसे प्राचीन है यहां तक कि संसार भर के स्थानीय लोकतन्त्र की 
यही प्रणाली जन्मदात्री हैँ । इस प्रगाली का सबसे अधिक लम्बा और 


लक न>+००००+-न3७»५० > जन्नत वन 
लिन + तह ० >> 


के हेरमन फाइनर : इंगलिश लोकल गवर्नभेण्ट (१६३३), पृ० ४। 
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ऋमिक इतिहास है । यह वड़े लम्बे ऐतिहासिक विकास के परिशाम का फल 
हैं। सवसन काल में शायर, हण्ड्रेड, नगर (0ए9750]98) व बरो थे। नार्मन- 
विजय के पश्चात्‌ जायर काउण्टी में, नगर मेनरों में ओर वरो सनद प्राप्त म्यू- 
निसिपेल्टियों अर्थात्‌ नगर पालिकाओं में परिणत हो गये हण्ड्रेड तो समाप्त 
ही हो गये । इसी बीच में पैरिश् का जन्म हुआ और उसन नगरों (7०0ए7]7- 
5778) का स्थान ले लिया, यद्यपि प्रारम्भ में इसकी स्थापना का अभिष्राय 
धर्म संघ के मामलों की देखभाल करना भर था । १५ वीं शताब्दी के अन्त तक 
केवल काउण्टी ((०प7८७), वरो (8070पघ87) और पैरिश (?4757 ) 
ही जीवित रह गये । काउणप्टी का शासन जस्टिस आफ दी पीस (प्र5४[८९ 07 
४८ ९४०८) करते थे और वरो का शासन उसका फ्रीमेन ([+%९८॥१४॥ ) 
करता था । बरो और पैरिश का शासनसंगठन लोकतनन्‍्व्रात्मक था और लोग 
अपने अफसरों को स्वयं ही चनते थे। दयडर और स्टग्नर्ट राजाओं की निरं- 
कृद्यता का इस पर कोई हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ा । पर १७ वीं शताब्दी के 
अन्त में ग्रौद्योगिक क्रान्ति ने सारी परिस्थिति को बदल डाला. गांव के रहने 
वाले शहरों में जाकर रहने लगे जहां १र शिक्षा, स्वास्थ्य-रक्षा, निर्धनों की देख 
भाल आदि की समस्‍यायें पेचीदा होने लगीं। सरकार ने पुरानी संस्थाओं को 
तो न मिटाया पर नई संस्थायें वना दी जसे स्थानीय सुधारक जिले जो स्वास्थ्य 
आदि सावंजनिक सुविधाओं की देखभाल करते थे और पृश्रर ला यूनियन 
([?00% 7,०ए (700) झ्रादि । इसका परिणाम यह हुआ कि इन स्था- 
नीय संस्थाओं की संख्या सन्‌ १८८रे में बढ़ कर २७,००० हों चुकी थी और 
उनका अधिकार क्षेत्र पृथक पृथक न होकर एक दूसरे से मिले रहने से बड़ी 
अ्ंधांधुन्धी चल रही थी । 

१६ वीं शताब्दी में स्थानीय शासन का सुधार--इन कठिनाइयों के 
कारण विशेषकर उदार आन्दोलन ([/0९४ (०४८7१८११४) के उठने 
से पालियामेण्ट से स्थानीय शासन-संस्थाञ्रों को नया रूप देकर उनमें सुधार 
करने का काम अपने हाथ में लिया। सब से पहले सन्‌ १८८५ का कौरपोरेशन 
ऐक्ट पास हुआ जिससे बरो (नगरों) को स्थानीय शासन सम्बन्धी वह प्रणाली 
मिली जो अब तक विना परिवतेन के ज्यों की त्यों चलती श्रा रही है । सन्‌ १८८८ 
के लोकल गवनमेण्ट ऐक्ट से काउण्टी के शासन का पुतर्सगठन किया गया और 
उसको वे अधिकार सौंप दिये गये जो तब से पहले जस्टिसेज़ श्राफ़ दी पीस 
(]प550९८७ 07 ४९ 7९४८८) को प्राप्त थे। उसके पश्चात्‌ सन्‌ १८६४ 
के डिस्ट्रवट एण्ड पेरिश कौंसिल ऐक्ट से उस समय तक जो छोटे छोटे विशेष 


है 


ने दो जज अप 6 
पे प्रमुख देशों की प्रशालियाँ 
जिले चलते आ रहे थे उनको तोड़ दिया । 


इस प्रकार यह प्रकट है कि वर्तमान प्रशाली क्रमेक विकास का फल है । 
यह किसी ऋ्रास्ति के फलस्वरूप प्राप्त नहीं हुआ है इसकी स्थापना पालिया- 
मेण्ट के किसी एक ऐक्ट से ने होकर कई ऐक्टों के बाद इसका वर्तमान रूप प्राप्त 
हुआ है । परन्तु यह सब होते हुये भी हम देखेंगे कि इस विषय में बहुत प्राचीन 
काल से यही प्रवित्त रही कि शासन क्षेत्र में स्थानीय स्वतन्त्रता की रक्षा व 
ग्रधिकाधिक वृद्धि की जाय । यूरोप में इसके विपरीत यह प्रयत्न किया गय्य कि 
जहां तक हो सके शासन का केन्द्रीयकरणा किया जाय । अमरीका की तरह इंग- 
दण्ड में स्थानीय शासन-कमंचारियों पर अ्रविश्वास रख कर कानून की सहायता 
से शासन के दोष मिटाने की प्रवृत्ति नहीं रही परन्तु इसके विपरीत नागरिकों 
के प्रतिनिधियों पर जनमत का दबाव डाल कर दोषों को सुधारने का प्रयत्न 
किया गया | 


स्थानीय शासन के वर्तमान ज्ञेत्र--इस समय स्थानीय शासन के पांच 
मुख्य क्षेत्र हें : परिश ([28757), रूरल डिस्ट्रिक्ट (रिपठ ॥0507८0), 
अरवन डिस्ट्रिक्ट ( (77900 05074८0 ), वरो (8070प६7) और काउण्टी 
(077८9) | अंगरेजी स्थानीय शासन के सम्बन्ध में यह जानने योग्य बात : 
हैँ कि कोई भी स्थानीय शासन संस्था या अ्रधिकारी व्यक्तित कानूनी अश्विकार के 
विता कोई कार्य नहीं कर सकता । उसकी इच्छा कानून की सीमा से प्रतिवन्धित 
रहती है । दूसरे, स्थानीय शासन स्वतन्त्र हें, श्रेणी बद्ध नहीं । प्रत्येक इकाई को 
अपने अधिकार क्षेत्र में इच्छानुसार काम करने की स्वतन्त्रता है, केवल झर्त 
यह है कि उसकी सब कार्यवाही सदुभावना से होनी चाहिये । 


रूरल पेरिश (पा! एव्ात50)--पैरिश कई प्रकार के हैं: 
असेनिक ((४ए) पेरिश, धर्म पुजारियों के पैरिश और भूमिकर पैरिश। 
स्थानीय घासन में हमारा अ्रभिग्राय केवल असेनिक पैरिश से ही है । असैनिक 
पेरिश के भी दो विभिन्‍न रूप हें, एक ग्रामीण दूसरा नागरिक। दूसरा तो अ्रवत 
डिस्ट्रिवट के शासन में मिल कर बिलीन हो गया पर पहला अ्रभी तक चलता 
चला आा रहा हूँ । इसका शासन संगठन निजी है । ग्रासीण पैरिश छोटे बड़े कई 
प्रकार के हैं । जिस ग्रामीण परिश् में १०० निवासी से अधिक हैं वहाँ साधारण- 
तया एक पैरिश कॉसिल रहती है, जहां १०० से कम लोग रहते हैं ऐसे एक से 
अधिक पेरिशों को मिला कर उनके लिये एक पैरिश कौंसिल बना दी जाती 
हैँ कोन्सिल सें ४ से कम व १० से अधिक सदस्य नहीं होते । इसकी ग्रवधि 
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एक वर्ष होती है श्र सदस्यों का निर्वाचन मार्च में पैरिश के वाधपिक सम्मेलन 
में होता है । वोट हाथ उठा कर दिए जाते हैँ । कौंसिल की कम से कम तीन 
वेठके एक वर्ष चाहियें। पेरिश कॉसिल के अधिकार विभिन्‍त प्रकार के 
और वहुत कुछ विस्तृत हु पर उन पर डिस्ट्रिक्ट कॉंसिल और काउपण्टी कौंसिल, 
इन दो उच्चाधिकारी संस्थाओ्रों का नियंत्रण रहता है । वे परिश सभाभवन, 
पुस्तकों आदि का इन्तजाम कर सकती हूं । शिक्षा, सावेजनिक निर्माण उद्यान 
आदि का प्रवत्ध भी कर सकती हैं । पेरिश में कर लगाने का भी अधिकार 
उन्हें रहता है पर कर एक पौंड में ३ पेंस से अधिक व होना चाहिये । पेरिश 
के हिसाब किताब की जांच स्वास्थ्य-विभाग के डिस्ट्रिक्ट आडीटर करते हें 
रूरत डिस्ट्रिक्ट (रिपावों )5६77८४)--जितने ग्राम-पेरिश हैं वे 
सब रूरल डिरिट्वट श्र्थात्‌ ग्राम-जिलों में संगठित हैं । इन ग्राम-जिलों की अपनी 
अपनी प्रतिनिधिक कौंसिलें हें । इन कौंसिलों में ३०० निवासियों बाले पैरिश 
का एक प्रतिनिधि होता है । इन प्रतिनिधियों का निर्वाचन तीन साल के लिये 
और सब प्रतिनिधियों में एक-तिहाई प्रति वर्ष अपने पद से हट जाते 


“3 
| व 


है >! 


हें और उसके स्थान पर नये प्रतिनिधियों का चुनाव हो जाता है । चुनाव शलाका 
पद्धति द्वारा होता है, हाथ उठा कर नहीं । कौंसिल का सभापति जस्टिस श्राफ 
री पीस भी होता है । कौंसिल के सवस्य अपने में से किसी व्यक्ति को या वःहर 
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के व्यक्ति को सभापति चुनते हैँ | कॉसिल की एक महीने मे एक वेठक अवश्य 


कक थ्र्ध्चि दल कोसि 
होती है | अधिकतर काम कॉसि 


ले की समितियां करती हैँ । सफाई, जल, जन- 
स्वास्थ्य आदि का प्रवन्च, छोटी सड़कों को देखभाल व मरम्मत, कुछ लाइसेन्सों 
(अनुज्ञापत्र ) का देता आदि काम ये कॉंसिलें करती हैं । उद्योग के वढ़ने से इन 
संस्थाओं के कतंव्य और महिमा कम होती जा रही है । यदि कौंसिलें अपनी 
कम से कम कायवाही को पूरा करने में बेपरवाही दिखाती हैं तो केन्द्रीय 
कार उन्‍हें भला बुरा कह कर उनके हिसाव की जांच कराकर या कानून के 
(रा, उनके काम में हस्ताक्षेप कर सकती है । 
अरबन डिस्ट्रिक्ट ((7709970 705077८67--नगर-जिलों की कौंसिल 
व॒नावट मे व अ्रधिकार में लगभग ग्रामीण जिलों की कौंसिल से मिलती जुलती 
किन्तु ग्राम जिला का क्षेत्रफल नगर-जिले से बहुत अ्रधिक होता है । नगर 
जितने परिश (मोहल्ले) होते ह उनका एक प्रतिनिधि कम से कम अवद्य 
नगर-जिले की कॉसिल का सदस्य होता है । कौंसिल को छोटी सड़कों, मकानों, 
सेन्स देने आदि के सम्बन्ध में स्थानीय अधिकार 
होते हैं । नगर-जिले व वरों में कोई विज्ये श्रन्तर नहीं होता केवल म्पृनिसिपल 


दर हर 


/>4/ 


हि मु 


सफाई, जनस्वास्थ्य और लाइ 
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काउन्दी ((८घाःए)--सव ग्राम व नगर-जिलों को मिला कर एक 
काउन्टी बनती हैं । स्थानीय शासन की यह सव से वड़ी इकाई है । यह दो 
प्रकार की होती हं--ऐतिहासिक काउन्‍्टी (5607 वर्क (!0घा6०8) की 
सीसा प्राचीन काल से निश्चित हैं । ये न्‍्याय-प्रवन्ध की इकाई है। ऐसी ५२ 
काउण्टी इस समय वतंमान हैं । पालियामेन्ट के चुनाव के लिये ये ही निर्वाचन- 
क्षेत्र का काम देती हैं । ऐसी काउण्टी के लिये एक लाई लेफ्टिनेण्ट और एक 
शरिफ होता है जिनका कोई काम नहीं होता । वे केवल दिखावे के अफसर हें | 
उन्हें कोई वेतन भी नहीं मिलता । इन काउण्टियों में कोई कौंसिल या और कोई 
ऐसा अभ्रफसर नहीं होता जो इनका प्रवन्ध करे | प्रशासन काउण्टी (4 (797॥7[5- 
778६7ए€ (05779) को एक कोौसिल होती है जिसमें सभापति, एल्डरमेन 
(3 477097) और कॉंसिलसे होते हैं। कौंसिलर्स का चुनाव करने के लिये 
सारी काउप्टी को निर्वाचन क्षेत्रों में बांद दिया जाता है और प्रत्येक क्षेत्र से एक 
प्रतिनिधि चुना जाता है ; इसलिये जनसंख्या के अनुसार प्रत्येक काउप्टी के 
कौंसिलस की संख्या भिन्‍न भिए्ट है । ये कौंसिलर्स अपनी संख्या के छठवें हिस्से के 
बरावर श्रपने में से ही एल्डरमेन चुन लेते हैं | ये एल्डरमैन वाहर के व्यवित भी - 
चुने जा सकते हैं । कौंसिलर्स तीन साल तक और एल्डरमैन ६ साल तक अपने 
पद पर रहते हं । परच्तु दोनों को मत देने का अधिकार एक समान है । दोनों मिल 
कर अपने मे से किसी एक को या वाहरी व्यक्ति को अपना सभापति चुनते हैं। 
काउण्टी कॉसिल साल में कम से कम चार वार अ्रपनी सभा करती हैं । इसके 
अधिकार विस्तृत हं और विभिन्‍न प्रकार के काम इसको करने पड़ते हैं । यह ग्राम- 
जिलों की कौंसिल के काम की देख भाल करती है । बड़ी सड़कों की मरम्मत, 
पुलों को मरम्मत, आश्रमों, वाल-अपराधियों के चरित्र सुधारने के स्कूल व 
श्रौद्योगिक स्कूलों का खोलना, पुलिस का इन्तजाम करना, काउण्टी के भवनों 
की देख रेख करना आदि काम इस कौंसिल को करने पड़ते हैं । शिक्षा का काम 
केवल इसी को करना पड़ता है, वृद्धावस्था की पेंशन का भी काम यही करती 
है । यही कर लगा सकती हूँ । इसका सब काम समितियों द्वारा होता है । प्रत्येक 
सेवा के लिये एक स्थायी समिति होती है जो विस्तार पूर्वक सब बातों की छ।न 
वीन करती है और प्रबन्ध योजना बनाती है । इन समितियों के श्रतिरिक्त स्थायी 
कर्मचारियों द्वारा भी काम होता है ये कर्मचारी पक्ष पद्धति के आ्राधार पर नियुक्त 
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नहों होते । कौंसिल इसको स्वयं निपुक्त करती हू परन्तु ये सिविल के अन्तर्गत 
ने जाते | कौंसिल स्वास्थ्य अफसर को छोड़ कर इत में से किसी को 
अपने पद से हटा सकती है । अमरीका की तरह इंगशण्ड में स्थानीय शासन 
कर्मचारियों को अपने पदों पर बते रहने के लिये प्रति वर्ष राजनीति के पचढड़े 
में पड़ने की आवश्यकता नहीं होती क्योंकि उनकी नियुक्ति योग्यता के आधार 
पर होती हैं और वे स्थायी रूप से अपने पद पर सुरक्षित रहते हैं। इसीलिये 
इंगलैण्ड का स्थानीय शासन प्रवन्ध वहुत उत्तम है और श्रमरीका की अपेक्षा 
बहुत अधिक अच्छा है । 
नगर बरों ([775870 30700879)--नगरों में वरों सबसे भ्रधिक 
महत्वगाली है। प्रत्येक वरो एक चार्टर से स्थापित हुआ होता है । यह चाटेर 
वड़ी पेचदार लम्बी कार्यवाही के पश्चात्‌ प्रदान किया जाता हैँ । चाटर लेने के 
लिये निम्नलिखित बातें पूरी करनी पड़ती हें । 
(१) जिस नगर-जिला को यह चार्टर लेना हो वहां के निवासी या वहां 
की कौंसिल स्वयं इसके लिये एक्क ब्रार्थता-पत्र भेजती है | 
(२) इस प्रार्थना का नोटिस जनता की जानकारी के लिये लन्दन गजट 
में छाप दिया जाता है । 
(३) उस प्रार्थना के विरोध में यदि किसी को कुछ कहना होता 
उसके लिये एक मास का समय दिया जाता हें । 
४) एक कमिश्नर तव जांच करता है और अपनी रिपोर्ट देता है। 
) यह रिपोर्ट स्वास्थ्य मिनिस्ट्री के पास आलोचना और सलाह के लिये 
भेज दी जाती है। 
) 
! 


तो 


५ 


(६) चार्टर का मसविदा, विस्तृत योजना और एक मानचित्र तेयार किया 


(७) तब प्रिवी कौंसिल से उन्हें स्वीकृत कराया जाता हैं । 

(८) यदि चार्टर की प्रार्थना का किसी ने विरोध किया हो तो चार्टर देने 
के निर्णाय पालियामेण्ट से समर्थन कराने की भी ग्रावश्यकता पड़ती हैं । 

चार्टर इसलिये मांगा जाता हैं क्‍योंकि वरो को चाटेर के मिल जाने 
से कई सुविधायें प्राप्त हो जाती हेँ । बरो नगर की कारपोरेशन हैँ जिसका शाइवत 
उत्तराधिकार (?2०772६प४१ &प्रट८९5507)), निजी मुद्रा (52०), 
नगर-भवन, विशिष्ट चिन्ह और दूसरी परिच्रायक विभूतियां होती हैं ॥ नगर 
जिले की अपेक्षा वरो को यह विशेय सुविधा प्राप्त रहती हैँ कि वह अच्छे शासन 
के हित में दिये हुये सामान्य अधिकार के वल पर उप-विधि बना सकता है । 
बरो को स्थानीय शासन संस्थाओं में ऊंचा स्थान प्राप्त रहता हैँ। यह कहा 
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जाता हैं कि जब किसी तगर के निवासी वरो के रूप में संगठित हो जाते हैं तो 
वे स्थानीय शासन में अधिक दिलचस्पी लते हैं। बरो में कॉसिल अधिक बड़ी होती 
है इसलिये अधिक व्यक्त शासन में भाग ले सकते हं । 
बरणोें का शासन--वरों का प्रबन्ध एक कौंसिल की सहायता से होता है । 
वरो के अधिकार कामत ला, कारपोरेशन एक्टों और पालियामेण्ट के स्थानीय 
शासन सम्बन्धी या वेयकितिक कानूनों से प्राप्त रहते 6 । कुछ अधिकार केन्द्रीय 
सरकार के विभिन्न शासन विभागों के आदेश से भी मिल जाते हें । पालियामेण्ट 
इन विभागों को इन श्रादेशों के देने की अ्रनमति दे चकी होती है । इनके कारण 
नगर पालिकाओं (४प/८ाए३70९3) के अधिकारों में समानता न रह 
र विभिन्‍नता झा जाती है । वरो कौंसिल के सदस्य तीन वर्ष के लिये निर्वा- 
चित होते हैं । निवर्चान के लिये बरो को वा्डों में बांट दिया जाता है और गढ़ 
शलाका (5८८०/८४ 09!!00) द्वारा निर्वाचन होता है । पक्ष प्रणाली ([297६ए 
७५४5६८४7) पर यह निर्वाचन होने वाला नहीं समझा जाता फिर भी पक्षवंदी का 
असर आये दिना नहीं रहता। कौं सिल के सदस्यों चिन हो जाते के पश्चात्‌ 
ये सदस्य आपस में या वाहर से अपनी संख्या के छठे भाग के वरावर संख्या में 
व्यक्तियों को चुनते हैं जो एल्डरमेन (3 ]02९7772॥ ) कहलाते हैं ये छः साल के 
लिये चुने जाते हं श्र उनमें से ग्राथे तीन वर्ष बाद हट जाते हैं । कौंसिलसे 
ओर एल्डरमेन दोनों के समान अधिकार हैं परन्तु अधिक अनुभवी होने के कारण 
नीति-निशुय में एल्डरमैन का अ्रधिक प्रभाव रहता है । एल्डरमेन और कौंसि- 
लसे मिलकर एक व्यक्ति को चुनते हँ जो मेयर (67०7) कहलाता ह। 
उसका निर्वाचच एक साल के लिये होता है पर एक ही व्यक्ति पुनर्तिर्वांचन के 
लिये फिर खड़ा हो सकता है। प्राय: श्रतिवर्ष एक नया व्यवित ही चुना जाता 
हैं क्योंकि यह पद प्रतिष्ठा व सम्मान का है । मेयर वाम-सात्र के लिये नगर का 
अध्यक्ष रहता हैं। वह कार्यकारी प्रधानाधिकारी नहीं होता । वह किसी नयी 
नीति को कार्यान्वित करने के लिये, किसी पक्ष का प्रतिनिधित्व करने के लिये निर्वा- 
चित नहीं किया जाता है । कौंपिल पर न वह अपना प्रभत्व जमा सकता है न उसकी 
बेठकों में सभापति कः भझ्रासन ग्रहण करता है। वह बरो के अफसरों या कर्मचारियों 
की वियुक्ति भी नहीं करता | केवल एक श्राडीठर (0 ५०07607) श्रर्थात्‌ लेखा 
परीक्षक और अस्थायी नगर-लंखक को नियक्ति ही वह कर सकता है । वह आय- 
व्यय का लेखा (30820) बनाने में कोई काम नहीं करता । कॉौंसिल अपना 
काम स्थायी समितियों द्वारा करती है । प्रत्येक नगर में १ से १९ तक समितियां 
हो सकती हैं । कानून से इनके सदस्यों की संख्या निर्धारित नहीं होती पर स्थायी 
गदेशा से यह संख्या प्रातवान्वत हैं। विशेष विषयों पर विचार करने के लिये 
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मिली जली समितियां होती हैं |थये समितियां बड़ा कान करता हूं, हालांकि 
जी 
नि कम डिलिसा लिएयण दा घ्िक्कार नडी गोला ८ भर्ड यम ली 9 
इसको अन्तिम निर्गोग का अधिकार नहीं होता, वे परामश हा दे सकती है | 
2220 इक की 2 पु लत कोर ग्रपने निर्गाय से मतभेद के 
समितियों में आपस में मतभेद हाने पर कासल अपन चिश। प्‌ मतरद का 
हलक 
चयदटाता) ट््‌ | 
भट हे हा को मिल को उप-विधियां / जे 
कोसिल के अधिकार--कौंजिल को उप-विधियां (| 392-97%5) बनाने 
जे दिकाादा वाफला: थे सिकिझओोें मा ऊन 22 ज्क्षाज दे 0 वि ग्‌ 
का आधकार रहुदा हु जनम स कुछ 5८ लिये केन्द्रीय सरकार द सा वश्ाग 
हज. 00 36६ कक लक पापा 0027 श्र अमल 24 ले 5 तक कक क्पिशता स् छा ख़ ञ्क् 
को स्वाक्ृति लेनी पड़ती है | अदसस्तव॒न्धा मामला थ कासल हा अपुसखत: भाध- 
न को ता को सदी तल 7 का हक वत्यक पा अटल कक कब न 
कारी हैं बरी के पडा की यही कासल रक्षक हू । कुछ खच क लय कासल का 
व्धजञिवा पानापद्रापओ पद अधयाज्रप-उा पविभ या नदा। अमन कक... शतक - नमन मे आियाव्यओ दा स्तर चर सत्र मा 
कन्द्राय सरक्षार के स्वास्थ्यनावभाग का अनु मात हंचा पडता & भार कुछ मासला 
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पर्याप्त फण्ड नहीं होता जिनसे उपय्‌ कत खर्चा हो सके तो उसे स्थानीय टेक्‍्स 
लगाने का अधिकार रहता है। प्रति वर्ष सब विभिन्‍न समितियां पदाधिकारियों 
से परामदो कर श्नमान से अपने वाधपिक व्यय तैयार करती हैं। तव आर्थिक 
समिति उसकी परीक्षा कर आवश्यकतानसार उसमें परिवर्तेत करती है और 
उसे वजट का रूप देती हैं जो कौंसिल के सामने रखा जाता हैं ओर साधारण 
वहमत से स्वीकृत हो जाता है । यद्यपि कर्ज लेने का अधिकार पालियामेण्ट पथक 
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पए्थक बरा का याग्यतानसार प्रदान करता हू किन्तु ।फर भा कन्द्राय सरकार इस 


जय कुछ नियम बना देती कॉसिल के प्रवम्ध-कार्य के अन्तर्गत 
सड़कों का वदवाना, पी का इन्तजामस, सार्वजनिक स्वास्थ्य, मनोविनोद की 
मुविधाय देता, उद्यान शिक्षणालयों व दसरे सार्वजनिक भवनों का बनवाना, 
लाइसेन्सों का देना, निर्धनों की देखभाल करना झ्ादि काम ग्राते हैं। पुलिस, 
शिक्षा तथा मद्य लाइसेन्सों पर कौंसिल का ग्रधिकार नहीं होता । सफाई के 
सम्बन्ध मे कॉसिल ही स्थानीय अधिकारी संस्था है । यह श्रमिकों के लिये 
मकान वनवाती हूं और उनकी मरम्मत श्रादि की देखभाल करती है। यह 
वाजारों का नियमन करती है और उच्चाधिकारियों की नियुक्ति करती है । 

प्रशासन काउन्दी ( 3तशाएा5ट780ए2 (/0प77ए)--जव कोई 
वरो बहत बड़ा हो जाता है और उसकी संख्या बढ़ जाती हे तो उसे काउण्टी से 
पृथक्‌ कर दिया जाता हैं और वह स्वयं ही एक प्रशासव्‌ काउण्टी बन जाता है । 
तब इसको काउण्टी वरो के रूप में संगठित कर दिया जाता है । उसकी कौंसिल 
के लगभग वही कतव्य व अधिकार होते हें जो बरो कौंसिल के होते हें 

उपयु क्‍त वरान से यह प्रकट हो जायगा कि इंगलेण्ड में स्थानीय शासन 
संस्थाओं का गोरखधन्धा सा बना हुआ है । परल्तु इंगलैण्ड में इन संस्थाओं के 
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२२२ प्रमुख देशों की शासन प्रणालियां 


राजकर्मचारियों को एक श्रेणी के नियंत्रण में नहीं रहना पड़ता जेसा फ्रांस में 

होता है । उदाहरण के लिये परिश (7087750) को कई छोटे बड़े राजपदा- 

धिकारियों को अत्याचार का कष्ट उठाना पड़ता # वरन उसका सम्बन्ध सीधे 
न्द्रीय सरकार से रहता हैं । इंगलण्ड की पेचीदा स्थानीय शासन प्रणाली को 

तिम्नलिखित रेखाचित्र से ता से समभाया जा सकता है : 

विद हो काउन्टी 











काउण्टी वरो | प्रशासन बरो 
हे दे 
बरो अरबन डिस्ट्रिक्ट रूरल डिस्टिक्ट 
[ | | 
अरबन परिश रूरल पंरिश 





पुशञ्नर हो यूनियन 

इंगलेण्ड सें केन्द्रीय सरकार सामान्य नियन्त्रण रखती है पर शासन प्रवन्ध 
स्थानीय शासन संस्थात्रों पर छोड़ दिया जाता है । स्थानीय संस्थाओ्ों के शासन 
प्रबन्ध की देख भाल केन्द्रीय सरकार के विभिन्‍न शासन-विभाग करते हैं । 
इससे यह अम न होना चाहिये कि केन्द्रीय सरकार और स्थानीय शासन 
संस्थात्रों के कर्तव्यों या उद्देश्यों में भिन्‍तता है । उन दोनों का एक ही उद्देश्य 
हैँ और वह यह है कि देश पर अच्छे से श्रच्छे ढंग से शासन किया जाय श्ौर 
जनता को अधिक से अधिक सुख पहुँचाया जाय । इसलिये वे दोनों बड़े प्रेम व 
मित्रता से सब काम करते हैं । 

इं गलेण्ड में स्थानीय शासन संस्थाओं पर केन्द्रीय निरयत्रण-- 
इं गलेंड में स्थानीय शासन संस्थाग्रों पर केन्द्रीय तियन्त्रण न तो यूरोप के समान 
कड़ा है न अमरीका की तरह बिलकुल ढीला है। यूरोप की नगर-पालिकाश्रों 
(/ पा ८॥[०902७) जेसा अंगरेजों नगरपालिकाशओं पर धारा सभा का निय॑- 
त्रण नहीं रहता परन्तु उनके काम में प्रशासन सम्बन्धी केन्द्रीय सरकार का हस्त- 
क्षेप अधिक रहा करता है । अ्ंगरेजी वरो को बहुत से विस्तृत अधिकार सौंपे 
हुये रहते हैं परन्तु उन अ्रधिकारों को कार्यरूप देने में व्हाइट हाल में स्थित किसी 
न किसी केन्द्रीय सरकारी विभाग का उस्त पर नियंत्रण रहता है । वह वरो उन 
अधिकारों को स्वेच्छानुसार नहीं भोग सकता। यह हम पहले ही बतला चुके 
हैं कि अंगरेजी शासन संस्थायें श्रेणी-बद्ध (सनाल्ण्थ्य्टाआरटथा) नहीं है। 
फ्रांस में स्थिति इसके बिलकुल विरुद्ध है । उदाहरणार्थ फ्रांस में कई अधिकारी 
लगभग हिन्दू देवताओं की श्रेणी के समाच, छोटी से छोटी स्थानीय शासन की 


ग्रंगरेज़ी स्थानीय शासन २२३ 


_ई कम्यन पर अपना नियंत्रण रखते हैं। इंगलैण्ड सें सव से प्रथम इस वात 
की सफलता प्राप्त हुई थी कि स्थानीय शासन की विकेन्द्रित प्रणाली के साथ 
गासन की उत्तमता व व्यवस्था भी हो । स्थानीय स्वायत्त-शासन दो प्रकार को 
कही जाती है, एक अंगरेजी, दूसरी यूरोपीय । अंगरेजी प्रणाली में स्थानीय 
संस्थायें स्वयं अपनी तीति निर्धारित करती हैं, केवल उतर पर केन्द्रीय सरकार 
का सामान्य नियंत्रण रहता है । योग्यता के तियमों के श्रनुसार अपने कर्मचारियों 
को वे स्वयं ही नियक्त करती हैं और खर्चे का अधिकतर भाग वे स्वयं ही टेक्स 
लगा कर पूरा करती हैं । श्रसल में उनका एक पुथक्‌ शासन संगठन ओर शासन 
प्रणाली ही है । वे केन्द्रीय सरकार की कोरी आश्राधीन संस्थायें ही नहीं हूं । यूरो 
पीय स्थानीय शासन प्रणाली में इसके विपरीत, स्थानीय शासन का भ्रमुख 
अधिकारी, जनता के चने हुये प्रतिनिधियों का सेवक नहीं होता बरन्‌ वह 

केन्द्रीय सरकार का अफसर ही होता है, जिसे झ्रमुक स्थान पर केन्द्रीय सरकार 
देजों को कार्यान्वित करने के लिये नियक्त कर दिया जाता है। इसलिये 
प में स्थानीय शासन में केन्द्रीय सरकार की ही प्रेरक शक्ति काम करती है 


के जनता की । 
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अमरीका में जहां इंगलेण्ड जैसा अलिखित एकात्मकः शासन-विधान 
होकर लिखित व संघात्मक शासन-विधान है, वहां स्थानीय शासन संस्थाश्रों 
को अधिक स्वतन्त्रता मिली हुई है । वहां नगरपालिकाओं पर केन्द्रीय अर्थात्‌ 
संघ-सरकार की धारा सभा का अधिक आधिपत्य रहता हें परन्तु निश्चित 
प्रद्यासन-मर्यादा के भीतर वे स्वेच्छानुसार कार्य करने को स्वतन्त्र रहती हैँ यदि 
हम उसे स्थानीय शासन की श्रराजकता कहें तो अनुचित न होगा। परच्तु 
अमरीकन स्थानीय-शासन प्रणाली अन्तर्वर्ती युग से गुजर रही है। नित नई 
योजनायें बनायी जाती हैं और ठुकरा दी जाती हैं । इंगलेण्ड और अमरीका की 
प्रणालियों में भेद का कारण यह है कि अ्रमरीका में जनता अपनी सरकार का 
विश्वास नहीं करती और उसके अधिकारों को बहुत सीमित कर देती हे । 
इंगलेण्ड में सरकार जनता पर विश्वास नहीं करती और लोकसत्ता के क्षेत्र को 
बढ़ाने से हिचकती हैं । 


इंगलेण्ड में स्थानीय शासन संस्थाओं के ऊपर जितना नियंत्रण स्वास्थ्य 
विभाग का है उतना किसी दूसरे विभाग का नहीं है पर फिर भी यह नियंत्रण 
फ्रांस के गृह-विभाग का सा कठोर नहीं है। मुतरों (ैत्ता770) के कथना- 
नुसार यह स्वास्थ्य विभाग स्थानीय शासन के इंजन का काम नहीं करता, केवल 
संतुलन-चक्र का काम ही करता है। स्वास्थ्य-विभाग का काम यह नहीं है कि 


9 


अं! प्रमुख देशों को शासन प्रणालिय 
ध हर रे 


दगासन-संगठन की झूप-रेखा निश्चित करे पर उसका इतना ही काम हूँ कि वह 
यह देखता रहे कि लगर कौंसिच या दूसरी अ्रधिकारी संस्थाय उस शासन पत्र 
को अच्छी तरह परिचालित दारती है या नहीं । स्वास्थ्य-विभ्ञाम को यह अधि- 
कार है कि वह सार्वजनिक स्वास्थ्य, सिदन-विधि (?006% ! &ए ), सफाई, 
सीमायें और दूसरी नई शामन संय्थातं के बारे में कातत बनावे । यह विभाग 
पालियामेण्ट के एजेम्ट की तरह काम करता हु और पालियमेण्ट ही इस विभग 
के अधिकारियों को छीन सकती हैं | शासन-संम्थाशों की उप-विधियों को स्वास्थ्य 
हे 


वभाग रह कर सकता है परन्तु प्राय: वही उप-विधि अरस्वीकृत होती हैं जो राप्ट्ीय 


व के ज5 5 अजय 7५ जल व कर घर 
के प्रतिकूल पड़ती है | यह विभाग पालियामेण्ट व स्थानीय संस्थाश्रों, 


दोनों को शासन व अर्थ सम्बन्धी सासलों में सलाह देता हैं। यह इन संस्थाश्रों 
के विरुद्ध व्यक्तियों की प्रार्थनान्नों पर विचार कर निर्णाय भी देता है । इस विभाग 


अ्रथ सम्बन्धी बडे विस्तत अ्रधिकार हैं । इसकी ऋणा की स्वीक्षति देने का झधि- 
कार प्राप्त हैं । यातायात विभाग के श्रतिरिक्त और जिन जिन सेवाशों के लिये 
ऋषा की संस्थाओ्रों को आवश्यकता होती हैँ उसे मंजर करने का अधिकार स्वास्थ्य- 
विभाग को होता है। इस विम्ाग को यह भी अधिकार हे कि प्रत्येक बरो से 
निश्चित उसके खच का व्यौरा मंगा कर देखे। स्वास्थ्य विभाग के ग्रतिरिक्त 
बोर्ड ग्राफ ट्रेड इन संस्याग्रों के व्यापार और उद्योग की उन्नति में सहायता देता है । 
माप तौल व गेंस ग्ोर बिजली के ऊपर भी इस विभाग का सामान्य नियंत्रण 
रहता है । यातायात विभाग बिजली की गाड़ियों, रेल, विजली प्रकाश झादि 
से सम्बन्ध रखता है। होम आफिस पदशन, तस्ण अपराधियों के न्यायालयों, उत्पादि- 
वलि (£डहुटांड2), पुलिस, रजिस्ट्रेशन, आ्राचार, निर्वाचन, कारखाने और 
खानों से सम्बन्ध रखता हे । पुलिस का प्रबन्ध करना इस विभाग का मुख्य काम 
हैं । केन्द्रीय सरकार के दूसरे विभाग स्थानीय शासन की दूसरी शाखाओं का 
नियंत्रण करते हैं । 


पालियामेण्ट का निय॑ंत्रण--पालिय।मेणप्ट स्थानीय-शासत-इकाइयों पर 
ग्रधिक आधिपत्य रखती हु । जिस जिस सेवा की योजना की जाती हे उसके लिये 
पालियामेण्ट कानून से तत्सम्बच्धी एक केन्द्रीय शासन विभाग स्थावित कर देती 
है । इस कानून को आदेशों द्वारा व नियम-उपनियमों द्वारा वह शासन विभाग 
कार्यान्वित करता है। प्रत्येक केन्द्रीय शासन विभाग में अफसरों की एक बड़ी 
भारी संख्या होती हे जिसका यही काम है कि वह अपने वैज्ञानिक श्रन्वेषरोों से 
स्थानीय शासन संस्थाओं की सहायता करे। पालियामेण्ट ही प्रौविसियल तथा 
स्पेशल ग्राइस से या प्राइवेट विधेयकों से स्थानीय शासन संस्थाओं को बहुत से 
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गधिकार प्रदात करती है । स्थानीय संस्थाओं के क्षेत्रों में परिवर्तत करने के 
लिये, उप-विधियों के बनाने और नयी शासन प्रणालियों की स्थापना करने के 
लिये केन्द्रीय सरकार की स्वीकृति ग्रावश्यक है । स्थावीय शासताबिकारियों की 
योग्यता व श्रवधि को हाउस आक कामन्ध ही निश्चित करता हूँ क्योंकि इ 
सम्बन्ध में लोग स्थानीय संस्थाग्रों का विश्वास नहीं करते । जब 


कर 
रच 


संस्था अपने कर्तव्य को पुरा नहीं करती तो पालियामेण्ट हाई 


उस संस्था का प्रवन्ध न्यायालय के आधीन रख सकती हैं। केरद्रीय सरकार 


कानून के तोड़ने या उसकी ठीक व्याख्या करने के प्रश्नों में अपना निर्णाय देती 
है । केन्द्रीय सरकार स्थानीय मामलों की छावबीच करा सकती है और रिपोर्ट 
प्रकाशित करती है । उनके ग्राय-व्यय की जाँच करना और संस्थाओ्रों के लिये 
ऋतणा देना भी केन्रीय सरकार का ही काम हैं। केद्धीय सरकार का नियंत्रण 
इसलिये और ग्रधिक वढ़ता जाता ह क्योंकि राष्ट्रीय कोष से अब इन सस्थाग्रा 
को सहायक-शनदान देने की रीति चल पड़ी है। जब सरकार इनको धन से सहायता 
करती है तो उनके ऊपर अपनी शर्तें लादने का अधिकार भी प्राप्त कर लेती 


प्र केन्द्रीय सरकार अनावच्यक हस्तक्षेप नहीं करती और प्राय: इन 
संस्थात्रों की स्वतन्त्रता का समुचित आदर करती है । उसकी यह इच्छा रहती 
हे कि ये संस्थायें इस स्वतन्त्रता का बिना हस्तक्षेप के सदुपयोग करें | जब तक 
वरो कौंसिल अपने वेब अधिकारों की सीमा के भीतर काम करती है तब तक 
केन्द्रीय हस्तक्षेप से बची रहती हैं, जब इस सीमा का उल्लंघन जाने या अनजाने: 
करती हूं तो केन्द्रीय हस्तक्षेप का स्वागत ही करना चाहिये न कि उसके प्रति: 
विराध । फिर भी अंगरेजी जनता इस हस्तक्षेप को पसन्द नहीं करती और उसका 
(वराध करती हैं। प्रायः यह कहा जाता हूँ कि स्थानीय संस्थाओं में जो स्थानीय 
व्यक्ति हूँ वे स्थानीय मामलों को हाउस आफ कामन्‍्स के सदस्यों की अपेक्षा 
अधिक अ्रच्छी तरह समभते ह । पिछले चालीस वर्षों में विकेन्द्रीक रण की मात्रा 
बढ़ाने के लिये समय समय पर ब्रयत्न किये गये परन्तु कोई विशेष परिवर्तन ग्रभी 
तक नहीं हो पाया हैं। सन्‌ १८६८ में काउण्टी कौंसिलों को कुछ विषयों को 
सौंवने का प्रस्ताव काउण्टी कौंसिल एसोसियेशन ने किया था | सन्‌ १६२० की 
ड्वोल्यूशन कान्फ स के द्वारा यह प्रस्ताव रखा गया कि पालियामेण्ट के ढंग पर स्था- 
नीय धारा सभायें स्थापित की जायें। तीसरी, मैकडौने ल्ड की योजना थी जिसमें यह 
कहा गया कि प्रदेशीय एक सदन वाली (॥९८8072व॑ (ऐ४7८४४०४७/  ) धारा 
सभायें बनाई जाये जिनमें पालियामेण्ट के चुने हुये व्यक्तित सदस्य हों 


ह | 


प्रमुख देशों की शासन प्रणालियां श्र 


जुन्दन का शकत्तन नबन्ध 

लन्दन का स्थानीय-शासन उसके ऐतिहासिक विकास, उसके श्राकार और 
कुछ दूसरे विषयों के कार्यों से अपने ढंग का अनुपम है । शासन प्रवन्ध के लिये 
लन्दन तीन भागों में बेटा हुआ है । ये भाग जनसंख्या व क्षेत्रफल में एक दूसरे 
से बहुत ही भिन्‍न हैं और उनका गासन संगठन भी एक दूसरे से भिन्‍त हैं । इन 
तीनों भागों को सिटी ग्राफ लन्दन, काउण्टी झ्रफ लन्दन और लम्दन मेट्रोपोलि- 
टन डिस्टिक्ट कहते हैं । 

सीटी आफ लनन्‍्दन-- सीटी आफ लब्दत एक कार्पोरेशन है जिसमें नगर 
के फ्रीमीन ( 77८८४८7॥ ) हैं। उनका शासन प्रबन्ध ला मेयर और तीन 
समितियों द्वारा होता है । इन तीनों समितियों को कोर्ट आफ एल्डरमैन, कोट 
आ्राफ कामन कौंसिल और कोट श्राफ कामन हाल कहते हैं। कोर्ट आफ एल्डरमैन 
में लार्ड मेबर (4,07व (७४००) और २० ग्राजीवन-एल्डरमैन होते हैं 
इसके अ्रधिकार नहीं के वरावर हैँ । यह शहर के लेख्यों को सुरक्षित रखती है 
काउप्टी कामन कौंसिल सिटी की मुख्य शासन-संस्था है । इसमें २०६ कौंसिलसे 
होते हैं जिनका सालाना चुनाव होता है और २६ वही एल्डरमैन होते हैं जो 
कोटे आफ एल्डरमेन में होते हें । यह संस्था नगर के लिये उप-विधियां (89८ 
[.9ए58) बनाती हैं और अग्नि-रक्षा, नालियों, पानी, सार्वजनिक स्वास्थ्य और 
शहर की रेलों को छोड़ कर सब काम करती है। प्रत्येक सेवा के लिये पृथक 
पृथक समिति बनी हुई हैँ और उसके स्थायी कर्मचारी हैं जिनको कौंसिल 
नियुक्त करती हे । कोर्ट आफ कामन हाल में लार्ड मेयर, एल्डरमैन, दौरिफ और 
लन्दन के सब लाइवरीमेन (/ए९7५॥77०॥ ) होते हैं | साल में एक बार 
इसकी बैठक होती हैं जब यह अपने दो ज्येष्ठ एल्डरमैन के पास लार्ड मेयर के 
पद के लिये प्रस्ताव करके भेजती है। कोर्ट आफ एल्डरमैन इन दोनों में से 
एक को लार्ड मेयर चुनती हैँ । लार्ड मेयर को कोई स्वतन्त्र अधिकार नहीं मिले 
हुये हैं । उसका पद अवेतनिक है । वह केवल सम्मानसूचक है । वह नगर के 
किसी पदाधिकारी की नियुक्ति नहीं करता श्ौर न कोई दूसरा कार्यकारी 
कतंव्य करता है । वह तीनों कौंसिलों की बंठकों में केवल गध्यक्ष का काम 
करता हैं और उत्सवों में नगर का प्रतिनिधित्व करता है । 

काउण्टी आफ लन्दून--लन्दन की प्रशासन काउण्टी का शासन एक 
काउण्ट्री कौंसिल करती है जिसमें १२४ निर्वाचित सदस्य व २० एल्डरमेन होते 
हैं | कॉसिल के सदस्य तीन वर्ष के लिये चुने जाते हैं और चुने जाने के बाद वे 
अपने में से या बाहर से एल्डरमेन चुनते हैं जो ६ वर्ष तक अपने पद पर बने रहते हें, 
केवल प्रति तीन वर्ष बाद उनमें से श्राधे हट जाते हैं । कौंसिल के निर्वाचित सदस्य 
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चुनते हैं । कॉंसिल से और एल्डरमैनों को समान भ्रधिकार मिले होते हैं केवल 
शिप्टाचार की दृष्टि से ही उनमें भेद होता है। कौंसिल में तीन दल हैं: स्युनिसि- 
पल रिफोम्ते (शपफलाटाएवा ०(०77705) प्रोग्र सिब्ज (27087258ए25) 
ग्र लेबर (90007) | कौंसिल स्वयं शासनाधिकारिशी संस्था है और स्वयं 
अपने कर्मचारियों को नियुक्त करती है । कौंसिल का अधिक समय सामान्य 
शासन सिद्धान्तों को निश्चित करने में ही व्यतीत हो जाता है | उनको कार्यान्वित 
करने का भार प्मितियों पर छोड़ दिया जाता हे । इसके लिये १८ स्थायी समि- 
तियां वनी हुई हैं और छक कार्यकारणी समिति भी है । इस कार्यकारिंगी समिति 
में १८ स्थायी समितियों के सभापति रहते हैं । इत समितियों के सभापति व 
उपसभापतियों को कौंसिल चुनती हैं | अधिकतर समितियां अ्रपती उपसमितियां 
बना देती है जिनमें से कुछ को शासन सम्बन्धी अन्तिम निर्णय करने का अधिकार 
भी रहता हैं । ये समिति केवल परामर्श देने वाली संस्थायें हैं, उनको ऋण आदि 
लेते का अधिकार नहीं होता । कौंसिल का कार्यक्रम पालियामेण्टरी ढंग पर 
चलता है 

लन्दन काउन्टी कोंसिल के कर्तव्य--काउण्टी कौंसिल के अधिकार में 
राजधानी सम्बन्धी सब सड़कें रहती हें | नालियों व कड़े आदि का प्रवन्ध भी 
इसी के हाथ में रहता है । सुरंगों, नाव के पुलों व दूसरे पुलों, अग्नि-रक्षा, सफाई 
सावंजनिक स्वास्थ्य, गृह-निर्माण, म्यूनिसिपल-गह .शिक्षा, मनोविनोद के उद्यान 
मेले आदि का प्रवन्ध भी ये कौंसिल ही करती है। यह ट्रामवे चलाती है, पर 
मोटरों और भूमि के नीचे चलने वाली रेल गाड़ियों पर इसका आधिपत्य नहीं 
हैं। अपने सब कामों में यह बिलकुल तंत्रहीन नहीं रहती क्योंकि सरकार का 
इस पर नियंत्रण रहता हैं । फिर भी इसनें बड़े बड़े काम किये है और लन्दन के 
शासन सम्बन्धी कई कानूनों के बनने में इसने बड़ी सहायता दी है । 

लन्दन मेंद्रोपलिटन बरो--सन्‌ १८९९ के लन्‍्दन गवर्नमेण्ठ ऐक्ट के 
अनुसार लन्दन को २८ मेंट्रोपोलिटन वरो में बांट दिया गया है। प्रत्येक बरो में 
एक कॉसिल है जिसमें मेयर एल्डरमैन और दूसरे सदस्य होते हैं । दूसरे बरो- 
कॉसिलों की अपेक्षा इतके अधिकार अधिक सीमित हैं । कौंसिल मुख्य मुख्य सड़कों 
को बनवाती हैं व उनकी सफाई, मरम्मत व उन पर प्रकाश आदि का प्रवन्ध 
भी कराती हैँ । सार्वजनिक स्नानगृहों, वाचनालयों, श्रमिकों के रहने के मकानों 
ओर स्थानीय समाघिक्षेत्रों का भार इसी के ऊपर रहता है । 

इन तीन शासन संस्थाओं के अतिरिक्त कई स्वतन्त्र बोर्ड भी हैं जैसे पानी 
बोर्ड, मेट्रोपोलिटन आश्रम बोर्ड आदि । जिस शासन में इतनी पृथक पृथक 
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और एज्डरमेन मिल कर अपने में से या वाहर से किसी व्यक्ति को सभापति 
' पा 
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स्वृतन्त्र संस्थायें हों बह स्वभावत: संतोषजनक नहीं हो सकता । इसको ग्रधिक 
उत्तम बनाने के लिये सारे संगठत को अधिक सीधा-सादा बनाने की आवश्य- 
कता है । लन्दन का शासन, प्रशासन-काउण्टी के शासन से कहीं अधिक विद्याल 
हो गया हैं इसलिये ग्रेटर लन्दन ((572४८९४ /,07407) शासनसंस्थाग्रों 
का एक गोरखबन्धा बत गया है जिसको समझने में राजवानी के शासन के 

यन करने वाले विद्यार्थी को बड़ी असुविधा पड़ती हें 

संक्षेप में इंगलेण्ड में वर्तमान स्थानीय शासन एक लम्बे क्रमक विकास 
के फलस्वरूप प्राप्त हुआ है। एंग्लो-सक्सन काल से भव तक यह विकास इतना 
ग्राकस्मिक ढंग से हुआ हैँ कि बहुत सी अनोखी समय्र-अ्मकारक वातें पाई 
जाती हैं । इन स्थानीय संस्थाग्रों में श्रब भी इतनी स्वतग्त्रता पाई जाती है कि 
लोग अ्रपन मत व असुविधाओं को खल कर प्रकट कर सकते ह । इन संस्थाश्रों 
प्र केन्द्रीय नियंत्रण न कठोर ह और न बहत ढीला । लन्दव का शासन संगठन 
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इंगलेण्ड में ही नहीं बरन संसार में अनुपम हैँ । कुछ समय से समाजवादी प्रवति 
के कारगा स्थानीय जीवन का स्तर इतना नीचा हो गया है कि इसके बड़े उत्साही 


समर्थक भी इसकी टीका-टिप्पणी करने लगे हें श्रौर इस शासन की खुले ढंग से 
बुराई करते हें । 
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([20फाव][0ण) छवथप) 

“वह समाज जिसमें थोड़ी सी भी राष्ट्रीयता की भावना वर्तेमान 

है दूसरे राष्ट्र की आधीनता में सम्भवत: अधिक हठी और अपने 

कार्यो के लिये कम जिम्मेदार सिद्ध होगा, उस स्थिति की अपेक्षा जब 

कि अ्रपती समस्यात्रों के सुलभाने का भार पूर्गोरूप से उस ही के 

उपर हो । (राइट औनरेबिल जे० जी० लेथम) 

“ग्राप कुछ भी कहें पर स्वराज्य सब प्रकार से सब से उत्तम है। 

विदेशी सरकार पूर्णातया धामिक पशक्षयात से रहित हो, देशी व विदेशी 

व्यक्तियों के प्रति समान व्यवहार करती हो, प्रजा के लिये माता पिता 

के समान दयाल, हितेषी और न्यायप्रिय हो पर फिर भी वह उसको 

पूर्णारूप से सुखी नहीं बना सकती । (स्वामी दयानन्‍्द 
ब्रिटिश साम्राज्य-क्षेत्रफल, जनसंख्या, निवासियों की भाशा, रीति- 
रिवाज, रहन सहन, आ्राथिक व सांस्कृतिक विभिन्‍तता आदि की दृष्टि में रखते 
हुये ब्रिटिश साम्राज्य संसार के राजनेतिक इतिहास में सबसे आइचर्यजनक 
घटना हैं । इसका ल्लेत्रफल १,३२,६०,००० वर्गमील है जो कुल स्थलभूमि का 
पांचवां भाग है । इसकी जनसंख्या ४८७० लाख है जो संसार की जन संख्या 
का पांचवां भाग है । ब्रिठिश साम्राज्य का श्राधुनिक नाम ब्रिटिश कामनवेल्थ 
आफ नेशन्स ( 5#050 (+0/9700ए924६0 ० 'रि70705) हो गया 
हैं। इस कौमचवव॑ल्थ अर्थात्‌ राष्ट्रमण्डल के अन्तर्गत ये देश हैं : (१) यूनाइटेड 
किगडम आफ ब्रिटेन और उत्तरी आयरलेंड (२) स्वायत्त शासन 
करने वाले उपराष्ट्र ([20707) जैसे कनाडा, आस्ट्रेलिया, न्यूज़ीलेंग्ड 
दक्षिणी अफ्रीका, आइर (दक्षिणी आयरलेण्ड) (३) भारतवर्ष और ब्रह्मा 
(४) उपनिवेश-साम्राज्य जिसनें क्राउन कौलीनीज ((:(0७7 (?0[0979[2७ ) , 
प्रौटेक्टरेट्स (07#7002८८0798725) व मेंण्डेटेड प्रदेश (/व्वार्व९ते 
८2777007725) गिने जाते हैँ। द्वितीय महायुद्ध के पश्चात्‌ कामन वैल्थ के 
आ्राकार प्रचार में बड़ा परिवर्तेन हो चुका हैं | भारतवर्ष को स्वतन्त्रता मिलने 
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के साथ साथ नये उपराष्ट्र (/00777007) का जन्म हुआ जिसे पाकिस्तान 
कह कर पुकारा जाता है । ब्रह्मा व लंका भी स्वतन्त्र घोषित कर दिये गये हैं । 
प्‌ फाउण्डलैण्ड ने कनाडा में शामिल होने का निश्चय कर लिया है जिससे वह 
अब कोमनवेल्थ का पृथक्‌ सदस्य न रह कर कनाडा का ही एक प्रान्त वन जायग। 
आइर (7778) श्रर्थात्‌ दक्षिणी आयरलेण्ड ने अपने आपको लोकतण्त्र-गण- 
राज्य (१८०७८४०॥४३८) घोषित कर कौमनवेलल्‍थ से पृथक रहने का निश्चय 
कर लिया है । भारतवपे ने भी अपने आपको लोकतत्त्र गणराज्य के रूप में संग- 
ठित करने की इच्छा घोषित कर दी है । साम्राज्य के पूर्व-सदस्यों को स्वतन्त्रता 
मिलने के पश्चात्‌ कौमनवैल्थ की रचना में जो परिवर्तन हुये उत पर विचार 
करने के लिये अप्रैल सन्‌ १९४६ ई० में लन्दन में रह कर कामनवल्थ के प्रधान- 
मन्त्रियों का एक सम्मेलन बुलाया गया । इस सम्मेलन में प्रमुखतः इन प्रदइत पर 
विचार हुआ कि भारतकर्ष को गण-राज्य के रूप में रह कर कामनवेल्थ में स्थान 
मिल सकता है य नहीं। सम्मेलन के अन्त में २८ अग्रेल को जो घोषणा की गई 
उसके अनुसार उसमें यह कहा गया कि इंगलेंण्ड का राजा ((+0ए7 ) कामन- 
वेल्थ में स्वेच्छा से रहने वाले राष्ट्रों के संस भर का प्रतीक है : इस घोषणा 
से कामनवैलथ के वन्धन को बहुत अधिक ढीला और व्यापक बना दिया जिससे 
इसमें उन राष्ट्रों को भी रहने की सुविधा प्रदान कर दी गई जो लोकतन्त्र के 
रूप में रहना चाहते हैं और ब्रिटेन के राजा की सता स्व्रीकर करना नहीं चाहते । 


ब्रिटिश राष्ट्रमण्डल का संगठन ऐसा अयूर्वे है कि उप्को राजतीति-शास्त्र के 
किसी पूर्व परिचित नाम से नहीं पुकारा जा सकता । “त यह राष्ट्र है ने संघ- 
शासन | इसका कोई लिखित शासन वियवान नहीं, न कोई पालिवमिग्ट, न कोई 
निजी सामूहिक सरकार, न निजी संरक्षक सेना या कार्यकारिणी सत्ता। इसकी 
उत्पत्ति ऐतिहासिक घटनाग्रों और क्रमक विकास के फलत्वरूप हुई हैन कि 
किसी पूर्व निश्चित रचना शोली के अनुसार । ञ्रव भी इसके सदस्यों के पारस्प- 
रिक सम्बन्ध का विकास क्रम बराबर चल रहा है ।” 


साम्राज्य की स्थापना के आधारभत असिप्राय - अंगरेजों ने पिछली तीन 
शताविदियों में श्रनेकों अ्रभिव्रायों की सिद्धि के लिये इस साम्राज्य की स्थापना 
की थी । संक्षेप में हम इन्हें व्यापार-वृद्धि, बढ़ती हुई जन-प्रंश्या के लिये स्थान, 
अपराधियों को दूर वसाने के लिये स्वात और जज्वांबु तथा स्थल सेनाओं का 
रखने के लिये सामरिक स्थान प्राप्त करता ही कई सकते है । इस लम्बे समय 
में ब्रिटिश उपनिवेश नीति में कई परिवर्तत हुवे । 
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समुद्र पार स्थिति साम्राज्य से इंगलेए्ड को लाभ--ईंगलेण्ड को अपने 
समुद्रगार साम्राज्य से बड़ा महत्व व आा थिक लाभ प्राप्त हुआ +प्रथम लाभ यह था 
कि उपनिवेश्ञों से कर के रूप में इंगलेप्ड को बहुत सा धन मिलता था । प्रारम्भ 
में ब्रिटेन ने उपनिवेशों पर कर न लगाया था पर बाद में फिर क्रांति के फल- 
स्वरूप जो युद्ध हये उनसे ब्रिटेन की आर्थिक अवस्था ऐसी गिर गई कि उसे उत्तरी 
अमरीका के उपनिवेशों पर क्र लगाना पड़ा । इसका परिणाम यह हुआ कि 
उत्तरी अमरीका के उपनिवेश्ञ ब्रिटेन का विरोध करने लगे और भअच्त में अम री- 
कन स्वतन्त्रता-युद्ध हुआ जिससे श्रमरीका ब्रिटेन के आधिपत्य से निकल गया | 
दूसरे इन उपनिवेश्ञों में ब्रिटेन ने अपनी नाविक व स्थल सेना के अड्डे बना रखे 
थे, जिससे ब्रिटेन के व्य'पार मार्गों की रक्षा होती थी। जिब्नाल्टर, माल्ठा आदि 
सब भी ब्रिटिश साम्राज्य के सैनिक अड्डे हैं | तीसरे, ब्रिटेन को इन उपनिवेज्ञों 
से व्यापार करने में सुविधा रहती थी । यूरोप के शआराधुनिक राष्ट्रों को जब यह 
प्रतीत हुआ कि उपनिवेशों से कर उगाहना सम्भव नहीं हूँ तो उन्होंने उन्हें व्यापार 
व उद्योग की उच्तति का साधन बनाने का प्रयत्न किया । इस उद्देश्य की सिद्धि 
के लिये कई प्रकार की चालें चली गईं । आधीन उपनिवेशों से स्वामी-राष्ट्र ने 
दूसरे राष्ट्र के जलयानों के व्यापार करने पर रोक लगा दी। उपनिवेशों पर यह 
प्रतिबन्ध लगाया कि वे स्वामी-राष्ट्र से ही व्यापार कर सकते हैं संसार के और 
किसी देश से नहीं कर सकते | श्रौपनिवेशिक एकाधिकार की नीति का जिस 
कड़ाई के साथ स्पेन ने पालन किया उतना दूसरे किसी यूरोपयिन राष्ट्र ने 
नहीं किया पर फिर भी ब्रिटेन की नीति अधिक उन्नत नहीं थी | बाइन एडवर्ड 
ने अपनी “वेस्ट इण्डीज का इतिहास नामक पुस्तक में लिखा है कि यूरोप के सब 
सामृद्विक राष्ट्रों (जिसमें इंगलेण्ड भी शामिल है) की औपनिवेशिक नीति का 
मूलमन्त्र व्यापारिक एकाथिकार था। यह अधिकार बड़ा व्यापक था | इसके 
अन्तर्गत उपनिवेश को सब प्रकार की वस्तुओं को देना, उनके कच्चे माल कौ 
खरीदना और उससे पक्के माल का बनाना आदि सब वातें ग्राती थीं । उपनिवेश्ञों 
के निवासी अपनी श्रावश्यक्ता की वस्तुओ्रों को दूसरे देशों से न मंगा सकते थे,उन्हें 
अपनी मुख्य उपज स्वामी-राष्ट्र को ही वेचनी पड़ती थी और उन्हें पक्का माल 
बनाने का अधिकार न था, केवल स्वामी-राष्ट्र ही उनके कच्चे माल को अपने 
कारखाने में पक्का करके उससे लाभ उठा सकता था । यह अ्रन्तिम नीति इतनी 
कड़ाई के साथ वबरती गई कि अल चेंथम की पालियमेण्ट में एक वार यह शिकायत 
करने पर बाध्य होना पड़ा कि उत्तरी ग्रमरीका के उपनिवेश्ञों के निवासियों को 
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प्ोड़े की नाल में लगने वाली कील भी बनाने का अधिकार नहीं है । इन उप- 
निवेशों से लाभ यह भी था क्रि स्वामी-राष्ट्र की बढ़ती हुई आावश्यक्रता से 
अ्रधिक जन-संख्या को वाहर जाकर बसते का अवसर व सुविधा मिली । इन 
उपनिवेशों से यह भी सुविधा थी कि स्वामी-राष्ट्र के अ्रपरावी इनमें भेज दिये 
जाते थे। इंगलेण्ड अपने अपराधियों को आस्ट्रेलिया भेजा करता था। इन 
सब लातयों के ग्रतिरिकत साम्राज्य से गौरव की प्राप्ति होती थी । 


सह 


परन्तु यह नीति जिससे उपनिवेशों को इंगलण्ड के स्वाथ-सावन का ही क्षेत्र 
माना जाता था न कि उपनिवेश के विवातियों का कह्यागा-साथन, बहुत दिन ने 
चली । इस नीति में वज् परिवर्तन हुआ । उपनिवेशों की प्राकृतिक समृद्धि का 
जो उपयोग हुआ उसमे उनकी आाथिक स्थिति सुधरने लगी और सामाजिक 
विकास भी हुआ्ना । उपनिवेशों के निवासी स्वापी-राष्ट्र के अनुचित हस्तक्षेप का 
विरोध करने लगे। सबसे बड़ी ऋगड़े की जड़ उपनिवेश-निवासियों की यह मांग 
थी जिससे वे अ्रपती सातृभूसि इंगलेण्ड की लोकततन्त्रात्मक संस्थाओ्रों को अपने 
यहां स्थापित करना चाहते थे और इंगलेण्ड इस मांग का विरोध करता था । 
जाज तृतीय के मन्त्रियों ने उपनिवेशों पर पालियामेण्ट का प्रभुत्व सुरक्षित रखने 
की चिन्ता में ग्रमरीका के १३ उपनिवेशञ्यों पर नये कर लगाये जिससे उपनिवेश- 
निवासियों को बहुत वुरा लगा । उन्होंते अपनी राजवैतिक स्वृतस्वता पर किये 
गये इस आघात का विरोध किया श्औौर “बिना प्रतिनिधित्व के कोई कर नहीं 
इस ब्रिटिश प्रजातन्त्र के प्रथम पिद्धान्त की दुह्दाई देता आरम्भ किया | ब्रिटिश 
पालियामेण्ट में दूरदर्शी राजनीतिज्ञ मौजूर थे जिनको उपनिवेशों पर बिना उन्हें 
: प्रतिनिधित्व दिये कर लगाने की बुराइयों का श्राभास मिल चुका था । उदाहर- 
णार्थ लार्ड केव्डव ([,07व (३४3०0 ) ने इस विषय पर बोलते हुये पालि- 
यामेण्ट में कहा था .,, “किसी मनुष्य की वस्तु पूृणोतया उस ही की है, दूसरे किसी 
मनुष्य को उस वस्तु को उससे बिना उसकी सम्मृति के लेने का अधिकार नहीं है, वढ़ 
सम्मति स्पष्ट हो या अपष्ट । जो कोई भी एसा करने का प्रयत्न करता हैं 
वह हानि पहुंचाता है, जो कोई ऐसा करता है वह डाका डालता है, वह स्वाधी- 
नता व पराधीनता के भेद को फेंक कर चूर चर करता है। कर लगाना ओर प्रति- 
निधित्व देना इस शासन विधान के लिये अत्यावश्यक है ओर विधान के साथ 
ही साथ उसका जन्म भी हुआ है ।......माई ला स, में चुनौती देता हें 
कि मुझे कोई भी ऐसा समय वतलावे जब पालियामेण्ट ने किसी व्यक्ति पर बिना 
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उस व्यक्ति का पालियामेण्ट में प्रतिनिधित्व हुओ कर लगाया हो । #६ आठ वर्ष 
बाद हाउस आफ कामस्स में एक प्रस्ताव रखा गया जिससे विरोधी पक्ष ने अ्रम- 
रीकन चाय कर ऐक्ट को रह करना चाहा। यह प्रस्ताव बहुमत से गिर गया 
ओर पास न हो सका। एडमण्ड वर्क ने प्रस्ताव का समर्थेन करते हुये सरकार की 
नीति की इन शब्दों में कट आलोचना की “महोदय दूसरी ओर बैठे हुये महा- 
नुभाव अपनी योग्यता को सामने लायें और उनमें से जो सबसे अधिक कुशल 
व्यक्ति हो,.'खड़ा होकर मुझे बतलाये कि अमरीकनों के पास स्वतन्त्रता का 
कौनसा चिन्ह है और परतन्त्रता का कौनप्ता कलंक उस पर नहीं है, यदि व्या- 
पार पर जितनी भी रुकावबटें हो सकती हैं उनको लगा कर उन उद्योगशील 
निर्धनों को वाँध कर रखा जाय और साथ साथ विना उनको प्रतिनिधित्व दिये 
आपकी स्वेच्छा से लादे हुये करों का डोने वाला ट्ट्टू भी बताया जाय।..... . . 
ग्रमरीका में बसने वाला अंगरेज यह समभेगा कि यह दासता हैँ, यह दासता 
काननी है, ऐसा समझने से उत्तके मन व मस्तिष्क पर पड़े आबात की क्षतिपूर्ति 
न होगी । १ पर उस समय की सरकार ने दूसरी ही नीति को अपनाना ठीके 
समभा जिससे स्थिति संकठपूर्णा हो गई । गझ्च्ततोगत्वा श्रमरीकी स्वतन्त्रता का 
युद्ध छिड़ा जिससे इंगलेण्ड को उन १३ उपनिवेश्ञों से हाथ धोना पड़ा । 


डरहम की रिपोर्ट ओर ओपनिवेशिक नीति में परिवर्तेन--इस महंगे 
अनुभव ने ब्रिटेन की १६वीं शताव्दी की श्रोपनिवेशिक नीति में बड़ा भारी पिर- 
वर्तेन कर उसका बिलकुल रूप ही बदल दिया । इस नीति परिवर्तेत का सूत्रपात 
लाड डरहम की उस रिपोर्ट से हुआ जो उन्होंने कनाडा की राजनेतिक कठि- 
नाइयों को दूर करने के लिये ब्रिटिश सरकार के सम्म्ख उपस्थित की थी। इस 
महत्वशाली रिपोर्ट के अन्तिम शब्द ये थे : “यदि उस विवेक के विधान में 
जिससे इस जगत का नियमन होता है, यह लिखा हुआ है कि ये देश सव्वेदा 
ब्रिटिश साम्राज्य के अंग नहीं रहेंगे तो हमें अपने सम्मान की रक्षा के लिये ऐसा 
कदम उठाना उचित है जितसे जब ये देश हमसे अलग हों तो अमरीका महाद्वीप 
में ये ही ऐसे देश न रह जायें जिनमें अपने शासन भार संभालने की योग्यता 
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न हो । इस प्रकार लार्ड डरहम ने उयनिवेशों के शासव की उस उत्तम नीति 
का समर्थन किया जिससे यह उपनिवेश कुछ समय बाद अपना शासन भार 
स्वयं अपने ऊपर लेने के योग्य हो जाय॑ । सर सी० पी० लूकस ने इस कथन की 
ध्रालोचना करते हुये कहा कि “ये शब्द कनाडा व श्रमरीका के बाहर भी लाग 
होते हैं । इनमें निहित भावना किसी देश-प्रदेश की सीमा से बंधी हुई नहीं है | 
यह ब्रिटिश साम्राज्य की जीती जागती शक्ति है ।” इन शठ्दों में एक अंगरेज 
ने अपनी जाति वालों को यह सन्देश दिया था कि हमारे लिये सबसे आवश्यक 
बात यह है कि हम अपने पीछे वह वसीयत छोड़ जायें जो सब समय और सब 
तरह से महान्‌ और उत्तम हो | # सन्‌ १८४० ई० में ब्रिटेन ने कनाडा के 
लिये ऐसे शासन-विधान की व्यवस्था की, जिससे झागे चल कर सन्‌ १८६७ ई० 
में कनाडा में संघ-शासन प्रराली स्थापित की गई और वह एक स्वशासित 
उपनिवेश बन गया । इसमें संशय नहीं कि १€ वीं शताब्दी के आरम्भ में औप- 
निवेशिक नीति में बड़ा परिवर्तत हुआ पर फिर भी बहुत से उपनिवेश्ञों की 
स्थिति में श्रधिक सुधार नहीं हुआ । 


१६वीं शताब्दी के उत्तराध में ओपनिवेशिक नीति--प्रेट ब्रिटेव के 
२,०००,००० निवासियों ने बाहर जाकर इन उपनिवेशों को बसाया था और 
कुछ अंगरेज़ों को यह विश्वास होने लगा था कि ब्रिटिश औपनिवेशिक नीति 
बड़ी दोषपूर्णा है। इस ओर जनता का भी ध्यान आकर्षित होने लगा । यह विश्वास 
दृढ़ होने लगा कि इन उपनिवेशों की शासन-प्रणाली में वे सब दोष हैं जो निरंकुश 
शासन में हुआ करते हैं इसका कारण यह था कि शासन-सूत्र ऐसे व्यक्तियों के 
हाथ में था जिनको शासित व्यक्तियों की समृद्धि व सुख में तनिक भी रुचि नहीं 
थीं, जो उनसे दूर रहते थे श्रौर जिन्हें उनकी दशा का अनुभव न था । इनके ऊपर 
उन सबवबुरी बातों का प्रभाव था जो स्वतन्त्रता और लोक प्रशासन के अभाव में 
फैल जाया करती हें । शासन करने वाले व्यक्ति श्रपतती शासन शक्ति का उस 
दोषयूरों ढंग से उपयोग करते थे जिस प्रकार स्वेच्छाचारी निरंकुश शक्ति का 
उपयोग दूरस्थित निवासियों पर हुआ करता है परन्तु १६वीं शताब्दी के उत्त- 
राद्ध में उपनिवेशों की शासन नीति में सुधार करने का प्रयत्न किया गया । 
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बलैडस्टन जो उदारपक्ष का प्रसिद्ध प्रधानमन्त्री था उसने २६ अप्रेल सन्‌ 
१८७० को हाउस श्राफ कामन्स में सरकार को गओपनिवेशिक नीति का इन 
ब॒ब्दों में स्पष्टीकरण किया था :--- 


“हमें यूरोपियन देशों द्वारा उनके उपनिवेशों पर लगाई हुई प्रतिवन्धों 
वाली नीति का अनुभव हो चुका था। पहले का यह अनुभव ही हमारा पथ- 
प्रदर्शक त था परन्तु हमें बहुत भारी चेतावती भी मिल चुकी थी विशेषकर 
कनाडा के सम्बन्ध में | इसलिये हम।रे समय के इतिहास में यह एक गौरबपूर्ण 
ग्रध्याय है कि हमारे राजवीतिज्ञों का, विना दलवन्दी का विचार किये, यह 
सतत प्रयत्न रहा है कि ऐसी नीति कार्यात्वित की जाय जिससे जब कभी भी 
ये उपनिवेश एथक्‌ हों तो उस विपत्ति और कलंक से बचाव हो जाय जो 
हिंसा और रक्त प्रवाह द्वारा पृथक होते पर उत्पन्न होता हैं । यही नीति अब 
भी अपनाई जा रही हैं। यह जैधा समझा जाता है कोई नई नीति नहीं है 
किन्तु उन्हीं पुराने सिद्धान्तों को फिर से लागू करना हैँ जिनको विभिन्‍न राज- 
नीति के समर्थक सत्ताधिकारियों ने स्वीकार कर स्थापित किया हैँ श्रौर जो सर्व- 
सम्मति से मान्य हो चुके हैं । यही वात उस नीति केबारे में सत्य हैँ जो 
हमने अपनाई है । इस नीति से मातृभूमि व उपनिवेशों के पारस्परिक सम्बन्ध 
दिथिल एवं कट न होकर इसके विपरीत ऐसे मंत्रीयूर्णो हो जायंगे कि जब कभी 
पुयक होने का समय आवेगा तो शांतियुवेक पृथकीकरण हो सकता हूँ और 
साथ ही साथ इस बात का सबसे अधिक अ्रवसर रहता हूँ कि पृथक होने के 
पश्चात्‌ अ्निश्चित काल तक उन उपनिवेशों से स्वतन्त्रता पूवंक सम्बन्ध चलता 
रहे । इसी आधार पर हमने अपने पूर्वगामियों के समान अपनी औपनिवेशिक 
नीति को स्थिर किया है। स्वतन्त्रता ओर स्वेच्छा हमारे पारस्परिक सम्बन्ध 
के मख्य चिन्ह हैं और हमारी नीति से यह न समभता चाहिये कि हम छिपे 
ढंग से उपनिवेशों को दूर करने के पूर्वनिश्चित उदृश्य को पूरा करना चाहते 
हैं वरन्‌ यह नीति अद्वितीय न भी हो तब भी वह सबसे उत्तम व सच्चा साधव 
है जिससे हम उनके प्रति अपने कर्तव्य को पूरा कर सकते हैं ।” 


ब्रिटिश औपनिवेशिक नीति मे इस परिवतन के हो जाने से ब्रिटेन और 
उसके सम॒द्रपार स्थित उपनिवेशों में सहयोग को सम्भावना वढ़ गई । इसलिए 
रानी विक्टोरिया की जयन्ती के अवसर पर पहला ओऔपनिवेशिक सम्मेलन 
बुलाया गया। यह सम्मेलन ब्रिटेव और उपनिवेशों के समान हित वाले 
मामलों पर विचार करने के लिए बुलाया गया था। सब उपनिवेश्ञों के 


२३६ प्रमुख देशों की शासन प्रणालियां 


वि 


प्रतिनिधियों ने इस सम्प्रेलन में भाग लिया और इस अवसर पर बहुत सी बातों 
में ब्रिटिश मंत्रीमण्डल से बातचीत कर लाभ उठाया । इसके दस वर्ष बाद सन्‌ 
१८९७ में दूसरा ओपनिवेशिक सम्मेलन वुलाया गया जिसमें कनाडा, न्यू साउथ 
वेल्स, विक्‍टोरिया, च्यूजीलेंड, क्वीन्सलेंड, केप कौजोती, दक्षिणी आस्ट्रेलिया, 
न्यू फाउंडलेंड, टसमानिया, पश्चिमी श्रास्ट्रेलिया श्रौर नेंटाल के प्रधानमन्त्री 
उपस्थित हुए। इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य उपनिवेशों के प्रतिनिधियों से 
विचार-विनिमय करता था न कि किल्हीं ऐसे निर्णोयों पर पहुँचाना जो. उप- 
निवेशों पर किसी प्रकार का प्रतिवन्‍्ध लगाते हों और जिन्हें कार्यान्वित करने 
के लिये वे उपनिवेश इच्छुक न हों । इस विचार-विनिमय का एक परिणाम 
यह हुआ कि साम्राज्य-संघ शासन ( [7792779| #८वै८४७४४07 ) का विचार 
निश्चित ढंग से ठकरा दिया गया । परन्तु सुरक्षा, व्यापार व विदेश वास सम्बन्धी 
विषयों में प्रस्परिक सहयोग के कई झ्च्छे सुझाव रखे गये । 


सन्‌ १६९०० में जब सप्तम एडवर्ड के राजतिलक का उत्सव मनाया गया 
तव तीसरा सम्मेलन हुआ । इस सम्मेलन में यह निर्शय किया गया कि सहयोग 
की भावना को वराबर जाग्रत रखने के लिये एक स्थायी परामर्श देने वाली 
समिति की स्थापना की जाय | इस समय तक ये उपनिवेश स्वायत्त-शासन की 
वाल्यवस्था को पार कर चुके थे और ब्रिटिश पालियामेण्ट से प्रदत्त प्रजातंत्रात्मक 
संस्थाओ्रों को सफलतापूर्वक चला चुके थे । इसलिये ब्रिटेन को अब इन पूर्ण 
विकसित उपनिवेश्ञों पर साम्राज्य के भीतर रहने वाले राष्ट्रों से मकाबिला 
करना पड़ता था | इस सम्मेलन के पश्चात्‌ सन्‌ १६९०७ में एक और सम्मेलन 
हुआ जो बड़ा महत्वपूरा सिद्ध हुआ । इसने इस वात पर जोर दिया कि साम्राज्य 
की उन्नति जितनी राजनेतिक संगठन पर निर्भर है उतनी ही आथिक सहयोग 
पर भी । साम्राज्य के इतिहास में इस सम्मेलन ने एक नये युग का आरम्भ 
किया क्प्रोंकि इसने अपने श्रापको इम्पीरियल कास्फ्रेंस अर्थात्‌ साम्राज्य-सम्मेलन 
के रूप में परिवर्तित कर लिया और स्वायत्त-शासन करने वाले उपनिवेशों को 
डोमिनियत ([23797700) श्रर्थात्‌ उपराष्ट्र की उपाधि दे दी जिससे उनके 
उन्नत पद का समुचित आदर कर दिया गया” % इस सम्मेलन में यह भी निर्णोय 
हुआ कि साम्राज्य सम्मेलन प्रति चार वर्ष बाद हुआ करे। सन्‌ १६११ में 
द्वितीय-साम्राज्य-सम्मेलन हुआ पर यूद्ध के कारण १६१४ में होने वाला सम्मे- 
लन न हो सका । 


अजब 


# कीथ: कन्स्टीट्यूशन, एडमिनिस्ट्रेशन एण्ड लो आफ दी एम्पायर, पृ० १०३ 





हा 
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सम १८ १७ का साझद्चाज्य-सम्मेलंल--सन्‌ १६१४-१८ के महायुद्ध के पूर्वे 
कनाडा, आ्रास्ट्रेलिया, न्‍्यूजीलेण्ड और दक्षिणी अफ्रीका पालियामेण्ट के विभिन्न 


एक्टों के श्रनसार स्वायत्त-शासन वाले उपनिवेश हो चुके थे जिनमें उत्तरदायी 
सरकारें शासन करती थीं | यद्ध में जि कॉल आअगशग आए अधित की हल 


ता 

पनिवेशञों ने प्रदर्शन किया उससे ब्रिटिश राजनीतिज्ञों की उस वद्धिमानी का 
पर्याप्त परिचय मिल गया जिसके द्वारा उन्होंने लाडे डरहम की रिपोर्ट में सभाई 
गई उत्तरदायी स्वायत्त-शासन देने को नीति को कार्यान्वित किया | सन्‌ १६१७ 
के सम्मेलन में य ग्राकि इंगलेण्ड और उपनिवेशों के दीच यदि शासन- 
विधान सम्बन्धी परिवर्तन हो तो घरेल मामलों में पू्णो शिकार व स्वायत्त-शासन 
के साथ साथ इस ग्राधार पर आगे बड़ा जाय कि डोमिनियन इस्पी रियल का मनवे: 

( [70278 (707977007 ए०३।६॥ के स्वतंत्र देश हू, इस परिवतन से यह 
भी स्वीकार कर लिया जाना चाहिये कि बंदेशिक नीति और विदेशी सम्वन्धों के 
बारे में उन्हें भी अपनी राय देने का अधिकार है। इसके साथ साथ ऐसा भी 
आयोजन होना चाहिये जिससे साम्राज्य के समान हित वाले मामलों में बरावर 
पारस्परिक परामर्श सम्भव हो सके और उस परामश के फल-स्वरूप ऐसी सम्मि- 
ललित कार्यवाही हो सके जिसका निर्णाय विभिन्‍न सरकारें कार्यान्वित्‌ करें | 


सत्‌ १६२१ में फिर एक सम्मेलन हुआ हालांकि सन्‌ १६१७ व १६१८ 
की यद्ध परियद्‌ बराबर डोमिनियन प्रधान मन्त्रियों से युद्ध-सम्बन्धी महत्वपूर्णो 
दिययों पर परामर्श करती रही थीं । सन्‌ १६२६ से सम्मेलन ने एक नया कदम 
उठाया और ला फोर की अध्यक्षता में एक समिति की स्थापना का जिसको 


गन्‍्तर्सामाज्य सम्बन्धों के बारे में छाव बीन करने का काम सौंपा गया । पूर्ण 


हा 


(6॥० 


सत्त[धिकारी डोमिनियनों का साम्राज्य में क्या स्थान हों, इस विषय पर समिति 

एक बहुत महत्वपूर्ण निशेय किया जिसको वालफोर-घोषणा (84[0पफा 
[)2टांश्ा27070) के चामसे पुकारा जाता हैं। इस समिति ने उपनिवेणों के पद 
की यह व्याख्या की :--'ये ब्रिटिश साम्राज्य के अन्तर्गत स्वतंत्र समाज हूँ जो' 
पद में एक दूसरे के बराबर हं, अपने घरेलू व वंदेशिक मामलों में किसी प्रकार 
भी एक दूसरे के श्रधीन वहीं हूँ यद्यपि राजमुकुट के प्रति एक समान भक्तिभाव 
रखने से वे एक दूसरे से मिले हुये हैं और ब्रिटिश कौमनवैल्थ आफ नेशन्स 
(छ05॥ (7ठमाश0ाफ्र०व४६ं३ ० ६६०7७) श्रर्थात्‌ ब्रिटिश राष्ट्र 
मण्डल के स्वेच्छा से बने हये सदस्य है ।' समिति ने साथ ही साथ यह मत 
प्रकट किया कि उस समय (१६२६ मे) जो प्रवन्ब चल रहा था वह इस घोषणा 


के प्रमुख देशों की शासन प्रणालियां 


में वशित स्थिति के अनुसार त था। कुछ ऐसे प्रतिवन्‍्ध उस समय मौजूद थे 
जिनमें महत्वपूर्ण परिवर्तत करता था, विशेषकर राजसी उपाधियों और गवनेर 
जनरल के पद के मसम्वन्ध में | इस समिति के सभाव पर सम्मेलन ने एक समिति 
बनाने की सिफारिश की जिसमे ब्रिटेन ओर डोमिनियनों के प्रतिनिधि हों और 
जो इस प्रश्न पर विचार करे और अ्रपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करे । तदनसार लन्दन 
में सन्‌ १६९२६ में एक कास्फ्रेंस डोमिनियनों के कानूनों और व्यापार पोतों से 
सम्बन्धित कानन (७४(८।८०७7६४ 9009॥78 /,९४5/०८[09 ) के कार्या- 
न्वित होते की परीक्षा करने के लिए एकत्रित हई। उसने अपनी रिपोर्ट तेयार 
की जो सव १३३० के साम्राज्य-सम्मेलन में विचाराथ उपस्थित को गई । इस 
सम्मेलन ने इस रिपोर्ट में की गई अधिकतर सिफारिशों को स्वीकार कर लिया 
ओर यह सुझाव सामने रक्‍्खा कि पालियामेण्ट समानता के पद को, जो बाल- 
फोर-बोषणा में दिया हुश्रा था, कानून द्वारा अ्रंगीकार करे और उन वेधानिक 
प्रतिबन्धों को हटावे जिससे डोमिनियत इस पद को प्राप्त कर सके । 


१६३१ की वेस्टमिस्टर व्यवस्था-- (3६898८प६९ ०४ ४ ०६६एांए5६९7 
० 393])--तदनुसार पालियामेण्ट ने वेस्टमिस्टर की व्यवस्था स्वीकार की 
जिस पर राजा नें सम्मति सूचक हस्ताक्षर सन्‌ १६३१ में किये। इस व्यवस्था 
के पास हो जाने से, जो ब्रिटिश शासन-विधान के इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना 
थी, उपनिवेश ब्रिटिश राष्ट्रमण्डल (375757 (+07070807922[() 0 
४7073) में ग्रेट ब्रिटेन के बराबरी के पद पर स्थित हो गये । यह समा- 
नता का पद घरेल्‌ व अन्तर्राष्ट्रीय दोनों ही विषयों में इनको प्राप्त हो गया । 


सन्‌ १८६७ के कनाडा के शासन-सम्बन्धी एक्ट (87६59 077 
3.702772८3 3८४) से लेकर सन्‌ १६०६ तक जब दक्षिणी अफ्रीका में उत्तर- 
दायी शासन की व्यवस्था की गई बराबर श्रोपनिवेशिक सरकारों के अधिकारों 
व शक्तियों पर कुछ कानूनी प्रतिबन्ध बने हुये थे। ये प्रतिबन्ध व्यवस्था 
सम्बन्धी, प्रशासन व न्याय-सम्बन्धी थे | जितने कानून पास होते थे उन पर 
राजा की स्वीकृति लेना आवश्यक होता था। गवर्नर जनरल' राजा का प्रति- 
निधि हो ता था इसलिये राजा के नाम से डोमिनियन धारासभा द्वारा पास किये 
कानून पर अपनी स्वीकृति रोक सकता था। दूसरे गवर्नर-जनरल राजा के 
नाम से डोमिनियन मन्त्रिमण्डल की इच्छा का निरादर कर दिया करता था, 
इंगलेण्ड की पालियामेण्ट द्वारा बनाये हुए कानून के विरुद्ध डोमिनियन पालिया 
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मेप्ट कोई कानून न बना सकती थी, न डोमिनियन पालियामेंट १८९४ ई० के 
व्यापार-पोत एक्ट (/८४८१४७०४ $97]097708 ४5८४) के विरुद्ध या कौलो- 
नियल लाज़ वेलडिटी एक्ट ((090गांगां एड पवातवाएए 0८0 0 
०65) के विरुद्ध कोई कानून बना सकती थी । न्याय-क्षेत्र में यह प्रतिवन्ध था 
कि डोमिनियन न्‍्याथालय के निर्गाय के विरुद्ध प्रिवी कोंसिल की व्याय-समिति में 
ग्रपील हो सकती थी। कनाडा की पालियामेंट ब्रिटिश वार्थ अमेरिका एक्ट 
! घ६७. [झा 07४0 077277८8, 0८८ 667) में संशोधन न 
कर सकती थी, ऐसा करनें के लिये ब्रिटिश पालियामेंण्ट का मुंह देखना पड़ता 
था। वेस्टमिस्टर की व्यवस्था ने कई महत्वपूर्ण कानूनी परिवर्तत किये--इस 
व्यवस्था के स्वीकृत हो जाने के पर्चात्‌ किशी भी डेसिनियन पालियामेंट के 
बनाये हुए कानून के लिये १८६५ का कौलोनियल लाज़ वेलडिटी एवबंट 
((!00679।| 7.9ए5 ५०४7०६ए 2८४) लागू न हो सकता था। न किसी 
उपनिवेश का कानून इसलिये रह समझा जा सकता था क्योंकि वह किसी वर्तें- 
मान या भविष्य में बनने वाले इंगलेंड के कानून के विरुद्ध है। डेमोनियन 
पालियामेन्ट को यह अधिकार भी दे दिया गया कि वह अपने यहां लाग्‌ 
इंगलेंड की पालियामेंट द्वारा बनाये हुये कानून में यदि चाहे तो संशोधन कर 
सकती हैं या उसे रह कर सकती हैं । इस व्यवस्था के पश्चात्‌ इंगलेण्ड की 
पालियामेंट का कोई भी कानून डेमोनियन में लागू हो सकंता था जब तक 
कि अमुक डोमिनियन ने इसके हेतु प्रार्थना न की हो और अपने यहां उस 
कानून को लागू करते के लिये सहमत न हो। इस प्रकार वेस्टमिस्टर की 
व्यवस्था (5६8(प६९ ० ४५ ९5६7०7700$527) ने उपनिवेशों के व्यवस्थापन 
कार्य के ऊपर से वे सब प्रतिबन्ध हटा लिये जो कौलोनियल लाज़ बैलिडिटी 
ऐक्ट से लगे हुए थे। संक्षेप में इस व्यवस्था ने अपना शासन अपने आप करने 
वाली डोमोनियन के पद की व्याख्या कर दी और निश्चित कर दिय। कि ये 
डोमिनियन अर्थात्‌ कनाडा, आ्रास्ट्रेलिया, दक्षिणी अ्रफ्रीका, दक्षिणी आयरलैंड, 
न्यूजीलेंड व न्यूफाउण्डलेंड ब्रिटिश राष्ट्रमंडल (छिर0ंड) (0०797707- 
ए९० ८१ ०0 'रं४८०४७७) में ब्रिटेव के बराबरी पद वाली हैं। सन्‌ 
१७७३ की उपनिवेश सम्बन्धी नीति और १६९३१ की इस वेस्टमिस्टर व्यवस्था 
में बड़ा भारी अन्तर हो गया । 

उपनिबेशों में राजा का स्थान--वैस्टमिस्टर की व्यधस्था की 
प्रस्तावना में यह घोषणा की गई थी कि इंगलेंड का राजमुकुट ((70छ्लम7) 
ब्रिटिश राष्ट्रमंडल के सदस्यों के स्वेच्छाकृत सम्मिलन का परिचायक चिन्ह 


+ 
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२४० प्रमुख देशों की शासन प्ररशालियां 
क्योंकि यह सब सदस्य सामात राजसाकत के कारण एक दसरे से संयक्‍त 
डर सहासन सम्बन्धी उत्तराधिकार व राजकीय पदवियों आ्रादि के 
बारे में यदि किसी वर्तमान कानन में परिवर्तन हो तो उस पर इंगलेण्ड की 
पालियामेण्ट की सम्पति के साथ साथ डोमिनियनों को पालियामेंटों की भी 
सम्मति ली जाया करे । डोमिनियनों में राजा के स्थान का एक नवीन अग्रर्थ 
हो गया । यह अब प्रत्येक डोमिनियन का राजा समझा जाने लगा। उदाह- 
रणार्थ कताडा में राजा का अविकार हूं वे कनाडा के राजा के रूप में 
है न कि इंगलेण्ड के राजा के रूप में । इसलियें कनाडा का राजा कनाडा के 
मन्त्रियों की सलाह से कवाडा के शासन सम्बन्धी मामलों में कार्य करता है । 
सत्‌ १६३२ में जब राजा ने लन्दन में स्थित कुछ नये दक्षिणी शअ्रफ्रीका के 
सरकारी भवनों का उद्घाटन किया उस समय राजा के पाइवे में इंगलेण्ड का 
गृहमन्त्रि न था वरन्‌ दक्षिण अफ्रीका की सरकार का प्रतिनिधि था। इसी 
प्रकार जब सम्राट १६३९ में कनाडा गया तो उसने स्वयं राजसी कार्य 
किये । वह कनाडा की पालियामेंट में स्वयं उपस्थित हआ, विधेयकों का 
प्रवतेन किया और कनाडा भेजे हुए अमरीकी राजदूत के अधिकार-पत्रों को 
ग्रहण किया । उसने कनाडा की प्रिवी कौंसिल की बैठक में भाग लिया। यह 
सब उसने कनाडा के राजा की हेसियत से किया न कि इंगलेंड के राजा की 
हेसियत से । 
उपनिवेशों की वाह्म संज्ञा--वैसे तो सन्‌ १६३१ से पूर्व भी उपनिवेश 
वदेशिक मामलों में पूर्ण सत्ताधारी की तरह ही व्यवहार करते थे पर वैस्ट- 
मिस्टर की व्यवस्था से इसको वेध रूप दे दिया गया । उनकी इस स्वतपण्त्रता का 
परिचय उस समय मिला जब वे स्वतन्त्र रूप से लीग आफ नेद्न्स (],०३४४प८ 
0 'चं॥६४0735 ) अर्थात्‌ राष्ट्रसंध की सदस्य हुये श्रौर उनको लीग की कौंसिल में 
निर्वाचित स्थान दिया गया । सन्‌ १६३६ में जब राजत्याग एक्ट पास हुथ्ना तो 
डोमिनियनों की सम्मति पहिले से ही मन्तच्री परिषद ने प्राप्त करली थी क्योंकि 
स एक्ट से राजतन्त्र में एक महत्वपूर्ण वैधानिक परिवर्तत किया गया था । जब 
सन्‌ १६३९ में यद्ध की घोषणा हुई तो अन्तर्राष्टीय सम्बन्धों की दृष्टि से उप- 
निवेशों की वेधानिक स्थिति की परीक्षा का समय आया । इंगलेंड ने न कि उ प- 
निवेशों ने ३ सितम्बर सन्‌ १६९३६ को यद्ध की घोषणा की आस्ट्रेलिया ने ५ 
सितण्वर को घोषणा की । दक्षिणी श्रफ़ीका में जनरल हर्नज़ोग के मन्त्रिमंडल 
ने पालियामेंट में तटस्थ रहने का प्रस्ताव उपस्थित किया जो श्रस्वीकृत होगया | 
प्रस्ताव के अनुकूल ६७ मत थे और ८० विरुद्ध थे। मंत्रीमण्डल न त्याग पत्र 
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दे दिया और जनरल स्मट्स ने नया मंत्रीमण्डल बनाया । उसके पश्चात्‌ ६ 
सितम्व॒र को दक्षिणी अफ्रीका ने यद्ध की घोषणा की । कनाडा की पालियामेंट 
तने यद्ध मे भाग लंने के प्रदत पर विचार किया और ६ सितम्बर को जम॑ती के 
विरुद्ध बद्ध-बीपगा का अनुमोदन किया। आायरलंड की पालियामेंट ने अपनी 
तटस्थता को घोषणा को । ये सव निर्णाय डोमिनियनों ने स्वयं किये, ब्रिटेन का 
इस मम्वन्ध में उनके ऊपर कोई दबाव न डाला गया था । ह 

पनिवेश्ञ विदेशों में अपने निजी राजदत रखते हैं । व्यापारिक तथा 
दूसरे सम्बन्धित विषयों में उन्होंने विदेशी राष्ट्रों से स्वतंत्र समभझोते किये हैं 
कुछ गाजनीतिज्ञों का तो यहां तक कहना है कि वेस्टमिस्टर की व्यवस्था से 
उपतिवेज्षों को ब्रिटिश राष्ट्र-संगठन से पथक होंगे का अ्रधिकार भी प्राप्त हो 
गया हे । दाक्षणी अफ्रीका में इस श्लोर कुछ बातचीत चली थी पर यह सम्भव 
नहीं मालम होता कि कोई डोमिनियतन पृथक होने का निश्चय करेगी और 
संगठव की सुरक्षा सम्बन्धी सहायता को खोयेगी । 


नाता 
कई 


हर 


ओपनिवेशक गवनेर जनरल--वैस्टमिस्टर की व्यवस्था पास हो जाने 
के पश्चात्‌ ओश्रोपनिवेशिक गवर्नर जनरल के पद का महत्व बढ़ गया हैं । वह 
अ्रव इंगलेण्ड के राजा का नहीं वर॒न्‌ कनाडा के राजा का प्रतिनिधित्व करता 
हैँ । गवर्नर जनरल की नियक्ति राजा द्वारा होती है पर उसके चनने में उसी 
डोमिनियन से मंत्रियों से वह परामर्श लेता है जिसके गवर्नर जनरल को नियत 
करना हों । सन्‌ १६३० के साम्राज्य सम्मेलन ([779९797 (:07272८7॥८८) 
ने उपनिवेशों को यह अधिकार दे दिया था कि वे अपने गवर्नर जनरल का 
स्वयं चुनाव कर लें। इसके बाद ही श्रास्ट्रेलिया 'में सर आइजक ग्राइजक्स 
(077 [558८ 7558८5) व कनाडा में लार्ड बेसबौरों (7,07व 3255- 
7070परट्े0 ) आस्ट्रेलिया व कचाडा के मंत्रियों की सलाह से गवर्नर-जनरल 
नियुक्त किये गये । ओऔपनिवेशिक गवर्नर-जनरल को अब सेक्रेटरी आफ स्टेंट 
(७2८४८४7७ ०0 554६८) की मध्यस्थता से छठ्टी नहीं मिलती, औपनि- 
वेशिक प्रधानमंत्री ही यह कार्य करता है । इस प्रकार उपनिवेश के राजा का 
प्रतिनिधित्व करने वाला गवर्नर-जनरल उसी प्रकार केवल वैधानिक अ्ष्यक्ष है 
जो अपने मंत्रिमण्डल की सलाह से कार्य करता है, जेसे इंगलैण्ड का राजा 
ब्रिटिश मंत्रि-परिषद्‌ की सलाह से कोम करता है । 

ब्रिटिश शासन पद्धति इतनी लचीली है कि इसके अन्तर्गत महत्वएर्ण 
वेधनिक परिवर्तत थी स्थिति के अनुकूल स्थान पा लेते हैं । १४ अगस्त 
१६४७ को भारत और पाकिस्तान के दो डोमिनियन भी बेैस्टमिस्टर की 
व्यवस्था के अनुसार कामनवेल्थ में सम्मिलित हो गये, उधर लंका ((/०४!०7४) 


रिं 
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गे 22 जय क गो हित पा मियां 
०88, प्रमुख देशों को शासन प्रणादियां 


9 जब भारत के विधान परिषद्‌ 
( (07१ ९ ः 20 8४१29॥ 0! / | ड भारत को लोकतंत्र | ८७प०८) 
बनाने का निश्चय कर लिया तो अप्रैल १६४६ मे लंदन में उपनिवेशों और 
इंगल॑ण्ड के प्रधान गंत्रियों का एक सम्मेलन हुआ । इस सम्मेलन के समाप्त 


होने पर बड़ महत्वपूर्ण घोषणा की गई किसारत के लोकतंत्र (१८७घ०८) 


होने पर भी भारत कामनबेल्थ ((07707 ७८2४१) का एूर्ए सदस्य 


साना जायेगा । केवल ब्रिटिंग राजा को ऋामनबेल्य के एंक्य का चिन्ह भारत 
समझभेगा, इससे श्रधिक नहीं । दिसम्बर १६४६ मे ब्रिटिश पालियामेंट ते एक 
कानून बनाकर घोषित किया कि भारतवासियों को (भारत के प्रजातंत्र घोषित 
होने के पश्चात्‌ भी) ब्रिटेन में वे ही अधिकार और स्वत्य प्राप्त रहेंगे जो 


६5५ 


पहले थे । २६ जनवरी १६५० को भारत, अन्तर्राष्ट्रीय दृष्टि से लोकतंत्र वन 

गया, फिर भी वह कामलवेल्थ का बसा ही सदस्य हें जंसा श्रस्ट्रेलिय 

व कनाडा । 

80790, है. [,,+->(जवावइवे 800 ६0९ (१७॥00792८४[॥7 , 

( ()50तित 929 ) 

ई)228078070, 7. ४.०-६००05:70प700009] 55705 ॥0  (7979079 
(()४07व 4933) . 

जात), ९, 3.--०2०८८९०९ 5७02९८९६5 00 (९ (7005770प7८०00 
(()2ह४7/076 9[0). 

0 ए6६, 7. ७४.--7॥ ८ &]708 90 6 05 [3070[707 (70ए2770/5 
( (>ह07त 493& ). 

80605, 7.षदाारावब! 350एटाटाएहए70ए वाव॑ पिवालओईं 
>पघः07079 क 86 छि6970 (07777070-922॥ 
(00६ 0 86 0 0.) 

5 छा(] 0. 3, ०75 070 िाएटणत। रि०!80075 ९६८. 

( जिीवटफओ वा) 4929 ). 
5िटा0, 2... 8.--30ए272[609 07 ६2 0050 43000॥7075 
..  जबटागाव वा 935). 

५ 20, 53. 3,.-+ 075 ६६प/ 07087 [.5ए 07 ६१8 3775587 
70779[075 (/०४८०४7790, 39358) . 

4िट[60; 0. 0.--476 20क्राग्रणाड 885 50एट72870 509028 
(/४[8८777[9870, 4938) 

290क्‍70 27, (9. #,. 7,--(गाबप्रौध्बय07 बछते (090727क६0॥ 77 
६९८ डिए05] (707%09फए2८४४. ((2४ 070, 934). 

फशट्वा2ट, हि, (76 कक्वापार छा रए २ागागइाटा ((5- 
६0706, थटाव ०607). 


आस्ट्रेलिया का संघ-शासन श्ष्श 


हो गया । जब सन्‌ शठ्ंद ई० में विक्टोरिया का पुथकीकरण स्वीकृत 
हुआ । उस समय उपनिवेश मंत्री अर्ल मे (7787) (57०७) ने जो शब्द कहे, वे 


द्भा पः हि कक जलन, शव जल कट नः जिन कक अत के "ण-प- रन: जय ७०० कि $ स्थ् १६ जिया जाए तन प्रात्र 
आस्ट्रेलिया के भविष्य सूचक थे | उन्होंने कहा :--'स्थानीय सासः 


हक ' तिलक अप बन हुग उस रत 
के लिये आयोजन करते समय यह आवश्यक है कि हम उन सब बातों का जो 


री जक, बा डा पजील, नर 4 जी. 
हे पल दि डक क 2६ सर्प नि पिन लय सक लननानक न ण्ल हल्ओ न न हे स््ृ 
स्थानायथ ने हार सन कहता के रब्वलनण। रखता हैं, अबन्ध करना न मुत् 
जि कक ध्ज 
ष्क 5 पक सातारा ज्ू पा आम लत स्झाजा ण्ण- ग्र सन सन _ 5 हे प्रा ्ड्‌ य 
जज ५ ल्‌ः नल [ छ्ल्ा ट न ४४ ४ ्टा | ् बजा लए रा 
जाय ७००७०० ४७७५ जा ८» क् ब्प्र्‌ 7५ ७ ई [ ४५ एल 5 सन मर ह श्र । पल ] | भप नाय 
न 5 न्‍ 5 
कद, किन कि का च्ब ्ी तब 
कह्ू जा सदात हूं पत्र किसा एक उपाननंश दा लिये से स्थानमाय् नत्मां कं जा 
नछ जा पट ट / जन आय | ४॥ 7१* रु पाला ६ ३९०६ प्र 
द हा स्प्् ि [; दे 2 पक फ्झे . जरा 
।2 7 को थे? पल पका तक हे दो 0 तट व 2 2 हप्राए ८ षे स्तू हक हल है 
सतत हाज[( ५4, उऊात *%॥३ई जद [ श्र ४ जता! ह्सा। ठ। छउत्त खालजला का दा भय 


५९ (४ हे ८5 आर हर 
जाए ६ एप ष्ल् कु) (४४ ह ही ५ ट्री, िलख यट्र नी | ९५ छा 308 शत पृ पा लता न 270 तपइबमर कर पर स्ख अत आके स्य्ल द््प शव तर टेलिया 
बे 0 जय पल लव आता मर 6 मय, (787 7, 0, 3822 लध्यण ला हल जिज। 

ञ्ऊ जय रे 


पल ४ नल जन्दद व नेक लू नल, 7" ् के प्र््पा >े ता घर आई म्प 
सा सर जज का धतशआनज का छा ४! ्ज [ड उाउचवब्-बार 
चर ख् कक का! है हि निशक पते लेक बे शा धन बन * «० च् क् जे 
पढ़ने अपन देश में अभिक्ष वर्ग के सबध्य व उच्च शेणी के लोगों में से थे । 
0 लय अर मत न  पन पु पा 9 रु < (- 
इसलिये अपनी मेहनत झौर शाहुस से उन्होंने देश की प्राह्मतिक समृद्धि का 
2: ष 
विकाय किया | यहा प थे एसे लोग न थे जो पहले ही से पालजिणारओ हा 
'जितत हल | कद | एच लागू ने थे जा प्ह्ण 5छ।' + जालयाज। | शासन- 
प्रगाकोी कं दृणय हों दर जिडटिग परमस्यरागत भावनाओं व दिचारों को झअव5ऊ 
हर हि | ४३ ९०१ १ ७ +$०२३६-* रु | | ॥ धन घट धर । । 8 रू, | | छा ्र ! प्+ | 2६ बश्य 


मद ४५५ कल कि कक. है. 2) कक के हार "आस हल] 

टिक लए 0 श्र जेे न ॥ ७३ 877९ कई (अमन # काम पलकित्प्य टू “2 उ कबट पर न ब्व्णा वच पाप 7 * वर 
चजजज हाय वाला हस्थाद अदान का ता इस भागा न उन्ह अपनी चविद्वष 
"िि ट्ित या पेड. जान्‍ता न रे 3 जो (0: 

लि या ड् रे विनमकनण 2०७९ फन्‍्याब डक न का केश जन _स किन कै >> 5 थक उरन्‍्कमन, नन्‍न्‍्प 
(स्चतया व अगले नो का छा उच्स थांडा पारदतन का दिया 

7 के ५ 

५ 4053 च्छ । हा कक ववमकूर सम्नगणण धन दाद्ाया ५ ७5 गन भ्मृ तर ०५५७ ६8 कन्न ख्य 
ज्सन 4 थ्‌ लतन से चहुत दः पार भः मिलती रहा | कई साउथ वल्स 


ःीः 
चट2एए 5005) ए४०३]2५), घिक्टों 


नी अटल मत. कर मत हये | विविध बेशों' की कौसिले 
आस्ट्रलया सन्‌ १८5६० इ० म॑ ब्दतत्र हमे । विविध उपनिवेज्ञों की कौंसिलों 
हक 
ते कप दाल विधाल का ढांचा श्रप 3 लिये तैय सर कि पा 26 कान 
जा ऋाराल सदान )। छा गले प्यार कबदा्ाया या उसपसक 
ऋ 25 | | आ कड, 5 न ४ 


>्क्कर तल न "2 पं 5 हा गंक चाह प्ज्न ल्क्र दा 350 2 ६ विश नल हि हम 
विद्येप लक्षणा का समावद्य प्रत्यक उप्रानवश का द्यासव विश्यान दस वाल 


पेया के तय जे करा फियता ऊगाए बाल अिज्र> क् न व लय 
पालियासंट के एक्ट में कर दिया गया था, जिससे विवासियों को अपने ही ढांचे 
कः न करार के अन्न नल घन 2005 हक 9 अ जज उ क0 हि जा 7 कम लक पा क्क डे 
। संचालित करने का काम करना पड़ा। ब्राइस ने आर्ट लिया के प्रजातंत्र 


नहा अका +ब>--+ कि हा च्रा पे य हि है 4.5 निपिात अल्अल्‍्कर कलंत्र हे सं बज घः न 2 
का शब्दा मे बरान किया हूं: श्रादश लोकतंत्र जेसी कोई वस्तु नहीं 
हे रे 
० डर ग व "५ ना 53 की अड 2 पालक न ग आल 
हैं क्याकि हर एक देश सें उसकी प्राकृतिक बनावट थति तथा प्रम्परा- 

लनिकक! ४ हु 
गत सस्थाय उस दशा प्ट्क्ा जनात वास ' छएसा प्र 
। उझरू देश व राष्ट्र के राजनंतिक विकास पर ऐसा प्रभाव 


डालती हूँ कि उसकी शासन प्रणाली अ्रपये ढंग की अ्रनुपम होती है । परव्त 
यदि ऐसे देश व उसकी सरकार को चुना जाय जिसमें हमें यह देखने को 


अ्न्न्दु 


८! 


२६६ प्रमुख देशों की शासन प्रशालियां 


है 


मिल सके कि स्वाधीव निवासी बाहरी प्रभावों से अप्रभावित रह कर श्र 
प्रम्परा प्राप्त विचारों से श्रवाधित रहते हुए किस मार्ग का अवलम्बन कर आर 


ते हैं, तो बह देग आस्ट्रेलिया होगा। लोकतन्‍्त्र देशों में यह सब से नया है। 
यह उस मार्ग पर सब से तेज़ व सब से आगे चल चुका है जिससे लोकसमह के 
अमर्यादित शासन की ब्राप्ति होती हैं । और जग्रह की अपेक्षा यहां हमें उन 
प्रवत्तियों के अव्ययन की अधिक पलगा जो ऐसे अमर्या दित शासन के 
नित्यप्रति के व्यवहार में प्रकट हुआ करती हूं । # 


का 


संघ शासन के विचार का आर्म्भ--हालांकि आस्ट्रेलिया के लोकतंत्र 
की प्रवृत्ति आरम्भ में एक केर्वात्मक ( एाप्थाए ) बनने की ओर 
थी क्योंकि प्रत्येक उपनिवेश की पएथक सरकार थी पर कुछ घटनाओ्रों के कारण 
यह आवश्यकता हुई कि इन उपनिवेशञों में इनके भविष्य की रक्षा के हेतु कुछ 


न 


पारस्परिक सहयोग होगा चाहिये | घटनायथ ये थीं कि जमनी ने न्यगिनी द्वीप 


पर ग्रधिकार कर लिया, स्केलेडोनिया से फ्रांसीसी अपराधी भाग कर आस्ट्रे- 


लिया में आगये और फ्रांस ने न्यू हैब्नेंडीज द्वीप समूह में अपना शासन 
चाहा । इन सब बातों ने आस्ट्रेलिया तिवासियां को भयभीत वना दिया। इन 
लौगों के सम्म्ख कनाहझा का उदाहरण उपस्थित था जहां सन्‌ १८६७ के 
एवंट से उपनिवेश्ञों को संब्रात्मक इकाई से संगठित किया जा चुका था। इसके 
अतिरिक्त संयुक्त-राज्य अमरीका का भी उदाहरण था। न्यू साउथ वेल्स के 
फ्री ट्रेड ( 72०८ 7५९८ ) दल के सेता सर हँनरी पाक स ने आ्रास्ट्र लिया- 
संघ निर्माण का कार्य पक्की तरह से अपने हाथ में लिया । सत्‌ १०८८३ में 
ब्रिटिश पालियायमेंट ने फेडरल कौंसिल द्याफ ब्ास्ट्रे लिया एबट [ ऋटत॑2737 
(0प्ार्तां ठा 65549 02.८6 ) पास किया जिससे आस्ट्र लिया 
के उपनिवेशों की एक फंडरल कौंसिल [ #एतेढ-०७ (6फप्ालं! ) अर्थात्‌ 
संघ-समिति बना दी गई । 

संघ-समिति के कतव्य व शक्तियाँ--झइस समिति को आस्ट्रेलिया 
व शांत महासागर के द्वीपसमृहों के दीच सम्वन्धों, अपराधियों के निवेश, 
आस्ट्रेलिया के सागर में मछली मारना (प्रदेश सीमा के बाहर), उपनिवेश 
को सीमा के बाहर न्यायालयों की शआ्राज्ञा व निगवां को कार्बान्वत करना, इन 
सव वाता में कानून व्यवस्था करने का अधिकार दिया गया। इस समिति को 
सुरक्षा, प्रत्याधिकार पेटेन्ट, हण्डी, विवाह व तलाक, जानपद बनाना और 
इूसर मामलों मे भी व्यत्पन्न अधिकार था जिसको दो यथा अधिक उपनिवेश 
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चर 


# मोडने डेंसोक्रेसीज़ , पुस्तक !, प० १८१ । 


आस्ट्रेलिया का सघ-शासन २६७ 


इस सौपना चाहे। आ्राशा यह थी कि इस एक्ट को कुछ वर्य तक कार्यान्वित 
करने से आस्ट्र लिया-सघ स्थापित करते का मार्ग खुज़ जायगा। परन्तु इस 
संघ समिति से वह आजा पूरी नही हुई । न्यू साउय वेल्प व दक्षिणी आस्ट्रेलिया 
की उद्दासीवता, जिसके कारण उन्होंने इस समिति में भाग न लिया इस 
असफलता का कारण था ही पर उप्तके अतिरिक्त और भी कई असकलता 
के कारण थे । इस समिति मे कई दोब थे, इसके सदस्य उपनिवेशों को 
सरकारो से मनोनोत होते थे वह समिति न तो सेना भर्ती कर सकती थी न 
कोई सेना रख सकती थी। यह कानून बता सकती थी पर उतका पालन 
कराना इसके हाथ मे न था। इसकी सदस्यता उपनिवेशों की इच्छा पर छोड 
दी गई थी । 


परन्तु कुछ वर्ष पश्चात्‌ सन्‌ १८८९ में मेजर जनरल बीवन एडबड्‌ स 

( 3९ए७7 >099705 ) की रिपोर्ट प्रकाशित होने से श्रा्रेलिया-सघ 

निर्माण करने का फिर प्रयत्न झारम्भ हुआ । बोवन एडवा्ड्स को ब्रिटिश 
सरकार ने श्रास्ट्रेलिया की सुरक्षा के सम्बन्ध में रिपोर्ट तैयार करने को नियुक्त 
किया था। इन्होने झ्रास्ट्रलिया के सब उपनिवेशों के लिये एक सयुकत सेना 
बनाने की सिफारिश की थी । सर हेनरी पाक्स ने फिर सघ सम्बन्धी प्रश्न को 
उठाया और सब उपनिवेश्यों के प्रधान मन्त्रियों को| एक तार भेजा जिसमे एक 
सयुकत सेना के संगठन, उपनिवेशों के मध्य आयात-निर्यात करो को कम करने 
और कुछ मामलो मे सब उपनिवेशों में समान कानून होने पर जोर दिया 
गया । सर हैतरी पार्क्स की प्रार्थना पर उपनिवेशों के मन्त्री मैलबोर 
((८]७०प्क्‍ाए९८) में एकत्रित हुये और वहा परामर्श करने के पश्चात्‌ 
सिडिनी मे एक सम्मेलन किया । इस सम्मेलन की अ्रन्तिम बैठक में कौमनवैल्थ 
बिल ((70फक्रा70792८४[४7 37]]) का ढांचा तेयार हुआ परन्तु जनता का 
समर्थन प्राप्त न॑ होने के कारण यह प्रश्न वही ठण्डा हो गया। लोकमत को 
अनुकूल बनाने के लिये इसके पश्चात्‌ एक फंडरल लीग (#'€त९४४ 4,९४- 
80८ ) श्रर्यात्‌ सघसम्मेलन बनाया गया जिसने सारे महाद्वीप में सघ-शासन 
स्थापित करने. के विचार का प्रचार किया। सन्‌ १८७९ मे आस्ट्रेलिया को 
आशिक विपत्ति का सामना करना पडा और वह विपत्ति लाभकर ही सिद्ध हुई 
क्योकि उससे यह पूरी तरह प्रकट हो गया कि जल्दी ही उपनिवेशो के मध्य 
इस प्रकार के सकटों का सफलतापूर्वक सामना करने के लिए कोई निकट संबध 
स्थापित होना आवद्यक है। उपनिवेश्ञों के प्रधान मन्त्रो इस स्थिति पर परामश 
करने के लिए होबार्ट नगर में एकत्रित हुये (१८६७) ओर अन्त में उ'होने 
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एक अपील निकाली जिसमें उपनिवेशों की सरकारो से प्रार्थना की गई कि वे 
विधान-सम्मेलन के लिये अझ्पने अपने प्रतिनिधि चुन कर भेजे । इस प्रार्थना को 
सब उपनिवेशो ने स्वीकार किया और सम्मेलन एडिलेड नगर में हुआ जिसमें 
मुख्यत' १८६१ के मसविदे के आधार पर एक शासन विधान का ढांचा 
तैयार किया गया । यह भी निश्चय हुश्रा कि इस तये मसविदे को लोक 
निर्णय के लिये प्रस्तुत किया जाये और यदि प्रत्येक उपनिवेश में कुछ निश्चित 
कम से कम मत उसके पक्ष में हो तो, उपनिवेश उस मसविदे को मानने का 
बाध्य समभ्ठे जागे । इस लोक निर्णाय में यद्यपि बहुमत सब उपनिवेशभो में 
मसविदे के पक्ष में था पर न्‍य गाउथ बेल्स ()०८ए़ 50प४7 ४४०८७) 
कम से कम सख्या ८०,००० मत की प्राप्त न हो सको कक्‍्याकि कुल ७१,६६४ 
मत ही उसके पक्ष से प्राप्त हये । एक बार फिर प्रयत्न किया गया जिससे न्यू 
साउथ वेल्स के प्रधान भन्‍्त्री श्री रीड का समर्थन प्राप्त हो। मसविदे में कुछ 
साधारण सभोधन कर दिये गये । यह सशोधन मसविदा फिर १० जून १८६९६ 
को लोक निर्णाय के लिये रखा गया ग्रोर सब उपनिवेशों में बहुत अधिक मतो 
से स्वीकार हो गया । इस प्रकार सब उपूनिवेज्ञों ने एक आस्ट्रेलिया भर की 
मिली-जुली सघात्मक सरकार की स्थापता के विचार का समथन किया। अब 
वह समय झा गया था जब दस बर्य के इस सारे प्रयत्न को सफलीभूत किया 
जाय । 
उपनिवेशों की प्रकार के प्रतिनिधि इ्गलेण्ड गये और वहाँ ब्रिटिश 
सरकार को इस बात में राजी करने मे सफल हुए कि उनके मसविदे को 
लगभग जैसा का तोसा स्वीकार कर संघशासन स्थापित करते की उनकी 
इच्छा को पूरा किया जाय । उपनिवेश मन्त्री श्री चेस्बरलेत ने १४ मार्च, १६०० 
को पालियामेण्ट मे कामनवेल्य आफ आस्ट्रेलिया बिल ((०077770792४/07 
0 प5:7०79 57[) पेश किया। श्रास्ट्रेलिया के सघ की विशेण्ता का 
उन्होंने इस प्रकार वर्णान किया--“यह विधेयक जो श्रास्ट्रेलिया के सब से योग्य 
राजनीतिशो के परिश्रम का फल है, उस महाद्वीप को अग्रेजी भाषा बोलने 
वाले राष्ट्रो की गिनती में आने योग्य बना देगा। अब वह ऐसे महाद्वीयों का ढेर 
न रहेगा जो एक दूसरे से १थक और पूर्णतया स्वतन्त्र हो जिस अवस्था में यह 
ई भी अस्वीकार त करेगा, आपस की प्रतिस्पर्था से एक बडी विपत्ति श्रा सकती 
थी या कम से कम पारस्परिक विरोध के कारण वे सब निर्बल हो सकते थे। %६ 
विधेयक में श्रपनाई गई सपूर्ण आस्ट्रेलिया के लिये केवल एक नीति की विवेचना 
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# न्‍्यूटन--फेडरल एण्ड यनीफाइड कंस्टीट्यशन्स, १० ३११-१२। 
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करने के पश्चात उन्होंने कहा हमें विश्वास है कि यह आस्ट्र लिया के हित में 
ही होगी ओर हमारे लिये यही सबसे बड़ी बात रही है। परन्तु हम इसे 
अ्रस्वोकार नहीं कर सकते कि यह हमारे हित में भी रहेगी । हमको विश्वास 
हे कि उन उपनिवेशों व हमारे बीच जो भविष्य में सम्बन्ध रहेंगे वे अधिक 
सीधे सादे हो जायेंगे, उतकी आवृत्ति बढ़ जायेगी और रुकावटें दूर हो जायेंगी 
श्रोर वे सम्बन्ध उस समय अधिक मैंत्रीपूर्णा होंगे जब हम पुथक पृथक छः:स्वतन्त्र 
सरकारों से परामर्श करने के स्थान पर एक केन्द्रोय सरकार से व्यवहार 
करेगे। जो श्रास्ट्र लिया के हित में है वह सारे ब्रिटिश साम्राज्य के लिये भी 
हितकारी है ।* विधेयक को स्वीकार करने की आवश्यकता बतलाते हुए 
उन्होंने कहा यह विधेयक बिना हम से पूछे तैयार किया गया है। मुख्य 
मुख्य बातों में अधिकतर इसमें आस्ट्र लिया के विवासियों की इच्छा का सम्ता- 
50-00 20 कं: हम मानते हैँ कि अपने मासलों में वे ही सर्वोत्तम निर्णाय कर 
सकते हैं और हम इस बात से संतुष्ट हैं कि उनके प्रतिनिधियों के विचारों की 
इन मामलों में सर्वोपरि स्वीकार कर लेना चाहिए श्रौर जिस विधेयक को में 
सदन में रखने जा रहा ह वह €६ प्रतिशत उन विचारों का ही फल है। में 
समभता हु और यह कह सेकता हु कि इस विवेबक का श्रधिकत र भाग [666 
वही हैँ जो आस्ट्रेलिया में लोक-निर्णाय से स्वीकार हुआ है । थोड़ से परि- 
वर्तनों के साथ ब्रिटिश पालियामसेंट ने उप्त विधेयक को पास कर “कौमनवेल्थ 
आ्राफ आस्ट्रेलिया एक्ट के नाम से घोषित किया । इसी एक्ट में आटे लिया 
का वर्तमान संघ-शासत विधान दिया हुआ हैं । _ 
रू ९६०० को शातकतसननंवबधान 

इस संविधान के रचने वाले के सम्मुख संसार मे प्रचलित तीन संघ-शासन 
विधान थे, संयुक्त राज्य अपरीका का स्विट्ज्रलेंड का व कनाडा का, और 
अपनी वेधानिक कठिनाइयों पर जीत पानें के लिये उन्होंने इस देशों के अनूभव 
से लाभ उठाया। संयक्‍त राज्य अमरीका की तरह, पर कनाडा व॑ स्विदजर- 
लेंड के विपरीत आस्ट्र लिया में भाषा, जाति या ध# विभेदों की समस्या न 
सुलझानी थी। परिश्रमशील व साहसी लोग होने के कारण उनकी राजनीति 
में आथिक हित को ही सर्वोपरि स्थान प्राप्त था । आस्ट्रेलिया में श्रमिक 
वर्ग ने कानून से स्थापित सरकार को अपने हाथ में पहले कर लिया फिर अपनी 
शासन कुशलता का परिचय दिया । राज्य ने कानून से काम के घंटे व मजदूरी 


हे अनजिनननन++-+त>. 








_* फैडरल एण्ड यूनिफाइड कंस्टीट्यूडन्स, पृ० ३१२ । 
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निश्चित कर सारे उद्योग-बन्धों पर अपना प्रभत्व बढ़ाने का प्रयत्न किया 
मध्य श्रेणी के लोगों का बाहुतय होने से श्लौर आदिवासियों की कोई बड़ी 
समस्या त होने से उन्होंने ऐसे शासन-विधात के बनाने में सफलता पाई जो 
वास्तव में अपनी श्रच्छाई के कारण “समय की सब से श्रर्वाचीन उत्पत्ति कह 
कर पुकारा जाता हे 
गासन-विधान की प्रस्तावना में कहा गया हैं कि “न्यू साउथ वेल्स,, 

विक्टोरिया, दक्षिणी आस्ट्रेलिया, क्वीस्सलेंड और टसमानिया ईश्वर की दया 
का भरोसा लेकर ब्रिटिश राज छत्र के वीचे अविघटनशील संघ शासन में 
संगठित होनें पर सहमत हुए हें । इससे प्रगट है कि यद्यपि शासन-विधान 
पालियामेंट के एक्ट से बना है, इसको अपनी सारी शक्ति व श्रधिकार संघ में 
गाने वाले उपनिवेशों की जनता से ही प्राप्त है ! कामनवेल्थ ((0क्ञाम्र07- 
72267) की स्थापना की है जिस शब्द से एक ऐसे राज्य संगठन का बोध 
होता है जो संघ गासन की अपेक्षा अ्रधिक लोकसतात्मक हे । संघ को ग्रवि 
घटनशील घोषित कर दिया गया है जिससे संघ से सम्वन्धोच्छेद कर पथक होने 
के प्रशत को सदा के लिये समाप्त कर दिया है । 5६ पश्चिमी ग्रास्ट लिया संघ 
शासन में झ्रावे को उत्सुक न था इसीलिये एक्ट कीं प्रस्तावतना में इसका नाम 
नहीं है पर एक्ट में नये सदस्यों के वतने का आयोजन कर दिया गया था 
(धारा १२१-१२४ देखो ) । परन्तु एक्ट के पास हो जाने के पश्च।त पश्चिमी 
आस्ट्र लिया में भी संघ शासन में थाने के लिये कार्यवाही की गई। यह प्रश्न 
लोक निर्गाय के लिये रखा गया श्रौर जनता ने २५,१०९ के बहुमत से संघ में 
शामिल होने का निर्शाय किया । इसके पश्चात सम्राज्ञी ने १७ सितम्बर 
१६०१ का दिन संव-शासन-विवानत के कार्यछय देते का श्रीगणेश करने के 
लिप्रे निश्चित किया ! वीसवीं शताव्दी का यह पहला दिवस था जो शआस्टेलिया 
की राष्ट्रीयता के जन्म के लिये विशेश् श्रथपूर्णा व महत्वपूर्ण प्रतीत होता है 
इसीलिये यह वास्तव में “समय की सबसे ग्रर्वाचीन उत्पत्ति” है। 

संव शासव मे थाने से पूर्व आस्ट्र लिया के उपनिवेश-राज्य अपने 
आान्तरिक मामलों में एक दूसरे से स्वतंत्र थे । वे स्वतंत्रता को खोने के 
लिये तेयार व होंते थे। इसी लिये झव्ित-विभाजब ([)जांड्ठा 
70एछ2॥8) में उन्होंने संयुक्त राज्य अमरीका के शासन विधान का अ्रनकरण 
किया ओर केन्द्रीय सरकार को निश्चित हक्तियां सौंपी गई | 

आस्ट्रेलिया का शासन-विधान आाधदिया विधानों में सबसे अधिक 


# इसके विपरीत कुछ समय वाद पश्चिमी आस्ट्रेलिया की पथक होने की माँग हुई । 
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प्रजातस्त्रात्मक है । इसमें जदता को बहुत सी बातों में पर्याप्त अ्रधिकार दिये 
हुये हैं । उदाहरण के लिये सीनेट के लिये निर्वाचन, लोक निर्गाय द्वारा संवि- 
धान संशोधन आदि । 


सबंन्सरकार 
शासन-विधान से एक केन्द्रीय संघ-सरकार की स्थापना कर उसको निश्चित 
विधायिनी, कार्यकारी व न्यायिक सत्ता सौंय दी गई है। क्‍योंकि केन्द्रीय सर- 


्ै 


कार की सुष्टि उपराज्यों ने की है, शेय व अ्रन्तिम शक्तियां उपराज्यों ने अपने 
पास ही रखी हँ । हालांकि ऐसा करना आ्टेलिया की बेधानिक समस्यात्रों को 
सुलभाने के लिये उस समय सर्वोत्तम साधन समझा गया था। परन्तु अन- 
भव ने संघ-सरका[र पर अविश्वास रखने क। उसी गलती को दिखला दिया है 
जो अमरीका में की गई थी | संविधान के कार्य-सत होते से यह स्पष्ट हो गया 
“कि साधारण से साधारण मन्तव्य यदि संविधान की लिखावट के पेचीदा व 
सीमित शब्दों में रखा जाय” तो व्यर्थ हो जाता है। यह बात विशेषतया 
संविधान से अ्रभिश्रेत उपराज्यों की राज्यकर-विषयक व आथिक आधीनता के 
विषय में सिद्ध हुई ।# द 

संघ-सरकार को शक्तियाँ--संच सरकार की दाक्तियाँ आआ्रास्ट्रेलिया में 
वही हैं जो कनाडा में ग्रौपनिवेशिक सरकार को दी गई हैं । निम्नलिखित 
दशक्तियाँ ऐसी हँ जो कनाडा में संघुसरकार को स्पप्टतया नहीं सौंपी गई हैं :--- 

१--वस्तुमों के उत्पादन व निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिये सरकारी 
सहायता । ऐसी सहायता सब उपराष्ट्रों में एक समान होंगी । 

२--समद्रतट-प्रदेश की सीमा से बाहर मछली मारने का ग्रधिकार । 

२-- सरकारी बीमा । 

८४-वद्धावस्था व अशकत व्यक्तियों को पेंशन । 

7--वाहरी मामले । 

६--एक उपराज्य की सीमा से बाहर तक फंले हुये श्रौद्योगिक भझगड़ों 
को निवटाने व रोकने के लिये पंच फैसला या राजीनामा आदि | 

७--वे मामले जिनके सम्बन्ध में ब्रिटिश पालियामेण्ट या आस्ट्रेलिया की संघ- 
समितियां संविधान बतते समय कार्यवाही कर सकती थी, उनमें उन सद 
उपराज्यों की पालजियामेण्टों की प्रार्थना पर कार्यवाही करना जो उस कायवाही 
से प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित हों 
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द्छ 


प्रमुख देशों की शासन प्ररशालियां 


ग्ी। 
(्ठछ 
ग्की। 


न्यायपालिका 
को या किसी शासन-विभाग या अफसर को प्रदावन की हो उसके उपभोग के 
सम्बन्ध में श्रावश्यक अ्रधिकारों का प्रयोग करने की शक्ति संघ सरकार को है। 





६--किसी भी उपराज्य से अपने अधिकार में रहन वाले काम के लिये 
उचित द्तों पर जायदाद खरीदना, जंसे रेल इत्यादि 

9 ०---सेना सम्बन्धी कामों में उपराज्यों की रेलों पर आवश्यक नियन्त्रग 
रखता । 


कुछ अधिकार ऐसे भी हैं जो कनाडा की संघ सरकार को प्राप्त हूं परन्तु 
आस्टेलिया की संघ सरकार को स्पप्टतया नहीं दिये गये हूं ज॑से : «७ 


?--नोतरण व नौपरिवहणा । 
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३--दण्ड विधि (क्रांति .8ए) । 

४--वें अधिकार जो उपराज्यों के अधिकारों की गिनती से बचे हों शेष।- 
घिकार (रिट्हातप्रथ/ए 90ण८7७) । 

संघ सरकार से शासित प्रदेश--संघ-सरकार कुछ प्रदेशों को अपने ही 
शासन मे रखती हैँ । दक्षिणी आस्ट्रेलिया ने अपने उत्तरी प्रदेश को पहली जन- 
वरी सन्‌ १६११ को संघ सरकार के स॒पुर्द कर दिया था, यह प्रदेश २३,६२० 
वर्ग मील है परन्तु इसमें केवल १०,८६८ निवासी रहते हैं । पेपुआ (89प०) 
जो पहली ब्रिटिश गाइना (ठ657॥ (एपा7९०७) के नाम से प्रसिद्ध था 
संघ सरकार के आधिपत्य में पेपुत्रा ऐक्ट (289प8 ४0८४) में दी हुई शर्तों 


पर सितम्बर १, झन १६९०६ को आया । पंपुआ की जन-संख्या ३,०३,२३९ और 
क्षेत्रफल ६०,५४० वर्ग मील है। न्यू गाइनी ('िटछ (छपाए८४) का कुछ 


(5 


भाग संब सरकार को जमसनी से वासाई की सन्बि के अन्तर्गत दंरक्षित प्रदेश 
को तरह प्राप्त हआआ था। संघ-प्रदेश जिसमें संत सरकार की राजधानी केस- 
वेरा हूं, न्यू साउथ वेल्स ()८छ 50पथी फ्रवांट5) से सन्‌ १६११ में 
खरीद लिया गया था । इसका क्षेत्रफल ६३६९ वर्ग मील है और जन-संख्या 
१६९०५ हूं । जिन प्रदेशों पर संघ सरकार का पूर्ण आधिपत्य है उसके शासन- 
प्रबन्ध के लिये संघ सरकार से पृथक-पृथक प्रवन्ध कर दिया है । 

संच-सरकार की आ्थिक-शक्तियाँ--आर्थिक शक्तियों के विषय में 
आस्टेलिया की संघ सरकार, संयुक्त राज्य अमरीका की सरकार से अ्रधिक 


(22 
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दगक्तिशाली है । इसकी कर लगाने की शक्ति असीमित है । जब तक यह कर 
प्रत्येक उपराज्य में एक समान हैं | झ्रायात-निर्यात करों पर उसे पूरा श्रधिकार 
है । संघ बनने के समय उपराज्यों के तत्कालीन ऋण का भार संघ सरकार 
ने अयने ऊपर ले लिया था परन्तु साथ ही साथ स्वयं रुपया उधार लेने की 
शुक्ति भी प्राप्त कर ली थी । पर पहले दस वर्ष तक आयात-निर्यात्‌ कर से 
जो आमदनी हुई उसका चोथाई भाग ही संच सरकार ने अ्रपते पास रखा, 
बचा हुआ प्रतिमास उपराष्ट्रों को लौटा दिया जाता था । इस श्रकार अमरीका 
की अवेक्ष इसके आर्थिक अधिकार अधिक हें पर कनाडा की सरकार की 
ग्रपेक्षा कम हैं । यह भी सच है कि श्रमिक पक्ष की सरकार बनने से केन्द्रीकरण 
की प्रवृत्ति बढ़ती जाती है । अमेरिका में भी सर्वोच्च न्यायालय के निर्णायों ने 
केन्द्रीय सरकार को अधिक शवितिश्ञाली वना दिया है जसे श्रमेरिका में अंगीमूत 
होते वाली इकाइयां उपराज्य (७६४८८) कहलाती हैं, वेसा ही आस्ट्र लिया में 
भी है, जिससे कनाडा के प्रान्तों की श्रवेक्षा उनके ऊँचे पद का निर्देश होता हैं । 


संघ विधान मंडल 

ग्रास्ट्रेलिया की विधायिनी सत्ता पालियामेंट में विहित है। पालियामेंट में, 
राजा, प्रतिनिधि सदन ( मि5प&९ ० ९०728270 807९5 ) और सीनेट 
(5209९), इन तीनों की गिनती की जाती है । गवर्नर जनरल राजा का 
प्रतिनिधित्व करता है श्लौर वह उन अधिकारों का प्रयोग करता है जो सम्राट ते 
उसको सौंध दिये हों । गवर्वर जनरल पालियामेंट के सम्मिलित होने का समय 
निश्चित करता है और अपनी घोपणा के द्वारा उसका अ्रवसाव भी करता हूँ । 
उसी प्रकार से वह प्रतिनिधि सदन का विघटन भी करता हैं पालियामेंट साल 
में कम से कम एक बार अपनी बैठक अ्रवश्य करती है । 


सीमनेट--पीर्नेट में जो संघ का ऊपरी सदन है, आरम्भ में ३६ सदस्य 
थे। प्रत्येक उपराज्य ६ सदस्पों को चुन कर भेजता था परन्तु १६४८ के प्रति- 
निधि अधिनियम से यह संख्या ६० कर दी गई है और प्रत्येक उपराज्य के १० 
सदस्य हैं । इनकी नियुक्ति ६ साल के लिये होती है और आधे हर तीन साल 
बाद हट जाते हैं । इस प्रकार यह अविच्छिन्न संस्था है । सीनेट के सदस्यों के 
निर्वाचन के लिये प्रत्येक उपराज्य एक निर्वाचन क्षेत्र रहता है पर मतदाता एक 
बार ही मतदान कर सकता है। यदि दोनों सदनों में मतभेद हो जाय तो 
सीनेट का विधटन हो सकता है । यह एक विशेषता है जो और राज्यसंगठनों 
म नहीं पाई जाती | इसके अतिरिक्‍त प्रास्ट्रेलिया की सीनेट की और दूसरी 
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रु 


विशेषता है जिसके कारश यह संसार को दूसरी संघ-सीनेटों की अपेक्षा अधिक 
लोकतंत्रात्मक है। सीनेट के निर्वाचत के लिये प्रत्यंक प्रढ्ग नागरिक मतधारक 
है और कोई भी व्यक्ति जो प्रतिनिधि सदन का सदरय बनने योश्य है वह 
सीनेट के निर्वाचन के लिए खड़ा हो सकता हैँ । कनाडा की सीजेट की श्रपेक्षा, 
जिसमें गवर्नर जनरल से मनोनीत व्यक्ति अपनी सम्पत्ति को योग्यता के सहारे 
सदस्य होते हैं और अपने जीवन भर सदस्य बने रहते हैं, श्रास्ट्रेलिया की सीनेट 
ग्रधिक लोक-तंत्रात्मक हैं । उपराज्यों को सीनेट में बरावर संख्या में प्रतिनिधि 
भेजने का यह अर्थ लगाया गया कि उपराज्यों की प्रभुता (50ए7९7८४६779) 
सर्वेमान्य है ओर साथ ही साथ उपराज्यों के अधिकारों की रक्षा प्रत्याभत 
समभी गई । 


कथ्व सीनेट उपशबज्य-प्रभता का द्योतक ह--व्यवहार में स्थिति भिन्‍न 
है सीनेट से जो आजण। की जाती थी वह पूरी नहीं हुई । उपराज्यों के हितों 
की रक्षा नहीं की है क्योंकि उन हितों पर कोई प्रश्न ही ने उठा....... 
न यह ज्ञानी परुषों का सदन रहा क्योंकि कुशल राजनीतिज प्रतिनिधि सदत में 
चले जाते हैं जहां संबत के पदचात मंत्रिपद मिलता है । वेडशिक नीति या उच्च 
पदाधिकारियों की नियुक्तित पर निमंत्रण जेसा कोई विशेष कर्तव्य न होने के 
कारगा, जिनसे ग्रमरीका सीनेट को कुछ शव्वित प्राप्त हैं, झरास्टलिया की सीनेट 


प्रतिनिधि-सदन की एक निम्न श्रेणी की प्रतिलिपि भर ही हैं ।& 


सीनेट में आकश्मिक रिक्त स्थानों का अरना--श्राकस्मिक रिदत स्थानों 
को भरने के लिये जिस उपराज्य के सदस्य का स्थान रिबत हथा हो उसके दोनों 
सदन मिली जुली बैठक में एक व्यक्ति को उस स्थान के बचे हुए समय तक के 
लिये चुन लेते हैं । यदि उपराज्य की पालियामेंट की बेंठक ने हो रही हो तो 
उपराज्य का गवर्नर अपनी कार्यपालिका की सलाह से एक व्यक्ति को सीनेट का 
सदस्य नियुक्त कर सकता है और वह व्यवित के चुने जानें तक, जो कोई भी पहले 
हो, अपने स्थान पर बना रहेगा। यदि कोई सीनंट का सदस्य लगातार दो सत्रों 
में उपस्थित न रहेगा तो वह सीनंट का सदस्य न रहेगा कोई भी सीनेट का सदस्य 
अपना त्यग॒पत्र सीनेट के सभापति या उसकी श्रनुपस्थिति में गवनर जनरल को 
भज कर अपने पद का त्याग कर सकता हैं । 


गणशपुरक ओर सतदान-सीनेट अपना सभापति स्वयं चुनती हैं। 
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संव अब्न बहुमत से निशित होते हैं । प्रत्येक सटस्थ को एक मत देने का 
अधिकार है । सभापति को भी एक मत देने का अधिकार है । परन्तु जब 
पक्ष व विपक्ष के मत वराबर होते हैं तो प्रस्ताव अस्वीकृत छममा जाता है । 
सीनेट की गंगापूति उनकी तिहाई संख्या है । 

आतानाथ सदन-प्रतिनिधि सदन (फठप5८ छा २००/९६९१- 
89877ए८5 ) मे सन्‌ १६४८ के प्रतिनिधि कानन के झनसार इस समय १ 
सदस्य है जा उपराज्यों म॑ जनसंख्या के आधार पर वितरित हैं । न्यू साउ 
वेल्ज़ के ४७, विक्टोरिया के ३३, क्वीन्सलेंड के १८, दक्षिणी आस्टेलिया के 
१०, पर्चिमी आस्ट्रेलिया से ८. और टसमानिया के ५ प्रतिनिश्रि इस सदन 
के लिये चुने जाते हैं। सने १६२० के एक्ट के अनुसार उत्तरी प्रदेश के 
लिये तथा १६९३२ में संघीय राजधाती का विना मताधिकार बाला एक 
सदस्य वेठता हैं। सदत की अ्रवत्रि तीत वर्ष हैं पर संविधान के श्रन्तर्गत 
आर प्रचलित प्रथा के अनुसार मंत्रिमण्डल को सलाह देने पर गवर्नर-जनरल 
इस अवधि से पूर्व ही सदव का विधटन कर सकता है। प्रतिनिधियों के 
चुनाव में प्रत्येक ग्रौढ़ व्यक्ति, पुरुष या स्त्री, मत दे सकता हैं। प्रतिनिधि 
वनने के लिये व्यक्ति की आय २१ वर्ष की होनी चांहिये, उसे मतदान का 
अधिकार होना चाहिये श्रोर वह कामनवेल्थ का तीन वर्ष का निवासी होना 
चाहिये । इसके अतिरिक्त उसे जन्पतः या कानन द्वारा बनाया इश्मा ब्रिटिश 
जानपद होना चाहिए । | 

यह प्रतिनिधि सभा अण्ना सभापति स्वयं ही चनती है। सभापति 
को साथारण तथा मत देने का अधिकार नहीं होता पर जब पक्ष व विपक्ष में 
मत वरावर होते हैँ तो उसे निर्णाय देने का अधिकार है। सभा के सब 
निशय बहुमत से होते हैं और अपनी कार्य पद्धति के नियम सभा स्वये 
बनाती हैं । 

कोई भी 
का सदस्य नहों हो सकता। सीनेट या प्रतिनिधि सदन का सदस्य अपनी 
सदस्यता खो बंठता है जब वह किसी परराष्ट्र का जानपद हो जाता है, दिवा- 
लिया घोषित हो जाता है, देश द्रोह का अपराधी सिद्ध होकर दण्डित हो जाता 


र्छ घ्जप 


ही समय में सीनेट और प्रतिनिधि सदन 


/जर हा 


क्>ज 


हे या राज्य से किये हुये किसी ठके में उसका कोई प्रत्यक्ष या अवब्रत्यक्ष 


| ह््त 

ट्‌फ 

थ जाता हैं। अन्तिम छर्ते में अपवाद यह है कि २५ सदस्यों से अधिक 
सदस्यों वाली कम्पनी के सदस्य के नाते यदि उसका राज्य के ठेके में कोई हित 
८ तो वह अपनी सदस्यता ने खोयेगा। सीनेट व प्रतिनिधि सदत का प्रत्येक 


सदस्य प्रतिमास १००० पौंड भत्ते के रूप में पाता है और जब तक वह सदस्य 


श्फ 
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बना रहता है, सदस्यता के साधारणा अ्रधिकार, मुक्तियाँ व यसुविधायें 
भोगता है | 


विधान सण्डल को शक्तियाँ--दोनों सदनों को समातव शक्तियां प्राप्त 
हैं पर कर लगाने वाले व आगम से सम्बन्ध रखने वाले, अर्थात्‌ मुद्राविधेयक्र 
निचले सदन में आरम्भ होते हें । कर लगाने वाले या राजकोप से साधारण 
बायिक सेवाओं के लिये धन का प्रयोग कराने वाले विधेयकों में सीनेट संशोधन 
नहीं कर सकती । सीनेट किसी भी विधेयक में ऐसा संशोधन नहीं कर सकती 
! जनता पर प्रस्ताविक श्राथिक भार को बढ़ा दे । “राजकीय जीवन में निचला 
सदन ही शक्ति-केद्ध हैं पर इसकी शक्ति उस समय से घट गई जब श्रमिकों के 
गृप्त पक्ष की स्थापना हुई क्योंकि इस गण्त पक्ष में सीनेट के श्रमिक-सदस्य व 
निचले सदन के श्रमिक सदस्य मिलकर नीति का निर्णय वहल से ही कर लेते हु 
और प्रतिनिधि सदन की कार्यवाही व्यर्थ सी रहती है।” ? यह गृप्त पक्ष ही 
दक्ति का केन्द्र बन गया हैं 


दोनों सदनों के मतभेद को सुलझाने का डपाय--जब दोनों सदनों 
की शक्तियां समान हें तो सम्भव है कि उनमें कभी मतभेद हो जाये और उनमें 
से कोई भी अ्रपना मत बदलने को तैयार न हो। ऐसे मतभेद का समाधान 
करने की रीति संविधान की ५७ वीं धारा में दी हुई है। यदि निचला सदन 
किसी विधेयक को पास करे और सीनेट उसे पास न करे, रह कर दे या ऐसे 
संशोधरनों से पास करे जो निचले सदन को स्वीकार न हों श्रौर यदि वह सदन 
तीन महीने वाद उसी सत्र में या दूसरे सत्र में उसी विधेयक को सीनेट के द्वारा 
किये हुये या सुझाये हुये संशोधनों सहित या उनके बिना पुनः पास कर दें 
ओर सीनेट उसे रह कर दे या पास न करे या ऐसे संशोधनों से पास करे जो 
* निचले सदन को पसन्द न हों, तो गवर्नर-जनरल सीनेट और प्रतिनिधि-सदन 
दोनों का एक साथ विघटन कर दे । पर ऐसा विघ्रटन निचले सदन की अवधि 
को साधारण समाप्ति के छः मास पूर्व वाले समय में नहीं हो सकता । 


थदि ऐसे विघटन और नये निर्वाचन के पश्चात्‌ मिचला सदन उस प्रस्तावित 
विधेयक को सीनेट से सुझाये हुये या सीनेट द्वारा स्वीकार या समावेश किये ह 
संशोधनों के साथ या बिना उनके पास कर दे और सीनेट उसे पास न करे या 
रह कर दे या ऐसे संशोधनों से पास करे जो निचले सदन को स्वीकार व हों 
गवर्नर जनरल दोनों संदनों की संयुक्त बैठक में सदस्य मिलकर विचार करेंगे 
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ग्रोर मिलकर ही मत देंगे। वे चाहें तो एक सदन के द्वारा स्वीकार किये हये और 
दसरे से अस्वीकार हुये संशोवनों प्र विचार करें या न करें। सीनेट व प्रति- 


निश्चि-सदन की कुल संख्या के परम बहुमत ( 0७50छ४८ 79]07#69) से जो 
संशोधन स्वीकृत हो जायेंगे वे ही पास समझे जायेंगे । इससे यह स्पप्ट है कि 
आास्टेलिया को सीनेट को कनाडा या अमरीका की सीनेट से अधिक दक्तियां 
मिली हुई हैं। सीनेट के सदस्यों की योग्यता व उनके निर्वाचन की प्रजातंत्रात्मक 
विशेषता देखते हुए यही आशा की जाती थी । 

गबरर जनरल की सम्मति--जब दोनों सदन किसी कावत को पास कर 
देते हें तो लाग होने के पृर्त उसे गवर्नर जनरल की सम्मति प्राप्त होनी चाहिये । 
गवर्नर जनरल यदि चाहे तीअपनी सिफारशों के साथ उस कानून को पालि- 
यामेण्ट के पास भेज सकता है जिससे उस पर फि (र हो या वह उसे 
सम्राट की अस्वीकृति के लिये, जो एक वष के भीतर मिल जानी चाहिये, अपने 
पास रख सकता है । वेस्टमिस्टर की व्यवस्था के पास होने के परद्चात आरास्टे- 
लिया की पालियामेण्ट की व्यवस्था सम्बन्धी शक्तियों पर जो प्रतिवन्ध लगे हुए 
थे हट गये हैं । 


संघ-कार्यपालिका 

संव की कार्यपालिका सत्ता राजा (इंगलेण्ड के ऋराउन के रूप में नहीं वरन्‌ 
कौमनलेल्थ के क्राउन के रूप में ) में विहित है और इस सत्ता का भोग गवर्नर- 
जनरल राजा का प्रतिनिधि होने के नाते करता है । गवनेर-जनरल नोसेना व 
स्थल सेना का सेनापति भी हैं । 

कनाडा की तरह आस्ट्रेलिया के संघ-शासन में भी शासन कार्य में गवर्ेर- 
जनरल को मंत्रणा देने के लिये एक कार्यपालिका परिषद का आयोजन है । इस 
परिषद्‌ के सदस्यों को गवर्ने र-जनरल आमन्त्रित कर उन्हें कार्यपालिका परिपद्‌ 
के सदस्य बनाने की शपथ दिलाता है । ये सदस्य उसके अनुग्रह प्राप्त करते 
रहने पर अपने पद पर स्थित रहते हैं । यह तो संविबान का आयोजन हूं पर 
व्यवहार में जो होता हे वह यह है कि गवर्नेर प्रतिनिधि सदन में जो पक्ष वहमत 
प्राप्त पक्ष होता है उसके नेता को वुला कर प्रधानमंत्री नियुक्त करता है और 
प्रधानमंत्री तव अपने पक्ष के लोगों की सलाह से अपने मित्र मंत्रियों को चुनता 
जिन्हें गवर्न र--जनरल विधिवत कार्यपालिका के सलाहकार नियकक्‍त कर देंता 
है । इस समय प्रधानमंत्री समेत कुल कार्यपालिका परिषद्‌ के सदस्य ११ हूं । 
प्रधानमंत्री अपने लिये जो काम या शासन विभाग चाहता हैं रख लेता हैँ । 
दूसरे मंत्रियों में ये होते हैँ; परिषद्‌ का उपसभाषति और सीनेट का नेता, 
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व्यापार-मंत्री, एट:नीं-जनरल, उद्योग मंत्री, वैदेशिक कार्य मंत्री, पोस्टमास्टर 
जनरल. आयात निर्यात कर व व्यापार मंत्री, कोषाध्यक्ष व विकास ओर वंज्ञा- 
निक तथा ओोद्योगिक श्रन्वेपण का प्रबन्ध करने वाले मंत्री, वाययात व निर्माण 
मंत्री, सुरक्षा मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री और गृह मंत्री । प्रधान मंत्री जिस प्रकार 
चाहता हैं इन कार्य विभ्ञागों को अपने साथी मंत्रियों में वांटता हैँ! वह परिषद्‌ 
का अध्यक्ष रहता है और उसकी नोति निर्वारित करता हैँ । उसे ४००० पोंड 
ब्रति वर्ष वेतन भिलता हैं । कुछ मंत्री ऐसे भी नियुक्त किये जा सकते हैं जितको 
किसी शासत लिभाग का कार्स नहीं सोंथा जाता । वैधानिक प्रथा के अनुसार 
परिपद्‌ प्रतिनिधि सदन को उत्तरदायी है श्लौर उसका विश्वास खोचे पर पद 
त्याग कर देती है। परिषद ही सामान्य शासन नीति निश्चित करती ह और 
सिविल सर्विस उस नीति को कार्यरूप देती है । 


इच्छा से समुचित श्रःदर करता ह और ऐसा प्रयत्न करता है कि प्रत्येक उपराज्य 
का कम से कम एक व्यक्त मंत्री अवश्य हो । परिषद्‌ सामदायिक उत्तरदायित्व 
के सिद्धान्त पर कार्य करती है पर यदि कोई मंत्री अपने मित्रों से कोई मौलिक 
मतभंद रखता हैं तो वह पद त्याग कर देता हैं । परियद्‌ स्वयं ही अपनी नीति 
निर्धारित करती हैं और विधान मंडल के कार्य में उसके मार्ग प्रदर्शक का कार्ये 
करती हूँं। पर श्रमिक पत्र के मंत्रिमंडल के पदारुड़ होने पर यह नी।त, पक्ष को 


गप्त समिति द्वारा निर्धारित होने लगी है । 


/3.:] 


उपर्यक्त वर्णन से यह स्पप्ट हैं कि कामनबैल्थ की वास्तविक कायपालिका 
सत्ता मंत्रिपरिषद्‌ में विहित है हालांकि सिद्धान्ततः यह गवरनेर-जनरल में विहित 
है । गवर्तेर-जनरल परिपद्‌ की बैठक में उपस्थित नहीं होता । वेधानिक प्रथा- 
नुसार परिषद्‌ इतनी महत्वपूर्ण होती जा रही हैँ कि गवर्वर-जनरल की नियुक्ति 
भी सम्राट उसकी सलाह से ही करता है । 


संघ न्‍्याय-पालिका 


संघ की न्यायकारी सत्ता आस्ट्रेलिया की हाईकोर्ट और दूसरा न्यायालयों 
में जिनको संघ पालियामेण्ट ग्रावश्यक अ्रधिकारों से शक्ति सम्पन्न बनाती हैं, 
विहित है। संघ में हाईकोर्ट सर्वोच्च न्याय संस्था है। इसमें एक प्रधान 
न्यायाधीश व छ: झोर न्यायाधीश होते हें। इन सव को गवर्नर जनरल नियक्‍त 
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करता है और ये न्यायाधीश जब तक सदाचार बतंते हैं अपने पद पर सुरक्षित 
रहते हैं । यदि एक ही सत्र में दोनों सदव गवर्नर-जनरल से प्राथना करें कि 
किसी न्यायाधीश को उसके सिद्ध हुये दुराचार या अयोग्यता के कारणा पद से 
हटा दिया जाय तो गवर्नर जनरल मंत्रिमण्डल की सलाह से उसे हटा सकता है। 
जब तक न्यायाधीश अपने पद पर रहते हैँ उनका वेतव कम नहीं किया जा 
सकता । इन सव जर्तों से न्यायपालिका में स्वतन्त्रता व निरपेक्षता बनी रहती 
है । हाईकोर्ट अपने निर्णेयों की निरपेक्षता के लिये प्रख्यात हो गई हैं, इसलिये 
ग्मरीकन उपराज्यों की तरह यहां इस बात का कोई पथ्षका प्रयत्न नहीं किया 
गया है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति निर्वाचन के द्वारा हो । हाईकोट के प्रार- 
स्भिक अधिकार का भोग करने वाले न्यायाधीशों के निर्गायों पर, उन छोटे 
न्यायालयों के निर्मायों पर जो संघ-शअ्रधिकार क्षेत्र के अनच्तगगंत कार्य करते हूं 
आर उत्‌ मकदमों पर जो उपराज्य के सर्वोच्च न्यायालयों के पुनविचार करने 
के लिये भेजे गये हों, पुनविचार करने का हाईकोट को श्रधिकार ग्रोर इस 
पुनविचार के पश्चात्‌ हाईकोर्ट का निर्णाय अन्तिम माना जाता हैं । 


हाईको की शक्तियाँ--यदि हाईकोर्ट स्वयं ही प्रमाण-पत्र द्वारा अनु- 
मति दे तो उस्तके निर्णाय के विरुद्ध प्रिवी कॉंसिल की न्याय सभिति में अपील 
की जा सकती है । पर राजा स्वयं भी प्रिवी कौंसिल में अपील करने की विशेष 
अनुमति दे सकता है । झागे कहे हुये विषयों में हाईकोर्ट प्रारम्भिक क्षेत्राधि- 
कार का प्रयोग करती है : जब किसी ऐसी संधि के अन्तर्गत कोई प्रश्त उठा 
हो जो वंदेशिक प्रतिनिधियों से सम्बन्ध रखता हो, या जिसमें संघ सरकार वा 
उसकी औ्रोर से कोई व्यक्ततिवादी या प्रतिवादी हो, जब दो उपराज्यों व उसके 
निवासियों या एक उपराज्य के किसी निवासी के बीच कगड़ा हो, या जब किसी 
संब सरकार के ग्रफसर के विरुद्ध यह आज्ञापत्र मांगा जा रहा हो कि उस अफ- 
सर की आज्ञाश्रों का पालन न हो । 


पालियामेण्ट कानून बता कर किसी भौ विषय में हाईकोर्ट को प्रारम्भिक 
क्षेत्राधिकार दे सकती है यदि वह विषय शासन विधान के अच्तर्गत उठा हो, 
या नावाधिकरण क्षेत्राधिकार तथा सामूद्रक क्षेत्राधिकार सम्बन्धी पालियामेण्ट 
के किसी कानून के अन्तर्गत कोई प्रश्न उठा हो या जब उस विषय का सम्बन्ध 
ऐसे मामलों से हो जो दो या श्रधिक उपराज्यों के कानून के भोतर आता हैं। 

इससे यह प्रकट है कि हालांकि हाईकोर्ट के निर्णायों के विरुद्ध प्रिवी कौंसिल 


में अपील हो सकती है, पर अधिका रक्षेत्र की दृष्टि से यह हाईकोर्ट बहुत कुछ 


ञ्फ् 


कप 


२८० प्रमुख देशों की शासन प्रणालियां 


ग्रमरीका के सर्वोच्च न्यायालय से मिलती जलती है और इसकी शक्तियां 

कनाडा के सर्वोच्च न्यययालय से निश्चय ही अधिक हं। प्रायः प्रिदी कॉसिल 

में अपील करने की अममति देने से इन्कार कर हाईकोर्ट ने वह्न स्वतन्त्रता व 

महत्ता प्राप्त कर ली है जो कनाडा की हाईकोर्ट को प्राप्त नहीं है ! 
संविधान का संशोधन 

संविधान-स_ंशोधन की रीति कनाडा की रीति से भिन्‍न ओर अमरीकन 

ति मे मिलती जलती है डा को संविधान में संशोधन ब्रिटिश पालियामेंट 
ही कर सकती हैँ, कम से कम सिद्धान्तत: तो यही ठीक हूँ । परन्तु आस्ट्रेलिया 
का शासन-विधान अधिक लोक तंत्रात्मक है, उसका संशोधन आगे दी हुई दो 
रीतियों में से किसी एक के अनुसार हो सकता दे । 

(१) प्रस्तावित संशोधन पहले दोनों सदनों में परम मताधिक्य से पास 
होना चाहिये । उसके दो मास के बाद पर छ: मास से 'पहले यह संशोधन 
प्रत्येक उपराज्य के उन निर्वाचकों के सम्मख रखा जाना चाहिये जो प्रतिनिधि 
सदन के सदस्यों को चुनते हैं । 

(२) यदि प्रस्तावित संशोधन एक सदन में प्रम मताधिक्य से पास हें 
जाय । पर दूसरा सदन उसे पास ने करे, या रह कर दे या ऐसे परिवर्तन करके 
पास करें जो पहले सदन को पसन्द न हों और यदि तीन मास बीतने पर 
पहला सदन उस प्रस्तावित संशोधन को फिर परम मताधिक्य से पास कर दे 
(उसी सद्र में या अगले सत्र में) श्रौर यदि दूसरा सदन पूर्व सदन की पसन्द के 
अनुसार उसे पास न करने पर अड़ा रहे, तो गवर्नर जनरल पूर्व सदन से अच्तिम 
बार प्रस्तावित संशोशध को बिना उन परिवर्ततों के या उन परिवतंनों के 
साथ जो वाद में दोनों सदनों ने मान लिये हों, उप-राज्यों के निवाचकों के 
सम्मख रख सकता है जो प्रतिनिधि सदन के सदस्यों के चनाव में भाग ले 
सकते हें 

संशोधन का प्रस्ताव निर्वाचकों के सम्मुख रखे जाने पर यदि बहुसंख्यक 
उपराज्यों के वहुसंख्थक मतदाता और सारे श्रास्ट्रेलिया संच के मतदाताओं की 
अधिक संख्या उस संशोधन को स्वीकार कर ले तो वह प्रस्ताव स्वीकृत समझा 
जाता हैं । इसके पश्चात्‌ यह स्वीकृत प्रस्ताव सम्राट की ओर से सम्मति देने 
के लिये गवर्नर जनरल के सम्मुख प्रस्तुत किया जाता है | यह सम्मति अब 
व्यवहार में रोकी नहीं जा सकती । 

संविधान-संशोधन के सम्बन्ध में पालियामेण्ट पर प्रतिबन्ध-- 
पालियामेषण्ट विधान-संशोधन के द्वारा किसी भी केच्द्रीय-सदन में किसी 


ज् 


आस्ट्रेलिया का संघ शासन / २८१ 


उपराज्य के अनपाती प्रतिनिधित्व को या प्रतिनिधि-स्दत में उसके प्रतिनिधियों 
की कम से कम संख्या को घटा नहों सवाती । न किसी उपराज्य की सीसा न' 
संविधान के वे प्रविधान जिनसे उपराज्य का पद 
सकप हैं, जव तक उस उपराज्य में मतदातागं के वहुसंख्यक 


न॒कर लिया हो । 
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उपराज्य ओर स्थानीय शासन 


ग्रास्टेलिया-पंच में छः उपराज्य हें जिनकी राजबानी व जनसंख्या नीचे 
सारिणी में दी है:--- 
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उपराज्य का राजवबान क्षेत्रफल जनसंख्या 
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को शअ्रनुमानित ) 

न्यू साउथ वेल्स सिडनी ३०६, ४३३ २६,८४,5३८ 
विक्टोरिया मेलबोने 228 २०,५४,७०१ 
ववीन्सलेंड ब्रिज़वेन ६७०,५०० ११,०६,४१४५ 
दक्षिगी श्रास्ट्र लिया एऐंडिलेड ८८०,०७० ६,४६,०७३ 
पश्चिमी आस्ट लिया पर्थ ६७५,६२० ५, ०२,४८० 


टसमानिया होवार्ट २१५ २,५७,०७८ 





घ सरकार उत्तरी प्रदेश, संघ-राजधानी-प्रदेश, पैपुत्रा ग्रौर संरक्षित 

प्रदेशों पर स्वयं शासन करती है 
संब स्थापित होने से पूव उपराज्य स्व॒ततन्त्र थे--कामनवेल्थ आफ 
आसर्द्र लिया एक्ट जिससे आस्ट्रि लिया में संच शासन की स्थापना हुई, उसके 
पास होने से पूर्व आ्रास्ट्र लिया के प्रान्त एक दूसरे के आश्चित न थे। उनमें उत्तर- 
दायी स्वायत्त-शासव होता था और वे ब्रिटिश पालियामेण्ट की आाधीनता 
स्वीकार करते थे पर आपस में वे एक दूसरे के आधीन न थे। तात्यर्थ यह है कि 
उनकी वही स्थिति थी जो संयुकय राष्ट्र अमरीका के उपराज्यों की सन्‌ १७७७ 
से पूत्र थी। यह हम पहले ही वतला चुके हैं कि प्रत्येक प्रांत या राज्य की 
जनता की स्पष्ट इच्छा से ही संघ की स्थापना हुई । इसलिये संघ की स्थापना 
राज्यों की सम्मति से हुई और उन्होंने केवल वही अधिकार व शक्तियां 
केन्द्रिय सरकार के सुपुर्द किये जिनको उन्होंने देश के हित में झ्रावश्यक 
समभा। सन्‌ १६९०० के एक्ट ने इसीलिये राज्यों के स्वतन्त्र पद को मान्य 
स्वीकार कर यह निश्चय कर दिया कि उनका शासन विधान वही रहेगा जो 


है. 


श्र प्रमुख देशों की शासन प्रशालियां 
संघ की स्थापना के समय या संघ में शामिल होने के समय वर्तमान था। यह 
विधान उसी संविधान में दी हुई पद्धति से बदला अवश्य जा सकता है । 


उपशज्यों की शक्तियाँ--प्रत्मेक राष्ट्र की वे शक्तियां सुरक्षित हैं जो 
सन्‌ १९०० के शासन-विधान हारा संघ सरकार को नहीं दे दी गई हैं । ऐसी 
ही स्थिति संयकक्‍त-राप्ट्र अमरीका के उपराज्यों की हं। इसके विपरीत कनाडा 
में विद्येय शक्तियां प्रांतों को न देकर ओपनिवेशिक सरकार को दी गई हैं श्रौर 
प्रांतों को वे ही शर्त्ितियाँ व अधिकार प्राप्त हैँ जो ब्रिटिश नाथ अमरीका एक्ट 
से उनको दिये हें । इस प्रकार अमरीका संघ व आस्ट लिया संघ की अंगीमत 
इकाइयों का पद कनाडा के प्रांतों के पद से ऊचा हैं। शास्ट्र लिया व संगृक्त 
राष्ट्र अमरीका में उपराज्यों के बनाये हुये अ्धिनियमों को संघ सरकार रह 
नहीं कर सकती पर कनाडा में गवर्न र-जनरल किसी सी प्रॉतीय अधिनियमों को 
रह कर सकता है । 


बरूर--अश्रमरीका में उपगजकीय शासन के अध्यक्ष को जो गवर्नर 
कहलाता है, जनता चुनती हैं और गुब्त-राष्ट्र अमरीका के प्रेसीडेंट के 
किसी प्रकार भी आधघीन नहीं होता। आस्ट लिया मे प्रत्यक उपराज्य में 
एक गवर्नर होता है जिसकों सम्राट नियक्त करता है और जो न तो उपराज्य 
की जनता को न गवनर जनरब को उत्तरदायी होता है, परन्तु कनाडा म॑ प्रांत 
का झासनाध्यक्ष लेफ्टिवेंट गवर्नर कहलाता हैं ओर गवनेर जनरल द्वारा ई 
नियुक्त होता है व हटाया जाता है । इसलिये वह गवर्नर-जनरल का मातहत 
ही है । उपराज्यों की न्यायपालिका आस्ट्र लिया व कनाडा के प्रान्तों के न्याय-' 


पालिकाग्रों की अपेक्षा अधिक स्वतन्त्र हैं, वे संघ न्यायपालिका के उत्तने ग्राधीन 
हीं जितने कि कनाडा में है। संक्षेप में अमरीका के उपराज्यों को अधिक से 


अधिक अधिकार और स्वतन्त्रता हैं, उसमें कम शक्तिशाली और स्वतन्त्र श्रास्ट्रे- 
लिया के : थ हैं और सब से कम शवितिशाली कनाडा के प्रांत हैं । 


उपराज्यों के विधान मण्डल -आओआस्टेलिया में प्रत्येक उपराज्य 
में दो सदन का विधान मंडल हैँ। ऊपरी सदत कॉसल ओर निचला सदन 
ग्रसेम्बली के नाम से प्रसिद्ध है । इन दोनों में से असेम्बली ही अधिक प्रभाव- 
दशाली है । “यह श्राय-व्यय पर नियच्ञण रखती हैँ और मंत्रिमण्डलों को बनाती 
विगाइती है । इसलिये इसी में योग्य व सामर्थ्यवान्‌ व्यक्ति श्ाने का प्रयत्न 
करते हैं । यद्यपि राष्ट्रीय संघ सरकार के बन जाने से उपराज्यों की असेम्व॒लियों 
का पहला सा महत्व नहीं रहा पर अब भी उनका इतना महत्व हूं कि कम से 
कम बड़े उपराज्यों में व व्यक्ति जो जनमत से श्ीत्र प्रभावित होते हैं, जो 


ग्रास्टेलिया का संघ शासन र्यरे 


व्यवहार कशल हैं और राजवंतिक यद्ध लड़ना जातते हैं, इनमें निर्वाचित होकर 
ग्राते हैं ।३६ पर कौंसिलें, चाहे वे जम्वी अ्रवधि वाली हों या थोड़ी अवधि 
वाली, शांत संस्थाएँ हैं । उनकी बैठक थोड़े समय के लिये ही होती है और 
मन्त्रिमण्डल के बनने विगड़ने से उतका सम्बन्ध ने होते से वे अधिक महत्व नहीं 
रखती । जब दोनों सदनों में कार्यवरोंधक मतभेद हो जाता है उत्त समय ही ये 
राजनीति में थोड़ा ला भाग लेती है सो भी बहुत साधारण सा।य कॉंसिल 
अमरीकन उपराज्यों की सीनेटों से बहुत कम मिलती जुलती हें, न उनकी तुलना 
फ्रांस की सीनेट से की जा सकती हैँ क्योंकि उनमें वहुत थोड़ी संख्या में ऐसे 
व्यवित पाये जाते ह जो राजनीति में विख्यात हों । पर फिर भी उन्होंने जो 
काम श्रव तक किया है वह उनके अस्तित्व के समथंन में पर्याप्त हैं । उन्होंने 
जल्दवाज विधायकों को वाध्य कर दिया है कि वे अपन व्रस्तावों पर पु्नविचार 
कर संशोधन करे और उनका पन्तिर्माण करे ह 

उपराज्यों को विधायिनी शक्रित--उपराज्यों की विधायिती शर्क्ति 
कताडा के प्रांतों के अधिकार से श्रधिक हैं पर श्रमरीकन उपराज्यों 
के भ्रधिकारों से कम हैं। संघ-सरकार को जो मामले नहीं सोंपे गये ह 
उन सब में उपराज्यों को कानन वबद्ाने का अ्रधिकार है। इसके अतिरिक्त 
कुछ समवर्ती शक्तियां ((:070८प्राकटाआए: 90927) जिनका उपभोग 
वे संघ पालियामंट के साथ साथ करती हैं | यदि उपराज्य का कानून संघ 
कानून के विरुद्ध हो, तो उपराज्य का कानून जहाँ तक ऐसा विरोध है अ्रमान्य 
हो जात! है । संविधान की ११४ व ११५ वीं धारा के श्रनंसार उपराज्य कोई 
स्थल या जल सेना बिना पालियामंट की सम्मति से न भर्ती करेगा न संगठन 
व पालन करेगा | न उपराज्य संघ सरकार की सम्मति पर कोई कर लगायेगा 
संघ सरकार भी उपराज्यों को सम्पत्ति पर कोई करन लगायेगी। ११४ वां 
धारा से उपराज्य के मद्रा बनाने पर निषेध लगाया गया है । कोई उपराज्य 
सिवाय सोचे और चांदी के सिक्कों के दूसरी किसी वस्तु को ऋण चुकाने का 
माध्यम न बनायेगा। संविधान की ११६ वीं धारा के अनुसार कौमनवेल्थ ऐसा 
कोई कानून न पास करेंगी जिससे किस धर्मविशेष को मान्य ठहराया जाय 
या कोई धर्म व्यवहार लोगों पर लादा जाय या किसी धर्म के आचरणा पर 
रोक लगाई जाय । एक दूसरी धारा के अनुसार संघ सरकार उपराज्य की कार्य- 
पालिका की प्राथना पर उपराज्य की वाहरी आक्रमण या भीतंरी विद्रोह से 
_रक्षा करेगी । 
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उपराज्य की कार्यपालिका सत्ता गवर्नर में विहित हैं जो उपराज्य की 
मन्त्रियरियद की सिफारिश पर सीचे सम्राट द्वारा नियक्त होता है । उपराज्य 
का निवासी उसी ज्य का गवबर नहों बनाया जाता । गवर्नर केवल 
वधानिक श्रध्यक्ष ही होता हैं वास्तव में तो मन्त्रिपरिषद ही सब काम्त करती 
हु परियद्‌ साधारण रीति से बनती है और अमैम्बली को उत्तरदायी 


हा 
का 
>ची)। 


न्याय संगठन -- प्रत्येक उपराज्य का ग्रपना पृथक न्याय संगठन है जिसकी 
चोटी पर एक सर्वोच्च न्यायालय रहता है और इसके निर्गायों की अपील संघ- 
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व पालियासेंट में नये उपराज्यों को शामिल कर सकती हैं और नये 


उपराज्य स्थापित कर सकती है । 
हालांकि ग्रस्य लिय | के उपराज्यां की ख्वलन्तेतोी को शवों बहत हे 
इतना होते हये भी पश्चिमी आस्ट लिया ने नर करने की ठानां । वहां के 


विधान मंडल ने सन्‌ १६३२ में एक एक्ट पास किया जिसके अ्रन्तर्गत संघ से 
पृथक होने के प्रइन पर लोकनिर्गाय लिया गया । इस लोक निर्गाय में ६७९४७ 
मत पृथक होने के पक्ष में अ्रपेक्षाकत अधिक पड़े। जब मताधिक्य से इस. 
प्रकार जनमत पृथकीकरण की ओर भूका हा सिद्ध हग्मा तो उपराज्य की 
सरकार ने यह प्रदन ब्रिटिश मरकार के सामने रखा पर ब्रिटिश सरकार ने सब 
वातोी को विचार कर यह निर्गाय किया कि उपराज्य का संघ से पृथक होना 
संघ-शासन-प्रणाली के विरुद्ध है और इसलिए पश्चिमी आस्ट लिया की मांग 
अ्रस्वीकृत कर दी । ब्रिटिश सरकार के इस निर्णाय ने ब्रिटिश संघ प्रणाली पर 
बड़ा प्रभाव डाला है । 
राजन तिक पक्ष 

प्रारम्भ में पत्तों का अभाव--जव पृथक पृथक आस्ट्रेलिया के उपनि- 
वेशों को उत्तरदायी स्वायत्त शासन का अधिकार मिला उस समय ब्रिटन में 
जेसी शासन संस्थायें थीं वैसी ही इन उपनिवेद्यों में भी बनाई गई । इन शासन 
संस्थाओं का संचालन एक सुसंगठित पक्ष प्रणाली पर निर्भर करता है । जब 
एक संगठित पक्ष की पदासीन सरकार का विरोध करने के लिये एक सुसंग- 
ठित अल्पसंख्यक पक्ष रहता हैं, तो निश्चय ही वाद-विवाद रुचि पूर्ण होता है 
ग्रौर योजनाञ्रों के गश-दोष का विचार भी भली भांति होता है । पर प्रारम्भ 
में उपनिवेशों के वसने वालों में श्रायस के कोई विरोधी हितन थे । 
उनमें अधिकतर क्या €६ प्रतिशत अंगरेज थे इसलिये जाति, भाषा व संस्क्ृति 


श्रास्ट्रेलिया का संघ शासन २८४५ 


का भेद न था। वे ऐसे देश में ग्राकर बसे थे जो बिल्कुल नया था और विस्तत 
भमि-प्रदेश उनके सामने खला पड़ा था जिसे वे मन-चाहा काम में ला सकते थे। 
ऐसी स्थिति में उन्हें अपने आपको राजनेतिक पक्षों में संगठित करने का समय 
या अग्बसर ही ने था। “परिणाम यह हुआ कि कुछ समय तक वडी गडवड 
' चलती रही | मन्त्रिमणएडल बनते थे और बिगड़ते थे और किसी भी मन्त्रिमण् 
को बहुत समय तक समथन पाने का भरोसा न रहता था ।” % विक्टोरिया में 
सात वर्ष में श्राठ मन्त्रिमण्डल बने और विगड़ और दक्षिणी आस्ट्रेलिया में ४० 
वर्ष में ४१ मन्त्रिमण्डल । 


पत्तों के आधारभत आशिक प्रइन- उत्तरदायी शासन के प्रारम्भिक 
काल में प्रौढ़ मताधिकार के मिल जाने के कारणा वेधानिक प्रश्नों का अस्तित्व 
ही न था। इसलिये जिन प्रइनों पर राजनीतिज्ञों में भेद उत्पन्न हग्रा, वे ग्राथिक 
प्रइन थे । संरक्षणवादियों व नि:शुल्क व्यापारवादियों के दो पक्ष पहले से ही चले 
थ्रा रहे थे। संरक्षणवादियों की न्यू साउथ वेल्स में प्रधानता थी और निःशुल्क 
व्यापारवादियों की विक्टोरिया में। केवल १६वीं शताब्दी के श्रन्त में ही 
आस्ट्रेलिया की राजनीति में नये प्रइनों का आविर्भाव हुआ | श्रमिकों के नेताओं 
ते भ्रपना संगठन करना आरम्भ किया और ऐसे सक संगठनों की तरह उन्होंने 
भी झ्राठ घंटे के काम ओर अधिक मजदूरी मिलने की मांग सामने रखी | 
प्रत्येक उपनिवेश में छोटे-छोटे श्रनेक पृर्व॑स्थित संघों को मिला कर व्यापार व 
शअमिक समितियाँ बनने लगीं और उनके नेता इस प्रकार राजनीति में भाग लेने 
लगे जो पूर्व समय के मजदूर संधियों को स्यथात्‌ पसन्द न था ।”१ ये श्रमिक 
संघ बड़े होने लगे ओर उन्होंने विधान-मण्डलों में कुछ स्थान प्राप्त करने में 
सफलता भी पाई । उनका संगठन बहुत दृढ़ होने के कारण मंत्रिमण्डलों को 
कभी कभी उनकी मांगें स्वीकार करनी पड़ती थीं । 


संघ पालियामेण्ट के लिये जब प्रथम निर्वाचन हुआ तो दोनों सदनों की 
१११ सीटों में से २४ श्रमिक पक्ष को मिलीं | दूसरे पक्ष वही संरक्षणवादी और 
निःशुल्क व्यापारवादी थे। पर इन दोनों में किसी को भी संख्या इतनी न थी 
जो उनके अतिरिक्त पक्षों की संख्या से अधिक होती है। अर्थात्‌ उनका परम 
मताधिक्य न होने से श्रमिक फ्क्ष के हाथ में ही शक्त प्राप्त कराने की कुंजी 
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। इसलिये प्रारम्भ में मंत्रिमण्डल थोड़े समय तक ही अपने स्थ!न पर टिक 
पाते थे । श्रमिक पक्ष के शक्तिशाली होते जाने के कारण दूसरे दो पढ्षों ने 
मिल जाने में ही अपना श्रेय समझा । उतके सिल जाते का कारण उनके दष्टि- 
कोश की समानता न थी पर कारगा यह था कि वे दोनों ही समाजवाद के 
विरोधी थे । सन्‌ १६१० के निर्वाचत में श्रमिक पक्ष के प्रतिनिधियों का प्राति- 
निधि सदन में काम चलाऊ मताधिक्य था शोर सीनेट में वह बहुसंख्यक थे | 
इसलिये श्रमिक पक्ष का सन्त्रिमण्डल बना । 

“इस प्रकार उस त्रिभुजाकार संबर्ष का अन्त हुआ जिसके कारगा संघ 
गासन की स्थापना के परचात्‌ दस वर्षो मे छः बार मंत्रिमण्डल में परिवर्तन 
हुए जिसके कारगा मन्त्रिमण्डलों में अस्थिरता रहती थी व यड़्यंत्र श्रादि को 
प्रोत्साहन मिलता था। इसके पश्चात्‌ पुरानें दोनों पक्ष सिलकर एक हो गये 
झोर उप्होंने अपना नाम राष्ट्रीय पक्ष रखा । उपराज्यों को विधान मंडलों में भी 
ऐसी ही घटनाथ हुई जिसके फलस्वरूप केवल दो ही राजनैतिक पक्ष श्रमिक 
और राष्ट्रीय रह गये । 

कुछ समय के बाद क्ृपकों ने श्रमिक-पक्ष के कुछ सदस्यों को श्रपती तरफ 
मिलाकर अपना पृथक संगठन किया । राष्ट्रीय पक्ष ने भी अपना ताम बदल कर 
यूनाइटेड ग्रास्टे लिया पार्टी ([ा६०व 0 प्रदधा (9 9709) रख लिया 
ग्र एसा कार्यक्रम वताया जो समाजवाद-विरोधी था। इस प्रकार अब आस्ट्रे- 
लिया में तीन राजनंतिक पक्ष हैं । श्रमिक-पक्ष सबसे अधिक दृढ़ और सुसंगठित 
पक्ष है इसीलिये इसकी सबसे अ्रधिक ख्याति है । सारे देश के प्रत्येक निर्वाचन 
क्षेत्र में इसको ट्रेड यूनियन कॉसिल (उ+866 (एजांणा (०फ्ालं!) और 
पोलिटिकल लेबर लीग (?06(6टर्बों |. 890फप+ ,९४४प०) है । इस कौंसिल 
के सदस्य को पत्र के कौंसिल के संविधान पर हस्ताक्षर करने पड़ते हें जिसके अतु- 
सार सदस्य को कड़ श्रनुशासन मे रहना पड़ता है। उपराज्यों के विधानसण्डलों के 
निर्वाचन होने के पहले ही इन कौंसिलों व लीगों के प्रतिनिधि मिलकर निर्वाचन 
का कार्यक्रम विचार करने के बाद निइचय करते हैं। जब एक बार यह कार्यक्रम 
वहुमत से स्वीकार हो जाता है तब सबको इसे मानकर काम करना पडता है। 
विधान-मण्डल के उम्मेदवारों को एक प्रतिज्ञापत्र पर हस्ताक्षर करने पड़ते हैं 
कि विधान-मंडल में पक्ष की गुप्त समिति की थ्ाज्ञा का पालन करेंगे । यही 
नहीं विधात-मण्डल पद त्याग करने वाले कोरे त्यागपत्र पर उनके हस्ताक्षर करा 
लिये जाते हैं । ये त्यागपत्र गप्त समिति के पास रखे रहते हैँ और भविष्य में 
आवश्यकता पड़ने पर काम में लाये जाते हैं । 


आस्टेलिया का संघ शासन र्घ७ 


त्च्तो 
६ 


इसी प्रकार सब संघ पालियामेंट के लिये निर्वाचन होता है, हरएक 
उपराज्य में स्थित पक्ष के केन्द्रीय संगठन के छ: प्रतिनिधि एक सम्मेलन में 
एकत्रित होते हैं और केन्द्रीय निर्वाचनों के लिये अपना नीति सम्बन्धी एक 
घोषणा पत्र व कार्यक्रम तेयार करते हैं। जिन व्यवितयों को उम्मेवार चुना 
जाता है वे प्रतिज्ञापत्रों व त्याग-पत्रों पर हस्ताक्षर करते हैं, जैसा उपराज्यों के 
निर्वाचनों में होता हैं । 

निर्वाचनों के समाप्त हो जाने पर संघ-विधान मण्डलों में व उपराज्य 
विधान मण्डलों में श्रमिक पक्ष के सव सदस्य संगठित रूप से कार्य करते हैं और 
कड़े अ्रनुशासन मे रहते हूं। वे सप्ताह में कम्म से कम एक वार बन्द कमरे में 
एकत्रित होकर विधानमंडल मे जो योजतायें विच,राधीन हों उन पर अपना 
क्या दृष्टिकोश हो, यह निदिचत करते हैं। जब श्रमिक पक्ष का ही मं 
मण्डल होता है तब भी यह बेठकें होती हैं शोर यह्व॒ गुप्त समिति ही, न कि 
मंत्रिमण्डल सरकार की नीति का निर्गाय करती हैं। मंजिपरिपद्‌ के बनाने में 
चुनते की स्वतंत्रता नहीं रहती । प्रत्येक मंत्री अपने शासन प्रवन्ध के लिये 
समिति को उतरदायी रहता हैँ नक्ति प्रधान मंत्री को। जब इस पक्ष की 
विधान मंडल में बहुत अधिक संख्या होती हैँ तव ती इसके कड़े अनुसान व दढ़ 
संगठन के कारण विरोधी पक्ष शक्तिहीन हो जाता हैं। हालांकि यह प्रणाली 
संसदात्मक शासन पद्धति को भावना पर कुठाराघात करती है पर इससे 
शासन में स्थिरता व शक्ति अश्रवधश्य आ जाती है । 


यूनाइटेड श्रास्ट्रेलिया पार्टी ने भी श्रथिक पक्ष जैसा संगठन उपराज्यों 


में वंघ में बना रखा हैँ। परन्तु आस्ट्रेलिया की जेंसी वर्तमाव स्थिति है 
उसमें श्रमिक पक्ष का कार्यक्रम अधिक आकपक हें जिससे जनमत उसके साथ है । 


इन राजनैतिक पक्षों के कार्यक्रम ऐसे हें कि उपराज्य अपने पृथक 
व्यक्तित्व को भूलते जा रहे हैं। प्रतिनिधि-सदन तथा सीनेट में श्रव मतभेद 
किसी उपराज्य विशेष के हित-अश्रहित के ग्राधार पर नहीं होता पर अधिक 
व्यापक विषयों पर होता है जो सारे संघ के हित में सम्बन्धित है। इससे 


]]/ 


आस्ट्रेलिया में संघ शासन प्रणाली पर मह्त्वशाली प्रभाव पड़ रहा है । उप- 


बन 


4 


राज्यों की पृथकत्व-भावना के स्थान पर केन्द्रीय सरकार की गर्वित श्रव बढ़ती 
जा रही है । इस सव का अधिक श्रेय विशेषकर श्रमिक-पक्ष को है जिसकी 
नीति ही आस्ट्रेलिया को एक दृढ़ सम्बन्ध सूत्र में बांधना है । 


प्रमुख देशों की शासन प्रणशालियाँ 


(5 
5। 
दि हैं। 
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अध्याय १६ 


संयक्त-राज्य अमेरिका का संघ-शासन 


बे 


र् अंग्रेरेड 


“जैसे अमेरिका अंग्रेरेज्ी वन गया वैसे ही उपनिवेशों 
संस्थायें ग्रमरीकी वत गईं। इन संस्थाओं में पृथक पृथक्र उपनिवेद्ञां 
के राजनैतिक जीवन की नयी स्थितियों व नई सुविधाश्रों के अनुकूल 
अपने आपको ढाल लिया ; ये उपनिवेश प्रारम्भ में कठिनाइयों से 
लड़े, फिर विस्तृत हुए और अत्त में विजयी हुए । इन्होंने विना 
अंग्रेरेजी स्वभाव छोड़े अ्रमे रिकत रूप व रस प्राप्त कर लिया ।” 

(वुड़ो विलसन ) 


“7/ 
अख्तर 


संयुक्त-राज्य अमेरिका नई दुनिया की सबसे बड़ी इकाई हैं । इसका लेत्रफल 
३,६७३,६६० वर्ग मील है और जनसंह्या १४६,५७१,००० है। इन संख्याश्रों 
में संयक्‍्त राज्य के आधीत उपनिवेश्ञों व प्रदेशों की भी संख्यायें शामिल हैं । 
संघ के ४८ उपराज्यों का ही कुल क्षेत्रफल २,६७३,७७६ वर्ग मील हैं और 
जनसंख्या १२९२,७३५,०४६ है। यह देश परिचम में प्रशान्‍्त महासागर व पूर्व 
में अटलांटिक महासागर के मध्य स्थित है। इसकी भौगोलिक विभिन्नता से 
बहुत सी राजनैतिक समस्याएँ खड़ी हुई और उसी से उन समस्याग्रों के सुल- 
भाने की रीति भी निश्चित हुई। लगभग प्रत्येक राष्ट्रीय प्रश्न में भौगोलिक 
परिस्थिति ने संप्र॒वत-राज्य के राजवैतिक जीवत पर अपना प्रभाव डाला है । 
आधुनिक युग में संयुक्त-राज्य अमेरिका का ही प्रथम ऐसा उदाहरण हे जहाँ 
ऐसी पृथक इकाइयों को मिलाकर एक' वास्तविक जनतांत्िक संघ-राज्य की 
स्थापना हुई जिनके हितों का स्वतन्बता-युद्ध (फेक छा गारवशकुशा- 


०7८९) से पूर्वे कहीं भी मेल न होता था । 


शासन विधान का इतिहास 


््‌ः #*5 है स्‍] _ु वे + 
पृवकाल्लीन उपनिवेश--संयुक्त-राज्य अमेरिका के शासन को संसार 


क्र 


३४० प्रमख देशों की शासन प्रणालियां 


का सबसे महात राज्य-शासन प्रयोग समझा जाता हैं। प्रारम्भ में अटलांटिक 
के तट पर अंग्रेजों द्वारा बसाये हुए १३ उपनिवेश इन उपनिवेशों में अंग्रेजों 
के अ्रतिरिक्त यरोप की कुछ दूसरी जातियों के लोग भी श्वाकर क्से थे पर 
उनकी झुख्या अधिक ने थी। ये प्रवासी अपने साथ अपनी मातृभमि की राज- 
नैतिक संस्थायें भी लाये थे ओर भावनायें भी। इस वात का नई दुनिया के 
इतिहास यर बड़ा सारी प्रभाव पड़ा। ये उपनिवेश तीन प्रकार के थे: 

(१) सम्राट के उपनिवेश-- ((70एछ7 (20070705] जिनमें च्य हैम्प- 

ञ्‌ 





शायर, न्यूयार्क, स्यूजर्सी, उत्तरी व दक्षिणी कलौरीना और जोजिया शामिल 
थे। प्रत्येक में गवर्नर शासन करता था जो सम्राठ की शक्षित का प्रतीक था । 
उसकी सहायता करने के लिए एक कॉंसिल होती थी । 

(२) स्वास्याघधीन उपनिवेश--( 70[07720079ए9 (:0!0770& ) जिन 
में पँसिलवेनिया, डेलावेयर और मेरीलेड शामिल थे। उनका शासन ऐसे 
व्यक्तियों के अधीन था जिन्होंने शासन करने का अधिकार प्राप्त कर लिया 
था । उन व्यक्तियों का इव उपनिवेज्ञों से वही सम्बन्ध था जो सम्राट का अपने 
उपनिवेश्ञों से । 


४ ९ (ः >० ५ 

(३) चाटर उपनिवेश-- ( (६7६९४ (:0]0फ2७ ) इसमे रोडद्वीप 
. और कनेकक्‍्टीकट शामिल थे। इनका शासन वहां के नागरिकों को सीधे सम्राट 
ने ग्रपनी आज्ञा से सुपुर्दे कर दिया था । 


उपनिवेशों में समानताएं---शासन-संगठन की साधारण विभिन्‍नताएँ इन 
उपनिवेश्ञों में पाई जाती थीं परन्तु समानताएं अधिक थीं। “सब उपनिवेश्ों में 
निर्वाचित अ्सेम्बलियों ओर राजसत्ता में नियक्त गवरनर व उसकी कौंसिल के 
बीच भगड़ा चलता रहता था । गवरनंरों को ऊपर से ऐसे श्रादेश मिलते थे जो 
प्राय: उपनिवेद्यों के रहने वालों के विचारों से या उनके हितों से मेल न खाते 
थे | उपनिवेश निवासी निस्संदेह सम्राट के प्रतिनिधियों को हैरान करके ऋद्ध 
करते थे। किन्तु साथ ही साथ यह भी बात थी कि जो अ्रफ़सर इंगलैण्ड से 
भेजे जाते थे, वे विवेक्रहीन होते थे, जिनका परिणाम यह होता था कि वह 
परिणाम यह हुआ था कि शासक व गासितों के हितों में बड़ा भेदसंबर्ष खड़ा 
हो गया । अन्त में लोग असेम्वली को अपना मित्र और गवनर को अपना वेरी 
मानते लगे। दूसरे शब्दों में, विधानमंडल लोकप्रिय हो गई और कार्यपालिका 
लोक-अप्रिय बन गई । इस संघर्ष का एक परिणाम यह हुआ कि 











9 टी०एच०रीड---फोस्स एण्ड फंकशंस आफ़ अमेरिकन गवर्नमेंट, प० १०-१८ । 


संयवत-राज्य अ्रमेरिका का संघ-शासन ३४१ 


असम्बली अर्थात्‌ विधानमंडल का अध्यक्ष जो स्पीकर के नाम से विख्यात था 


सभा का नेता व लोकेच्छा से शक्ति पाया हुआ सबसे बड़ा ग्रफसर था, 
राज्य रुंगठन मे सब स प्रभावशाला राजनातक नंता वन गया ।& 


उपनिवेश-निवासी अगरेजी संस्था चाहते थे--उपनिवेश निवासियों 
तने अपती सातभमि की राजनंतिक संस्थाओं को जहां तक संम्भव हो सका, 
अपने तये देश में चलाने का प्रयत्त किया। उनको सबसे मल्यवान पैतक सम्पत्ति 
“दृंगूलिश कामत ला थी, जिसके अन्तर्गत अंगरेजों के वे सब मौलिक अधिकार 
सुरक्षित हैं, जिन्हें राजा भी नहीं छीव सकता और एक समय तो वे इतने आद- 
रणीय थे कि यह माना जाता था कि ब्रिटिश पालियामेंट का श्रधिनियम भी 
उनको नहीं मिटा सकता? । अच्त में इन्हीं अधिकारों के ऊपर ऋगड़ा यहां 
तक बढ़ा कि उपनिवेश्ों व मातुृभूति में विच्छेद हो गया | सन्‌ १७५०-७४ के 
बीच में उपनिवेश-वासियों ने ब्रिटिश पालियामेंट की उन अधिकारों के कुचलने 
की अ्रनाधिकार चेष्टा के विरुद्ध अपना असच्तोष प्रकट किया। उन्होंने सम्राट व 
पालियामेंट से लगाये हुए करों को देना अस्वीकार कर दिया और “बिना प्रति- 
निधित्व के कोई कर नहीं” के सिद्धान्त पर श्रड़ गये जो गअ्रैगरेजों की राजनेतिक 
बाइबिल का प्रथम आदेश हैं । 

'माठ्भमि' के विरुद्ध युद्ध घोषणा--अ्रन्त में इन १३ उपनिवेज्ञों ने 
इंगलेंड और उसके सम्राट के विरुद्ध यद्ध की घोषणा करदी और ४ जलाई 
सन्‌ १७७६ को एक मत होकर यह घोषणा प्रकाशित की:--- 


“यह कि ये संगठित उपनिवेश स्वतन्त्र ब मुक्त राज्य हैं और उनका यह 
ग्रधिकार है कि वह स्वतन्त्र ब मकत रहें, यह कि वे ब्रिटिश सम्राट के प्रति 
किसी प्रकार की निष्ठा से प्रतिब्रन्धित नहीं है, यह क्रिग्नेंट ब्रिटेन व उनके 
बीच राजनैतिक यातायात बन्द है और विल्कुल बन्द होना चहिए और यह कि 

न और मकत राज्य होने से उन्हें युद्ध, सन्धि, सुलह श्र वे सब वातें 
और कार्य करने का श्रधिकार हे जिन्हें मकत व स्वतन्त्र राज्य आधिकारों हान 


इस प्रसिद्ध घोषणा में “मुक्त व स्वतन्त्र राज्य अधिकारी होने से कर 
सकते हैं” शब्दों का उपनिवेश्ञों के वेधानिक संघर्ष पर बड़ा भारी प्रभाव पड़ा | 


की +--०२०7+ननननन-म-म«««9<4अ ००" 








# उसी पुस्तक में पृ० १६ । 
कनाडा में पैपीनाऊ और भारतवर्ष में वी० बी पटेल का भी ऐसा ही उदाहरण हे । 
) उसी पुस्तक में पृ० २१। 





३४२ प्रमुख देशों की शासन प्रणाजियां 


अपनी स्वतन्त्रता की घोषणा करने के वाद तुरन्त ही उपनिवेश-वासियों ने सब 
से प्रथम अपना ध्यान संगठित होकर युद्ध करने की ओर दिया। इस श्रभिप्राय 
की सिद्धि के लिये उन्होंने जून सन्‌ १७७६ को एक समिति नियुक्त कर संघ 
की नियमावली का लेख बनवाया । इस नियमावली को राज्यों की कांगरेस ने 
१५ नवम्वर सन्‌ १७७७ को स्वीकार किया। यद्याप इस निय्रमावली को 
ग्रनसमर्थन (२०६८7080073 ) अर्थात्‌ अनुमोदन सब राज्य १७८१ से पूर्व व 
कर पाये किन्तु उसको कांग्रेस के पास होते के वाद तुरतत ही लागू कर दिया 
गया। इस नियमावली की पहली धारा से संघ का नाम “संयुक्‍त-राष्ट्र ग्रमेरीका' 
रख दिया गया। यही नाभ भ्रव तक ज्यों का त्यों चला आ रहा है । दूसरी 
धारा में यह लिखा था कि प्रत्येक राज्य अयनी उस स्वच्त्रताव सत्ता, और 
हर प्रकार की शक्ति व अधिकार का स्वामी हैँ जिसको सब स्थापित कर 
संगक्त-राज्य की काँग्रेस को नहीं सौँपा गया है । इससे स्पष्ट हें कि राज्य 
अपने व्यत्रितत्व की रक्षा करने में कितवे संदेही व सावधान थे और वे कुछ 
मिश्चित उद्देश्यों की पूति के लिए ही संगठित हुये जो तीसरी धारा पे दिये हुए 
थे। तीसरी धारा यह थी: “ पूर्ववर्णित राज्य इसके द्वारा पृथक रूप के पारस्परिक 
मित्रता, सुरक्षा, अपनी स्ववच्त्रता की रक्षा और पारस्परिक सामान्य हितपूर्ति 
करते वाले दुंढ़ संगठन में प्रवेश करते हैं और यह प्रतिज्ञा करते हैँ कि धर्म, 
सत्ता, व्यापार या और किसी बहाने से किये हये आक्रमण किये जाने पर या 

प्रयोग किये जाते पर वे एक दूसरे की सहायता करेंगे”। कांग्रेस ही एक 
ऐसी सार्वजनिक संस्था थी जिसकी स्थापना की गई। इसमें प्रत्येक राज्य के 
प्रतिनिधि थे । कम से कम दो और अधिक से अधिक ७ प्रतिनिधियों को 
भेजने का अधिकार प्रत्येक राज्य को मिला हुआ था। प्रत्येक राज्य को केवल 
एक मत ही देने का अधिकार था चाहे उसके प्रतिनिधियों की संख्या कुछ 
भी हो। राज्य के प्रतिनिधियों का बहुमत राज्य की इच्छा का द्योतक समभा 
जाता था। यदि किसी राज्य के प्रतिनिधियों में दोनों ओर के मत बरावर 
होते थे तो राज्य का मत रह समझा जाता था। कांग्रेस के अधिवेशन काल 
के अतिरिक्त समय में एक समिति कार्यसंचालन करती थी। इस समिति में 
प्रत्येक राज्य का एक प्रतिनिधि होता था और यह समिति वह सब कार्य कर 
सकती थी जिसको करने का अधिकार कांग्रेस को प्राप्त था। राँग्रेस अपना 
सभापति जिदे ब्रेत्रीडेंट कहा जाता था सत्य चुतती थे । किन्तु प्रेसीडेंट को 
कार्य संचालन का अधिकार न दिया गया था क्योंकि वे यह नहीं चाहते थे कि 
प्रसोडेट के रूप में उन पर दूसरे प्रकार का राजा वेठा दिया जाय ।% 
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# रीड--फोम्तत एण्ड फन्कशन्स आफ अमेरिकन गवर्नमेंट, पृ० ३.६ । 


संयुक्त-राज्य अमेरिका का संघ-शासन रे 


यह वास्तविक स्थायी संब न था--निसन्‍सदेह उपनिवेश-वासियों 
की इच्छा तो यही थी कि एक स्थायी संघ की स्थापना हो “परन्तु संविधान 
की जो नियमावली बनाई गई उससे राज्यों का वास्तविक ग्रनकलन नहीं हम्मा । 
प्रारम्भ में ही वे वालू की रस्सी के समान थे जो किसी को बाँध सकने में 
असमर्थ थी ।...... .. . उनके तियमों के अनुसार काँग्रेस संघ,की शक्ति को 
कार्यान्वत करती थी । काँग्रेस की समितियाँ ही इस संघकी कार्यक्रारी व 
न्‍्यायकारी ग्रंग थे । वास्तव में इसे कार्यकारी श्रंगों की आवश्यकता ही न थी 
क्योंकि इसे कार्य संचालन के कोई अधिकार ही न थे। इसका काम केवल 
परामणे देना था न कि आदेश देना । यह राज्यों का हर बात में मह देखती 
थी । संघ का संविधान केवल एक अच्तःराष्ट्रीय समभौते के समान था ।”* 
कोई भी महत्वपूर्ण प्रस्ताव तव तक पास न समझा जाता था जब तक कि € 
राज्य उससे सहमत न हों | कई राज्यों ने अपने प्रतिनिधि ही न भेजे थे इस 
लिये संघ का योगाकर्षण जाता रहा और काँग्रेस की शक्ति भी जाती रही । 
काँग्रेस राज्यों से मुद्रा, मांग सकती थी परन्तु उसके पास कोई ऐसा साधन 
था जिससे वह उन्हें उस मांग को पूरा करने फर वाध्य कर सकती । यह 
संधि व समझौता कर सकती थी पर उसकी शर्तों का पूरा करना राज्यों पर 
छोड़ना पड़ता था। यह ऋणा ले सकती थी किन्तु उसे चुकाने के लिये उसे 
राज्यों पर निर्भर रहना पड़ता था। यह एक ऐसी संस्था थी जिसे बहुत से 
विस्तृत अधिकारों से विभूषित किया जाता था परल्तु उन्हें कार्यान्वित करने की 
शक्ति नहीं दी गई थी । कांग्रेस केवल परामर्श देने वाली संस्था ही थी | यद्ध 
समाप्त होने के पश्चात्‌ यह राज्यों को एक सूत्र में वांवने में असफल रही । 


“इस काम करने की असमर्थता के कारण ही वर्तमान अ्रधिक पूर्ण व 
श्रधिक दृढ़ राज्य संगठन की स्थापना सम्भव हुई * सेरीलेंड (/०7 [०7 ) 
श्रोर वजिनिया (जष्टरा079) के राज्यों में पोटोमेक (?0£07098८) 
नदी में नौका चलाने के सम्बन्ध में भगड़ा हौ गया। इस झगड़े को निबटाने 
के लिये जो कमीशन नियुक्त किये गये उन्होंने यह सिफारिश की कि एक 
दूसरा कमीशन नियुक्त किया जाय जो दोनों राज्यों से लगाये हये आयातर 
निर्यात-करों के प्रश्न में छानबीन करे | इस पर विजिनिया ने व्यापार सम्बन्धी 
संघ के अधिकारों को अधिक विस्तत करने पर विचार करने के लिये ए 


५ -०५+>न्‍लननीननिनाना+त+ ० + 





१ विलसन--दी स्टेट (१६०० की आवृति) पैरा १०६७ । 


सा पसतक म॑ ४रा १०६९ । 


२४४ प्रमुख देशों की शासन प्रगालियां 


जल 


सम्मेलन बुलाया | सनू १७८६ में यह सम्मेलल एनापोलिस नगर में हुश्रा 
जिसमें केक्‍ल पांच राज्यों ने ही अपने प्रतिनिधि भेजे । सम्मेलन ने श्रन्य 
प्रतिनिधियों के श्राने का इन्तजार व करके एक प्रस्ताव स्वीकार किया और 
सम्मेलन समाप्त कर दिया । प्रस्ताव यह था कि कांग्र स सब राज्यों के प्रति- 
निधियों का एक सम्मेलन फिलाडेलफिया नगर में वलावे जो संघ के विधान में 
संशोधन करने के प्रश्न प्र विचार करे क्योंकि उसके विना इसकी राय में 
संघ का धांति पूवेक चलता अ्सम्भव था। 


फिल्लाडेलफिया सम्मेलन--तदनुसार कांग्रेस ने सन्‌ १७८७ का प्रसिद्ध 
फिलाडेलफिया सम्मेलन बुलाया । सम्मेलन में जो प्रतिनिधि उपस्थित हये वे सब 
लोक-कार्य में अनुभवी व्यक्ति थे इसलिये उन्होंने सारी समस्या को बड़े अच्छे 
ढंग से वस्तुस्थिति को देखते हुये सुलकाना आरम्भ किया | उनका उद्देश्य “एक 
दुढ़ केन्द्रीय सरकार की स्थापना करता था जिसके साथ साथ राज्य की अ्रधिक 
से अ्रधिक स्वतंत्रता भी सुरक्षित रहें ।” कई दिनों के वादविवाद के पश्चात्‌ 
उन्होंने सन्‌ १७८७ के संविधान का मसविदा तैयार किया । इस संविधान ने 
संयुक्त राज्य की सरकार का रूप ही वदल दिया क्योंकि इससे केन्द्रीय सरकार 
को सीधे उपराष्ट्रों के नागरिकों से सम्बन्ध स्थापित करने की शकित प्रदान 
कर दी गई । 


2७८७ का शासन-विधान 


इस मसविदे को काँग्रेस ने राज्यों की स्त्रीकृति के लिये भजा. और जून 
२१, सन्‌ १७८७ को जब नवें उपराज्य (व्यू हम्पशायर) ने इसे स्वीकार कर 
लिया तो तुरन्त ही नो उपराज्यों में इसे लागू कर दिया गया । इस नये शासन 
विधान के अन्तर्गत प्रथम कांग्रेस का अधिवेशन ४ मारे सन्‌ १७८६ को हुआझ्ना । 

विधान सर्वोच्च अधिनियम हैं :--इस संविधान का सबसे महत्वपूर्ण 
भाग इसकी प्रस्तावना है। इस प्रस्तावना में कहा गया है कि सब राज्यों की प्रजा 
संयवत-राज्य अमेरिका के लिये यह संविधान स्थापित करती हैं। पूववर्ती संघ 
के संविधान की अपेक्षा नये विधान सें यह एक महत्वपूर्णा सुधार था क्योंकि 
पुराने विधान में लोकमत को कोई स्थान न दिया गया था। दूसरी महत्वपूर्ण 
वात छटे अनुच्छेद की धारा २ में दी हुई है जिसमें कहा गया है कि यह संवि- 
धान और इसके अन्तर्गत बनाये हमे निर्वत्थ व वे सब संधियां संयुक्‍त-राष्टर 
अ्रमेरिका की सत्ता के अन्तर्गत की जायेगी, दाप्ट्र का सर्वोच्च अधिनियम 


न 


समझी जायेंगी । प्रत्येक उपराष्ट्र में व्यायात्रीणथ उनके प्रविधानों 


संयक्त्‌-राज्य अमेरिका का संघ-शासन ३४५ 


नूसार निर्णय दिया करेंगे चाहे उपराज्य का विधान या कोई निर्व॑न्ध 
उनके विरुद्ध ही क्यों ना हो । इस थारा से संविधान वहुत ही सुरक्षित और 
संघ का शासन बहुत दी दृढ़ हो गया, क्योंकि जब - कभी संघ सरकार के या 
किसी उपराज्य के कानूत का संविधान से विरोध खड़ा होता है, संविधान की 
ही विजय होती & और ऐसे मामलों में अ्रन्तिम निर्णय सर्वोच्च न्यायालय 
(5प7शए2८ (5प्४0) के हाथ में रहता है जो पूर्णतया स्वन्त्र 
न्यायालय है । 


शासन-विधान की अन्य विशेषताएं>यह शासन विधान आधुनिक 
राष्ट्रों के संविधानों में सबसे संक्षिप्त हैं । अमरीकनों ने इसमें दो प्रमुख सिद्धान्तों 
को सुरक्षित रखा है, पहला लोकसत्ता व दूसरा संघ में उपराज्यों की समानता 
उन्होंने इसमें पूर्णतया शक्ति-विभाजन के सिद्धान्त को अपनाया है । ग्रागे 
चल कर ज्ञात होगा कि कार्यकारी, विधायिनी वा न्यायिक सत्ता एक दूसरे से 
बिल्कुल पृथक हैं | यह बहुत ही कठिन परिवतंनशील संविधान है । अब तक 
केवल २२ ही संशोधन इसमें हये हें । इसमें “बन्धन व संतुलन की पद्धति 
(575९० ०0 ८४९८ो८5 5: 0०47८९७) रखी गई है । इसके कुछप्र विधानों 
की आलोचना की जाती है जेसे, सीनेट को सन्धि व नियक्ति करने की शक्ति 
प्रदात करना उचित नहीं समझा जाता । किन्तु यह ध्यान में रखने को वात हूं 
कि सन्‌ १७८७ के विधान-निर्माता उस समय की परिस्थितियों का सामता 
करने के लिये योजना बना रहे थे, इसलिए “कल की सरकार को आज के 
मापदण्ड से मापना है # संविधान का संचालन बहुत अभ्रसंतोषजनक सिद्ध नहीं हुआ 
है और इसके बनने के समय से राज्य की उत्तरोत्तर बूु हुई और वह समृद्धि- 
शाली हुआ । यह सच है कि प्रायः १६० वर्ष के इस लम्बे समय में भयंकर 
विवाद खड़े हुये और यह प्रतीत हुआ था कि सन्‌ १८६१ का गृहयुद्ध संव का 
तितर-वितर कर देगा, किन्तु फिर भी इसका कुछ महत्वपूर्ण सशाथना सहित 
अ्रव तक बराबर बना रहना इस वात का प्रमाण हैँ कि यह फ्रांस के शासतत 
विधान से अधिक दृढ़ है क्योंकि उतये ही समय में फ्रांस के शासन विधान में 


हक 


कई बड़े परिवर्तन हो चुके ह 
संघ सरकार की शक्तियां 


पक्‍त-राज्य अमेरीका को संघ सरकार की शक्तियां निद्चित रूप से 


3 फौम्से एण्ड फंकशन्स आफ अमेरिकन गवनमंट, पु० ४३ । 








ली न ते 


तू 
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स्थिर की हुई हैं जिन्हें उस सरकार के भिल्त-मिन्‍्त अंग कार्यान्वित करते हूँ। 
बिधायिनी शक्ति, अर्थात्‌ कांग्र स (जिसमें सीनेट व प्रतिनिधि सदन दो सभायें 
हैं) की प्रथम अनुच्छेद की ८ वीं धारा के अनुसार निम्नलिखित शक्तियां हैं :- 

विविध प्रकार के कर लगाना और मुद्रा एकत्रित करना, ऋण चुकाना 
संयक्त-राज्य की सुरक्षा और सार्वजनिक हित *साथन का प्रवन्ध करना, किन्तु 
सव प्रकार के कर सारे संयुक्त-राज्य में एक समान होंगे । 

संगुक्त-राज्व की सम्पत्ति के आधार पर ऋणा लेता । 

विदेशी राष्ट्रों से उपराष्ट्रों के बीच व मल निवासियों से व्यापार सम्बन्धी- 
नियमन करना । 


नागरिक बनाने व दिवालिया निश्चित करने वाले एक समान नियम व 
अधिनियम सारे संयुक्त-राज्य के लिये बताना । 

मुद्रा बनाना, उसका मूल्य स्थिर करना, विदेशी मुद्रा का मूल्य स्थिर 
करना, श्रौर माप तौल स्थिर करना । 

संयकत-राज्य के नकली प्रचलित मुद्रा व ऋणा के प्रमाणपत्रों को बनाने पर 
दण्ड का विधान करना । 


डाकबर स्थापित करता और डाक मार्ग बनवाना । 

लेखकों व वैज्ञानिकों को अपने लेख व अन्वेपणा के उपयोग का कुछ समय 
के लिये अनन्य अधिकार देकर उपयोगी कला व विज्ञान की उन्नति करना । 
सर्वोच्च न्यायालय मे छो८ संघ स्यायालय स्थापित करना । 

समुद्री लुट-पाठ की व्याख्या करना व उसके लिये दण्ड का विधान करना, 
अ्न्तःराष्ट्रीय अधिनियम के विरुद्ध किये अ्परायों के लिये दण्ड देना । 


सच व 


यद्ध की घायगा करना, बदला लेने 


च 


के श्राज्ञापत्र देता शोर युद्ध में प्राप्त 


व] 


सम्पत्ति के सम्बन्ध में नियम बनाना । 


मेना एकत्रित करना व शिक्षित करके तैयार रखना । किन्तु इस काम के 


० 


लिये दो ये से अधिक समय के लिये एक साथ मुद्रा का आयोजन नहीं ह। 
सकता । 

जल सेना संगठित कर उसका भरगा पोषश करना । 

स्थल सेता व जले सेता के शासन व सिग्रमन सम्बन्धी नियम बनाना । 

संघ के अधिनियमों को कार्यानिवित करने के लिये, विद्रोह को दबाने के 
लिये, और आक्रमण से रक्षा के लिये सेता वलाने का आयोजन करना । 


ही 
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सेना को संगठित, शिक्षित व सुसज्जित करने और उसके उस भाग पर 
नियंत्रण रखने का आंयोजन करना जो संयुक्त राज्य की सेवा में उपयोग किया 
जा रहा हो। उपराज्यों को, बचे हुये सेना के भाग को, काँग्रेस द्वारा निश्चित 
शिक्षण के अनुसार शिक्षित करने का व सेना के अफसरों को नियुक्त करने का 
आधिकार देना । 


ऐसे जिले में जिसका क्षेत्रफल १० वर्ग मील से अधिक न हो, जिसको 
उपराज्यों ने संघ सरकार के सुपुर्द कर दिया हो व काँग्रेस ने स्वीकार कर 
लिया हो, और इस प्रकार स्वीकृत होकर जो संघ सरकार का निवास-स्थान 
बन गया हो, उसमें अ्नन्य रूप से शासत करना। वैसा ही शासन उन सब 
जगहों में करना जो संघ सरकार ने उपराज्यों की विधानमंडल की सम्मति से 
खरीद ली हों और जिनमें किले, वारूदखानें, अस्त्रागार, बन्दरगाह व दूसरी 
प्रावश्यक इमारतें बती हों | और उत सब निवेन्धों को बनाना जो पूर्वोक 
शक्तियों को कार्यान्वित करने के लिये ग्रावश्यक व उचित हों और उन दूसरी 
शर्वितियों को कारूप देने के लिग्रे आवश्यक व उचित हों जो £संविधान ने 
संयुक्त-राज्य की सरकार या उल्नक्े किसी शासन विभाग या अकसर में विहित 
कर दी हों । 


प्रथम श्रनुच्छेद की € वीं धारा ने नकारात्मक प्रतिवन्‍्ध लगा कर कांग्रेस 
की दक्तियाँ और भी कम कर दी हैं, जेसे :-- 

(१) जब तक वास्तव में विद्रोह या आक्रमण न हुआा हो कांग्रस 
ग्रपराधी को न्यायालय में उपस्यत किये जानें दा अदिश दिलवाने की सुविवा 
को स्थगित नहीं कर सकती । 

(२) यह कोई गतानुदर्शी श्रधिनियम् पास नहीं कर सकती । 

(३) यह उच्चता की कोई उपाधि नहीं दे सकती । 


सन्‌ ११८७ में जब संविधान का निर्माण हुआ, नागरिकों के अधिकारों 
को संविधान में घोधित करने का प्रश्त इतना महत्वशाली न हुआ था क्‍योंकि 
उस समय संव सरकार की शक्तियों के विरुद्ध उपराष्ट्रों के क्या अधिकार होते 
चाहिये, यह प्रश्न अधिक महत्व रखता था। चार वर्ष वाद सन १७६१ में 
लगभग १० संशोवन संविव्ान से किये गये जिनमें से नो संशोधनों से नागरिकों 
के अधिकार प्रत्याभूत ((+प०४7870:2८०) हुये और इस प्रकार संघ सरकार 
को स्वेच्छाचारिता पर अंकुश रख दिया गया । इन संशोधनों से निम्नलिखित 
वातें निश्चित हो गई :--- 


शक 
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(१) कांग्रेस ऐसा कोई अधिनियम ते बनायेगी जिससे कोई धर्म विशेष 
प्रतिप्ठित होता हो या स्वतन्त्रता पूर्वक उसके अलुन्ञार आचरण करने पर 
रोक लगती हो, या वक्‍तृता देने, छापने व प्रकाशित करने, या जनता के 
घात्ति पूर्वक समुदाय वनाकर रहने या सरकार से अपनी तकलीफों की शिका- 
यत करने की स्वतन्त्रता कम होती हो । 

(२) स्वतन्त्र राज्य की रक्षा के लिये शिक्षित सेना श्रावश्यक होने से 
जनता का अपने पास अस्त्र रखने का अधिकार नहीं छीना जायेगा । 

(३) शान्ति के समय में कोई सेनिक किसी घर में उसके स्वामी की 
सम्मति के बिना व बसाया जायेगा और युद्ध समय में भी सिवाय अधिनियमा- 
नसार ढंग के किसी दूसरे ढंग पर कोई सेनिक न बसाया जायगा। 

(४) किसी व्यक्ति का शरीर, घर, उसके कागज व सामान बिता कारण 

क॑ किया जा सकता है न उनकी तलाशी ली जा सकती 

(५) नरहत्या या अन्य बदनाम करने वाले अपराधों की जाँच पंचों द्वारा 
होगी । 

(६) सब अपराधी अभियोगों की जांच जल्दी से जल्दी खुले ढंग पर 
निरपेक्ष पंचों द्वारा होगी । 

(७) २० डालर से अधिक मूल्य के गअ्रभियोगों में पंचों द्वारा जाँच होने 
का अधिकार सुरक्षित रहेगा । 

(८) बहुत श्रधिक जमानत न मांगी जायगी ने बहुत अधिक जुर्माना किया 
जायगा और न निर्देयतापूर्ण या श्रसाधारण दण्ड ही दिया जायगा । 

(६) शासन में किन्‍्हीं श्रधिकारों की गिनती हो जाने का यह प्र्थ न लगाया 
जायगा कि बचे हुमे जनता के अधिकार मान्य नहीं हैं या वे कम 
ग्रादरणीय हें । 

सन्‌ १८७० में पास हुये १४वें संशोधन में यह कहा है कि संयकक्‍त राज्य 
के किसी नागरिक को मताधिकार से वंचित न किया जायगा न उस अधिकार 
को सीमित किया जायेगा क्योंकि वह किसी विशेष जाति, वर्शा का है या पूर्व 
दासता की स्थिति में रहा हैं। सन्‌ १६२० में किये गये १६ वें संशोधन से 
स्‍त्री पुरुष दोनों को मताधिकार दे दिया गया । 

शक्तियों को सीमा स्थिर करना--सन्‌ १७६१ में हये संविधान के 
दसवे संशोधन में कहा गया है कि संविधान ने जिन शक्तियों को संघ सरकार 
के सूपुद नहीं किया हैं :.व जिन शक्तियों का उपराज्यों द्वारा कार्याच्वित किये 


ता 


| डॉ 
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लि । 
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जाने का संविधान से निषेध किया गया है वे शक्तियाँ उपराज्यों या जनता के 
लिये सुरक्षित हैं । किन्तु संव सरकार की शक्तियों पर इन सथ प्रव॒न्धों के 
रहते हुए और शेष शक्तितयां उपराज्यों को दिये जाने पर भी संघ सरकार की 
शक्ति धीरे- धीरे कई कारणों वश बढ़ती जा रही है । पहला कारण यह है कि 
न्यायावीदय मार्शल को अध्यक्षता में सर्वोच्च न्यायालय ने अर्थ-विहित शक्तियों 
का सिद्धान्त प्रतिपादित किया और संविधान की धाराशों का ऐस| 


व्यापक अर्थ 
लगाया कि केद्धीय सरकार को शअ्रत्वन्त शक्तिशाली बना दिया। 


दूसरे अंत 
होने से संघ 
सरकार के विना उपराज्यों के अधिकारों के समर्थकों को अग्रसन्‍्त किये अपनी 
शक्तियों को बहुत वढ़ा लिया हैँ । तीसरे संविधान को व्यवहार में लाने से जो 
अनुभव हुआ उसके फलस्वरूप जो संशोवतव किये गये उनसे संघ सरकार की 
दवित वढ़ गईं। उदाहरण के लिए, प्रथम अनुच्छेद की नवीं धारा के पैरा ४ 
को लीजिये | इसके अझ्नुसार संघ सरकार कुछ कड़ी शर्तों के पालन करने प्र 
ही प्रत्यक्ष कर लगा सकती थी, किन्तु १६ वें संशोवन ने यह शर्तें हटा दीं और 
कांग्रेस को यह शक्ति दे दी कि वह किसी सी प्रकार से प्राप्त हुई झरामदनी पर कर 
लगा सकती हे और इस कर से प्राप्त धन को किसी भी कारण या संख्या का 
ध्यान रख उपराज्यों में न बांदा जायगा । अन्तिम कारण यह हैं कि संसार की 
परिस्थिति ही कुछ समय से एसी हो गई है जैसे, प्रशांत महासागर की समस्या, 
अधिक संकट और अच्तरराद्रीष्य व्यपार, कि उसका प्रभाव सब राष्ट्रों पर 
पड़ा हुँ और परिणाम-स्वहूप संघ सरकार ने प्रजा की अस्पष्ट सम्मति से 
अधिकाधिक शक्ति अपने हाथ में कर ली हे । 


राष्ट्रीय सम्बन्धों के बढ़ने और अन्‍्तःराष्ट्रीय व्यापार की उच्तति 


संघ-विधानमण्डल्ष 


संयुक्त राज्य अमेरिका की कांग्रेस संघ की विवायिती ज्ञाखा हैं। इसमें 
दो सदन हैं, एक प्रतिनिधि-सदन झौर दूसरी सीचेट अर्थात्‌ राज्य-परिपद्‌ | 
इन दोनों सदनों की शक्तियां रचना व पारस्परिक सम्बन्ध मूल-विधान 
(१७८७) के प्रथम अनुच्छेद और १६१३ के १७ वें संशोधन में दिये 
हुये हैं । 


प्रतिनिधि सदन ( जि0प्र5४ रा १९०7 ८३5६॥। 80४25.) काँग्रेस 
कमल आम आओ 22०५ रत ५८८ भ४अपविकेत ००... बरी 


पड 


रे 


का तविचला सदन है जिसके सदस्य जनता से सीबे निर्वाचित होते हैं। 


व 


प्रारम्भ में यह आयोजन था कि प्रत्येक २०००० नागरिकों की संख्या एक 
प्रतिनिधि चुनेगी, किसी भी उपराज्य का कम से कम एक प्रतिनिधि अवश्य 
चुना जायेगा और यह कि प्रति १० वर्ष की गणना द्वारा प्रतिनिधियों की 


घ्क 
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संख्या कम या अधिक की जायगी हालाँकि निर्वाचकों व प्रतिनिधियों की संख्या 
का अनुपात सब उपराज्यों में एक समान ही होगा । तदतुपार प्रतिनिधियों की 
प्रारम्भिक संख्या जो ६५ थी प्रति दस वर्ष के बाद बढ़ती गई क्ष्योंकि नये 
उपराज्य संघ में आ्रते गये और परानों में जनसंख्या बढ़ती गई । १४ वें संशोधन 
से निर्वाचन-सम्बन्धी कुछ परिवर्तन किये. गये क्योंकि आबादी इतनी तेजी से 
वढ़ी कि यदि २०००० निर्वाचक्त एक एक प्रतिनिधि चुनते तो प्रतिनिधि सदन 
में सदस्यों की संख्या इतनी अधिक हो जाती कि ,उसको संभालना और कार्य 
संचालन करना कठिन हो जाता । आगार की वतेमान संख्या ४३५ है जो 
सन्‌ १६१० की जनगणशाना के आधार पर निश्चित की गई है । सन्‌ १६४१ 
की जनगणना के अनुसार प्रत्येक प्रतिनिधि ३२०२, ६८९ मतधारकों का प्रति- 
निधित्व करता है। यह ४३५ सदस्य विविध उपराज्यों से इन संख्याप्रों में 
निर्वाचित होकर आते हैँ। अलवामा ६, ऐरीजोना २, श्रकंनसास ७, कैली 
फोनिया २३, कौलोरैडो ४, कर्नेक्टीकट ६, डेलाबेयर १, फ्लोरीडा ६, जोजिया 
११, इदाहों २, ईलियोनिस २६, इंडियाना ११, श्राइश्रोवा ८, कनूसास ६, 
कैन्टकी ६, लुइसियाना ८, मेन ३, मेरीलेंड ६, मेसाच्युसेंट्स १४, मिचीगन १७, 
मिनेंसोटा ६, मिससिपी छ, मिस्सौरी १३, मोन्‍्टाना २, नेब्रास्का ४, नैवादा १, 
न्यूद्म्पशायर २, न्‍्यूजरसी १४, च्यूमेज्रिसकों २, न्यूयार्क ४५, नारथकेरोलीना १२, 
नार्थडेकीटा २, ओहियों २३, श्रावलह!मा 5, ओरीगन ४, पेनसिलवेनिया ३३, 
रोड आइलड २, साउथ करोलीना ६, साउथ डेकोटा २, ८नीसी १०, टेक्सास 
२१, ऊटा २, वरमौन्ट १, विरजीनिया €, वाशिंगटन ६, पश्चिमी विरजीनिया 
६, विसकोंसिन १०, और व्यौमिंग १। 
निवा चन ज्षेत्रः--कांग्रेस प्रत्येक उपराज्य से चुने जाने वाले प्रति- 
निश्चियों की संख्या निश्चित करती है किन्तु उन प्रतिनिधियों को चुनने के 
लिये निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन प्रत्येक उपराज्य अपने आप करता हूँ । 
स्‌ कार्य में उपराज्य का विधानमण्डल प्रायः किसी राजनीति पक्ष के लाभाथ 
निर्वाचन क्षेत्रों में परिवर्तत कर दिया करती है। उदाहरण के लित्र यँः 
परिसीमतन विवेबक्त पर विचार करते समय विधानमण्डल में रिपब्लीकन 
(२०८७७४!८वा)) पक्ष का बहुमत है तो वे लोग डेमोकेटिक ([2200८7470) 
पक्ष के बहुमत वाले जिलों को मिला कर कम से कम तिर्वाचन क्षेत्रों में इकट्ठा 
कर देंगे जिससे ग्राने वाले निर्वाचन भे अधिक से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों से 
रिप्व्लिकन (रिटए7 ८7) प्रतिनिधि चुने जाय ”। जब डमाक्रट 





रिकन---दी अमरीकन गवनमेनस्ट, पृु० ३०५। हे 


अल तक * &हेरे उन है यम अजय दब नब>कनकन. निननान-#+ >+० 


॥आी। 
गरिशाध्य 
१) 
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कक 


| अन्तिस सद से ही प्रशान्त महासागर के तट से झ्रावे वाले प्रतिनिधि का 
भत्ता २४०० डालर हो जाता हैं| यह प्रतिनिधि सदन दुनियां में सब से अधिक 
व्यय-साथ्य व्यवस्थायक संस्था है । प्रतिनिधियों को अपने पत्र आदि बिना डाक 


/0॥2 


खर्च ग्रादि भेजने का अधिकार है । सदव को जाते समय वहां से लौटते समय 
उनको किसी अपराध के लिए पकड़ा नहीं जा सकता। जब तक अपराध देशद्रोह, 
विद्रोह या हत्य की श्रेणी का न हो । उन्हें सदन में बोलने की स्वृतब्बता रहूर्त 
है परन्तु अभद्र वचनों के लिए किसी भी सदस्य को सदन के दो तिहाई सदस्यों 
की सम्मति से बाहर निकाला जा सकता हैं । 


सदन अपनी छार्यपद्धति स्वयं निधोरित करता है--सदन को अपनी 
कार्यपद्धति पर पूर्णो स्वत्व प्राप्त है । यह अपनी कार्यवाही का दैनिक लेख रखता 
है जिसे समय समय पर छाप कर प्रकाशित किया जाता है । कभी कभी जब 
कार्यवाही ग॒ृप्त रखने का निश्चय किया जाता है तो उसका विवरण प्रकाशित 
नहीं होने दिया जाता | वाधिक अधिवेशन दिसम्बर ! मास में प्रथम सोमवार को 
प्रारम्भ होता है | सदन के निजी डाकघर, भोजनालय या कार्यालय होते हैं । 


सदन के अधिकारी वृगे--तया सदन निर्वाचन होने के पश्चात्‌ ३ जनवरी 
को अपनी प्रथम बैठक करता हैं और सबसे पहला काम स्पीकर (सभापति) 
क्लर्क, चंपरलेन, पोस्टमास्टर, सार्जेन्ट-एट-श्राम्से व द्वारराल को चुनना होता 
है । यह चुनाव पक्ष-प्रगाली पर ही होता है । प्रत्येक पक्ष अपने श्रपन उम्मेदवार 
खड़ा करता है और बहुमत वाले पक्ष की जीत होती है । निर्वाचित स्पीकर 
रीत्यानसार सदन के सव से पुराने सदस्य से शपथ दिलाने की प्रार्थवा करता 
है । बडी हर्ष ध्वनि के मध्य जब चारों ओर से अभिवादन सूचक रूमाल हिलते 
होते हैं और चित्रकारों के कैमरों की ध्वनि गूंजती हैँ, वह कल से पदसूचक 
हथौड़ा लेता है । उसके पश्चात्‌ कुछ थोड़े से शब्दों में सदस्यों को धन्यवाद देकर 
पीकर के कतव्य को सचार रूप से पूरा करने की हापथ लेता है। उसके 
पश्चात्‌ वर्गाक्रमानंसार सदस्यों के नाम पुकार कर उन्‍हें शपथ लने को कहा जात 
ठे । जब सब शपथ ले चुकेते हैँ तब कुछ दूसरे श्रफसर चुन जाते हूं । उसक 
पश्चात्‌ सदन के संगठित हो चुकने की घोषणा कर दी जाती हैं । 


पहले जब सदस्यों की संख्या कम थी प्रत्येक प्रतिनिधि के लिए एक 
कुर्सी व मेज मिलती थी जिस पर रखकर वह अपनी लिखा पढ़ी व दूसरा 
काम कर सकता था, किन्तु अ्रब संख्या के बढ़ जाने से सदन में स्थान की कमी 
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सुतने सें कठिनाई भी होने लगी। अतएव मेज अव 
रद ' । पृ समय में स्पीकर (5928४£९७) को कई काम 
करने का अधिकार था, यहां तक्क कि सदन की समितियां भी वही नियुक्त 
करता था | वह इतना शक्तिशाली था कि उसे जार की पदवी दी जाने लगी 
थी। क्िन्त कैनत ((87707 १८६६-१६११) के स्पीकर निर्वाचित होने 
के सदन से इस निरंकशलता को समाप्त करने का संकल्प किया । श्री कैदव 


कहा करते थे कि “स्पीकर सदन की ही कठपतली है और सदन जब चाह तब 
उसके महत्व को गिरा सकता है । 


सदन की समितियाँ--सदस्यों की संख्या अधिक होने के कारण समिति 
पद्धति द्वारा काम करने की रीति अपनाई जाती' हे । ऐसी समितियों की संख्या 
१६ है जिनमें बहुसंख्यक व अल्पसंख्यक दोनों पक्षों के सदस्य होते हैं । ये समि 
तियाँ स्थायी समितियां कहलाती हैं । किन्तु इनमें से कुछ ६ या ७ समितियाँ 
ही उल्लेखनीय हैं । सबसे प्रभावपूर्ण नियोजन विनियोग समिति ( 09770]- 
(78007 (:०7रा77६:८८) ओर झागम समिति (४४४ए७ & ४००75 
(2077ण75:८०) ही है । छोटी समितियों की बंठक मुश्किल से हुआ करती 
हैं। समितियों का महत्व सदन में विचाराधीन विधेयक या प्रस्ताव पर निर्भर 
रहता है, जब जैसा विधेयक या प्रस्ताव विचाराधीन होता है उस समय उस 
विपय से सम्बन्धित समिति महत्वपूर्ण वन जाती है। 


व्यव॒स्थापन कार्य प्रणाढी-प्रत्येक विधेयक प्रथम वाचन के पश्चात्‌ रिपोर्ट 
प्रस्तुत करने के लिए उससे सम्बन्धित समिति के सुपुर्द हो जाता है। समिति उसकी 
परीक्षा व सुधार करना आरम्भ करती है। समिति से लौटन पर पाँच सूचियों में से 
एक में इसका नाम रख दिया जाता है। इनमें पहली सूचि जिसका नाम संघ 
सूचि ([779]070 (227००: ) है सारे सदन की समिति से सम्बन्ध रखती 
है । यह समिति उन विधेयकों पर विचार करती है जो आय-व्यय से सम्बन्ध रखते 
हैँ और जिन पर स्थायी समिति की अनुकूल रिपोर्ट होती है । दूसरी सूची सदन 
सूची (075८ (०।27००427) कहलाती है। इसमें वे सावेजनिक विधेयक 
होते 6 जिनको संब सूची में स्थान नहीं मिलता, तीसरी सूची (00९४7 ०४ 
६02० (:07077६९९ ० ४९ ४४४०० #707&०) होती हैँ जिसमें सव 
प्राइवेट (2074६2०) विधेयक रखे जाते हैं । चोथी-चूची में वे योजनायें होती 
जो सर्वेसम्मति से प्रस्तत की जाती हैं ओर पांचवीं:सूची में समितियों को दिये 
हुए आदेश मिलते-है । इस प्रकार किसी भी सूची में रखे जाने के वाद विधेयक का 
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दूसरा वाचन प्रारम्भ होता है । इस वाचन में सदस्य संशोधन के प्रस्ताव सामने 
रखते हैं और उन पर अपने विचार प्रकट करते हैँ । किसी एक योजना पर 
कोई सदस्य एक वार बोल सकता हैं और वह भी एक घंटे से अधिक नहीं । जब 
कांग्रेस के सत्र (9०557070) की समाप्ति का समय आता है उस समय काँग्रेस 
की कार्यवाही का एक सनोरस दृश्य देखने को मिलता हे । प्राय: इस समाप्ति से 
पहले ही काम की बड़ी अधिकता रहती है। पर विरोधी पक्ष भी उस समय 
ग्रपगी विलम्बकारी चाले चलता हैं। आखिरी रात को इन चालों का मज़ा 
देखने में श्राता हैं। सारी रात की वेठक बड़ी असुविधाजनक होती है और प्रायः 
गशापुरक नहीं रहता । उस समय सदस्य आ्राकर, धृनत्नपान कर, आपस में ठिठोली 
कर या भगड़ कर जगने का प्रयत्न करते हेँ पर व्यवस्थापन कार्य नहीं होने 
देते । तीसरे वाचन के पश्चात स्पीकर योजना पर मत लेना आरभम्भ करता हूँ। 
मत देने की तीन रीतियाँ हैं 


(१) मुखोच्चारण के स्वर से, यदि दूसरे दो ढंग अपनाने की माँग न की 
जाय तो प्राय: उसी से निर्गाय किया जाता 

(२) सदस्यों क्रो, स्पीकर द्वारा नियक्त गिनने वाले व्यक्तियों के सामने 
चलाने से (-गरा पूरक”के पाँचवे भाग के बराबर संख्या में सदस्यों से इसको 
मांग हों सकती हैं ) और 

(३) सब सदस्यों का नाम पुकार कर आर उनसे हां या 'ना' कहलवा- 
कर। इसमें वड़ी देर लगती हुँ । विरोधी पक्ष इस ढंग को अडंगा लगाने के 
लिए प्रयोग कराने का प्रयत्त करता हैँ । .उपस्थित सदस्यों के पाँचवे भाग से 
सांग किये जाने पर यह ढंग काम में लाया जाता है । 


दोनों सदनों का पारस्परिक विरोध--जव संदन से कोई योजना 
स्वीकृत हो जाती है, तब वह सीनेट को भेज दी जाती है। यदि सीनेट इसे 
अ्रस्वीकार कर देती है तो वह वहीं समाप्त हो जाती है । किन्तु यदि सीनेट उसमें 


सधार कर सक्रती हैं तो यह वापिस प्रतिनिधि सदन के विचारार्थ लौटा दी जाती 

यदि लोक सभा ( लिंठ0प९ ० ९७7८52०॥४०८ए८७ ) शअ्र्थात्‌ प्रति- 
निधि सदन इन संशोधनों को अस्वीकार करता है तो इसकी सूचना सीनेट को 
दे दी जाती हैं। सीनेट इस सूचना के मिलने पर चाहे तो बराबर संख्या में 
दोनों सदनों के सदस्या का कान्|मस बलाने को झांग कर सकती हैं। इन सदस्यों 
को मैनेजर कहते हैं । इस कांफ्रेंस म॑ किसी समझोते पर पहुँचने का प्रयत्न 
किया जाता हू । इस प्रकार जब योजना अन्तिमत: स्वीकार हो जाती हैँ तब 


संयुक्त-राज्य अमेरिका का संघ-शासन इ्र्र 


उस योजना के विधेयक स्पीकर और सीनेट के सभापति के ; हस्ताक्षर होंने के 
लिये प्रस्तुत किया जाता है । हस्ताक्षर होने पर यह प्रेसीडेंट भेज दिय 
जाता हूँ । यदि प्रेसीडेंट उससे सहमत होता हैं तो वह उस पर सम्म्ति सूचक 
हस्ताक्षर कर देता है और वह विधेयक अधिनियम (4,97४) बन जाता हैं । 
किन्तु यदि प्रेश्रोंडेंट उससे सहमत नहीं होता तो बह विरुद्ध यक्तियाँ देकर उसे 
उसी सदन को लोटा देता है जिसमें वह विधेयक प्रारम्भ हम्मा था। इस प्रकार 
लोटाये जाने पर यदि पृथक पृथक दोनों सदत दो तिहाई मताधिक्य से उसे प'स 
कर दें दो वह विधेयक प्रेमीडेंट की अ्रसम्मति 


। 


2 


हर 


होने के बावजूद झधितनियय बन 
जाता है। यदि प्रेसी डेंट किसी विवेयक पर दस दिन के भीतर हस्ताक्षर नहों करता 
या प्रतिवाद करके नहीं लोटाता तो वह विशेषक अपने श्राप श्रतविविघम बन जाता 
है किन्तु काँग्रेस के सत्र के अन्तिम दस दिनों में जो विधेयक प्रेसीडेंट के पास 
पटुचते हैं वे तभी झधिनियम वन सकते हें जब प्रसीडंट उन पर अपने हस्ताक्षर 
कर देता हैँ । इस प्रकार इन विधेयकों को प्रेसीडंट हस्ताक्षर न कर अ्यती जेब 
में रख कर चुपचाप रहने से ही रह कर सकता है। अधिनियम वन जाने के 
बाद प्रत्येक विधेयक्र सेक्रटरी श्राफ स्टेट के दफ्तर में जमा हो जाता है । 


0५० जहाक- 


सब मद्रा-विधेयक प्रतिनिधि सदन में प्रारम्भ होते हैं । सीनेट को उसमें 
संशोधन करने का अधिकार श्रवर्य हैं | प्रेसीडेंट के चुनाव के अन्तिम दिन तक 
यदि किसी उम्मेदवार को आवश्यक मताधिक्य प्राप्त नहीं होता तो प्रतिनिधि 
सदन ही किसी व्यक्त को प्रेत्तीडेंट चनता है । 


पी अड हिल 
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> £- दूसरा सदन--अ्मेरिकन संघ-विधानमण्डल का दूसरा सदन सीनेट 
” कहलाता हैं। यह उपराज्यों का प्रतिनिधित्व करता है | उपराज्यों की समानता 
इसे मान्य है क्‍योंकि प्रत्येक उपराज्य को इसमें दो प्रतिनिधि भेजने का 
ग्रधिकार है। विधान की रचता होते समय उन लोगों ने जो उपराज्यों के 
ग्रधिकारों के समर्यक्ष थे यह जोर दियरः कि सब उपराज्यों को इकाई रूप में 
समान समझा जाय। उसकी यह मांग पारस्परिक मेल और प्रेम भाव बनाये 
रखने के हेतु स्वीकार कर ली गई थी। दी फैंडरलिस्ट' नामक ग्रन्थ के रचयिता 
का यह कहना ठीक ही है कि प्रत्येक उपराज्य को एक वोट (मत) देना उनकी 
अ्वशिष्ट संज्ञा को वेधानिक मान्यता प्रदान करता है और साथ साथ उस 
ग्रवशिष्ट सत्ता की रक्षा करने के हेतु वह एक अस्त्र भी हैं । * आगे चलकर 
वे फिर कहते हैं कि अनचित अ्रधिनियमों के बनने में यह एक शोर रुकावट डाली 


लि जज+ततज--तज-त>तम+5म+5+5++पघेपभ "ाधभभखल्‍:३पप:: 
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३५६ प्रमुख देशों की शासन प्रणालियां 
गई है हालांकि वे यह मानते हूँ कि ऐसी पेचदार रुकावट हानिकारक भी सिद्ध 


सकती है और लाभदायक भी । प्रारम्भ मं यह निणय हुआ था कि सीनेट 
सदस्यों को उपराज्यों की विधानमंडल पृथक्‌-पृथक्‌ चुना करगी किन्तु १७ वें 
धन से इसमें कुछ परिवर्तत हो गया हैँ और अभ्रव इन दादस्यों का चुनाव 
उपराज्यों की जनता स्वयं करती है । जब अस्थायी रूप से किसी सदस्य का 
स्थान रिक्‍त हो जाता है तो उपराःज्यों की सरकार निर्वाचन होते समय तक के 
लिये उस स्थान को अपने मनोनीत व्यक्ति से भर सकती है । 


7 पा 


सीनेट के सदस्यों की योग्यैताएं-- सीनेट के उम्मेदवार को ३० वर्ष 
की आयु का होना चाहिये । वह संयुकत-राज्य का € वर्ष नागरिक रह चुका 
हो और निर्वाचन के ससय उस राज्य में रहता हो जहाँ से वह निर्वाचित हुआ 
हूँ । विधान मण्डल के अधिक सख्या वाले सदन के निर्वाचन में जो लोग मत 
देने के अधिकारी होते ह वे ही इन सीनेट के सदस्यों के निर्वाचन में भाग ले 


हे 


सकत हू | 


/30; 


सीनेट के सदस्यों (को प्राप्त सुविधायैँ--प्रार॒म्भ में जब संघ में 
केवल १३ ही उपराज्य थे सीनेट के सदस्यों की संख्या २६ थी किन्तु उपराज्य 
की संख्या के वढ़ने से सीनेट के सदस्यों की संख्या भी बढ़ती गई और इस 
समय ४६ उपराज्यों से €८ सीनेट के सदस्य चुने जाते हेँ। सीनेट के सदस्य 
६ वर्ष तक सदस्य वने रहते हैं, प्रति दो वर्ष बाद एक-तिहाई सदस्य हट जाते 
हैं । श्रतएव सीनेट सर्वदा जीवित रहती हैं । सीनेट के सदस्यों को प्रतिनिधियों 
के समान ही १२५०० डालर का पारिश्रमिक मिलता है। उनको प्रतिनिधियों 
के समान ही बोलने की स्वतन्त्रता और पकड़े जोने से मुक्ति मिलती रहती है । 
“वे धन कम्माने के लिये किसी सरकारी विभाग (##८८प्रधए० [0०97६- 
70270) में वकालत नहीं कर सकते जिसका वेतन उस समय बढ़ाया गया हो 
जब वे सीनेट के सदस्य थे ।# यदि कोई सीनेटर (सीनेट का सदस्य) ऐसे 
किसी सरकारी पद को स्वींकार कर लेता हैं तो उसे घटे हुऐ वेतन पर काम 
करना पड़ता है । 


सभापति--संयुक्त राज्य का उपरराष्ट्रपति ( ७८९-२६९&४०९०७६ ) 
अर्थात्‌ उपाध्यक्ष जिसको सीधे उनता चुनती है सीनेट का सभापति होता है । 
किन्तु निर्णायक मत ((:४5४४४ ४०४८) देने के अ्रतिरिक्त श्रन्य कोई 
अधिकार या शक्ति उसे नहीं होती । उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में सभापति 
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संयुक्‍त-राज्य अमेरिका का संघन्शा र्श७ 


का आसन ग्रहरा करते के लिये सीतेट आपस में से ही किप्ती सदस्य को 
अनुपस्थिति भर के समय के लिए सभापति चुत लेती हैँ । यह अस्थायी 
सभापति (2अंवश१६ 70 ४८४७७०7०) उपाध्यक्ष के बराबर ही वेतन 
पाता है । क्योंकि एक वार में किसी उपराज्य से दो में से केवल एक सीनेटर ही 
नया चुना जा सकता हैँ, शयथ लेते समय पूर्व सीवंदर नये सीलेटर को 
उपाध्यक्ष की मेज के पास ले जाता है। कभी कभी पूर्व सीनेटर और नये 
सीनेटर में बड़ाबेर भाव रहता है, वेबक्तिक और राजनीति भी, जिससे वे 
आपस में एक दूसरे का अभिवादन भी नहीं करते । 


सीनेट को शक्तियाँ--सीवेट की शक्तियां बड़ी विस्तृत हैं । यह प्रति- 
निधि सदन से अ्रधिक शक्तिशाली है। सीनेद विधायिनी, कार्यकारी व्‌ 
न्यायिक तीनों प्रकार की सत्ता का उपभोग करती है । विधायक सदन की 
स्थिति म॑ यह प्रतिनिधि-सदत के बराबर ही शक्तिशाली है । अ्रन्तर केवल 
इतना ही है कि मुद्रा-विधयक प्रतिनिधि सदन मेंही प्रारम्भ होता है, सीनेट 
में नहीं हो सकता । कार्यकारी क्षेत्र में प्रेसीडेंट जिन समझौतों व संधियों 
को करता है वे सीनेट के दो-तिहाई मताधिक््य से स्वीकृत होनी चाहिये । 
सीनेट ने जो सबसे महत्वपूर्ण संधियाँ अनुसमथित (२०४६४८८) की और 
जिनसे संप्तार का ध्यान आ्राकषित हुम्रा वे थीं जो अप्तर-परिसीमन कांफ्रेंस के 
परिणामस्वरूप हुई। चतुशशक्ति संधि (#65पफपाः ?0एछ८7 29८८) भी ऐसी 
ही संधि थी जिसका सीनेट ने अनुसमर्थन किया | सीनेट ने प्रेसीडेंट विलसन 
के उस प्रस्ताव को रह कर दिया था कि ग्रमरीका राष्ट्र-संघ .(4,९०४४प८ ०६ 
)०४०६०78) की सदस्यता स्वीकार करले और उस विशेष अवसर पर सीनेट 
अपनी कार्यकारिणी सत्ता का प्रेसीडंट के विरुद्ध प्रद्शत किया। जिन संघ- 
सरकार के आफसरों को प्रेसीडेंट नियुक्त करता है । उनकी नियुकती में सीवेट 
की सम्मति लेना आवश्यक है । इन कार्यकारी शक्तियों को सीनेट में विहित 
करने को ठीक ठहराते हुये ब्राइस ने कहा है “बेदेशिक नीति का परिचालन 
व नियुक्ति करने का अधिकार एसे श्रंसीडेंट के सुपुर्दे करता खतरे से खाली 
न होगा जो चार वर्ष तक अयने पद से हटाया नहीं जा सकता, जिसके मंत्री 
विधानमंडल में नहीं बैठते और उसको उत्तरादायी नहीं होते । न ये शक्तियाँ 
ऐसी अल्पजीवी और बहुसंख्यक संस्था को सुपुर्दे की जा सकती थीं जसा कि 
प्रतिनिधि-सदन है जो राष्ट्र को पर्याप्त रूप में उत्तरदायी नहीं बन सकता 
और जो अपनी कड़ी कार्य नियमावलि के कारण विधेयकों पर व दूसरी 


रेआ प्रमुख देशों की शासन प्रणालियां 


समस्याओ्रों पर इतनी अच्छी तरह वाद-विवाद नहीं कर सकता जिससे जनता 
देश को उनका स्पष्ट ज्ञान हो जाय । % न्यायिक सत्ताधारी होने के नाते 
सीनेट न्यायालय के रूप में संघ सरकार के अफसरों पर लगाये हुये अभियोगों 
की जाँच करती हैँ । सर्वोच्च च्यायालय के प्रमुख न्यायाधीश पर व अन्य 
न्यायाधीशों पर लगाये गये अभियोग की जाँच भी सीनेट ही करती है। अ्रव 
तक सीचेठ ने ऐसे नो अभियोगों की जांच की है जिपमें प्रेस्ीडेंट एन्ड जौन्सन 
और न्यायाधीश सेमश्रल चेंज के अभियोग भी हामिल हैं। ये दोनों जांच के 
पद्चात्‌ मक्‍त कर दिये गये। जाजे वाशिगटन ने एक बार सीनट को वह 
तब्तरी बताया था जिसमें प्रतिनिधि सदन में पकाई हुई चाय ठंडी होती है । 


सीनेट सबसे शक्तिशाली दूसरा सदन है--कुछ लोग श्रमेरिकन 
सीनेट को दुनिया का सबसे शक्तिशाली ऊपरी सदन बताते हूं क्योंकि सीनेट 
को उन बहुत सी बातों के करने का भ्रधिकार है जो न हाउस आफ लाइस 
(0052 ०0 ,07द5) कर सकता हैं न फ्रांस की सीनेट या स्विस-सीनेट 
कर सकती है। अमेरिका की सीनेट की शकक्‍त और प्रभाव का संक्षिप्त वर्गान 
इस प्रकार किया जाता है “कछ एसी वातें हैं जिन्हें प्रेसीडेंट और सीनेट बिना 
प्रतिनिधि-सदत की सम्मति से कर सकते हैँ या प्रतिनिधि-सदतव व सीनेट प्रसी- 
डेंट की सम्मति के बिना कर सकते हैं किन्तु वह बातें अपेक्षाकृत बहुत थोड़ी 
हैं जिन्हें प्रेसीहंट और प्रतिनिधि-सदन विना सीनेट की सम्मति के कर सकते 
हैं । & सीनेट की उपयोगिता का वर्णन करते हुये राजनीतिन्न ब्राइस ने 
लिखा हे : “यह प्रतिनिधि सदन से अधिक परिश्तवतावरोथी नहीं हैं, इसमें २० 
वर्ष पहिले की अपेक्षा धनी व्यक्तियों की संलछ्या कम है और अब इसे धनी व 
से सहानभति नहीं रह गई हैं । इसके सदृत्पों की संख् नेके कारण 
जहाँ योग्य व्यक्तियों को इसमें ग्राकर अपनी सांम्रथ्पं व योग्यता दिखाने व 
ख्याति प्राप्त करते का अधिक अवसर मिलता हैं, वहां यह सरकार के शाप्न- 
यंत्र के परिचालन में स्थिरता भी लाती हैँ । क्योंकि इसके अधिकतर सदस्य 
चार या छः वर्ष तक अपने स्थानों पर सुरक्षित रहने से लोक-आवेगों से जल्द 
ही चंचल नहीं होते । इसमें चाहे कुछ भी दोष हो किन्तु इसका अस्तित्व 
अपरिहाय है । १ 





» मौडने डमोक्र सीज़, पुस्तक २, पृ० ६६ । 
$9 दी अ्मरीकन गवर्नमेंट पृु० ३१७ । 
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संयुक्त-राज्य अमेरिका का संघ-शासन ३०६ 


यह वात निस्सन्देह है कि सीनेट ने कई राप्ट्रचेताश्रों को जन्म दिया है। 
संयवत-राज्य अमेरिका के कई व्यवित प्रेसीडेंट होने से पूर्व सीनेट में सदस्य रह 
चुके थे | इनमें मुतरों, जेकसन, हैरीसन पीश्चर्स, हाडिग के नाम उल्लेखनीय हैं । 


सीनेट अपनी कार्यप्रणाली स्वयं निधोरित करती है--अ्रपना कार्य करने 
के लिए सीट ने स्वर्य अपने नियम वना रखे हें । विभिन्‍न प्रस्ताशों व विद्येयकों 
प्र विचार करने के लिये सीनेट की स्थायी समितियां हैं जिनकी संख्या १५ 
है । प्रत्येक समिति में वहुसंख्यक पक्ष के ही लोग अश्रधिक संख्या में रहते हैें। 
कौन व्यक्ति सदस्य वनाये जायेंगे यह प्रत्मेंक पक्ष की गृप्त समिति 
((+87८प5) निश्चित करती हैं | सीनेट का सदस्य जितनी देर चाहे सीनेट में 
वोल सकता हूँ । संयुक्तराज्य अ्रमेरिका की सीनेट ही दुनिया में ऐसी विधान- 
मंडल है, जहाँ वाक्स्वतन्त्रता पर कुछ भी रोक नहीं . है। सीनेटर जब एक 
वार बोलने को खड़ा हो जाता है तो वहु जब तक बोलना चाहे वोल सकता 
हैं । वह दूसरे सीनेटर की अपनी वकक्‍ूतृता में हाथ बठाने को कह सकता 
हैं और उसको वक्‍तृता समाप्त होने के पद्चात्‌ वह फिर अपनी वक्‍तृता 
जारी रख सकता हूं | कभी कभी चमड़े जेसे मजबूत फेफड़े वाले सीनेटरों ने 
इस अधिकार का ऐसा उपयोग किया है कि सव की समाप्ति के समय 
जिस योजना पर बोलना आरम्भ किया उत्त पर इतनी देर तक बोले कि सत्रा- 
वसान होने से वह योजना वहीं समाप्त हो गई। »% जब कोई सीतेटर किसी 
योजना के विरुद्ध होता ह तो वह इसी अधिकार का प्रयोग कर उसे समाप्त 
कर देता है । अल्प-प्रंख्य क्र पक्ष प्राय: यही तरीका काम में लाता हैं। इसको 
फिलीवस्टर (#]0प5:८८7) कहते हंँ। एक समय सीनेंटर स्म्र जो ऊठा 
उपराज्य ([7£97) का प्रतिनिधि था, बिना अपनी मेज से हटे ही सारी 
रात बोलता रहा । एक दूसरे अ्रवसर पर टेक्पाज का सीनेटर शैफड़्े राष्द्र-संघ 
(,282५८ ० /४४६०॥४) के कार्य का निरीक्षण करते हुये ६ घंटे और 
५० मिनट तक बोलता रहा और “इतने समय तक वह न बैठा न आराम 
किया, यहां तक कि पानी तक ते पिया |” सन्‌ १६०८ में विसकोंसिन के 
सीनेटर ला फौलिटि और दूसरे सीनेटरों ने एल्डरिच मुद्रा सम्बन्धी विधेयक 
((पा727८ए 37|) का ऐसा विरोध किया कि सीनेट की वेठक २९ मई 
की दोपहर को आरम्भ होने के पश्चात्‌ ३० घंटे तक चलती रही । वाक्‌-स्वा- 
तंत्र्य के इस दुरुपयोग के होते हुये भी (यदि हम इसे दुरुपयोग कहें) सीनेट ने 
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*» फार्म एण्ड फंक्रशन्स श्राफ अमे रीकन गवनमेंट, पू० २६४-२३५ । 
* दी अमेरिकन गवर्नमेंट, पू० ३२४ । 


३६० प्रमुख देशों की शासन प्रणालियां 


इस नियम को श्रभी तक बदलने का प्रयत्न नहीं किया है और इस अधिकार 


को अक्षुण्ण रखा हैं । साधारणतया सीनेट की वेठकों में दकश्षेकों के लिये 
कोई बाधा नहीं होती । किन्तु प्रायः महत्वपूर्ण शासन कार्य होने पर गुप्त बैठके 
भी होती हैं जिनमे सामान्य जनता को जाने की श्राज्ञा नहीं होती । 

सीनेट में बीते हुए दिनों के स्मृति चिन्ह अभी तक रहते आ रहे हैं। 
बहुत दिनों पहिले सीनेटरों ने जो मेज़ें काम में लाई थीं उन्हें कुछ सीनेटर अरब 
भी गे के साथ प्रयोग में लाते हैं । उन दिनों सभापति की मेज पर सूँघनी की 
डिविया रखी जाया करती थी । वह डिविया अब भी वेसे ही रखी जाती है 
हालांकि उसे ग्रव कोई काम में नहीं लाता | इसी तरह पहले स्याही सुखानेवाले 
कागज का ग्ाविष्कार न होने से रेत की डिविया सीनेटरों की मजों पर रखी 
जाती थी | ये श्रव भी उसी तरह वहां मिलेंगी । यद्यपि वे अरब प्रयोग में नहीं 
लाई जातीं | 

सीनेट में एक और ग्रद्भुत प्रथा प्रचलित है वह यह है कि सीचनेटर 
को आज्ञा मांगने का अधिकार हैं कि उसकी लिखी हुई वक्‍तृता जिसका 
एक शब्द भी सीनेट में न पढ़ा गया हो । कांग्रेस के ग्लालेखों में इस रूप में 
शामिल करदी जाय मानों वह सीनेट में पढ़ी गई हो । कुछ सीनेंटर तो इस 
लिखित पर न बोली हुई वक्‍तुता में प्रशंसा सूचक क्षेपकों तक को उस जगह 
लिख देते हैं जहां वे समझते हैं कि श्रोता यदि वकक्‍तृता को सुनते तो करतल- 
ध्वनि आझ्रादि में प्रशंसा करते, जिससे वह वक्‍तृता वास्तव में बोली हुई प्रतीत 
होने लगती है | दुनिया में किसी और देश के विधानमंडल में ऐसी प्रथा 
प्रचलित नहीं मिलेगी । ऐसी लिखित वक्‍तृता यदि लेख के रूप में किसी समा- 
चार-पत्र या पत्रिका में प्रकाशित हो चुकी होती हे तो वह सीनेट के आलेख 
में शामिल नहीं की जा सकती है । सन्‌ १६२६ के फरवरी मास में सीनेटर 
मकलर (/८६८|९८४) ने यह चाहा कि विश्व-युद्ध ऋण समभोौते पर 
लिखा उसका लेख आलेख में शामिल कर लिया जाय । सभापति ने इस पर 
ग्रापत्ति की और प्रइन किया कि क्‍या सीनेटर ने स्वयं उस लेख को लिखा हें । 
सीनेटर ने उत्तर में कहा कि यह सही है कि लेख उसने ही लिखा हैं इस पर 
सभापति ने कहा कि “अतएवं सीनेट के नियमों के अनुसार सभापति की 
समभः के । यह आता है कि सीनेटर के बिना पढ़ें हुए इसे छापा नहीं जा 
सकता । 


कांग्रेस का प्रभाव--राजनी तिज्न ब्राइस ने कांग्रेस के महत्व के बारे में 


> />॥ 


९ । 
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#* दी अ्रमरीकन गवर्नमेंट पृु० ३२० । 


संयुवत-राज्य अमेरिका का संघ-शासन ३६१ 


यह संक्षिप्त वर्णन दिया है । “यह वह उपद्रवकारी व जल्दबाज संस्था सिद्ध 
' नहीं हुई जिसका संविधान निर्माताओं को भय बना हुआ था। इसमें आवेों 
कीं आ्रांधी बहुत कम उठती है । उपद्रव आ्रादि के दृश्य तो देखने में ही नहीं 
आये । राजनीतिक पक्षों का अनुशासन कठोर रहता हैँ । मित्रता का वातावरण 
सदा वना रहता है, कार्य प्रणाली की अ्रवज्ञा नहीं की जाती और इने गिने 
व्यक्तियों के हाथ में शक्ति रहती हैँ । यह भ्रसाधारण रूप से निर्वाचकों और 
विद्येष कर विभिन्‍न राजनीतिक पक्षों की इच्छाग्रों को जानने व उन्हें पूरी करने 
को उत्सुक रहती हैं । १ इस कथन के होते हुए भी यह सच है कि प्रखर 
बृद्धि वाले व्यक्ति कांग्रेम में निर्वाचित होने को उत्सुक नहीं रहते । इसका 
एक विशेष कारण यह हे कि अमरीका में ऐसे व्यक्तियों के लिये दूसरे अधिक 
ग्राकर्षक कार्यक्षेत्र खुल हैं जहां वे अपनी प्रतिभा का उपयोग कर सकते हूं । 
लोक यात्रा के जितने विभिन्‍न मार्ग अमरीका में हैं, स्थात्‌ और किसी देश में 
न मिलेंगे जिनमें महत्वाकांक्षी सामर्थ्यवान व्यक्ति अपनी अभिव्यक्ति कर 
सकते हैं । प्रचर धन राशि लाने वाले औद्योगिक व्यवसाय, श्रच्छी फीस देने 
वाला वकीलों का कार्य व विद्व-विद्यालयों के ऊंचे पद जहां युवकों को मार्ग 
दिखलाने में ही अपने जीवन का श्रेय समभने वाले व्यक्तियों को ख्याति 
प्राप्त होती है, जीवनयापन के ये कतिपय साधन प्रतिभाशाली व्यक्तियों के लिये 
प्रचुरमात्रा में उपलब्ध हूं । 


संघ कार्यपालिका 


संविधान में यह लिखा हुआ है कि “कार्यपालिका शक्ति संयुक्त राज्य 
प्रमरीका के प्रेसीडेन्ट में विहित रहेगी । वह चार वर्ण तक अपने पद पर 
स्थित रहेगा । ” दिन प्रतिदिन के व्यवहार में शासन विभागों के शअ्रध्यक्ष ही 
शासन कार्य करते हैं । कांग्रेस इन शासन विभागों को जन्म देती है और उन 
पर अपना नियन्त्रण रखती 


पी आरा 


च्रेसीडेस्ट. पद के लिये योग्यतायें--प्रेसीडेंट पद के उम्मीदार 
कुछ योग्यतायें होना आवश्यक हैं । ये संविधान के अनुच्छेद की धारा के ५ 
पैरा में दी हई हैं । जिसमें लिखा है कि “कोई भी व्यक्ति जो इस विधान के 
अ्रंगीकार होने के समय संयुवत राज्य अमेरिका का नागरिक नहीं हैं प्रेसीडेंट 
के पद के योग्य न समझा जायगा । न वह व्यक्ति इसके योग्य समझा जायगा 
जो ३५ वर्ण की आय का न हो और १४ वर्ण तक संयुक्त राज्य अमराोका का 


जज 
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१ मौडन डमोक्रेसीज, पु० २, पृष्ठ ६७ । 
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निवासी रह चका हो । इन योग्यताओं के श्रतिरिक्त इस पद के उस्मेदवार 
देखते समय राजनीतिक पक्ष एसे व्यक्ति को ही छाँटते हैं जो अधिक से अधिक 
मतदाताञ्रा को अपन पक्ष में करने में सफल हो सकता हो । इसलिये यह उस्मेद- 
वार एसा होना चाहिए जो सामाजिक जीवन के किसी क्षेत्र में सफल कार्य सिद्ध 

आरा हा, चाहे काँग्रेस में, किसी उपराज्य के गवर्नर के पद पर, किसी बड़े रुगर 
के मेयर के पद पर, मंत्रिपद पर, स्यात्‌ राजदूत या न्यायाधीश के पद पर या वह 
एक असाधारण ख्याति प्राप्त पत्रकार रहा हो ।० 


प्रसीडेण्ट के पद की अवधि--एक प्रेसीडेंट का कार्यकाल ४ वर्ष है । 
संविधान में एक ही व्यक्ति के पुनर्तिर्वाचत के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहा गया 
ठे । कितु संयुक्त-राज्य के प्रथम प्रेसीडेंट जाज वाशिगटन तथा टोमस जैफरसन 
ने यह प्रथा चला दी थी कि एक ही व्यक्ति का श्रेसीडेंट के पद के लिये एक बार 
ही पुनरनिर्वाचत हो सकता हैं। सन्‌ १&४० तक कोई भी व्यक्ति लगातार 
दो बार प्रेसीडेंट व चुना गया था। सन्‌ १८७५ में जनरल ग्राँट तीसरी वार 
चुन जाने के लिये कुछ कुछ इच्छुक था परन्तु प्रतिनिधि-सदन ने निम्नलिखित 
अस्ताव पांस करके उस इच्छा की जड़ ही खोद दो : “इस सभा की समझ में 
अंसीडट वाशिंगटन व अच्य संयुवत-राज्य के प्रेसीडेंटों ने प्रेसीडट के पद से 
दूसरे कार्यकाल से पश्चात्‌ अ्रवकाश लेने का जो उदाहरश रखा था वह 
सवमान्य होकर हमारी प्रजातन्त्र शासन प्रणाली का ऐसा अंग वन चुका है कि 
इस चिरकाल सम्मानित प्रथा के प्रतिकल चलना अविवेकपूर्ण, देशप्रेम के 
विरुद्ध और हमारी स्वतंत्र संस्थाओ्रों के लिये भयपूर्णा होगा ।” थियोडोर रूज 
बेल्ट ( १९०००7८ ०0052ए८]६ ) लगातार तीसरी वार निर्वाचन के 
लिये खड़ा हुआ किन्तु उसके प्रतिद्वन्दी उम्मेदवार ने उसको निर्वाचन में 
सफल न होने दिया । किन्तु सन्‌ १६४० में फ्रंेकलिन रूजवैल्ट (कला 
[)0.7औ0052ए९2(६) जिसका कार्यकाल सन्‌ १६९४१ मे समाप्त हो रहा था 
यूरोपियन युद्ध-जनित विपत्ति-पूर्ण अन्तःराष्ट्रीय स्थिति के कारण तीसरी बार 
प्रेसीडेंट निर्वाचित हो गया और सन्‌ १६४४ में वह चोबी वार निर्वाचित 
हुआ क्योंकि दूसरा महासमर समाप्य नहीं हुआ या और अस्तर्राष्ट्रीय परिस्थिति 
गंभीर और जटिल थी | अब सन्‌ १६५१ के विधान संशोवन से यह निश्चित 
कर दिया गया हैं कि कोई भी व्यक्ति संयुक्त राज्य अ्रमेरिका का राष्ट्रपति दो 
बार से अधिक नहीं हो सकता | इस प्रकार प्रचलित प्रथा पर आघात लगा, 
प्रेसीडेंट का कायंकाल ३६६ दिन वाले वर्ष के पश्चात्‌ आने वाले वर्ष की 

० मौडर्न डेमोक्रेसीज़, पुस्तक पृष्ठ ७३ । का 
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२० जनवरी की दोपहर को सप्ताप्त होता है। यह खाक झासन-विबान के 
१८वें संशोधत से निश्चित हुई थी । 


वचन सीचे जनता: नहीं 
डेंट-निर्वाचकों को ३६६ दिन 
वाले बयष के दिसम्बर मास में प्रथम सं मवार के वाद ब्ाने वाले मंगलवार के 
दिन जनता स्वर्य चतती है । किल्लत प्रेततीइंट के गे लड़ाई पांच या छः: मास 
यूवे मई या जून से ही आरम्भ हो जाती हैँ । दुनिया में यह सब से बड़ी राज- 
नीतिक लड़ाई समझी जाती है । फिर भी “अम्रीकन राजक्रीय जीवन की ये 
विशेषता है कि पूर्व शासक के भासन छोड़ते और नये शासक के आसतनाझूढ़ 
होते से अ्रशाच्ति की एक लहर भी नहीं उठती । इसका कारण यह है कि 
ग्रमरीकन जनता शलाका की सच्ूक (32[]0£ 505) की विजय को शान्ति 
पूर्वक शिरोधार्य कर लंती है । 


निवाचन केसे होता मोडट व 
रत 


रे 
करती किन्तु प्रेसीडेट-निर्वाचक करते हें प्ती 


हि 
कह; 
ट। 

हक. 


प्रेसीडेणट निवाचकों का चुनाइ-:प्रेसीडेंट-निर्वाचकों के चुवाव की 
तिथि से कुछ मास पूर्व राजनेतिक पक्ष सारे देश में अपना प्रचार आरम्भ कर 
देते हैं । वे गत ग्रीष्म-ऋतु में प्रेसीडेंट व उप-प्रेसीडेंट के पदों के लिये अपने 
अपने उम्मेदवार निरद्चित कर चुके होते हैँ । नवम्बर मास में प्रवम सोमवार 
के बाद आने वाले मंगलवार के दित सत्र मतवारक व्यक्ति अपने अपने 
उपराज्य में एकत्रित होकर इन निर्वाचकों के चुनाव के लिए अपना मत देते 
हें । इस तिवाचत में उम्मीदवारों की योग्यता पर कुछ ध्यान नहीं दिया जाता 
व॒ल उनका किस पक्ष से सम्बन्ध है इसी का ध्यान रखा जाता है। मतधारक 
अपने अपने भुकाव के अ्रनुकूल रिपव्लिकत (२ ८४७प०८थ7 ) या डेमोक्रेट 
([0९0770८78॥) पक्ष के उम्मेदवारों को निर्वाचक बनाने के लिये अपना मत 
देते हैं । किसी उपराज्य से चुने जाने वाले प्रेसीडेंट-निर्वाचकों की संख्या उस 
उपराज्य के प्रतिनिधि-सदन में बैठने वाले निवासी व सीनेट में भेजे हुये 
प्रतिनिधियों (सीनेटरों) की संख्या के योग के बरावर होती है । 
प्रेस डेए्ट और उप-प्रेसीडेण्ट का निवोचन--ये प्रेसीडेंट-निर्वाचक 
दिसम्वर मास के दूसरे वुबवार के बाइ आने वाले सोमवार के दिन अपने 
अपने उपराज्य की राजधानी में एकत्रित होकर प्रेप्तीडेंट व उप-प्रेसीडेंट चुनने 
के लिए अपना मत देते हैं । इसलिये निर्वाचन के परिणाम के सम्बन्ध में तीन 
प्रमाण-पत्र तेयार किये जाते हैं, एक जिल के न्यायालय में रख दिया जाता 
है, दूसरा सीनेट के प्रेसीडेंट को डाक से भेज दिया जाता. है और तीसरा 
उसी को पत्रवीहक के द्वारा भेजा जाता है । इसके वाद ६ जनवरी को सीनेट 


है... हक हि ई 
३६४ प्रमुख देशों की शासन प्रणालियाँ 


प्रतिनिधि-सदन की संयुक्त वेठक में काँग्रेस का अ्रधिवेशन होता है | सीनेट 
का सभापति उन प्रमाणपत्रों को खोलता है । तब दोनों सदनों से दो दो व्यक्ति 
इन्हें गिनने के लिये नियक्त किये जाते हैं। जो उस्मेदवार सब प्रेसीडेंट 
निर्वाचकों का मताधिक्य प्राप्त करते हें वे प्रेसीडेंट और उप-प्रेसीडेंट घोषित 
कर दिये जाते हैं । इन निर्वाचकों की संख्या ५३१ हैं इसलिये जिस प्रेसीडेंट पद 
के उम्मेदवार को या उप-प्रेसीडेंट के उम्मेदवार को २६६ या अधिक मत मिल 
जाते हैं, वह प्रेसीडेंट या उप-प्रेसीडेंट चुन लिया जाता है । किन्तु यदि इतने 
मत पाने वाला कोई उम्मेदवार न हो तो प्रथम अधिकतम मत पाने वाले 
उम्मेदवार में से प्रतिनिधि-सदन एक को प्रेसीडंट चन लेता है । इसी प्रकार 
सीनेट उप-प्र सीडेंट को चुनती है । इस चुनाव में उपराज्य के सब प्रतिनिधियों 
को एकही मत देने का अधिकार होता है श्र जो उम्मेदवार बहसंख्यक उपराज्यों 
के मत ब्राप्त करता हैँ वह प्रेसीडेंट चुन लिया जाता है । यदि प्रतिनिधि-सदन 
४ मार्च तक किसी को प्रेसीडेंट नहीं चुन पाता तो पूर्व उप-प्रेसीडेंट अपने आप 
प्रेसीडेंट बच जाता है और जो उप-प्रेसीडेंट के पद का उम्मेदवार इस पद के 
चूनाव में अधिकतम मत प्राप्त करे वह सीनंट द्वारा उप-प्रेसीडेंट घोषित कर 
दिया जाता हैं । 
इस प्रणाली से यह स्पष्ट हैँ कि प्रेसीडेट या उप-प्रेसीडेंट (अ्रथवा अध्यक्ष 
या उपाध्यक्ष ) के चुनाव के लिए प्रेसीडेंट-निर्वाचकों का मताधिक्य ही आ्रावश्यक 
है, प्रजा के प्राथमिक मतदाताओं का मताधिक्य होना ग्रावश्यक नहीं है । सन्‌ 
१८७६ में हेज (397९७) और सन्‌ १८८८ में हरिसन ([877507) प्रेसी- 
डेंट-निर्वाचकों के बहुमत से चुने गए थे किन्तु उनके विरोधी टिल्डैन और 
क्लीविलेंड को प्रजा का बहुमत प्राप्त था। प्राथमिक मतदाताओं ने अ्रधिक संख्या 
में इनको चूनना चाहा था किन्तु प्रेसीडंट-निर्वाचकों की अधिक संख्या ने हेज 
और हेरीसत को पसन्द किया । प्रेसीडेंट की मृत्य होने पर, उसके पदत्याग करने 
पर या हटाये जाने पर उप-प्रेसीडेंट (उपाध्यक्ष) अपने आप प्रेसीडेंट बन जाता 
है। यदि ऐसे अ्रवसर पर उप-प्रेसीडेंट भी इस योग्य न हो कि प्रेसी डेंट बना 
दिया जाय, उसके पद-त्य!ग करने से, मृत्यु होने से, अ्रस्वस्थ या हटाये जाने से, 
तो सेक्रेटरी आफ स्टेट (6८८7८८४7ए 0 5090८) अन्तरिम प्रेसीडेंट बन 
जाता हैं । यदि वह यह कायभार नहों ले सकता तो यक्ध-सेक्रेटरी प्रेसीडेंट का 
पद ग्रहरा करता है । इसी क्रम से एटौरनी जनरल ( 0६६60772ए (7277८7४) 
अर्थात्‌ महा न्‍यायवादी, पोस्टमास्टर जनरल, नौसेना-सेक्रेटरी, गृह सेक्रेटरी 
ग्रावदयकता पड़ने पर पद के लिए नियुक्त होते हैँ * । 
..._ १ स्टेट--पैरा १३३३ (१६९०० का संस्करण ) । हि 
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शप्थ--निर्वाचन समाप्त होने के पर्चात्‌ अभिषेक के लिए प्रेसीडेंट को 
एक जलूस के साथ ले जाया जाता हैं। उसे यह शपथ लेनी पड़ती है “में 
यह शपथ लेता हूं (या प्रतिज्ञा करता हूं) कि में प्रेसीडेंट के कार्य को निष्ठा- 
पूर्वक करूँगा और अपनी सारी योग्यता से संयुक्त-राज्य के संविधान को बनाये 
रखूंगा, उसकी रक्षा करूंगा और उसको रक्षा के लिए प्रयत्न करूंगा |” 
प्रेसीडेंट का वेतन--प्रेसीडेंट को एक लाख डौलर का वाधिक वेतन 
दिया जाता है । इसके अ्रतिरिक्‍त प्रतिवर्ष यात्रा खर्चे के लिए ५०,००० डौलर, 
६००० डौलर लखन सामग्री, तार टेलीफोन ञ्रादि के लिए और ३००० डौलर 
छपाई आदि के लिए दिया जाता ह। प्रेश्नीडंट के रहने के छ्वाइट हाउस 
( ४४४७॥६४८ 7078९) नाम का एक सुत्दर भवत मिल्ला हुम्मा है जो १७ एकड़ 
भूमि घेरे हुए है और जिस पर प्रतिवर्ष १२४००० डौलर खर्च किया जाता है । 
एक विशेष पुलिस का जत्था, जिसमें तीन अफसर व ३० सिपाही रहते हैं 
७५००० डोलर के खर्च पर रक्षा के लिए रखा जाता है । तिस पर भी उसके 
उच्चपद के कारण प्रेसीडेंट का व्यक्तिगत खर्च इतना भ्रधिक है कि जब वह 
ह्वाइट हाउस को छोड़ता है. तो उसमें प्रवेश करने के समय की अपेक्षा अधिक 
निर्धन होकर जाता हें । 


प्रसी्डेट अत्यन्त लोकप्रिय व्यक्ति होता हैे--साथाररा प्रेसीडेंट राज्य 
का सबसे अधिक लोकद्रिय व्यक्ति होता है ! दुनिया में जितने चित्र उसके लिये 
जाते हू उतने किसी दूसरे व्यक्ति के नहीं लिप्रे जाते। कई बार वह चलित 
चित्रों में भी दिखाई देता है। यह कहा जाता है कि वाशिंगटन नगर के एक 
दुकानदार के पास प्रेसीडेंट विलसन के चित्र की १५००० अतिलिपियाँ थीं । 
प्रेसीडंट की डाक का थेला दुनिया के किसी भी शासनाध्यक्ष की डाक की 
अपेक्षा अधिक भारी होता है । प्रतिदिन पत्रों व तारों की संख्या ३००० से 
४००० तक होती है जिनमें से केवल २०० ही प्रेसीडेंट तक पहुंचते हैं शेष उसका 
सेक्रेटरी देखता हैं। “शल्यात्‌ दुनिया में ऐसा कोई दूसरा अफसर न होगा जिसके 
पास उतने प्रार्थता-पत्र आते हों जितने ग्रमरीका के प्रेसीडेंट के पास आते हैं । 
प्रायः इनमें: मनचले लेखकों की हास्पपूर्ण चुटकियां भी रहती हूँ । सामान्यतः: 
प्रेसीडेंटों को अनेकों वस्तुएँ भेंटस्वरूप प्राप्त होती हैँ। प्रेसीडेंट हाडिज़ की 
मृत्यु के पश्चात्‌ ह्वाइट हाउस के तीन कमरों मे भरी हुई ऐसी उपहार- 
वस्तुओं को बांधने में और भेजने में . दो सप्ताह का समय लगा । प्रेसीडेंट 
से मिलने वालों की संख्या बहुत अधिक होती हैं | प्रेसडेंट हाडिज के 
समय में १५०,००० व्यवित प्रेसीडेट से मिलने आए। “यदि प्रेतीडेंट यह 


बा 


३६६ प्रमुख देशों की शासन प्रणालियां 


चालाकी न सीखे कि मिलने वाले व्यक्ति को अवसर न देकर स्वयं उसका 
हाथ पहले पकड़ ले तो निश्चय ही हस्तमर्दन करते करते उसकी बाँह सूज 


गैर भें 


जाय । 


र्ज् 


सब से शाक्तशाली शासनाध्यक्ष--'अमरीका के प्रेतीडेंट पर 
जितनी जिम्मेदारियाँ है श्र उसकी जितनी शक्ति है उतनी इस देश में 
दुनिया के क्रिसी देश में किसी व्यदित को नहीं हैं । यह दुनिया के शासकों 
में सबसे प्रथम हे ।! प्रेसीडेंट की शक्ति का उपयकक्‍्त वर्रान विलकल सत्य 
हैं, इसमें यदि कोई अ्रपवाद है तो वे कम्पनियों के डाइरेक्टर हैं जिन्होंने पिछले 
कुछ वर्षा से अपने हाथ में बहुत शक्ति केन्द्रित कर रखी हैँ। प्रेश्नीइंट की 
व्ित से विशेषता इस बात की है कि उसका वैधानिक महत्व बहुत है. और 
उस लाक समथ॑न प्राप्त रहता हैं। एक समय जो यह भय हुआ था ऊि प्रेसीडेंट 
स्यात्‌ निरंकुश शासन बन जाय, वह निर्मल सिद्ध हुआ है “........ राष्ट्र के भन॒ 
पे अ्रमरिकत शासन के सिद्धास्तों की जड़ें इतनी गहरी जमी हुई हैं कि' उनको 
उल्लंघन करने की थोड़ी सी भी प्रवत्ति से विरोध की आंधी चलने लगेगी” ० 
ब्रिटिश सम्राट अश्रपती सरकार का दिखावटी अ्रध्यक्ष है । उसका कोई भी कार्य 
तब तक वध नहीं होता जब तक उसका संथन मंत्रियों में से कोई न करे | वह 
राज्य करता हूँ पर शासन नहीं करता । उसके बारे में यह कहा जाता है कि 
वह काइ अपराध नहीं कर सकता। इस कथन में बहुत सच्चाई है क्‍योंकि 
शासन के सामले में वह स्वयं कोई आज्ञा नहीं देता । सब शासन शक्ित मंत्रि- 
|डल के पास रहती है । इस मंत्रिमंडल का ग्रध्यक्ष प्रधान मंत्री होता है और 
गे प्रमुख शासक रहता है । सम्राट का व्याख्यान भी मंत्रिमंडल तैयार करता 
हैं जिसमें इसकी शासन नीति रहती हे । फ्रांस का प्रेसीडेंट भी अपनी सरकार 
का दिखावटी श्रध्यक्ष है, वहां भी सारी शासन शक्ति मंत्रिपरिपद्‌ के हाथ में 
रहती है । फांस का प्रेसीडंट न राज्य करता है न शासन करता है। इसके 
विपरीत संयुक्त-राज्य श्रमरीका के प्रेसीडेंट के पास कई शक्तियाँ हैं और वह 


वास्तव में शासन करता है । 


जिध थिनो शक्तियों ([.८४59407ए९० ?0फ2८75)--प्रेसीडेंट अपने 


री सिपरबइ2८क पाप पाल >परि47७6प+. 


संदेशों द्वारा कांग्रेस के सम्मुख अधिनियम सम्बन्धी प्रस्ताव रखता है । पहले 
प्रेसीडेंट प्रतिनिधि सदन और सीनेट की संयुक्त बैठक में स्वयं जाकर कांग्रस 


* हंसकिन-दी अ्रमरीकन गवर्नमेंट, पृ० ५६-५७ । 
3 उसी पुस्तक में प० ५१। 
० मौडने डमोक्रेसीज़, पु० २, पृ० ७६ । 
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को अपना संदेश दिया करता था। बाद में यह प्रथा छोड़ दी गई श्र केवल 
यह संदेश उसकी ओर से पढ़ कर सुना दिया जाने लगा। किस्‍्तु प्रेसीडेंट 
विलसन ने स्वयं जाकर अपने संदेश देने की प्रथा को फिर चाल किया ! 
संयकत अधिवेशन प्रतिनिधि-सदन के भवन में होता हैं। “कभी कभी प्रेसीडें 
का संदेश किसी ऐसे सिद्धान्त का प्रतियादत कर देता हैँ कि वह्द मोलिकतत्व के 
छूय में मान्य हो जाता है और इस प्रकार वह सिद्धान्त या नियम देश के संवि- 
धान का वेसा ही भाग वन जाता है मानों संविधान में विधि पूर्वक उसे शामिल 
कर लिया हो ।! जो सिद्धान्त मृनरों सिद्धान्त (09702 00८६7770७) 
के नाम से प्रसिद्ध हे उसकी सृष्टि प्रेसीडंट मनरो के 
प्रेमीडेंट मबरों ने यह घोषणा की कि “संयुक्त राज्य अमरीका पर्चिटों गो 

पियन राज्यों के आधिपत्य ओर प्रभाव का बढ़ना सहन नहीं करेगा 


द्वाग इसा अकार हद था। 
त्र्य्र 


0 | रे -] + 
225 (५ 


पीडेंट के ये संदेश काँग्रेस के विधायक कार्य पर वड़ा प्रभाव डालते हैं, विद्येप- 
कर उस समय जव प्रेसीडेट के ही पक्ष का काँग्रेस में बहुमत होता है । 


« अछोडेण्ट का प्रतिषेधात्मक अधिकार (५७८६० ?0ए०४)--प्रेगीडेंट 

काँग्रेस के बगाए हुए विधेयकों को रह भी कर सकता है । जो विधेयक दोनों 
संदनों से स्वीकार हो चुका हो, उसे प्रेसीडेंट श्रपती विरुद्ध युक्तियों सहित दस 
दिनों के भीतर लोटा सकता हैंँ। इस प्रकार लौठाया हुआ विधेयक तब तक 
कानन नहों वन सकता जब तक कि दोनों सदनों में दो तिहाई मत से वह फिरू 
जैसे का तैसा पास न हो जाय । यदि दो तिहाई मत से वह पास न हो तो 
वह रद्द समझा जाता है। प्रेसीडेंट काँग्रेस का अतिरिक्त अ्रधिवेशन कर 
सकता है | 


_ प्रतिषेधात्मक अधिकार (५८६४० ?0छ८/) का सहत्व--उपयंक्‍्त 
वर्गान से यह स्पष्ट है कि प्रेसीडेंट की विधायिनी शदित ७१ श्रतिनिधियों और 
१५ सीनेटरों के बराबर है (प्रतिनिधियों को संख्या ४३२० और सीनेट को €८ 
है) । ऐसी शक्ति न ब्रिटिश सम्राट के पास में है न फ्रांस के प्रेंसीडेंट के पास । 
अमरीका के प्रेसीडेंट ने सन्‌ १७८९ व १६९२५ के वीच में ६०० वार इस शक्ति 
का प्रयोग किया । राजश्ञास्त्री हरमन फाइनर ने प्रतिषेधात्मक शक्ति का वर्शान 
इस प्रकार किया है: “यह ऐसी शक्ति है जिसमें कुछ व्यय नहीं करना पड़ता 
ओऔर जिसके प्रयोग करने में सफलता की आशा तो रहती हूँ, दण्ड का भय नहीं: 
रहता । देश में विधानमंडल में लड़ी हुई व्यवस्था सम्बन्धी लड़ाई को कांग्रेस का 


दिमनननिननिन मन कल 





१ दी अमरीकून गवर्नमेट, पूृ० ६५ । 


बा 


रेध्द प्रमुख देशों की शासन प्रणालियां 


अर, मल 


कोई भी पक्ष केवल इतने समय में हार सकता है जितनी देर में प्रेसीडेंट 'नहीं' 
कुछ दूसरे व्याख्यात्मक शब्द लिखने में लगावे | इस नहीं का उल्लंघन 
विचार और दो तिहाई मत से ढी हो सकता है जो कांग्रेस की बहुलता और 
रोने 
प्र 


"परी ३] 


दोनों सदनों में पक्षों की विभिन्‍नता के कारण सम्भव नहीं हैं।/ » असल 
में प्रसी्डेट ने विधायक कार्य का बहत कुछ नेतृत्व भ्रपन हाथ में कर लिया 
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__ कार्यकारिणी शक्तियाँ--शासन-क्षेत्रों में प्रेसीडेंट की शक्तियां बड़ी 
व्स्ति त हूँ । वह राष्ट्र का प्रमख मजिस्ट्रेट अर्थात्‌ शासक हूँ | वह सेना का 
मुख्य सेनापति हूँ । विदेशी राजदूतों को वह ही स्वीकार करता है तथा अपने 
राजदूतों की नियक्षि भी वह ही करता है। वह सर्वोच्च न्यायालय के 
न्यायाधीशों की भी नियक्ति करता है । उसका यह प्रमुख काम रहता है कि 
वह यह देखे कि संयुक्त-राज्य अमरीका के कानूनों का भली भांति पालन हो 
रहा है । सीनेट की अन्तिम स्वीकृति से वह संधि कर सकता है। पर>अराष्ट 
विभाग का वह अकेला कर्त्ता-धर्ता है । इस नियंत्रित शक्तिति का वह इस प्रकार 
प्रयोग कर सकता हूँ कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाय जिससे काँग्रेस को सिवाय 
प्रेसीडेंट की नीति का समर्थन करने के और कोई चारा ही न रह जाय । 
शासन-सम्बन्धी नियुक्तियों में उसे सीनेट से सलाह लेनी पड़ती हैँ । व्यवहार 
में वह जिस उपराज्य में नियुक्ति करनी होती है उसी के सीनेटरों से सलाह 
लिया करता है । किन्तु जब सीनेट की बेठक न हो रही हों, उस समय 
अस्थायी रूप से रिक्त पदों के भरने का उसे पूरा अधिकार हैँ। ऐसी 
नियुक्तिियां वह ऐसे ढंग से कर सकता है कि सीनेट की इच्छा के विरुद्ध भी 
वह नियुक्ति पक्‍की वनी रहे । रिक्त पदों पर वह अपने मित्रों व राजनंतिक 
पक्ष के साथियों को नियुक्त कर अपने पक्षानुराग का खुले तौर पर परिचय 
देता है । पदाधिकारियों की नियुक्ति की शक्ति का प्रायः ऐसा उपयोग किया 
गया है कि घरेलू व वेदेशिक मामलों में प्रेसीडेंट की ही मन चाही बात होती 
। छोट पदाधिकारियों को प्रेसीडेंट बिना सीनेट से पूछ ही नियुक्त कर सकता 
। क्षमादान करने की शक्ति प्रेसीडेंट को ही दी हुई है और प्रेसीडेंट ही 
ट्रियां घोषित करता है । 


/04/ /3॥£ 


/] 
0 


स्वविवेकी शक्तियाँ ([)[507९६0797ए ?09८।5) :--प्रेसीडेंट को 
कुछ एसी शक्तियां भी प्राप्त हें जिचका उपयोग वह अपने विवेक से ही करता 


हैं । इन शक्तियों के बल पर प्रेसीडेंट किन्‍्हीं व्यक्ति या व्यक्ति समूहों को किसी 








नलवनननलन्‍ननन नर 


» थ्योरी एण्ड प्रैक्टिस आफ मार्डन गव्नेमेंट, पु० है, पूं० १०३३। 
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काम के करने से रोक सकता हे या किसी काम को करने के लिये उन्हें बाध्य 
कर सकता है | इस शक्ति के प्रयोग में न्यायालय भी रुकावट नहीं डालते | 
प्रसल में न्‍्याय-सत्ता और प्रेसीडेंट में मुहिकिल से कभी टक्कर होती है । प्रेसी- 
डेट की शक्ति इतनी अ्रधिक है कि एक अवसर पर जब प्रधान न्‍्यायाधीण मारलेल 
ने प्रेसीडेंट जेकसन की इच्छा के प्रतिकूल एक निर्णाय दिया तो प्रेसीडेंट जेकसन 
ने कहा “माशल ने ग्रपना निगाय दे तो दिया पर वह उसको कार्यान्वित भी 
करे | इससे दिखला दिया कि न्यायालय भी अपने निर्णाय को कार्यान्वित 
कराने में प्रेसीडेंट पर ही निर्भर है । 


/2|2 


प्रसीडेंट पर अभियोग--प्रेसीडेंट पर दुर्व्यवहार पपराध का श्रभि 

योग लगाया जा सकता है । प्रतिनिधि-सदन में अभियोग लगाने का निर्राय 

ले होता हैँ | तब सीनेट में यह अभियोग लगाया जा सकता है और उसर्क 

जांच को जाती हूं। प्रसीडंट को अपराधी ठहराने और दण्ड देने के लिये सीनेट 
का निर्णय दो तिहाई बहुमत से होना चाहिये । 


प्रेसीडेण्ट की मंज्िपरिषद्‌--प्रेसीडेंट की मंत्रिपरिषद्‌ में शासन विभागों 
के अध्यक्ष होते हैं जिनको प्रेसीडेंट सीनेट की सम्मति से नियक्त करता हैं 
“ये लोग प्रेसीडेंट के ऐसे निकटस्थ सहायक होते हैँ कि यदि सीनेट प्रेसीडेंट से 
चुनें हुये व्यक्तियों को नियुक्त करने से इन्कार करे तो यह केवल खेदजनक 
भदी बात ही न हो वरन्‌ यदि ऐसे विरोधों की संख्या अधिक हो तो शासन 
सत्ता ही छिन्न-भिन्‍त हो जाय ।” % प्रेसीडेंट की मन्त्रिपरिषद्‌ के सदस्यों को 
वे्सी ही शक्तियां प्राप्त नहीं हैं जैसी ब्रिटिश या फ्रांस की पालियामेंटरी या 
अच्य मंत्रिपरिबद्‌ के सदस्यों को मिली हुई रहती हैं। इसका कारण यह हैं 
कि अमरीकन कार्यपालिका शक्ति केवल प्रेसीडेंट में ही विहित है । यह एकात्मक 
कार्यपालिका ((प्ञाध्धाए शिझ९2८परधाए८) है और इसीलिये फ्रांस वइंगलेंड 
की अनकात्मक कार्यपालिका से भिल्‍त है । अमेरिका की,कार्यपालिका का स्थायी 
(चार वर्ष के समय तक) अ्रध्यक्षात्मक (7८50९०४८४०]) कार्यपालिका हैं 
जो विधानमण्डल को उत्तरदायी नहीं हैं जंसी कि संसदात्मक कार्यपालिका 
(7०7 क70207747"ए आड९८टप००) होती है। अमरीका के प्रेसीडेंट को 
यह अधिकार है कि वह अपने मसन्त्रियों की राय को पलठ सकता हैं। वह 
प्रायः ऐसा करता भी है क्योंकि उनकी सलाह सिफारिश के रूप में होती हे । 
इसका स्पष्टीकरण एक उदाहरण द्वारा किया जा सकता है। एक बार अब्राहम 
लिकन ने अपना एक प्रस्ताव अपने सात मंत्रियों की परिषद्‌ के सामने रखा 


'++न अल>नम न. 5८ ४४203 ता 


» थ्योरी एण्ड प्रेक्टिस आफ मौडने गवर्नमेंट पृ० १०४४। 


शक 


३७० प्रमुख देशों की शासन प्रणालियां 


प्रौर उन सब ने उपका विरोध किया। परल्तु स्वयं उसने उसका समर्थन किया। 
उसने चुपचाप यह तिरोय दिया : “इस तिणंय के पक्ष में हाँ कहने वाला १ और 
विपक्ष में न कहने वाले ७ मत हैं इसलिये हाँ की जीत हुई | 


_ सचिव प्रसीडण्ट-के सातहत--ह डेट के मंत्री जो सेक्रेटरी 
कहलाते ह दोनों सदनों में से किसी में भी उपस्थित नहीं हो सकते | वे वहाँ 
जाकर शअ्रपती नीति पर लगाये हुये दोयारोपरण का-श्रतिवाद भी चहीं कर सकते। 
वे ग्रेमीडेंट के ही आशित रहते हैं और यदि वे किसी वात में प्रेसीडंट से सहमत 

हीं होते तो अधिक से अधिक यही कर सकते हूं |क अपना पद त्याग कर दे । 
प्रेसीडेट ट के समय में ऐसे कई उदाहरग मिलेंगे । यूद्ध के समय प्रेसीडेंट 
की श्वित ग्रधिनायक (0[2:5007) जैसी हो जाती हैँ। उस समय उसे 
सेत्रेटरियों से परामर्श लेने की आवश्यकता भी नहीं रहती । किन्तु बहुत कु 
प्रेसीडेंट के व्यक्तित्व पर निर्भर रहता हैं। यदि बह सुदृढ़ व्यक्ति नहीं हे तो 

ह कुछ नहीं कर पाता, और यदि वह दुढ़ इच्छा वाला होता हूँ तो अपने देश 


हल 
, ०9 


में सर्वशवितिमान बना रहता हैं । 


् 
हज 


मे सेक्रेटरी विभिन्‍त शासन विभागों के अध्यक्ष बना दिये जाते है । इस 
समय इन विभागों की संख्या १० हे । मसन्त्रिपरिषद्‌ में इन देशों के उपाध्यक्ष 
१० सेक्रेटरी हैं | स्टेट डिपार्टमेंट, अथात्‌ परराष्ट्र विभाग, अ्र्थ विभाग, यद्ध- 
विभाग, न्याय-विभाग, डाक-विभाग, नौसेनला-विभाग, गृह-विभाग, कृषि-विभाग, 
व्यापार विभाग और श्रम-विभाग, ये दस विभाग हूं । इव शासन विभागों के 
बारे में शासन-विधान में कुछ भी नहीं कहा गया है किन्तु ये काँग्रेस के एक्टों 
से स्थापित हुये हें । 


संघ-न्यायपालिका! 


७५ 'परार-ाकरटजक सनम03 समा $ा४' 


लिन शत नल ४४४७४. 


ही सर्वोच्च न्यायालय -- संगक्‍्त-राज्य अमेरिका के शासत विधान की 
तीसरी धारा से न्याय दरक्ित सर्वोच्च न्यायालय या उत अन्य न्यायालया में 
जो काँग्रेस समय समय पर स्थापित करे” विहित है । संब न्यायपालिका को 
चोटी पर जो सर्वोच्च न्यायालय है उसकी शर्बित व अधिकार संविधान से ही 
उसे प्राप्त हें । इसलिये वह विधानमण्डल या कार्यपालिका सत्ता के आाधीन 
_न्यायाघीशों की तियुक्ति->इसमें सन्देह नहीं कि इन सर्वोच्च 
न्यायाधीशों को प्रेसीडेंट ही नियुक्त करता है, किन्तु इनको चुनने में प्रेसीडेंट 
दलबन्दी की नीति का अनकरण नहीं करता । “इनकी नियुक्ति में राजनीति 


संयुक्त-राज्य अमेरिका का संघ-शासत २७१ 


का बहुत थाड़ा पुट रहता हैं। अपने पक्ष का ध्यान न रखते हमे प्र 
स्थान का बूति करने के लिये सबसे योग्य व्यक्ति को ही नियुक्त करता है ६६ 
सर्वोच्च न्यायालय के आ्राधीन संघ विचरण शील [76077 7६5) 
न्यायालयों व जिले के न्यायालयों के न्यायाधीज्ञों को प्रेसीडेंट महा न्‍्यायवादी 
(3 ६६0772ए (2७7१ 879/) की सिफारिश पर नियक्त करता है। महा- 
प्राभिकर्त्ता स्वयं सम्बन्धित उपराज्य के सीनेंटरों से सलाह लेता है । इससे स्पष्ट 

कि संब-न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियक्तित में यह ध्यान रखा जाता है 
कि वे विधि-निर्व॑न्ध के सम्बन्ध मे अनुपम योग्यता रखते हों। “अ्योग्य व्यक्तियों 
को न्यायाधीश के पद पर वियुक्त करने से निम्॒क्त करने वाली सत्ता को जितना 


6 


दोप मिलता हैं उतता किसी और शासन की गली से नहों मिलता! । शासन 
विवान में यह भी कहा गया है कि “्यायात्रीण, चाहे वे सर्वोच्तर स्याथाज्षय के 
हा अथवा छाट न्यायालयों के, जब तक सदाचारी रहेंगे अपने पदों पर काम 
करते रहेंगे शोर निश्चित समय पर अपनी सेवाग्रों के लिये जो पारिश्रमिक 


ब् चर फल] हर | ७ 


पावेंगे वह उसके सेवा-काल में कम नहीं किया जा सकता | अतएव इन पार 
स्थितियों में संगुक्त-राज्य का सर्वोच्च न्यायालय, ऐ 


के काया का बंध अ्रत्रंध ठह 
5० 


हद जे 


+ 0 अप जा जप ज्यां 
पडिट, काइस आर उपराणज्या 


के कारण जिसके हाने से 


। 
ड़ से बदलते हु 
संयदत-राज्य की शासन प्रणाली की बहुत सी बातों में एक बहुत प्रभावशाली 
हेतु बना हुआ है और दुनिया का सब से बड़ा व्याग्रसंगठन है ।« 

सजड जे स्यायसय का आधपकार-चुश्न -- मंतर न्यायसंगठत के अधि- 
कार-क्षत्र के सम्बन्ध में दासन-विधान का लेख यह हैं : “इस शासन-विधान के 
सम्बन्ध म॒ या संयुवत-राज्य अमेरिका के काइन और इनके आधीन जो 
संधियाँ हुई हों या भविष्य में हों इनके अच्तर्गत कानूनों के प्रावधानों के 
सम्बन्ध में या ब्राक्रतिक न्याग्र के बारे में उठने वाले प्रहतों में, राजदतों से 
सम्वन्ध रखने वाले प्रश्नों में, सामप्रिक व नौसेना के अधिकार-क्षेत्र में उठने 
वाले प्रदनों में, उन झगड़ों में जहाँ संबकत-राज्य वादी या प्रतिवादी दो का प्यी 
दो से भ्रधिक उपराज्यों के वीच ऋगड़ों में, एक उपराज्य और दूसरे उपराज्य 
के नागरिकों के भंगड़े में, विभिन्‍त उपराज्यों वो नागरिकों के कगड़े में, एक 


ही उपराज्य के दो नागरिकों को विभिन्‍न उपराज्यों से मिले अश्रन॒दान सम्बन्धी 
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# दी अमरीकन गवनेमेंट, पृु० २६५ । 
१ फौस एण्ड फंकशन्स आफ ग्रमरीकन गवर्नमेंट, पृ० र८रे । 
२ दी अ्रमरीकन गवनेसेंट, पृ० २८५ । 


हि 


३७२ प्रमुख देशों की शासन प्रणालियां 


फंगड़ों में और एक उपराज्य व उसके नागरिकों तथा दूसरे किसी बिदेशी राज्य 
व उसके नागरिकों में जो झगड़ा हों, इन सब बातों में संघ-त्यायपालिका को 
निर्गाय करने का अधिकार प्राप्त रहेगा । विधान ने सर्वोच्च न्यायालय के 
प्रारम्भिक व पुर्तावचा रक अधिकार क्षेत्र की सीमा भी इस प्रकार निश्चित कर 
दी है : “राजदूतों व किसी उपराज्य में सम्बन्धित मुकदमे सर्वोच्च न्यायालय में 
ही प्रारम्भ होंगे। अन्य उपय क्‍्त मुकदमों में सर्वोच्च स्यायालय में कानून की 
व्याख्या व वास्तविकता के प्रश्न पर केवल पु्नावचार हो सकता हैं उन अपवादों 
को छोड़ कर और उतर नियमों के अनुमार जिन्हें कांग्रेस निश्चित 


व 3 ॥४ 
कर द | 
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__प्रारस्सिक अधिकार-क्षेत्र---मैंसे उत मुकदमों में जहां किसी संघ या 
उपराज्य के कानून के वेध-अ्रवेध होने का प्रइन ही सर्वोच्च न्यायालय को 
प्रारम्भिक क्षेत्राधिकार प्राप्त है वेसे ही जिन मुकदमों में संघ सरकार या कोई 
उपराज्य सरकार एक पक्ष में हो सर्वोच्च न्यायालय में ही वे प्रारम्भ होते हैं । 
संयुक्‍त-राज्य का सबसे बड़ा पुनविचारक न्यायालय होने के भ्रतिरिकत सर्वोच्च 
न्यायालय की वास्तविकता, महत्ता और अनुपमता इस वात में है कि वह शासन- 
विधान की व्याख्या करता है और उसकी मान्यता को सुरक्षित रखता है । 
किन्तु अपनी इस शक्ति के प्रयोग का सूत्रपात वह न्यायालय स्वयं नहीं करता। , 
इसका प्रयोग तभी होता है जब उसके सामने कोई एक ऐसा निश्चित उदाहरण 
उपस्थित किया जाता है जिसमें संघ सरकार या उपराज्य-सरकार के किसी 
कानून की वेधानिकता पर आपत्ति की गई हो । ऐसे मुकदमे का निशय देने में 
यह न्यायालय जशासन-विधान को सर्वोपरि मान कर उसकी कसौटी फ्र दूसरे 
कानूनों को वैध-अवैध ठहराता है। प्रेसीडेण्ट या कांग्रेस का कोई भी कार्य 
तभी वैध समझा जाता है जब उस कार्य का सम्बन्ध लिखित शासनविधान के 
किसी वाक्य या शब्द से हो। प्रेसीडेण्ट विलसन ने अपनी पव्लिक पेपर 
(779॥८ ?902०४७) में सच कहा है कि “हमारे न्यायालय हमारी विधान 
प्रणाली के आधीन हैं, वे हमारे राजकीय विकास के साधन हूँ, हमारा राज्य 
संगठत कुछ ऐसा विशेष रूप से वेधानिक प्रकृति का है कि हमारी राजनीति 
वकीलों पर निर्भर रहती है | श्रतएव श्रत्येक मुकदमे में निर्णोय देते समय 
सर्वोच्च न्यायालय को पहले यह निश्चय करता पड़ता हैँ कि जिस शक्ति को 
कांग्रेस अ्रपती कहती हैं वह विधान के किसी प्रावधान से जोड़ खाती है 
या नहीं और उसके बाद यह देखा जाता है कि उस प्रावधान का कितना विस्तृत 
ग्रथ लगाया जा सकता है । ु 
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संविधान की व्याख्या--संविधान ने कांग्रेस की शक्तियों को पूरी तरह 
से निर्धारित कर दिया है किन्तु अनुच्छेद १ की ८वीं धारा के १८ वें पैरा 
(08/92 से न्यायाधीशों को व्याख्या करने के हेतु विस्तृत क्षेत्र छोड़ दिया 
गया है जिसके द्वारा उनको यह निर्गोय करने की स्वतंत्रता मिली हुई हे कि क्या 
कांग्रस से अ्रध्यथित शक्ति “पूवोक्त शक्तियों को कार्यान्वित करने के 
लिये आवश्यक है । इन शब्दों की व्याख्या करने में ही न्यायाधीशों ने निहित 
शवितयों के सिद्धान्त का प्रतिपादत किया | इस निहित शक्तियों के सिद्धान्त 
([20८0708 07 799०वं 70275) के आधार पर अमेरिका में संघ 
सरकार की शक्तियों को बहुत बढ़ा दिया गया है । स्थायाबीद टेनी (] ६7०४) 
ने सर्वोच्च न्यायालय के सम्बन्ध में कहा था “यदि हम इस न्यायालय हमें 
संविधान के शब्दों को नवीन अर्थ देने में स्वतंत्र हैं तो एसी व्याख्या से किसी 
भी शक्ति को संघ सरकार के सुपुर्दे किया जा सकता है और उसे उपराज्यों 
से छीना जा सकता है ।” 

निहित-शक्तियों के सिद्धान्त को प्रतिपादित कर संघ सरकार को शक्ति- 
शाली बनाने का श्रेय सब से अधिक न्यायाधीश माशेल को दिया जाता हैं जो 
वहुत समय तक न्यायाधीश के पद पर बना रहा और जो “उसी युग की 
उत्पत्ति था जिस में शासन विधान का निर्ताणा हुआ और संविधान निर्माताप्रों 
के अभिष्राय से भली भांति परिचित था । जब किसी प्रश्न पर कहीं भी 
बचत न दिखाई दी थी तो वह यह बतला सकता था कि देश के हित में किस 
प्रकार वाल की खाल निकाली जा सकती है और उसने उसके समकालीचों की 
राय में अपने निर्णायों मे संविधान के स्पष्ट शब्दों की भी खूब खींचा-तानी 
की ।” & अव भी अमरीका के वकील उन निर्णायों को उतना ही पुनीत 
समभते हैं जितना संविधान की धाराओं को क्योंकि दोनों का ही तात्पर्य 
एक है । वह तात्पय यह है कि राष्ट्र को चिरंजीवी और सुदृढ़ 
बनाया जाय ।” ४5 

राजशास्त्री हरमन फाइनर ने अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय के बारे 
में एक वार कहा था कि ऐसे कर्तव्यों वाला ऐसा न्यायालय राजनीति शास्त्र 
अमेरिका की अ्रपनी निराली देन है जो इसके विरोध में पाई जाती हू। 
इसमें वढ़कर, यह वह ॒ सीनेट है जिससे संघराज्य का भवन सुदृढ़ 
बना रहता है ।* ह 


अली +-+ 
क्लीन नतऊऊ>न कस वन ल+.क्‍०+००-+.5+--..त.न६६२ २ ५७७-न--नलकिननननननननतन- +रनमननमनननन+न3५५3>म33+++५+93प3+3 33-33 लत सच  ड धोाौोआ3:::_5 


# दी अमेरिकन गवनेमेंट, पू० २८७ । 
१ थ्यौरी एण्ड, प्रैक्टिस आफ मौडवे गवर्द मेंट, पू० १, पृ० ३०६ । 


कु 


३७४ प्रमुख देशों की शासन प्रणालिया 


एक दूसरे लेखक हैरिकन (#, ] लिहांदा) ते भी न्यायालय के बारे 
मे कहा हैं “कि यह न्यायालय राज्य सगठन यंत्र की चाल को ठीक रखने वाला 
चक्र है । जब लोकमत के भकोरो से सरकार के दूसरे विभाग इधर उधर 
भटके खाते है यह अपनी न्याय-सतुलन बनाये रखता हे सब समय और सब 
परिस्थितियों मे इसका क्तेंव्य संविधान की सर्वोच्चता की रक्षा करना है। इस 
क्तेव्य का निबाहना तोकछ्ित के लिये ग्रत्यन्त श्रावश्यक हैं । % 


__सॉच्च स्यायालय को बनावट-- सर्वोच्च न्यायालय में एक प्रमुख 
न्यायाधीश जिसका वार्षिक वेतत २५,५०० डालर है और ८ उप-न्यायाधीश 
जिनमें से प्रत्येक को २५,०० ० वाबिक वेतन दिया जाता है, होते है । सर्वोच्च 
च्यायालय में काम करने के प्रतिरिक्त ये € न्यायाधीश उन £€ अभ्रमणज्ील 
न्यायालयों के काम की देखभाल करते है जो काग्रेस ने स्थापित किये है। 
समुक्त-राज्य का सारा भूमि प्रदेश € क्षेत्रों में बॉट कर इन € भ्रमणशील 
न्यायालयों के झ्रधिकार क्वेत में कर दिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय के 
न्यायाधीश यदि च'हे लो ७० वर्ष की श्रायु में प्रवकाश प्राप्त कर सकते हे 
यदि उमर मसय तक वे दस धाल तक अपने पद पर काम कर चुक्रे हो। मुकदमों 
को सुनने के लिये सब्र न्यायाधीश मिलकर वैठतें हे। रावके बीच में प्रमुख 
न्यायाधोश बैठता है। मगतवार, बधवार, वहस्पतिवार श्रार शुक्रवार के दिन 
म॒कदमो की सुनवाई होती हे । शनिवार का दिन ग्यायाधीशों के परामर्श के 
लिये निश्चित हैं जब वे आपस मे मिलकर सब मुकदमो पर विचार व बहस 
करते हे भौर विचार करने के पश्चात्‌ पृश्रक होकर अ्रतने अ्वते सुपुर्दे किये हुये 
सकदमे का निर्णय लिखते हे । निर्णय पहले ही विचार करने के फलस्वरूप 
बहुमत से या सर्वेसम्मति से ही निश्वित रहता है। जगले सोमवार के विन 
त्यायालय भवन में सबके सामने ये निर्णाय सुना दिये जाते हे । 

न्यायालय की साधारणतया अक्टूबर से लेकर जून तक बेठक हुआ करती 
है। दुनिया मे ऐसी कोई सस्या नही है जो इतने प्रभावपूर| ढंग से अ्रप्ता कार्य 
करती हो जितना श्रमरीका का सर्वोच्च न्यायालय करता हैं। इसकी बैठकों मे 
समय-निष्ठा और अत पत्र शान्ति देखने योग्य है । 


श्रमणशील न्यायालय ((7८प7८ (70४75) --काग्न स ने सर्वोच्च 
न्यायालय के आध्ीन विस्नकोटि की सघ अदालने भी स्थापित की है।इस 
समय ऐसे न्यायालय १० है । सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों मे से प्रत्येक 





>» अभ्रमरीकन गवर्लेमेट, प्‌ २६६ । 
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एक भ्रमणशील न्यायालय के प्रवन्ध की देख भाल करता है। प्रत्येक अमरुसे 
शील न्यायालय मे दो न्यायाधीश होते हैं जिनको १०,००० डालर प्रतिवर्ष 
वेतन मिलता हूँ । य॑ दोरा करू वाल न्यायाधीश कहलाते हैं । इनके अतिरिक्त 
जिस जिले में न्यायालय की वठक होती हे वहाँ एक जिला न्यायाधीश भी 
होत। हैँ जो अमगाणील न्यायालयों की बैठकों में भाग लेता हैं यदि उसके 
नगांय के विरुद्ध न्यायालय में अपोल सुती जा रही हो । ऐसा होते समय वह 
दारा करन बाल न्यायाधीयों के साथ वेठकर अपील नहीं सुनता । 


आह 


_ज़ला-न्यायालय--त्णायमण्डल को तह झव जिला-त्यायालग हैं 
जिनमें एक या अधिक जिला न्यायाणीद होते हैं । इनका वेतन 3,००० डालर 
होता हैं । हर एक उपराज्य में कम से कप एक जिला न्यायालय अवश्य होता 
हैं। किन्‍्हीं में एक से अधिक भी न्यायालय होते हैं किन्तु एक ही जिले में दो 
या अधिक उपरामज्यों का प्रदेश शामिल नहीं किया जाता। कुछ इने सिने 
मामलों को छोड़कर जिनमें सर्वोच्च न्‍्यायालय को प्रारम्भिक क्षेत्राधिकार है 
सब मामले जिले के न्यायालयों में ही पहले झ्लारम्भ होते हैं। इनके निर्णाय 
के विरुद्ध अपील भ्रमणशील न्यायालयों और शअ्रन्त में सर्वोच्च न्यायालय में 
हो सकती है । किन्तु अराध के मुकदमों में जिनमें फांसी का दण्ड दिया जा 
सकता हैँ जिले के न्यायालय से सीधी सर्वोच्च : न्यायालय में श्रपील की जा 
सकती हे 

अन्य न्‍्यायालुय--उपय्‌ कत न्यायालय के अतिरिक्त दो प्रकार के 
न्यायालय और भो होते हैं, एक अव्यवेन-न्यायालय ((+0प78 07 (7४7758) 
ओर दूसरे निराक्रम्य करके पुतविचारक न्यायालय ((४0फ+ 0 (प्5:075 
402०8 ) । पहले में सरकार के ग्रति व्यक्तियों के दावे के मुकदमे सुने जाते 
हें और दूसरे में निराक्रम्य कर सम्बन्धी कानून के अन्तर्गत मुकदमें निबटाये जाते 


५८ 
आर जा 


हैं | ये न्यायालय साधारण मुकदमों से कोई सरोकार नहीं रखते । 


कह 


लि 


सत्‌ १६११ से पूर्व न्यायमण्डल की कार्य-प्रणाली व कार्यवाही से संबंधित 
कानून में €००० धारायें थीं किन्तु उसी साल इनकी फिर से छान वीन की 
गई और उनसें से असंगत धाराद्रों को निकाल कर उन्हें एक संक्षिप्त पर 
स्पष्ट रूप दे दिया गया । 

शासन-विधान का संशोधन>-शासन-विधान के संशोधन में दो अवस्थायें 
होती हैं, एक प्रस्ताव और दूसरा उसका अ्नुसमथन । 


संविधान के ४ वें ग्रनच्छेद के अनसार संशोधन का प्रस्ताव निम्नलिखित 
दो प्रकार से किया जा सकता हैं : 


4 


३७६ प्रमुख देशों को शासन प्रणालियाँ 


(१) कांग्रेस स्वयं ही शासन-विधान में [संशोधन का प्रस्ताव कर सकती है 
दि दोनों सदनों में पूथक पृथक दो तिहाई बहमत उसकी आवश्यकता को 
स्वीकार करता हो 


(२) उपराज्यों की दो तिहाई संख्या की विधान-मंडल कांग्रेस से संशोधन 
की प्रार्थना कर सकती है। ऐसा किया जाने पर कांग्रेस को इन संशोधनों का 
प्रस्ताव करने के लिये एक सम्मेलन वुलाना पड़ता हैं । 


किन्तु दोनों अ्रवस्थाओं में संशोधन तभी वेध ओर लागू समझा जाता हैं 
जब या तो तीव चौथाई उपराज्यों की विधान-मंडलों द्वारा वह अनृसमर्थित 
अर्थात्‌ स्वीकृत हो जाता है या तीन चौथाई संख्या के उपराज्यों में इस कार्य 
के लिये व॒लाये हये सम्मेलनों में वह स्वीकार हो जाता है । 
उपर्यवत्त संशोधन की रीति से स्पष्ट हें कि संघ-सरकार और उपराज्य 
गनों ही का विधान-संशोघन में हाथ रहता हैं। यह संशोधन रीति सहज-साध्य 
नहीं हैं। अतएव सन्‌ १७८६ वे १६४५१ के बीच यद्यपि १६०० से अधिक 
संशोधन-प्रस्ताव रखे गये किन्तु उनमें से केवल २२ संशोधन ही स्वीकृत हमे 
शेष निरथथंक होने से रह कर दिये गये ।३६ इन २२ संशोधनों को तीन श्रेणियों 
भें बांट सकते है । पहली श्रेणी में नागरिकों के श्रधिकार-सम्बन्धी संशोधन हैं 
(मूलसंविधान में ये श्रधिकार व रखे गये थे) । ये सन्‌ १७६१ में किये गये 
प्रथम १० संशोधन हैं और १७६९८ व॑ १६०४ में किये गये ११ बें व १२ बे 
संशोधन हैं | दूसरी श्रेणी में, १३ वां (१८६५) संशोधन जिससे दास प्रथा का 
निषध किया गया, १४वां (१८६८) शौर १५-वां (१८७०) जिससे सब 
उपराज्यों में समान नागरिक अधिकार दिये गये। इसके द्वारा गृह यद्ध 
((४ए] एफ) दे वैधानिक परिणामों को लिखित रूप दिया गया । तीसरी 
श्रेणी में बचे हुए ६ संशोधन हूँ जिनमें से सन १६१३ का संशोधन कांग्रेस को 
प्रत्यक्ष कर लगाने व वसूल करने की शक्ति देता हैं, सन्‌ १६१३ के दूसरे 
संशोधन ने सीनेटरों के निर्वाचन को प्रत्यक्ष लोकमत से होने वाला वना दिया, 
सन्‌ १६१६ के संशोधन से मद्य बनाना, वेचना व संयुक्त राज्य की सीमा के 
भीतर बाहर से मद्य मंगाने का निषेव किया गया, सन्‌ १६२६ के संशोधन से 
स्त्रियों को मताधिकार दिया गया, सन्‌ १६९३३ के संशोधन से १६१६ के मद्य 
निषेध करने वाले संशोधनों को समाप्त कर दिया और उसी साल के दसरे 
संशोधन से प्रेसीडंट व प्रतिनिधियों की श्रवधि-समाप्ति के दिनांक निश्चित कर 
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दिये गये । सन १६५१ के संशोधन के अ्रनुसार कोई व्यक्ति श्रव दो बार से 
ग्रधिक संयुक्त राज्य का राष्ट्रपति नहीं हो सकता । 

संयुक्त रणज्य के शासन-विधान में संशोधन करने की प्रणाली ऐसी हैँ कि 
एक व्यक्ति भी संशोधन के कार्यान्वित होने में रुकावट डाल सकता हैं। उदा 
हरण के लिये यदि सीनेट में ६६ सदस्यों में से ८५ उपस्थित हों जिनमें से 
५६ संशोधन के पक्ष में मत दें और २६ उसके विरुद्ध मत प्रकट करें तो वह 
संशोधन सीनेट में दो-तिहाई संख्या पक्ष में न होने से स्वीकार नहीं समझा जा 
सकता चाहे प्रतिनिधि-सदन में दो-तिहाई मत से पास हो चका हो । 

सचत्तनरााज्य न॑ राजनातक पक्ष 

संयक्त-राज्य के राजनैतिक पक्षों की रचना, रूप व उद्देश्य इंगलेंड 
श्र्य देशों के पक्षों के उदंइय से भिन्‍त हैं। इस भिन्‍नता को समभते के लि 
इन पक्षों का संक्षिप्त इतिहास जानना सुविधाजनक होगा । 

प्रारम्भ में संयुक्त-राज्य अमेरिका में एक पक्ष था जिसमें धनी मानी व्यक्ति 
थे जो राजा के प्रति निष्ठा रखने का दावा करते थे । दूसरा पक्ष उन लोगों का 
था जो संख्या में बहुत अधिक थे किस्तु निर्धत व साधव-हीत थे और जो राज- 
भवित के प्रतिकूल देश-भवित को उच्चतर मानते थे । इस दलवन्दी का स्वतन्त्रता- 
युद्ध के पच्चात अन्त हो गया । सन १७८७ में जब थासन-विधान बना तो दो 
दक्तिशाली पक्ष बने, एक फैडरलिस्ट्स जो धनी मानी वर्ग में से थे और केन्द्रीय 
सरकार को अ्रधिक शवितशाली बनाने के पक्ष में थे और दूसरे डेमोक्रेट्स, जो 
उपराज्यों की सर्वाधिकार सत्ता व उसके अधिकारों की प्रमुखता के समर्थक्र थे । 
ये लोग स्वतन्त्रता, समानता और बन्धुत्व का प्रचार करते थे। टोमन जेफरसन 
इस पक्ष का नेता था । थोड़े ही समय के पश्चात्‌ हेमिल्टन के नेतृत्व में फ़ैडर- 
लिस्ट्स पक्ष जाज वाशिंगटन का सहयोग प्राप्त होने से अधिक शक्तिशञाला 
हो गया हि 

कुछ समय के पदचात्‌ दलवन्दी के ग्राधार का रूप कुछ बदल गया 
सन्‌ १८०५६ में फंडरलिस्ट्स, जो उस समय रिपवल्कित नाम से कहलान लग 
और डंमोक्रट्स में बहुत ही उम्र विरोध हो गया । यह जानकर आश्चय होगा 
कि डेमोक्रेट्स दास प्रथा के समर्थक बने, उन्होंने अपने स्वतन्त्रता, समानता 
व अश्रातृभाव के "सि सन्त को केवल गौरवर्ण जनता तक ही सीमित माना। 
इस पक्ष में अ्रधिकतर वे लोग थे जो दाक्षणी उपराज्यों में कपास आदि की 
कृषि करते थे। रिपब्लिक पक्ष की अधिक संख्या उत्तरी उपराज्यों में थी । 
डेमोक्रेट्स ने कलहाउन के उस सिद्धान्त ढा समर्थन किया जिससे यह 
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माना जाता था कि किसी संघ शासन के उपराज्यों को स्वेच्छानुसार पृथक 
होने की पूर्ण स्वतत्व॒ता है । उन्होंने अब्राहम लिकत को दास प्रथा-निवारण 
तीति का विरोध क्रिया | गह-यद्ध के सत १८५६१ में अन्त हो जाने से और 
उसके परिणाम स्वरूप विधान में संशोधन हो जाने से दास प्रथा का प्रदन 
सर्वदा के लिये हल हो गया श्लोर इन दोनों पक्षों की विभिन्‍्त नीति का ये 
आधार समाप्त हो गया । 

इस समय रिपव्लिकन और डेमोक्रठ दो राजनैतिक पक्ष हैं जितमें से 


पहला दल एक शक्तियाली केन्रीय प्रकार के बनाने के पक्ष में है। यहाँ यह 
वतलाना उचित होगा कि अमेरिका सें विभिन्‍त राजनंतिक पक्ष बनते के लिग्रे 


पर्याप्त मसाला नहीं है । पहली बात तो यह हैं कि शासन विधान की भाषा 
इतनी स्पष्ट व उपराज्यों व केन्द्रीय सरकार में शक्ति-विभाजन के बारे में 
उसका मन्तव्य समझाने में इतना सरल हूँ कि राजन निक पक्षों के लिये कार्य 
क्रम का कुछ मसाला बचता ही नहीं । विधान संशोधन पेचीदा श्रौर कठोर 
होते से उसके आधार पर किसी राजनंततिक पक्ष का संगठत सम्भव वहीं। 
दूसरे श्रभी संयुक्त-राज्य की ग्राथिक, सॉस्क्रेतिक व भोगोलिक स्थिति ऐसी है 
कि कोई महत्वपूर्ण राजनैतिक प्रश्न नहीं उठते । वहाँ मुश्किल से कोई चिर्तनत 
भूखा वर्ग मिलेगा क्योंकि कृषि, उद्योग व व्यापार की पूजी अ्रधकृतर जन- 
ख्या में बंटी राप्ट्र की अधिकतर जनता मध्यवरग की संसार 
की दूसरी राष्ट्र-शक्तियाँ, यूरोपियत, जापान आदि, संव्॒क्त-राज्य से इतनी दूर 
कि अमेरिका को इनसे डरने की कोई सम्भावता नहीं है, इपलिये वेरेशिक 
नीतिके ग्राधार पर दलवन्दी नहीं हो सकती । उद्योग व व्यापार के लिये 
श्रव भी बड़ा विस्तृत क्षेत्र खुला पड़ा है और अधिकतर लोग इससे लोभ उठाने 
में व्यस्त हें। अधिकतर लोग नौत-कनकौरमिस्ट्स (०७-(:०७/०7777565) 
हैं इसलिये सांस्कृतिक विभिन्‍तता भी अधिक प्रखर नहीं हंँ। सबसे अन्त में 
यह बात है कि शक्ति-विभाजन के सिद्धान्त से राजतेतिक मतभेद का क्षेत्र 
बहुत संकुचित रह गया हूँ । 
इसलिये यह कथन चाहे कितना ही विपरीत क्यों न प्रतीत होता हो पर 
है यह सत्य कि ग्रमेरिकन राजनैतिक पक्षों के उद्देश्यों की विभिन्‍नता के हेतु 
संख्या में इतने कम हैं कि “अमेरिका में एक ही राजनैतिक पक्ष है जिप्ते 
रिपब्लिकन व डेसोक्रे टिक पक्ष का संयुक्त दल कहा जा सकता है जो स्व्रभाव 
से व अ्रधिकार संघर्ष से दो समान भागों में बटा हम्मा टै, एक भाग रियव्लिकत 
कहलाता है और दसरा डमोक्रेट ।” % संयक्‍त राज्य के इतिहास में अधिकतर 
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रिपब्लिकन पक्ष ने निर्वाचनों में जीत पाई है औ्रौर प्रेसीडेट के पद पर उसी 
दल का प्रतिनिधि नियुक्त हुआ है | डेमोक्रेट पक्ष का प्रभुत्व बहुत कम रहा 
हैं । राजनीतिज्ञ हरमन फाइनर ने उन पक्षों के कार्य व इनमें असमानता न 
होने के सम्बन्ध में कहा है “यह ध्यान देने योग्य बात है कि अमरीकत राज- 
नेतिक पक्षो के बारे मे जितना साहित्य है वह उनका महत्व दिखलाते समय 
यही कहता है कि ये दल मतधारकों को सगठित करते हे और अपने उम्मेद- 
वार खडे करते हे । कार्य-क्रम के मापदण्ड को और आदर्श के पालन को गौण 
मान कर इनका केवल साधारण सा वर्गान ही कर दिया जाता है। कुछ समय 
से श्रव आथिक सकट व समाजवाद के जाग्रत होने से राजनेतिक पक्षों मे 
कुछ आर्थिक उम्र भेद उत्पत्त हो गये है जिसके फलस्वरूप समाजवादी पक्ष 
का संगठन हो गया है । किन्तु यह अभी अधिक अश्रभाव पूर्ण नहीं हुश्ा है। 
हालाकि यह समाजवादी पक्ष या और छो८ मोटे पक्ष बने रहे परन्तु श्रमरीकन 
राजनेतिक व निर्वाचनों पर इनका अधिक प्रभाव नही रहेगा। अतएव यह 
प्रतीत होता है कि दो पक्ष-प्रणाली (रिपब्लिकन व डैमोक्रेट) ही भविष्य में 
वहुत दिनों तक अमेरिका मे प्रभृत्व जमाये रहेगी । 


पाठ्य पुस्तक 
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अध्याय १७ 


पंयुक्त-राज्य अमेरिका में उपराज्यों की स 


“ग्मेरिका के राजनेंतिक इतिहास में उपराज्यों के शासन- 

विधान सब से प्राचीन हैं क्‍योंकि वे उन्हीं राजकीय उपनिवेश्-चार्टरों 

के संशोधित व परिवातित रूप हैं जिससे अमेरिका में सब से प्रथम 

अग्रेजी वस्तियां स्थापित की गई थीं और जिनके द्वारा उनकी 

स्थानीय सरकारों का संगठन किया गया था जिनके ऊपर ब्रिटिश 

सम्राट श्रीर अन्तिमतः पालियामेंट का श्राधिपत्य था ।” (जेम्स ब्राइस ) 

उपराज्यों की उत्पत्ति व विकास--सन्‌ १७८७ ई० में संयकक्‍त-राज्य 
ग्रमेरिका में १३ उपराज्य थे। ये वही उपनिवेश थे जिल्होंदे ब्रिटिश सम्रा 
के आधिपत्य को मानने से इन्कार कर दिया और स्वतन्त्रता-पुद्ध में विजय 
प्राप्त की । धीरे धीरे इसके पश्चात्‌ पश्चिम की ओर नई बस्तियाँ स्थापति 
हुई जिससे नये उपराज्य बने जो सन्‌ १७८७ के शासन-विधान के तीसरे अनु- 
च्छेद के पैरा ? की तीसरी धारा के अनसार संघ-राज्य में शामिल कर लिये 
गये । इस धारा से नये उपराज्यों के बनने का प्रावधान कर दिया गया था, 
शर्त केवल यह थी कि तत्कालीन स्थित किसी उपराज्य की प्रदेशभूमि के 
विस्तार आदि में बिना कांग्रेस या उस उपराज्य की विधान-मंडल की सम्मति 
के कोई परिवर्तेन न किया जायेगा । इस समय संयक्त-राज्य अमेरिका के संघ- 
राज्य में ४६ उपराज्य हैं। उनका शासव उनके निजी पृथक पृथक शासन- 
विधानों द्वारा स्थापित राज्य संगठनों के आधीन होता है। ये शासन-विधान 
लिखित हैं और इनका अस्तित्व राष्ट्रीय संघ-शासन-विधान पर निर्भर नहीं 
किन्तु इनके आधारभूत सिद्धांत एक समान जो इंगलेंड से बसतने वाले अपने 
साथ लाये थे । 





कक जा +| .$ | 
जपराज्यों के सम्बन्ध में कुछ प्रमुख बातें--भूमि के विस्तार, जन- 
संख्या, भौगोलिक स्थित और ग्राथिक अवस्था में उपराज्यों में पारस्परिक 
विभिन्‍नता है । नीचे लिखी सारिरी में प्रत्येक उपराज्य (हवाई द्वीप के ४६ वें 


संयुकत-राज्य अमेरिका में उपराज्यों की सरकारें 


उपराज्य को छोड़ कर) का क्षेत्रफल, जनसंख्या व संघ में शामिल होने के समय 


के बारे में सूचना मिल सकती 





उपराज्य व्क नाथ आर 
उसकब्क्त सगठन दा 
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इ्दर प्रमुख देशों की शासन प्रगालियाँ 
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जपराज्य शासन-विधान--संयुक्त राज्य के संत्र शासन-विधान में 
केन्द्रीय राज्य संगठन की रचना व शक्तियों का वर्गान है । उत्तमें उपराज्यों के 
दशासन-विधात के सिद्धान्त नहीं दिय हुये है । इस संघ-शासन-विधान का 
निर्माण उन १३ मूल-उपराज्यों के शासन-विधानों के प्रमुख सिद्धांतों के 
ग्राधार पर हुआ था जो १७८७ के संगठन के सदस्य बने थे। अ्तएवं उप- 
राज्यों के शासव-विधान संब-शासन-विधान से बिल्कुल पृथक हैं । उनकी 
शक्ति का स्रोत पृथक पृथक उपराज्यों की जनता हैं । आस्ट्रेलिया 


ढ 


संयुक्‍त-राज्य अमेरिका में उपराज्यों की सरकारें परे 


स्विटज़ रलेंड में भी सदस्य-राज्यों के शासन-विधान संघ-शासन-विधान में दामिल 
नहीं हैं और इसलिये उनका वेसा ही भहत्व और स्वतंत्र श्रस्तित्व है जैसा पमे- 
रिकन उपराज्यों के शासन-विधानों का। इसके विपरीत, कनाडा, दक्षिणी 
ग्रफ्रीका व रूस म॑ संघ-शासन-विधान और उपराज्यों के गासन-विधान सब 
मिलकर एक शासन-विधान के रूप में हैं। भारतवर्ष के नये शासन-विधात में 
भी केन्द्रीय सरकार के संघात्मक राज्यसंगठन व प्रांतों के राज्यसंगठन की रूप 
रेखा एक हीं वैधानिक आलेख से निश्चित हुई हैं। अमेरिकन उपराज्यों के 
दशासन-विधान संघ-शासन संविधान से पुराने हे, इसलिये उसके आधार पर ही 
संघ-शासन-विधान की रचना भी हुई । 


2६ उपराज्य शासन-विधान---संयुक्त राज्य ब्मेरिका के प्रत्येक उपराज्य 
का अपना पृथक पृथक झासन-विधान हैँ इसलिये ४६ विभिन्‍न उपराज्य जासन- 
विधान हूं जिन्हें अध्ययन करने के पश्चात्‌ उपराज्यों के शासन-प्रवन्ध का ज्ञान 
प्राप्त किया जा सकता हूँ । किच्तु उन सब में इतनी अ्रधिक समानता हैं कि इन 
राज्यों के शासन-प्रवस्ध को समझने के लिये केवल उतकी सामान्य विद्यपताग्रों 
को जानने से ही काम चल जाता है । इसका कारण जेसा राजनीतिज्ञ ब्राइस ने 
कहा है, यह है “किये सव प्राचीन अंग्रेजी संस्थाओं की कुछ अधिक व कुछ 
मिलती हुई प्रतिलिपियां हैं । अर्थात्‌ ये वे चाटर प्राप्त स्वायत्त-शासन करने वाली 
कम्पनियां हूँ जो अंग्रेजी स्वाभाविक प्रवृत्तियों से प्रभावित होकर और अंगरेजी 
पालिग्ामंट-प्रणाली के उदाहरण को सामने रख कर ऐसे राज्य संगठनों में 
विकसित हो गईं जो अठारवीं शताब्दी के इंगलेंड के राज्य संगठनों से मिलते 





 . 


जुलते थे |” जब ये राज्यसंगठन स्व॒तन्त्र राज्य वन गये होंने अपने 
मूल शासत्र विधानों को प्रमुख विशेषताओं का ज्यों का त्यों सुरक्षित रखा । 
उसमें केवल वही परिवर्तेत किया जो उनकी नई कानूनी, वैधानिक और अन्‍्त- 
रष्टीय स्थिति के लिये ग्रावश्यक था। जब संघ में नये उपराज्य बनकर शामिल 
हुये, प्रत्येक ने मूल १३ उपनिवेशों के शासंन-विधानों के ढांचे को ही अपना 
लिया । 'ऐसा करने के लिये उनका अ्रधिक झूकाव इसलिये भी था क्योंकि 
प्राचीन शासन-विधानों में उन्हें कार्यप।लिका, विधायिनी व न्यायिक सत्ता का 
वह पृथकत्व देखने को मिला जो उस समय के राजनीतिक शास्त्र की दृष्टि से 
स्व॒तन्त्र सरकार के लिये आ्रावश्यक समझा जाता था । इस पृथकत्व सिद्धांत से 
ही उन्होंने आगे बढ़ाने का निइचय किया | ? 


उपराज्यों के शासन-विधानों की सामान्य विशेषतायें--शक्ति विभा- 


ईढ8 प्रमुख देशों की शासन प्रणालियां 


जन के सिद्धांत के अतिरिक्त कुछ ऐसी बातें हैँ जो इन सव शासन-विधानों में 
मिलती हैं । प्रत्येक उपराज्य में शासव-विधान जनता को देन हे जिन्होंने कार्य- 
पालिका के ग्रध्यक्ष को निर्वाचन करते का अधिकार अपने पास सुरक्षित रखा 
है । यह अध्यक्ष गवर्नर कहलाता है । शासन-विधान का संशोधन, लोक निर्रय 
(रि्सटार्वप0), निर्वत्ध-उपक्रम (00५४०); और प्रत्याहरण 
(१९०८०), येसव भी जनमत के झाधीत हैं । प्रत्येक उपराज्य में एक निर्वा- 
चित गवर्नर व कुछ प्रशासन-प्रधिकारी, द्विगुही विधान मण्डल, स्वतन्त्र स्याय- 
पालिका और स्थानीय शासन संस्थायें हें जैसे काउस्टी, नगर, ग्राम, जिनके 
कारण संयक्‍त राज्य अमेरिका को जनतस्त्रात्मक राज्यों की गिनती में बड़ा 
ऊँचा स्थाव प्राप्त हे 


उपराज्य विधान-मणश्डल 


उपराज्य के राज्यसंगठव से विधान मण्डल सब से महत्वपूर्ण संस्था है । 
लगभग सब ॒उपराज्यों में टद्विगुणी विधान मण्डल हैं जिसके निचले सदन को 
प्रतिनिधि सदव और ऊपरले सदन को सीनेट कहते हें । केवल नेब्रास्का में 
एक वैधानिक संशोधन द्वारा यह निश्चय हुआ कि विधानमण्डल में ही एक सदन 
हो जिसके सदस्यों की संख्या ४३ हो, असल में द्विगृही विधान मण्डल की प्रणाली 
को उपराज्यों ने संघ शासन की नकल करके ही अपनाया । ऊपरले सदन के पक्ष 
में विधान-कार्य में जल्दबाजी के दोष को दूर रखते की जो दलील सामने उप- 
स्थित की जाया करती थी वह अब श्रधिक महत्व नहीं रखती क्‍योंकि इस दोप 
को दूर रखने के लिये समाचार-पत्रों का प्रभाव, किसी भी अधिनियम का तीन 
वार वाचत कर विचार करने की पद्धति, गवर्नर की अ्रस्वीकार करने की शक्ति 
और लोकनिर्णाय की पद्धति, ये सब पर्याप्त समभे जाते हू । 

विधानसंडल का निवोचन--दोनों सदन लोक-निर्वाचित संस्थायें 
होती हैं । इस निर्वाचन में सब नागरिक भाग ले सकते हैं। दूसरे प्रतिनिधित्व 
का दोष दूर रखने के लिए और दोनों सदनों के श्रस्तित्व को आवश्यकता 
दिखलाने के हेतु दोनों सदनों के निर्वाचन क्षेत्रों को भिन्‍न प्रकार से संगठित 
किया जाता है। सीनेट में काउन्टियों ((/0प70४528) से निर्वाचित प्रतिनिधि 
होते हें । चाहे उनकी जनसंख्या कितनी ही हो; किन्तु ब्रत्येक काउण्टी के प्रति- 
निधियों की संख्या एक समान होती है। निचले सदन के प्रतिनिधियों का 


मन सकी र क कक पक (8 2220 2 ०2 > का, न्‍ न >--+__कनक्ॉि-+ज-न-+++ल+ज+++++ 55 +++ 
चित जत+++ जन नए डकन-+ पटना आलण+ ++++. 


) ब्राइस: अमेरिकन कामनवेल्थ, पुस्तक १, पृ० ४७८ । 


संयुक्त-राज्य श्रमेरिका में उपराज्यों की सरकारें रेप 


निर्वाचन जनसंख्या के आधार पर विभिन्‍न निर्वाचन क्षेत्रों से होता है | इसलिए 
इस कथन में कुछ सत्य है कि सीनेट का भौगोलिक निर्वाचन होता है और 
प्रतिनिधि सदन का जनसंख्यात्नक । निचले सदन में अ्रधिकतर ग्रामनिवासी 
प्रतिनिधि हैं और नगरों की जनसंख्या बढ़ने से सीनेट में नगरवासी अधिक संख्या 
ने हैं। निचला सदन सीनेट की अपेक्षा वड़ा होता है इसलिए बह सीनेट की 
अपेक्षा अधिक लोकप्रिय रहता है 


विधानमंडल की अवधि--यह अ्रवधि भिन्न भिन्न उपराज्यों में अलग अलग 
है । ध्राय: सीनेट की अवधि निचले सदन से अधिक लम्बी होती है | सीनेट के 
कुछ सदस्यों के स्थान पर निश्चित काल के पश्चात्‌ ये सदस्य थ्रा जाते हैं कित 
निचले सदन के सव प्रतितिधि निश्चित समय के बाद फिर से नये चने जाते हैं । 
बहुत से उपराज्यों में सीनेट के उस्मेदवारों को प्रतितविधि-सदन के उस्मेदवारों 
की अपेक्षा अधिक आयु का होना पड़ता है । 


विधानसंडल का काय--सब उपराज्यों में विधान मंडल के सदस्यों को 
एकसा ही वेतन मिलता हैँ । कुछ उपराज्यों में विधान मंडल की साल में दो 
बैठकें होती हैं, किन्हीं में साल में एक ही होती हैं | सदस्यों को सामान्य मुक्तियाँ, 
सुविधायें व अधिकार मिले हुए रहते हैं। प्रत्येक सदन का अपना अपना सभा- 
- पति होता है और अन्य पदाधिकारी होते हें जिनको सदन चुनता है । कोई विधे- 
यक किसी भी सदन में आरम्भ किया जा सकता है किन्तु मुद्रा-विधेयक निचले 
सदन में ही आरम्भ हो सकता है | सीनेट म॒द्रा-विधेयक में संशोधन कर सकती 
है | कोई योजना तभी सदन से स्वीकृत समझी जाती है जब उसके सदन में 
तोन वाचन हो जाते हूँ। तब यह दूसरे सदन को भेज दी जाती है । यदि वह 
वहां स्वीकृत हो जाती है तो गवर्नर के हस्ताक्षर से कानन वन जाती है । यदि 
दोनों सदनों में मतभेद हो जाता है तो वह योजना अस्वीकृत समझी जाती है । 
दोनों सदलों में स्वीकृति योजना को गवनर अपनी आपत्तियों के साथ लौटा 
सकता है । इस प्रकार लौटाये जाने पर वह योजना तभी कानून वन सकती है 
जब वह दोनों सदनों में फिर से निश्चित मताधिक्य से पास हो जाय । 


संविधान संशोधन--संघ संविधान के समान उपराज्यों के सब शासन 
शक्ति-विभाजन के सिद्धान्त के आधार पर ही वने है। विधानमंडल संविधान 
में संशोधन भी कर सकती हैं केवल इन संशोधनों के लिए सामान्य मताधिक्य 
से कुछ अधिक * मत पक्ष में होनी चाहिएँ। किसी उपराज्य में गणपूरक के 


पद प्रमुख देशों की शासन प्रणालियां 


मताधिक्य से और कहीं सदन के कुल सदस्यों की दो-तिहाई संख्या से संविधान 
में संशोधन हो सकता हैं| इसके अतिरिक्त प्रत्येक विधान-संशोवन का प्रस्ताव 
तब तक स्वीकृत चहीं समझा जाता जब तक लोक-निर्गाय से वह पास न हो । 
कोई भी उपराज्य अपने शासन-विधान में ऐसा संशोधन नहीं कर सकता जो 
राष्ट्रीय संघ-शासन संविधान के प्रतिकूल हो । 

उपराज्यों के विधानसंडल की शक्तियां--यह पहले बतलाया जा चुका हे 
कि संघ सरकार की शक्तियां सीमित हें और संब-शासव-विधान उपराज्यों की 
शक्तियों की व्याख्या नहीं करता, इसमें केवल इतना ही कहा गया है कि जो शक्ति 
निद्चितरूप से संघ सरकार को नदी गई हो, न स्‍्पष्टतया :उपराज्यों को उससे 
वंचित रखा गया हो वह उपराज्यों के सुपुर्दे है। अतएव उपराज्यों को सब 
शेषाधिकार मिले हुए हैं। किन्तु कुछ समय से यह देखने में थ्रा रहा है कि बढ़ती 
हुइ अन्तर्राष्ट्रीयता, व्यापारिक सम्बन्धों की पेचीदगी और कुछ राप्ट्रों की शक्षित 
लोलुपता के कारण उपराज्य केद्वीय सरकार पर अ्रधिकाधिक परावलम्बी होते 
जा रहे हैं | इसलिये वे धीरे घीरे उस स्वतम्बता और उन अधिकारों को खोते 
जा रहे हैं जिनकी उन्होंने वड़े यत्न से संघ के प्रारम्भिक काल में रक्षा की थी | 


उपराज्यों की कायपालिका 


ग्रमेरिकन उपराज्य छोटे छोटे गणराज्य हैं । इनके शासन विधान के इस 
गुग को बदला नहीं जा सकता। प्रत्येक उपराज्य में प्रमुख काबपालिका सत्ता एक 
लोक निर्वाचित गवर्नर में निहित रहती हूं। कार्यकारी विभाग विधान मण्डल से 
पृथक स्वंतन्त्र रहता है। इसमें गवर्नर के श्रतिरिकत एक लैफ्टिनेन्ट गवर्नर, एक 
सेक्रेटरी आफ स्टेट, एक कोपाध्यक्ष, महान्याववादी ( 0६007729-(527९/४/ ) 
लेखापरीक्षक ( »प(7६09) शिक्षा प्रवन्धक श्रोर कुछ दूसरे छोटे श्रफसर होते हैं । 


गवनेर--उपराज्य की सरकार का अध्यक्ष गवर्भर होता है। गवर्नर 
का पद वड़ा पुराना हँ। असेरिकव उपनिवेत्रों के प्रारम्भिक काल से ही 
लगभग ३०० साल से यह परम्परा के आधार पर चलता चला था रहा है । 
गवनर जनता द्वारा चुना जाता है। इस पद के लिये उपराज्य के नागरिक 
ही योग्य समझे जाते हैं । गवर्नर के पद के उस्मेदवारों को राजनैतिक पक्षों 
के सम्मेलन में चुनकर मनोनीति किया जांता है। इस सम्मेलन में उस पक्ष 
के सब काउन्टियों से प्रतिनिधि एकत्र होते हैं । निर्वाचन गुप्त शलाका द्वारा 
होता है और सामान्य मताधिक्य से उस्म्रेदवार चुन लिया जाता हैं। उम्मेद- 
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बट फल 
हि. 


वार उस उपराज्य का ५ वर्ष तक निवासी रह चुका हों ओर निर्वाचन के 
समय उसकी आ्रायू ३० वर्ष से कम न होती चाहिये । गवर्नर के पद की अवधि 
भिन्‍न-भिन्‍न उपराज्यों में भिन्‍व हैं किन्तु या तो यह दो या चार वर्ष है। 
गवर्नर पु]ननिर्वाचन के लिये खड़ा हो सकता है | तीन हजार से लेकर २५३०० 
डालर तक का वेतन भिन्‍्त-भिन्‍न उपराज्यों में दिया जाता है। गवर्नर पर 
अभियोग लगाकर उसके पद से उसे हटाया जा सकता है । यदि ऐसी न्याया- 
धिकरण (7790छ79/6) जिसमें उपराज्य की सीनेट के सदस्य व उच्च 
न्यायालय के न्यायाधीश हों, दो-तिहाई मत से गवर्नर को अपराधी सिद्ध कर दें 
तो गवर्नर उसके पद से हटाया जा सकता है । लगभग एक दर्जन उपराज्यों में 
सरकार से प्रार्थना कर गवनर का प्रत्याहरण ($१०८८७ [) किया जा सकता हैं 
श्र्थात्‌ उसे पद से हटाया जा सकता हैं । ऐसा प्रत्याहरण करने के लिये निश्चित 
रूप से कारण देने पड़ते हें । किन्तु श्रभी तक केवल एक ही गवनेर  [नौर्थ 
डेकौटा के गवर्नर फ्रेजियर) को ही इस प्रकार हटाया गया है (१६२१) । 
गवर्नर की शक्तियाँ--गवनेर को कई प्रकार की शक्तियाँ दी जाती हैं। 
विधान-कार्य में प्रत्येक कानून के घोषित होने से पूर्व उस पर गवर्नर के हस्ताक्षर 
होना आवश्यक है । वह विधान-मण्डल से पास किये हुए किसी भी विधेयक 
पर आपत्ति कर सकता है और पुनविचार के लिये लौटा सकता हैँ । वह विधान- 
मण्डल का विज्ञेष अधिवेशन वुला सकता है जिप्तमें विशेष योजनाओ्रों पर ही 
विचार हो सकता हैँ | विधान-मण्डल के साधारण अधिवेशनों में भी गवर्नर 
लये कानूत बताने के लिये सुझाव देता है और अपने उच्च पद के प्रभाव से 
दोनों सदनों में उन्हें स्वीकृत करा लेता है । थियोडोर रूजवेल्ट ने जो कभी 
उपराज्य का गवर्नर रह चका था यह कहा था, कि आधे से अधिक मेरा 
गवरनेर का काम श्रावश्यक और महत्व-पूरों कातूनों का पास कराना था।' 
गवर्नर दलवन्दी में पूरी तरह भाग लेता है। अपने पक्ष के व्यवस्थापकों की 
सहायता से बह विधान-मण्डल पर अपना प्रभुत्व रखता है हालांकि वह विधान- 
मण्डल का सदस्य नहीं होता । कुछ मात्रा में वह विधेयकों को जेसा ऊपर 
वर्णान किया जा चका है कानून बनने से रोक सकता हे। विधान-सण्डल के 
मन्तव्य व निर्शायों को कार्यान्वित करने के लिये गवर्बर अध्यादेश ((35त]7- 
४7८25) निकालता है । वह छोटे पदों पर नियुक्तियां कर सकता हैँ, और 
उन पदों पर आसीन व्यक्तियों को हटा सकता हैँ । वह सामान्य शासन-श्रवन्ध 
की देख-भाल रखता हैं और यह भी देखता हैं कि आर्थिक कार्य, सेविक 
कार्य, केन्द्रीय सरक्वार से सम्बन्ध रखने वाले कार्य, सुचारु रूप से हो रह हूँ। 


७ 


है 
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वह दण्डित अपराधियों को क्षमा प्रदान भी कर सकता है । उपराज्य के अ्धिक- 
तर पदाधिकारियो की नियुक्ति गवर्नर ही करता है किन्तु इन नियुक्तियों मे 
सीनेट की सम्मति होना श्रावश्यक है । यह सिविल सर्विस के अ्रफस रो को तरकक्‍की 
आ्रादि दे सकता है । बजट उसके ही आदेशो के अ्रनुसार बनाया जाता हैं। वह 
बाह्यरू्प से प्रधान सेनापति भी होता है । 


दूसरे पदाधिकारी --जिन अफसरो की गवर्नर स्वय नियुक्ति नही करता 
वे ग्रधिकतर जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चने जाते 8.। उनका अ्रवधिकाल 
निश्चित रहता हैं। इसलिये वे श्रफसर गवर्नर के मातहत न होकर सहकारी 
होतेह । अतएव केन्द्रीय मन्त्रिपरियदर के सदस्यों की अपेक्षा गवनर के मन्त्री 
ग्रधिक स्वतन्त्र हे क्योंकि केच्द्रीय मन्‍्त्री प्रेपीडेट द्वारा ही बनाये जाते हे, भौर 
वह स्वेच्छा से ही उनको लियकक्‍त करता व हटा सकता हैँ । उाराज्य का गवनेर 
ग्रपन मत्रियों को न नियवत करता हे नहटा सकता हैं! ये लोग ग्रभियोग 
लगा कर अवश्य हुटाये जा सकते है कित्तु गवर्नर के साथ भी ऐसा ही बर्ताव 
किया जा राकता है। इस प्रकार हटाने के लिये प्रतिनिधि-सदन उन पर पहले 
अपराधों का अ्भियोग लगादा है । सीनेट इन अपराधों की जाबच करती हैँ और 
अपराधी सिद्ध होने पर उन्हें उनके पद से हटा सकती हैं। सामान्य नागरिकों 
के रामान ही उन्हें न्यायालयों की ग्राज्ञा का पालन करना पडता है। जिस 
अवधि के लिये गवर्नर चुना जाता है उसी अवधि के लिग्रे ही उन भ्रफपरों का 
चुनाव होता है। “सब राज्यपदाधिकारी एक दूसरे की सेवा नहीं। करते, वे 
जनता की सेवा करते हे जिसके द्वारा वे चुने जाते है । थे जनता पर ही निर्भर 
रहते हैं न कि एक दूसरे पर । 


उपराज्य-न्यायपालिका | 


प्रत्येक उपराज्य में अपने अपने शासन विधान के अन्तर्गत न्‍्याय-पालिका 
स्थापित है । उपराज्य के न्यायालय सघ-न्यायालयों के श्राधीन नही होते किन्तु 
वे एक पथक न्यायपालिका के श्रग होते है. जिनको अपने अ्रधिकार क्षेत्र मे 
पूरी स्वतन्त्रता व शक्ति रहती हैँ । सामान्य सगठन में ये न्यायालय सध-च्याया- 
लयो से बहुत कुछ मिलते जुलते हु। दोनो न्यायप्रणालियों में छोटे बड़े कई 
न्यायालय होते है जिनके कर्तेव्य व शक्तिया एक दूसरे से भिन्‍न, कम था 
अधिक होती है। प्रत्येक राज्य में न्यायालयों को तीन श्रेणियाँ होती हे, किसी 
मे चार भी होती है | पहली श्रेणी में जस्टसिज आफ दी पीस (_पर&£९८९८४ 
0६ ४ 96 ९८४८९) है जो मामूली रुपये पैसे या बहुत छोटे, श्रपराधो की जाच 


ल्‍्ऊ ३ ०0 अर जज के व निसि हि वठगा उ्प्यय हित * 30: लय 
कर दःड दत है । इनक ऊपर काउन्दा या स्थानवासपृल न्यायालय हात ह जन 
े हम फ 


कद हक नल दहन मन, 28 पक >् नर अल न न ननन क्या 
में कुछ बड़े मुकदमा की प्रारश्भिक सुनवाई हाता है आर चबिचला ऋइालता क 
न 5 


र्गा्‌ यों न्ना र्प जो थक हु का हि ५५ अलग 5 ८४ सी क अजी का शक य 
तिशोयों के विरुद्ध पुतविचार की अपील की जाती हैं । इसके ऊार उच्च 
कक विय ४ ० 5 लक मन नस सन कि गा 5 वेज ओ कप कक: नर सन मद वन 
न्यायालत्र हात € जा काउन्टा नच्यायालया राय पर, दाचत ऋत जान 
जालतिसाए क्या सा ह पधाजा सामा सं नपटा णएल। या. शापता यिनाादण फ्िल्‍्नाए5 
पर पुनावचार करत हू जार कुछ श्र/वक् सारा सुकहदधा म प्रारामस्भक दचार 
का ५७ ्् ये; 
भी करते हैं । इन जब के ऊपर उपराज्य का सर्वोच्च च्यावालप्र होता हे 
एप्प सक जा प्र छू एशउिशिकालओं स्रोत 7० । धृम्य 
सतत फल अकार के अर्केह्ला पर आना करत पर परानादबतल हुता ४  इच्त 
य आल मकर मत रा मम न पा मम 0 2 का जम ग 
यायायलय के निर्शयों घर पुनविद्वार करने के दिये संब-सदोज्च न्यादालय 
88, हैं| 8 हे ० कक मा 2 हक लिन पल. 
(कत2784 >प]97९772 (0प70) से भादया बहाँ को का साफता 
की ध आर ७ तक सन 22 5४५ मं 
उपराज्या के न्यायालय दां बड़ा वाता झभावननयायालया से हनन ।| 
रे ज्य के न्यायाधीश जनता हारा समिर्वाचिर होते 
पहला भद ता यह है कि उपराज्य के न्यायाधीश जनता द्वारा मिवाधदि+ द्वाते 
मे क्रिय्स झाध्वा-स्याएिगालश से स्थाय घीद को कार्यप लिकका सिशदतन वयराती | 
हू कन्‍तु संघ-न्याथालय के च्यायावाशा का कायदालका बयुदत करदा हू । 
-. उपराज गज अ जि 2 74 पीहडा निर्वाि पी मिल अटल 3 
कबल २० उपराज्य एस हु जिनके न्यायादाश दवाचत था हाकर कार्थ- 
पट्टा शत सिमापान जोले » । दृ्णा होता गाज 57 शाला उपराजप ्ध 
पा का द्वारा सन्त हेतिे है ! रस प सूद जह् वि अपथड ४५ जज 


न द््ड 0 3 संव नम व प मल 
स्थायपद्धति भिन्‍न भिन्‍न है जिससे सव उपराज्यी 


आक- ३३ पज 
नहीं हो पाती । 


जि ८५ 6 ६८ हि 
ना लूपताप विन पर ए ा सर, हर 54 8 आपकी हक पर स्त्मा श्ृ का अइ 4» 
उपराज्यों के स्थायाधीशों पर प्रतावाधि-सदल आभरयाग ल गकऊद। 8 

हि कक +, कक वीक! 
माप हा है हे झभोय पा की जादझा करा उच्छ दादा: एप टुताज दा उनके पद हि - 
झार साॉनिट #मव।<5 १ १३ ५ बे चर मा हर 3. ३७ ७४. ४६? 33 26% 5 0 3, 
< गे गत पा पाए ४ बहु फ् जे दि स्राट्टा 
4240० ०5 रादती है | वार उपरा/य पु हार पा सापलाता भी व्द द्वाधाए 
उन्ह हटा सवा हू | वाल उी श्ाज्द। च्द्छ्‌ ध् तय छू कि १5६ सं 
न का खा | ॥। ४५ 4 सन 
सअडल मे तंत्सम्वत्धा प्रस्ताव पास हरे से दहाकिदर न्‍्यायाबाश का हटना जा 
बा 5 ऊे पएएसतर५ 7०५३ जज ४ ढ़ चल ४५३५ *«। 40 ४३ एू&. 5०६ 
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का पदच्युत वाई सकता हूं । दुद्य उपरास्या वथ जरा न्यायाताशा का 
प्रत्याह्नस्फ का शब्ाली 2 लफ्वओं लिये पदखाए्ट बदापओं धागा फ्रधाटाला पा उलालना काए 
प्रत्याहरण कर सकती हू । इंदर्क लय पदच्टूत करन का काथला पर जचता द 
व्यक्त सता सिम ऊज के | वसा पपवाद्ओं सो लछापातरां ये दाह सलियादों वो 
प्रत्यक्ष मत लिया जाता ह । इन उपराज्या बे च्यायथडदडा के धाछ पाया का 


भी जनमत से वापिस किया जा सकता हूँ । इस सव दाता का प्रजातस्थात्यक 
ल्‍र आप मे 5 पे 3 वीजा 3 व फल कक स्ह्भना पापा: 
दासन प्रशाला का दृष्टी से उचत हराया जाता ह । जनऊभातद के इंच नअकार 


3 


के हस्तक्षेप से न्यायकार्य में अप्टाचार का मात्रा बहती हैं, यह नरचय 


्े 2५ रो हि स >> पट हक कक दा जाक ता णंर्ल 420 कि # 60% भर $ 
है। यही नहीं किन्तु इससे अन्याय बढ़ता हैं, और त्यायप्रशाली की स्थिरता 


आर बडे 


जाती रहती है । 
स्थानीय शासन 
विभिन्‍न स्थानोय संस्थायें--संयवत राज्य श्र 
जवचलतखब्जात्मक राज्य हे इस लिये सद्द उपराज्याः पे “ स्थानाय-शासवच का काम 


३९० प्रमख देशों की शासन प्रणालियां 


जनता से प्रत्यक्ष रीति से चुनी हुई स्थानीय गासन संस्थाओं को सुपुदे है । 
स्थानीय-शासन के अन्तर्गत पुलिस, सफाई, निर्धनों की देखभाल, शिक्षालयों 
का भरण-पोषण व प्रवस्ध, सड़कों वा पुलों का वनवाना और उनको अच्छी 
अवस्था में बनाये रखना, व्यापार व उद्योग के लाइसेंस देना, कर लगाना और 
इकट्ठा करना, छोटे-छोटे स्यायालय व काराग्रह स्थापित करना और वे अश्रन्य 
सब कार्य आते हैं जो राज्य की विभिन्‍त जातियों व वर्गों के सुख शान्ति व 
स्थानीय शासन प्रबन्ध के लिये आवश्यक हैं | टाउनशिप ( [097579), 
काउन्टी ((!0पए7ए ), शिक्षालय जिला (796 5८000  [)5800८0) 
कस्वा (07) व नगर ((६9) ये विभिलत प्रकार की ओर विभिन्‍न 
ल्लेत्राअधिकार वाली स्थानीय शासन संस्थायें पाई जाती हैं । इनके निजी 
कर्मचारी होते हैं । इन संस्थाओं की शक्तियां उपराज्य की सरकार से प्राप्त 
रहती हैं वे बहुत ही सीमित मात्रा में कर लगा सकती हैं । अधिकतर संस्थाग्रों 
में एक कार्यकारी बोर्ड और कर्मचारी होते हैं । जिनमें नियम बनाने वाली 
सभाये भी होती हैं, वहां ये सभायें अपना काम बहुत कुछ उसी पद्धति पर 
करती हैं जिस पर उपराज्य को विधान मण्डल करती हैं। जेसा भारतवर्ष में 
प्रांतीय सरकारों के स्वयत्त शासन विभाग हैं वसा उपराज्यों में कोई विभाग 
नहीं है जो इन स्थातीय संस्थाओं पर स्वेच्छाचारी नियंत्रण रखता हो। अमरीका 
में सस्‍्थानीय-शासन उस देश की ज्ासन प्रणाली का एक अश्रत्यन्त 
महत्वपूर्ण अंग है । 
प्रत्यज्ञ लोकतन्त्र 

ग्रधिनियम उपक्रम ( [7060ए९)--अश्रमरीका में प्रत्यक्ष लोकतंत्र 
([0[72८6 >८7900८४३8८9) केवल उपराज्यों में ही पाया जाता हैं, संघ 
शासन में नहीं, किन्तु स्विटजरलेंड में यह दोनों जगह पाया जाता है । अमेरिकन 
प्रजातंत्र के प्रारम्भिक समय से ही शासन विधान के संशोधन कार्य में जनता के 
भाग लेने की प्रथा प्रचलित थी । किन्तु लोक निर्णाय की इस प्रथा के 
अतिरिक्त बहुत से अमेरिकन उपराज्यों ने अधिनियम-उपक्रम को प्रथा भी अ्रप- 
नाई है । इस प्रथा में व्यक्तियों को यह स्वतन्त्रता रहती है कि वे किसी विधे- 
यक या शासन-विधान के संशोधन को तैयार कर धारा सभा की मध्यस्थता के 
बिना ही लोक-निर्णाय के लिए रख सकते हूं । 

लोक निशेय--लोक निर्णाय के अ्रधिकार के होने से व्यक्तियों की 
निश्चित संख्या यह मांग कर सकती है कि विधान मंडल से पास किया हुआ 
कोई अधिनियम जनता की स्वीकृति या अस्वीकृति के निर्युय के लिए उपस्थित 


संयुकत-राज्य अ्रमे रिका में उपराज्यों की सरकारें ३६१ 


किया जाय । पांच से पन्‍द्रह प्रति सकड़ा नागरिक प्राय: अधिनियम उपक्रम का 
प्रस्ताव कर सकते हैं और पंच से दस प्रति सेकड़ा नागरिक लोक-निर्गाय को 
माँग कर सकते हैँ । यह संख्या उपराज्यों में एक समान नहीं है । 

इस प्रत्यक्ष लोक-व्यवस्थापना कार्य की मांग क्‍यों की गई, इसके प्रसिद्ध 
राजनी तिज्ञ ब्राइस ने कुछ कारण वतलाये हूँ जो ये हैं :--- 

(१) उपराज्य का विधानमंडल पर यह अविश्वास कि यह लोकमत का 
सच्चा प्रतिनिधित्व नहीं करती झोर जनता की इच्छानसार कानन नहीं बनाती 
(२) धनी व्यक्तियों व कम्पनियों की ओर से यह शंका कि ये व्यवस्थापकों व 
अफसरों पर अपना अनुचित प्रभाव डालते हैं और ऐसा कानून बनवा लेते हें 
जो पू जीवर्ग के ही अ्रनुकूल होता है (३) जनता के हाथ में ऐसी शक्ति रखने 
की इच्छा जिससे ऐसी अधिनियम योजनायें पास की जा सकें जो विधानमंडल 
की अपेक्षा लोकनिशय से सुगमता से पास की जा सकती हैं (४) अल्पसंख्यक 
समुदाय के विवेक की श्रपेक्षा, सारी जनता के विवेक, नीतिमत्ता व पुतीतता में 
विश्वास । 

अधिनियम प्रकरण व लोकनिर्णय (क्द्क्वाएट 2ा०वे रि९- 
+€&70 वचरा0) प्रत्यक्ष लोकव्यवस्थापन के ये दोनों साधव साधारग अधिनियम 
बनाने व विधान-संशोधन दोनों में ही प्रयोग किये जाते हं । 

इस प्रणाली के दोष---ऊपर से देखन में यह प्रणाली कितनी ही आकर्षक 
प्रतीत होती हो किन्तु व्यवहार में यह बिलकुल दोपरहित सिद्ध नहीं हुई है। 
ऐसे कई उदाहरण हैं जहां ऐसे कानून बनाये गये जो दोपषपूर्णो थे और ऐसे 
कानून रह कर दिये गये जो वड़ लाभदायक सिद्ध हो रहे थे। इसके कारण 
व्यवस्थापक अपने उत्तरदायित्व की ओर इतने सतर्क नहीं रहते जितना वे 
अ्रन्यधा रह सकते हैं । जनता ने भी प्रत्यक्ष व्यवस्थापन ([जु#९८ 
3,८2579£07) ) में उतनी वृद्धिमानी का परिचय नहीं दिया जितना उत्होंने 
अपने प्रतिनिधियों के चुनने में दिखललाई। इसके अतिरिक्त यह सत्य भी हैँ 
कि एक साधारण मतधारक दो उस्मेदवारों की अच्छाई-बराई का अ्रन्तर 
जितना अधिक भली-भांति मालूम कर सकता हे उतनी अच्छी तरह से वह 
यह निश्चय नहीं कर सकता कि कोव-सी योजना लोक हितकारी होगी और 
कोनसी नहीं क्‍योंकि काननों की पेचीद्गी उसके लिये दरूह होती हैं, वह 
आसानी से उनके सब पहलमों को नहीं देख सकता न उनके अन्तिम परिणामों 
का उसे भान हो सकता है । 

प्रत्याहरण (7२८८७) )--देश के शासन कार्य में जनता स्वयं भाग 
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ले सके, इस उद्देश्य की पूति के लिये श्रमेरिका में एक तीसरी प्रथा भी प्रच- 
लित है । इसको प्रत्याहरण (२८८६४॥) कहते हैं जिसका यह श्रर्थ है कि 
किसी भी प्रतिनिधि या राजवदाधिकारी को जो जनमत के अनुकूल नहीं हे 
प्रत्यक्ष लोकमत लेकर वायिस् बला लेगा | जहां तक यह प्रथा प्रतिनिधियों व 
राजवदाधिकारियों तक ही लाग हैं, इससे बहुत लाभ भी हुआ है। इसका 
कारण यह है कि इससे ये लोग सतर्क व क्तेव्यपरायगा बने रहते हैं। पदा- 
धिकारी अपने कार्य को कुशलता से व सतकता से सम्गदित करते हें। श्रौर 
प्रतिनिधि अपने निर्वाचकों की इच्छा का टीक-ठीक प्रातानबित्व करते हैं । किन्तु 
कुछ उपराज्यों में न्‍्यायातीजञों को भी जनता मत लेकर उनके पद से हटा देती 
है । इस प्रत्याहरण-प्रगाली के कुछ समयकों का तो यहाँ तक कहना हूं कि 
संघ-न्यायालयों पर भी यह प्रणाली लाग होती चाहिये। उनका यह प्रयत्त 
ग्रभी सफल्लीभत नहीं हो पाया हैं, प्रत्ाहरण भप से स्यायसंगठव निर्वल हो 
जाता है, कही-कहीं इसके भय से न्‍्यायाबीश क्तेव्य-वमुख भी हो सकते हैँ 

जब तक न्यायाबीशों को यह विश्वास न हो कि वे साधारणतया अपने पद से 
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हटाये नहीं जा सद-ते और उतका वेतन कम चहों किया जा सकता, कोई भी 
न्यायपालिका अपने कर्तव्य को 'निरपेक्षमाव से व सच्चाई से पूरा वहीं कर 
सकती यदिआअधिनिप्रम उपक्रम ([083४ 92) श्रौर लोकनिएव (१८६९४2॥- 


(पा) प्रतिनिधिक गासन प्रश्यली पर कुठाराघात करते हूं ती प्रत्याहरण की 
प्रगाली शासन को निर्यवल बनाती हई किल्लु अमेरिका मे जहां न्यायाधीश व 
उच्च पदाधिकारी भी जनता से निर्वाचित होकर विउक्त होते हैं, प्रत्याहरण 
प्रथा का होना यह सिद्ध करता है कि सासान्‍्य नागरिक इस पदाधिकारियों को 


चुनने की भी योग्यता नहीं रखते । 


पाउ पुर तक 
छय उच्तक 
पूर्व अध्याय के अन्त में जो पुस्तकों की सूचों दी हुई है उनमें ही उपराज्यों 
की शासन प्रगाली के अव्यपन करने के लिये पर्याप्त सामग्री मसिलंगी। इसके 
श्रतिरिक्‍त प्रत्येक उपराज्य के लिपे स्टेंट्समेंन ईयर बुक ( 5शक्वा28797 
७००० 200) का सबसे तवीन संस्करणा भी प्रयोग किया जा सकता हे । 


कीच पायययथ हाल एययााण। “प्ाण 


अष्याय श्ट 
आर र्‌ मो न्द्ष्मे शक नल 
'र्वट्ज़्लशंड की प्रकोप 


शासन-विधान का इतिहास 

परिचय-- स्विट्ज्रलेंड एक पहाड़ी देश है जो दक्षिणी पद्चिचमी यूरोप 
के मध्य में वसा हुआ है । इसक्रे उत्तर में जर्मनी, पूर्व में आ्रास्ट्रिया, दक्षिण 
इटली और पश्चिम में फ्रांध है । पूर्व से पश्चिम तक इसकी अधिक से अधिक 
लम्बाई कुल २२६३ मील हूँ, उत्तर से दक्षिण तक श्रधिक से अ्रधिक चौड़ाई 
१२७ मील है । कुल क्षेत्रफल १५,६४४ वर्ग मील है। इसके विभिन्‍त भाग 
समुद्र तट से ६४६--१५००० फीट की ऊँचाई पर हैं । इस देश की जनसंख्या 
४,२६५,७०३ हूँ । यह देश २२ जिलों या केच्टवों में बँटा हुम्रा है, यहां के 
निवासियों की जीविका का साधन प्रमुंखतया खेती है। (यहाँ ३००,००० 
जमीन को पट्टियां हैँ जिनसे २० लाख व्यक्ति अपना भरण-पोपण करते हें 
अथात्‌ कुल जनसंख्या का ५३४ प्रतिशत भाग खेती पर निर्भर हैं)। कृषि के 
अतिरिक्त पशवालन और उद्योग व कारोबार हैं ितसे शोप निवासी अवबनी 


जीविका उपा्जन करते हैं । 


4 


4 । 


निवासी--स्विट्ज रलेंड के निवासी एक जाति-समृह के नहीं हैं । 
उसमें विभिन्‍न जाति, धर्म व भाषा बोलने वाले वर्ग हैं। कछ जर्मन हैं, फ्रेंच 
$ और इटलियन हें । कल जनसंख्या का ६६ प्रतिशत भाग जमेनत भापा बोलत। 
हें जो अविकतर उत्तर कटनों थे रहता है । फ्रंच भाषा के बोलने वाले 
२११ प्रतिशत व्यकित हूँ पश्चिम के ५ केंठनों में रहते हें और ८ 
प्रतिशत इटलियन भाषा बोलते हैं । धर्म की दृष्टि से यहां के निवासी इस 
प्रकार विभाजित हैं, प्रोटेस्टट ५६-७ प्रतिशत, रोमन कंथोलिक्स ४२८ प्रतिशत 
गौर शेप अन्य धर्मावलम्बी हें ! | ऐतिहासिक व भोगोलिक कारणों से 
यहां के निवासी धर्म के मामले में बड़े अ्रदभत ढंग पर बट हुये हैँ। यह 
विभाजन तीन प्रमख भाष-ल्षेत्रों का भी अतकरण नहीं करता। स्विदजरलंड 
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में ऐसे बहत से व्यक्ति मिलेंगे जो विदेशों से भाग कर यहाँ वस गये हैं क्योंकि 
सैनिक-सेवा या राजनीतिक अपराधों से बचने के लिये उन्हें यह देश सब से 
श्रधिक सुरक्षित प्रतीत हुआ । 


देश की भौगोलिक भिन्‍नता, भाषा, धर्म, जाति व रीतिरिवाजों के भेद 
के' कारण और कृपिजीवी होने से यहाँ के निवासियों में लोकतंत्र को भावना 
बहुत मात्रा म॑ पाई जाती हीं कारणों से देश में वास्तविक संघात्मक 
संस्थाओं का विकास भी हुआ हैँ। प्राचीन व अ्र्वाचीन सच्चे लोकतंत्रों का 
उदाहरण देते समय एथेन्स (36६7675) श्र स्विट्जरलंड का नाम लिया 
जाता है । स्विटजरलेंड एक बहुत छोटा देश है इसलिये यहाँ के निवासी अपने 
अपने केन्टल के शासन में सुगमता से सक्तिय भाग ले सकते हूं । वे अपने 
जीवन से संतुष्ट हैं । वहाँ की सरकार लोकहितकारी, दूरदर्शी, कुशल, मिंत- 
व्ययी और अपनी नीति में दृढ़ है । सामाजिक जीवन में भ्रष्टाचार का नाम 
हीं सना जाता और राज्यपदाधिकारियों की नियुक्षित योग्यता के आधार पर 
की जाती है न कि किसी राजनैतिक उद्देश्य की पूर्ति की दृष्टि से । उनके सामने 
जो समस्या है वह यह है कि संतोषी, मितव्ययी श्र स्थिर-प्रकृति वाले व्य- 
कितियों में स्थानीय शासन किस प्रकर चलाय! जाय । इस समस्या को सुलमाना 
यहां श्रध्षिक सुगम है बनिस्वत ऐसे बड़े देश में जहां के निवासी धनी और 
महत्वाकांक्षी हैं। इसलिये यह भी ठीक है कि स्विट्जरलंड में जिन उपायों से 
इस समस्या को सुलझाया गया है उनसे दूसरे देशों की भिन्‍त परिस्थितियों में 
वसा ही संतोपजनक परिणाम नहीं हो सकता । 


वेधानिक इतिहास के पाँच यग--स्विट्जरलेंड के राजनैतिक इतिहास 
को प्रायः पांच हिस्सों में बांटा जाता हैं (१) प्राचीन संघ, सन्‌ १२६१ से 
१७९८ तक, (२) हेल्वेटिक प्रजातन्त्र, (३) सन्‌ १७६९८ से १८०३ तक, (४) 
नेपोलियन काल, सन्‌ १८०३ से १८१५ तक । सन्‌ १८१५ से श्य४१ तक 
का संघ-राज्य और (५) सन्‌ १८४८ से अब तक का वर्तमान संब-शासन । 


(१) प्राचीन संघ--सन्‌ १२६१ में उरी, स्वीज़ और डस्टरवाल्डन 
नाम के तीन केन्टनों ने अपने आप को एक स्थायी संगठन मे अपने अ्रधिकारों 
की रक्षा के लिये संघीभूत किया। ये केन्टन लूज़ने भील के सबसे पृथक 
एक किनारे पर बसे हुये थे, किन्तु इतका राजनेतिक दर्जा एक समान न था। 
वह समय सामन्तशाही की अराजकता का था। इस संगढ़ल के बनने पर 


पी 


स्विट्जरलैंड की सरकार ३६५ 


ग्रास्ट्रिया के राजा लियोपोल्ड को बुरा लगा और वह सेना लेकर इन उद्वण्ड 
केन्टनों को दण्ड देने के लिये आगे वढ़ा । किन्तु इस यद्ध में केस्टतों की विजय 
हुई । अतएव यह संघ फलने फूलने लगा। सन्‌ १३५३ तक इसमें ३० सदस्य 
हो गये । “इसके पश्चात्‌ ऐसे यूग का आरथघ्स हुआ जिसे राजनीतिज्ञ ब्रुक्‍्स ने 
सैनिक शक्ति का यग' कहा है । इस यग में केन्टनों ने पड़ोसी विदेश राज्यों से 
भूमि छीन छीन कर अपने प्रदेश का विस्तार बढ़ाया ।& उस समय स्विस 
लोग स्वदेश में ही लोकतन्त्र के समर्यक्र थे, वाहर न थे, सन्‌ १४४८४ से १४०२० 
तक व एक वार फिर सव्‌ १५३१ और १७२१ में धामिक व जातिगत विभदों 
के कारण गह-यद्ध हुये । किन्तु इत सब आपत्तियों के रहते हुये भी यह आइचय 
की वात है कि संघ ने विदेशियों के आक्रमणों का डट कर सामना किया और 
विजय पाई जिससे आपसी फूट से छिन्त-भित्न स्विट्जरलेंद उस युग को डांवा- 
डोल अवस्था में भी अपने राजनेतिक व्यक्तित्व की रक्षा कर सका । 


२) हेल्वेटिक प्रजातन्त्र--स्विस राजनैतिक इतिहास का दूसरा युग 
जिसे हेल्वेटिक प्रजा-तंत्र के नाम से पुकारा जाता है सन्‌ १७६८ से आरम्भ 
टोकर १८०३ में समाप्त होता है। स्विट्जरलेंड की सेवा फ्रांस की डाइरेक्टरी 
([077९८८०79) के सैन्य-वल से हार गई, जिसके परिणाम स्वरूप फ़ास ने 
अपने यहाँ के तत्कालीन शासन-विधान के ढांचे के समान ही स्विट्जरलेंड को 
शासन-विधान बनाने पर वाध्य किया । देश को २२ डिपार्टमेंट ([2298/[- 
70275) अर्थात्‌ प्राँतों में बांद दिया गया। प्रत्येक डिपार्टमेंट का अपना 
स्थानीय विधानमंडल था जो स्थानीय मामलों में स्वाधीन था। सारे देश के 
दासन के लिये सीनेट और ग्रांड कौंसिल (57479 (7०7८ () नाम के दो 
सदनों का विधानमंडल बनाया गया । वाहरी रूप से स्विट्जरलेंड में प्रजातत्त्र 
स्थापित करने का प्रयत्व करते हुए फ्रांस की राज्यसत्ता इस देश पर अपने अ्रधि- 
कार के वास्तविक मन्तव्य को छिपा न सकी । उन्होंने बने नगर में स्थित राज 
कीय कोंश को जब्त कर लिया और केन्टनों से बहुत सा धव और अनेकों 
सैनिक दसरे देशों से लड़ने के लिये एकत्रित कर अपने आधीन किये । इसका 
परिणाम यह हथ्ा कि केन्‍्टनों में विद्रोह खड़। या जिसकी प्रतिक्रिया मं 
फ्रांसीसियों ने स्विटजरलेंड के निवाश्चियों की निर्देयतापुब॒क हत्या का । जब काल 
और आस्ट्रिया में युद्ध आरम्भ हुआ तो स्विट्जरलंड तुरन्त हाँ इस संघ की 
युद्धभूमि बल गया । 


88 फेडरद्ू पौलिटी, पृष्ठ २३ । 
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(३) नेपोलियन काल-नेपोलियव ने तुरन्त ही अपने कुशल जन रल ते ()९ ०५७) 
को सुव्यवस्था स्थापित करने के लिए भेजा। स्विट्जरलंड के प्रतिनिधि पेरिस 
टूठे हुए और वहां उन्होंने एक्ट आफ मिडियेशन (3८०६४ 5 ७०१)- 
87707) पास किया जिससे स्विटजरलंड के इतिहास का तीसरा युग आरम्भ 
हुआ । किन्तु इस एक्ट से भी स्विट्जरलेंड को फ्रांस के प्रभाव से छटकारा व 
मिला | सन्‌ १८१३ में जब नेपोलियन की हार हुई तब इस यूग की समाप्ति 


है | 


स्ला 


हुई । 

(७) सम १८६१४-१८छ७द का संशोधन+-वियता कांग्रेत (५००४६ 
(-07087258) ने यूरोप के नकशे को बिलकुल बदल दिया था, यह सभी 
जानते हूँ । यद्यपि स्विट्जरलंड को अपनी खोई हुई भूमि न मिज्ली किन्तु एक 


ले 
सुन्दर शासन-विधान अ्रवदय मिल गया जो १८१५ की संधि के नाम से प्रसिद्ध 
है । इस संविधाल से सब केन्टनों को झ्प्तान राजनैतिक दर्ज का मान लिया 
गया और प्रत्येक को इसी झ्रावार पर राष्ट्रीय परिणद्‌ में एक मताधिकार दिया 
गया। स्थानीय मासलों में उन्हें पूरी स्वाधीवतता दे दी गई। सन्‌ १८३० के 
जुलाई मास में इस संविधान में कई मसद्धत्वपृर्त सुधार किये गये । 


अ्जम 


हुआ जिसमें सात केच्टवों ने अपना पृथक संबच बताया, जिपका नाम उत्होंने 
वेवाफर्नेंटर सोदरवन्द (5०छवग2(९७ 50702%5प700) रखा श्रौर यह 
धमकी दी थी कि वे संघ-शासद से पृश्रक हो जायेंगे। संब-प्ंसद ने जनरल 
ड्यूफोर की श्रव्यक्षता में अपनी १ लाख सेना भेजी जिसने विद्रोही कैन्‍्टनों की 
५५००० सेना को दस दिन के यंद्ध के पश्चात हरा दिया । इप प्रकार संघ से 
पृथक होते के कार्य को सफल होने से रोका। सन्‌ १८४८ में कैथोलिक कैंटनों 
को कुछ मांग को पूरा करने के लिए शासत्‌ विवान को दुहुराया गया । इस नये 
संविधान से जिसमें सन्‌ १८७४ में फिर संशोधन हुआ स्विट्जरलैंड के पांचवें 
युग का ग्रारम्भ होता हैं । वर्तेमाव समय में यही संविधान बन रहा है। 


लग ८छ७छ का शॉसन-वधान 


(५) आधुनिक काल*-सम्‌ १८४५ ई० में स्विट्जरलैंड में भयंकर गृहयुद्ध 


सन्‌ १८४८ के शासन-विधान में नये विचारों की श्रतिच्छाया के साथ- 
साथ प्राचीन व्यवहार को सुरक्षित रखने का प्रयत्न दिखाई पढ़ता था। इन 
दोनों का मेल उसमें स्पष्ट रूप में किया गया था। संघ-सरकार को जो 
शवितियाँ सुपुर्द की गई थीं दे बहुत सीमित थीं। “ये शक्तियाँ सेवा सम्बन्धी 
व कटनीति सम्बन्धी मामलों में प्राप्त थीं। डाक, श्रायात-निर्यात कर, माप, 


का 
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तोल इन आधिक विषयों में भी, जिनमें मिली जुली कार्यवाही के बिना प्रजा 


की एकता की रक्षा नहीं हो सकती, संघ-सरकार को अधिकार दिया गया 
था। / इस संविधान को जब व्यवहार में लाया गया तो यह आवध्यकता 
प्रतीत हुई कि केन्द्रीय सरकार को अधिक शक्तिशाली बनाया जाय । इस 
उद्देश्य से जो श्रान्दोलच चला उसमें यह कहा गया कि केंटनों की पृथक न्याय 
प्रणालियाँ मिदा दी जाय, कानूत को संचीभूत कर ऋ्रमवद्ध किया जाय और 
एक स्थायी न्यायालय स्थापित किया जाय । यह भी कहा गया कि रेलों 
का राप्ट्रीयकरण किया जाय और वे संघ सरकार के आाधीन रखी जायेँ । और 
यह भी मांग को गई कि प्रत्येक कानून सम्पूर्ण जबता की स्वीकृति के लिए रखा 


कस 


जाय । इस सम्बन्ध स्‌ जदरता शब्द स कूटना के पथक पंथक जनता न समझा 


कट 


जाय। कितु सारे संच की जनता का अन्तिम लिर्शय करने वाला न्यायालय 
समझा जाय |) 


सन १८७७ के शासन-विधान का उययू क्त परिवतेत के सझावों 
को सन्‌ १८७४ के संशोधित शासन-विधान में स्वीकार कर लिया 


फिर 


गया । इस संशोधित संविधान को प्रथम विधानमंडल ने पाष्न किया फिर लोक 
निर्गाय से यह स्वीकार हम्मा । यह संविधान-द्िस्तःर में संगक्‍त राज्य अझेरिका 
के शासन-विधान का आधा है । “यह संविधाल ८ंव सरकार और केंटनों की 
सरकारों की शाक्षन सम्बन्धी व कानून सम्बन्धी शक्तियों की 
करता है ।॥ इसने केटनों के अधिकार व संघ सरकार के अ्रत्रिकार के 
समर्थकों के विचार का सामंजस्थ कर उन्हें लोक हितकारक सजीव रूप 
देने का प्रयत्त किया हे । इ 

पढ़त बाला उक्ता जाता ह€। किम्तु तक शास्त रुक सतभेद झोर सम्भवतः 
संघर्ष के कारणों को दृष्टि में म 

न होने देने का प्रयत्वत किया गया है जिनसे राजनीति सम्बन्धी सदगग्गो 
की दृष्टि से बहुत ऊँचा स्थान दिया जाता हैं । स्विट्जरलंड के विधान- 
निर्माता मॉट्सक्यू (४०7४८5९पां2प) के सिद्धान्त में [ रखते 
इसलिए उन्होंने राज्य संगठन के विभिन्‍न अंगों में शक्ति का विभाजन या 
पृथकीकररणा वहीं किया और न उनके साथ पारस्परिक संतुलन या विरोध का 
आयोजन किया । इस दृष्टि से संयुक्त राज्य अमेरिका व स्विट्जरलंड के सविधा 
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ब््क 


में अद्भुत श्रतमानता हैं । स्विट्जरलेंड में २२ कैन्टनों या यों कहिये कि १६ 
पर ओर ६ अ्र्भ-कैलटनों का संघ-शासन स्थापित किया गया है । इनके नाम 
शासन विधान की प्रस्तावना में दिए हुये हैं । नये उपराज्यों अर्थात्‌ घटकों या 
काइयों को संघ में शामिल करने का श्रायोजन इस संविधान में नहीं है। 
यदि ऐसा करने की आवश्यकता पड़ जाय तो संविधान में परिवर्तन करना 
पड़ेगा । इसके विपरीत संग्क्त-राज्य अमेरिका के शासन विधान में इससे 
सम्बन्धित स्पष्ट प्रावधान हैं | 


संविधान की प्रमुख विशेषतायें--स्विट्जरलेंड के निवासियों को 
सन्‌ १८४८ के गृहयुद्ध का कटु अनुभव हो चुका था इसलिये इस नये संविधान 
में पृथकीकरण की सम्भावना को दूर रखने का प्रयत्न किया गया है । इसके 
लिये यह निश्चित प्रावधान कर दिया गया है कि ढॉन्‍्टतों में आपस में 
राजनतिक सन्वियाँ नहीं हो सकतीं। संयुक्त राज्य अमेरिका के शासन विधान 
में कहा गया हे कि संघ-सरकार के अधिनियम को संघ सरकार के ग्रफसर 
कार्यान्वत करेंगे ओर उपराज्यों के अधिनियम को उपराज्यों के श्रफसर । 
किन्तु स्विट्जरलैंड में इस प्रकार का विभाजन नहीं किया गया है ॥इस संविधान 
में स्विस नामरिकता की विधिपूर्वक परिभाषा नहीं की गई है किस्तु केवल यही 
कह दिया गया है कैन्टन का प्रत्येक नागरिक स्विस नागरिक है । संविधान में 
मूलधिकारों का वर्गान नहीं मिलता किन्तु देयक्तिक अधिकारों का विस्तृत 
वर्गान पाया जाता हैं। निर्वन्धन्याय में विधि के समक्ष सब व्यक्तियों की 
समानता, ग्रात्मस्वातंत्य, धर्म-विद्वास आराधना सम्वन्धी स्वतन्त्रता और 
समाचार-पत्रों की स्वतन्त्रता सुरक्षित कर दी गई है॥ किन्तु संविधान के ५२ वें 
अनुच्छेद से नये मठों या सम्प्रदायों को पु]नर्जीबित करना मना हूं। नागरिकों 
का यह अधिकार भी सुरक्षित कर दिया है कि वे प्राथना-पत्र दे सकते हैं 
आर समदाय बना सकते हें । प्रतिवनन्‍्ध केवल इतना है कि ये समुदाय राज्य में 
हानिकारक या किसी अवेध उपायों को कास में नहीं ला सकते। भारतवर्प 
के समाव स्विट्जरलैंड के विधान-निर्माताओं के सामने भी विभिन्‍त भाषा, 

प्रौर जातियों की समस्या थी। अतएव भारतवर्ष के निवासियों को 
स्विट्जरलैण्ड के संविधान व उसके इतिहास का श्रध्ययत बहुत लाभदायक 
सिद्ध हो सकता हे । द 


“शक्ति-विभाज न-+ संविधान के प्रथम अध्याय में सामान्य प्रावधान 
दिये हुए हैं जिनमें उन शक्तियों का वर्गोन भी किया गया हे जो केन्द्रीय 
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न्प्ज् 


च्छेद में संघ के उहदय की परिभाषा से संघ-सरकार की शक्तियों का मल भाव 
जाना जा सकता हैं । इसके अ्रनसार संघ का उद्देश्य विदेशियों से देश की स्वतं- 
त्रता की रक्षा करना, देश के भीतर शांति व सुव्यवस्था रखना, सदस्य-राज्यों 
की स्वतंत्रता व अधिकारों की रक्षा करना और उत सबकी समद्धि को बढ़ाना 
हैं । इसलिये संघ-सरकार को बहुत ही सीमित और स्पष्टतया निश्चित अ्रधिकार 
प्राप्त हैं । तीसरे अनुच्छेद में इसको स्पष्ट कर दिया गया है: “जहाँ तक संघ 
शासन से केन्टनों की सम्पुर्णो सत्ता मर्यादित नहीं हुई है, कैन्टन सम्पूर्ण सत्ता- 
बारी है, अतएवं वे उन सब शक्तियों को काम में ला सकते हैं जो संघ सरकार 
को नहीं सौंपी गई ह । संघ ने कंन्टनों की सम्पूर्ण सत्ता, उनकी भूमि व उनके 
नागरिकों के श्रधिकार की रक्षा करने का वचन दिया है । कैन्‍्टनों के शासन- 
विधानों में तंघ सरकार हस्तक्षेप नहीं कर सकती, पर उसमें संघ शासन-विधान 
के विरुद्ध कोई बात न होनी चाहिये, उनसे प्रतिनिधिक प्रजातंत्री गणराज्य की 
रक्षा होती रहती चाहिये और केन्टनों की बहुसंख्यक जनता उन संविधानों को 
मान्य समझती हो । कैन्टन आपस सें राजनेतिक मित्रता नहीं कर सकते हालांकि 
वे दूसरे कामों में एक दूसरे से सहयोग कर सकते हैं | अद्भुत वात तो यह 
कि कंन्टनों को यह अधिकार अ्रव भी मिला हुआ हैँ कि वे पुलिस, अर्थ-सम्बन्धी 
ओर सीमा सम्बन्धों के बारे में विदेशी राज्यों से संधि कर सकते हैं | पर इन 
समभौतों में कोई ऐसी बात न होगी जो संघ के या दूसरे कंन्‍्टनों के हितों के 
प्रतिकूल हो । इसके साथ साथ यह भी प्रतिबंध है कि विदेशी राज्यों से जो कुछ 
विचार विनिमय होगा वह संघ कौंसिल की मध्यस्थता से होगा । कोई भी पूर्ण 
कैन्टन या अर्थ-कन्टन ३०० सेनिकों से अ्रधिक स्थायी सेन्य शक्ति न रख 
सकेगा यह ऐसा प्रावधान है जो प्रायः वहत से अच्य संघ-शासन विधालों में 
| मिलता क्योंकि सुरक्ष/। व उससे सम्बन्धित सब संस्थायें संघ सरकार के 
ग्राधीन ही होती हैं । केंव्टनों की सेता का अनुशासन संघकानून से निश्चित व 
नियमित रहता हु और आवश्यकता पड़ने पर संघ-सरकार संघ-सेना के अति- 
रिक्त कैन्टतों की सारी सेन्यशक्ति पर झननन्‍्यरूप से तरंत अपना नियंत्रण रख 
सकती है । इससे यह संभावना नहीं रहती कि कोई कैन्‍्टन संघ के विरुद्ध शक्ति- 
शाली वन गुह-युद्ध के लिये खड़ा हो जाय । यदि दो कन्‍्टनों में कोई ऋगड़ा हो 
जाता है या किसी कैच्टन में विद्रोह खड़ा हो जाता है तो संघ-कौंसिल उसके 
निबटाने का प्रवन्ध करती है ओर यदि परिस्थिति गंभीर हो तो श्रघधिनायक जैसी 
शक्ति अपने हाथ में कर उसका प्रयोग करती हू । सब बातों पर विचार करने के 


सरकार (#८€8९१४४ (५0ए2/॥77275) द्वारा भोगी जाती है । दूसरे अनु- 


फ् 
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पद्चात्‌ यह कहा जा सकता हैँ कि संघ मे रहकर भी कैन्टनो को बहुत विस्तृत 
अधिकार गिले हुये हे । 


केन्द्रीय सरकार की शक्तियाँ---ेन्द्रीय सरकार सेना-सम्वन्धी कानून बना 
सकती है। सेना का सगठन, युद्ध-त्ोपए॥, सधि करना, सुरक्षा, वैदेशिक सम्बन्धी 
इन सबको व्यवस्था सब-प्रधिनियमों से होती है । जन-विद्युत शक्ति, डाक व तार, 
संघ की सडके श्रार पुल, नौपरिवहन ( 3०7१9] /४०७०१४०८707) ) , विदेशी मुद्रा 
की कीमत, मुद्रा का बनाना, माप व तोल, बारूद का बनाना ओर बेचना, विवाह- 
निर्बन्ध ओर प्र॒त्यपण ( #ह६7१90/007 ) आदि पर सघ सरकार का श्रनन्य 
स्वामित्व व नियन्त्रण हूँ । व्यवहार सम्बन्धी मामलों में, व्यापार के कानूनी प्रश्नों 
के बारे में, चतसम्पत्ति के हस्तान्तरण, साहित्यिक व कलात्मक प्रतिलिप्याधिकार 
( (099 २87६४ ), श्रौद्योगिक अन्वेगण, ऋण चुकाने के श्रभियोग और 
दिवालियापन आदि के सम्बन्ध मे सघ सरकार को अधिनियम बनाने का अ्रधिकार 
है। न्‍्यायसंगठन, न्‍्याय-कार्य-प्रणाली, ग्रपराव सम्बन्धी कानून, खाद्य व अ्रन्य 
घरेलू वस्तुओं के व्यापार ओर सामान्य आयात-निर्यात-कर, इत सब के लिये भी 
सघरारकार झ्ावश्यक व्यवस्था कर सकती हैँ | संघ सरकार कौन्‍्टनों से नि शुल्क 
अनिवार्य शिक्षा के लिये प्रायोजन की प्राशा रखती है। 


संघ्र सरक।र की आय--आ्राय वे; सम्बन्ध मे संविधान के ४१ वे अनुच्छे- 
दन से राघ सरकार को यह अधिकार दिया गथा है कि वह हुडियो, बीमे की 
रसीदो, अधिकार-पत्रों 4 अन्य सामान पर्चा पर मुद्राक शुल्क (508779 
[70प0८:9) लगा सकती है।। किस्तु इस कर से जो धन एकत्रित हो, व्यय घटा 
कर उसका पांववाँ भाग कंटयों को लोटाना पडता है। ४२ वें अनुच्छेदन में 
कुछ प्रौर तआ्रागम खसत्रोतों दा वर्णन है जैसे, सघसम्पत्ति की आ्राय, सीमा पर 
उधाया हुआ सघ-कर, डाक व तार से प्राप्य आय या बारूद बनाने के एका- 
धिकार मे प्राप्त धन, केटनों मे सैनिक्‍-पेव। मे मुक्त किये गये व्यक्तियों से प्राप्त 
कर का आधा भाग (स्विट्जरलेड में सेनिक-गेया अनिवार्य है, जो व्यक्ति इससे 
मुबत होना चाहते 6 उनसे कुछ कर वसूल किया जाता है), गुद्राक शुल्क, 
केटनों से प्राप्त घन । 

श्रन्य शवितिथा जो निश्चित रूप से सध सरकार को नहीं दी गई है सवि- 
धान ने केटनो को सुरक्षित कर दी हे । 


संघ विधान-संडल 
द्विग़ही विधान-मंडल--यह विधान-मडल फेडरल अंसेम्बली भ्र्थात्‌ 
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सध परिषद्‌ के नाम से पुकारा जाता है। इसमे दो झागार हे, एक को नेश- 
नल कौसिल और दूसरे को कौसिल आ्राफ स्टेट कहते है । 


निचला सदन-+नेशनल कौसिल विधान-मडल का निचलां सदन है। 
इसके सदस्यों को सब पोढ नागरिक अनृपाती प्रतिनिधित्व के आधार पर चुनते 
हे । प्रति २२००० नागरिकों का एक प्रतिनिधि चुना जाता है। यदि ११००० 
या इससे अधिक सख्या के मतधारकों की होती है तो उन्हें एक प्रतिनिधि 
चुनने का भ्रधिकार होता है। कंटनों के जिले निर्वाचन-क्षेत्र रहते हे । केटनों 
की जनसख्या में बहुत अन्तर है अ्रतएब छोटे कंटनों में कुछ एक ही प्रतिनिधि 
चुनकर भेजते है । ऊरी का केटन अपने २३००० नागरिकों का एक प्रतिनिधि 
चुनता है किन्तु बने के ३३ ओर ज्यूरिच के ३२ प्रतिनिधि नेशनल कौेल के 
सदस्य हें । नेशनल कोसिल की कुल सरख्या सन्‌ १६५१ के निर्वाचन के पच्चात्‌ 
१९६ थी ॥ सन्‌ १६३० के निर्बन्ध से इसका कार्यकाल तीन वषे से बढा कर 
चार वर्ष कर दिया गया है। इतने समय से पहले सदन का विधान नहीं होता 
क्योंकि कार्यपालिका नेशनल कौसिन को उत्तरदायी नहीं है। यह कार्यपालिका 
पालियामेटरी (ससदात्मक) ढंग की नही है । 


सदस्यों की योग्यता--राज्य का प्रत्येक नागरिक जिसने २१वें वर्ष मे 
प्रवेश किया हां मत देने का श्रधिकारी है श्र पादरियों को छोड कर कोई शी 
मतधा रक प्रतिनित्रि चुना जा सकता है। किन्तु एक ही व्यवितर दोनों सदनों का 
सदस्य एक समय मे नहीं रह सकता | प्रत्येक प्रतिनिधि को शझ्रारे जाने के खर्चे 
के अतिरिक्त सदन में उपस्थित रहने के प्रतिदित के हित २५ फरक्त के हिसाब 
से भत्ता मिलता है। वर्ष मे चार बेठके होती है। सदन स्वयं ही अयने सभापति 
व उपसभापति को चुनता है । हर एक सत्र के लिये नये सभापति वे उपसभा- 
पति चुने जाते है । पूर्व सभापति या उपसभाषति को लगातार दुसरे सत्र मे, 
श्र्थात्‌ दूसरे वर्ष मे, फिर से सभापत्रि या उासभापति नहीं चुन जा सकता। 
एक वर्ष में जितनी बैठके होती हैं उन सब की एक सत्र में गिनती होती है । 


सदन का सभापति-पसमान मत होने पर सभापति को निर्णायक मत 
देने का अधिकार है|॥अतएव साधारण प्रश्तो पर वह दो मत दे सकता है। 
किन्तु समितियों के सदस्यों के निर्वाचन में वह दूसरे सदस्या के समान ही 
मतदान करता है ॥/इस सभापति का प्रभाव व शक्ति वेसी नहीं हैं जैसी 
अमेरिकन प्रतिनिधि-सदत के सभापति को प्राप्त है।। फिर भी इस 
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पद की अ्राकांक्षा बडे बडे राजनेतिक नेता करते हें और जो सोभाग्य 
का पा जाते हैं उनका अपने साथियों में वड़ा विशेष आदर होता 
बात कौंसिल आफ स्टेट के सभापति के वारे में भी ठीक हैँ । 


से इस पद 
है । यही 

दूसरा सदन--फेडरल असेस्वली का दूसरा सदन कौंसिल आफ स्टेट्स 
कहलाता है । अमेरिका व श्रास्ट्रे लिया की सीवेट की तरह केटनों के प्रतिनिधि 
सदस्य होते हैं । प्रत्येक केंटन को दो प्रतिनिधि भेजने का अधिकार हैँं। इस 
प्रकार २२ केंटनों के ४८ प्रतिनिधि होते हैं। अर्थ-कटन एक थ्रतिनिधि भेजता 
है । “यह अनोखी बात है कि संविधान में इन प्रतिनिधियों के चुनाव के ढंग के 
बारे में कोई प्रावधान नहीं है । न इसकी योग्यता ही निर्धारित की गई हूं। 
ये सब वातें कैंटनों पर छोड़ दी गई हे संविधान में यह भी नहीं कहा गया है कि 
पादरी लोग इसके सदस्य नहीं हो सकते” । % संविधान में केवल यह निर्धारित 
है कि केंटन अपने प्रतिनिधियों को स्वयं वेतन देंगे । फिर भी केंटनों में यह 
प्रवृत्ति वढ़ती जा रही हैँ कि इस सम्बन्ध में वे सब एक ही प्रणाली का पअनु- 
करण करें | यह वात इससे स्पष्ट हैँ कि अधिकतर कंटनों में कौंसिल आफ 
स्टेट्स के प्रतिनिधि सीधे प्रजा द्वारा चुने जाते हैं। कुछ केंठनों में वहाँ की 
विधवानमण्डल इन प्रतिनिधियों को चुनती है। 


सदस्यों की अवृधि--तीन वर्ष की ग्रवधि ही एक सामान्य नियम सा 
हो गया है किन्तु किन्‍्हीं कंटनों में १ वर्ष और दूसरों में चार वर्ष की अवधि 
भी रखी जाती हैँ । केटन अपने प्रतिनिधियों को वापस बला सकते हूँ और 
उनके स्थान पर दूसरे प्रतिनिधियों को भेज सकते में स्वतंत्र हें । किन्तु ४१वें 
अनुच्छेद से एक प्रावधान है जो इसके प्रतिकल प्रतीत होता है । इस अनुच्छेद 
में लिखा है कि “कौंसिल आफ स्टेट्स के सदस्यों को कौंसिल में ग्रपता मत 
देने के सम्बन्ध में कोई आ्रादेश नहीं दिया जा सकता । 

सदस्यों का वेतत--कंटन अपने प्रतिनिधियों को वेतन व आने जाने का 
खर्चा उसी दर से देते हैं जो संघ सरकार नेशनल कौंसिल के सदस्यों के लिये. 
निश्चित करती है। यदि कौंसिल ग्राफ स्टेट्स के सदस्य किन्‍्ही विधायिनी: 
समितियों में सदस्य बनने पर कार्य करते हूँ तो संघ सरकार उल्हें भत्ता 
दलील] 


सभापाते--कोंसिल आफ स्टेट्स स्वयं ही अपना सभापति व उप- 
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सभापति चनती है | किन्तु एक ही क्रेन्टन के निवासी एक सत्र में दोनों पदों के 
लिये नहीं चुने जा सकते । न एक ही कच्टन के प्रतिनिधियों में से लगातार 
दो सत्रों में सभापति या उपसभापतत चुने जा सकते हैं. (अनुच्छेद ८२) 
प्रचलित प्रथानुसार उपसभापति दूसरे सत्र में सभापति वता दिया जाता है । 
वर्ष में जितनी वेठकें होती ह वे सब एक सत्र का भाग समझी जाती 
मत वराबर रहने पर सभापती को निर्णायक मत देने का अ्रधिकार है। 


2६55८ 
/> 2 / 
गज आर 


संघ्र विधान मण्डहज्ञ की शक्तियाँ--संघ विधान मण्डल, जैसा 
पहले वतला चुके हैँ, फेडरल असेम्बली (#०वं८०४स 3552770[9) के न 
से पुकारा जाता है जिम्तमें कौंसिल आफ स्टेट्स और नेशनल कौंसिल नाम 
के दो सदन हूँ । मंत्रियरियद्‌ जो फेडरल कौंसिल (#€वलावां (०पण्ला!) 
के नाम से प्रासद्ध हैं सब अधिनियम योजनागं को तेयार करता हूँ, चाहे 
वह याचना विधेयक के रूप में हो या रिजोल्यूशन अर्थात्‌ प्रस्ताव के रूप 
विधानमण्डल के सदस्य या दूमरे सामान्य व्यक्ति (उस दशा में जब वे स्वयं 
किसी योजना का प्रस्ताव रखते हैं) किसी योजना के प्रस्ताव की सूचता 
दे सकते हैं और फेडरल कौंसिल तब इस प्रस्ताव का मसविदा तैयार करती 
हैं। कभी कभी प्रस्ताव करने वाले व्यक्ति स्वयं ही अपना ससविदा कौंसिल 
के पास भेज देते हैं । जत्र सत्र आरम्भ होने जा रहा हो उप्त समय फ़ेडरल 
कॉसिल उस सत्र में विचारार्थ रखे जाने वाले विधेयकों श्ौर प्रस्तावों की 
पूरी सूची कॉसिल औफ स्टेडप और नेशनल कौंसिल के सभापतियों के 
सम्मुख रख देती हैँ। ये दोनों आपस में विचार करके यह निर्णय कर 
लेते हें कि कौन से प्रस्तावों पर दोनों संदनों में पहले विचार किया जाय । 
यहां यह वतलाना आवश्यक है कि जब एक सदन में कोई योजना स्थापित हो 
जाती है तो यह फेडरल असेम्बली में स्थापित हुई समझी जाती 
है इसलिये यदि एक सदन में वह योजना अ्रस्वीकृत हो जाय 
फिर भी दूसरे सदन में वह विचाराधीन समभी जाती हैें। 
' दोनों सदनों को समान अ्रधिकार हैं । उन दोनों में मतभेद होने पर प्रत्येक 
एक समिति नियुक्ति करता है । ये दोनों समितियाँ आपस में सलाह करती है 
और प्रायः किसी न किसी समझौते पर पहुँच जाती हैं। यदि समझोता न हो 
तो योजना या प्रस्ताव गिर जाता है । स्विदजरलेंड में ऐसा कोई उदाहरण नहीं 
है जब इस प्रकार के मतभेद से कोई वैधानिक संकट खड़ा हो गया हो। 
दूसरे विधानों की प्रथा के विपरीत स्विस संविधान में ऐसा कोई प्रावधान 
नहीं है जिससे दोनों सदनों के मतभेद होने पर किसी प्रइन पर निर्णय हो 


के ् 


छः 
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सके । किन्तु इत मतभेदों की संख्या अधिक नहीं हाती नये बहुत गम्भीर 

होते है क्योंकि अपनी रचना के कारण कौंसिल आफ स्टेट्स नेशनल 

कौंसिल अर्थात्‌ लोक सभा से अधिक उन्नति-विरोधी नहीं होती। अधिनियम 
 निर्माग में सारी प्रजा के अ्रस्तिम नियंत्रण का अधिकार होने से संविधान में 
इस कमी का कोई महत्व भी नहीं रह जाता हैं । 

असेम्बली को संवब्यधिकार क्षेत्र के सब विययों में व्यवस्था करने का 
ग्रधिकार है । सदनों के इत अधिकारों या शक्तियों को संक्षेव में वीचे दिया 
गया है । 

(१) विदेशी राज्यों से व्यवहार करे में, युद्ध या संधि करने में, संब- 
सेना के लिये अधिनियम बनाने में, स्विट्जरलेंड की बाहरी सुरक्षा व तटस्थता 
बनाये रखने के लिये सब प्रक्रार का प्रवंध करने में गे सदन संघ की सर्वा- 
घिकारी सत्ता का उपभोग करते हें । 

(२) कटनों व संघ के वीच वे संबव के अधिकार की रक्षा करते हूँ 
इसके साथ साथ वे यह भी ध्यान रखते हैं कि कंटनों के संविधानों की सुरक्षा- 
सम्बन्धी-संघ द्वारा दी हुई प्रत्याभृति के पालन के हेतु आवश्यक अधिनियम 
भी बनते रहें। और फेडरल कौंसिल से प्रार्थना किये जाने पर वे कंटनों में 
आपस में किये हुये या किसी केंटत ओर विदेशी राज्य के बीच किये हुये सम- 
भौते या संधि के वेध-ग्रवेध होने का निर्णाय भी करते हूं । 

(३) वे संघ की सामान्य अधिनियम शक्ति को कार्याविन्‍त करते हें 
ग्रौर इस बात का विशेष प्रयत्न करते हैं कि शासन-विधान कार्याविन्‍्त हो और 
संघ के कर्तव्यों का अच्छी तरह पालन हो । 

(४) “वे संघ के आय-व्यय के लेखे को पास करते हैँ और संघ की 
ग्रथिक स्थिति पर नियंत्रण रखते हें । 

(५) वे संघ के पदाधिकारियों व कर्मचारियों का प्रवन्ध करते हें । 
ग्रावश्यक शासन विभागों की रचना कर उनके अफसरों के वेतन आदि का 
उचित प्रबन्ध भी उन्हीं के द्वारा होता है । 

(६) वे संघ सरकार की व संघ न्यायपालिका की कार्थवाहियों पर 
दृष्टि रखते हैं । / शासन सम्बन्धी मुकहमों में फेडरल कौंसिल के निर्णायों के 
विरुद्ध वे शिकायतें सुन उन पर अपना निर्शाय देते हैं'। 

(७) /जनता की सम्मति से वे संघ-शासत-विधान में संशोधन भी 
करते हैं । 8... &्&--्ः 

.. मोौडने डमोक्रेसीज़ पुस्तक, पु० ५३६ । 

& दी स्टेट, पेरा ६६६ (सन्‌ १९२६ की प्रति) । 


॥१: 
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उपय क्त वरशान से यह स्पष्ट हो जायगा कि फेडरल असेम्वबली को 
विधायिनी, कायकारी व न्यायिक शक्तियां प्राप्त हें और वह उनका प्रयोग भी 
करती है । स्विट्जरलंड में मौंठेसक््य के शक्ति विभाजन के सिद्धांत का 
अ्नुकरण नहीं किया गया है । वहां की कार्यपालिका विधानमंडल अर्थात्‌ 
फेडरल असेम्बली को अपने कार्यों के लिये उत्तरदायी नहीं होती बल्कि 
असेम्वली को इच्छाग्रों को व्यवहाररूप देती हूं। संयुक्त राज्य अमेरिका के 
सर्वोच्च न्यायालय के समान यहाँ की न्यायपालिका सर्वोच्च न्याय सत्ता 
नहीं है । 
सम्मिलित बेंठकें--असेम्वली के दोनों सदन फेडरल कौंसिल ( कार्य- 
पालिका) का निर्वाचन करने के लिये संयुक्त अधिवेशन में सम्मिलित होते 
हैं । ऐसी संयुक्त बैठकों में ही फेडरल कौंसिल के सभापति व उप-सभापति का 
चुनाव क्रिया जाता है। फेडरल चांसलर व भ्रन्य प्रमुख संघ-अधिकारी भी इसी 
संयूक्‍त बैठक में चुने जाते हैं । 
विधान-संडल् के डललेख-पत्र--श्रसेम्बली की कार्यवाही का उल्लेख 
जर्मन, फ्रेंच व इटेलियन तीनों भाषाओं में रखा जाता है और सदस्यों को किसी 
भी भाषा में वकक्‍तुता देने का श्रधिकार है। दोनों सदनों में कार्यवाही बड़े 
शिष्टाचार से और गौरवपूर्णा ढंग पर होती है । जब कोई सदस्य वकक्‍तुता देता 
होता हैं उस समय सब लोग बिल्कुल शाँत रहते हैं । सव सदस्य अपने कार्य से 
परिचित रहते हैं और उनकी संख्या कम होने से सब मामलों पर पूर्ण विचार 
होता हैं । सैतिक मामलों की खूब अच्छी तरह से छानबीन होती है क्‍योंकि 
सेनिक सेवा हर स्विट्जरलेंड के निवासी के लिये गअ्रनिवार्य होने के कारण 
सब सदस्य उसमें वेषक्तिक अनुभव के आधार पर विचार प्रकट करते हैं और 
अपनी अभिरुचि का परिचय देते हैं । 


सदस्यों की योग्यत्‌--दोनों सदनों के सदस्य खूब पढ़े लिखे व्यक्ति 

होते हैं ॥ नेशनल कौंसिल के ३१५ सदस्य और कॉौंसिल आ्राफ स्टेट के तीन 
चौथाई सदस्य विद्वविद्यालय में शिक्षित व्यक्ति होते हैं । % कुछ सदस्य ऐसे 

' भी होते हैं जो विदेशी विद्यालयों में शिक्षा पाये हुए होते हैं। जैसी दलवन्दी 
संयक्‍त-राज्य की कांग्रेस में देखने को मिलती हे वेंसी स्विस विधानमंडल में 
नहीं है । यहां का साधारण व्यवस्थापक “ठोस, चतुर, उद्देगहीत या कम सें 
कम अपने उठ्ेगों को सहज ही व्यक्त करने वाला होता है । किसी समस्या 


(3.०-न«»ने +०»«»०» ० निज त+--सननन-- 33+++नन3०-मपत्र अमित घैघू++ 


कै गवरनमेंट एण्ड पालिटिक्स आफ स्विट्जरलैंड, पृ० €८। 


ही 
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बे 


पर विचार करवे पर वह व्यावहारिक वृद्धि से मतत करता है और उसका 
दुृष्टिकोगा मध्यवर्गीय व्यवहारी व्यक्तियों का सा रहता है | जमेन व्यक्ति की 
तरह उमप्तकी प्रवृत्ति सैद्धांतिक बातों पर वार २ लौटने की नहीं होती न॒ फ्रांस 
के निवासी के समान वह चकित करने वाल वाक्‍्यों से प्रभावित होता है ।” » 

दस्य सदतों में ठीक समय पर नियमानुसार उपस्थित होते हैं । व्यवस्थापकों 
के इन गुगों के कारण स्विट्जरलेंड के विधानमंडल को विशेषतया आदर- 
णीय और गोरवपूर्ण समझा जाता है। संसार में इसके समाव दत्तचित्त होकर 
अपना काम करने वाली दूसरी कानून बनाने वाली संस्था नहीं है । इसमें क्रम- 
बद्ध वाद-विवाद कम होता है और उससे भी कम क्रमवद्ध व्याख्यान होते हैँ। 
यहाँ प्रभावपूर्ण भाषा की कला का कोई व्रदर्शन नहीं होता । वकताओ्नों को न 
कोई बीच में रोकने का प्रयत्त करता हैं न प्रशंसा के उद्गार ही प्रकट करते 
हैं । नेशनल फ्ौंसिल में सदस्य खड़े होकर वंबतृता देते हूँ, किन्तु 
कॉसिल आफ एटेंट में अपने स्थान से ही वे अपने विचार प्रकट 
करते है द 


संघ-कार्यपालिका 


स्विट्जरलेंड की कार्यपालिका जिसको फेडरल कौंसिल का नाम दिया 
हुआ है, एक अनोखे प्रकार क्री है। राजशास्त्री ब्राइस ने इसकी अनृपम्ता 
का इस प्रकार वएंत किया है “किसी दूसरे प्रजातन्त्र राज्य में ऐसी प्रथा नहीं 
कि कार्यकारी सत्ता एक व्यक्ति को न देकर एक समिति के हाथ में रखी 
गई हो और ऐस। कोई दूसरा देश न होगा जहां कार्यकारी सत्ता दलबन्दी से 
इतनी अप्रभावित हो । यह कॉमन मन्त्रिपरिपद्‌ नहीं हे जैसा कि ब्रिटेन में हैं 
या उन देशों में है जिन्होंने ब्रिटेत की परियद्‌-प्रगा।ली का अ्नुकरण किया ही 
क्योंकि यह विधान मंडल का नेतृत्व नहीं करती और उसके द्वारा हटाई भी 
नहीं जा सकती। संयुक्त राज्य अमेरिका की कार्यपालिका के समान यह विधान: 
मण्डल के तन्‍त्र के बाहर भी नहीं है । यद्यपि इसमें परिषद्‌-प्रणाली ओर श्रध्य- 
क्षामक प्रणाली ((०४०7९४ 550९7 गापे ?#€5ंवैशा(४स 595027) 
दोनों के कुछ कुछ गण पाये जाते हैं । यह दलवन्दी से परे रहने के कारण 
दोनों से भिन्‍न है । यह पक्ष के बाहर स्थित रहती हैं । (इसका विर्वाचन किसी 
राजनैतिक पक्ष-विशेष के कार्यक्रम को पुरा करने के लिए नहीं किया जाता। 





#/३६ ७०० ननननन मनन 
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“यह किसी पक्ष की नीति निर्धारित नहीं करती किन्तु फिर भी पक्ष के रंग से 
कुछ न कुछ रंगी श्रवश्य होती हूँ ।7% 


फेडरल कोखिल की बनावट--फेडरल कौंसिल में सात सदस्य 
होते हैं जिनको फंडरल असेस्वली संयुवत वैठक में चार वर्ष के लिए चुनती 
है । असेम्बली ही आकस्मिक रिक्‍त स्थानों को जाने वाले सदस्य के समय 
के लिए सदस्यों की नियुक्ति कर भरती हूँ । कोई भी स्विस नागरिक जो 
नेशनल कौंसिल का सदस्य बनने के योग्य हो फेशरल कौंसिल में चना जा 
सकता हू किन्तु एक ही वान्टन के दो निवासी फेडरल कौंसिल के सदस्य नहीं 
वन सकते । निर्वाचन की पद्धति पर कानून से एक रोक और भी लगा दी 
गई है। एक से अधिक एसे व्यक्ति एक ही समय फेडरल कौंसिल के 
सदस्य नहीं वन सकते जो विवाह से या जन्म से किसी भी पीढ़ी तक सीधी 
लाइन में और चार पीढ़ी तक पाश्वंवती लाइव में सम्बन्धित हों । जो 
व्यक्ति गोद लेने से सम्बन्धी हो गये हों उनको भी यह प्रतिवन्ध लागू होगा। 
जो कोई विवाह से इस प्रकार के सम्बन्ध में वँधेगा -वबह फेडरल कौंसिल की 
सदस्यता त्याग देगा ।) प्रचलित प्रथा के अनुसार सबसे बड़े ज्यूरिच व बनने 
कैन्टनों का एक निवासी कौंसिल का सदस्य अवश्य होता है, बचे हुए 
पाँच स्थानों को दूसरे कंन्टनों में बाद दिया जाता है । प्राय- एक या दो 
स्थान उन कंन्‍्टनों के निवासियों से भरे जाते हैं जहाँ फ्रेंच या इटेलियन 
भाषा भ्रधिकतर बोली जाती हैं । जो सदस्य पुननिर्वाचन के लिए खड़े होते 
हैं उनका पु]ननिर्वाचन साधारणतया हो-ही जाता हैँ । सनू १८४८ से अब 
तक इस सम्बन्ध में केवल दो व्यक्तियों का ऐसा पुननिर्वाचतत नहीं हुआ । 
(इसलिए कौंसिल के सदस्य बड़े अनुभवी व्यक्ति होते हैँ। ऐसे व्यक्तियों का 
द उदाहरण मौजूद है जो २५-३० वर्ष तक कौंसिल के सदस्य रहें । संविधान में 
यद्यपि इस सम्बन्ध में कोई प्रतिबन्ध नहीं है फिर भी प्राय: ये कौंसिल के सदस्य 
नेशनल कौंसिल या कौंसिल आ्राफ स्टेट के सदस्यों में से ही छांट कर नियुक्त 
किये जाते हैं । किन्‍्त्‌ फेडरल कौंसिल के सदस्य वन जाने पर वे विधान-मंडल 
के सदस्य नहीं रह सकते।। इससे विधान-मंडल और कार्यपालिका दोनों बिलकुल 
पृथक रहे जाते हूं । 

प्रतिवर्ष फेडरल कौंसिल के सदस्यों में से असेम्बली एक को प्रेसीडेंट 











# माडने डमोक्रेसीज़, पुस्तक १, पु० ३६३-३६४। 
१ गवरनमेंट एण्ड पौलिटिक्स आफ स्विट्जरलेंड नामक पुस्तक में दिये हुए 
कथनाचुखार प१० १०४-१०४। 
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निर्वाचित करती है.। एक उप-प्रेसीडेंट भी निर्वाचित होता है ॥ पिछले वर्ष का 
उप-प्रेसीडेंट प्राय: अगले वर्ष के लिये प्रेसीडेंट चुन लिया जाता है । कोई भी 
व्यक्ति लगातार दो वर्षों तक प्रेसीडेंट या उप-प्रेसीडेंट नहीं रह सकता। प्रेसीडेंट 
केवल फेडरल कौंसिल का सभापति ही रहता है । वह उत्सवों में संघ का 
प्रतिनिधित्व करता है, कौंसिल का काये संचालन करता है, सामान्य रूप से उसके 
काम की देखभाल करता हैं और ग्रत्यावश्यक मोमलों में कॉसिल की ओर से 
कार्यवाहीं भी करता हैं । कोंसिल में निशय लेते समय यदि दो पक्षों के मत 
बरावर हों तो वह निर्णायक मत दे सकता है 

बिना शक्ति का अध्यक्ष-- किन्तु स्विस प्रेसीडेंट को विधानमंडल के 
काननों के प्रतिपेध करने का अ्रधिकार नहीं है और वह अन्य सदस्यों के समान 
ही किसी एक शासव-विभाग का ग्रध्यक्ष रहता है । उसके कोई विशेष अधिकार 
नही हैं ओर दूसरी बातों में भी वह नाम मात्र का अध्यक्ष समझा जाता हे 
उसको “बिना किसी महत्व का प्रेसीडंट” कह कर उसका वर्णन किया जाता 
है । इस कथन में कुछ तथ्य भी है क्योंकि उसका कार्यकाल बहुत थोड़ा है और 
फ्रेंच प्रेसीडट या ग्रमरीका के प्रसीडेंट में जो शक्तियां विहविित हैं वैसी किसी शक्ति 
का वह उपभोग भी नहीं करता । फिर भी इस पद का बड़ा गौरव हैं और 
राजनेतिक क्षत्र में महत्वाकांक्षियों के लिये सब से ग्रधिक ऐश्वय का पद है जिस 
प्र पहुँचने का वे प्रयत्न करते हैं । 


हर एक फंडरल कोंसिल के सदस्य को प्रतिवर्ष ४८,००० फ्रेक वेतन मिलता 

है । प्रसीडट को केवल ३,००० फ्रंक और गअ्रधिक मिलते हैं । 
फेडरल कोंसिल की कार्यवाही--संविधान के १०२ वें अनुच्छेद से 
प्रदान की हुई शक्तियों के आधीन, |फंडरल कौंसिल संघ के श्रादेशों के गअनु- 
सार सब संघ का काम करती हूं।। संघ-विधान के पालन ओर संध के कानुनों, 
आदेशों व समभोतों के अनुकरण को यह निरापद करने के लिये झावश्यक 
कार्यवाही करती हे, केन्टनों के शासन-विधानों के पालन की सुरक्षा करती हैं 
फेंडरल असेम्बली के सम्मुख प्रस्तुत किए जाने वाले अश्रधिनियमों व आदेशों का 
मसविदा तेयार करती हूँ, और कंच्टनों वा अन्य कौंसिलों द्वारा भेजे हुए 
प्रस्तावों पर अपनी रिपोट देती हैं ।& फेडरल कौंसिल संघ अधिनियमों को, संघ 
न्यायालय के निणयों को व केंटनों के बीच हुए समभौतों को कार्यरूप देती 
हैं। यह उन शासन-पदों पर व्यक्तियों की नियुक्ति करती है जो अ्सेम्बली 
द्वारा नहीं भरे गए हों। यह विदेशी राज्यों से की हुई संधियों को और 
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कंटनों के बीच की हुई सन्धियों की परीक्षा कर अपनी सहमति देती है, राष्ट्र 
के सव वंदेशिक व्यवहार को चलाती और ग्रावश्यकता पड़ने पर स्विट्जरलेंड 
की घरेल व बाहरी सुरक्षा का प्रवन्च करती है । यह शान्ति व सुव्यवस्था की 
रक्षा के लिये सेता वलाती है और सेवा पर आधियत्य रखती है । यह संघ 
की आय-व्यय का प्रवन्ध करती हे, अपने कार्य का विवरण असेम्वली के सम्मुख 
रखती और अपने कार्य के सम्बन्ध में उन विशेष रिपोर्टों को प्रस्तुत करती है 
जो असेम्बली द्वारा मांगी जाती है । 

प्रशासन-विभाग--उपय क्त विभिन्‍त कार्यकलायों का संचालन करने 
के लिए फेडरल कोंसिल ने सात प्रशासन-विभागों का निर्माण किया हे। 
परराष्ट्र विभाग, न्याय व पुलिस विभाग, गृह विभाग, युद्ध विभाग, अर्थ- 
विभाग, उद्योग व कृषि विभाग और डाक व रेल विभाग, ये सात प्रशासन- 
विभाग असेम्बली के आदेशों को कार्यहूय देते हें कुछ समय पहले प्रेसीडें 
परराष्टू-विभाग को अपने हाथ में रखता था किन्तु हाल ही में यह प्रथा टूट 
गई हैं। अब प्रतिवर्ष शासन-विभागों का राजमंत्रियों में नये ढंग से वितरण 
किया जाता हैं। प्रत्येक प्रशासन-विभाग के लिये मुख्य अध्यक्ष के अतिरिक्त 
एक दूसरा शअ्रध्यक्ष निश्चित कर दिया जाता हैं जो स्वयं किसी दूसरे विभाग 
का मुख्य अध्यक्ष होता है। अतएवं फेडरल कौंसिल का प्रत्येक सदस्य एक 
प्रशासन-विभाग का मुख्य अध्यक्ष और किसी अन्य प्रशासव विभाग का “एवजी 
अ्रध्यक्ष होता है॥ इस युक्ति से शासन के कार्य का सुसंचालन पक्‍का हो 
जाता है क्‍योंकि बारी बारी से सब प्रशासन-विभाणों के कार्य की पेचीदगी 
का ग्रनुभव सदस्यों को हो जाता है । 


हल 


फेडरल कोसिल का कार्य-सं चालन--फैडरल, कौंसिल की बैठक 
सप्ताह में दो बार बन नगर में होती है । गणपूरक चार सदस्यों की उपस्थिति 
होती है।। मताधिकप से सव निर्णय होते हैं । “कौलिजियेट ' ढंग की कार्य- 
पालिका होने के कारण कौंसिल के सदस्प अयते साथी सदस्यों से प्रस्तुत की 
हुई योजनाग्रों के विरुद्ध प्रकट रूप से असेम्बली में वोल सकते हेँ। यह इस- 
लिये सम्भव है कि प्रत्येक सदस्य अपने कार्यों के ही लिये उत्तरदायी हैं, कॉंसिल 
सामदायिक रूप से विधानमण्डल को उत्तरदायी नहीं हैं: जिस प्रकार ब्रिटिश 
मंत्रिपरिषद्‌ पालियामेण्ट को उत्तरदायी है। ऐसी योजना भी जो फंडरल 
कौंसिल की सर्वेसम्मति से असेम्वली के सम्मुख रखी गई हो यदि असेम्बली 
द्वारा अस्वीकार हो जाय तो “राजमंत्रियों को अपने त्यागपत्र देने या पद से 
हटाये ज़ाने, इन दोनों बातों में एक को पसन्द करने की स्वतन्त्रता नहीं रहती, 
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वे उस निर्गाय को शिरोधाये करते और उसके अनुसार कार्यारम्भ कर देते 
हैं! । वे अपने पदों पर बराबर रहे श्ाते हं, पदत्याग नहीं करते) इस प्रथा 
के कारण कौंसिल दूसरे देशों की सिविल सर्विस से मिलती जुलती है, 
केवल अन्तर यह हैँ कि इसके सदस्यों का निर्वाचन प्रति चार वष बाद होता 
है । केवल फेडरल कौंसिल के सदस्य विधानमण्डल के किसी भी सदन में उपस्थित 
हो सकते हैं और वोल सकते हूँ । वे वाद-विवाद में विना किसी प्रतिवन्ध के 
भाग ले सकते हैं । उन्हें वहां प्रश्नों का उत्तर भी देना पड़ता हैँ। किन्तु 
अ्रसेम्बली के सदस्य न होने के कारण वे वहां वोट नहीं दे सकते:। वे स्विस 
राजनीति में श्रन्तिम अधिकार रखने वाली अ्रसेम्वली की इच्छा को कार्यान्वित 
करते हैँ । 

विधांनमंडल को अनुत्तरदायी--फेडरल कौंसिल की शक्ति-संविधान 
प्रदत्त हे । “वह राष्ट्र की किसी अन्य कार्यकारी सत्ता की ओर से काम नहीं 
करती है” इसकी रचना बहुसंख्यक पक्ष से बनाई जाने वाली मन्त्रिपरिषद्‌ 
के ढंग पर नहीं होती । इसमें कोई प्रधानमन्त्री नहीं होता जो सब मंत्रियों को 
अपने ही पक्ष के व्यक्तियों में से चुनता हो॥ इसके “सदस्य विभिन्न राज- 
नेतिक पक्षों से ही नहीं वरन्‌ विरोधी पक्षों से भी चुवे जाते हैं| तिस पर भी वे 
लोग कॉौंसिल के प्रति सदभावना व अपने इस संगठन के ऊपर अभिमान दिखाते 
हैं । अपनी नीति के लिये यह असेम्बली पर निर्भर रहती | यह विधानमण्डल 
का विघटन नहीं करा सकती और उसके द्वारा अपने पक्ष में निर्णाय 
करने को जनता से अपील नहीं कर सकती है । ,असेम्बली भी कौंसिल के 
सदस्यों को बरखास्त नहीं कर सकती”;। इन अनुपम बातों के रहते हुये भी 
कॉसिल अपना काम वड़ी कुशलता से, मिलकर व उत्तम ढंग पर करती है। 
इसका कारण यह हैँ कि यह छोटी संस्था है जिसके सदस्यों को लम्बे 
समय का अनुभव रहता है और ये लोग अपने अपने पक्षों के व्यक्तियां की 
सहायता से अप्तेम्बली में अपना बड़ा प्रभात्र रखते हैं । नियुक्तियाँ करने की 
दक्ति होने से भी उनका बड़ा दवदवा रहता है। सत्‌ १६१४-१८ के महा- 
युद्ध में अ्रसेम्बली ने फेडरल कौंसिल को अ्सीमित अधिकार दे दिये थे जिनकी 
सहायता से वह स्विट्जरलेंड की सुरक्षा, पूर्णाता व तटस्थता की रक्षा के लिये 
सब प्रकार का प्रबन्ध कर सके और स्वीट्जरलैंड की पश्राथिक स्थिति व 
विश्वास की रक्षा कर सके । इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये कौंसिल को खर्च 
करने और कज लेने की श्रसीमित शक्ति दे दी गई थी। केवल प्रतिबन्ध 
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# गवनमंट एण्ड पौलिटिक्स ग्राफ स्विटजरलंड, 4० ११२-०१३। 


कह: 


स्विटजरलेंड की सरकार ४११ 


इतना था कि उसे असेम्वली की आगे होने वाली वेठक में पर्व वेठक के बाद से 
इन असीमित दाक्तियों के प्रयोग का पूरा विवरण देता पड़ेता था । उस समय 
कौंसिल को जो शवितियां दी गईं उनसे कौंसिल का*प्रभाव सदा के लिये बढ़ 
गया है । 


कोंसिल के प्रभाव के बारे में ब्राइस का मत--राजनीतिज ब्राइस ने 
स्विस कार्यपालिका की प्रशंसा इस प्रकार की है : इस प्रगाली से ऐसी संस्था 
की स्थापना होती है जो जनता के प्रति अपने उत्तरदायित्व को कप्त किये बिता 
शासक असेम्बली का प्रभावित कर केव्रल परामश ही नहीं दे सकती किन्तु दल- 
वनन्‍्दी से दूर रहते के कारण यह आवश्यकता पड़ने पर दो लड़ने वाले पक्षों मं 
मध्यस्थ का काम भी कर सकती है और कठिनाइयों को कम कर मित्र भावता 
के सहारे समभोते करा सकती है। इसक्े द्वारा सिद्ध-बृद्धि प्रशासक राष्ट्र को 
सेवा में लगे रहते हैँ चाहे उनके वे राजनेतिक, विचार कुछ भी हों जिनके कारण 
तत्कालीन राजनेतिक पक्षों में विभेद हो । इसके द्वारा परम्परा की रक्षा होती 
है और नीति की अविच्छिन्नता वनी रहती है । 


फेडरल कोंसिल की सफलता--फैडरल कौंसिल की वहुत कुछ झालो- 
चना व इसके सुधार के लिये अनेकों सुझावों के होते हुए भी यह दृढ़ विश्वास 
के साथ कहा जा सकता हूँ कि “स्वस कार्यपालिका ने अपती शक्तियों व अवसरों 
की सीमा के भीतर उच्च श्रेणी की दक्षता प्राप्त कर ली है और इस छोटे देश 
में रहने वाली तीनों जातियों का संतुलन करते में यह कृतकार्य हुई है 


चांसलर -- स्विस कार्यपालिका का वर्णात समाप्त करने से पूर्व चांसलर, 
जों,संघ का एक उच्च पदाधिकारी होता है, का वर्णत भी कर देता आाव« 
इयक है। इस पदाधिकारी का नाम संविधान को १०४ वीं धारा मे पाया जाता 
है, इसको प्रति चार वर्ष पश्चात्‌ फेडरल असेम्बली चुनती है । वह फंडरल 
प्रसेम्बली व कौंसिल के जनरल सेक्रेटरी के समान कार्य करता हें और उसी के 

. कार्यकाल तक अपने पद पर काम करता है। विशेष रूप से वह फेडरल कोंसिल 
ग्राधीन रहता है । चांसलर के कत॑व्यों में उल्लेख पत्रों का रखना, प्रलंखों की 
रक्षा, निर्वाचनों, लोकनिणायों ( २८(८/2704ैपाए ) निव॑न्ध-उपक्रम ( [ए- 
६०४०० ) आदि का विधिवत्‌ प्रबन्ध करना, ये सब काम गिने जाते हैं ॥ सं 
के सव निर्वन्धों पर उसके हस्ताक्षर होता आवश्यक है, उसको वेध करने के 
लिये नहीं किन्तु उनके सही होने को प्रमाणित करने के लिये। अ्रतएव वह एक 


४१२ प्रमुख देशों की शासन प्रणालियां 


'उच्च हैड कलर्क' के समान हैं और उसके नाम से किसी को जर्मन चांसलर का 
अ्रम न होना चाहिये जो जर्मन में एक बड़ी शक्तिशाली विभूति के रूप में हुआ 
करता था । 


संघ न्यायपालिका 


इसकी बनाव॒ट--संविधान द्वारा एक संघडद्रिब्युतल अर्थात्‌ न्यायालय 
की स्थापना की गई है। जिसमें संघ-सम्बन्धी मामलों में व्याय का निशेय किया 
जाता है। इस समय इसमें २६-२८ सदस्य हैं और ११ से १३ तक अतिरिक्त 
न्यायाधीश हैं। ये सब ६ वर्ष के लिये फेडरल असेम्बली द्वारा चुने जाते हूँ 
ग्रौर इस अ्रवधि के समाप्त होने पर फिर चुने जा सकते हैँ । इनमें से एक 
प्रेसीडेंट और एक उप-प्रेसीडेंट नियुक्त किया जाता है । दोनों दो वर्ष के लिये 
नियुक्त होते हैं और लगातार दो बार वे तिर्वाचित होकर नियुक्त नहीं किये 
जा सकते | प्रेसीडेंट का वेतन ३२,००० फ्रैंक प्रति वर्ष है। दूसरे न्यायधीशों 
में प्रत्येक को ३०,००० फ्रैंक मिलता है। स्विट्जरलेंड का कोई नागरिक जो 
नेशनल कौंसिल का सदस्य होने योग्य है, वह न्यायालय का सदस्य चुना जा 
सकता है चाहे उसकी विधि-निर्वन्ध सम्बन्धी जानकारी और योग्यता कुछ भी' 
हो। पर प्रतिबन्ध यह है कि वह व्यायालय का सदस्य रहने के साथ साथ 
विधानमण्डल का सदस्य नहीं रह सकता न किसी ओर पद पर काम कर सकता 
है।। यह एक विचित्र सी बात प्रतीत होती है कि, कम से कम सिद्धांत: 
विधान न्यायावीशों के लिये कोई विधि-निर्वन्ध सम्बन्धी जावकारी की योग्यता 
निश्चित नहीं करता हालांकि व्यवहार में ऐसी जानकारी रख ते बाले व्यक्ति ही 
न्यायवीश चुने जाते हैं । 


इसका अधिकार क्षेत्र--संघ और कैन्टनों के बीच व्यवहार सम्बन्धी 
सब मकदमे, ऐसे मुकहमे जो संघ व कम्पनियों या व्यक्तियों के बीच में हों, 
प्रापस में कैन्टनों के मुकहुमे, या कैन्टनों व कम्पनियों या व्यक्तियों के बीच के 
म॒कहमे निबटाना संघ न्यायालय के अ्रधिकार क्षेत्र में है। यह न्यायालय संघ 
के प्रति देश द्रोह के श्रपराध या शासन-विधान के विरुद्ध विद्रोह सम्बन्धी 
ग्रपराधों की जांच करते का भी अधिकारी है। राष्ट्रों के मध्य मान्य निर्वन्ध 
के विरद्ध अपराधों या ऐसे अपराधों और राजनेतिक ग्रवज्ञाओं की परीक्षा 
जिसमें संघ सेना के हस्तपक्षेप की आ्रावश्यकता हो जाय, यह न्यायालय कर 
सकता है । संघ पदाधिकारियों के विरुद्ध लगाये गये अभियोगों को भी यही 
न्यायालय सुनकर अपना निर्णय देता है। 'क्षेत्राविक्गार के सम्बच्ध में यदि 


स्विट्जरलैंड की सरकार कर 


संघ और केन्‍टनों के अधिकारियों में झगड़ा हों जाय, या लोक निर्वन्ध के 
बारे में यदि केन्टनों में मतभंद हो, नागरिकों के वेधानिक अ्रधिकारों के 
उल्लंघन की शिकायत हो, या समभोतों अ्रथवा संधियों के तोइने की व्यक्तियों 
द्वारा शिकायत की जाय तो इन सव मामलों की जांच करने का संघ- 
न्यायालय को अधिकार है”,। * मजे की वात यह है कि विधानमंडल द्वारा 
पास किये हुये अधिनियमों को वेध-अ्रवेध निश्चित करने का अधिकार इस 
न्यायालय को नहीं है जिससे यह अमारका के सर्वोच्च न्यायालय के समान 
प्रभावशाली व गोौरवपूर्णा न्यायालय नहीं रह जाता | श्रमरीका में सर्वोच्चि- 


न्यायालय विधानमंडल या कार्यपालिका के तन्त्र से परे हैं। किन्तु इस 


न्यायालय के सीमित अ्रधिकारों के कारण, न्यायाधीदों की निर्वाचन-पद्धति 
होने से और विधानमण्डल का न्याय-पालिका पर नियन्त्रण होने 
स्विद्जरलेप्ड के निवासी एक शक्तिशाली संबन-न्यायपालिका वनानें 
असफल रहे हैं। यह कमी इस वात से और भी अधिक खटकती 
कि उन्होंने संयक्त-राज्य अश्रमरीका की बहुत सी वातों में नकल की हू। 
यद्यपि यह सच है कि इस न्याय-पालिका का अधिकार क्षेत्र बरावर 
विस्तृत होता जा रहा है फिर भी यह निश्चय हूँ कि वह संयुक्त-राज्य के 
सर्वोच्च न्यायालय के वैधानिक महत्व को नहीं पा सकता । विशेषकर विधान- 
मंडल के बनाये हुए अधिनियमों को वह अवैध घोषित नहीं कर सकता । 
ऐसा करना स्विटजरलैण्ड को ही नहीं वरव्‌ यूरोपीय परम्परा के भी 
विरुद्ध होगा । इसका कारणा स्पष्ट है और वह यह कि स्विट्जरलण्ड में 
शक्ति-विभाजन को अंगीकार नहीं किया है। विधानमण्डल ही राज्य- 
संगठन का सब से शक्तिशाली अंग है और वह भी प्रजा की सतक॑ <ख- 
रेख में सदा वनी रहती है क्योंकि जनता लोक-निर्शय (रिरई४7९0४6 0 70) 
निर्वेन्ध उपक्रम (फांधक्ा/ए2) और प्रत्याहरण (२०८४) ढारा लोक 


व्यवस्था पर श्रपता प्रत्यक्ष नियंत्रण रखती है । 
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न्यायपलिका की कार्य प्रणाल्ली-न्यायाधीशों को इस ढंग से चुना 
जाता है कि वे तीनों राष्ट-भाषाओं का प्रतिनिधित्व करें | न्यायालय की बैठक 
लसेन नगर में होती है जो फ्रेंच भाषा-भाषियों के कैन्टन वौड (५०पर्त) में 
स्थित है। बर्न तगर के राजनैतिक वातावरण से न्यायालय को दूर रखने के 
लिये ऐसा किया गया था। न्यायालय तीन विभागों में विभक्‍त हैं, प्रत्येक 








विधान की ११३ वीं धारा । 
) फेंड्डरल पोलिटी, पृ० १६६-१८७ 


४१४ प्रस्ख देशों की शासन प्रणालियां 


विभाग में ८ न्‍्यायधीश व्यवहार-सम्वन्धी व कानून-सम्बन्धी ((ए॥) मुक- 
दर्मो को सुतकर निर्गाय करते हैं। अपराध-सम्बन्धी ((7शाए४) मुकदमों 
का निवटारा करने में पंच (]प्राः9) सहायता करते हैं । ये संख्या में १२ होते 
हैं और ५४ नामों की सूची से १४ चुने हुए व्यक्तियों में से लाटरी द्वारा छांट 
लिए जाते हैं । मकदमे में प्रत्येक पक्ष को सूची के २० नामों के विरुद्ध आपत्ति 
करवे का अ्रधिकार होता है । इन एंचों को प्रतिदिन के काम के लिये २० फ्रैंक 
पारिश्नमिक मिलता हैं । 
राजनेंतिक पक्ष 

दतलबन्दी की भावना का अभाव-फ्रांस और इंगलेण्ड के राजनतिक 
पक्षों की अपेक्षा यहाँ राजनंतिक पक्ष निम्न-श्रेणी का कासे करते हूँ क्योंकि 
कार्यकारी क्षेत्र में सदन मंत्रियों को स्थान च्युत नहीं करा सकते और व्यव- 
स्थापन क्षेत्र में श्रागारों का निर्गाय अंतिम निर्णाय नहीं होता । यह अन्तिम-निर्णाय 
जनता का होता है ।* इनके श्रतिरिक्त उत्कट दलवन्दी की भावना के इस अ्रभाव 
के पीछे और भी कई कारण हैं । विधानमंडल के सत्र बहुत कम समय के होते हू 
जिससे दलवन्दी को सुदृढ़ करने के लिये समय ही नहीं रहता । विधानमंडल के 
सदस्य जिलों के भ्रनुसार समूह बनाकर बैठते हूँ न कि पक्ष-समूहों में कि केन्द्रीय 
सरकार के हाथ में अपने समर्थकों को देने के लिये कोई अधिक संख्या में 
पुरस्कार भी नहीं होते क्योंकि कैन्‍्टनों की सरकारों को ही अधिक विस्तृत 
. अधिकार मिले हुए हैँ। संघ-सरकारी पदों पर राजनीति के आधार पर 
न होकर योग्यता के कारण ही नियुवितयां होती हँ। इन पदाधिकारियों के 
वेतन इतने कम हें कि क॒पाकांक्षी व्यवित उससे ग्राकपित नहीं होते । फेंडरल 
कौंसिल के मंत्रियों का चुनाव अनुपाती प्रतिनिधित्व के आधार पर होता हूँ । 
जिससे गुटवन्दी को प्रोत्साहन नहीं मिलता । लोक-निर्णय और प्रत्पाहरण से 
स्विट्जरलैण्ड जैसे छोटे देश में दलबन्दी नहीं होने पाती क्योंकि मतदाता अपने 
पड़ोसियों को ही मत देने के भ्रधिक इच्छुक होते हैं । योजना के दोष-गुगा पर 
ग्रधिक ध्यान दिया जाता है न कि व्यवित विशेष पर । अतएव पड़ोसी से न 
कि पक्ष के उम्मेदवारों से यह अधिक आशा की जाती हँ कि वह प्रिय योज- 
नाओं का समर्थन करेगा । अन्तिमतः स्विस निवासी स्वभाव से व्यावहारिक 
वृद्धि के होते हैं, उनमें वह गुण नहीं पाया जाता है जो प्रायः राजनंतिक दल- 
बन्दी के लिए आवद्यक हैं। वे निर्वाचन के समय किसी प्रकार का प्रदशेन 

सन्द नहीं करते । 


मोड डमोक्रेसीज, पस्तक १, पृ० ३६० । ह5+ 
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पुराने पक्ष-प्रारम्भ में उपराज्यों के श्रधिकार के प्रश्न पर पत्षों का 
संगठन हुआ था । कैथौलिक सम्प्रदाय के अनयायी जो परम्परा के समर्थक थे 
अपने आपको फेडरलिस्ट (7९८०१८/०७7४६४) कहते थे कितु कैन्टनों के अधिकारों 
को सुरक्षित किये जाने पर जोर देते थे । इसी नाम का अमेरिका में एक 
राजनैतिक दल हे जो मिल्टन और वशिगटन के नेतृत्व में उपराज्यों के स्थान 
पर केन्द्रीय सरकार को अधिक शक्तिशाली बनाने के पक्ष में था। स्विट्जरलेंड 
में दूसरा पक्ष अपने श्राप को सैन्ट्रलिस्ट ((20078756 ) के नाम से पुकारता 
था ओर केन्द्रीय सरकार की शक्ति को बढ़ाने का समर्थन करता था। सौंदर- 
बन्द के युद्ध में केथोलिक पक्ष की हार हुईं किन्तु मेल और सुदृढ़ संघठन के 
कारण उनका अस्तित्व नष्ट नहीं हुआ । विजयी सैन्‍्ट्रलिस्ट कुछ समय के 
पश्चात्‌ दो शाखा्रों में वंट गये, एक रेडीकल पक्ष ( रिक्ष्ती८०5 ) 
और दूसरा राइट-विगर्स (78[/0 ४५१॥७४८१७) । रैडीकल पक्ष की संख्या 
बढ़ती गई क्‍योंकि उन्होंने संघक्षेत्र में लोक निर्णाय और निवंन्ध-उपक्रम लाग 
करने का जो प्रइन उठाया उसका प्रजा ने बड़ा समर्थन किया। सन्‌ 
१८७४ सें संविधान में जो संशोधन हुआ वह रैडीकल पक्ष की विजय का 
द्योतक था । उसके पश्चात्‌ इस दल ने स्विस राजनीति पर अपनां सिक्‍का 
जमा लिया । राइट विगर्स ( [२870£ ५०१०४०7७ ) जल्दी ही राजनैतिक 
क्षेत्र से लुप्त हो गये। रेंडीकल पक्ष से समाजवादी पक्ष का आविर्भाव हुआ जिसने 
सन्‌ १८९० के निर्वाचन में नेशनल कौंसिल के ६ स्थानों पर अपना अधिकार 
कर लिया । जिन्‍्तु इस पक्ष को अधिक उन्नति न हुई । “इसका एक कारण 
यह है कि स्विदजरलेंड में पहले से ही राज्यसंगठन के ऊपर अ्रन्य देशों की 
अपेक्षा अ्रधिक मात्रा में जनता का नियंत्रण हो चुका था और बड़े-बड़े उद्योगों 
का समष्टिकरण भी हो गया था इसलिये इस बात में. संदेह नहीं कि इन 
कारणों से व श्रचल सम्पत्ति के छोटे छोटे टुकड़ों के अधिक व्यक्तियों में बंटे 
रहने से स्विट्जरलेंड में समाजवाद का वैसा जोर नहीं हुआ जसा जरंती और 
फ्रांस में रहा है । #६ 

वर्तमान राजनेतिक पक्ष--उपय क्त वर्णान से यह मालूम हो गया कि 
स्विट्जरलेंड में कैथोलिक अनुदार-पक्ष और इबन्डिपेंडेंट डेमोक्रेटिक रैडीकल 
([706९92०7० ९7४ [22770८790८ र०१८9) पक्ष ये दो बड़े राजनेतिक 
पक्ष हैं। ऊपरी सदन में कंथोलिकों की पर्याप्त संख्या है और उनका एक 
दव्तिशाली अल्पसंख्यक दल है । किन्तु लोक सभा श्रर्थात्‌ निचले सदन में उन 


.... #£ गवर्नेमेंट एण्ड पौलिटिक्स आफ स्विदूजरलेंड पृ० २९६ । 
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की संख्या अधिक है । इसका विशेष कारण यह है कि निचला सदन जनसंख्या 
के ग्राधार पर चने हुए प्रतिनिधियों से संगठित होता हैँ और इस पक्ष के सम- 
थंकों की संख्या, घती आबादी वाले और अधिक संख्या में प्रतिनिधि चुनने वाले 
कटनों में ही अधिक है । 
शासन-विधान का संशोधन 
दो प्रकार का परिवतन --किसी समय भी पूरे संविधान का या उसके 
किसी भाग का संशोधत हो सकता है ऐसा श्रायोजन स्वयं शासन विद्यान में कर 


रु 


दिया गया हँ।।/फेडरल असेम्वली का कोई सदन जब संविधान को पूरी तरह 
से संशोधित करने का प्रस्ताव पास कर दे और उमर प्रस्ताव को दूधरा सदन 
स्वीकार नहीं करे तो संशोधन का यह प्रद्त प्रजा के निर्गाय के लिए रखा जाता 
है ॥ ऐसे लोक निर्णय के लिए उस प्रस्ताव को भी प्रस्तुत किया जाता है जो 
पूरे शासन विधान के संशोवन के लिए ५०,००० मतवारकों द्वारा भेज। गया 
हो। दोनों अ्रवस्थाओं में यदि मत देने वालों की अ्रधिक संख्या संशोधन के 
लिए मत देती हैँ तो दोनों कौंसिलों के लिए नया निर्वाचन किया जाता हैं और 
नये सदन संशोधन कार्य को अपने हाथ में लेते हें । 

आंशिक संशोधन--श्रांशिक संशोधन दो प्रकार से हो सकता है 
(१) जब ५०,००० मतधारक आआंशिक संशोधन का प्रस्ताव, केवल इच्छा प्रकट 
करके या संशोधन का पूरा मसविदा तैयार करके उपस्थित करें। इस संशोधन 
की माँग को जब फंडरल असेम्बली सामान्य ढंग से स्वीकार कर लेती है तो 
फेडरल कौंसिल उस संशोबन का मसविदा तेयार करना आरम्भ कर देती हैँ । 
यदि फेडरल असेम्बली इस माँग को अ्रस्वीकार कर देती है तो संशोधन हो या 
न हो, यह प्रइन लोक निर्णाय के लिए रखा जाता हूँ | यदि ५०,००० मतधारक 
संशोधन का पूरा मसविदा प्रस्तृत करते हैं, उस दशा में असेम्वली अपना मस- 
विदा भी प्रस्तुत कर सकती है और दोनों मसविदे लोक-निर्णाय के लिए रखें 
जाते हैं। (२) असेम्बली के एक या दोनों सदन संघ-विधेयकों के ढंग पर 
विधान के संशोधन का प्रस्ताव कर सकते हैं । इससे यह स्पष्ट हे कि विधान 
मंडल और जनता दोनों संशोधनों का प्रस्ताव रख सकते हैं।। ह 

विधान-संशोधन के लिये लोकनिणुय अनिवार्य--उपय्‌ कत दोवों 
अवस्थाग्रों में लोक-निशंय के लिए प्रस्तुत किया जाता है । वहुसंख्यक केंटनों 
में जव मताधिक्य से संशोधन स्वीकार हो जाता है तो यह प/स समझा जाता 
है । वहुसंख्यक केंटनों की गिनती करने से पूरे केंटन का एक मत और अध- 
केंटन का आधा मत गिना जाता है ॥ पस होने के लिए सब केंटनों के मतदातागश्रों 


/&११ 
(५-०४ 
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की अधिक संख्या उसके पक्ष में होनी चाहिये । अथवा यों कहा जा सकता है 
कि ११३ केंटनों की जनता से उसे स्वीकृत होवा चाहिए । जलाई १६५२ तक 
१०३ संशोधन लोक निर्णाय के लिए प्रस्तुत किये गये जिनमें से ४३ को 
छोडकर सब पास हो गये । इनमे से केवल १४५ का प्रस्ताव जनता द्वारा किया 
गया था। एक का प्रस्ताव ११७, ४६४ मतों से किया गया था । यह प्रस्ताव 
जग्मा-घरों के सम्बन्ध में था और इसका पूरा ससबिदा तैयार करके मतथारकों 
ने संगोधन का प्रस्ताव किया था| असेस्वली ने ग्रपना निजी वैकल्पिक मसबिदा 
तैयार किया। दोनों मसविदे जनमत के लिए रखे गये। इस जनमत का परिणाम 
निम्नलिखित थौं :--- 





पक्ष विरोध पक्ष में विरोध में 
में हट केंटनों की केटनों की 
मत मत संख्या. संख्या 
उपक्रम किया हुश्रा 
मसविदा २६९,७४० ३२१,६६९६ १३३ स्ड्े 
असेम्बली का 
मसविदा १०७,२३० ३४४,६ १४ ई हो 





सत्ता हे | कल लीन 


घटक-राज्य या केंटनों के विस्तार में बड़ी विभिन्‍तता है। गोवुन्डल और 
बने का क्रमानसार जहां २७४६ वर्ग मील और २६५८ वर्ग मील क्षेत्रफल हैं 
जग (2प8) का ९३ वर्गमील क्षेत्रफल है । बर्स केंटन की जनसंख्या सब 
से अधिक है। इसमें ८०१,६९४३ व्यक्ति रहते हेँ। एपेनजल इब्टिरिश्रर 
(30एथा 22] [ाछय07) जो श्र्घ कंटन हैँ उसमें सब से कम, श्र्थात्‌ 
2३,४२७ मनष्य ही रहते हैं । सन्‌ १२६९१ से लेकर सन्‌ १८१४ तक विभिन्‍न 
समयों पर ये केंटन संघ में शामिल किये गये थे। संघ में शामिल होने से पूर्व 
अधिकतर केंटन स्वतन्त्र श्र सम्पूर्ण सत्ताधारी थे । उनके निजी शासन विधान 
और संस्थायें थीं। संघ में आने पर उन्होंने निश्चित शर्वितियों को ही संघ के 
सुपुर्दे किया, शेष वातों में उन्होंने अपवी सम्पूर्ण सत्ता ज्यों की त्यों सुरक्षित 
रखी । इसीलिये संघ का नाम कनफेडरेशन ((?0एश०व27०४४07 ) है न कि 
'फेडरेशन (7८०१९०४:७६४०० ), जो अन्य देशों में पाया जाता हे । 
निम्न सारिणी में स्विस संघ के २२ कैंटनों का क्षेत्रफल जनसंख्या और 
लोकसभा ([.0४७४ ि०प८७८) में उनके प्रतिनिधियों की संख्या दी हुई है । 
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औंटनों के. नाम और 
संघ में आने 
का 
वर्ष 


ज्यरिच (१३५१) 
बने (१३५३) 

लूज॒न (१३३२) 
ऊरी (१२०१) 
स्वीज (१२६९१) 
ग्रोववाल्डन (१२६१) 
निडवाल्डन (१२६९१) 
सलेरस (१३५२) 
जुग (१३५२) 
फ्रीवरग (१४८१) 
सोलोथने (१४८१) 
बेसिल-सिटी (१५०१) 
बेंसिल-लेंड (१५०१) 
दफेसान (१५०१) 
एपनजल ए (१५१३) 
एपेन्जल आई (१५१३) 
सेंट गैलेन (१८०३) 
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केटनों पं प्रत्यक्ष जनतंत्र--जिन बातों में शासन-विधान केंटनों की 
स्वतंत्रता पर प्रतिबन्ध नहीं लगाता उनमें वे सम्पुर्ग सत्ताधारी हैं । कुछ छोटे 
कटवों में प्रत्यक्ष जनतंत्र है, अर्थात्‌ सव नागरिक मिल कर विधायदी सत्ता 
का कार्य करते हैं। वे ही सब अफसरों को चुनते हैं । श्रन्य बहुत से केंदवों 
में कहीं अपरिहार्य और कहीं वैकल्पिक लोक निर्णय की प्रथा प्रचलित हें, 
फ्रोवर्ग केटन में ही किसी रूप में लोक निर्णाय नहीं लिया जाता। 
स्विट्जरलेंड के कंटनों में यह ही एक ऐसा कंटन है जहां प्रतिनिधिक राज्य 
संस्थायें हंं । 

कटनों के विधान-संडल--प्रत्यक्ष जनतस्त्र प्रणाली वाले छः कैन्टनों 
को छोड़ कर सब में सरकार का संगठन एक ही ढंग का पाया जाता है। 
प्रत्येक में गृहा विधानमण्डल हे जो ३ या ४ वर्ष के लिये लोक 
निर्वाचन द्वारा संगठित किया जाता है । दस केंटनों में अन॒पाती प्रतिनिधित्व 
द्वारा व्यवस्थापक चुने जाते हूँ | श्रति ३००-५०० निवासी १ प्रतिनिधि को 
चुनते हैं। विधानमण्डल प्राय: ग्रांड कॉंसिल ((व्गव ए०पार्ल!) के 
नाम से पुकारा जाता हैं । द 

शासन-विधान का संशोधन--सव कैण्टनों में शासन-विधान का 
अनूसमर्थन और उसका संशोधन जनमत से होता है। कई केैण्टनों में सब 
श्रधिनियम अन्तिम स्वीकृति के हेतु जनवत के प्रकाशन के लिये प्रस्तुत किये 
जाते ह। बहुत से मुद्रा-विधेयक भी इसी भाँति >अपरिहार्य लोक निर्णाय के 
लिये रखे जाते हैं। कंटनों के संविधान में संशोधन का प्रस्ताव जनता द्वारा व 
विधानमंडल द्वारा किया जा सकता है। 

केण्दनों को कार्यपालिका--प्रत्येक कैष्टन में कार्यकारी सत्ता ५या ७ 
सदस्यों के एक बोर्ड में विहित होती है। यह बोर्ड था कमीशन एडमिनिस्ट्रेटिव 
कॉसिल ( 3 0तंमांएंड:780ए९ (:0प्पारटा ), स्मौल कौंसिल (5:54]! 
(-०प्रणटा) या कौंसिल श्राफ स्टेट ((परछलां छाई $£०६०) के नाम से 
विख्यात रहते हैं.। 'जुग और टिसीनों में यह कमीशन अनुपाती प्रतिनिधित्व 
प्रणाली पर चुना जाता है। अन्य केंठनों में साधारण पद्धति से निर्वाचित 
होता है । केवल फ्रीवर्ग और वैलेस में ही यह कार्यकारी कमीशन विधानमंडल 
द्वारा चुना जाता है । कमीशन का एक प्रेसीडेंट और एक उप प्रेसीडेंट होता 
हैं, 'फेडरल कौंसिल की तरह केंटन को कार्य-पालिका बड़े बड़े मामलों में 
सामदायिक रूप से कार्य करती हैँ । जो सम्बन्ध फेडरल कौंसिल और फेडरल 
असेम्बली में है वही सम्बन्ध इन कमीशनों का केंटनों की विधानमंडलों से 
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होता है ग्रर्थात्‌ कौंसिल विधानमंडलों की अ्रनचर रहती है और उसके श्रावेशों 
को कार्यान्वित करती रहती हैं । 

केटनों की न्‍्यायपालिका--प्रत्येक केंटनों का अपना निजी न्याय- 
संगठन है किन्तु ब्यौरे की बातें छोड़कर इस संगठन के सामान्य सिद्धांत व उसका 
रूप सब कटनों में एकसा है। व्यवहार-सम्वन्धी व अपराध-सम्बन्धी मामलों 
को दो भिन्‍न न्यायालय सुनकर निर्गाय देते हैं। 

'ऋटनों भें स्थानीय शासन--स्थानीय शासन की सबसे छोटी इकाई 
स्विस कस्यून (555 (:०7४एपा३८) हैं। इनको जनसंख्या में बड़ा भेद 
है । किसी में केवल ४५० मतृष्य रहते हैं दूसरे में २००,००० मनुष्यों के नगर 
शामिल हैं ।|सारे देश में ३११६४ कम्यून ((/0प7०) हैं । जहाँ प्राकृतिक 
स्थिति चाहती है उन बड़े कम्यूनों में क्वार्टर कम्पून यर्थात्‌ उप-कम्पून भी 
होते हैं । 'कम्यून में प्रबन्ध करने वाली एक कम्यून कौंसिल होती है जिसमें 
५ या कहीं € सदस्य होते हें जिनको कम्पून के निवासी स्वयं चुनते हैं । इन 
कौंसिलों में एक सभापति ओर एक उप सभापति भी होता है.। 

केटनों में शिक्षो-+संत कंटनों में ऐसा शिक्षा-संगंठन है जो अपनी 
व्यावह्ा रिकता और दृष्टि की व्यापकता के लिए विख्यात हें । इनमें तागरिक 
दास्त्र की शिक्षा अनिवार्य है इसीलिए यहाँ के निवासी अच्छे नागरिक हैं. 
अधिकतर केंटनों में कृषि शिक्षालय हैं। उनमें माध्यमिक शिक्षालय और 
विभिन्न व्यवसायों की शिक्षण संस्थायें हैँ जो संघ सरकार के डाक, तार, 
टेलीफोन और चुगी झादि कार्यों के लिये युवा स्त्री पुरुषों को शिक्षा देकर 
तैयार करते हैं । सैनिक शिक्षा पर ॒विशेय ध्यान दिया जाता है। (विक्षा के 
सम्बन्धों में कंटनों को अधिक मात्रा में स्वाधीनता मिली हुई है हालांकि संघ 
सरकार शिक्षा के व्यय मे कंटनों को सद्ायता देती है और यह आशा किया 
करती है कि शिक्षा का स्तर ऊँचे से ऊँचा हो।। 

अत्यक्ष अनलनन्‍्नजल 
(3)]72८70 [)2८770003८9 ) 

स्विट्जरलेंड प्रत्यक्ष जनतन्त्र का घर हे-संसार के सब देझों में 
स्विट्जरलेंड ही ऐसा देश है जहाँ सबसे अधिक मात्रा में प्रत्यक्ष जनतंत्र 
प्रचलित है!। “जनतंत्र के विद्यार्थी के लिये स्विट्जरलैण्ड की प्रणाली में इससे 
अधिक शिक्षा देने वाली कोई अन्य वस्तु नहीं है क्योंकि प्रत्यक्ष जनतंत्र से 
मानव-समुदाय की आत्मा का ज्ञान प्राप्त होता हैं। उनके विचार व 
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भावनाओ्रों का जितना वास्तविक ज्ञान प्रकट रूप से इससे हो सकता है उतना 
प्रतिनिधिक संस्थाओं के माध्यम से विवर्त हमे ज्ञान से नहीं हो सकता | # 
कई कारणों से यह प्रत्यक्ष जनतंत्र यहाँ सम्भव भी है। देश पहाड़ी है जिसमें 
छोटी छोटी घाटियाँ हैं जो एक दूसरे से पृथक होने से निवासियों में विभिन्नता 
उत्पन्त करती हें । कैण्टनों का विस्तार छोटा है, बड़े से बड़े में भी ५ लाख से 
कुछ अधिक निवासी हैं । श्रौसतन केण्टन का क्षेत्रफल ६४० वर्गमील से अधिक 
नहीं है। 'अतएव ऐसे प्रदेश के निवासी राजकार्य के बीच में ही सदा रहते 
होते हैं और लोक कार्य के गण दोष को जाँचन के लिए सब समय सगमता 
से एकत्र हो सकते हैं । उनके विचारों व भावनाओं में एकसापन भी होता हैं 
और . उन्हें अपनी शक्तियों को प्रतिनिधियों को सौंपने की आवश्यकता 
नहीं रहती ।”? अमरीका में भी प्रत्यक्ष जनतंत्र की संस्थायें हें किन्तु 
स्विट्जरलेण्ड में उनको अधिक आवश्यकता है क्योंकि यहां विधानमंडल बहुत 
कम संख्या में कानून पास करती हैं इसलिए जनता ही उसकी कमी को पूरा 
करती हैं । 


उपर्युक्त प्रत्यक्ष जनतंत्र के दो प्रसिद्ध साधव लोक-निर्सा य ( [२९६९४१९८॥- 
दैपा3) और निर्वन्ध-उपक्रम (॥07909०) हैं । पहिला प्रतिनिधियों द्वारा 
संपादित कार्य के दोषों को दूर कराने में प्रयोग किया जाता है और दूसरा उनकी 
भूल के दोषों के निवारण करने में काम में लाया जाता है | 


संघ में लोक-निराय--स्विटजरलेंड में सब विधान-संशोधनों के 
लिये लोक-निर्णाय अपरिहारय्य हैं। जैसा हम पहले ही कह चुके हैं । दूसरे 
ग्रधिनियमों के लिये यह इच्छा पर छोड़ दिया गया हैँ । वकल्पिक अर्थात्‌ 
इच्छा पर निर्भर लोक-निर्णाय पूर्णारूप से स्विटजरलेण्ड की ही कृति है। 
श्८२० हे १८३० की क्रांति के फलस्वरूप इसकी उत्पत्ति हुई। सन्‌ १७८४ मे ही 
संघ-शासन में इनकों अंगीकार किया गया यद्यपि कुछ केण्टनों में उन्‍्नीसवीं 
शताब्दी के पहले से ही इसका प्रयोग होता झा रहा था । सार्वजनिक 
प्रस्तावों व अ्धिनियमों के लिये इसका प्रयोग किया जा सकता हैँ । “व्यवहार 
में, संधियों, वाषिक आय-व्यय (बजट), स्थानीय सुधारों के हेतु आशिक 
ग्रनदान और विधानमण्डल के सामने प्रस्तृत निश्चित प्रइनों पर दिये गये 
निर्णाय, जैसे क्षेत्राधिकार के भगड़े कंण्टनों के विधानों की स्वीकृति इत्यादि 


7 मोडन डह्मोक्रेसीज, पु, १, पृू० ४१५। 
१ दी स्टेट ( १६०० का संस्करण पृ० ३०६ ।) 
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ये सब लोक-निरेय के लिये नहीं रखे जाते । * तीस हजार नागरिक लिखित 
प्रार्थनापत्र के द्वारा लोक-निर्गोय की मांग कर सकते हें । आठ कंण्टन भी 
मिलकर लोक-निर्साय की मांग कर सकते हैं किन्तु कैष्टनों ने ऐसी मांग कभी 
भी नहीं की है । अधिनियम पास होने के ६० दिन के भीतर ही यह मांग होनी 
चाहिये । श्रसल में फेडरल असेम्बली के पास हुए अधिनियमों में से ७ प्रतिशत 
लोक-निर्गाय से रद्द किये जा चुके हैं, जिससे स्पष्ट है कि जनता वास्तव में 
इनमें रुचि रखती हे । 

केण्टनों भें लोक-निरोय--कैण्टनों के शासन-विधानों का संशोधन 
लोक-निर्णय से ही पास हो सकता है। आराठ केण्टनों में सव अधिनियमों व 
प्रस्तावों के पास होने के लिये लोक-निर्णाय से लोक सम्मति प्राप्त करना 
आवश्यक है । सात कैण्टनों में वैकल्पिक लोक-निर्गाय प्रचलित है जिसकी मांग 
' नागरिकों की निश्चित संख्या कर सकती है। यह संख्या भिन्‍त भिन्‍न है । तीन 
केण्टनों में श्रपरिहार्थ लोक-निर्गाय का रूप वेकल्पिक निर्णोय से भिन्‍न है। 
केवल एक्र कैण्टन में ही सामान्य अधिनियमों के लिये लोक-निर्राय की आव- 
इयकता बिलकुल नहीं है । 

लोक-निशेय की गुण-दोप परीक्षा--यत्यपि लोक-निर्गाय की प्रथा 
से कुछ लाभ हुआ है किन्तु निम्नलिखित हानियाँ भी इससे हुई बताई 
जाती हैं । 

१) पहली बात तो यह है कि योजना के विरोधी ही अधिक संख्या में 
मत देने जाते हूँ, समर्थक प्रायः प्रयत्नशील न होने के कारण घर पर ही बैठे 
रहते हैं अतएवं मतधारकों की बहुत थोड़ी संख्या ही इसमें भाग लेती हैं यह 
लोक-निर्णाय का दोष है। इसमें भाग लेने वालों की संख्या योजना के महत्व 
पर निर्भर रहती है। प्रायः धामिक योजनाश्रों में सब से अ्रधिक संख्या भाग 
लेती है उसके बाद क्रम से रेल, सकल, आशिक योजनागञ्रों आ्रादि के सम्बन्ध में 
जो योजनायें होती हैं उनको मह॒त्व दिया जाता है । 


(2 


* (२ ) मतदाताओं की अयोग्यता-अधिनियम विशेष कर पेचीदा योज- 
नाओों के बारे में साधारण मतदाता ठीक निश्चय करने में अयोग्य रहता 
है । मतधारकों को योजना की छपी हुई प्रतियां मिलती हैं जिसमें बड़ा व्यय 
होता है।। 


(३) लोक-निर्णोय की प्रथा से प्रतिनिधियों के उत्तरदायित्व की भावना 
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निरबेल हो जाती है दलबन्दी के प्रभाव के कारण विघानमण्डल में बे प्राय: 
किसी योजना के पक्ष में अपना मत दें देते ह यद्यपि वे समभते हैं| कि योजना 
हानिकारक है और यह आज्ञा करते रहते हैं कि लोक-निर्णाय में जनता स्वयं ही 
उसे अस्वीकार कर देगी । 


(४) यद्यपि कुछ लोग इसको बहुत ही उत्तम साधन वतलाते हैं, एम ड्रोज 
का कहना हैँ कि इसके द्वारा व्यवसायी राजनैतिक नेताओं के बढ़ने का अवसर 
मिलता है जो निरयेक असंतोष बढ़ाकर और निषेधात्मक नीति का अनुसरण 
कर अपने नेतृत्व की रक्षा किया करते हैं । 


लोक-निशराय से लाभ--यद्यपि लोक-निर्णाय अन्य मानव संस्थाश्रों के 
समान अपूर्ण हू तब भी वर्तमान स्थिति में इसने एक भारी कमी को पूरा किया 
है और दलबन्दी की भावना को दबा कर बड़ा लाभ पहुंचाया हूं । इसके ही 
कारण बहुत अधिक मात्रा में स्विट्जरलेंड अत्यन्त सुव्यवस्थित और शाँति पूर्ण 
राष्ट्र बनने में सफल हुम्ना है । जेसा किसी ने कहा है “लोक-निरणाय ने, जिन 
हितों को हम साधना चाहते थे उनमें बहुत कम रुकावट डाली हैं किन्तु इसके 
अस्तित्व भर से ही बहुत से अहित होने से बच गये'*'प्रतिकूल, प्रगति की 
सम्भावना होते हुए भी इसने लोकतंत्र में रोड़ा नहीं अ्रठकाया प्रत्युत इसने 
प्रगति को भी व्यवस्थित रूप दिया हैं । * 


संघ में अधिनियम-उपक्रम--अधिनियम-उपक्रम वह साधन है जिससे 
नागरिकों की कुछ संख्या किसी निर्वेन्ध का प्रस्ताव कर सकती है और यह 
माँग कर सकती है कि उस पर लोकमत लिया जाय चाहे विधान-मण्डल उस 
अधिनियम का विरोध ही क्यों न करे जेसा पहले कहा जा चुका «हे संघ में 
यह अधिनियम-उपक्रम का साधन शासन-विधान में परिवर्तत करने के लिये 
काम में लाया जा सकता है । इसके द्वारा जो १० संशोधनों की मांग की गई, 
उनमें से तीन ही पास हो सके । इसके विपरीत विधान-मण्डल के बीस प्रस्तावों 
में से १७ संशोधन पास हुये । इससे यह स्पष्ट है कि विधान-मंडल के संशो- 
रनों के प्रस्तावों की अपेक्षा उपक्रम किये हुये संशोधनों की नश्वरता अधिक 
है । “तिस पर भी वेधानिक उपक्रम एक स्थायी वस्तु बनी रहेगी, यह 
निश्चय है । यही नहीं किन्तु इसके समर्थन में इतना जोर हैँ कि साधारण 
अधिनियमों के लिये भी इसका प्रयोग बढ़ाने का प्रयत्त हो रहा हढे”। किन्तु 


ग्रभी तक “इस माँग को स्वीकार नहीं किया गया है क्‍योंकि जनता को 
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अधिनियम उपक्रम करने का अ्रधिकार देने से व्यवस्था के संघात्मक रूप के 
स्थान पर एकात्मक रूप हो जायगा |” % 

केटनों में अधिनियम-डउपक्रम--केंटनों में नागरिकों की निश्चित संख्या 
(जो भिन्‍त भिन्‍न केण्टनों में मिन्‍त भिन्‍न हे) सारे संविधान के परिवर्तत की 
या कुछ संशोध्षनों की मांग कर सकती हे । पहली अवस्था में केंटनों के अधि- 
कारी या तो उस मांग के अनुसार मसविदा तैयार कर लोक-निर्गाय के लिये 
प्रस्तुत करते हूँ या यह प्रश्न ही लोक निरणाय के लिये रख दिया जाता है कि 
संशोधन हो या न हो सामान्य अधिनियम के लिये भी वहत से कंटनों में साथा- 
रण नागरिक स्वयं प्रस्ताव कर सकते हैं । 

जनतंत्र के संबंध में स्विस-दृष्टिकोण--स्विट्जरलेंड के रहने वालों का 
कहना हें कि जव तक नागरिकों को स्वयं अधिनियम वनाने का अधिकार न 
_ हो, जनतंत्र अध्रा हैं । इस कमी को पूरा करने का साधन अधितियम उपक्रम 
की प्रगाली है| प्रार्थना और उपक्रम में भेद है क्योंकि उपक्रम विधान-मण्डल के 
ऊपर अनिवार्य बन्धचन स्वरूप हो जाता है। प्रार्थना (?८€४ांध00) के 
सम्बन्ध में यह बात ठीक नहीं हे। यद्यपि ग्रधिनियम उपक्रम लोक-निर्णगाय की 
कमी पूरा करता हैं किन्तु ये दोनों साथ साथ ही उत्पन्न नहीं हमे हें । 
पहले पहल इसका प्रयोग जनमत की उपेक्षा करने वाले अधिनियमों को रोकने 
में नहीं किया गया था। 

अधिनियम-उपक्रम के दोष--अधिनियम-उपक्रम के कई श्रेष्ठ राज- 
नीतिज्ञों ने बराई की है । इनमें एम ड्रोज और हरमत फाइनर का नाम उल्लेख- 
नीय है. । पहले राजनतिनज्ञ का कहना हैं कि जनतंत्र की नींव पक्‍की करने की 
बजाय इस अधिनियम उपक्रम की प्रगाली से रज्य-संगठन के आधारभत 
संविधान को बात बात में भय उत्पन्त हो जाता है। उसका कहना है कि 
इसके द्वारा नेता युग का प्रारम्भ होता है जिसमें स्वनि्मित समितियों का 
उतना ही महत्व हो जाता है जितना व्यवस्थित सरकार का। अतएव देश 
की समृद्धि व शान्ति को इससे हमेशा भय बना रहेगा । इसका प्रन्तिम परि- 
शाम यही होगा कि वनी-बनाई व्यवस्था विश्वृंखलित होकर नष्ट हो जाएगी | 
इस कथन म अत्युक्ित है किन्तु यह भी ठीक नहीं कि दो या तीन ऐसी 
सफलीभूत मांगों में जनमत का परिचय प्राप्त हो सकता है। अधिनियम- 
उपक्रम के कारण व्यवस्थापकों के उत्तरदायित्व की भावता में कमी ग्रा 
जाती है। साधारण [जनता बहुत सी अधिनियम योजनाञों पर ठीक ठीक 
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भूत निशरचय करने में अयोग्य रहती है । लोक-मतदाता का परिणाम जनता 
की इच्छा का सच्चा व दोषरहित प्रदर्शत नहीं कहा जा सकता क्योंकि लोक- 
वंद्धि असंगत बातों के चक्कर में पड़ अमित हो जाती है या विधेयक के 


अनेक प्रावधानों से घबरा कर किसी एक प्रावधान तृष्ट होने के कारण 
हो सारे विधेयक्र को भी रद्द कर देती है चाहे सारे विधेयक के सार 
से वह सहमत क्यों ने हो । अधिनियम उपक्रम की माँग में 


संशोधन भी सम्भव नहीं होता । इससे मतधारक पर उत्तरदायित्व का अत्यन्त 
भारी बोफ पड़ जाता है जिसे वह भज्नी प्रकार संभाल सकते में अ्समथ 
होता है] 
अधिनियम-उपक्रम के समथंकों की विचार घारा-उपयु कत दोपों 
के रहते हुए भी इस प्रगगाली के समर्थक इससे बड़ी झ्राशा रखते हूं । उबका 
विचार है कि इसके द्वारा जनता की प्रभुसता (50ए€एशंह्रघंएए) को 
रक्षा होती है ] इसके द्वारा जनता अपने प्रतिनिधियों के प्रति भ्रपना असंतोप 
प्रकट करने में समर्थ होती है, यदि वे अपना कतेव्य अच्छी तरह नहीं 
निवाहते । इससे देशभक्षित जाग्रत होती है और उत्तरदायित्व की भावना की 
वृद्धि होती है क्यों कि स्वनिर्मित निर्वन्ध के अनुसार आचरण करने के लिये 
मतधारक का सुझाव अधिक होता हैं । .इससे स्वेसाधारण को राजनीति की 
शिक्षा मिलती है, दलवन्दी का जोर कम हो जाता है; जहाँ कार्यपालिका को 
विधायिती सत्ता पर नियंत्रण रखते की शक्ति नहीं होती वहां इसके द्वारा 
जनता का नियंत्रण रखा जा सकता है और अन्त में, उस जनमत की शक्ति 
का इससे प्रकाशन होता है जो ऐसा निर्णाय करने में समर्थ है जिसके विरुद्ध 
कहीं अपील नहीं हो सकती ॥। 

प्रत्यक्ष जनतंत्र के संचालन के सम्बन्ध में ब्र॒क्‍्स का यह कथन 
“इसमें सन्देह नहीं कि स्विटजरलेंड में लोक निशेय और अधिनियम-उपकम से 
राज्यसंगठन तितर-वितर नहीं हम्मा हें। इनसे अल्पसंख्यक पक्षों का प्रभाव 
ग्रवश्य बढ़ गया है । स्विस राज्यसंगठन की यह प्रणाली एक ब्रावश्यक अंग 
बन गई है जिससे इसके प्रति अश्रव विरोध होना भी वहुत समय से समाप्त हो 
गया है । 


/_7! 
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पाठ्य पस्तके 
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अध्याय १६ 
सोवियट रूस की सरकार 


बन क 


“प्‌ जीवादी देशों में जहाँ विरोधी वर्ग हों प्रजातस्त्र का अर्थ 





यही होता है कि वहाँ अ्रल्पसंख्यक प्‌ जी वर्ग का तनन्‍्त्र या शक्तिवाल 

का तन्त्र है । इसके विपरीत सोवियट रूस में प्रजातंत्र का अर्थ श्रमिकों 

का तन्‍्त्र अ्रथवा सव लोगों का तंत्र है । इससे यह स्पप्ट हैँ कि प्रजातंत्र 

की नींव पर आधात करने वाला रूस का नया संविधान नहीं हैँ 

किन्तु दूसरे पु जीवादी शासन विधान हैं । इसीलिए में समभता हूँ 

कि सोवियट रूस का शासन-विधान पूर्ण रूप से जनतनवात्मक 

संविधान हें (जोसेफ स्टेलिन) 

समाजवादी सोवियट प्रजातन्त्रों के संघ ( [एफ07 णएत ४१९ 802८४- 
[50 30976४ रि८०पां)८७ ) का क्षेत्रफल ८५,०६५,७२४ वर्गमील हैँ और 
जनसंख्या १६१,८८८,४४५ है१ । यहाँ पिछले ३० वर्षों में एक नवीन राज्य 
शासन प्रशाली का वृहत-प्रयोग किया जा रहा है जिसके प्रशंसकों ओर 
आलोचकों ने विभिन्‍न रूपों में इसकी व्याख्या की है । कुछ लोगों ने सोवियट 
रूस के शासन-विधान को वास्तविक रूप में प्रजातंत्रात्मक कह कर प्रशंसा को 
है, दूसरे लोगों ने लाखों मूक-व्यक्तियों पर अत्याचार करने वाला कठोर शासन 


कह कर इसकी प्रतारणा की हे । 


शासन-विधान का इतिहास 


हद 


रूस की भौगोलिक स्थिति एसी हैँ कि वह संस्कृति, हितों और 
संस्थाग्रों की दृष्टि से प्र्व-य्रोपियन और अ्रधे-एशियाई समझा जाता हैं । 
सत्‌ १६१४ १८ के महाथ्द्ध के पूर्व रूस संतार के सब से कठोर शासित देशों 
में गिना जाता था । जार राज्य का एऐक्रवाधिकारी स्वामी साना जाता था, 
उसकी शक्ति ग्रसीमित और उसका वचन ही कानत था । उननीसवीं शताब्दी 
के आरम्भ में जार अलेक्जेंडर प्रथम ( (227 0 ८फथ॥7०५४7४ # ) ने शासव- 


१ वह आंकले छितम्बर सन्‌ १६३६ के पहिले के हूं । 
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प्रणाली में कुछ सुधार करने का प्रयत्न किया किन्तु इस कार्य में सत्‌ १८१२ 

केये हये नपोलियन के श्राक्रमश ने बाधा डाल दी । उसका उत्तराधिकारी 
जार अलेक्जेंडर ट्वितीय उदार विचारों का व्यक्ति था। अपने पड़ौसी राज्य 
आस्ट्रिया के उदाहरण से (जहां सन्‌ १७८१ में कृपि-श्रमजीवियों की स्थिति 
पे सुधार हो चुका था) प्रेरित होकर उसने यह इच्छा प्रकट की कि सामन्‍्त 
लोगों को इन कृषि श्रमजीवियों को स्वतंत्र करने का काम अपने हाथ में लेना 
चाहिए । तीन मार्च सन्‌ १८६१ में एक राजाज्ञा से वेयक्तिक भसम्पत्तियों के 
श्रमजीवी दासों को स्वृतन्त्र कर दिया गया। उनके साथ साथ गृह कार्य करने 
वाले दासों को स्वतन्त्रता दे दी गई हैं। कृपकों की भूमि उनकी सम्पत्ति बना 
दी गई और उनसे अ्रपते जमींदारों को एक उचित नियत लगान देने के 
लिये कह दिया गया । तीन वर्ष बाद उसने पोलेंड ( एठ0ांद्वावठं ) के दासों 
को भी स्वतस्त्र कर दिया। “न्याय, प्रकाश और स्वतंत्रता” यही उसका निर्देशक 
सिद्धान्त था, तव भी शून्यवादी रूसी क्रान्तिकारियों (]५४7७7॥॥॥६8) ने उसका 
विरोध किया। इन लोगों ने गुप्त संस्थारयें खोलना आरम्भ किया, हिंसा का 
प्रचार किया और अंत में जार पर बम फेंका ( १३ मार्च सत्‌ू १८८१) जिससे 
उसके शरीर के टकड टुकड़े हो गये । 


व्यू सा को बुलाने का प्रथम प्रयत्त--इस घटना के वाद सन्‌ १६०४ 
के रूसी-जापानी युद्ध तक शासन को जनतत्तव्रात्मक बनाने का कोई दूसरा 
प्रयत्त वहीं किया गया। इस युद्ध में रूस की पराजय हुई श्रीर उससे जार के 
एश्वय का भवन खण्डहर हों गया। उसकी उच्चता की चमक-दमक फीकी 
पड़ गई और उसके पेतृक अधिकार में अविद्वास होने लगा | जार ने एक 
लोक निर्वाचित असेम्बली (जिसे इपूमा कहा गया) का संगठन कर लोकमत 
जानने का प्रयत्न किया । इसी समय जलता ने विद्रोह खड़ा कर दिया 
मताधिकार को वढ़ाकर जनता को प्रसस्त करने के सव॒ प्रयत्व विफल हुये और 
उसे वाध्य होकर एक मंनीऊ॑स्टों [प्र्थात्‌ घोषणापत्र) निकालना पड़ा जिससे 
“व्यक्ति के शरीर की, आत्मा की, वाणी की, समदाय व मुवतव्यवहार की 
वास्तविक ग्लंध्यता के आधार पर जनता को नागरिक स्वतंत्रता प्रदान 
करनी पड़ी । यह शअ्रपरिवर्ततशील नियम भी स्थिर करना पड़ा कि ड्यूमा 
([2प0779) को सम्मति के बिना कोई कानून लागू न होगा, और जनता के 
प्रतिनिधियों को यह अधिकार दिया गया कि राज्याधिकारियों के कार्यों को 
वध-अवेध ठहरा सकें। सन्‌ १६०६ में जो प्रथम डयमा एकत्रित हुई उसमे 
प्रत्यक्ष प्रोढ़ मताधिकार, पालियामेंटरी (संसदात्मक ) शार्सन-प्रणाली, जमींदारी 
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उन्मूलन आदि की माँग की गई । इस ड्यूमा का जुलाई में विधटन हो गया | 
द्वितीय डयूमा मार्च १६९०७ में एकत्रित हुई और बह भी विक्-कार्थ सिद्ध हुई । 


पक 


जार की सत्ता में कोई परिवर्तन नहीं हुआ--मई सन्‌ १६०६ के 
मौलिक-अधिनियमों के चोथे अ्नच्छेर से बह घोयरा। कर दी गई थी कि “रूस 
के सम्राट की शक्ति सर्वोच्च निरंकुञ शर्त है। उत्के प्रभुत्व को शिरोवार्य 
करता चाहिये, केवल भय से ही नहीं किन्तु झ्रात्मा की रक्षा के लिये भी, यही 
परमेश्वर की शाज्ञा है! । ऐसे वातावरण में सन्‌ १६०७ के नवम्वर मांस 
बुलाई गई ड्यूमा भी कोई कार्य न कर सकी । जार की इच्छा से ही अ्न्तिमत 
सब व्यवस्था होती थी । यदि इयूमा सरकार के आशिक प्रस्तावों को अस्वीकार 
कर देती थी तो ज्ञार के मन्त्री पूर्व वर्ष के बजट के अनुसार शासन चलाते 
रहते थे । कार्यपालिका पूर्णतया जार को उत्तरदायी थीं व कि ड्यूमा 
([00779) की । 

इसलिये प्रथम महायुद्ध के समय रूत की जनता उस युद्ध से उत्पन्न 


कप्टों से घबरा कर विद्रोह कर उठी और निकोलस को राजसत््याग कर 
बाध्य कर दिया (मार्च १२ सन्‌ १६१७) 





है 
| 


सन्‌ १६१७ को क्रान्ति---प्रथम महाय॒द्ध में रूस योरप की केन्द्रीय 
शासन सत्ताओं के विरुद्ध मित्र-राष्ट्रों का साथी था । किन्तु वह अपने यहां के 
निरंकुश शासन के कारण अधिक समय तक युद्ध न. कर सका । शासन को 
प्रजातन्त्रात्मक्ष बताने की मांगों को जार लगातर कुचलता रहा जिससे 
प्रगतिशील व्यक्तियों ने उसके विरुद्ध विद्रोह खड़ा कर दिया। जार ने 
समझदारी से काम न लेकर अनुचित-आज्ञायें दीं कि ड्यूमा के सदस्य घर 
वापिस चले जाय॑, पिट्रोग्राड के श्रमकों को हड़ताल वन्द करने की झाज्ञा दी 
और काम श्रारम्भ करने को कहा, जिससे विद्रोह सजीव हो उठा। इस 
विद्रोह के दूरवर्ती कारणों में, रूप के क्रिसतानों की भद्व से मृतत्राय अवस्था, 
योरप में प्रजातन्त्र का जोर, रूसी-जापानी युद्ध से उत्पसत कष्ट और रूसी युवकों 
को अधीरता, ये सव कारण थे । ड्यूमा ने राजाज्ञा का विरोध किया । एक 
सप्ताह भीतर जार ने राजसिहासन छोड़ दिया शौर उसको कुदुम्ब सहित 
बन्दी बता दिया गया डयूमा ने जो अस्थाई सरकार स्थापित की उसने ग्राज्ञा 
देकर समाचार-पत्रों पर लगाये हुये वन्वनों को हटा दिया, राजनैतिक व 
धामिक बन्दियों को छोड़ दिया, श्रमिकों के संगठन बनाने और हड़ताल करने 
के अधिकार को मजहज़्य कर दिया और स्थल व जल सेना के अनुशासन को 
अधिक म[नुषिक रूप दिया | यह सरकार थोड़े हो समय तक कायम रह सकी 
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क्प्रोंकि पीट़ोग्रेड की सोवियट ने स्थल सेना व जलपोतों के वेड़े को यह 
आदेश दे दिया कि इस अस्थायी सरकार की उन आज्ञाओं का पालन न किया 
जाय जो सोवियट के श्रादेशों के विरुद्ध हों। इसका परिणाम यह हुआ्ना कि 
सेनिकों ने व नाविकों ने स्थानीय क्रांतिकारी समितियाँ स्थापित कीं। इस 
समय भी व्यक्रित पूर्व शासकों के पक्ष में थे और दूसरे लोगों ने यंद्ध करने से 
बिल्कुल मना कर दिया । 

सन्‌ १६१७ के अक्टबर मास में बोल्शविकों ने अपने पक्ष की बैठक में 
वलपूर्वक राज्यशक्ति को अपने हाथ में करने का निर्गाव किया | नवम्बर मास 
की ६ तारीख को उन्होंने पीड़ोग्रेड नगर पर बलपूर्वक अधिकार कर लिया और 
सरकार के मन्त्रियों को बन्दी कर लिया । सोवियट की अ्रखिल रूसी कांग्रेस ने 
७ नवम्बर को एक कार्यतालिका झमिति बताई और एक प्रशासन बोड 
स्थापित किया जिसके लेनिन सभापति, ट्रोटस्की परराप्ट्र मन्‍्त्री और स्टैलिन 
विभिन्‍न जातियों का मन्त्री ((:0णाजा[इडद7 ० पं४४070९5) बनाये 
गये । सन्‌ १६१७ के नवम्बर मास की क्रांति की प्रमुख प्रेरक शक्ति लेनिन 
ओर उसके अत्यन्त योग्य सहकारी टोट्स्क्री की थी। मन्त्रिमण्डल ने एक कार्य- 
क्रम तेयार किया जिसमें निम्नलिखित बातें थीं : 


(4) केन्द्रीय सत्तान्नां ((६४४7४स 009०7) से तुरन्त सन्बि करना। 

(7) स्थानीय विद्रोह का दमन करता और पृथकीकरण की भावतनाग्रों 
को मिटाना । 

(77 ) पूर्णा कम्यूनिस्ट सरकार की स्थापना के लिए श्रमिकों की 
अ्धिनायक सत्ता स्थापित करता और इस अधिनायक सत्ता की स्थापना के 
लिए सामाजिक, राजनीतिक और ग्ाथिक संगठन को पुरी तरह से बदल 
देना, और 

(१०) सारे संसार में श्रमजीबियों के विद्रोह को फेलाना । 

सोवियटों की कांग्रेस ने जिसका संचालन बोलशैविक समाजवादी पक्ष 
करता था, जल्दी २ अपने कई अधिवेशन किये । सन १६१८ की १० मार्च 
को जो पांचवाँ अधिवेशन हुआ उसमें रूस के समाजवादी संघात्मक सोवियंट 
गणराज्य (स्प्रष्तञंधा उठटाब5 कस्त॑ट/४ 350ए60 रिसप0८) 
के लिए एक शासन विधान तेयार किया। इस गणराज्य या प्रजातंत्र में जार के 
नष्ट भ्रष्ट साम्राज्य के उत्तरी व सुद्रपूर्वी अधिकतर भाग शामिल थे। सन्‌ 
१2६१८ से १९२३ तक इस संविधान में कई महत्वपूरों संशोधन किये गये । 
विशेषकर ये संशोधन नये प्रदेशों को संघ में शामिल झूदने के बारे में थे। 
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सन्‌ १६२३ से इस संघ का नाम समाजवादी सोवियट प्रजातंत्रों का संघ 
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यह विधान बहुत ही अद्वितीय था और इसमें संसार के अन्य शासव- 
विधानों से विल्कुल भिन्‍न शासन-प्रणाली अ्रपनाई गई थी । इसको उत्पत्ति 
सन्‌ १६१७ की जनक्रांति से हुई थी इसलिए यह जार की अत्याचारी सत्ता 
की प्रतिक्रिया-स्वरूप निर्मित हुआ था। इसके द्वारा प्रसिद्ध दार्शनिक काले 
माक्स के समाजवादी सिद्धान्त को व्यावहारिक रूप दिया गया जिसके अनुसार 
प्रत्येक समस्या राजनेतिक समस्या हे और प्रत्येक श्रमिक राज्य का नौकर है 
इसका उद्देश्य पूंजीवाद को पूर्णातया कुचल देता था इसलिए इस शासन 
विधान में रूस को 'सोवियट श्रमिकों, सैनिकों और कृषकों के प्रतिनिधियों 
का प्रजातंत्र ” कहकर पुकारा गया था। वाह्यरूप में यह संगठन अत्यन्त दृढ़ 
घ ((705८ #८त८:४४४०॥) के रूप में था अर्थात्‌ संघ शक्ति या केन्द्रीय 
शक्ति को विस्तृत अधिकार दिए गये और जनता के राजनैतिक तथा भ्राथिक 
जीवन से सम्बन्ध रखने वाले प्रमख मामलों को संघ सरकार के हाथ में कर 
दिया था । संघ के सात घटक पंजातन्त्र राज्यों को स्थानीय व सांस्कृतिक स्वा- 
धीनता मिली हुई थी । इसका अन्तिम उद्देश्य सारे संसार का एक सोवियट 
संघ बनाना था इसलिए इस संघ को एक राष्ट्रीय इकाई न कहा जाता था। 
इसको समान समाजवादी सिद्धांतों पर स्थित समान समाजवादी संस्थाओ्रों वाला 
संघ समभा जाता था । कम से कम कागज पर इसमें घटक राज्यों को संघ से 
पृथक होने का अधिकार दिया गया था जो संघ के सर्वमान्य सिद्धांतों के बिल्कुल 
प्रतिकल बात थी । 


श्रमिकों का शासन--संविधान ने श्रमिकों के शासन की स्थापना को 
थी इसलिए मताधिकार सबके लिए समात था चाहे वे स्त्री हों या पुरुष । जो 
लोग लाभकारी उद्योगों में मजदूरों से मजदूरी देकर काम कराते थे, या अन- 
उपाजित आय से जीविका चलाते थे, पादरी, संन्यासी, मूढ़ व्यक्ति और जार 
के पूर्व कर्मचारी, ये लोग मताधिकार से बंचित कर दिये गये थे । संविधान 
की एक नवीनता यह थी कि इसमें जिले की सोवियट, सरकार की सोवियट 
और केन्द्रीय कार्यपालिका समिति, इन सबको अ्रध्यक्ष निर्वाचन-प्रणाली द्वारा 
संगठित करने की योजना थी। प्रत्यक्ष-निर्वाचन द्वारा गाँव या फेक्टरी को 
सोवियट (परिषद्‌) ही बनाई जाती थी जिसका श्रधिकार क्षेत्र बहुत सीमित 
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था। “इस प्रकार का संगठन किसी राजनेतिक पक्ष के लिए तो नई बस्तु न थी 
किन्तु राज्य-संगठन में इसका होना एक श्रद्धितीय बात थी ।& 

स्थानीय व प्रांतीय-सरकार-- रूस के शासन का रूप पिरेमिड जैसा था 
जिसके आधार में फैक्टरी और ग्राम सोवियटों को बड़ी संख्या थी श्र चोदी 
पर केन्द्रीय कार्यपालिका समिति ( (८7 #>ह९८टफ्शए2 (0काणां7६९९) 
आर प्रेसीडियम (7€5त]प्ा0) ) थीं। अपनी सीमा के भीतर ग्राम सोवियट 
को संविधान ने शासन सत्ता का सर्वोच्च ग्रद्ध माना था । 


सोवियट राजनेतिक सिद्धान्तों के अनुसार मताधिकार वास्तव में कोई 
अधिकार नहीं है केवल एक सामाजिक कंतंव्य हैं और इससे मजदूरों के 
अधिकारों की रक्षा होती है । रूस में रहने वाले विदेशी मजदूरों को भी 
मताधिकार मिला हुआ था । सन्‌ १६९३१ में १६०,००६,००० लोगों में से 
८ं४,०००,००० लोगों को मताधिकार मिला हुआ था। सूचीबद्ध मतधारकों 
में से ७१-८ प्रति सेकड़ा ने मतदान किया था। सोवियट शासन में मतदान 
करना मजदूरों की राजनेतिक शिक्षा का साधन समझा जाता था । और 
, मतधारकों को बराबर इस कर्तव्य में चक न करने "का आदेश दिया 
जाता था। ( | 
निवाचन ओर प्रतिनिधित्व का आधार--शासन की जिस इकाई का 
निर्वाचन होना होता था उसकी कार्यपालिका हारा नियुक्त कमीशन निर्वाचन 
की सब बातें, जैसे निर्वाचन-स्थान, समय, ढंग आदि निरचय करता था। निर्वा- 
चन क्षेत्र प्रादेशिक न थे किन्तु व्यवसायिक थे, प्रत्येक फैक्टरी या सामूहिक 
कृषि फार्म स्वयं एक निर्वाचन-क्षेत्र होता था| गुप्त शलाका को प्रथा नथी, 
मतधारक निर्वाचन-पदाधिकारी के सम्मख उपस्थित होकर अपना मत बता 
देता था । ग्राम व फैक्टरी सोवियटों में हाथ उठा कर मत लिये जाते थ॑। जो 
उम्मेदवार मतों की अधिक संख्या पाते थे वे निर्वाचित हो जाते थे । नगरों, 
यद्यपि सोवियट शासन-विधान श्रमिकों की अधिसत्ता पर आधारित था किन्तु 
कारखानों और गाँव के रहने वालों के नागरिक ग्रधिकारों में बहुत विभिन्‍्तता 
( यदि वोट इस नागरिकता के मूल्य का माप हो ) । बगरों मेंया 
कारखानों में काम करने वाले २५००० व्यक्तियों का एक प्रतिनिधि चुनने का 
अधिकार था किन्तु गांव में कृषि करने वाले १२५००० व्यक्ति एक प्रतिनिधि 
चुन सकते थे। इस भेद का कारण यह बतलाया जाता था कि पूंजीवाद से 
समष्टिवाद के परिवर्तेन काल में राजनीति में शिक्षित व वर्ग भेद को समभने 
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वाले मजदूरों के हाथ में नेतृत्व होना चाहिये । यह कहा जाता था कि जब 
कषक लोग भी जाग्रत हो जायेंगे तब यह भेद मिटा दिया जायेगा । 


आम्य ओर फेक्टरी सोवियट--शासन की प्राथमिक इकाई ग्राम या 
फैक्टरी थी और प्रत्येक की श्रपती निजी सोवियट (परिषद्‌ समिति) ठोती 
थी जिसको सब स्थानीय मामलों के प्रबन्ध का काम सौंपा गया था। तीन 
सौ निवासियों वाले ग्राम या तो अपना शासन स्वयं करते थे या दूसरे गांवों 
के साथ मिलकर संयुक्त शासन-प्रवन्ध करते थे । इसी प्रकार छोटे कारखाने 
जिनमें १०० से कम मजदूर काम करते थे वे दूसरों से मिलकर अपनी एक 
सोवियट स्थापित कर लेते थे । फैक्टरी समिति काम करने वालों के सामाजिक 
जीवन, पाठशाला, क्लब, निवास-स्थान (यदि इसका आयोजन कारखाने के पास 
ही होता था) शऔर काम करने वालों की शिक्षा की देख भाल करती थी । 

डिस्ट्रिक्ट सोवियट --ग्राम व फैक्टरी सोवियट से ऊपर जिले की सोवि- 
यट होती थी जिसमें जिले की ग्राम व फेक्टरी सोवियटों के प्रतिनिधि होते 
थे। इन प्रतिनिधियों को ग्राम के किसान या फंक्टरी के काम करने वाले न 
चुनते थे किस्तु ग्राम व फैक्टरी सोवियट चुना करती थी। यहीं से अप्रत्यक्ष 
निर्वाचन ([700॥72८४ »£९८४४०॥) जो रूस की शासन प्रणाली की विज्ये- 
पता है आरम्भ होता था । डिस्ट्रिक्ट सोवियट जिले के भीतर स्थानीय हित 
की बातों का प्रबन्ध करती थी और साथ साथ ऊपर से मिले आदेशों का भी 
पालन करती थी । 


प्रादेशिक सोवियट (२८४।०० ४ 8077०+)--अगली ऊँची प्रशासन- 
इकाई प्रादेशिक सोवियट थी जिसके आधीन अनेक डिस्ट्रिकंट सोवियट होती 
थीं | प्रादेशिक सोवियट जिसको कांग्रेस भी कहते थे, में प्रतिनिधियों को कुछ 
संख्या में डिस्टिक्ट सोवियट चनती थीं और कुछ प्रतिनिधि फंक्टरी सोबियटों 
द्वारा चुने जाते थे जिससे ग्राम सोवियटों की अपेक्षा फेक्टरी सोविय्टों का 
अधिक महत्व था क्योंकि ग्राम सोवियटे प्रादेशिक कांग्रेस में प्रत्यक्षरूप से अपवा 
प्रतिनिधि चुनकर न भेजती थी। इन प्रादेशिक कांग्रेसों के कतेव्य जिले की 
सोवियटों की अपेक्षा उच्च श्रेणी के होते थे । रूसी संघ के सात प्रजातंत्र इकाई- 
राज्यों में से प्रत्येक में कई प्रदेश ((१०४६०7७) होते थे जो स्थानीय शासन 
की इकाई होते थे । प्रत्येक प्रादेशिक कांग्रेस उपराज्य की कांग्रेस में अपना 
प्रतिनिधि चन कर भेजती थी । इसलिये प्रादेशिक कांग्रेस के ऊपर उपराज्य 
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की कांग्रेस होती थी । 

स्वाधीन उपराज्य--रूसी सोवियट संघ में स्वयं अ्यना शासन करने वाले 
सात उपराज्य थे। इनमें से बहुत से उपराज्य स्वयं छोटे स्वृतस्त्र गण-राज्यों के 
संघ थे जिनका सोवियट ढंग पर शासन प्रबन्ध होता था । उपराज्यों को शिक्षा, 
साव॑जनिक स्वास्थ्य, समाचार-पत्रों आ्रादि में पूर्णा स्वतन्त्रता थी। प्रत्येक इकाई 
राज्य की अपनी कांग्रेस थी जिसमें प्रादेशिक (२०८४[०४४४ ) कांग्रेसां के प्रति- 
निधि सदस्य होते थे | सदस्यों की संख्या बहुत होती थी । इसकी साल में दो 
देठकें होती थीं। यह अपने सदस्यों में से कुछ व्यक्तियों को चुन कर केन्द्रीय 
कार्यपयालिका समिति बनाती थी जिसको सामान्यतया कुछ अधिनियम 
सम्बन्धी व प्रकाशन सम्बन्धी अधिकार मिले होते थे । इस समिति में भी सदस्यों 
की संख्या बहुत अश्रधिक होती थी । इसकी माह में तीत बेठकें होती थीं यह 
प्रपती एक छोटी समिति चुनती थी जो इसकी शोर से कार्य करती थी जब 
केन्द्रीय गमिति की बैठक ने होती थीं। इस छोटी समिति को प्रेसीडियम 
(727९ह 0 [पा ) कहा जाता था। प्रेसी डियम के श्रतिरिक्त एक लोक-प्रबन्धक 
प्रियद्‌ ((०0फार्णा 0 ?7९०/०३ (:07राशा5587728) भी संगठित की 
जाती थी जिसमें उपराज्य के शासन-विभागाध्यक्ष (नि2७०5 ०0 020997ै- 
7727705) होते थे यह परिषद्‌ मन्वत्रियरिपद्‌ के समान थी किन्तु इसे प्रेसी- 
डियम के ग्रादेशों को कार्यान्वित करना पड़ता था । 

सातों उपराज्यों में एक सा ही प्रशासन होता था क्योंकि इनकी कांग्रेसों 
में अधिकतर सदस्य कम्यूनिस्ट पक्ष के ही लोग होते थे जिनकी नीति सारे पक्ष 
के लिये निश्चित की हुई नीति होती थी । हर एक उपराज्य में रूस के सर्वोच्च 
न्यायालय की एक शाखा होती थी जिसके नीचे अन्य छोटे न्यायालय थे। इन 
सबसे मिलकर उपराज्य की न्यायपालिका थी । 


रूस की केन्द्रीय सरकार--सोवियट सरकार संगठन के पिरैमिड की 
चोटी पर सोवियट रूस की संघ या केन्द्रीय सरकार थी। केन्द्रीय प्रशासन की 
सबसे बड़ी संस्था सोशलिस्ट उपराज्यों के संघ की सोवियट-कांग्रेस थी | इसमें 
नगर या फैक्टरी सोवियटों के चुने हुये प्रतिनिधि सदस्य थे जो २५००० 
मतधारकों के लिये एक प्रतिनिधि के हिसाब से चने जाते थे । इनके अतिरिक्त 
प्रादेशिक सोवियदें (२०४०४व 580ए72४5) भी प्रति १,२५,००० मतधारकों 
के लिये एक प्रतिनिधि चुनकर इस कांग्रेस में भेजती थीं। यह कांग्रेस रूसी 
संघ में सर्वोच्च सत्ताधारी संस्था थी। इसमें लुगभग ४००० ,सदस्य बंठते थे । 
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- इसकी बेठक साल में एक बार हुआ करती थी। यह संघ की कौंसिल के. 
सदस्यों का निवाचन कर उसका संगठन करती जिससे यह कॉसिल विधान मंडल 
का कार्य करती थी। इस कौंसिल में ४७२ सदस्य सातों उपराज्यों के अनुपाती 
प्रतिनिधित्व के आधार पर चने हुये होते थे । कांग्रेस एक कौंसिल आफ नेशन- 
लिटीज ((०0फप्ाला। ० वग्धंणाबा25) या उपराष्ट्र परिषद्‌ भी चुन 
कर संगठित करती थी । इस कौंसिल के सदस्यों की संख्या १३८ थी जो इस 
हिसाव से निवाचित होते थे कि प्रत्येक स्वतंत्र उपराज्य के लिये ५ सदस्य और 
प्रत्येक स्वाधीन प्रदेश (१८४707) के लिये १ सदस्य हो । ये दोनों कौंसिल 
मिलकर संघ को सेन्‍्ट्रल एक्जीक्यूटिव कमेटी ((€शपशा ऊडटटएटएए 
(0777776722) अ्रथांत्‌ केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति कहलाती थी 
कांग्रेस को वंठक नहीं होती थी तब सोवियट रूम की यह ही दर्वाधिकारी 
न्थकारी, कार्यकारी और न्यायकारी सत्ताधारी संस्था थी। इसकी बेठके ती 
मास में एक वार होती थीं । बेठक न होने के समय प्रेसीडियम (?/2७४6[परा० ) 
इसके कार्यों का संचालन करती थी। प्रेसीडियम में २१ सदस्य थे। जिन 
दक्तियों को केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति शअ्रयोग कर सकती थी वे सब ज्रेसी- 
डियम को भी मिली हुई थीं । केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति एक लोक प्रवन्धक 
परिषद्‌ का संगठन भी करती थी जिसमें शासन विभागों के १७ अध्यक्ष होते 
थे । यह लोक-प्रबन्धक-परियद्‌ ((८0फपाली ० ?९००/९८४ (0फणाए58- 
327725) ब्रिटिश मंत्रिपरिषद्‌ जैसी संस्था थी । इसमें जो शासवाध्यक्ष होते थे 
उनको दो सहायक श्ौर मिले होते थे। परराण्ट्र विभाग, युद्ध, ग्रह, विदेशी 
व्यापार, कृषि, स्थल-यातायात, जल-यातायात डाक व तार, मजदूर व कृपका 
का निरीक्षण, काष्ठ-उद्योग, सरकारी फार्म, अर्थ-विभाग इन सब के अध्यक्ष इस 
परिषद्‌ में सदस्य होते थे । राजकीय योजना कमीशन (5६878 7487007708 
(,07एया55707) का प्रसीडंट भी इसका सदस्य था। परियद्‌ में एक पर्सीडंट 
और एक उप-प्रेसीडेंट था। स्टेलिन इसी परिषद्‌ का सदस्य था। 


। 
2 
(गण 


| 


१ 


अतएव भअप्रत्यक्ष चुनाव के टेढे-मेढे ढंग से चनी हुई प्रेसीडियम व प्रवन्धक 
परिषद्‌ ( 2009८ (0माणा58877९8 ) ये दो संस्थायें थीं जो रूस के 
प्रशासन का संचालन करती थीं। संघ सरकार के कतेब्यों में विदेशी व्यापार, 
परराष्ट्र सम्बन्ध, सुरक्षा, राष्ट्रीय आथिक नीति का निश्चय करना, घरेलू 
व्यापार, कर लगाना, मजदूरी और उसके सम्बन्ध में कानून और सरकार की 
सामान्य देखभाल ये सव शामिल थे १ । 





१ ए गाइड ट मा्डत पौलिटिक्स, पृ० २२८। हे 
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सोवियट न्‍्यायमएडल 

सोवियट रूस के सातों उपराज्यों में न्‍्यायमण्डल की एकछूपता थी। 
इसके संगठन का उद्देश्य इसकों लोक बुद्धि-गस्य और ऐसा बनाना था जिससे 
सब उस तक पहुँच कर उसका उपयोग कर सके।| हर उपराज्य (८०००८) 
में उपराज्य की कांग्रेस के द्वारा किये हये कुछ परिवतेनों के साथ एक सा ही 
न्‍्यायसंगठन था। इस संगठन में एक सर्वोच्च न्यायालय और अनेक प्रादेशिक 
( रिव्हांणा्बों (07755 ) और लोक-न्यायलय (22090०25 (007) 
होते थे । 


... छोटे न्‍्यायालय---/व्यायालय की सबसे प्राथमिक इकाई लोक-स्यायालय 

([2९09[25७ (76प्रः:5) थी इसमें एक न्यायाधीश और उसके दो सहायक 
होते थे । इन सवको समाव अध्कार मिले हुये थे। सहायक न्यायाधीश का 
चुनाव ग्राम और फंक्टरी सोवियट द्वारा चुने हुये व्यक्तियों की सूची में से 
प्रदेश ((२८४४००) की कार्यपालिका समिति करती थी। वह किसी वर्ष में 
लगातार छ: दिन से अधिक न कार्य करता था। न्यायात्रीश की नियुक्त प्रादे- 
शिक कार्यपालिका समिति एक वर्ष के लिये करती थी । 


प्रादेशिक न्‍्यायालय--हर प्रादेशिक न्यायालय में प्रादेशिक कार्य-कारिणी 
समिति से नियुक्त कई न्यायाधीश होते थे। यह प्रादेशिक न्यायालय लोक- 
न्यायालयों के काम की देखभाल करता था और जन निर्णायों के विरुद्ध श्रपील 
सुनता था । बड़े मुकदमों में इसे प्रारम्भिक क्षेत्राधिकार प्राप्त था । 


सर्वोच्च न्‍्यायाज्लय--प्रादेशिक न्यायालय के ऊपर उपराज्य का सर्वोच्च 
न्यायालय था जिसके न्‍्यायधीश उपराज्य (१८०७०॥८) की कार्यपालिका 
समिति द्वारा नियुक्त होते थे | उपराज्य में ((२०८७प८०८) सर्वोच्च न्यायालय 
ही उपराज्य का अन्तिम न्यायालय था | यह उन मृकदमों को सुनकर निबटाता 
था जो प्रादेशिक न्यायालय इसके पास भेजते थे ।जिन मुकदमों को उपराज्य की 
कार्यपालिका समिति, या उपराज्य का अभियोकक्‍ता (27052८000% ) विशेष 
महत्वपूर्ण होने के कारण इस न्यायालय में भेजता था उनमें इस न्यायालय कौ 
प्रारम्भिक क्षेत्राधिकार था ।(१०८७प०!८४० ) सरकार के सदस्यों के अपराधों 
वाले मुकदमे भी इसी सर्वोच्च न्यायालय में प्रारम्भ होते थे । 


० 


सोवियट कानून में केवल सामान्य आदेश होते हैं जिनके श्रनुसार 
न्याय का निर्णय करना पड़ता हैं। कानून के प्रत्येक शब्द का पालन नहीं 


हा 
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करना पड़ता | सोवियट सरकार के विरुद्ध किये गये अपराधों का दण्ड बड़ा 
कठिन दिया जाता था। काम से बचने या आशथिक कानूनों को तोड़ने के 
साधारण अपराधों के लिये दल का दण्ड दिया जाता था। ऐसे अपराधों के 
लिये एक से दस वर्ष तक के कारावास का दण्ड दिया जाता था। राज-विद्रोह 
के लिये मृत्य सब से ऊंचा दण्ड था। 'सोवियट न्याय प्रणाली का उद्देंह्य 
अ्रपराधी को सुधारना और अपराध करने से रोकना हें न कि निरुद्ेश्य 
सताना 

संघ का सर्वोच्च न्यायालय--केद्धीय कार्यपालिका समिति से लगा 
हुआ केन्द्रीय सर्वोच्च व्यायालय था। यह अन्य संघ-शासनों के समाच स्वतस्त्र 
न्यायालय न होता था। इसमें एक सभापति, एक उपसभापति और ३० 
न्यायाधीश होते थे जो सब प्रेसीडीयम द्वारा नियुक्त होते थे। यह न्यायालय 
तीन विभागों में विभक्त था। दीवानी विभाग ((>0&7), अपराध-विभाग 
((फ्मांगव) और सेना विभाग (शव०79) संघ-सरकार के सदस्यों 
के अपराधों की यह न्यायालय परीक्षा करता था। घटक उपराज्यों के बीच 
भगड़ों की परीक्षा कर संघ की कार्यपालिका समिति से उतके विरुद्ध यह 
प्रार्थना कर सकता था कि वे उपराज्य संघ के सामाव्य-निवेन्धों के विरुद्ध आचरण 
करते हैं या दूसरे उपराज्य को हानि पहुँचाते हैं। संघ और उपराज्यों की 
सरकारों के आदेशों के वैध-श्रवेध होने के सम्बन्ध में पूछे जाने पर यह 
न्यायालय केन्द्रीय कार्यपालिका समिति को अपती राय भी देता था। इन 
न्यायालयों के अतिरिक्त विशेष प्रश्नों के लिये अन्य न्यायालय भी सोवियट 
संघ में बने हुए थे । 

सोवियट शासन विधान का पुननिमोरण 

मार्क्स के सिद्धान्तों के इस व्यवहारिक प्रयोग से यह मालूम हो गया 
कि इस समाजवाद की श्रादशे-विचारधारा को व्यावहारिकता में लाना वड़ा 
कठिन है। अतएवं शासन-विधान में कई संशोधन किये गये जिनमें से 
मुख्य उप रा 

सुदूर पूर्वीय प्रदेशों को जो बड़े निर्धन थे कर से मुक्त कर दिया 
गया । (१६३३) 

मजदूरी उत्पादन के परिमाण व गुण, दोनों के आधार पर निश्चित 
की जाने लगी । (१६३४) | 

बालकों को नागरिक शिक्षा व उनके राजनीतिक शिक्षण के सम्बन्ध में 
जो नियम थे उनमें' संशोधन कर दिया गया। (१६३४) 
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राशन प्रणाली तोड़ दी गई । (१६३४) 

सामूहिक कृषि का कानूत बदल दिया गया और वेयक्तिक सम्पत्ति का 
अ्रविकार विस्तत कर दिया गया । (१६३४) 

शिक्षा प्रणाली का पु]नर्सगठन करने और शिक्षालयों में अनुशासन की 
मात्रा बढ़ाने के लिए कानून बनाये गये । 

एक नये शासन-विधान के विकास का प्रयत्त--उपय वक्‍त परिवतेनों से 
जिस प्रवृत्ति का परिचय मिलता है उसकी प्रेरणा से सन्‌ १६९३५ में एक 
समिति बनाई गई जिसका स्टेलिन सभापति था। अन्य प्रमुख सदस्यों में 
लिट्वीनौव, रेडक, वाइसिस्की, वोरोशिलौब, मोलोटोब, वुरवारिन, ग्रकोजोव 
ग्रादि थें। इस समिति को शासन-जिधान बनाने का काम याँपा गया । एक 

प॑ के परिशथम के पश्चाल एक ससविदा तैयार हुआ जो केसद्रीय कार्यपालिका 

समिति से स्वीवाश होकर जनसत के जानने के लिये १२ जून सन्‌ १६३६ 
को प्रकाशित किया गया । अखिल सोवियट कांग्रेस ने फिर इस पर विचार 
किया और ५ दिसम्बर संस १६३६ को इसे पास किया । यह शासन-विधान 
सन्‌ 2६३७ में लागू किया गया । 

काँग्रेस के विचारार्थ इस संविधान के मसविदे को उपस्थित करते हुये 
स्टेलिन ने कहा कि इसकी उत्पत्ति पूजी पद्धति की समाप्ति ओर सोवियट 
रूस में समाजवादी पद्धति की विजय के फलस्वरूप हुई है । नये संविधान का 
प्रमख आधार समाजवाद के सिद्धान्त हें जिसके प्रधान-अवलम्ध्रों को प्राप्त किया 
जा चुका है, जेसे---भूति, वन, कारखानों, मणीनों व अन्य उत्पादन के साधनों 
पर समाज का स्वामित्व, प्रपीड़कों और उत्पीड़कों का विनाश, बहुसंख्यकों की 
निधनता व अल्पसंख्यकों को विलासिता का निवारण, बेकारोी का दूर करना, 
प्रत्येक स्वस्थ शरीर वाले के लिये काम को एक कतेव्य व सम्मान का स्थान 
देना । स्टेलिन ने कहा कि उस मसविदे जो में मार्म चला जा चुका है श्रौर 
जो सफलता प्राप्त की जा चुकी हैँ उसका कुल ' योग व सारांश इसमें दिया 
हुआ हैं। श्र्थात्‌ जो व्यवहार में सत्य है उसे अधिनियन का रझूप दिया जा 
रहा है । 

संभ्‌ १६३२६ का नथा शासननलया 


/ 


शासन-विधान के प्रारम्भ में समाज का संगठन दिया हुआ हैं और कहा 
गया है कि सोवियट रूस किसानों ओर मजदूरों का समाजवादी राज्य है जिसका 
राजनेतिक आधार श्रमिकों के प्रतिनिधियों की सोवियटें ( समितियाँ ) 


कफ 
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है । 'सोवियट रूस में सारी शक्ति नगरों और ग्रामों के श्रमिकों की है" ***। 
सामाजिक स्वामित्व की व्याख्या में कहा गया है कि यह दो प्रकार का हे या तो 
_ राज्य का स्वामित्व या सामूहिक फार्मो का स्वामित्व। सारी भूमि, खनिज पदार्थ, 
वन, कारखाने, रेलें, स्थल और जल यातायात के साधन व इनके अ्रतिरिक्त सब 
उद्योग व संस्थायें राज्य की सम्पत्ति घोषित कर दिये गये । राज्य की सम्पत्ति 
का अ्रथ सारे राष्ट्र की सम्पत्ति से है । 


छ वयक्तिक सम्पत्ति सान्य को गई--सामूहिक कृषि-भ्मि उनको 
संस्थाश्रों के लिये बिना कुछ मूल्य दिये हुये दे दी गई। सामूहिक-कृषि संस्था 
((70[6८४ंए2 #870) के प्रत्येक गहस्थी को अपने प्रयोग के लिये घर से 
लगी हुई जमीन का टुकड़ा और अन्य आवश्यक वस्तुय जंसे रहने का मकान, 
पशु, मुगियाँ, व अन्य खेती करने का सामान दे दिया गया | उन किसानों व 
कारीगरों की आय व वैयक्तिक सम्पत्ति उनके लिये कानन से सुरक्षित कर दी 
गयी जो केवल अपने परिश्रम से कमाई गई हो और दूसरों की मेहनत से प्राप्त 
न की गई हो । नागरिकों की आय, उनकी बचत, रहने का मकान व श्रल्‍्य 
वस्तुयें, घर की चीजें, दिन प्रतिदिन के जीवन यापत्र की झ्रावश्यक वस्तुयें आदि 
को अपनी वैयक्तिक सम्पत्ति मानकर रखने का श्रधिकार कातूव से दे दिया गया 
हे । इस वेयक्तिक सम्पत्ति का पिता से प्राप्त करने का अश्रधिकार भी कानून से 
मान्य कर दिया गया हैं । 

नागरिकों के मौलिक अधिकार--तये शासन-विधान की एक 
विशेषता यह है कि इसके दसवें अध्याय में नागरिकों के मौलिक अ्रधिकारों 
की घोषणा कर दी गई । मौलिक अधिकार ये हैं :-->- (१) काम पावन का 
अधिकार जिसका आ्रावश्यक प्रवन्ध राष्ट्र की समाजवादी आथिक व्यवस्था, 
सोवियट समाज के बढ़ते हुये उत्पादन, आशिक संकटों के ग्रभाव और वेकारी 
के निवारण द्वारा किया गया है; (२) विश्राम का अधिकार जिसके लिये 
अधिकतर काम करने वालों के काम के घण्टे घटा कर सात घण्टे कर दिये 
गये हैं | कर्मचारियों व मजदूरों को सवेतन वाषिक छट्टी दी जाती हूं, और 
स्वास्थ्य गहों, विश्वञाम गृहों और चिकित्सालयों का प्रवन्ध हैं; (६) वृद्धा- 
वस्था, रोगावस्था या काम करने की सामर्थहीनता की अवस्था में जीवन 
यापन की उचित व्यवस्था । इसके लिये श्रमिकों का राज्य की ओर से वीमा 
की व्यवस्था है जिसका व्यय सरकार अपने ऊपर लेती है, निःशुल्क चिकित्सा 
की जाती हे और अनेक स्वास्थ्य सुधारने के स्थाना का श्रबन्ध हु; (४) शिक्षा 
का अधिकार । इसके लिए निःशुल्क सार्वजनिक प्राथमिक अनिवार्य शिक्षा, राज्य 
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की ओर से माध्यमिक शिक्षालयों के वहु-संख्यक विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्तियाँ, 
नि:शुल्क उच्च शिक्षा, शिक्षालयों में मातृबापा में शिक्षण, निःशुल्क व्यवसायी 
शिक्षा और फैक्टरियों, फार्मों, देक्टर स्टेशनों पर कोम करने वालों को कृषि 
सम्बन्धी शिक्षा, इन सबका प्रवन्ध किया जाता हैं । 


ग्रधिकारों के उपभोग में स्त्री और पुरुष में भेद नहीं किया जाता:। 
पुरुषों की तरह स्त्रियों को भी काम करने, विश्वाम शिक्षा, आदि का अधिकार 
है | मां व बच्चे की आवश्यक देख भाल, गर्भावस्‍था म॑ सवतन छुट्टी, अनेक 
जच्चा-घरों का प्रवन्ध व छोटे बालकों के लिए रहने, खलन व पढ़ने का आ्रायो- 

गरोता है 

जातीयता या राष्ट्रीयता के आधार पर, श्राथिक, राजकीय, सांस्कृतिक, 
व सामाजिक क्षेत्र में व नागरिक ग्रधिकारों के उपभोग में अन्तर नहीं किया 
जाता है । 

ग्रत्मिक स्वतंत्रता सुरक्षित कर दी गई है । श्रतएव रूस में धर्ममठ 
(((#प्ा८ट)) राज्य से पृथक है और शिक्षालय भी धर्ममठ से पृथक हूँ । 

'नागरिकों को वक्‍तृता देने, एकत्र होने, संस्था बनाने, सड़कों पर जलूस 
निकालने और प्रदर्शन करने की स्वतन्त्रता दी जाती हैं । इसके साथ साथ 
समाचार छपवाकर प्रकाशित करने की भी स्वतंत्रता है । इन सब के लिये 
मजदूरों और उनकी संस्थाग्रों को छापने की मशीनें, कागज, मकान, सड़कें, 
बातचीत करने के साधन और अन्य सुविधायें उपलब्ध कराई जाती हैं ॥ 


किसी भी व्यक्ति के शरीर को व्यर्थ ही कष्ट नहीं पहुँचाया जा 
सकता । अ्रभियोक्‍ता की श्राज्ञा से या किसी न्यायालय के निर्णायानुसार ही कोई 
भी व्यक्ति पकड़ कर बन्दी बनाया जा सकता है अन्यथा नहीं । कानून से 
व्यक्तियों के रहने का स्थान सुरक्षित स्थान माना गया हैं जहाँ हर कोई बिना 
मकान के स्वामी की इच्छा के नहीं जा सकता। व्यक्तियों का पत्रव्यवहार 
भी इसी प्रकार सुरक्षित रहता है। पत्रों की खोल कर उनका भेद खोलना 
ग्रवेध है । 


सोवियट नागरिक को (१) संविधान के अनुसार कार्य करना पड़ता है। 
निर्बन्धों का पालन, काम करने के सम्बन्ध में अनुशासन मानता अपने सामा- 
जिक कर्तव्यों को सच्चे मन से पूरा करना और समाजवादी जनसंगठन के 
नियमों का पालन करना, ये सब नागरिक को करने पड़ते हैं । (२) उसे 
सार्वजनिक धन, सम्पत्ति की रक्षा समाजवादी प्रणाली का ग्रुभीत अलंष्य 
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आधार मान कर और श्रमिकों के पूर्ण सांस्कृतिक जीवन का स्रोत समझ कर 
करनी पड़ती हे । 
सैनिक शिक्षा सबके लिए अविवाय हें क्योंकि देश की सुरक्षा प्रत्येक नाग- 
रिक का पुनीत कर्तव्य है । देश के प्रति विद्रोह, शपथ का उल्लंघन, शत्रु से 
जाकर सिल जाता, राज्य की सेनय शक्ति को हानि पहुँचाना, विदेशी राज्य के 
लिए गुप्तचर का कार्य करना, इन सब के लिए कड़े से कई दण्ड का 
विधान हैं .। 
संघ का संगठन 

संविधान के दूसरे अध्याय में राज्य का संगठन ((8४०णग75०६00 0 
४ 96 9790९ ) दिया हुआ है । 

केन्द्रीय सरकार की शक्तियाँ--ग्यारह सोवियट समाजवादी प्रजातत्त्र 
राज्यों के मिलाने से संघ का निर्माण हुआ है । इन सब राज्यों को एक समान 
ग्रधिकार प्राप्त हैं । राज्यचिन्ह में हँसिया और हथौड़े का चित्र हे । राज्य की 
राजधानी मास्को है । संविधान में १४ वें अनुच्छेद के श्रनुसार निम्नलिखित 
शक्तियां संघ को दी गई हैं :-- 


(क) अन्‍न्तरराष्ट्रीय मामलों में संघ का प्रतिनिधित्व करता, पररराष्ट्रों से 
सन्धि करना और उनको पूरा करना और संघ, उपराज्यों व विदेशी राज्यों के 
बीच सम्बन्धों के बारे में सामान्य प्रणाली निश्चित करना । 

(ख) यूद्ध और शान्ति सम्बन्धी प्रश्न । 

(ग) सोवियट रूस में नये प्रजातंत्रात्मक उपराज्यों को शामिल करना । 

(घ) संघ के शासन-विधान के पालन की देखभाल करना जिससे उसके 
अनुसार ही सब कार्य हों । 

(ड) उपराज्यों की सीमाश्नों को परिवर्तत करने की स्वीकृति देता । 

(च) उपराज्यों में नये स्वाधीन प्रदेशों, प्रान्तों व श्रजातंत्रों 
(]२८०प०८४) के बनने की स्वीकृति देना । 

(छ) सोवियट रूस की सुरक्षा का प्रबंध, उसकी सेन्‍्य शक्ति का संचालन 
और उपराज्यों में सैन्य शक्ति का संगठन करने के लिये निर्देशक सिद्धांतों का 
स्थिर करना । 

“ये राज्य के एकाधिकार के आ्राधार पर बँदेशिक व्यापार । 

(मर) राज्य की सुरक्षा का बचाव | 


४४२ प्रमुख देशों की शासन प्रणालियां 


(ञज) सोवियट रूस की आ्थिक योजनाओं को कार्यात्वित करना । 

(ट) सारे संघ का एक वजट (आय-ब्यय का लेख) बनाकर स्वीकार 
करना | उपराज्यों व स्थानीय संगठनों के बजट में करोंव आय के साथनों 
की स्वीकृति देना । 


(5) उद्योगों, कृषि-सम्बन्धी संस्थाओं, वेंकों और सारे सोवियट रूस के 
लिये महत्वपूर्रा व्यापार-योजनाओं का प्रवन्ध । 


(ढ) मंद्रा व उदार-प्रशाली का संचालन । 

(ण) राजकीय वीमा का प्रवच्ध । 

(त) ऋणा लेना या देना । 

(थ) भूमि, जंगल, खान, जल ग्रादि के प्रयोग के सम्बन्ध में मूल॒सिद्धांतों 
को स्थिर करना । 

(द) शिक्षा के सम्बन्ध में व सार्वजनिक स्वास्थ्य के सम्बन्ध में मल 
सिद्धांतों को स्थिर करता । है 

(व) देश के लिये हिसाव किताब रखने की एक ही प्रणाली का झ्रायोजन 
करना ! 


(न) श्रम के सम्बन्ध में कानून के आधारभूत सिद्धांतों को निश्चित 


(प) न्‍्याय-संगठंन व न्‍्याय-प्रणाली के सस्वन्ध में कानून बनाना । 

(फ) नागरिकता और विदेशियों के सम्बन्ध में कानून बनाना । 

(ब) सारे संघ के वन्दियों को मुक्त करने का ग्रादेश देना । 

१४ वें अनच्छेद में वर्णित शक्तियों को छोड़कर शेष शक्तियां संघ के 
उपराज्यों की हैं । संघ उनमें उपराज्यों का सत्ता की रक्षा करता है। प्रत्येक 
उपराज्य का शासन-विधान पृथक पृथक हैं क्योंकि वह अपनी निजी विशेष 
आवश्यकताओं के अनुकूल बनाया गया हैं किन्तु उसका रूप संब शासन विधान 
के रूप के समान ही है । सिद्धांततः प्रत्येक उपराज्य को संघ से पृथक होने 
का अधिकार है। किसी भी उपराज्य के प्रदेश में उसकी सम्मति के बिना 
परिवर्तन नहीं किया जा सकता । 

संघ के सारे निवासी संघ के नागरिक हें। संबच के अधिनियम सब उप- 
राज्यों में लागू रहुते हैँ और संघ अधिनियम में टक्कर होने पर संघ अधिनियम 
ही मान्य होता हें । 
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संघ सरकार की बनावट 


सुप्रीम कॉसिल--सोवियट रूस में राज्य शक्ति की सब से बड़ी संस्था 
सुप्रीम कॉंसिल (5प97९77९ (-०एशटा) है जो ६४वें अनच्छेद में दी 
सारी शक्तियों के सम्बन्ध में अधिनियम बना सकती है किन्तु ऐसा करने में वह 
प्रेसीडियम (72८5४ दांप्) कौंसिल श्रोफ पीपल्स कमीसार्स ((!5घएश्लो 
छ ?2९009]९5 (0०णाणां55978) या लोक प्रवन्धक परिपद्‌ और पीपल्स 
कमीसरियट्स (0209]68 (070755277 65) अर्थात्‌ शासन विभागों की 
शक्तियों में हस्त क्षेप नहीं कर सकती । यह सुप्रीम कौंसिल ह्विगही है, एक स 
का नाम संघ सोवियट या कौंसिल है और दूसरे सदत का नाम नेशनलिटीज 
सोवियट हे । 


विधान मशडल 


प्रथम सदन या लोकसभा--संघ. सोवियट या संघ-कौंसिल निचला 
सदन हू जिसमें प्रजा द्वारा प्रत्यक्ष प्रणाली से चने हये व्यक्ति सदस्य - होते 
हैं । इन प्रतिनिधियों को नागरिक स्वयं चनते हैं । प्रति ३००,००० जनसंख्या 
के लिये एक प्रतिनिधि चुना जाता हू चुदाव के लिये सारा देश निर्वाचनक्षेत्र 
में बंदा हुआ है .। 


सोवियट रूस के सब नागरिक्र जिनकी आय १८ वर्ष की हो प्रतिनिधियों 
के निर्वाचन में भाग ले सकते हैं और स्वयं प्रतिनिधि निर्वाचित होने के लिये 
खड़े हो सकते हैँ | मताधिकार के लिये किसी विशेष जाती, धर्म या राष्ट्र 
निष्ठा, शिक्षा का स्तर, सम्पत्ति, स्वामित्व श्रादि का ध्यात नहीं रखा जाता 
सब को मत देने का अधिकार रहता है चाहे कोई विदेशी ही क्यों न हो 
केवल जन्म।द. रोग से पीड़ित व्यक्ति या वे जिनको किसी न्यायालय न मता- 
धिकार से वंचित कर दिया है, मत नहीं दे सकते । स्त्रियों को भी मत देने 
का ग्रधिकार है, वे प्रतिनिधि भी चुनी जा सकती हैं। प्रत्येक व्यक्ति को एक 
मत देनें का अधिकार होता है । सेनिक भी मत दे सकते हें। और प्रतिनिधि 
बन सकते हैं । गप्त शलाका द्वारा मत लिया जाता है ॥|निर्वाचन-क्षेत्रों में 
उम्मेदवारों को श्रमिकों की संस्थायें, कम्यनिस्ट पार्टी के संगठन, व्यवसायी संघ 
सहकारी समितियां, यवक संघ और सांस्कृतिक संस्थायें मनोनीति करती हु ॥ 
कौंसिल चार वर्ष के लिये चुनी जाती है चुने हुये प्रतिनिधि को अपने काम 
के बारे में अपने निर्वाचकों को संतुष्ट करना पड़ता हैं| अधिनियम के अनुसार 
स्थिर किये हुए तरीके पर निर्वाचकों के बहुमत से किसी भी प्रतिनिधि को 
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वापस बुलाया जा सकता है । नये संविधान के अच्तर्गेत कौंसिल का निर्वाचन 
१२ दिसम्बर सन्‌ १६३७ को हुआ । उस समय ६१,११३, १३५ व्यक्तियों ने 
मतदान में भाग लिया । चुने हुए प्रतिनिधियों में सोवियट संघ के प्रत्येक * प्रदेश 
के कुछ निवासी अवश्य थे। एक ओर उत्तरी प्रदेश के एस्कीमो थे तो दूसरी 
ग्रोर दक्षिण के कौकेशिया निवासी भी थे। ये प्रतिनिधि लगभग १०० भाषाओं 
के बोलने वाले और रहन सहन, संस्कृति आदि में एक दूसरे से बहुत भिन्‍न थे । 
इस भिन्‍्नता का कारण सोवियट रूस के विशाल देश की विभिन्‍न भोगोलिक 
और सांस्कृतिक परिस्थितियां ही हैं । 
द्वितोय सदन--नैशनलीटीज सोवियट (या कौंसिल) अर्थात्‌ उपराष्ट्र- 
परिषद्‌ कहलाता है । इसके सदस्य भी सीधे नागरिकों द्वारा चुने जाते हैं। 
प्रत्येक संघ प्रजातंत्र € [797070 १८०पा>!८ ) श्रर्थात्‌ उपराज्य को २५, 
स्वार्धीन प्रदेश को ११, स्वाधीन जिले को ५ और राष्ट्रीय जिले को १ प्रतिनिधि 
चुन कर भेजने का अधिकार है। संघ-सोवियट के साथ-साथ ही यह उपराष्ट्र- 
परिषद्‌ भी चार वर्ष के लिए चुनी जाती है॥ निर्वाचन पद्धति भी प्रथम सदन 
की निर्वाचन पद्धति के समान हैं । यहां यह बतलाना आ्रावश्यक हैं कि सोवियट 
रूस के कई उपराज्यों में अ्रनेक स्वाधीन प्रजातंत्र, प्रांत, और प्रदेश ( 3 परा0॥- 
070प5 रि८छुपा03, ?7#0जए70०९5 304 १८६४०॥७) होते हैं । केवल 
चार उपराज्यों में ऐसी स्वाधीन इकाइयां नहीं हूं । 
विधानमंडल की कार्यवाही--दोनों सदनों में से प्रत्येक अपनी कार्यपद्धति 
निश्चित कर उसके अनुसार अपना कार्य करता है । सदन में एक सभापति और 
दो उपसभापति होते हैं|। प्रत्येक सदन अपने सदस्यों के प्रतिनिधि बनने के 
अ्रधिकार की परीक्षा भी करता है । दोनों सदतों को अधिनियम बनाने का 
समान अधिकार हैं!। किसी भी सदन में नई योजना पर विचार आरम्भ हो 
सकता है । जब [दोनों सदन साधारण बहुमत से किसी विधेयक को 
स्वीकार कर लेते हैं तो वह स्वीकृत समझा जाता है ॥ इस प्रकार स्वीकृत हो 
जाने के पश्चात्‌ वह अधिनियम सुप्रीम कौंसिल (5प972८70९ (:०एग्टा)को 
प्रैसीडियम के अध्यक्ष व सेक्रेटरी के हस्ताक्षर सहित संघ की विभिन्‍न भाषाओं: 
भ छाप कर प्रकाशित कर दिया जाता है । 
दोनों सदनों के मतसेदों को सुलकाना--यदि दोनों सदनों में मतभेद 
होने से कोई विधेयक दोनों में स्वीकार वहीं हो पाता तो वह (एक समभोता- 
कमीशन के सुपुर्दे कर दिया जाता है यह कमीशन पक्ष प्रणाली के अनुसार 
ही संगठित होता है, अर्थात्‌ “प्रत्येक राजनैतिक पक्ष के प्रतिनिधि अपनी अपनी 
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संख्या के अनुपात से इसके सदस्य बनाये जाते हैं । यदि कमीयत (()0फ्ाऊ- 
5507) किसी समझौते पर पहुँचने में असफल रहे या यदि इसका निर्सय 
किसी सदन को अ्मान्य हो तो सदनों का पुनविचार करने के लिये एक वार 
फिर अवसर दिया जाता है । यदि फिर भी वे सहमत नहीं होते तो सुप्रीम 
कॉसिल का श्रर्थात्‌ दोनों सदनों का विघटन कर दिया जाता है ओर नया 
निर्वाचन किया जाता है। 


सुप्रीम कॉंसिल की प्रेसीडियम और कौंसिल आफ पीपलस कमिसासे 
(लोक प्रवन्धक परिषद्‌) को चुनने के लिए दोनों सदनों की संयुक्त बैठक होती 
| वष म॑ दो बार सदनों को साधारण वेंठकें होती हूँ किन्तु प्रेसीडियम स्वयं 
या संघ-उपराज्यों की प्राथना पर सुप्रीम कौंसिल का विशेष अधिवेशन बुला 
सकती है । चार वर्ष की अवधि समाप्त होने पर या विघटन होने पर दो मास 
के भीतर ही नये निर्वाचन का होना आवश्यक है और निर्वाचन होने से एक 
मास के भीतर ही नये सदनों की प्रथम वैठक होनी चाहिए । 


कार्यपाल्षिका 


_>बंसीडियम-- सुप्रीम कौंसिल की प्रेसीडियम में ३२३ सदस्य हैं। 
प्रेसीडियम अपने सब कार्यों के लिए सुप्रीम कौंसिल को उत्तरदायी है । शासन- 
विधान के ४६९ वें अनुच्छेद के अनसार प्रेसीडियम निम्नलिखित काम करती 
हैः:--(क) सोवियट रूस की सुप्रीम कौंसिल की बेठकें बुलाना; (ख) सोवियट 
रूस के अधिनियम की व्याख्या करना और आदेश देना, (ग) किसी उपराज्य 
की माँग पर या स्वेच्छा से लोक निर्णय (२९६९४८००७ा॥) ) का प्रवच्ध करना 
(घ) जब संघ की या उपराज्यों की कौंसिल आफ पीपल्स कमीसार्स के 
निर्णाय या आज्ञायें अधिनियमों के विरुद्ध हों तो उनको रद करना, (हक) सुप्रीम 
कौंसिल के दो सत्रों के बीच के समय में कौंसिल का कार्य करता, (च) पीपल्स 
कमीसार्स (९०7९७! (0एशाजां55875) के सभापति के सुझाव पर संघ 
के किसी पीपल्स कमीसार को श्रर्थात्‌ लोक प्रबन्ध को नियुक्त करना जिसकी 
प्रन्तिम स्वीकृति सुप्रीम कौंसिल देती है, (छ) सम्मानसूचक नाम या पुरस्कार 
देना, (ज) क्षमादान देना, (क) सेना के उच्चपदाधिकारियों को नियुक्त 
करना या पदच्यत करना, (जा) जब सुप्रीम कौंसिल की बैठक न हो रही हो 
उस समय यदि संघ पर बाहरी आाक्रमरा हो या किसी दूसरे पर आक्रमण क 
पारस्परिक रक्षा के हेतु की गई किसी अंतर्राष्ट्रीय संबि के ब्रन्तगत कोई 
कार्यवाही करनी द्वो तो युद्ध की स्थिति की घोषणा करना (ट) सेना मे भर्ती 
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के लिये घोषणा करना, (5) अन्तर्राष्ट्रीय संधियों का अनुसमर्थव करना, 
(ड) दूसरे देशों में रूस के राजदूतों की नियुक्ति करनाया उन्हें वापिस 
वुलाना, और (ढ) विदेशी राजदूतों का स्वागत करना व उनको आवश्यकता 
पड़ते पर वापिस भेजने का प्रवन्ध करना आदि १ 


उपय कत वर्गान से यह स्पष्ट है कि प्रेसीडियम की शरक्षितयाँ वे हैं जो 
सरे राज्यों में कुछ राज्याब्यक्ष को श्र कुछ मंत्रिपरिषद को मिली होती हें 

कासिल आफ कमीसास अथात लोक प्रबन्धक परिपद--सोवियट 
'रूस की सर्वोच्च प्रशासन-शक्ति कॉसिल (सोवियट) आफ पीपल्स कमीसास 
श्र्थात्‌ लोक प्रबन्धक-परिषद्‌ को मिली हुई हैं। यह परिपद्‌ संघ की सुप्रीम 
कौंसिल के सामने अपनी कार्यवाही का ब्योरा रखती हैं । जब कौंसिल की 
बेठक नहीं हाती है उस समय यह प्रेसीडियस के श्रृधीन रहती 8/। अधिनिययमों 
के आधार पर॒व उनके प्रावधानों के अनुसार यह परिषद्‌ अपने आदेश 
निकालती है जो सारे संब में लाग होते ८ँ । इन श्ादेशों के पालन करने का 
भी प्रवन्ध यह परिषद करती है। ध्यासन-विधान के ६४ में अनुच्छेद के अन- 
सार इस परियद्‌ के निम्नलिखित कतंव्य हं:---( १) सोबियंट रूस के उपराज्यों 
के शासन विभागों (2९079]९5" (०गाणाइका7905) अन्य आविक या 
सांस्कृतिक संस्थाओ्रों के कार्यों का संचालन करना व उनमे सामंजस्य लाना। 
(२) राष्ट्र को आथिक योजना्रोंव आय-व्यय के निर्णायों को कार्यान्वित 
करने के लिये ग्रावश्यक प्रवन्ध करना ओर मुद्रा-व्यवस्था को शक्तिपूर्ण बनाना, 
(३) लोक व्यवस्था ठीक रखना, राज्य के: हितों की रक्षा करता और 
नागरिकों के स्वत्वों को बचाना, (४) सोवियट रूस के पर-राष्ट्रीय़ सम्बन्धों 
को निश्चित कर उनको व्यवहार रूप देता (५) संघ-सेन्य बल के“सामान्य- 
संगठन की देखभाल व नागरिकों की सेन्‍्यसेवा का वाधिक परिमाणा निश्चित 
करना और (६) आवश्यक होने पर, आशिक, सांस्कृतिक या सुरक्षा सम्बन्धी 
प्रइनों को हल करने के लिये विशेष सम्मितियाँ बनाना॥। 

यह परिषद्‌ उपराज्यों को प्रबन्धक परिषदों के निर्णायों व आदेशों को 
स्थगित कर सकती हे शोर उनके आर्डनिंसों (अध्यादेशों) को रद्द कर सकती 
है, यदि वे प्रशासन व आशिक प्रबन्ध के उन विभागों से सम्बन्धित हों जो संघ 
के अधिकार क्षेत्र में आते हों । 

इसकी वनावट--सुप्रीम कॉसिल इसका संघठन करती है। इसमें 
परिषद्‌ का एक सभापति, व एक उप-सभापति होता है। इनके अतिरिक्त 
सोवियट रूस के प्लानिंग (योजना) कमीशन का सभापति, सोवियट कन्‍्ट्रोल 
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कमीशन का सभापति, सोवियट के शासन प्रवस्यक्ष ((3क्राक्मांड3875) 

भण्डारों की समिति का सभापति, कला-समिति का सभापति और उच्च- 
समिति का प्रधात, ये सब सदस्य होते हें। इन सबकी कुल संख्या १९ जनवरी 
समत्‌ १९३८ को २८ थी।। । 


परिषद केसे कार्य करती हैे--शसोवियट रूस की सरकार से दोनों 
सदनों में प्रदन पूछे जा सकते हं और इन प्रइनों का ततसस्वस्धी कमीसार उत्तर 
देता है । यह उत्तर लिखित हो या मौखिक और प्रश्न करने से तीन दित के 
समय के भीतर मिलना चाहिए॥ शकमीसार अर्थात्‌ लोक प्रवस्धकर्ता अपने 
ग्राधीन शासन विभाग का संचालन करते हैं ॥ वे इन विभागों से सम्बन्धित 
ग्रादेश निकालने और इन आदेशों को कार्यान्वित करते का आ्रायोजन करते हैं | 
उनके ऊपर केवल राष्ट्र के अधिनियमों शोर लोक-प्रवन्धक परिषद्‌ की आज्ञाओं 
का ही प्रतिवन्ध रहता है । 

सोवियट रूस में आगे वरशित आठ संब-शासन विभाग हेँ। (8! 
[]070 7९०ए७४' (70ण75537975) है: सुरक्षा, वेदेशिक मामले, 
वैदेशिक व्यापार, रेल, जल सार्ग, तार शआ्रादि भारी उद्योग और सरक्षा- 
उद्योग 4 

5. प्‌ हे 6 

सोवियट रूस मे न्यायपालिका 


स्थाय व्यवस्था सारे सोवियट रूस में एक सी है। सर्वोच्च न्यायालय 


सोवियट रूस की सुप्रीम कोर्ट हैं। इसके झ्राधीन उपराज्यों की सुप्रीम कोट, 
प्रान्तीय और प्रादेशिक न्यायालय, स्वाधीन अ्रजातंत्रों व स्वाधीन प्रदेशों के 
न्यायालय, जिला अदालतें, विशेष अदालतें, (जिनकों सोवियट रूस की 
स॒प्रीम कौंसिल स्थापित करती है) और लोक-त्यायालय ( ?209!९४' 
(0प7/5) हैं*। 

मुप्रीम कोट (5घ97९०७72 ()0प75) सुप्रीम कोर्ट या सर्वोच्च न्‍्याया- 
लय संघ व उपराज्यों के सारी न्यायपालिका के कार्य की देखभाल करता हे 
इसके व विश्येप न्यायात्षयों के स्थायाधीशों को सुप्रीम कौंसिल पांच वर्ष के लिये 
चनती है'।०इसी प्रकार उपराज्यों की स॒प्रीम फॉसिल वहाँ के सर्वाच्च न्यायालय 
( $प9727४2 ((0पा४ ) के न्यायाथीज्ञों को पाँच वर्ग के लिये चुनती हूँ । 
स्वाधीन प्रजातंत्र (3 प६07070प58 रिट्एप02८)  इकाॉइयोस भा एक 





अीनिनाननिनिनण-+5 


१ यह [7#707 २०७०७ए०८ से भिन्‍न होती हैं । 
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अपना सर्वोच्च न्यायालय होता हैं । जिसके न्‍्यायधीश वहाँ की सुप्रीम कौंसिल 
द्वारा पांच वर्षे के लिये निर्वाचित होते हें।। 

प्राँतीय और प्रादेशिक सोवियट या स्वाधीन प्रादेशिक श्रमिक प्रति- 
निधियों की सोवियट प्रान्तीय था प्रादेशिक न्यायालयों, स्वाधीन प्रदेशों के 
व जिले के न्यायालयों का निर्वाचन करती हैं । लोक-न्यायालय के न्यायाधीज्ञों 
को रेग्रोन (२४४०7) के निवासी स्वयं तीन वर्ष के लिये चुनते हैं । निर्वा- 
चकों में सव को समान अधिकार होते हैँ और मतदान गुप्त रीति से 
होता है।। 

(न्यायालयों की कार्यवही उस प्रदेश की भापा में होती हैँ जिसमें वह 
न्यायालय स्थित हैं । यदि कोई व्यक्त उस भाषा से परिचित नहीं होता तो 
उसे एक अनुवादक की सहायता दी जाती है।। वह स्वर्य अपनी भाषा में 
ही न्यायालय से अपनी राय कह सकता हैँं। सब न्यायालयों की कार्यवाही 
खुले ढंग पर होती हू । अपराध लगाये हुये व्यक्ति को अपना बचाव करने का 
पूर्ण अधिकार रहता है । कानून से निश्चित कुछ मामलों में छोड़ कर सब 
मुकदमों में पंचों की सहायता ली जाती हूैँ। न्यायाघथीश अधिनियमों के 
आधीन रहते हुये सब प्रकार से तंत्र रहित हैं ।. 

प्रत्येक ( उपराज्य संघ, प्रदेश आदि की ) सुप्रीम कौंसिल एक 
न्यायवादी (5££07729) नियुवक्‍त करती है जिसका प्रमुख कतेंव्य यह 
होता है कि शासन विभागों द्वारा कानूनों को कार्यान्वित किये जाने की 
देखभाल करें। सब न्यायवादी सोवियट रूस के महा-न्यायवादी ( 3६६0772ए 
(3277279) के नियंत्रण में अवश्य हें किन्तु अन्यथा वे स्वतंत्र रूप से अपना 
कार्य करते हें ४ दिल 

हू काइ-रखज्या का सरकार 

सोवियट रूस के १६ इकाई या घटक-राज्यों के नाम, उनकी राज- 

घानियाँ, क्षेत्रफल और जनसंख्या नीचे दी हुई सारिणी में मिलेगी । 








घटक राज्य का नाम वर्ग मीलों में जन संख्या 

व उसकी राजधानी क्षेत्रफल जनवरी १७, 

रूस का सोवियट संघात्मक - १६३६ 
समाजवादी प्रजा तंत्र 
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/सन्‌ १६३६ के शासन-विभान में संगठन, शक्तियों व कतंव्यों का 
वर्गान है। साथ साथ उसमें उपराज्यों ( एंगा०7) रिश्प८5 ) व 
स्वाधीन प्रजातंत्रों ( 3प्८0०0077स्‍70प5 रि८एप०॥८8 ) की शक्तियां भी 
वरित हैं । सात संघ प्रजातंत्र ( एफऑएणा २८७०प०८७ ) जिनको हमने 
उप्राज्य भी कहा है संघ के घटक राज्य या उपराज्य हैं । किन्तु उनमें से 
बहुतों में कई स्वाधीन प्रजातंत्र हें श्रौर इसलिये वे स्वयं संघ-राज्य के भीतर 
संघ-राज्य हैं । इन सब इकाइयों की सरकारों का संघठन उन्हीं सिद्धान्तों पर 
किया गया है जिनके आधार पर सोवियट रूस की संघ सरकार का संगठन 
थ्रा हं|। 

इकाई राज्यों या उपराज्यों के विधान मंडल-प्रत्येक उपराज्य में 
एक निजी सुप्रीम कौंसिल (सोवियट) है जो चार वर्ष के लिये नागरिकों 
द्वारा निर्वाचित होती है। यह अकेली ही उपराज्य की विधानमंडल हैँ। यह 
उपराज्य के शासन विधान को स्वीकार करती है श्रोर उसमें सोवियट रूस के 
शासन विधान की ३६ वीं धारा के अनुसार संशोधन कर सकती हैं । यह 
स्वाधीन प्रजातंत्रों के शासन विधानों में अपनी सम्मति देती है और उन प्रजा- 
तन्त्रों के क्षेत्राधिकार की सीमा निर्धारित करती है । यह आथिक योजना को 
स्वीकार करती और उपराज्य के बजट को पास करती है । यह उन अपराधियों 
को क्षमा देती है जो उस राज्य के न्यायालयों से दंडित हों॥ 


चि /खकद 


आप 





४५० प्रमुख देशों की शासन प्रणालियां 
उपराज्यों की कार्यपालिका सरकारें-#उपराज्य की सर्वोच्च प्रशासन- 
शक्ति रखने वाली संस्था लोक-प्रवस्थक परिपद्‌ ((0पगर्तो 0 7०००६ 
(:०फा755875) होती है। इसके झाधीन ११ शासन विभःग ((!७४७7आं- 
558774/8) होते हैं जो इस प्रकार ह--खाद्य उद्योग, छोटी वस्तुओ्रों के उद्योग, 
काप्ट उद्योग, कृषि, अन्त ओर पशु, सरकारी फार्म, झ्ाय-व्यय, घरेल व्यापार 
घरेल मामले, न्याय, सार्वजनिक स्वास्थ्य, सैनिक संगठन और वेदेशिक मामले । 
यह परिपद्‌ उपराज्य की सुप्रीम कॉसिल को उत्तरदायी रहती है। कौंसिल के 
अवकाश काल में उसका सब कार्य यह परिषद्‌ स्वयं करती है और उसके 
डियम को उत्तरदायी रहती है।। 
इस परियपद्‌ में एक सभापति, उपसभापति, राष्ट्रीय योजना कमीणन का 
सभापति, १५ शासन विभागों के प्रवन्धक, भण्डारों (६८३2०/०८४) की समिति 
का प्रतिनिधि, कला-प्रशासन का अ्रध्यक्ष और संघ के शासव-विभागों का एक 
प्रतिनिधि, इतने झदस्य होते हं ॥ 
लोक-प्रवन्धक अपने गआ्राधीन प्रशागन-विभागों के कार्य का संचालन 
करते हैं। सोवियट संघ और उपराज्यों के अधिनियमों के आधार पर उन्हीं 
को कार्यान्वित करने के लिये वे आवश्यक आदेश जारी करते हैं । इसके ग्रति- 
रिक्त ने संब-लोक प्रवन्धक-परिपद्‌ ( 7200९ 5 (:ठशाजाइड87 ता ६९ 
(४.5.5.९. ) और उपराज्य-लोक-प्रवन्धक परियद्‌ के श्रादेशों का पालन 
करते हैं ॥ 
» उपराज्य की लोक-प्रवन्धक्र-परिपद्‌ स्वाधीन प्रजातंत्रों के प्रवन्धकों व प्रांतों 
ओर प्रदेशों की कार्यपालिका समितियों के निर्णायों को स्थगित और रह भी कर 
सकती हैँ ॥ 


/ १ फरवरी सन्‌ १६४४ को संविधान में एक संशोधव कर संघ की सुप्रीम 
सोवियट ने उपराज्यों को यह शवित दे दी हे किये अपनी स्रक्षा के लिये निजी 
सेना रख सकते हैं ओर दूसरे राष्ट्रों से स्वर्थ सम्बन्ध स्थापित कर सकते हैं 
किन्तु इन विषयों में उन्हें संघ की सुप्रीम सोवियट द्वारा निर्णीत सिद्धांतों 


आर 


अनुसार ही चलना पड़ता हैं।। 


स्वादीन सोवियट प्रजातंत्र उपराज्यों की छोटी इकाइयाँ हैं । इसमें 
एक सुप्रीम कॉसिल होती है जो इन प्रजातंत्रों ( 3 प6६0700प8- 50ए6४ 
>०टां50 रिटफुप॑०॥८७) की प्रजा द्वारा चार वर्ष के लिये निर्वाचित 
होती है । प्रत्येक स्वाधीन प्रजातंत्र का निजी शासन-विधान है जो सोवियट 


405. 


री 
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रूस के शासव-विधान के ढंग पर उस प्रदेश की विशेय परिस्थितियों के 
अनुकूल निर्मित हुआ होता है । प्रजातस्त्र की सुप्रीम कौंसिल चुन कर एक 
प्रेसीडियम और एक लोक-प्रवन्धक-परिपद्‌ का संगठव करती है ( 


| // 


*उपराज्यों में प्रान्त, प्रदेश, स्वावीन प्रदेश ( 8 घए०ा0फ%0प७ 
7२०४।०४5) स्वाधीन प्रजातंत्र ( (7,5.५. ) जिले, रेप्नोन, नगर, ग्राम- 
क्षेत्र आदि शासन की इकाइयाँ होती हैं जिनमें तिजि सोवियट गासन प्रवन्ध 
फरती है । इन सोवियटों का चुनाव दो वर्ष के लिये होता है । इनका काम 
यह हूँ कि ये सुव्यवस्था रखने का प्रवन्ध करती हैं। अधिनियमों के पालन का 
ग्रायोजन और वागरिकों के श्रविकारों की रक्षा की देखभाल करती 
स्थानीय बजट तैयार करती है । ये अपने निर्वाचक श्रप्तिकों को ही नहीं वरत 
अपने ऊपर वाली सोवियट को भो उत्तरदायी रहती हैं ) 


कस्थूनिस्ट पार्टी 


पीछे सोवियट शासन-प्रगाली का जो वर्शान किय्रा गया हैं उसका संचालन 
कम्यूनिस्ट पार्टी के हाथ में था फिर भी (सरकार और कम्यूनिस्ट पार्टी एक 
नहीं हं वे एक दूसरे से भिन्‍न और पथक हें।। 

)कम्यनिस्ट पार्टी का कोई भी व्यक्ति सदस्य हो सकता हे क्योंकि कम्यनिज्म 
के सिद्धान्तों में राष्ट्रीयवा, जाति आदि की संकी एपण को कोई स्थान नहों दिया 
गया हे । उसका उद्देश्य सारे संसार में श्रमिक्रों का शासन स्थापित करना 
हे ॥ यह अपनी झूल विचारधारा में राज्यसीमाओं का आ्रादर नहीं करती । 
उसका तो प्रयत्न ही य विश्व-मजदूरों को संगटित किया जाश | इतत्ती 
व्यापक दृष्टि के होते हुए भी कम्पनिस्ट पाटी का सदस्य होता बढ़ा कठिन 
काम है ॥/उम्मेदवार को निशिचित समय तक पार्टी की शिक्षा लेनी पड़ती ह।। 
इस शिक्षगा के पूरे होने पर भी जानकार व ॒प्रभावशील सदस्यों की सिफारिश 

ही वह व्यक्तित सदस्य बनाया जा सकता हे॥७>इसके विपरीत पार्टी का छोड़ना 
वड़ा सरल हैं केवल अपनी इच्छा प्रकट करना ही पर्याप्त होता है॥ समय 
पर पार्टी में से उन व्यक्तियों को निकाल दिया जाता हे जो निरुत्साही प्रतीत 
होते हें क्योंकि या तो कम्यूनिज्म सिद्धान्तों व व्यवहार मे उनका विश्वास नहीं 
रह गया या वे पार्टी के प्रति निष्ठा-रहित हो गये होते हूं । 

सम्‌ १६३८ के आरम्भ में पार्टी के कुल सदस्यों की संख्या ३० लाख 
थी /सदस्यों की भर्ती कौमसौमौल ((:07750770!) से होती है । जिसमें १६ 
ओर २३ व्ष वड़े वप्रायु वाले युवा स्त्री पुरुष होते हैं । दस से सोलह व की 
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आयु के भीतर वाले वालक पावनियर्स (#[0022४8) केहलाते हैँ । दस वर्ष 
की आय से छोटे आठ वर्ष की आय तक के झीकट्रीहारिस्ट्स ((0ट07/ 47565 
कहलाते हैं । ड्सः प्रकार पार्टी की ये तीन छाशया मिलकर स्काउट संगठन फे 
समान प्रतीत जिस एक के बाद एक श्रेगी को पार करना पूर्ण 


सदस्यता के लिये आवश्यक होता है ॥|कम्यूनिस्ट पार्टी और उसकी उपसभाश्रों 
गे कुल संख्या १२० लाख के ऊपर 5॥ 

पार्टी का अजुशासन--पार्टी का अनुशासत बड़ा कंठार हैं भ्रौर 
उसका पालन करना बड़ा कठिन है । /प्रत्मक सदस्य था उम्मेवार को पार्टी के 
हिल के लिये अपने वेयक्तिक भावों का बलिदान करना पड़ता हूं । अत्यक 
सदस्य अपने से उच्च व्यक्ति की इच्छा पर अयन आप को छोड़ दता हैं और 
उसकी आज्ञा का विना हिचकिवाहट के पालन ऋरता है। संदस्थ को जहां 
भेजा जाय वहाँ जाना पड़ता हूं । अपना बचा हुझ्आा समय वह कम्पूनिज्म के 
सिद्धातों के प्रचार करने में लगाता है ओर थार उनको रक्षा करने म प्राग[ 
की भी वलि देनी बड़े ता उसे उसके लिये तयार रहना पढ़ता हैं। लगभग 
सदस्यों में १४ प्रतिशत स्व्रियाँ या बालिकायें हैं ॥ 

कृम्य सिज्म के उद्द श्य--+क्रम्य निज्म मावर्स में दार्शनिक सिद्धान्तों को 
व्यवहार में लाना चाहती डहे। वर्गमेंद का मिटाना, व्यक्तित के परिश्रम के 
आ्रधार पर राजनैतिक व सामाजिक अधिका रों को निश्चित करना, पू जीवाद 
को सिटा कर उत्पादन व वितरण के सव साधना पर राज्य का स्वामित्व 
स्थापित करता, यह कम्पूनिज्म के उद्देश्य हं७ ४कम्परविस्ट पार्टा का जा 
सदस्य मदिरा आदि मादक द्रव्यों का प्रयोग करता हमा पाया जाता हे या 
अपने से उच्च अधिकारी व्यक्ति की आज्ञा की अवहेलना करता है, या जो 
गिरजाघर में जाता हैँ याजों पार्टी के सिद्धान्तों के प्रचार करने में उत्साह 
नहीं दिखाता या प्‌ जीवर्ग को सहायता पहुँचाता हैं वह पार्टी से निकाल दिया 
जाता है॥ दूसरी ओर जो सदस्य पार्टों की सेवा सें अपये आप को विख्यात 
बना लेता है उनको विशेष पुरुस्कार दिया जाता हूँ ।[ पार्ट के अफतरों 
को आने जाने का भत्ता, रहने का सकान और सवारी के लिये मोटर मिलता 
हें( कम से कम शिद्धान्तः व्यवहार की समानता पर अधिक जोर दिया 
जाता है. किन्तु सच तो यह हूँ कि जो कारखानों और फर्मों के अफसर 
होते हैं उनकी अतिरिक्त लाभ का भाग बांठ कर अधिक सुविधाएँ दी जाती 
सोवियट रूस की कम्पूनिज्म के व्यवह्ारिक रूप के बारे में जो विविध 
मत है वे एक दसरे के बहुत विरोधी हूँ क्थोंकि धहां पर जाकर देखने 


/3४2 


सोवियट रूस की सरकार ४५३ 


वालों व लेखका की द रहित नहीं होती मानव स्वज्ञाद ही र 
बाला व लाखूदडझा। का द्‌ पट पक्षपात राहत नहा होतो । सानव स्वभाव ही ऐसा! 


हें के उससे यह आशा रखना कि वह आदर्श के व्यवहार में सच्चा अनकरण 
करेगा व्यर्थ हैं। फिर भी यह लाभ अ्रवश्य है कि पार्टी के दृढ़ संगठन से 
दासन प्रवन्ध सुव्यवस्थित हैं । | 
पार्टी का सगठन-पार्टी की सब से छोटी इकाई “सेल” ((७४॥) 
होती हैं जिसमें तीत सदस्य होते हें। यह किसी गांव या कारखाने में 
बनाई जा सकती दूं। यह सेल पार्टी की नीति का प्रचार करके उसे कार्या- 
न्वत करती हू “सन्‌ १६२८ में सेलों की कुल संख्या ३६,३२१ थी। जिसमें 
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से २५४ प्रातशत कारखानों में, ५२७ प्रतिशत गांवों में, १८४५ प्रतिशत 


ला 


प्रफतरों और उद्योगों में और १८ प्रतिशत शिक्षालयों में 
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जो प्रादेशिक संस्था हाती हू उसके प्रतिनिधियों को ये सेल चुनती हूं। 
प्रान्तीय व प्र! 


देशिक संस्थाय अखिल संग की पार्टी कांग्रेस के लिये अपने 
प्रतिनिधि चुनती हैं। कांग्रेस साल में दो बार एकत्र होती है । बीच में 
कांग्रेस से चुवी हुई एक सेन्ट्रल एक्जीक्यूटिव काम चलाती हैं । सैन्दल कमेटी 
का सव से प्रभावशाली व्यक्ति सक्रेटरी-जनरल होता है (आजकल इस पद 
एर स्टेलिन है) सन्‌ १६३६ तक यह यह सेक्रेटरी-जनरल पार्टी पर ही नहीं कितु 
सरकार पर भी अपना नियंत्रण रखता था #यश्रपि पार्टी और सरकार पृथक 
फिर भी पार्टी सरकार को पूरी तरह से अपने हाथ में किये हुये थी 
9६३४ को कांग्रेस ने यह प्रस्ताव पास किया कि पार्टी और सरकार का 
सिटा दिया जाय । 

यद्यपि पार्टी के भीतर वाद-विवाद करने व जिचार प्रकट करने को 
स्वतंत्रता है पर/जव एक बार कोई निश्वय हो जाता है तो सब सदस्यों पर 
वह लागू हो जाता है जो कोई भी पार्टी के आदेशों की अवहेलना करता है 
उसे पार्टी से तिकाल दिया जाता है या ग्रन्य दण्ड दिया जाता हैँ ॥ सारे देश 
में फैलो हुई पार्टी की. शाखायें सोबियटों के कार्य पर दृष्टि रखती हूँ जिससे 
केन्द्र पे: निकले हुये आदेशों का पालन कराने में सहायता होती है । सन्‌ 
१६३६ तक सरकार की प्रमुख संस्थायें पिरेमिड के ऊचे स्तरों पर थीं इसलिये 
कम्यनिस्ट अपने पक्ष के अधिक व्यक्तियों को उन संस्थाश्रों में ही रखने को 
अधिक उत्सक रहते थे | गाँव और नगरों की सोवियटों में वे ऐसे ही व्यक्तियों 
से संतोष कर लेते थे जो पार्टी के सदस्य न हों परन्तु उसके कृपा-पात्र हों । 

सरकार की वास्तविक तीति ऊपरे से ही निश्चित होती थी और वहाँ 
कम्4 निस्टों का-पूर्णा आधिपत्य था जिससे कम्यूनिस्टों का सरकार पर पूरा 
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तियंत्रश रहता था।. नये रूप्त में कम्पूनिस्ट पार्टी ही प्रेरक शक्ति हैं । जहां 
कम्यनिस्ट स्वयं गर्वसर्वा नहीं होते वहां उनका प्रभाव ही सब कार्य उनके 
ग्रनकल ही करता हैं । प्रत्येक कारखाने में एक “लाल जत्रिभुज पाया जाता है 
जिससे कारखाने की नीति निश्चित करते समय मैनेजर और फक्टरी समिति 
के प्रतिनिधि के साथ कम्यूनिस्ट पार्टी का एक प्रतिनिधि वठता हूँ । 

५ राज्यशक्ति को अपने हाथ में करने के पश्चात्‌ कम्यूनिस्ट पार्टी ने उन 
विभिन्न आथिक योजनाग्रों को अपने हाथ में लिया जो सोवियट रूप के 
शासन-विधान की आर्थिक व राजनेतिक प्रग्गाली का अ्रद्ध समकी जाता थीं । 
इनको कार्यरूप देने में स्टेलिन और ट्रोटस्की में विरोध उत्पन्न हुआ। लेनिन 
की मृत्यु के पश्चात्‌ इन दोनों में से प्रत्येक लेनिनवाद के दृष्टिकोण का सच्चा 
प्रतिनिधित्व करने का दावः करता था । अन्त में स्टेलिन की ही विजय हुई। 
ट्रोट्स्की को पार्टी से निकाल दिया गया स्टेलिन के शासन-प्रवन्ध के विरुद्ध 
गुप्त पड़यंत्र रचे गये किन्तु स्टेलिन ने संब विरोधियों को कुचल दिया 
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शासन विधान का इंतहांस - इंगलंड को छोड़ कर फ्रांस ही एक ऐसा 
बड़ा देश है जहाँ पालियामेण्टरी शासन-प्रणाली अपना हु । इंगलेंड के 
समीप स्थित रहने से यहां श्रंगरेजी सिद्धान्तों व राजनैतिक संस्थाओं का प्रभाव 
भी अधिक रहा हैँ। इस देश का क्षेत्रफल २१२,६५९ वर्ग मील और जनसंख्या 
सन्‌ १६९४६ की जनगरतना के अनसार ४०,५०२,५१३ हैं। यद्यपि यह प्रजातंत्र 
राष्ट्र है किन्तु इसके आधीन विशाल साम्राज्य हैँ जिसका क्षेत्रफल ४,६१७,५७६ 
वर्ग मील और ६४,६४६,६७४ व्यक्ति इस साम्राज्य में रहते हैं । 

फ्रांस को प्राय: राज्यप्रणालियों का प्रयोगशाला कहा गया है । अमेरिका 
के स्वतन्त्रता यद्ध के पश्चात्‌ जब फ्रास की सेना वहां से फ्रांस को लोढ कर 
ग्राई, तो फ्रांस सें एक राजनतिक हलचल सच गई । उस समय फ्रांस में को 
शासन विधान न था, राजा स्वयं ही राज्य संगठन का रचथिता और संचालक 
था, उसकी इच्छा ही न्याय थी । कुछ तो राजा के अत्याचारी शासन से ओर 
कुछ आथिक कप्टसे घबरा कर प्रजा ने विद्रोह कर दिया जिसका इतना विश्ञाल 
रूप हो गया कि यह भाव था कि फ्रांस की कान्ति सारे यूरोप के राज्य संगठतों 
पर अपना प्रभाव डाले विना न रहेगी । फ्रांस की राजनेतिक समस्या को हल 
करने का प्रथम प्रयत्न ३ सितम्वर सन्‌ १७६९१ के शासन विधान द्वारा किया 
गया। इससे राजा की स्वेच्छा पर कुछ प्रतिवन्ध लगा दिये गये विधान 
थोड़े ही समय तक चल सका। जेंकोबिन्स ने २४ जून सन्‌ १७६३ को एक 
प्रजातंत्र शासन को स्थापना की किन्तु वह भी अधिक दिन तक ने चल सका । 
इसकी प्रतिक्रिया स्वरूप २२ अगस्त सन्‌ १७६५ को एक तीसरा संविधान 
बनाया गया जिससे विधायिनी सत्ता ५०० व्यक्तियों की कौंसिल और वृद्ध 
पुरुषों की कौंसिल में विहित की गई और कार्यक्रारी सत्ता , पाँच सदस्यों की 
डाइर क्टरी के सरुपुरदे की गई। चार वर्ष बाद डाइरेक्टरी ()72८८४एण7४) ने 
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४५६ प्रमख देशों की शासन प्रणालियां 
एक नये संविधान से निरंकुश शक्ति अपने हाथ में कर लो। नेपोलियन ने, जो 
डाइरेक्टरी का सदस्य था सारी शक्ति को अपने हाथ में कर लिया और उसको 
प्रथम कौंसिल (कफ (ठप ) नियुक्त कर दिया गया। सब्‌ 
में उसे स्थायी रूप से उसके जीवव भर के लिये पूर्णा सत्ता सौंपकर 
((:075प7) वना दिया गया । दी वष बाद 
स्थान पर साम्राज्य की स्थापता के 


श्घ०२ 
कॉपल 
बॉवुलेंट ((०णा5पा/0६८) के 
गई जिसका नपोंलियन प्रथम सम्राट 


ग्रा। 
सन 2८52४ में तेयोलियन की पराजय होने से फिर 


जमत्ता स्थापित हद और 
बोव॑न बंध का राजा १८ वा लई राजा बनाया गया। पालियामेंटरी प्रणात्री 
स्थापित की गई जिसमें फ्रांस ने और देशों के समाव ही अ्ँग्र जी ढचे की 


की । दिगही विधानमण्डल बनाया गया। द्वितीय सदन में मनोनीत व्यक्त थे 


और प्रथम सदन में संकुचित मताधिकार से निवाचित सदस्य बनते थे। मंत्रियों 
के उत्तरदायित्व का सिद्धांत भी स्वीकार 


तक्‌ल 


कर लिया गया । 


द्विती मन्न को स्थापना--यह रा 
मका । चाल्स ने अपनी शबित को प्रजा के 
विफल प्रयत्त किया । तीन दिन की क्रांति 


जतंत्र अधिक समय तक न चल 
अधिकार कप्त करके बढ़ाने का 
के फूलम्वख्पय चाल्स को सिद्दासन 
छोड़ना पड़ा । वौर्वत वंश की सत्ता इस प्रकार समाप्त हुई । लई फिलिप सिह्ा- 
सन पर बैठा पर उसे भी सिहासत छोड़ कर भागवा पड़ा । विद्रोह और फूट से 


तंग ग्राकर सव जनता थान्ति को इच्छा करने लगी। श्रत्त स॑ १० दिसम्बर 


सन्‌ १ ८४८ को प्रजातन्त्र शासन की स्थापना हुई जिसका नेपोलियन का भतीजा 
प्रथम अध्यक्ष चुना गया। प्रौढ़ मताधिकार से चुना हुआ एक गृही विधानमण्डल 
स्थापित करना निश्चय हुआ । इसके पश्चात्‌ राज सत्ता को हथ्ियाते का एक 
हसात्मक प्रयत्न किया गया । बहुत से राजनीतविज्ञ प्रजा प्रतिनिधि और सेनापति 
कारावास में डाल दिये गये । एक नया शासन विधान बनाया गया जिससे प्रेसी- 
डेंट का कार्यकाल बढ़ा कर दस वर्ष कर दिया गया और उसको बहुत विस्तृत 
शक्तियाँ दे दी गई। सन्‌ 2८५२ में फिर एक नया शासन विधान वनाजों 
लोक-निशाय से दो सप्ताह के भीतर स्वीकृत हुआ । इसके श्रनुसार नेपोलियन 
तृतीय सम्राट घोषित कर दिया गया । 


साम्राज्य सत्ता अधिक दिन तक न चल सकी। पहले तो यद्ध में 
विजय होने से फ्रांस का यूरोप में सिक्का जम गया परन्तु श्रन्‍्त में देश के 


भीतर नपोलियन से प्रजा असंतुष्ट 'होने लगी । जर्मनी और फ्रांस के बीच होने 


है कुक 
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वाले सत्‌ १८७० के युद्ध से फ्रांस के इतिहास में एक नग्रे यूग का प्रारम्भ 
हुआ्आ | जर्मनों ने पेरिस पर अधिकार कर लिया होता यदि उन्हें फ्रांस से 
भारी रकम न मिली होती। तृतीय वैयोलियत की पराजय के वद्चात्‌ एक 
नया शासन संविधान बनाया गया। राष्ट्र की रक्षा के लिये एक अस्थायी 
सरकार वनाई गई श्रोर सन्‌ १८७१ की फरवरी में इसका स्थान नेशनल 
ग्रसेम्बली ने लिया। 

इस प्रकार अस्सी वर्ष के समय में ११ शासन-विधानों के अंतर्गत फ्रांस का 
शासन हुआ प्रजातंत्र और राजतंत्र के बीच फ्रांस झूलता रहा | यद्यपि कोई 
निश्चित शासन विधान अ्रव भी न था पर पूर्व संविधानों की बची संस्थायें अब 
भी कार्य कर रही थीं। नेशनल असेम्बली का यह काम था कि इन बिखरे हुये 
टुकड़ों को पुनः एक सूत्र में बाँध कर व्यस्थित करती किन्तु यह निश्चित चहीं 
था कि असेम्बली को यह अधिकार भी हु या नहीं । 





तृतोय प्रजातन्त्र--राजसत्त। के गिरते हुये दिलों में प्रजातस्त्रवादियों 
ने अपनी शक्ति बढ़ा ली थी । उन्होंने प्रजातंत्र स्थापित करने का अ्रव दृढ़ 
निश्चय किया । १८७१ की संधि के पश्चात्‌ शान्ति स्थापित करते और नये 
शासन विधान बनाने का भारी प्रयत्न किया गया। शअसेम्वली ने ३१ अगस्त 
को एक प्रस्ताव पास किया जो राइवट लॉ (श[ए८६ .9एछ) के नाम से 
प्रसिद्ध है । इसके श्रतुसार एडोल्फ थियसे प्रेसीडेंट बनाया गया और इसको 
यह शब्त दी गई कि वह निर्वाचित असेम्वली को उत्तरदायी मंत्री नियुक्त 
कर सकता हैं। पर इस योजना से राजसत्तावादी ((0787८7565) संतुष्ट 
न हुये । चेशनल असेम्बली को वाध्य होकर संवेधानिक प्रइन फिर हाथ में लेना 
पड़ा । उसकी प्रार्थना पर तीस सदस्यों की एक समिति ने दो विधेयक ( 3[85) 
तेयार किये जिनमें दूसरे सदन की स्थापना का प्रस्ताव था और विधायिनी व 
कार्यकारी शक्तियों की व्याख्या की गई थी । परल्तु इन विधेयकों पर विचार 
न हो सका । सन्‌ १८७३ के नवम्वर मास में एक नई समिति वनाई गई। इस 
समिति ने सार्वजनिक शक्तियों के संगठन का एक विधेयक तैयार किया जिसके 
आधार पर सन्‌ १८७५ का कानूत बना । सीनेट का संगठन एक दूसरे वैधानिक 
प्रधिनियम द्वारा स्थिर हुआ्मा । सीनेट राजसत्तावादियों को संतुष्ट करने के लिये 
ही बनाई गई थी । 


फरवरी २४ व्‌ २५, १८७४५ के दोनों वैधानिक अधिनियमों को पास 
करने के पश्चात्‌ दूसरे विषयों को असेम्बली ने अपने हाथ में लिया ओर जुलाई 
१६, १८७५ का तीसरा वैधानिक अधिनियम पास किया। इस प्रकार फ्राँस के 
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शासन विधाव के आधारभूत तीन अधिनियम बने। इनके आधार पर दूसरे अ्रधि- 
नियम बने जिनसे शासन विधान को कार्यान्वित करने की प्रणाली निश्चित की 


गई । सन्‌ १८८० और १८८४ में दो ओर कानून पास हुये जिनमें से एक के 
द्वारा वार्साई की जगह पेरिस को राजधानी वनाया गया क्योंकि प्रजातंत्रवादी 


पुरिस को अधिक पसंद करते थे । सनू श्यय४ में नेशनल असेम्वली के दोनों 
सदतों ने अपनी संयकक्‍्त वंठक में वेधानिक अधिनियरमों में संशोधन करने के 
प्रदत्त पर विचार किया और सन्‌ १८८४८ का परिवर्तत करने वाला अधिनियम 
(रि2८ए75079 4,989 ० 684) पास किया । इससे शासन विधान पूरा 
हो गया। संविधान को कार्यान्वित करते वाले अधिनियम भी पास किये गये । ये 
अधिनियम साधारण अधिनियम और वेधानिक अधिनियर्मों के मध्य में हं । ये 
साधारण निर्वन्धों से ऊंची और वंधानतिक निर्वन्धों से नीची श्रेग्गी में हैं । इन 
का संशोधन सामान्य रीति से हो सकता है । ये शासन विधान के छोटे मोटे 
विषयों से सम्बन्ध रखते हैं । इनको आग निक लाज ((0:847८ 995) के 
नाम से पुकारा जाता हैं । 


उपग् कस दर्गान से यह स्पष्ट है कि फ्रांस का शासव-विधान किसी एक 
ग्रधिनियम में नहीं मिलता | इसके सिद्धांत समय समय पर पास किये हए कई 
अधिनियमों में पाये जाते हैं | फिर भी अंग्रेजी जासन संविधान से यह इस 
वात में भिन्‍न हैं कि सवअधिनियमों को एकत्र करने से शासन विधान पूरा प्राप्त 
हो सकता हैं किन्तु अंग्रेजी दासन विधान के सिद्धांत पालियामेंट के ग्रधिनियमों 
अतिरिक्त जो कई शतावदिदयों के समय में बने हि वे अलिखित पर सवे- 
सान्य प्रयाशी में [विखरे हये हैं जो किसी भी दशा में विविवत पास हुए अधि- 
नियमों से कम मान्य नहीं हैं । फ्रांस के बंधालिक इतिहास की श्रविच्छलता 
भी ध्यान देने योग्य है इसलिए यह हासन विधान एक णताव्दी में होने वाले 
वधानिक विकास का परिणाम है । इसमें अपने पूर्व वर्ती संविधानों के प्रमुख 
सिद्धांत ज्यों के त्यों पाये जाते हैं । फ्रांस के संविधान पर उस देश में हुई 
राजनैतिक क्रांतियों की छाप लगी हुई है । यह वह भवन नहीं जिसके प्रत्येक 
भाग को किसी पूर्व निश्चित ढाँचे पर बनाया गया हो किन्तु यह वह प्राचीन 
कौट्म्बिक गढ़ी है जिसमें श्राने वाली पीढ़ियों ने अपनी अपनी रुचि के अनुसार 
कुछ यहां कुछ वहाँ सुधार या नवीनता लाई हो । यूरोप के राजवैतिक वाता- 
वरणा में जो परिवर्तेत हुए उनको इतने सहकर अपने झ्रापको उनके अनुकूल 
बना लिया हैं । इस शासन-विधान से फ्रांस में पालियामेंटरी ढंग के प्रजातंत्र 
की स्थापना करने का उद्देश्य था। इसको ऐसी असेम्बली ने न बनाया था 


2 2 
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जो संविधान निर्माण के लिए ही चुनी गई हो किन्तु फिर भी इसमें 
करना कठिन है क्योंकि उसके लिए निश्चित रीति प्रयोग में लानी आ्रावद्यक 
है। पहले दोनों सदन पृथक पृथक यह निर्णाय करते थे कि संशोधन आ्रावश्यक 
हैँ या नहीं । अपेक्षाकृत बहुमत से दोनों में ऐसा निर्णय होने पर दोनों की 
संयुक्त वंठक में मतों के पूर्णाधिक्य से संशोधन हो सकता था। किन्तु किसी 
सी. संशोधन से संविधान का प्रजातन्त्रात्मक रूप न बदला जा सकता था | यदि 
ऐसा प्रस्ताव कभी रखा भी जाता तो ग्रसेम्बली के सभापति को यह अधि- 
कार था कि वह उसे अस्वीकार कर दे | 


परिवतंत 


विधानमंडल 


सन्‌ १८७४ के शासन संविधान से दो सदनों के स्थापित होने का श्रायोजन 
था | एक प्रतिनिधि सदन ((८70०४४ ०६ 2675प४7०८७) कहलाता था 
और दूसरा ऊपरी सदन [[75996% +70पघ5७) या सीनेट । सीनेट में ३१४ 
सदस्य थे जिनमें से २४६ निर्वाचित होते थे | बचे हुये ७५ स्थान, सन्‌ १८७५ 
के अधिनियम के अनुसार उन व्यक्त्तियों से भरे जाते थे जिनको दोनों सदन 
जीवन भर के लिये चुनें । किन्तु सन्‌ १८८४ के संशोधन से जीवन-सदस्यों की 
मृत्यु होते पर सामान्य निर्वाचन से उनका स्थान भरा जा सकता था। सीनेट 
के सदस्यों को मतधारक-संब निर्वाचन करते थे असे म्यूनिसिपल परियदें, प्रांतों 
के प्रतिनिधि, प्रांतों के सामान्य कौंसिलसे आदि इस प्रकार सीनेट के सदस्य 
ग्रप्रत्यक्ष ([#0472८६ ४(८८४४०॥7) रूप से प्रजा के प्रतिनिधि होते थे। 
इसकी अवधि नो वर्श थी परन्तु यह कभी समाप्त न होती थी। प्रति तीन 
वर्ष बाद एक तिहाई सदस्य नये चुने जाते थे। अधिनियम बनाने में सीनेट की 
वही शक्तियाँ थीं जो प्रतिविधि सदव की थीं । मुद्रा-विधेयक निचले सदन में 
ही प्रारम्भ होते थे | सीनेट-मुद्रा विधेयकों सें परिवर्तेत कर सकती थीं पर कर 
की मात्रा न बढ़ा सकती थी । दोनों सदनों के मतभेदों को मिटाने के लिए दो 
कमीशन नियुक्त होते थे जो मिलकर विचार कर सकते थे पर वे पृथक पृथक 
होकर निर्णय करते थे । यदि समझोता न होता था तो प्रस्ताव गिर जाता था । 
सीनेट की पुर्वे स्वीकृति से ही निचले सदत का विघटन हो सकता था। प्रेसीडेंट 
और मन्त्रियों के अभियोगों को सुनने के लिए सीनेट सर्वोच्च न्यायालय के समान 
कार्य करती थी। राष्ट्र की सुरक्षा भंग करने वाले अभ्रपराधियों को भी न्यायालय 
के समान सीनेट दण्ड देती थी । 


प्रतिनिछि - सदन ( (४०४777927७ ० >289प025)-यह प्रथम 
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सदन था । इसके सदस्य प्रौढ़ मताधिकार पद्धति से चुने. जाते थे। कोई भी 
निर्वाचक जो २५ वर्ष का हो इस सदन की सदस्यता के लिए उम्मीदवार खड़ा 
हो सकता था। राजबंशों के व्यक्ति प्रतिनिधि न चुने जा सकते थे | सन्‌ १६२७ 
के वाद जो पद्धति प्रचलित थी उसके अनुसार ७५००० मतधारकों के लिए 
एक प्रतिनिधि चना जाता था । देश एक प्रतिनिधिक्र क्षेत्रों (5॥08[2 7९- 
77927 (!0056६परथ्ााट ९5) में बांट दिया जाता था और एक मतधारक 
को एक मत देने का अधिकार था | सदन का सभापति अथातू स्पीकर हाउस 
ग्राफ कामन्स के स्पीकर के समान निष्पक्ष व्यक्ति न होता था । वह अपने पद 
प्र नियक्त होते के बाद भी अपने पक्ष का सदस्य बना रहता था। और अपने 
पक्ष को अधिक सुविधायें देता था | स्पीकर एक गक्तिणाली व्यक्ति हो जाया 
करता था और प्रायः स्पीकर प्रधानमंत्री या प्रेसीडेंट के पद पर पहुँच जाता था। 
मुद्राविधेयक निवले सदन में ही प्रारम्भ होते थे । अन्य सब विषयों में दोनों 
संदनों की शक्तियाँ वरावर थीं । वे दोनों मिल कर प्रेसीईंट को चुनते श्रे और 


शासन-विधान में संशोधन कर सकते थे । 


॥ 


कार्य-पालिका--यद्यपि सन्‌ १८७५ के घासन-विधान के मसंदात्मक 
(शिररीवाशरापक्षाए) कार्यपालिका अपनाई गई किल्‍्तु राजा के स्थान पर 
अध्यक्ष या प्रेमीडेंट बनाने का निर्गाय हुआ । नेशवल असेम्बली अथात्‌ विधान- 
मण्डल के दोनों सदत मिल कर प्रेस्तीडंट को चुनते थे। प्रंसीडेट निश्चित समय 
तक अपने पद पर बना रहता था। प्रेसीडेंट संधियां करता और उनका श्रन 
समर्थक (/२४३6८४६00) करता था किन्तु दोनों सदनों की पूर्व सम्मति के 
बिना युद्ध की घोषणा न कर सकता था । वह राष्ट्र का अ्रव्यक्ष होता था और 
इस पद के नाते उप्क्रा बाहरी रूप से बढ़ा श्रादर, प्रभाव तथा ऐड्वर्य था। 
किन्तु वास्तव में उसकी कार्यकारी शक्ति शून्य के बराबर थी । 

सन्त्रिपरिषघद --सन्‌ १८७५ में ही फ्रांस में संसदात्मक कार्यपालिका 
प्रणाली ग्रपनाई गई | सन्त्रियों के सम्बन्ध में शासन-विधान में निम्न लिखित 
सिद्धान्त दिये हुए थे । 


(१) प्रेसीडेंट के सब आदेश किसी एक मन्त्री के समर्यक-सूचक हस्ताक्षरों 
से कार्यान्वित हो जाते हैं। 

(२) मन्त्री सरकार की नीति के लिये सामुदायिक रूप से दोनों सदनों 
को उत्तरदायी होंगे और अपने शासन-विभाग की कार्यवाही के लिये वेयक्तिक 
रूप में उत्तरदायी होंगे । 

(३) प्रेसीडेंट केवल देशद्रोह का अपराधी हो सकता है । /: 
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(४) श्रेसीडेट अपने संदेश द्वारा ही विधान-मण्डल से सम्बन्ध स्थापित 
कर सकता हूँ । यह संदेश सदनों में किसी मंत्री द्वारा पढ़ कर सुनाया जा 
सकता है । 

(४) मंत्री किसी भी सदन में बोल सकता है । 


(६) विधान मंडल से पास होकर और किसी मंत्री द्वारा समर्थन-सूचक 
हस्ताक्षर हो जाने पर विधेयक प्रेसीडेंट द्वारा अधिनियम घोषित किया जा 
सकता हैं, यदि एक मास के भीतर प्रेसीडेंट उसे दोनों सदतों द्वारा पुनविचार 
करने के लिये वापिस न कर दे। व्यवहार में जब विधानमण्डल किसी मंत्री 
के कार्य की निन्‍दा करता है तो मंत्रिमण्डल पद त्याग कर देती है और नये 
मंत्रिमण्डल से पुराने मंत्रिमण्डल के उस मंत्री को वाहर कर दिया जाता है 
जिसदे: कारर मंत्रिमण्डल को पद त्याग करता था। इस प्रथा का कारण यह 
हँ कि कोई भी मंत्रिमण्डल इतना दृढ़ नहीं होता कि वह विधानमंडल के 
विघटन की प्रार्थना करे । विधानमण्डल इसीलिये अपने निद्िचित काल, ४ वर्ष 
तक कारये करती रहती है । 


संसदात्मक शासन-प्रणाली को सफलता--पफ्रांस ने ब्रिटिश प्रणाली को 
अपनाया तो सही पर उसके चलाने में उसे सफलता न हुई। फ्रांस में ब्रिटिश 
ढंग की मंत्रिपरिषद्‌ की सफलता के लिये 'श्रावश्यक परिस्थिति वर्तमात न थी | 
इसके ग्रतिरिक्त कुछ एसी वातें भी थीं जिनके कारण वे रूढ़ियां और प्रथायें 
सर्वमान्य न हो सकी जिनसे फ्रांस की मंत्रिपरिषद्‌ प्रणाली में स्थिरता आती । 
फ्रांस की मंत्रिपरिषद्‌ की अस्थिरता के कई कारण थे । 


पहला--इंगलेंड की तरह फ्रांस में मंत्रि-मण्डल के पद त्याग से 
शासन-तीति में कोई अन्तर न पड़ता था | इंगलैण्ड में मंत्रि-गरियद्‌ तभी पद- 
त्याग करती थी जब उसकी नीति का हाउस आफ कामस्स में विरोध हो यो 
उसका विघटन किये जाने पर नये निर्वाचन में निर्वाचक जनता उसकी नीति से 
सहमत न॒ होने के कारण उनके पक्ष के वहुसंख्यक प्रतिनिधि न चुने । ऐसा 
ग्रसमर्थन होने से नया मंत्रिमण्डल स्थान ग्रहण करता था और नये मंत्रि-मण्डल 
का बनना इस वात का स्पष्ट निर्देश था कि शासन-नीति में परिवर्तत हो गया । 
किस्तु फ्रांस में मंत्रि-परियद्‌ में इतना बल न था कि बह अपनी नीति की विवेक 
पूर्गतता को दिखलाने के लिये सदव का विघटन करा कर जनता से समर्थन 
की प्राथना करे । 


दूसरा--मंत्रि-परिषद्‌ अपनी नीति को कार्याच्वित करने वाले कानूनों 
के बनाने | में निचले सदन के कमीशत पर निर्भर रहती थी। मंत्रि-परिषद्‌ 
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द्वारा जो विधेयक भी सदन में विचारार्थ प्रस्तुत होता था बह इस कसीशव 

की राय के लिये भेजा जाता था। इस कमीशन में प्राय: (सदल सें कई 

राजनेतिक पक्षों के होने के कारण ) मंत्रिं-परिपद्‌ के विरोधी ही होते थे, जो 

परिषद की योजना में -इतना परिवर्तेन करते का प्रयत्त करते थे कि परिषद्‌ 

स्वयं ही उस योजना की अस्वीकृति चाहने लगती थी जिससे परिषद्‌ पदत्याग 
दे और नई यरिषद्‌ बने । 


ह् 


तीसरा--मंतजिपरियद्‌ आर्थिक नीति पर फर्मत्रणा करते की शर्ते 
ने रखती थी । मंत्रिपरिषद्‌ में इतनी शक्ति ने थी कि वह संदल का रविघटन 
करा सके । इसीलिये विरोधी पक्ष को सामान्य निर्वाचन होते पर अपनी सद 
स्थता खोने का डर न रहता था। वें आर्थिक प्रस्तावों में बिना किसी इर के 
संशोधन करते थे, जिससे परिषद्‌ को ऐसी झाभिक सस्थति में काम करा 
पड़ता था जो उसको सुविधाजनक या उसका इ्च्ठा के खनकब ने होती थी 
प्रश्पिद इसलिए स्वर्य भी पदत्याग कर अपने पुनसंगठग का अ्रवसर दुखा करता 


| 
थी जिससे विरोधी पक्ष के व्यवितयों को वर्ड परिषद में गामिल कर विरोछ 
कम किय। जा सके 


न 


चोथा--संसदात्मक प्रगाली में यह देखा गया है कि दो राजवेतिक 
पक्षों का होगा ही उसे सफल बला सकता हैँ। फ्रांस की लोकसभा से 
निर्वाचन पद्धति के कारण दो से श्रधिक राजनेतिक पक्ष बनाने का अवसर 
रहता था जो एक सुदृढ़ स्थायी मंज्रिपरिषद्‌ बता सके। प्रायः विरोधी नीति 
और कार्यक्रम वाले पक्षों की शिली जुली सरकार बनती थी जो अधिक दिल 
तक न चल सकती थी । 


ध्ल 


पांचव[--इंगलंड में पालियामेण्ट के सदस्यों को प्रश्नों द्वारा सूचना प्राप्त 
करने का अधिकार है .परन्तु यह अधिकार केवल सूचना प्राप्त करते तक ही 
सीमित है। मंत्रिमंडल यदि चाहे तो किसी प्रश्न का उत्तर देने से सवा कर 
सकता है । किन्तु फ्रांस में गक्रवार के प्रश्न केवल यूचना ही प्राप्त करने के विव्ये 
न किये जाते थे किन्तु उनके द्वारा सरकार की नीति पर भी विचार करने का 
प्रयत्त किया जाता था। यदि सरकार का उत्तर संतोषजनक न समभ्का जाता 
था तो उस पर वाद-विवाद होता था, मत लिये जाते थे और यदि सदन सरकार 
उत्तर से इस मत-प्रकाशन द्वारा असंतोय प्रकट करता था तो परियद पद त्याग 
कर देती थी । 


छुठा-फ्रांस की मंत्रिपरिष्द्‌ में सासदायिक उत्तरदायित्व न होता 


क्र 
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था। विभिन्‍न राजनेतिक पक्षों में से लिये जाने के कारण मंत्रियों से यह 
आशा! करना व्यर्थ था कि वे सदन में एक दसरे का समर्थत करते। एक्य- 
भाव का अ्रभाव इसलिये न था कि उनमें पारस्परिक हेप रहता था किन्त 
बात यह थी कि ऐसी संस्था से दृष्टिकोश की एकता न हो सकती थी ओर 
उद्देश्य भी प्रत्येक मंत्री का एक न होता था। इसलिये यह स्वभाविक था कि 
मंत्रिमण्डल को फोड़ने का कोई न कोई बहाना सरलता से ही मिल जाता था। 


उपर्यवत कारणावश फ्रांस का मंत्रिमंडल अ्चिरंजीवी रहता था । 
सम्‌ १८७४५ के पदचात्‌ ४३ वर्ष के समय सें ६४ मंत्रिमंडल बने श्र्थात्‌ मंत्रि- 
मण्डल की औसतन अवधि €३ मास रही । सन्‌ १६२६-१६३८ के वीच 
में अर्थात १२ साल में २४ मंत्रिमंडल बचे। इंगलेण्ड में उतने ही समय में 
केवल ४५ मंत्रि-परिषर्दे बनीं । 

फ्रॉस के चतुथ प्रजातन्त्र का शासन-विधान--सन्‌ १६४० मे 
ततीय प्रजातन्त्र की करारी हार हुई। अगले चार वपों में फ्रांस का शासन 
जर्मती के श्रधिकार में रहा यद्यपि मार्शल पेंता की विची (५७॥८॥४) सर- 
कार को कार्य करने की थोड़ी सी स्वतस्त्रता अवब्य थी । जनरल डी गाले ने 
यह घोषणा की कि वे फ्रास के बाहर से जर्मनी के विरुद्ध युद्ध करेंगे। इस 
उद्देश्य से एलजिश्नस में फ्रांस की राष्ट्रीय स्वतत्त्रता की एक समिति वचाई 
गई | सन १६४३ में परामश देने वाली एक परिषद्‌ वताई गई जिसमें सव 
पूर्व राजनैतिक पक्षों के प्रतिनिधि सदस्य बनाये गये । यह फ्रांस का संकट- 
कालीन सरकार थी। सन्‌ १६४४ में यह सरकार एलजिश्र्स से पेरिस श्रा 
गई । परामशदात्री परिषद के सदस्यों को संख्या वढ़ा दी गई | सत्‌ १६४०२ के 
अक्टबर मास की २५ तारीख को विधान परिषद्‌ के सदस्यों का चुनाव हुआ । 
इस परिषद्‌ को एक नये संविधान के बनाने का काम सौ नया। साथ साथ 
परामर्शदात्री परिषद की शक्ति की सीमा भी निर्धारित कर दी गई। संविधान 
परिषद में समाजवादियों की संख्या अधिक थी । सन्‌ १६८४६ की १६ अप्रैल 
को २४६ विरोधी और ३०६ पक्षवाले मतों से नया संविधान स्वीकृत हो 
गया । किन्‍त्‌ जब यह शासन विधान लोक निर्णय के लिये रखा गया ता उसके 
पक्ष में ८,६०,०००० और विरोध में १,००,००,००० मत झाय जिससे 
यह संविधान अ्रस्वीकृत हो गया । एक दूसरी विधान-परिषद्‌ बुलाई गई और 
दूसरा संविधान बनाने का काम सौंपा गया । अक्टूबर १३ सन्‌ १६४६ को 
इस द्वितीय विधान-परिषद्‌ द्वारा तैयार किया हुआश्ना शासन-विधान 
स्वीकृत हुआ | इस संविधान के पक्ष में ६०,००,०००, ग्और विरोध 


हि 
शा 


४६४ प्रमख देशों को शासन प्रगालियां 
७०,००,००० मत आये। इस संविधान के इन्त्गत फ्राँस के चतुर्थ प्रजातन्त्र 
शासन का श्रीगगोश हआ ।! अप्रेल व अक्टवर के शासन विधान में जो विश्येष 
यान देने योग्य अन्तर है बह पालियामेंट के संगठन के सम्बन्ध में है। पहले 
संविधान में एक सदन की पालियामेंट थी, उस बये संविधान ने दो सदनों का 
ग्रायोजन किया है । पहले मसविदे में विधान के सब संशोबनों पर लोक-निर्गाय 
आवश्यक था किन्तु नये संविधान में बिना लोक-निर्गाय के भी विधान- संशोधन 
सम्भव है । दोनों मसविदों में प्रेमीडेंट की शक्तियों के सम्बन्ध में भी भारी 
अन्तर है। क्‍्ये संविधान में पूर्व संविधान में दिये हुई मूलाधिकारों को कम 
कर दिया गया हैं 


शासन-विधान के सिद्धान्त--सन्‌ १६४६ का फ्रांस का शासन- 
विधान एक विचित्र ढंग का हैं। इसकी प्रस्तावना में ही उन सिद्धान्तों की 
जिन पर यह बनाया गया है घोपणा कर दी गई है और उसमें नागरिकों के 
रक्षित अ्रधिकारों का भी उल्लेख कर दिया गया हें। यह मनृष्य कीव 
नागरिकों की स्वतन्त्रता की घोषणा करता हैँं। इसमें कहा गया हू कि प्रत्येक 
मनप्प के चाहे वह किसी जाति, धर्मया मम्प्रदाय का हों, कुछ पुनित 
अधिकार हैं जो दसरे को सौंगे नहीं जा सकते | प्रत्येक व्यत्रित का यह कर्तव्य 
है कि वह काम करें श्लरीर यह अधिकार है कि उसे जीविका का साधन 
दिलाया जाय । प्रत्येक व्यक्ति किसी भी मजदूर संघ का सदस्य होने के लिए 
स्वतन्त्र है और उस संघ द्वारा प्राप्त सुविधाओं व अधिकारों कां भोग करने के 
लिए तन्‍्व्रहीन हें । मजदूरों को कानून की सीमा के श्रच्तगत हड़ताल करने 
का अधिकार है, वे सामदायिक रूप से अपनी मजदूरी आदि का सौदा करने 
के लिए स्वतन्त्र हैं। अपाहिज व अनाथ व्यक्ति समाज से भरण-पोपण के 
साधन ले सकते हें। सब बच्चों व यवा पुरुषों को व्यवसायिक शिक्षण व 
संस्कृति का ज्ञान प्राप्त करमे का समान अ्रधिकार है । संविधान सब को, 
विशेष कर बच्चों, माताओं गश्रौर वृद्धों को, स्वास्थ्य, जीविका, विश्वाम व 
अवकाश व्राप्त कराने का संकल्प करता है। स्त्रियों को पुरुषों के समान ही 
ग्रधिकार दे दिये गये हैं । 


प्रन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में शासन-विधान में यह कहा गया है कि पारस्परिकता 


के आधार पर फ्रांस शान्ति के लिये अपनी सर्वाच्च सत्ता पर अकुश रखनत 
का तेयार है । 


संविधान में यह कहां गया हैँ कि फ्रांस एक प्रजातन्व्रात्मक -गराराज्य 
है। “स्वतन्त्रता, समानंता व मित्रता” यह इसका मूलमन्क्र्ई “जनता द्वारा 


फ्रांस की सरकार 


क्र 


टी 
स्ड 


जनता के लिये जनता की सरकार” यह इसका सिद्धांत है। राष्ट्र की सर्वोच्च 


सत्ता फ्रांस की जनता में विहित है। इस मत्ता को वेधानिक मामलों हें 
जनता अवपने प्रतिनिधियों द्वारा या लोक निर्णाय द्वारा कार्यान्वित करती है | 
दूसरे मामलों में जनसत्ता नेशनल असे म्वली में प्रौढ़ मताधिकार के आधार पर 
प्रययक्ष निर्वाचन द्वारा ( गुप्त शलाका से ) चने हुए प्रजा के प्रतिनिश्रियों से 
कार्यान्वित होगी । फ्रांस के सब नागरिक ( स्त्री या पुरुष ) जो प्रौढ़ावस्था में 
पहुंच चुके हों और तागरिक अधिकार से वंचित न हों, वे निर्वाचन में भाग 
ले सकते हूँ । 


विधानमणशडल 


नये प्रजातंत्रात्मक शासन में पालियामेंट व्यवस्थायन कार्य करती है! 
इस पालियामेंट के दो सदन हूँ, एक नेशनल असेम्बली और दूसरा प्रजातंत्र कीं 
कॉसिल कहलाता हैं। दोनों सदनों के प्रतिनिधि प्रादेशिक आ्रधार पर चुने जाते 
हैं । तेशनल असेम्बली श्रर्थात्‌ लोक सभा प्रौढ़ मतधिकार से चुनी जाती है 
कॉसिल जो दूसरा या ऊपरी सदन हे गप्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा प्रांतीय निर्वाचन 
संघों द्वारा चुनी जाती है । 


प्रसम्बली का कार्यकाल, इसकी निर्वाचन-पद्धति और अ्रन्य सम्बन्धित 
बातें श्राधनियम द्वारा निदिचत होती हें। कौंसिल के सदस्यों की प्रवधि छः 
साल है । आधे सदस्य प्रति तीन बष वाद हट जाते हैं और नसे सदस्य च॑ 
जाते हूं । नेशनल असेम्बली भी झ्नपाती प्रतिनिधिक प्रणाली से कौंसिल के 
कछ सदस्यों के छट भाग के बराबर सदस्यों को चनती है । कौंसिल के सदस्यों 
की कुल संख्या नेशनल असेम्वली के कुल सदस्यों को कुल संख्या के एक तिहाई 
से कम श्रोर आधे से भ्रधिक वहीं हो सकती । 


प्रत्येक सदन अपने सदस्यों के चनाव के वध श्रदध होने के सम्बन्ध में और 
उनकी योग्यता के सम्बन्ध में पृथक पृथक निर्णाय करता हैं ! 

५ अक्ट्वर सन्‌ १९४६ को संविधान परिषद्‌ ने एक अधितियम बताया 
जिसके अनुसार नेशनल असेम्बली के सदस्यों की संख्या ६१६ निर्धारित की 
गई। (फ्रांस के ४४४, ऐलजियर्स के ३० और समृद्रपार के प्रदेशों के ४५ 
प्रतिनिधि निश्चित किये गये) । पहला निर्वाचन १० नवम्वर १६४८ को 
हुआ । प्रत्येक पक्ष को अ्रपनी लिस्ट से वोटों के अनुपात से सदस्य मिले । 
कौंसिल के सदस्यों की कुल संख्या ३० निर्धारित की गई जिनमें फ्रांस को 

५५, ऐलजियर्द को १४ और समुद्रपार प्रदेशों को ५१ सदस्य दिये गये । 


४६८६ देशों को शासन प्रणालियां 


कौंसिल का प्रथम निर्वाचात्त नवम्वर १६४८ में हआ्मा । दोनों सदनों की वेठकें 
साथ साथ होती हं । नेशनल असेम्वली अपनी वापिक बैठक प्रति वर्ष जनवरी 
के दूसरे मंगलवार को आरम्भ करती हैं, वठकों में जनता दशक की तरह जा 
सकती है किनन्‍्त आ्रावश्यकता पड़चे पर गप्न बेठकें भी हो सकती हैं । दोनों 
सदन संयकक्‍त वबेठक में प्रेसी ईंट का चनाव करते हूं । 


सदस्यों के अधिकार और उनको प्राप्त विशप सविधाये--जैसे 
ग्रन्य प्रजातंत्रों में बसे ही फ्रांस में व्यवस्थापकों को कुछ अधिकार और विशेष 
सुविधायें प्राप्त हैं । पालियामेंट के भीतर उन्हें वॉलने की पूर्ण स्वतंत्रता है। 
अपने भापणा में कही हुई किसी बात पर या अपने कर्तेब्य का पालन करते 
ये अपना मत प्रकट करने पर न उन्हें पक्रहा जा सकता है न उन पर 
सकदमा चलाया जा सकता है, न उन्हें दश्ड दिया जा क्कता हूँ। बिना सदन 
की अ्रसमति के उसके किसी सदस्य को पालियामेंट के सत्र किसी अ्रपराध 
के लिये पकड़ा नहीं जा सकता पालियामेंट के सदस्पों को कानून 
से निश्चित भत्ता सिलता हैं। कोई भी व्यक्त दोनों संदतों का एक ही समय में 
सदस्य नहीं हो सकता ने पालियामेंट का कोई सदस्य एक द्वी समय पालियामेंट 
का और आधिक परिषद्‌ या फ्रांस की अस्ेम्बली का सदस्य रह 
सकता है । 


सादनों का व्यावहारिक रूप--दोनों सदन वाधिक बैठक के आरम्भ में 

ही अनपाती प्रतिनिधिक प्रणाली से सचिवों का चुनाव कर लेते हैँ । सबिवों 
में विभिन्‍न राजनेतिक पक्षों के प्रतिनिधि पक्ष की संख्या के भ्रनसार श्रा जाते 
प्रेसीडेंट पालियामट को बलाता है| प्रधानमंत्री या वशनल असेम्वली के 
एक तिहाई सदस्य बेठक होने की माँग कर सकते है । नेशनल असेम्वली लोक- 
प्रिय होने से कॉसिल से अधिक शव्तिशाली है | अधिनियर्मों का निर्णय नेशनल 
असेम्बली ही कर सकती है, यह अपनी इस शक्ति को दूसरे किसी संस्था 
को नहीं सोॉंप सकती। प्रधानमंत्री और पालियामेंट के सदस्य प्रस्तावों व योज- 
ञ्रोंको पालियामेंट के सम्मुख रख सकते हैं । कौंसिल अधिनियमों को 
दृहरान वाला सदन हूँ यह केवल अधिनियमों के बनाने में देर लगा सकता 
कॉसिल के सदस्य भी कॉौंसिल में योजनाश्रों का प्रस्ताव कर सकते हैं । 
प्रस्ताव के होने के बाद ये योजनायें कौंसिल के सचिवालय में जमा हो जाती 
हँ | ओर फिर वहां से वे नेशनल असेम्बली के सचिवालय को भेज दी जाती 
हैँ । जिन विधेयकों का प्रस्ताव असेम्वली के प्रतिनिधि करते हैं वे भी असेम्बली 
के सचिवालय में जमा हो जाते हैं । 


#'पुसन- रु 


फ्रास की सरकार ४६७ 

इन जमा किये हुये या कॉंसिल के सचिवालय से भेजे हुये प्रस्तावों पर 
ग्रसेम्बली से नियुवत समितियां विचार करती हैं । जब कोई योजना अमेम्बली 
में स्वीकार हो जाती हैं तव वह कॉसिल में भेज दी जाती है। कौंसिल को 
इस थोजना पर अपनी राय दो मास के भीतर देनी पड़ती है । बजट के लिये 
दो मास का यह समय इतना घटाया जा! सकता हे कि वह उस समय से अधिक 
न हो जो असेम्बली ने बजट पर विचार करने और पार (पास) करने में 
लगाया हो । श्रावश्यकता पड़ने पर नेशनल असेम्वली किसी अन्य पश्रावश्यक 
विषय में भी कोंसिल के विचारार्थ दो मास के समय को घटा सकती 


[६ 


_-* याद 
निश्चित समय के भीतर कौंसिल अपनी राय नहीं दे पाती तो तेशवल असे- 
म्वली से जिस रूप में विधेयक पास हो चुकता है उसी रूप से कानतन घोषित 
कर दिया जाता है । 

यदि कौंसिल योजना से सहमत नहीं होती ग्रौर संशोधन का सुभाव पास 
करती है तो नेशनल असेम्वली योजना पर पु्नवचार करती है और ऐसा 
करने में कौंसिल के संबोधन पर ध्यान रखती है । उसके पश्चात्‌ उस योजना 
पर खुले तौर पर मत लिया जाता हैं और कुल सदस्यों के बहुमत से ही वह 
योजना पास हो सकती हे । 

राज्यकोप पर असेम्बली का पुरा अधिकार रहता है। असेम्वली में ही 
बजट के प्रस्ताव रखे जा सकते हैं । इन प्रस्तावों में आय व्यय के अतिरिक्त 
और कोई विषय नहीं रह सकता, नेशनल असेम्बली आय-व्यय के हिसाव पर 
हिसावी न्यायालय ( 0८८०१॥७४ (/०पघा5$ ) के द्वारा नियन्त्रण करती है । 
सामान्य क्षमादात पालियामेंट द्वारा बनाये हुये कानून से ही दिया जा 
सकता है । । 

आशिक परिषद्--फ्रांस के शासन-विधान पर उन समाजवादी प्रव॒त्तियों 
की छाप लगी हुई है जो पिछले वीस साल में फ्रांस की राजनीति में प्रमुखतया 
दृष्टिगोचर होती रही है । शासत विधान में एक आथिक परिषद्‌ के स्थापित 
करने का आयोजव है, इस परिपद्‌ के वही क्तैव्य हैं जो जर्मनी में वीमार 
(५० 2।7797 ) शासन-विधान के अस्तर्गत स्थापित राष्ट्रीय-आश्िक-परिपद्‌ 
(ए्बपठगाग मिटणाठमांए (०पगाटा) के कर्तव्य थे। फ्राँस की आथिक 
परिषद्‌ की क्या शर्वित होगी यह ग्राधारण कानून से निश्चित हो सकता हैं । 
जर्मनी की परिषद्‌ की शक्तियाँ संविधान द्वारा ही निश्चित थीं । फ्रांस की 
प्राथिक-परिषद्‌ सरामझश देने वाली संस्था है जो उसके क्षेत्र में पड़ने वाली 
अधिनियम योजनाओं की परीक्षा करती है और उत्तके पास होने के पूर्व उनके 


कील 
पक 


८द्८ प्रमख देशों की शासन प्रगालियां 


बारे में अपनी राय देती है । कुछ योजवाग्रों पर विचार करने और पास करने 
के पूर्व असेम्बली उन्हें इस आ्राथिक-परियद्‌ के पास उसकी राय के लिये 
भेजती है । फ्राँस की मन्त्रिपरियद भी आवस्यकता पड़ने पर इस परिषद से 
सलाह ले सकती है | किन्तु सारी जवता को काम दिलाने वाली और राष्ट 
की द्रव्य सम्पत्ति का यक्तिततंगत उपयोग कराने वाली श्रायिक योजना अपनाने 
के लिये इस आशिक परियद्‌ की सलाह लेता अनिवाय हैं। समाजवादी इस 
परिषद्‌ से संतुष्ट होंगे या नहीं यह देखना हें । भय यह हे कि कहीं जमनी की 
परियद्‌ के समान यह भी असफल सिद्ध न हो। 
चंलथ नजजालन्ओं का कायालक 

चतुर्थ प्रजातन्‍्त्र की सरकार की कार्ययालिका का दी भागों में अध्ययन 
किया जा सकता है, एक नाममात्र की क्ार्यपालिका जैसे प्रेसीडेंट और दसरी 
वास्तविक कार्यपालिका जैसे मन्त्रिपरिपद्‌ । 


प्रेसीडट--राज्या का अध्यक्ष प्रेमीडेंट कहलाता है जिसको चनने के 
लिए दोनों सदन अपनी संयकत बैठक करते हे और किसी व्यक्ति को प्रेसीडेंट 
चुनते हैं, वह ७ वर्ष के लिये चुना जाता है। एक ही व्यक्ति दो वार लगा- 
तार प्रेसीईंट निवाचित हो सकता है किन्तु तीसरी बार नहीं हो सकता। 
१६ जववरी १६४७ को नेशनल अ्रसेस्वली श्रौर कौंसिल के संयकक्‍त सम्मेलन 
में पहले प्रेमीडेंट का निर्वाचन हुआ । उन राज्य घरानों के व्यक्ति जिन्होंने 
फ्रॉँस में राज्य किया हैं प्रसीइंट नहीं बनाये जा सक्रते । राज्य का अ्रध्यक्ष 
होने से सब सरकारी उत्सवों में जिसका अ्रगृग्रा समझे जाने के अक्तिरिक्त 
प्रेसीटंट की कुछ निश्चित शर्वितियां श्रौर कर्तव्य भी हैँ । वह सन्त्रिपरिषद्‌ की 
पेंठकों में सभापति रहता है और उन बैठकों की कार्यवाही की रिपोर्ट को 
अ्रपने पास सुरक्षित रखता है। वह राष्ट्रीय सुरक्षा-समिति में भी सभापति 
का आसन ग्रहग करता हैँ ओर सेनाध्यक्ष के नाम से पुक्रारा जाता है। 
मजिस्ट्रेटों की उच्च समिति का भी वह सभापति होने से क्षमादान की शक्ति 
का उपभोग करता है ! 


नियुक्ति करने की शक्ति--नियुक्तियां रारने की प्रेसीडेंट को भारी 
शक्ति हैं । वह प्रधान मन्त्री को नियुक्त करता है और प्रधान मन्त्री की सलाह 
से दूसरे मन्त्रियों को । इनके अतिरिक्त प्रेसीडेंट (१) ग्रांड चाँसलर आफ दी 
लीजन आफ झोनर, (२) राजदूतों, (३) राष्ट्रीय सुरक्षा समिति व उच्चसमिति 
के सदस्यों, (४) विश्व विद्यालयों के कुलयवतियों, (५) प्रान्तीय अ्रधिकारियों, 


डे 
शा, 


श्र 


फ्रांस की सरकार 
(६) केन्द्रीय शासन के अध्यक्षों, (७) सामान्य अफसरों और, (5) विदेश्ञों 
सरकार के प्रतिनिधियों की नियुक्ति करता है । 
सर ही च च् (5 ० न 
असतीडट आर वधांनमडल-- राज्य का श्रध्यक्ष होने से 
मंडल द्वारा पास किये हुये विधेयकों को घोषित कर कानन 


[कक के # 5 


प्रेसीडेंट विधान- 
का रूप देता हें 
यह घोषणा असेम्वली से विधेयक के प्राप्त होने के दस दिन के भीतर करनी 
पड़ती है । यदि आवश्यक हो तो असेम्बली इस समय को घटा कर पांच दिन 
कर सकती है । प्रेसीडेंट यदि चाहे तो इस समय के भीतर असेम्वली से विधेयक 
पर पुनविचार करने के लिये कह सकता है । यदि प्रेमीडेंट ब घोषणा करे और 
लत पुनरविचार के लिये विधेयक को वापस करे तो ग्रसेम्बली का सभापति इसकी 
घोषणा कर इसे कानून का खझूय देता है । प्रेसीडेंट नेशनल असेम्वली को संदेश 
भेज कर उसे अपने विचारों से सुचित कर सकता है । 


प्रेसीडेंट संविधानिक अध्यक्ष है--यह निस्संदेह ठीक है कि तृतीय प्रजा- 
तंत्र की अपेक्षा चतुर्थ प्रजातंत्र में प्रेसीडेंट की शक्तियां कहीं अधिक हें परन्तु 
फिर भी ये अमेरिका के प्रेसीडेंट की शक्तियों से वहुत कम हैं क्‍योंकि प्रेसीडेंट 
का कोई भी ग्रादेश बेध नहीं समझा जाता यदि उसपर प्रधानमंत्री या किसी 
मंत्री के हस्ताक्षर नहीं होते । इससे स्पष्ट है कि वह केवल एक देधानिक अध्यक्ष 
है जो मंत्रिपरिषद की सलाह से कार्य करता हैँ 

संत्रिपरिषद्‌ू--वास्तविक शासन शक्ति मंत्रिपरिपद्‌ के पास रहती है जो 
विधानमंडल अर्थात्‌ असेम्बली को उत्तरदायी है । परिषद्‌ वनाने का ढंग यहां 
ग्रन्य संसदात्मक राज्यों में सामान्य तथा अपनाये जाने वाले ढंग से भिन्‍न हैं । 
शासन विधान के ४४ वें अनुच्छेद में कहा गया है कि “प्रत्येक विधानमंडल के 
कार्यारम्भ होने पर रीत्यानुसार सलाह लेकर प्रेसीडंट प्रधानरुत्री नियुक्त 
करेगा ।” दढ़ मंत्रिपरिषद्‌ बनाने के उद्देश्य से परिषद्‌ बनाते से पूर्व प्रधानमंत्री 
नेशनल असेम्वली का विश्वास एक निश्चित विश्वास प्रस्ताव द्वारा प्राप्त कर 
लेता है | यदि प्रतिनिधि पूर्ण मताधिक्य से प्रधानमंत्री में अपना विश्वास प्रकट 
करते हैं तो प्रधानमंत्री अपने मित्र मंत्रियों को चुनता आरम्भ करता है और 
उसके नाम प्रेसीडेंट के सामने प्रस्तुत करता है जो अपने आदेश से घोषित कर 
देता हे । 


अन्‍नानपमे, 


प्रधान मंत्री की शक्तियाँ--प्रधानमंत्री कुछ विशेष शक्तियों का उपभोग 
करता है। विधान-मंडल से पास हुये सब अधिनियमों को कार्यान्वित करने 
का वह प्रबन्ध करता है । कुछ अ्रफसरों को छोड़कर जिनकी नियुक्ति प्रेसीडेंट 


४७० प्रमुख देशों की शासन प्रशालियां 
करता है, बचे हुए सब अफसरों को ( शासन के व सेना के ) प्रवान मंत्री 
नियुक्त करता है। प्रधानमंत्री सेता के संचालन का प्रवन्ध करता है और 
सुरक्षा की योजनाञ्रों को कार्यान्विव कराने का आवश्यक प्रवन्ध करता है। 
किन्तु एक विचित्र बात यह हैँ कि इन सव कार्यों के सम्बन्ध में प्रधान मंत्री जो 
आदेश देता है उन पर किसी एक मंत्री के समथन सूचक हस्ताक्षर होना 
आवश्यक है । ऐसी प्रथा अन्य संसदात्मक राज्य संगठनों में प्रचलित नहीं 
है। वैधानिक दृष्टि से क्रांस के प्रधान मंत्री का पद अन्य देशों के प्रधान 
मंत्री से ऊंचा है । 

संजियरिपद और विधानसंडल-- मंत्रिपरिपद्‌ और मंत्रियों के उत्तर- 
दायित्व का रूप संविधान द्वारा निश्चित है । वे नेशनल असेस्वली को (कौंसिल 
को नहीं) परिषद्‌ की सामान्य नीति के लिए सामुदायिक रूप से उत्तरदायी 
और अपने वेयक्तिक कार्यों के लिए व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी रहते हैं। 
प्रधानमंत्री मंत्रिपरिपद की सलाह से कभी भी निश्चित प्रस्ताव द्वारा अपने प्रति 
नेशनल अमेम्बली के विश्वास की परीक्षा कर सकता है। असेम्बली का अविश्वास 
पूर्गरामताधिक्य ( 020950762 /(०]०769 ) से ही मान्य ठहराया जा सकता 
है । पूरे एक दिन तक अपने पास रखने के पश्चात्‌ यदि नेशनल असेम्बली मंत्रि- 
मंडल की नित्दा करने वाला प्रस्ताव पास कर दे तो मंत्रिमंडल पदत्याग कर 
देता है। नेशनल अश्ेम्बली के सदस्यों का निर्वाचन अनुपाती प्रतिनिधिक- 
प्रगाली से होता है जिससे प्रत्येक राजनंतिक पक्ष के कुछ न कुछ प्रतिनिधि निर्वा- 
चित हो ही जाते हैं। इस प्रकार असेम्बली में कई राजनैतिक पक्ष या समूह 
रहते हैं | इन पक्षों कीअ्नेकता के कारण ही तीसरे प्रजातंत्र में मंत्रिपरिषद अ- 
स्थिर रहा करती थीं । किन्दू चतुथ प्रजातंत्र की परिषद में स्थिरता लाने के लिए 
संविधान द्वारा यह श्रायोजन कर दिया गया है कि यदि १८ मास के भीतर दो 
बार संत्रिपरिषद्‌ पर संकट आवे तो परिषद्‌ प्रेसीडेंट की समिति से असेम्बली का 
विघटन करा सकती है । विघटन का निशाय प्रेसीडेट के आदेश से होता है। अ्रसेम्बली 
के विघटन हो जाने पर प्रवानमंत्री व गहमंत्री को छोड़कर परिषद्‌ के सब मंत्री 
सामान्य काम चलाने के लिए अपने पदों पर स्थित रहते हैं । इस अन्‍न्तरिम 
काल के लिए प्रेसीडेंट अ्सेम्बली के सभापति को प्रधानमंत्री नियुक्त कर देता 
है। यह प्रधानमंत्री असेम्बली के सचिवालय (52८:८४४7४४८) की सलाह से 
किसी मंत्री को गृहमंत्री बनाता है । विघटन हा जाये के पश्चात्‌ कम से कम २० 
और अ्रधिक से अधिक ३० दिन के भीतर नई अ्रसेम्बली निर्वाचित हो जाती. 
हैं और सामान्य तिर्वाचच के पदचात्‌ तीसरे मंगलवार को अपनी वेठक 
करती है । 


फ्रांस की सरकार ४७१ 


० 


मन्त्रियों के दोनों सदनों में उपस्थित रहने और बोलने का अधिकार रहता 
हूँ । प्रघानमन्त्री अपनी शक्तियों को किसी भ्रन्य मन्त्री के सुपुर्दे कर सकता 
है । मृत्यु होते से प्रधानमन्त्री का स्थान रिक्त होने पर परिषद्‌ अपने में से 
किसी को प्रधानमन्त्र। नियुक्त कर देती है। यह व्यक्ति नये प्रेसीडेंट द्वारा 


प्रधानमन्त्री के नियुक्त होने तक प्रधानमन्त्री का काम करता रहता है । 


... प्रेसीडेंट और मन्त्री अपने कार्यो के लिए उत्तरदायी रहते है। ४२ वें 

अनुच्छेद के अ्रनुसार प्रेसीडेंट पर देशद्रोह का अ्रभियोग लगाया जा सकता है | 
इस ग्रभियोग का प्रस्ताव नेशनल असेम्बली द्वारा पास होना चाहिये। उसके 
पढचात्‌ हाई कोर्ट उस श्रभियोग की परीक्षा करती है। यह हाई कोर्ट इस काम 
के लिए नये विधानमंडल की प्रथम बैठक में ही निर्वाचित कर दी जाती 
है! मन्त्री भी, अपने कर्तव्य का पालन करते हुए जो अपराध कर बेठे उसके 
लिए दण्ड के भागी हो सकते हैं । असेम्बली ही गुप्त शलाका द्वारा और पूर्ण 
मताधिक्य से यह निश्चय करती है कि प्रेसीडेंट या मन्त्रियों पर देशद्रोह 
या अन्य किसी अपराध का अभियोग लगाकर उसकी जाँच की जाय 
या नहीं । 


/>79/ 


/>|/# 


शासन-विधान का संशोधन 


संविधान में उसके सुधार की रीति स्पष्टतया निश्चित कर दी गई है । 
संशोधन-कार्य में दो प्रतिबन्ध लगाये गये हें । एक यह कि प्रजातस्त्रात्मक गणु- 
राज्य का रूप संविधान-संशोधन से नहीं बदला जा सकता । दूसरा कौंसिल के 
अस्तित्व के सम्बन्ध में कोई भी संशोधन का प्रस्ताव तव तक स्वीकृत नहीं हो 
सकता जब तक कि उस प्रस्ताव में कोसिल सहमत न हो या जब तक उस पर 
लोक-निर्राय न लिया गया हो । जब तक फ्रांस की राष्ट्रीय भूमि पर विदेशी 
सेनाये रहें तव तक संविधान-संशोधन की कोई कार्यवाही न श्रारम्भ को जा 
सकती है न जारी रखी जा सकती है । 

उप क्‍त प्रतिवन्‍्वों के अन्तर्गत शासन-विधान का संग्योवत इस प्रकार 
हो सकता है । प्रथम नेशनल असेम्बली इस विषय का प्रस्ताव पास करती है 
जो पूर्शमताधिक्य से ही पास हों सकता है । इस प्रस्ताव में संशोधन के 
उद्देश्य का उल्लेख होता है। पास हो जाने के वाद वह अस्ताव कौंसिल को 
भेज दिया जाता है । यदि कौंसिल में भी वह प्रस्ताव पूर्ण मताधिकय से स्वीकृत 
हो जाता हैं या स्वीकार न होने पर असेम्वली पूर्वत्‌ पुनः उसे पास कर देती 
है तो असेम्बली उस संशोधन का मससविदा तैयार करती है । विधान-संशोधन 
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के विधेयक (97!|) को पालियामेप्ट सामान्य विधेयकों के समान विचार करने 
के परचात्‌ पास कर सकती है । पास हो जाने के दाद यह लोक-निर्गाय के लिये 


रखा जाता है । यह संशोधन लोक-निर्णोय के लिये नएीं रखा जाता है यदि 


) द्वितीय वाचन में असेम्बली उसे दो-तिहाई मताविक्य से पास कर 


(२ या 
(२) दोनों सदवों से ३/५ के सताबिक्य से वह स्वीकृत हुआ हो । इससे स्पष्ट 
है कि फ्रांस के संविधान का संगोवन एक विचित्र ढंग पर हाता है जिससे 
इसका संशोयन कठित साध्य डे । इन दोतों अ्रवस्थाओ का छोड़ कर संशोधन 
के लिये लोक-निर्गय आवश्यक होने में इस पर प्रजा का भिग्रस्द्रण रहता है। 


फ्रांस सें एक वेधाभिक्त समिति भी है जिसका सभापति प्रेत्नीइंट हो 

है और प्रेसीडंट के अतिरिक्त नेशनल अमेम्बली का सभायति, कॉसिल क 
सभापति और १० झन्य व्यक्त सदस्य होते हैं । इत दस में से सात को असे- 
म्बली चनती है और ३ सदस्यों को कोंसिल । ये दर्सो सदस्य पालियमेण्ट के 
सदस्य न होने चाहियें। इनका निर्वाचन अनुवाती प्रतिनिधिक प्रणाली से होता 
है । इस समिति का यह काम है कि किसी अधिनियम के पास होने पर यह 
निरुचय करे कि उस अधिनियम से शासन-विधान का संशोधन होता है 
या नहीं, यदि उस अधिनियम के वन जाने से विधान संशोधन होता हो तो 
विधिपूर्वक संशोधन होते समय तक उस अधिनिमय की घोषणा नहीं की 
जाती । 


दूसरे राष्ट्रों से जो संधियाँ की जाती हैं वे अनुसमथ्ित होकर प्रकाशित 
होने पर राष्ट्र के कानून के समान लायू होती हैं चाह वे राष्ट्र के अन्य कानूनों 
के विरुद्ध हों । उनको लागू करने के लिये उन्हें स्वीकार करने के श्रतिरिकत 
किसी और अधिनियम को बनाने की आवश्यकता नहीं होती । अन्तराष्ट्रीय 
संगठन वाली व युद्धांत वाली सन्विया, व्यापारिक समभझोते और वे सब्धियां 
जिनको कार्याम्वित करने में राज्यकोप से घन व्यय करना पड़े, या जिनका 
फ्रांस के नागरिकों के मान पर दूसरे राष्ट्रों में प्रभाव पढ़ता हो, वे सन्धियाँ 
जिनका प्रभाव राष्ट्रीय काननों पर पढ़ता हो था जिवसे राष्ट्र की भूमि 
दूसरों को दी जाती हो, या उसमें वृद्धि होती हो, य॑ सब तब तक लागू नहीं 
होतीं जब तक अधिनियम बनाकर ये स्वीक्षत न कर ली गई हों। इस प्रकार 
स्वीकृथ हो जाने पर इनमें न कोई संशोधत हो सबता हैँ, न इन्हें स्थापित 
किया जा सकता है जब तक कि सामात्य कंट्नेतिक रीति से उन्हें श्रमान्य 
न कर दिया गया हो। 
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न्यायपालिका 
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ब्रिटिश और फ्रेंच संविधान प्रणालियों में एक मह 


' हत्वयूर्य अ्स्तर 
इन दोनों देशों के ,कानून और न्यायालयों के विकास का ४ । इसका 
कारगा यह हैँ कि “बहुत पहले ही इज्जनेंड में राजसत्ता आर राष्ट्रीय 
भांवता का विकास हू चक्रा था जिससे सामन्तथाही भार उपक्ी श्वेत ! 
तयंत्रण रहा झौर देश में सब को एक सूत्र में बॉधने वाल अधिनियम की 
सप्टि हई और राजन्यायालयों की सर्वोक्चता स्थापित हो गई थी।) इसके 
विपरीत फ्रांस में सन्‌ १७९८ की क्रांति के समय तक कोई सावदगलिक आझाथवि 
नियम प्रणाली न थी । राजा की ग्राज्ञात्रों, वोपशाशों व अध्यादरेणों (()#0- 
0877८28) के अनुसार न्यायकार्थ चलता था। इसकी कमजोरी क्रांस की 
ऋति के नेताओं से छिपी न रह सकी। उत्होंने पुरानी न्‍्यायपद्धति को तोड़ 
दिया ग्रौर उसके स्थान पर सामान्य अधिनियम का निर्माण किया । ने पोलियन 
ने फ्रांस के अधिनियम को कऋ्रमबद्ध करने का महत्वपूर्ण काम अपने हाथ में 
लिया । कोड नैपोलियन ((!०06८ ०७०।९००) उसकी ऐसी कृति थी जो 
बहुत समय तक जीवित रही । उससे फ्रांस में एक अधिनियम और एक न्याय- 
पद्धति की स्थापना हुई | बाद में जो कुछ प्रयत्न इस ओर हुआ्ना वह उस कोड 
को अधिक विस्तृत करने या सुधारने के लिये किया गया, उसके मूल सिद्धांता 
में कोई परिवर्तत करने की आवश्यकता नहीं हुई । 

फ्रांस की न्यायपालिका के सिद्धांत--फ्रांस में प्रत्येक न्यायालय 
प्रपना निर्णाय देने में स्वतन्त्र है, उसके ऊपर पूवववर्ती निरशेयों का कोई 
प्रतिबन्ध नहीं रहता । एक त्यायालय में कोई एक न्यायाधीश एंसा निश्य दे 
सकता हैं जो उसी न्यायालय मं दिये हुये किसी दूसरे पूर्ववर्ती न्‍्यायावीश 
द्वारा दिये हुये निणेय के बिलकुल विरुद्ध हो। ऐसी बात इच्लंड में संभव 
नहीं है । वहाँ पूर्ववर्ती निर्णयों का आदर किया जाता है। दूसरे, फ्रांस का 
दासन-विधान (जो लिखित और कठिन परिवर्तनशील हैं ), देंग का 
सर्वोच्च अधिनियम कानून है और सिद्धांततः न्यायालयों को यह अधिका हे 
कि वे अमरीकन न्यायपालिका के समान किसी ऐसे अधिनियम को अवैध वापित 
कर सकते हैं जो उनकी राय में संविधान के अनुकूल न हा यह झवरय ह कि 
फ्रांस के किसी न्यायालय ने इस अधिकार को कभी काम मे नहीं लिया 
इसका कारणा यह है कि फ्रांस के न्यायालयों का निर्माण पालियामेंट करती 
सलिये ज्योंद्ी कोई न्यायालय किसी अधिनियम को अवध घोषित करे 


१ सन्तरो: गबर्नमेंटस आफ यूरोप, पृ० ४११५-१६ 
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पालियामेंट कानून को अवैध घोषित करने की शक्ति उससे छीन सकती है । 
इससे विपरीत अमरीका में सर्वोच्च न्यायालय (5प्छाषा॥९ '(!5प्ाड) की 

क्ति संविधान से प्रदत्त है। कांग्रेस किसी न्यायालय को उस शक्ति व अधिकार 
से वंचित नहीं कर सकती । “फ्रांसिसियों की यह आदत नहीं है कि वे 
न्यायपालिका को सरकार का एक पृथक विभाग मानें जो कार्यकारी व विधायक 
विभाग से बिलकुल अलग हो। किन्तु वे न्यायालयों को वसा ही प्रशासन कार्यालय 
समभते हें जेसे डाकखाना ।&8 तीसरे, सब न्यायालयों का स्थानिक रूप होता 
है अर्थात्‌ वे निश्चित स्थानों पर अ्रपना कार्य करते हैं । स्थान-स्थान पर घृम 
कर न्यायनिर्णाय कार्य नहीं करते | चौथे कुछ न्यायालयों को छोड़ कर प्रत्येक 
में एक से अधिक न्यायाधीश मुकदमे को सुनते हैं । और प्रत्येक निर्णाय कम से 
कम तीव न्यायाधीशों की सम्मति से दिया जाना चाहिये इसके कारण बड़ी 
संख्या में न्यायाधीश नियुक्त करने पड़ते हूँ । पांचवें, फ्रांस में दो प्रकार के 
न्यायालय हैं, एक तो वे जिनमें साधारण नागरिकों के अभियोगों की जाँच होती 
है और दूसरे वे प्रशासन न्यायालय (0 4 शांतर5६79 (ए९2 (70765) जहां 
सरकारी अफसरों द्वारा किये हुये उन अपराधों की परीक्षा होती है जिनको वे 
लोग अपने सरकारी काम करने में कर बेठते हैं । फ्रांस में रूल आफ लॉ 
(एपा० ० 5७) नहीं है, वहां प्रशापन अधिनियम ( 8 (6 ांक्तांडए79४ 7८० 
.,99) का ही विकास हुआ है 


प्रशासन अधिनियम का क्या अर्थ हे--प्रशासन अधिनियम वह 
नियमावजी है जिसको फ्रांस की कार्यपालिका ने राज्य और व्यक्ति के सम्बन्ध 
को नियमित करने के लिये बनाया हैँ। यह फ्रांस की अधिनियम-प्रणाली का 
ग्रंग समझी जाती है । इससे राज्य के पदाधिकारियों की स्थिति व देयता 
([9/079 ) निश्चित की गई हैं, इन राज्य पदाधिकारियों के प्रति नाग- 
रिकों के कर्तव्य व अधिकार बता दिये गये हूँ श्रौर इन कर्तव्यों व अधिकारों 
को कार्यान्वित करने की पद्धति भी स्थिर कर दी गई है । 


फ्रांस में प्रशासन अधिनियम का इतिहास- फ्रांस में प्रशासन 
अधिनियम (कानून) बहुत प्राचीव काल से चला आ रहा है। नेपोलियन ने इसे 
तत्कालीन स्थिति के ग्रनकल होने के कारण अपने कोटे में स्थान दे दिया 


हे 


! नेपोलियन ने दो सिद्धान्त स्थिर कर दिये थे। एक यह कि राज्य 


पदाधिकारियों के सामान्य नागरिकों से पथक, कुछ विशेष अधिकार और 
विशेष सविधायें उन्हें सिलनी चाहिय। दसरा यह कि विधायिदी कार्यक्रारी 


है भू 


अीमपरनम, 





स्का & डा पक निज ला 


गवनमसट्स श्ाफ यराप 0 
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व न्‍्यायकारी सत्ता का ऐसा प्रथकीकरण हो कि न्यायपालिका राज्य कर्म- 
चारियों के काम में हस्तक्षेप न कर सके अर्थात्‌ कार्यकारी सत्ता न्‍्यायकारी सत्ता 
से नियन्त्रित न हो | इन सिद्धान्तों के मान लेने से प्रशासन अधिनियम के चार 
सिद्धांत निसृुत हुए और व्यवहार से लाये जाने लगे । पहला, राज्य कर्मचारियों 
व वागरिकों के पारस्परिक सम्बन्धों के नियामक सिद्धान्त उन सिद्धांतों से 
भिन्‍न हैं, जिनसे स्वयं नागरिकों के पारस्परिक सम्बन्ध नियमित होते हें। 
दूसरा, राज्य कर्मचारियों और सामान्य नागरिकों के बीच हुए ऋगड़ों का 
निबटारा सावजनिक न्यायालय में न होकर इस काम के लिये स्थापित विज्येष 
न्यायालयों में होगा । तीसरा, कोई मामला प्रशासन अ्रधिनियम के अन्तर्गत 
श्राता है या सावारण कानून के इस प्रश्न को राज्य का अध्यक्ष तय करेगा 
यानी व्यवहार में श्रध्यक्ष की ओर से कौंसिल आफ स्टेट ((65पघ्मलां 0 
5:802) तय करेगी। चौथा, सार्वजनिक न्यायालय के प्रतिबन्ध से राज्य 
कर्मचारी इस आधार पर रक्षित हैं कि उसने राज्य का प्रतिनिधि रहते हुए 
अपने कर्तव्य का पालन कंरने में कोई अपराध किया है । 

तेपोलियन काल के समाप्त होने के बाद इस प्रशासन अधिनियम (कानून) 
में कुछ छोटे-मोटे परिवर्तन किये गये । विशेषत॒या यह परिवर्तत उस प्रणाली 
में किया गया जिससे यह कानून कार्यान्वित होता था। यह परिवर्तित प्रणाली 
अब भी चाल है । 

प्रशासन अधिनियम ओर अधिनियम शासन में भेदू-यह कहना 
. कठिन हैँ कि प्रशासन अधिनियम व अधिनिथम शासन में कौन अ्रधिक ग्रच्छा 
हे । दूसरे से सामान्य नागरिक अधिकारों की ग्रौर उसकी स्वतन्त्रता की रक्षा 
होती है, किन्तु इससे काननीपन बढ़ जाता है और राज्य के प्रति आ्रादर-भाव 
निरबेल हो जाता है। पहले से राजकर्मचारियों की अधिक रक्षा होती है जो 
निर्भय होकर और स्थिर मन से शासन-कार्य करते हूं। किन्तु इससे सामान्य 
व्यक्ति को ग्रह अवसर नहीं रहता कि वह इन राजकर्मचारियों के मनमोजी 
कानून कार्यों से अपनी रक्षा कर सके ! 

फ्रांस के न्‍न्यायाज्य--फ्रांस में न्यायालयों की पांच श्रेणियाँ हैँ । सब 
से छोटा न्यायालय कुछ कम्यून समूहों या एक केंटव के लिए होता है । इस 
न्यायालय का प्रधान जस्टिस आफ दी पीस ([प्र5६४८९ ०६ ६7१6 728८2) 
होता है । इस प्रधान को प्रेसीडेंट न्‍्यायमन्त्री की सिफारिश पर नियुक्त करता 
है । यह ऐसा व्यक्ति होता है जो साधारणतया विधि-ग्रधिनियम शिक्षा का 
प्रथम प्रमाणपत्र लिये होता है। इसे २५०० से लेकर ५००० फ्रेंक्स 


४७६ प्रमुख देशों की शासन प्रणालियां 


व] 
हा रु 


। प्रत्येक केंटल में एक ऐसा न्यायालय होता है । उससमें 
छोटे मुकदमे तय होते हैं जिनमें कम्र से कम ३०० फ्रेक के मूल्य की सम्पत्ति का 
झगड़ा हो या जिनमें ५ फ्रेंक का जुर्माना होने वाले अपराध का ग्रभियोग 
लगाया गया हो । इस न्यायालय के निर्गाय के विरुद्ध एरोन्डाइजमेंट के स्याय- 
लय में अपील हो सकती है । 


वायिक वेतन मिलता 
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एरोन्डाइज़मेंट के न्‍्यायालय--इसके ऊपर दूसरी श्रेणी में एरोन्डाइज- 
मेंट के न्यायालय (([0प705 00 37707 0[227727005) होते हें, प्रत्येक 
एरोन्डाइज़मेंट एक ऐसा न्यायालय होता हैं जिसमें एक प्रधान और प्रन्य 
न्यायाधीश होते हैं । इसमें नीचे के न्यायालयों के निरयों के विरुद्ध अपीलें 
सुनी जाती हैं और ३०० फ्रेंक से अधिक म॒ल्य वाले मुकदमों में इसे प्रारम्भिक 
क्षेत्राधिकार प्राप्त रहता है । १५०० फ्रेंक से कम के मूल्य के मुकदमों में 
इसका निर्णय ग्रन्तिम रहता है । जित अपराध सम्बन्धी मुकदमों में ५ फ्रेंक से 
अधिक जुर्माना किया जा सकता है, वे मुकदमें यहीं सुने जाते हँ। अपराध 
सम्बन्धी मुकदमों ((/7४0 (8525) की जांच करते समय इस न्यायालय 
का नाम करेक्‍्शनल न्यायालय ((:077९८४07वां (70प्रा05) हो जाता है । 


पुतविचारक न्यायालय--उपय् कत दोनों न्यायालयों से ऊँचा न्यायालय 
पुनविचारक न्यायालय ((70फ70$ ० 3972०) है । ऐसे. २७ न्यायालय 
हैं । वे सामान्यतया अपील सुनते हैं । प्रत्येह॥ न्यायालय में तीव विभाग हैं 
दीवानी, फोजदारी और अभियोगी । श्रन्तिम विभाग में यह निर्गाय किया जाता 
हैँ कि अमक अपराधी पर मुकदमा चलाया जाय या नहीं । 


एसाइज़ न्यायालय (35522 (+0पा:5)--इनसे ऊना न्यायालय 
एसाइज़ न्यायालय कहलाता हू । इसकी बंठक प्रमुख प्रान्तीय नगरों में बारी- 
बारी से होती हैं, इसलिये यह स्थायी न्यायालय नहीं हैँ | इसमें स्यायमन्त्री से 
नियुक्त किये हुये दो स्थायाधीश और एक प्रबानत होता हे । यह फ्रांस का फौज- 
दारी (अपराध सम्बन्धी) स्थावालय हैं जहां पंचों को सहायता से स्याय किया 
जाता है | 





सर्वोच्च पुनविचार न्‍्यायालय--त्यायालय के सोपाव के सक्‍स ऊँचे 
सिरे पर सर्वोच्च पुनविचारक न्यायालय (5ए97९०0० 0397८ ९एएा४- 
पा)४) है । इस न्यायालय में दूसरे सब न्यायालयों के निर्णायों को रह करने 
की क्षमता रहती है । 
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राज कमंचारियों के श्रपराधों की जाँच करने और दण्ड देने के लिये 
जेसा पहले कहा जा चुका हे क्रांस में पृथक न्यायालय है जिन्हें प्रशासन- 
न्यायालय ( 0 0॥07[50787ए९2 (५07४८ ) कहते हैं, इन न्यायालयों वे 
स्थापित करने के कई सिद्धान्त हैं : (१) सरकार के कर्मचारियों को सरकारी 
योजनाश्रों को कार्यान्वित करने की पर्याप्त शक्ति देना (२) प्रशासकों को इस 
वात से भयातुर न करते हुये कि वे एक साधारण न्यायाधीश के द्वारा 
न्यायालय में अपनी सफाई देने के लिये बुलाये जा सकते हैं, प्रशासन की 
एकरूपता बनाये रखता। इस प्रकार राज्य का प्रत्येक कर्मचारी अपने 
राजकार्य में हो जाने वाले अपराधों के लिये सामान्य न्यायालयों में दिये जाने 
वाले दण्ड से बचा रहता है। इससे स्पष्ट है कि फ्रांस में नागरिकों की अपेक्षा 
राजकर्मचारियों को विशेष अधिकार प्राप्त हंं। इससे तुरन्त ही मन में यह 
विचार उत्पन्न हो सकता हे कि फ्रांस में सामान्य नागरिक राज कर्मचारियों के 
विरुद्ध न्‍्यायसम्बन्धी कोई कार्यवाही नहीं कर सकते और ये लोग जो चाहें 
सो कर सकते हूँ, क्‍योंकि उन्हें यह भय नहीं कि सार्वजनिक न्यायालय में 
उनके अपराध की जाँच होगी । इनके अपराध का निर्णाय सावंजनिक अधिनि- 
यम से न होकर उस कानून से होगा जो सरकार से नियुक्त प्रशासन न्यायालय 
बनाते हैं । किन्तु ऐसी बात वास्तव में नहीं है, यद्यपि यह ठीक हें कि प्रशासन 
ग्रधिनियम के नियम किसी संहिता में नहीं पाये जाते और केवल पूर्व उदाहरणों 
पर ही निर्भर हैं किन्तु फिर भी इनके विकोस पर राजनेतिज्ञों का नहीं वरन्‌ 
वकीलों का ही प्रभाव रहा है । ये प्रशासन-व्यायालय चाहे कितने ही सरकारी 
प्रभाव में हों किन्तु निश्चय ही वे सरकार के केवल शासन-विभाग होने से वहुत 
दूर हैं ।& आ्राचार्य डायसी का कहना है कि इन प्रशासन-न्यायालयों के चाहे कुछ 
भी दोष हों फिर भी फ्रांस के लोगों में इस प्रणाली को जीवित इसलिये रहने 
दिया गया है कि वे लोग इसे लाभकारी ही समभते हैँ। इसके करू से कट 
ग्रालोचक भी मानते हैं, इस प्रणाली में कुछ व्यावहारिक उपयोगिता श्रवश्य 

और यह फ्रांस की संस्थाओं की ग्राधोरभत भावना के प्रातकूल नहां है । 

यदि शासन. अधितियम से सामान्य नागरिक राजकमंचारा का 
न्यायालय के समक्ष समानता प्राप्त नहीं है तो इसका अर्थ यह नहीं हैँ कि 
राजकर्मचारी जो चाहे सो कर सकता है। फ्रांस के लोग राजकर्मचारी को 
इस यक्ति को अपने बैयक्तिक अधिकारों की रक्षा करने में वाधा नहीं सम- 
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फते । इसके विपरीत वे इसे अपने अधिकारों की रक्षा का साधन समभते 
हैं । राजकर्मचारियों को भी भय रहता है कि स्वेच्छाचारिता के कारण वे 
अपने पद से हटा न॒ दिये जायं, और अब तो इंगलेंड में भी रूल आफ लौ 
((पा७ ० ,98छ) का महत्व कुछ समय से कम होता जा रहा है । 

ये प्रशासन न्यायालय दो प्रकार के होते हैं । प्रत्येक प्रान्त में प्रिफेक्टोरियल 
कौंसिल ( 2र९८८०्यंबों 0०प्पारणी ) होती हैं और उन सब के ऊपर 
सारे देश के लिये एक कौंसिल आफ स्टेट होती है। प्रिफेक्टोरियल कॉसिल 
में राज्य के कर्मचारियों के अभियोग की प्रथम सुनवाई होती हूँं। इस 
सुतवाई से पहले सरकारी जाँच हो चुकती है। इस कौंसिल के सदस्य 
प्रेसीडेण्ट के आ्रादेश से नियुक्त होते हैं। न इनको अधिक वेतन मिलता हैं 
न ये अधिक समय अपने पद पर रहते हैं, इसलिये योग्य व्यक्ति इस पद को 
स्वीकार नहीं करते । किन्तु कम से कम दस वर्ष की सरकारी नॉकरी का 
प्रनुभव वाले और विधि-अधिनियम की शिक्षा पाये हुये व्यक्ति ही इन पदों पर 
काम करते हैं। कौंसिल आफ स्टेट का माल इससे अधिक वेभवपूर्ों होता 
है और वह सरकारी प्रभाव व नियंत्रगा से अधिक स्वतस्त्र रहती हूँ। इस 
कौंसिल में स्यायमंत्री व अन्य कुछ मन्त्री सदस्य भी होते हैं । किन्तु जब इन्हीं 
व्यक्तियों पर लगाये गये अपराध की जाँच होती है तो ये कॉंसिल के सदस्य 
नहीं रहते । दूसरे सदस्य वकालत करने वाले वकील होते हैँ, जो तीन वर्ष 
तक सदस्य रहते हैं । कुछ महत्वपूर्ण बातों में कॉंसिल आ्राफ स्टेट को 
प्रारम्भिक अधिकार क्षेत्र सिला रहता है। इसके अ्रतिरिकत यह प्रिफेक्टोरियल 
कौंसिल के निर्गायों के विरुद्ध श्रपील सुनती है। यह मन्त्रिमण्डल को 
सलाह भी देती हे । 

स्थानीय शासन 


किसी भी देश में स्थानीय शांसन राज्यसंगठन का अनिवाय अंग हाता 
है । इतिहास ऐसा कोई उदाहरण नहीं बतलाता जहां कि एक केन्द्रीय सत्ता 
ने विना अपने आधीन शासनाधिकारियों की सहायता से शासन किया हो। 
विभिन्‍न स्थानों की श्रावश्यकताओं को जानने और उन्हें पूरा करने के लिये 
स्थानीय शासन संस्थायें वड़ी उत्सुक होती हैं । कम से कम आधुनिक काल में 
एक व्यक्ति का शासन असम्भव हैं। फ्रांस भी इस नियम में अपवाद नहीं 
है। यह भी ध्यान देने योग्य वात है कि क्रान्तिकारी केवल केन्द्रीय संगठन पर 
ही आक्रमण कर बदलने का प्रयत्न करते हैं, उसके स्थानीय संगठनों को जैसे 
को तेसा रहने देते हें । 


फ्रांस की सरकार ४७६ 


क्रान्ति के पूजे---/सन्‌ १७८९ की कांति के पूरे फ्रांस का शासन 
केन्द्रित, कर्मचारियों के श्राधीन चलने वाला (छिप#८४ए८:४४८८) भअपव्ययी 
और ग्क्षम था।# स्थानीय शासन की कोई प्रणाली प्रचलित न थी। सारा 
देश प्रांतों में वंटा हुआ था जिनकी उ्याधीनता निरंकश राजाओं के झा जाने 
से नष्ट हो चुकी थी | जैनरलाइट ((5202/४॥5९८) ही प्रमख शासन-जिला 
था जिसका अध्यक्ष इण्टेंडेंट ([7६20०3०६४) नाम का एक सरकोरी कर्मचारी 
होता था। वह ही सम्नाट का प्रवक्ता होता था। सारी प्रणाली में सामंजस्य 
न था । वह इन जैनरलाइटों में विभिल क्षेत्रफल, जनसंख्या वाले व॒ शासन-संगठन 
वाले कम्यन होते थे । राजसत्ता के स्थापित हो जाने से इनकी प्रतिनिधिक 
संस्थायें नष्ट हो चुकी थीं। राजा ने इन स्थानीय शासन पदों को बेचना 
आरम्भ कर दिया था। कभी-कभी इस पद पर रहने का अधिकार पैतृक 
भी रहता था जिससे शासन में अक्षमता और जनता में असनन्‍्तोष हो जाता 
था। क्रान्ति के पश्चात्‌ 'लेखनी के एक भठके से सबको बदल दिया गया। 
कम्यूनों का फिर से निर्माण हुझा। प्रांतों और जेनरलाइटों के स्थान पर 
डिपार्टमेंट, डिस्ट्रिक्ट और कटने बनाये गये । इन इकाइयों की संस्थाओं में 
निर्वाचित व्यक्ति सदस्य बनाये जाने लगे। किन्तु यह जनतंत्रात्मक प्रणाली 
अधिक दिन न चली, क्‍योंकि जनता को इस ढंग की शिक्षा न मिल पाई थी 
यह प्रणाली समय से कुछ आगे बढ़ी हुई थी जिससे अराजकता फैल गई 
ओर प्राचीन केन्द्रित प्रणाली पुनर्जोवित हो गई । सन्‌ १७६५ मे सब स्थानीय 
पदाधिकारी पेरिस की डाइरेक्टरी के श्राधीत कर दिये गये और अन्त में सन्‌ 
१८०० से निर्वाचित न होकर वे ऊपर से नियुक्त किये जाने लगे। इसलिये 
श्रब फिर एक वार सारे संगठन की शक्ति केन्द्रीभूत है। इस स्थिति में समय 
के बदलने से परिवर्तन करने की कोई प्रवृत्ति भी नहीं दिखाई देती | फ्रांस 
में चाहे राजतंत्र रहा चाहे प्रजातंत्र, सभी फ्रांस की एकता की रक्षा करने के 
लिये चिन्तित रहे और इसका एक उपाय यही था कि सारे शासन-संगठन 


को पेरिस स्थित शक्ति के आधीन रखा जाय । 
कम्यून- उसकी कॉसिल की बनावट--स्थानीय शासन की सब से 


छोटी इकाई कम्यून ( (!07फपा० ) होती प्रत्येक नगर, कस्बे 
मोहल्ले और गांव में एक कम्यून होता हैं। सव को संख्या ३७, €कर हैँ । 
सब कम्यन बराबर पद के समझे जाते हैं । उनके विधान का रूप, शक्तिर्या और 








७ ग्रौग--गवर्नमेंट आफ यूरोप, १० ४६५ । 
१ स्टेट्समेन ईयर बुक १६४६ पु० ६२७। 
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कतेव्य एक से हे । केवल परिस और लीयोन्स नगर ही उस नियम में अ्रपवाद 
स्वरूप हैं। इन कम्यनों का औसतन क्षेत्रफल २६६५ है, कुछ इससे वे व कुछ 
छोट भी होते हं। प्रत्येक कम्यन में १० से ३६ सदस्यों तक की एक कौंसिल 
होती ह। ये सदस्य चार वर्ष के लिये प्रोदमताबिकार प्रणाली से चुने जाते 
2। निर्वाचन के लिये वाई बनाये जाते हैं। २५ वर्ष से ऊपर की ञ्रायु 
वाला कोई भी करदाता कौंसिल की सदस्यता के लिये उम्मेदवार खड़ा हो 
सकता है। केवल पागल, दिवालिया, सरकारी कमंचारी और अपराधी व्यक्ति 
सदस्य नहीं वन सकते । कौंसिल की वष में चार बेठक अ्रवश्य होती चाहियें। 
एक सत्र कम से कम १५ दिनों तक चलना चाहिये; वजट पर विचार करने 
के लिये यह ६ मास तक वढ़ाया जा सकता हैं। कपम्यून-क्रॉसल की कर 
लगाने व पुलिस रखने की शक्षित पर प्रतिवन्ध लो हुये हैं। अधिकतर आशिक 
प्रस्तावों पर प्रीफेक्ट (7272८८८) की स्वीकृति होना आवश्यक हूँ । फार्मों और 
बाजारों पे सम्बन्धित मामलों में डियार्टमेंट के कपिल जवरल की स्व्रीकृति 
होना आवश्यक है । प्रिफेक्ट कॉंसिल को स्थगित कर सकता हैं। केन्द्रीय सर- , 
कार उसका विघटन कर सकती हैं । 
कम्यून-कोंसिल की काययवाही--कौंसिल के सदस्य अपने में से किसी 
एक को मेयर ओर या अ्रधिक सहायक मेयर चुन लेते हैं । इनको कोई वेतन 
नहीं दिया जाता, परन्तु उन्हें कुछ अ्रपरिहाय कर्तग्य करने पड़ते 6 । जिस 
नगर में २४००० जन रहते हं वर्हा मेघर की सहायता के लिग्रे एक सहायक 
मेयर होता है श्रोर जिस गगर की जतसंझ्या १००,००० होती हैं वहाँ दो 
सहायक मेयर होते हैं। अधिक वड़े कम्यनों में श्रति २१००० की आ्रावादी पर 
एक सहायक मेयर निय्क्‍्त किया जाता हैं। अधिक से अधिक १४ सहायक 
मेयर हो सकते हैं, केवल लीयोंन्स नगर में १६ सहायक मेयर काम करते 
हैं। मेयर और सहायक मेयर प्रायः कई वार पुनर्निर्वाचित हा जाते हैं। 
हर कि कोई-कोई मेयर ३० वर्ष तक काम करते रहते #। किन्तु ऐसा 
प्राय: ग्रामीग कम्यूनों में ही अधिक होता है, क्योंकि वहाँ के निवासी परिवर्तन 
नहीं चाहते । मेयरों के चुनाव में दलबन्दी अधिक होती पाई जाती हैं । यह 
कहा जाता है कि मेयर राजतीतिज्ञों का न कि मतबारकों कः प्रतिनिधित्व 
करता हैं। मेयर कम्यून का सर्वोच्च नागरिक होता ८६ और उत्सवों पर 
कम्यून का प्रतिनिधित्व करता है । मेंबर दो हृस्तियतों में कार्य करता है । 
प्रमुखतवा वह कम्यून का प्रधान रहता है किन्तु वह राज्य का कमंचाख भी 
हता हैं और इम हैसियत में वह किसी डिवार्टमेंट के प्रीफैक्ट (॥272८६) 
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के आधवीत रहता हैँ । कम्पूव का कार्यकारी अध्यक्ष होते के नाते वह म्पुनिसिपल 
कर्मचारियों को नियुक्त करता है । नियम उपनियम्ों को प्रकाशित करता है, 
प्रध्यादेश निकालता हैं, आय-व्यय की देखभाल करता है, पुलिस का संगठन हि 
नियंत्रण करता है श्रौर च्यायालयों में कम्यून का प्रतिनिधि होता है। राज्य 
का कर्मचारी होने के नाते वह जन्म, विवाह और मृत्यु का रजिस्ट्रार रहता 
निर्वाचन सूचियों को तैयार करता हूं, सैनिक सेवा लेने का प्रवन्ध करता 
संक्षेप में अपने शासन में रहने वालों के जीवन, स्वास्थ्य, शांति--यहाँ ८ 
उनकी तन्द्रा तक पर भी चोकीदारी करता है'* 'वह किसी रूप में एक्यभाव का 
अवतार कहा जाता हूँ। मेयर प्राय: अपने कर्तव्यों को अ्रपने सहायकों में बांट 
देता हैं । प्रीफेक्ट एक मास तक के लिये और गृहमंत्री तीन मास तक के लिये 
उसे स्थगित कर सकता हैं। प्रेसीडेंट की थ्राज्ञा से ही उसे भ्रपने पद से हटाया 
जा सकता है । 


| 
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कन्टन--कई कम्यून जब निर्वाचन व न्याय-कार्य के लिये एक समूह 
में मिला दिये जाते हैं तो इस समूह का नाम कंटन हो जाता है । सन्‌ १६४६ 
में ३,०२८ केटन थे । 


क्‍ ऐरॉडाइज़ में ट--ऐरौण्डाइजमेंट (377070[22९77९76) या डिस्ट्रिक्ट 
([0)5077८0) डिपार्टमेंट का एक उपविभाग होता हैँ । इसमें कम से कम 
€ सदस्यों की एक कौंसिल होती है । ये सदस्य ६ वर्ष के लिये चुने जाते हैं 
जुलाई या अ्रगस्त में होने वाली वेठकों में यह कौंसिल एरोण्डाइजमेंट पर 
लगाये हुए करों में कौन कम्पून कितता कर एकत्र करके देगा यह निश्चय कर 
देती है । दूसरी बेठकों में डिपार्टमेंट के दूसरे मामले तय होते हैँ। इसकी 
निजी न कोई सम्पत्ति होती है व कोई वजठ । एरोग्डाइज़मेंट में उपग्रीफेक्ट की 
वही स्थिति होती है जो डिपार्टमेंट में प्रीफेक्ट की होती हैं । वह भी करेद्धीय 
सरकार से नियुक्त होता है, किन्तु प्रीफैक्ट से दी हुई शवितियों को ही काम मे 
ला सकता है । सन्‌ १६३६ में इतकी संख्या २८१ थी । 
डिपाटमेंट--सारा देश ६० डिपार्टमेंटों अर्थात्‌ प्रांतों यें वंटा हुम्ना 
है । प्रत्येक डिपार्टमेंट का एक ग्रध्यक्ष होता है जिसको प्रिफेक्ट (०६८८४) 
कहते हैं । वह केन्द्रीय सरकार से नियुक्त होता है किन्तु वास्तव में गृहमंत्री 
और बाहरी झूप से प्रेतीडेंट की ग्राज्ञा से हटाया जा सकता हँ। वह सबसे 
हत्वपूर्ण स्थानीय शासक होता है और डिपार्टमेंट का के बिकारी अध्यक्ष 
रहने के साथ-साथ केन्द्रीय सरकार का प्रतिनिधि व कार्यकर्ता भी रहता हूँ। 
वह ॒डिपाट्टमेंट के लगभग. सभी मामलों की देख-रेख करता है और ऊपर के 
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अधिकारियों की बड़ी सहायता करता है व उन्हें आवश्यक सूचना देता रहता 
हैं । वह अपने आधीत कई कर्मचारियों की नियुक्ति करता और आध्यादेश 
तथा नियम बना कर लाग करता हे । उसकी नियक्ति अधिकतर राजनीति की 
दृष्टि से की जाती है । उससे यह आशा की जाती हैं कि वह तत्कालीन सर- 
कार का राजनैतिक और निर्वाचन प्रतिनिधि रहे । तीन सदस्यों की एक कौंसिल 
और एक सेक्रटरी जनरल उसको काम में सहायता देने के लिए होते हैं। 
कौंसिल के सदस्य प्रशासन कार्य में शिक्षा पाए हुए दक्ष व्यक्ति होते हैं। 
प्रिफेक्ट उनकी सलाह को मानने पर वाध्य नहीं हे। इस कौंसिल का प्रमुख 
कतंव्य प्रारम्भिक क्षेत्राधिकार वाले प्रशासन न्यायालय की तरह काम करना 
है । कौंसिल-जनरल ((5प्रार्लॉ-(5९70८४७/) डिपार्टमेंट की प्रतिविधिक 
संस्था है जिसमें १७-६७ सदस्य तक होते हें । प्रत्येक केंटन एक सदस्य चुन कर 
भेजता है । कार्यकाल ६ वर्ष है । श्राधे सदस्य प्रति तीन वर्ष बाद हट जाते हैं 
ओर नये सदस्य चुन लिये जाते हैं । यह अपना सभापति स्वयं चुनती है और 
अपनी कार्यवाही के नियम बनाती है । इसकी बेठकी जनता के लिए खुली हांती 
हैं | डिपाल्ेमेंट के टैक्सी को निश्चित करना, ऋण लेने की स्वीकृति देना, 
सड़कों व ग्रन्य सार्वजनिक निर्मागा-कार्यों को ठीक रखना, शिक्षालय, अनाथा- 
लय ग्रादि का प्रवन्ध करना, ये सब इस कौंसिल-जनरल के कर्तेव्यों में से कुछ 
हैं । यह राजनेतिक प्रइनों को छोड़ कर अन्य मामलों में प्रस्ताव पास कर 
सकती है झ्ोर केन्द्रीय सरकार से पूछे गये प्रश्नों पर अपनी राय दे सकती 
है, सरकार के आदेश से इसका विघटन हो सकता है । इसे प्रतिवर्ष एक डिपाट्ट- 
मेंटल स्थायी समिति नियुक्त करनी पड़ती हैं जिसकी वर्ष में एक बेठक अवश्य 
होनी चाहिए। यह समिति कौंसिल-जनरल प्रदत्त शक्तियों को काम में लाती 
है । केवल कर लगाने या ऋण्य लेने के सम्बन्ध में यह कोई निर्णाय नहीं कर 
सकती । 


पेरिस (2875)--संसार की अन्य राजधानियों के समान पेरिस का 
शासन फ्रांस के अन्य नगरों से भिन्न और विचित्र हे, यहाँ मेयर नाम का 
कोई अ्रफसर नहीं होता । इसका शासन सीन (5070०) डिपार्टमेंट जसा 
है जिसमें पेरिस नगर के अ्रतिरिवत उसके चारों ओर का प्रदेश भी शामिल 
है । इस डिपाटंमेंट में दो कार्याध्यक्ष होते हैं, एक सीन का प्रिफेक्ट और 
दूसरा पुलिस का प्रिफेक्ट । प्रेसीडेंट इन दोनों को नियक्त करता है ओर 


स्का 


उन्हें उनके पद से हटा सकता है। ये दोनों गृहमन्त्री को उत्तरदायी रहते हूँ । 


फ्रांस की सरकार ४८३ 


दोनों मिलकर वही काम करते हैं जो किसी डिपाठेमेंट का एक प्रिफेक्ट करता 

पेरिस नगर में उनकी वे ही शक्तियां हैं जो श्रन्य नगरों में मेयरों की हैं 
वास्तव में सीन के प्रिफेक्ट की नियुक्ति राजनेतिक दृष्टि से की जाती है, कितु 
इसका यह अर्थ न लगाना चाहिए कि मंत्रिमंडल के बदलने से इस पद पर 
स्थित व्यक्ति भी बदल जाता है । प्रिफेंक्ट और गहमंत्री आपस में सदभाव व 
मेल से रहते हैं चाहे वे दोनों दो विभिन्‍न राजनैतिक पक्षों के व्यक्ति ही क्‍यों 
नहों। प्रिफेक्ट मंत्रिमण्डल के आदेशों के अनुसार ही कार्य करता है। उसे 
स्वयं किसी नग्ने कदम को उठाने की स्वतंत्रता नहीं होती । पुलिस से सम्बन्धित 
भाग को छोड़कर वह नगर का बजट बनाता: है और डिपार्टमेंट की वह 
सार्वजनिक सम्पत्ति की देंखभाल करता है । फ़ांस ही में नहों परन्तु सारे योरुप 
भर में किसी स्थानीय अधिकारी को इतनी प्रशासन शक्तियां नहीं मिली हुई 
हैं जितनी सीव (9272) डिपार्टमेंट के प्रिफेक्ट को प्र/प्त हैँ। वह अपने 
कार्यों के लिए कौंसिल को सीधा उत्तरदायी नहीं रहता। कौंसिल से झगड़ा 
होने पर वह कह सकता है कि “मुझे मंत्रिमंडल ने पहले ही से सहायता 
देने का विश्वास दिला रखा है । पुलिस का प्रिफेक्ट सीन के प्रिफेक्ट का 
सहकारी होता हूँ और वह भी कौंसिल को उत्तरदायी नहीं होता । वह पेरिस 
की पुलिस का अध्यक्ष होता है और उसके विभिन्‍न विभागों में काम करने 
वाले पुलिस कमंचारियों के वेतन उन्नति व अनुशासन को सुव्यवस्थित 
रखता है । 


कोंसिल की बनाव॒ट-पेरिस नगर में एक नगरपालिका कॉौंसिल 
है जिसमें ८० सदस्य होते हैं, इस कौंसिल को प्राय: वे सब शक्ितियाँ प्राप्त हूँ 
जो साधारणतया नगरपालिका कौंसिल ( /पशंटांएग (०प्राटा। ) को 
दी जाती हैं। सन ( $072 ) के डिपार्टमेंट की कौंसिल पेरिस नगर की 
कौंसिल से बडी है। इसमें €८ सदस्य होते हैं। किन्तु वास्तविक शक्ति 
केद्ध)घ सरकार के हाथ में रहती है न कि उस कौंसिल के हाथ में । पेरिस 
नगर की कौंसिल स्वयं अपने सभापति, उपसभापति, एक या अधिक 
सेक्रेटरी और एक उत्सव संचालक ( ९८६०7 एर (श/श३०7४5 ) को 
चनती है । इसका कार्यकाल चार वर्ष हैं। निर्वाचन के लिये प्रशासन के लिये 
निद्दिचत हये पैरिस के २० एरोण्डाइजमेंटों को छोट-छांट भागा म वाट दिया 
गया है। यहां कम्यूनिस्ट और अन्य पक्ष भी हैं। साल में चार वार कोंसिल 
की नियमित वैठकें होती हें। इसके अधिकांश काम को इसकी स्थायों साम- 
तियाँ मिबटा देती हैं जिनकी संख्या आवश्यकतानुसार बढ़ता रहता हू। ईंट 


हक 


समय पहले यह संख्या छः: थी। इन समितियों का संगठन करने के लिये 


ट क्र 5 


० 


पग्रसख देशों की शारत प्रगालियां 


कॉसिल चार भागों में वेट जाता हे ओर प्रत्येक भाग इन स्थायी समितियों 


हि कप 4 मे चाइना पे 
के लिये दो, तीन था चार व्यक्तियों की सिझ्लारिश करता है । 


ट। 


कुछ ममितियां 
0 कक हि आम जी नो के आउब कपल की लननकोर अनेक 5 कम 8 28 कि ही तो 
एसी भी ४ जिनन काडिव का सदस्य न अचब्य नागारक भा मिल कर 


ले 4 कि भमिक कर क्र बाय व जन ल्यावालाओ का अमल हि मल जज 32 अधिशि से 
काम करने हैं| सामतियां के कमलारी गृब॒क थक लहीं हैं । इबदा काम यह 
कल नि 5 शक कलाफा पर 0 4 रेप मलल पर कक अपन 4 जम पदक « १ हे 20 बी 2 
है कि ते प्रस्तावों को छानभीयन का कायल के सस्मश्त रखती ७ । उनकी 


पे अर ॥ कान मम 00 सका 6 20002 
मिफारणों दो सानने के जिय करगिल बाह्य नहीं छोती । ऋशिन प्रशासन 
प्ि पल 2 थ जिन सजी पापी स्यााहिओ पाया जी उीकि लक जीिडान सथंत्रगा 
ही 48॥ 004॥ के जन पा गा हि बम उबर व के बब रा वा 3 वध ब्रा 


८5 आम रा 8] सनम: सि नम 2 न बा£ गाखआ्रादा नदय ह द्यः नमी की न ते 
भी नहा खखता। कासल का काइ हस्तात्र तबत्र लेक कायान्वन नहा हो सकता 


७05 2६ (व कल रा 27] ५ * ग हा ड्ा लत पल ला मा ( सदा ० ह न नल ते ् 
जब तक सीन (52708) का प्रिंट अपनी लिखित सम्मतिन देदे। 
न्् कि कल । अध 

हे; या 


दिल के शाप्ट्रीय नीति पर बाद-विवाद नहीं करने दिया णाला परन्तु प्राय: 
हू इस प्रतिवन्‍्ध का उल्लंघन वकिया करती 8 । इसका सख्य कार्य वजट पास 
करवा हूँ किन्तु इस काम में भी कायन से 


है म्थ नि 


न न्‍्प 


न 
337 


इसके ऊपर कई प्रतिवन्ध लगा रखे 
पल, सम्पत्ति के खरीदने, नाइसस फीस व बाजार चच्ढी के बारे 
में नियम आदि बनाने ओर बसीयन द्वारा दान स्वीकार करते की विभिन्‍न 
वितरयाँ इसे प्राप्त हें किन्तु प्रत्येक बात में प्रिफक्ट की सम्मति होता आवश्यक 
ह8ै। संसार की अनेक नगरपालिका कौंसिल में पेरिस की कौंसिल सब से 
कम प्रभावशाली हे! ।#% डाक्टर शो के कथनानसार जमंनी ओर एंगलेंड के 

नगरों को कॉौंसिलों की अपेक्षा फ्रांस की नगरपालिका कौंसिलें कम सार- 
युक्‍त भ्रौर उत्तरदायी हैं । 





फ्रांस में स्थानीय संस्थाओं के वित्त-साधन--राज्य के टेक्सों (करों) 
को स्थानीय संस्थायें उगाहती हैं। इन टेक्सों (करों) में ये संस्थायें कुछ 
प्रतिशत अपने लिये जोड़ सकती हैं, जिन टेक्सों (करों) में ये योग किया 
जा सकता हैं। वे भमि-कर, मकान-कर, मकानों के किराये पर कर, द्वार व 
खिड़कियों पर कर, व्यवसाय व व्यापार लाइसेंस कर हैं। प्रत्येक स्थानीय 
संस्था श्रपत्ता बजट तेंगार कर उस पर विचार करती है । जिन नगमरों की ग्राय 
२,०००,००० फ्रेंक होती हैँ उनका बजट प्रेसीडेंट ने स्वीकृत होता है। 
प्रसी्डेट स्वीकृति देने से पूर्व गृहमंत्री से परामर्श कर लेता है। डिपार्टमेंट और 
कम्यून दोनों ३० वर्ष तक के लिये ऋणा ले सकते हैं किस्तु प्रतिबन्ध यह है कि 
ऋणा का भार कायून से निश्चित की हुई मात्रा से अधिक न हो । यदि ३० 
वर्ष से अ्रधिक ग्रवधि वाला कोई ऋणा 


दिज 


आददश लता खावश्यक हू । 


हो तो कौंसिल आराफ स्टेट का 


लि 
नीच 
4 


है मुनरों: गवर्स मेंट्स आफ यूरोपियन सिटीज । 





फ्रास की सरकार कट 


सहायक-अनुदान--केन्द्रीय सरकार बहुत से कामों के लिये सहायक 
श्रनुदान देती हैँ कितु ये अनुदान उन्ही कामो मे निश्चित रीति से व्यय करना 
चाहिये । अपना प्रशासन चलाने के लिये प्रत्येक स्थानीय सस्था अ्रधिकतर उन 
टैक्सों से वित्त उपाजित करती है जो विभिन्‍न वस्तुग्रो पर लगाये जाते है 

केन्द्रीय नियंत्रणु--“यूरोप मे केन्द्रीय सरकार को ही प्रारम्भिक व 
प्रमुख सत्ता माना जाता हैँ। स्थानीय सरकार का अस्तित्व केन्द्रीय सरकार की 
सुविधा के लिये ही आ्रावश्यक समभा जाता है न कि किसी स्थान विश्येप को 
लाभ पहुँचाने के लिये ।”? वास्तव में केन्द्रीय सरकार ग्रव भी स्थानीय शासन 
में सक्रिय भाग लेती है । मत्रियों को ऐसा करने से शक्तिलाभ नही होता वरत्‌ 
प्राय. उनकी स्थिति कमजोर हो जाती है । फ्रास की पालियामेट अधिनियम को 
बडी व्यापक भाषा में शब्दबद्ध करती हैँ जिसस्ते उन्हे लागू करते समय सरकार 
को उसमे हेर-फेर करने का पर्याप्त अवसर रहता है। 

प्रेसीडेंट ओर गृहमंत्री का नियंत्रण--गृह विभाग जो अधिकतर 
स्थानीय शासन पर केन्द्रीय नियंत्रण रखता है, स्थानीय विषयो से सम्बन्धित 
अध्यादेश ओर नियम तैयार कर प्रकाशित करता है। इन श्रध्यादेशो व 
नियमो पर प्रेसीडेट के हस्ताक्षर व गृहमंत्री की सम्मति लेकर इन्हे प्रिफैक्ट 
की मध्यस्थता से कम्युन के मेयर को भिजवा दिया जाता है। बहुत से मामलों 
मे प्रिफ्रैक्ट प्रातीय आदेशों को प्रकाशित करता है। प्रत्येक स्थानीय इकाई के 
कार्यकारी अध्यक्ष को प्रेसीडेट ही गृहमंत्री की सम्मृति से नियुक्त करता श्रौर 
पदच्युत करता है । इसलिये गृहमत्री का बडा कड़ा नियंत्रण रहता है । 
स्थानीय सस्थात्रो को बहुत कम स्थानीय स्वतत्रता मिली होती है। कम्यून 
कौसिल के कुछ कार्यो के लिये प्रेसीडेट की पूर्वाज्ञा आवश्यक होती है | भ्रन्‍्य 
विषयों में गृह-विभाग की सम्मति अपरिहार्य होती है| वास्तव में तो गृहमत्री 
की सम्मति ही सब विषयो मे श्रावरयक होती है, क्योकि प्रेसीडेट का कोई 
उत्तरदायित्व नही होता । गृह-विभाग के सब कार्य उनके प्रतिनिधि प्रिफेक्ट व 
उप-प्रिफैक्ट किया करते है । 

प्रिफेक्ट का नियंत्रणु--डिपा८मेट का प्रध्यक्ष, प्रिफेक्ट (7९९८४) 
कम्यूनो के मामलों की देख-रेख करता है और केन्द्रीय सरकार के श्रादेशो 
को स्थानीय सस्थाग्रो तक पहुँचाता हैं । केन्द्रीय सरकार का प्रतिनिधि होने 
के नाते प्रिफैक्ट कम्यूत कौसिल की बैठक की तारीख (दिनाक) निश्चित 
करता है और यदि वह समझे कि कौसिल के रादस्थ अपने अधिकार कौ 








१ हरुमन फाइनर-इगलिश लोकल गवरनंमेट । 


2:22 प्रमख देशों की शासन प्रणालियां 


सीमा के बाहर जाने का प्रयत्न कर रहे हैं तो बैठक को स्थिगित भी कर 
सकती है। केन्द्रीय सरकार शिक्षा प्रणाली का तो प्रबन्ध स्वयं ही करती है। 
विभिन्‍त प्रकार की शिक्षा विभिन्‍न स्थानीय संस्थाओं की देख-रेख में रख दी 
गई हैं । सरकार की श्रोर से गरीबों को जो सहायता दी जाती हैँ उसके प्रबन्ध 
के लिये केन्द्रीय सरकार एक समिति नियुक्त करती हैं । पुलिस भी केन्द्रीय 
सरकार के नियंत्रण में ही रहती हे । पेरिस नगर में गृह-विभाग ही सीधा 
पुलिस का नियंत्रण करता है । सड़कें भी केन्द्रीय सरकार के नियंत्रण में रहती 
हैं । कम्यून के वजट को कार्यान्वित करने से पूर्व उस पर डिपार्टमेंट के 
प्रिफैक्ट की स्वीकृति लेनी पड़ती है । जिस कम्यून का वजट ६० लाख फ्रेंक 
से श्धिक होता है उस पर केन्द्रीय सरकार की स्वीकृति भी आ्रावश्यक होती 
है । यदि बजट में पुलिस, सड़वों आदि आवश्यक कार्यों के लिये पर्याप्त श्रायो- 
जन नहीं होता तो प्रिफेक्ट अपनी समझ करे अनुसार उसके लिये धनराशि का 
आयोजन बढ़ा देता है और यदि आवश्यकता हो तो इन आवश्यक सेवाश्रों 
के लिये टैक्‍्सों (करों) की मात्रा बढ़ा सकता हैँ । जो विपय बिलकुल 
स्थानीय प्रकृति के हों उनमें भी प्रिफेक्ट अपनी प्रतिषोधात्मक शक्ति का 
उपयोग कर सकता हैं । जब कम्यन-कॉसिल साधारण प्रस्ताव द्वारा किसी 
कार्य को करने का निर्णाय करती है तो प्रिफेक्ट कोई भी कारण देकर उसे 
अस्वीकृत कर सकता है, किन्तु जब कौंसिल कोई उपविधि (892 8) 
बनाती है तो प्रिफक्ट अवैध होने के कारण ही उसे रह कर सकता हूँ अन्यथा 
नहीं । सब ठेकों, व्यय या सावेजनिक सम्पत्ति के उपयोग के लिये प्रिकेक्ट की 
स्वीकृति लेना आवश्यक होता है । कौंसिल प्रायः साधारणा प्रस्तावों से ही 
निर्णय किया करती है, इसलिए “हिज मैजेस्टी दी प्रिफेक्ट” की सम्मति के 
बिना वह कुछ भी नहीं करती । किल्‍्तु यदि ब्रिफेक्ट अत्याचार करने लगे तो 
कोंसिल गृहमंत्री से रिपोर्ट कर सकती है । यदि गृहविभाग के निर्णय से 
कौंसिल असन्तुष्ट रहे तो वह कौंसिल आफ स्टेट से श्रन्तिम निर्णाय की अपील 
कर सकती है । उपय कत व्याख्या से यह स्पण्ट है कि क्रांस में स्थानीय शासन 
पर केद्धीय सरकार का निर्त्रण कठोर हैँ जिसमे सुव्यवस्था को रक्षा होती हैं, 
ग्रनाचार नरीं होने पाता और बहुसंख्यक अल्य-संख्यक्रों पर अत्याचार नहीं कर 
पाते । किस्तु इस प्रणशाली में कई दोप भी हें और यह लोकब्रित्र नहीं हूँ । 
“यदि विभिन्‍त छोटे-मोटे अफप्तर योग्य हों और श्रप्टाचारी न हों तो केद्धीय 
तियंत्रग वाली प्रणाली स्थात्‌ सबसे उत्तम और सस्ती भी पड़ती है। किस्तु इसमें 
एक तो नौकरशाही से अत्याचार बढ़ता हूँ दूसरे अष्टाचार होने लग जाता है। 
हमारे ऊपर उत्तम प्रकार से शासन करने के लिए हम जमींदारों या प्‌ जीपतियों 


फ्रांस की सरकार ४८७ 
की अपेक्षा सरकारी अफसरों से अधिक आशा! नहीं कर सकते ।() बह दोष 
फ्रांस में भी देखने को मिल सकता हें । 
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“जींमूटनों के सिहासनारूढ़ होने वाले समय से अ्रव तक जब 
कि अधिक से अधिक स्पष्टवक्ता समाजवादी भी राजा के विरूद्ध 
वीमी सी भी आवाज़ निकालने का साहस वहीं करते, सम्जाट के प्रति 
निष्ठा जो ग्राराघता का झूप धारण कि हुए 8, जानाद के दासन- 


बधास का ही सिद्वास्त नहीं मट दामियों के शराग्दीय धर्म क 
विधान का है सिद्ठास्त नहा, किष्टू जादानियों के "मत वर्म का 
भी सिद्धान्त ह । ( ज० एच० लोगफोर्ड ) 

“वास्तविकता तो यह है कि ऐतिहासिक युग के आरम्भ से 


ग्रव तक जितनी अभद्रता से जापानियों ने अपने राजा के साथ 
व्यवहार किया है बैसा किसी और राष्ट्र या जाति ने अपने राजा के 
साथ नहीं किया हैं । जापान में सम्राटों को सिहासन से हटाया गया, 
उनकी हत्या की गई। कई शताबव्दियों तक हर वार जब राजतिलक 
हुआ, भगड़े-फिसाद भी हुए। सम्राटों को वनवास भी दिया गयां । 
कुछ की वनवास करते समय हत्या को गई ! (जे० चैम्बरलेन) 
“परिचसोी रंग में रंगी हुई बुद्धि की--विशेषकर ब्रिटिश और 
फ्रांसीसी ठप्रवितयों को--जिस निश्चयता से जापान के नता जापानी 
ग्रिकों से राज्य के लिये पूर्णा आत्म-ममर्पगप करते का विश्वास 
(खते हैं, वह बड़ी भयानक प्रतीत होती हैं। ऐसा कोई कार्य नहीं 
हैं जिसे एक जापानी करने को तैयार न हो, यदि उसे यह विश्वास 

हो जाय कि राज्य उससे इस कार्य की आशा रखता है । 
( जी० डी० एच० कोल ) 
देश का परिचय--चार बड़े द्वीपों व्‌ ४०० से अधि छोटे द्वीपों को 
मिलाकर हम जापान के नाम से पुकारते हं। चार द्वीपों में होंडों या होंश 
नाम का एक द्वीप है जिसका क्षेत्रकल २७,३७३ वर्ग मील हैं| जापान का 
यह सब से वड़ा द्वीप € और इसमें: बसते वालों की संख्या जापान के अन्य 


हक 


सव द्वीपों की जनसंख्या से अधिक हैँ । इस द्वीप में पूर्ण -परुपों से प्राप्त 


५ 


गे 


जापान को सरकार यह 


कर 


सारी न्यायनिष्ठा, उदारता, सत्यता, शुद्धता पाई जाती हैं। इसके निवासियों 
का देवाचार अन्य सब देशों के धर्माचरण से इतनी ऊँची श्रेणी का है कि 
उन्हें न किसी धर्मसंहिता की ग्रावश्यकता पड़ती हे न सिद्धान्त की और न 
चक्कर में डालने वाली नेंतिकता की। यदि जापान के राजनीतिज्ञों को बड़े 
लम्बे पृथकत्व के पश्चात्‌ अपने देश को सारे संसार में आदरणीय बनाने की 
अभिलाषा हुई, तो उसका श्रेय इसी धर्म को है जिससे वे प्रभावित थे 
इसी अभिलाषा के वशीभूत होकर इन्होंने जापात को एशिया में द्वी सर्वे 
शर्कितिमान्‌ बनाने का प्रयत्न नहीं किया किन्तु वे उसे संन्‍्यवल, कारोबार, 
व्यापार की दृष्टि से संसार का सब से मसहान्‌ देश बताना चाहते थे। किन्तु 
यह अभिलापा पूरो ने हुए 


शासन-विधान का इतिह! 


हि 


3: पल 


शत 


प्राचीन काल-जापानी अपनी उत्पत्ति जीमो ठेनों ( ईसा से ६६० 
वर्ष पूर्व) बतलाते हैं जो सूर्य देवता की सच्ताव था। सन्‌ ५५२ ई० में वहाँ 


दर 
बुद्ध धर्म का प्रचार हुआ । सन्‌ ६४५ ई० में चीनी प्रशासन पद्धति कुछ हेर 
फेर के साथ जापान में चाल ई। जब से लिखित इतिहास का पता 


चलता है जापान में एक ही राजवंश ने राज्य किया है। प्राचीनता में संसार 
का कोई राजवंश जापान से मकाबिला नहीं कर सकता । लगभग १२०० वर्ष 
तक जापान में दयात्मक ([2पर० ) शासन प्रणाली चालू रही । 

पहले दरबार के प्रभावशाली एक-दो सामन्‍त ही शासन-सत्ता को 
अपने ग्रधिकार में किये रहते थे । फिर फूजीवारा वंश ने शासन सत्ता को 
अपने हाथ में कर लिया । उनके बाद क्षत्रिय वर्ग (५पाए (953) ने 
उसे हस्तगत किया और ये ही अवचीन काल तक उसका भोग कर रहे हूं । 
इस लम्बे समय में एक बार ही दो वर्ष के लिये सम्राट ये अपनी चामसात्र- 
वी शक्ति को सबल व सक्रिय करने का प्रयत्त किया। यद्यपि समय-समय पर 
सम्राटों के साथ वरा बर्ताव हआ, प्रायः उनको सिंहासन से उतारा गया शोर 
तिर्वासित किया गया, फिर भी किसी सामन्‍्त का यह साहस ते हुआ कि वह 
टेनो (]6०7०) की उपाधि ग्रहण करता । ठेनों का अर्थ सम्राट हैं। इस 
प्रकार की द्यात्मक सरकार जो नैपाल में अभी तक प्रचलित हैँ, पहले किसी 
विदेशी की समझ में नहीं आई । वैदेशिक मामलों में शोगून (5008पफ0 ) 
के नाम से कार्यवाही की जाती है। सन्‌ १८५४-४८ की प॑ ली शआ्राधनिक 
संधि शोगन की ओर से की गई थी । विदेशियों को समझ थे यह हंयात्रक 
शासन वहुत दिनों बाद में आया । 


४६० प्रमुख देशों की शासन प्रणालियां 


तोकूगावा-शोगूल काल--तोकूगावा-शोगून काल बड़ा शात्तिपूर्णा 

रहा । इस काल का आरम्भ सन्‌ १६४१ से हुआ जब विदेशियों को जापान 
से बाहर निकाल दिया था। इस समय से दो झताव्दी तक जापान विश्व 
_ के अन्य देशों से बिल्कुल पृथक रहा ओर जब चीन, भारतवर्ष, यूरोप व 
अमरीका में हलचल मच रही थी, जापान में उस समय शाच्ति का राज्य था | 
उनन्‍नीसवीं शताब्दी में पश्चिमी राज्यों ने जापान से सम्बन्ध जोड़कर उसे 
एकान्तवास से निकालने का प्रयत्वत किया । उस समय गआाने-जाने के साधनों में 
उन्नति होने से नये समुद्री मार्ग खुल रहे थे और जापान बरवश् भ्रस्तर्राष्ट्रीय 
आदान-प्रदान के क्षेत्र में खिचा जा रहा था। अंगरेजों व चीन के बीच प्रथम 
युद्ध के समाप्त होने पर जापान के बन्द द्वार पर विदेशियों की खटखटाहट 
अधिक दृढ़ता के साथ होने लगी। सन्‌ १८४४-४९ तक सात असफल प्रयत्न 
किये गये । सत्‌ १८४५० में अमरीका ने कैलीफोनिया ((7०]#07779) पर 
अपना अधिपत्य कर लिया और प्रशान्त महासागर से उसका सम्बन्ध हो गया । 
स्‌ १८५३ मे एक अमरीकन बंडा कमोडोर पेरी की ग्रध्यक्षता में जापान 
को यंदी खाडी में जा पहँचा । इसी समय जापानियों ने पहली बार भाष 
से चलन वाला समुद्रीयोत देखा था । कमोडोर पेरी न जापान से शोगन के 
श्रफसरो को प्रेसीडेंट फिलमोर का एक पत्र दिया। डेस्योस (]047908) 
का विरोथ होते हुये भी येदों (४८००८) के अधिकारियों ने एक संधिपत्र 
पर हस्ताक्षर किये जिससे शिमोडा और होकेडोर वन्दरगाह श्रमरीकन जहाजों 
के आ्राने के लिये खोल दिये गये । इसी संधि से भ्रमरीकन सरकार को इन 
नो में से एक में ग्रमरीकी व्यापार राजदत रखने का अ्रधिकार मिला 
री के बाद तुरन्त ही अंगरेज, रूसी और डच लोग जापान में आये । सब 
से वेसी ही संधियां कीं जेसी अ्रमरीका और शोगून के बीच हुई 
थीं। दो सौ वर्ष के एकासतवास के पदेचात जापान का फिर विश्व से संसर्ग 
स्थापित हुआ । इन पश्चिमी राज्यों को जल्दी ही पता लग गया कि शोगन 
जापान की वास्तविक राजसत्ता नहीं है । इसलिये उन्होंने श्राथिक सुविधायें 
प्राप्त करने के लिये सीधे कक्‍्योंटों (५०६०) के राजदरबार से सम्बन्ध 
स्थापित करने का प्रयत्त क्रिया । इसी बीच में सम्राट कोमी का जो विदेशी 
विरोधी पक्ष का नेता था देहावासन हो गया। उसका १४ वर्षीया पत्र 
मुत्युहितों, क्योटों के राजसिहासन पर बैठा । तब सत्सुमा, चोथ, हिजेन और 
टोसा नाम के शक्तिशाली सामन्‍्त घरानों के प्रमुख व्यक्तियों ने शोगन से 
पदत्यांग करने को कहा | इस मांग को शोगन ने ३ नवम्बर सन्‌ १८६७ को 
स्वीकार कर पदत्याग कर दिया। नौ दिन बाद सम्राट की एक विज्ञप्ति 
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निकली जिसमें यह कहां गया कि सम्राट ने तोकगावा केकी की इस प्रार्थना 
की स्वीकार कर लिया हु कि प्रशासताविकार सम्राट की राजसभा को वापिस 
कर दिया जाय । जिस शक्ति को तोकगावा शोगून ने १६०३ में हस्तगत किया 
उसे २६४ व के पश्चात्‌ हस्तान्तरित कर दिया । यही नहीं किन्तु लगभग ७०० 
वर्ष के पश्चात्‌ शोगूत के जिस पद को योरीतोमों सम्राट ने ११६२ में बनाया 
वह समाप्त हो गया । द 


मीजी युग (7४८ !रथटाा। ४7०)--सम्राद मुत्सुहितों के राज्यकाल 
में, जिसे मीजी यूग कहा जाता है, प्राचीनता का पुनर्स्थापित और पूर्ण सुधार 
दोनों बातें साथ-साथ चलती रहीं । सन्‌ १८५६७ में शोगून संस्था के अन्त होते 
के पश्चात सन १८७१ में डेम्योस जागी रदारों को भी सम्माप्त कर दिया गया 
जिन जागी रदारों की जागीर छीनी गई उन्हें क्षतिपूर्ति के लिये पंशन दे दो गई । 
बहुत से ऐसे जागीरदारों को नये कुलीन वर्गों में भी शामिल कर लिया गया। 
किन्तु सुधारक लोग इस वात पर तुले हुए थे कि जागीरदारों के हाथ को 
विकेन्द्रित शक्ति बिलकुल समाप्त कर देनी चाहिये। जागीरदारी के आधार 
पर देश का जो विभाजन चला आ रहा था और जिन पर डेम्योस शासन करते 
थे वह समाप्त कर देश को प्रान्तों व जिलों में बाट दिया गया और प्रत्येक का 
शासन करने के लिये केर्रीय सरकार द्वारा प्रशासन करने वाले अफसर 
नियुवत्त कर दिये गये । इस प्रकार सम्राट की जिस शक्ति को दोगून 
ने अपने हाथ में कर लिया था फिर सम्राट को समपित कर दी गई | 
केन्‍्तु यह वात यहीं समाप्त नहीं हुई | मीजी राजनीतिज्ञों ने कुछ नवीन वातां 
को भी प्रवर्तत करना आरम्भ क्िया। सन्‌ १८६८ में क्योटो से राजसभा हटाकर 
यदों नामक नगर में स्थापित की गई। इसी नगर का नाम पीछे जाकर 
टोकियों पडा । इस प्रकार सम्राट को पुरानी राजधानी के परिवर्तेन-वि रोधी 
प्रभाव से हटा लिया गया । इसके वाद वये राजनैतिक विचार और पद्धतिय 
को अपनाना आरम्भ हुमा । दूसरे ही वंष नये सम्राट ने एक 
राप्ट्रीय श्रसेम्बली बुलाने का वचन दिया। सन्‌ १5७३ मे इसाइ धर्म 
के विमंद निषंध हुटा लिये गया सन्‌ १८छ० सें प्रथम असेम्बली 
(जैनरोइन या तीनेट) स्थापित की गई जिसमें व्यवस्था सम्बन्धी प्रश्नों पर 
विचार हो सके । क्योंकि यह असेम्वली मनोनीत की गई थीं निर्वाचित न थी 
उदार पक्ष वालों ने निर्वाचित प्रतिनिधियों को संख्या बेनाद के हलय आन्दोलन 
आरम्भ किया। सन १८८६ में सम्राट ने नया शासद विधान स्वीकृत कर 


(र्‌ के, रूछलमें प्रजा को दिया | इंस नये संविधान में हिगृही संसद या 
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डाइट ([)2६ ) का आयोजन था। निचले सदन के सदस्यों को लोक निर्वाचन 
से लिये जाने का इरादा था। सिद्धान्ततः और अधिनियमरूपेश सम्राट ज्यों का 
त्यों साम्राज्य का निरंकुश शासक वना रहा किन्तु डाइट सरकार कः एक महत्व 
पूर्ण अंग बन गई । प्रतिनिधियों द्वारा प्रकट किया हुआ जनमत श्रव मंत्रियों 
के निर्गायों पर अधिक प्रभाव डालने लगा । मीजी सुधारों ने जापान के शासन 
को जनतंत्रात्मक नहीं बनाया किन्तु उसमें जनतंत्र का पुट अ्रवध्य ला दिया 
जिसका इनसे पूर्व कोई अस्तित्व न था । 


जापान में पदिचमी विचारों का प्रवेश-- जापान की राज्य संस्थाओं के 
इस परिवर्तन मे अधिक महत्वपुणों, विधि-अधिनियम, दिक्षा, उद्योग और 
व्यापार के सम्बन्ध में वे पश्चिमी विचार थे जो जापान में प्रवेश करने लगे, 
ज्यों ही जापान की सरकार ने यूरोपियन देशों से विना किसी प्रतिवन्ध के संसर्ग 
स्थापित करने की नीति अपनाने का लिगोय किया। सन्‌ १८७१ में पश्चिमी 
शिक्षालय पद्धति पर राष्टीय शिक्षा प्रगाली स्थापित को जिससे आधर- 
निक जगत में जापान सब से अधिक साक्षर देश हुआ । रेल, तार, सरकारी 
डाकखाने ओर राष्ट्रीस देके खोलो गई । कारखाने खुलने लग । पुराने उद्योग- 
बंधों के स्थान पर आश्वनिक ढेंग के बड़े बड़ कारखाने स्थापित हाए, जिनसे 
जापान कुछ दी दियों में संसार के बंद उदच्योगी राप्लों मे गिना जाने लगा । 
जागीरदारों की सं स्थान पर पव्चिसों कूग मे शिक्षित नए हंग की सेना 
संगठित की गई । आाध्यतिक हंग की नौसेना बलानसे का काम्त भी आरम्भ हग्मा । 
इस सब का यह फल हझ्मा कि जापान संसार मे एक अत्यन्त शवितशाली सनिक 
राष्ट्र वन गया । इंगलेड, फ्रांग, जर्गनी ओर अमरीका से विशेषज्ञ इन सुधारों 
पं सहयता करने के लिय बलाये गये | पश्चिमी विज्ञान को सीखने के लिये 
जापानी विद्यार्थी पश्चिमी देशों में भेज गये। परदास वर्षों में ढ्री जायान ने 
अपने-आरपको जागीरदारों के देश से बदल कर एक झाधुनिदा शक्पियाली व 
प्रगतिशील राष्ट बना लिया । 
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पश्चन्नी विचारों का प्रभाव--एशिया में जापान ही एक एसा देश 
जिसने परिचमी छइंग का लिखित शासल विधान सबसे पहले अपनाया था । यह 
शासन विधान सन्‌ १८६९० में बना और सन्‌ १६४६ तक चाल रहा । 
प्रारम्भ में जैसे अंगरेजी सरकार निरकुश और अत्याचारी थी, जिसका 
उदाहरण नार्मन व ट्यूडेरवंशीय राजाशों की निरंकुशता में मिलता हूँ, उसी 
प्रकार जापान में भी तनिरंकुश राजसत्ता थी । उननीसवीं शताब्दी 
म॑ जब जापानियों ने विज्ञान, सेना संगठन, शिक्षान आदि क्षेत्रों में 
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जपान को सरकार ४६३ 


पश्चिमी विचारों को अ्रपनाया तो साथ-प्राथ राजनैतिक विचार भी पश्चिम से 
आ्राकर धीरे-धीरे जापान पर अपना प्रभाव डालने लगे। पहले तो प्राचीन 
परम्परा का सहारा लेकर द्यात्मक शासन संगठन के स्थान पर एक केन्द्रीय 
दासन स्थापित किया गया। इसके पश्चात धीरे-धीरे पश्चिमी विचारों ने 
अपना सिक्का जमाया श्र जापानियों का राजनेतिक जीवन पूरी तरह से 
पद्चिथी सांचे में ढल गया । 
सम्राट की शपथ का महत्व--सन्‌ १८६८ में सम्राट ने जो शपथ ली 
उसे जापान का मेंग्ता कार्टा (४872 (787४:2) कहा जाता हैँ। इसी 
शपथ से जापान में वंधानिक विचार फट निकले। इस शपथ के प्रथम 
ग्रनच्छेद में कहा गया था कि “एक विचारक असेम्बली बनाई जायगी और 
सब योजनायें लोकमत से निश्चित होंगी । शपथ के इस वाक्य को जब राज- 
नैतिक संस्थाग्रों के रूप में परिशित किया गया तो शपथ के गअ्रभिप्राय से 
जापानी राजनीतिज्न बहत आगे बढ़ गये । सन्‌ १८८१ के श्रक्टबर मास में 
सम्राट ने एक विद्यप्ति निकाली जिसमें सन १८६० में एक राष्ट्रीय असम्बली 
वुलाने का वचत दिया । इस प्रकार संसदात्मक सरकार स्थापित करने के लिए 
तत्कालीन शासन संगठन को उसके अनकल बनाने के लिए € वर्ष का समय 
मिला । राजनैतिक पक्षों का भी संगठन इसी समय में करता था जिससे वे 
पालियामेप्ट के निर्वाचित सदन में प्रवेश कर सकें। मार्च सन्‌ १८८२ में सम्राट 
राजकुमार आइटो ([50) को एक शासन-विधान का मसविंदा तैयार कर 
सम्राट की स्वीकृति के लिए उपस्थित करने का आदेश दिया । इस पर आाइटो 
([:0) और उसके सेक्रेटरी यूरोप गर्य जहां लगभग डेढ़ वष तक उन्होंने यूरोप 
के प्रमख राजतन्त्रों (१(०7८४८१व९०७) के व्यावहारिक रूप का अध्ययन किया | 
वैधानिक राजतंत्र स्थापित करने के लिए फ्रॉंस और अमरीका के शासत-विधान 
से कोई शिक्षा न मिल सकती थी । लौटने पर आाइटो और उसके सेक्रेटरियों ने 
विदेशी परामरशदाताओं की सहायता से वेधानिक प्रस्ताव तेयार कर सम्राट 
की स्वीकृति के लिए भेजे। इसी समय जर्मनी की राजनेतिक प्रणाली का 
प्रभाव जापान पर पड़ये लगा था, आइटों का विश्वास था कि प्रशिया, ववेरिया 
और सेक्सनी आदि जर्मनी रियासतों में जापान ज॑सी परिस्थितियां बतमान थीं | 
इंगलेंड में वे न॒ पाई जाती थीं क्योंकि वहां की राजनंतिक संस्थार्य बहुत 
प्राचीन काल से चली प्रा रही थीं और उतका विकास बड़े लम्बे समय के 
बाद वीरे-बीरे हुआ था। 


जापानी संस्थाओं पर जमनी का प्रभाव--सव्‌ १८८०-१८६० में 
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जापानी सेना का संगठन जर्मनी की सेना के ढंग पर किया गया । शासन-विधान 
नये व्यावहारिक व व्यापारिक अधिनियम संहितायें बनाने, विश्वविद्यालय की 
शिक्षा देने, विद्याथियों को सरकार द्वारा विदेश भेजने ओर अन्य योजनाग्रों में 
जर्मन प्रभाव प्रकट रूप से दिखाई पड़ता था। जिस पालियामेण्ट के बनागे का 
वचन दिया गया था उसकी तयारी में सब से प्रथम जो राजन तिक परिवत॑न 
किया गया वह नये पीयरों (22275) का बनाना था । 


पीयरों का वनाना--नये पीयर सन्‌ १८८४ में बनाये गये और इनके 
बनाने के पीछे यही उहृदय था कि ऊपरी सदन के संगठन के लिए कोई आधार 
तेयर हो जाये । सबसे प्रथम अधिनियम के अनुसार ५०० पीयर बनाये गये 
जिनकी उपाधियाँ पश्चिमी उपाधियों के समान ही, प्रिस, मारक्विस, काउण्ट, 
वाईकाउप्ट और वेरन थीं। नये पीयर प्राचीन कुज (82०) श्र इंमियों 
()247790 ) जागीरदार वर्गों में से ही बनाये गये किन्तु जिन समराईयों 
(७20 प787) ने नई सरकार में ख्याति प्राप्त करली थी उनको भी पीयर 
वनाया गया। सम्‌राई जागी रदारों के वेतनभोगी सेनिक हुआ करदे थे । 
मंत्रिपरिषद्‌ का संगठन--सन्‌ १८८५ में एक नई मन्त्रिपरिपद्‌ का 
संगठन हुआ जिससे एक प्रधानमन्त्री और नो शासन विभागों के अध्यक्ष मच्ची 
हुये । आइटो ([60) प्रथम प्रधानमन्त्री नियुक्त हुआ । इसके आधिपत्य में 
शासन-विभागों की क्षमता म॑ बड़ी वद्धि हुई | अन्तत:  ीर्नू (८झ८णफ में प्रिवी 
कॉसिल बनाई गई जिससे सम्राट परामर्श कर सक्के । इस कौंसिल में थोड़े से 
अनुभवी व्यक्तित थे--अ्रधिकतर अ्रवकाश प्राप्त अफसर--जिनका यह काम 
था कि वे व्ववस्थापन सम्बन्धी व वैदेशिक संधियों के बारे में सम्राट को अपने 
विचार वतावें और सम्राट से पूछे जाने पर श्रन्य विपयों में अपनी राय दें। 
यह केवल संभव ही न था किन्तु कई बार ऐसा हुआ भी कि उनकी राय और 
मंत्रिमंडल की राय में अन्तर रहा। ऐसी परिस्थिति में से म्राद संविधान के 
[हर नियुक्त किए गये कुछ उच्च व्यक्तियों की सलाह से स्वयं अपना तिर्गाय 
दिया करता था । ये उच्च व्यक्ति जैनरो ((3९7ै१70) श्रर्थात्‌ व्योवृद्ध राज- 
नीतिज्ञ (96०४ 5६98:2४7237 ) कहलाते थे । सात वर्ष की परीक्षा श्रौर 
तैयारी के पश्चात्‌ श्राइटो और उसके साथियों का कार पूरा हुआ । आइटो ने स्वयं 
श्रास्ट्रिया और जर्मन शासन प्रणालियों का अध्ययन किया था. क्योंकि उसे यह 
विश्वास था कि इंगलेंड की शासन प्रणाली इतनी अधिक प्रजातस्त्रात्मक 
थी कि वह जापान के लिए अनुपयुक्त थी । इसलिए जापान के "शास्लु-विधान 


जापान की सरकार 2 


पर आस्ट्रियों श्लौर जमन प्रणालियों की छाप अधिक पड़ी । ११ फरवरी सन 

पथ की सम्राट ने अन्तिमत: शासन-विधान स्वीकार कर लिया जिसके अन्तर्ग 
पहला निर्वाचन जुलाई सन्‌ १८९० में हुआ श्र नई पालियामेंट का पहला 
अधिवेशण उसी वर्ष नवम्बर मास में बुलाया गया | 


प्रात्नान राजतत्र का परम्परा और नई वंधानिक पद्धति के मेल से ही सन 

5 प९ का शासन-विधान तैयार हुआ था। सम्राट की शक्ति अ्रधिक होने के कारण 
डाइट (4020) को शक्ति संसार के श्रन्य दिधान-मण्डलों की अ्रपेक्षा बहुत कम 
थी । किन्तु दूसरी वातों में शासन-विधान में अर्वाचीन वैधानिक सिद्धान्तों में से 
वहुतों को अपना लिया गया था । 


क्म्डेट । | 


सन्‌ १८८६ के शासन-विधान की विशेष 
लाखत प्रकार---जापान का सन्‌ १८८९ का दासन-विधान लिखित प्रकार 
का थो। लिखित प्रकार का शासन-विधान सब से प्रथम संयक्‍त राज्य अमरीका 
मे अपनाया गया था ॥ ग्रव प्रायः सव नवीन शासन-विधान लिखित ही होते हूं 
संविधानों के लिखे जाने की प्रथा इस मांग के परिणामस्वरूप प्रचलित हुई कि 
शासन अधिनियम (.5७) का हो न कि व्यक्तियों का । 


कढोरता ( रिह्ातए )--संविधान में संशोधन करने की शविति 
अनन्यरूप से सम्राट के पास सुरक्षित की गई थी। सम्राट ही किसी संशोधन 
को कर सकता था । डाइट ( )[2६£ ) स्वयं शासन-विधान का कोई प्रस्ताव 
न कर सकती थी व जनता ही उसके लिये प्राथंवा कर सकती थी। साधारण 
अधिनियम बनाने की क्रिया की अपेक्षा शासन-विध्वान में संशोधन करने को 
पद्धति अधिक पेचीदा थी। संकटकाल में संविधान में कोई संशोधन न किया 
जा सकता था चाहे उसकी कितनी ही अधिक आवश्यकता क्‍यों न होती । 
सन्‌ ८८६ से लेकर सन्‌ १६४६ तक जब नया शासन विधान बना, पुराने 
संविधान में कोई संशोधन हुआ ही नहीं | इसका पहला कारण तो यह था कि 
संशोधन के सूत्रपात करने को शक्ति सम्राट को ही दी हुईं थी, दूसरे संविधान 
ने शासन सम्बन्धी सामान्य सिद्धान्त ही निश्चित कर दिये थे, व्यौरे की वाते 
प्रधिनियम ओर अध्यादेशों दरा निश्चित किये जाने के लिये छोड़ दी गई 
थीं। किन्तु एक वात अवश्य थी, वह यह कि न्यायालयों को अवेधानिक अधि- 
नियम को रह करने का अधिकार न था, श्रतएवं, शासन-विधान में सामान्य 
प्रधिनियम से भी संशोधन हों सकता था यद्यपि विधाव-निर्माताओं का कदापि 
यह ग्रूमिक्कछ नश्या कि डाइट ([)९८) विधान संशोधन के इस प्रतिवनन्‍्ध से 
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बच कर ऐसा अधिनियम बनावे जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संविधान के 
सिद्धान्तों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले | 


प्रचलित ग्था का प्रभाव -वैधानिक विछास पर प्रचलित प्रथाग्रों का 
प्रभाव भी बहुत महत्वपूर्ण होता है । जापान में भी कुछ रीति-रिवाज पहले से 
चले आ रहे थे जो यद्यपि वेब ने थे ओर न्यायालय जिन्हें मान्य त समभते थे 
किन्तु राजकार्य में उतका बड़ा प्रभाव पड़ता था। इन रीति-रिवाजों में जैनरो 
((52770) के सब परामर्श सम्ठन्धी कार्य गिने जा सतते हैं जैसे प्रधानमंत्री 
के नाम की सिफारिश करना, मंत्रियों के पारस्परिक उत्तरदायित्व की प्रथा 
ओर मंत्रिपरिपद्‌ का डाइट के राजनेतिक दलों के साथ मिल कर कार्य करना | 
इन्हीं वंधानिक श्रथात्रों से शासत-विधान के शुष्क ढांचे में प्राणा का संचार हो 
सकता था । पालियापेंट के प्रति मसंत्रिपरियद्‌ के उत्तरदायित्व की प्रथा बाद में 
पक्की हो गई थी । 
सबल सज़ञतंत्र--जापाव की सरकार एकतंत्रात्मक ढंग की थी जिससे 
सम्राट की दशावित बढ़त अधिक थी किन्तु वह शक्ति संविधान से सान्‍्य थी। कुछ 
कुछ शवित-पृथकीकरगा का सिद्धान्त भी जापान में मान लिया गया था किस्तु- 
अमरीका ज॑सा पृथकीकरश! ने माना गया था। कार्यपालिया और विधावमण्डल 
विलकुल एक दूमरे से पथकर ने किये गये थे 
केन्द्रित वी शासन-पद्धति छार्गय की दृष्टि से व 
भोगोलिक दृष्टि से बहत ही केख्रित थी । शासन-विधान के शब्दों के श्रवसार 
सरकार का मारो शक्ति सन्राट के हाथ में थी, संविवात में स्थानीय शासन का 
करीद उल्लेस्त ले था | स्थानीय शासन ग्रध्यादेशों तन ग्रधिनियरमों मे है। हतिाथा। 














जब रु, ध्टो, 


्ि ग फ्री फिशामि दाग मेस्साओ नर इस शामम |: ध्च 
तत्कालीन पालियामटरी स्थिले को देखने हुए कुछ लोग इस शासन विधान 
० 
को बहुत प्रर्गाः र उदार उतलात थे। दूसरे इसे प्रतित्रियात्यक कह 


कर कड़ी आलोचना करते थे। इस कहा आलोचना का एक आजार यह था 
कि जहा सम्राट के विशेष अधिकारों व स्व॒त्यों का स्पष्ट उल्लेल्न किया गया 
था वहाँ प्रजा के मलाबिकारों का कोई बगाॉन ने था। इसके झतिरिकल सम्राट 
की पू्र स्वीकृति के बिना संविधान के संशोवन पर बिचार न किया था सकता 
था और संत्रिमण्डल को निचले सदन के बहुमत के नियंत्रण मे स्पष्टरूथ से 
ने रखा गया था। यह वात अवश्य मानती पड़ेगी कि सन्‌ १८८ के बाद 
विना संविधान में संशोधन किये ही राज्य प्रणाली में बहुत कुछ व्यावहारिक 
प्रगतिशीलता आरा गई थी । जैसे-जैसे ससदात्मक प्रणाली का अनुभव बढ़ता 


गया जनता को अधिनियम द्वारा अधिकाधिक अधिकार दिये गये, यहां 
न 
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तक कि सन्‌ १६२६ में प्रौढ़ मताधिकार भी प्रजा को मिल गया यद्यथि संवि- 
वान में मंत्रिमण्डल के उत्तरदाथित्व के सम्बन्ध में कोई प्रावधान न्‌ था किन्त्‌ 
श्रावश्यकता पड़ने पर इस उत्तरदायित्व को अस्वीकार न किया गया और 


निचला सदन मन्त्रिमण्डल के कार्यों पर नियन्त्रण रखताः रहा । 


5 
नियम भी प्रकाशित हुए जिनमें वे व्योरे की वातें दी गई थीं जिनका वर्णन 
संविधान में न किया गया था। इनमें से एक हाउस श्राफ पीयर्स (]0प5९ 
0 ४८८7७) मे सम्बन्धित सम्राट का ग्रध्यादेश था, दूसरा दोनों सदलों के 
संगठन के बारे में अधिनियम था, तीसरा निर्वाचन से सम्बन्ध रखता था और 
चोथा अथ सम्बन्धी अधिनियम था। सन्‌ १८९० में पहला निर्वाचन हुआ | जो 
वयस्क नागरिक २५ वर्ष की आयु के हों और १५ यैत (४८७) राष्ट्रीय 
टेक्स देते हों वे मत देने के अधिकारी थे । ४ करोड़ २० लाख की जनसंख्या 
में कंबल ४६०,००० ही मतधारक थे श्रर्थात्‌ केवल १ प्रति सैकड़ा से कुछ 
अधिक । सम्राट ने स्वयं डाइट के प्रथम भ्रधिविशन का उद्घाटन किया । तीन 
सो सदस्य चार पक्षों में वेट हुए थे। प्रथम असेम्बली में मंत्रिमण्डल के विरुद्ध 
१७० सदस्य थे जिनमें १३० उदार व शअनुदार पक्ष के ((9॥52८7ए४८ए ८५ 
5 87472८7०४७) ओर ४० प्रगतिशील दल ([270872587728) के सदस्य थे । 
ग्रधिक से अधिक सरकार १३० सदस्यों का ही समर्थन प्राप्त कर सकती थी । 
काउन्ट यमागाता जो एक योग्य सेतानायक था प्रधानमन्त्री के पद पर निम्॒क्त 
रुत्आ। आइटों (00) हाउस झाक पीवर्त (लछ0ए5०2 ० 7८८४७) का 
अध्यक्ष बना । विरोबी पक्ष ने सरकार द्वारा प्रस्तुत किये हुये बजट की 
कड़ी आलोचना की और ८० लाख यँच (फछ&॥) की कटोती का प्रस्ताव 
किया | मच्त्रिमण्डल ने संविधान के ६७ में श्रनच्छेद को पढ़ कर सुनाया 
जिसके ग्रनुसार सम्राट की वेबानिक शवितियों के आधार पर निरिचत व्यय 
या वह सरकारी व्यय जो किसी अ्रधिनियम के श्रच्तमेंत या वेधानिक वच्चत 
([ ०४०) (00॥890079) के कारण अनिवायय हो उसे डाइट बिना सरकार 
की सम्मति के न अस्वीकार कर सकती है न उसमें कमी कर सकती है । 
प्रतिनिधि-सदन (0प5९ छ[ रि००7०5०7४४८ए९5) तिस पर भी अपने 
कटौती के प्रस्ताव पर अड़ा रहा । अन्त में समभौता हुआ जिससे सरकार 
ने ६,३१०,००० यैन की कटौती स्वीकार कर ली। एक लम्बी वेधानिक 
लड़ाई का प्रारम्भ इस प्रकार हुआ । यह लड़ाई तभी स्थगित हो जाया करती 
थी जब कुई <राष्ट्रीय संकट आ पड़ता था झ्यौर किसी युद्ध या सन्धि के 


जिस दिन शासन-विधान की घोषणा हुई उसी दिन चार बड़े-बड़े अधि- 


ध्ह्८ प्रमुख देशों की शासन प्रणालियां 


कारण विरोधी पक्ष सरकार की आलोचना करना उचित न समझता था। 
धीरे-धीरे दलवन्दी के आधार पर सरकार का संगठन करने की प्रथा प्रचलित 


हो गई ओर सरकार अपने पक्ष के सदस्यों के समर्थन के सहारे काम 
करने लगी । 


पाश्यात्य रगाजनातक संस्थाओं का अप नाना -->जापान की नई पालिया- 
मेंटरी प्रणाली और उसकी संस्थायें-जसे असेम्बली, राजसंतिक पक्ष, प्रतिनिधिक 
संस्थायें, प्रिवी कॉसिल, शासन-विद्याल, स्थानीय शासन का ताता-वाना 
और न्यायालय आदि, या तो पश्चिमी राज्यों से ज्यों की त्यों लेकर अपनाली 
गई थी या इनके निर्माण करने में पाव्चमी रातियों और विचारों का गहरा 
प्रभाव पड़ा था। फिर भी नये विचारों ने पुराने विचारों को बिल्कुल ही 
न उखाड़ फेंका था । सारे राजनेतिक संगठन व झासन प्रगाली को चलाने में 
परम्परा से चले आने वाल रीति-रिवाजों ने वहत कुछ परिवर्नन कर दिया 
था। यह भी वे समझता चाहिए कि जापानियों ने आश्ांख मींच कर पश्चिमी 
संस्थात्रों की नकल की थी । उन्होंने उन संस्थाओ्रों को अपनी विशेष परि- 
स्थितियों और आवश्यकताओं के अनुकूल ही बना कर स्थापित किया। आधु- 
निक ब्रिटिश पालियामेण्ट से जापान की डाइट (020) की तुलना करके उसे 
तुच्छ ठहराना विलकुल ही वेमतलव की वात होगी। ग्राइचर्य और प्रशंसा 
की वात तो यह हैं कि जागीरदारी की प्रथा के टूटने के ३० वर्ष के भीतर ही 
डाइट का निर्माण हो गया जिससे जनता के प्रतिनिधि राज्य के मन्त्रियों से 
ग्रपती इच्छानसार कार्य कराने में समर्थ थे। 
जैनरों -जापानियों ने पर्चिमी संस्थाओं को किस प्रकार अपनी 
संस्कृति ग्रौर परम्परा के रंग में रंगा, इसके उदाहरणा में रो [या वृद्ध 
राजनी तिज्ञ) का नाम उत्लेखवीय है । इसके स्थापित होने मे हम जापान को 
प्रावीन प्रथा की ऋकलक देखते की मिलती हैँ । जिस प्रकार गृहस्वामी घर 
के वृद्ध व्यक्तियों से बडी-बढ़ी बातों में परामर्ण लेता है उसी प्रकार सम्राट भी 
जो राज्य का ग्रध्यक्ष था, कुछ ऐसे योग्य व्यक्तियों को राय लिया करता था 
जिनकी राजनिष्ठा ओर ब॒द्धिमानी में संदेह ने होता था। यूरोपियन देंशों में 
पह मात लिया गया था कि दवानिकर सम्राट अपने सींत्रयों की राय के 
अनुसार ही कार्य करेगा । किल्तु जायान में यह सम्भावता थी कि ज॑नरो की 
राय मन्दत्रियों की राय के प्रतिकूल हो । ऐसा होते पर जैनरो की राय ही मानी 
जाती थी । इस प्रकार एक ऐसी परामझश देने वाली संस्था वे गई जिसका 
प्रभाव मन्त्रिपरिषद्‌ से भी अधिक हो गया। इन वृद्ध राजनीतिजों झे,आइटो, 


जापान की सरकार जल 


जिसने संविधान को जन्म दिया, यमागाता, इनौनी, प्रौयामा मत्सुकाता और 
पैगो जैसे विख्यात व्यक्ति थे । इन वृद्ध राजनीतिज्नों की सलाह से ही प्रधान- 
मंत्री को पसन्द किया जाता था । इसके अतिरिक्त राज्य के जितने बडे प्रइन 
होते थे उन पर ये लोग ही पहले विचार किया करते थे। ऊपर जिन वृद्ध 
राजनी तिज्ञों का दिया गया हैँ उनमें यमागाता और श्राइटो एक जाति कक 
होते हुए भी प्राय: एक दूसरे का विरोध किया करते थे | संविधान का निर्माता 
आ्राइटो उदार विचारों का व्यक्ति था। यमागाता, जिसने जापानी सेना का 
संगठन किया था सनिक-वर्ग का मुखिया था। सन्‌ १६०६ में आाइटो की 
हत्या के पश्चात्‌ यमागाता ही जंबरों में सव से प्रभावशाली व्यक्ति रह 
गया । 


सन्‌ श्य८घ& के शासन-विधान की उपक्मा 


जापान के शासन-विधान का रूप वह॒त संक्षिप्त था । उसमें सरकार-संगठन 
की मोटी-मोटी बातें दी हुई थीं, अधिकतर विस्तार की वातें सामान्य अधि- 
नियमों द्वारा पूरी किये जाने के लिए छोड़ दी गई थीं । सामान्य शब्दावली के 
कारण शासन-विधान में व्याख्या के लिए पर्याप्त सामग्री थी । 


जो विस्तार की वातें श्र्वाचीॉच॒ शासन-विधान में पाई जाती हैं उनको 
आइटो ने अपने शासन-विधान में शामिल न कर सामान्य अधिनियमों के लिए 
छोड़ दिया जिससे अवसर पड़ने पर सामान्य रीति से ही उनमें परिवर्तेन हो 
सके और शासन विध्वाव में संशोधन की पेचीदा कार्यवाही करने की आवश्यकता 
न रहे । संविधान के सातों श्रध्यायों में क्रम से सम्राट, प्रजा के कतंव्य डाइट, 
मंत्री और प्रिवी कौंसिल न्यायपालिका, आय-व्यय और पूति करने वाले नियमों 
का वर्शान था । 

शासन-विधान सम्राट का उपहार--शासन-विधान के पहले श्रध्याय में 
सम्राट का वर्णन है । दूसरे अनुच्छेद के अनुसार सम्राट पवित्र और अलंध्य 
है । सम्राट ने अपनी प्रजा को शासन-विधान की भेंट स्वेच्छा से ही की थी 
न कि परवश होकर । नीटोबे ()०]६०४८) ने इसलिए -कहा हे कि जापान 
का शासन-विधान इस ग्रर्थ में एक अ्रध्यादेश ((070॥097०८6 ) हैं कि 
वह राजा-प्रजा का विभेद स्वरूप न होकर एक-पाक्षिक है और शासितों की 
इच्छा या सम्मति के बिना ही इसकी रचना हुई हे। & इसलिए यह कोई 
आइचर्य की वात नहीं कि जापान के सम्राट को संविधान मे इतना अधिक 





जापान: मौडरन वल्ड सीरीज । 
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व ऊँचा स्थान दिया गया | मंत्री सम्राट को न कि डाइट को उत्तरदायी रखे 
गये थे | सम्राट की जिन शक्तियों का वर्गान किया गया है वे सब ऐसी हैं जो 
ग्रन्य राज्यों में राज्याध्यक्ष को सामान्यतः दी जाती हैं । इन शक्तियों में डाइट 
के अधिवेशन न होते रहने के समय अ्रत्यावश्यकता होवे पर अ्रध्यादेश 
निकालने की शक्ति भी शामिल थी। किन्तु ऐसे श्राध्यादेश डाइट की अगली 
बेठक के सामने रखने पड़ते थे और यदि अस्वीकृत हो जाते तो वे रह समझे 
जाते थे । 

सरकार की आध्यादेश निकालसे की शक्ति--यह शक्ति बड़ी विस्तृत 
थीं । इसके अन्तर्गत सरकार (१) किसी अधिनियम को कार्यास्वित करने के 
लिए (२) शान्ति, सुव्यवस्था रखने आर जनता का सुख बढ़ाने के लिए 
(३) अपनी कार्यकारी दक्ति को कार्यकृप देने के लिए अर्थात्‌ शासन के 
विभिन्न विभागों के संगठन, सेना की व्थवस्था, हाउस आफ पीयस की रचना 

दि के लिए अध्यादेश निक्राण सबाती थी। किल्तु इस अध्यादेशों से किसी पूर्व- 

स्थित अधितिसस को बदला ने जा सकता था केवल उसकी कसी का पूरा किया 
जा सकता था। यही नहीं, किस यह भी प्रातवन्ध था कि जो बातें अधितियम 
द्वारा ही नियमित की जा सकती थीं वे आध्यादेश से व्यवस्थित न हो 
सकती थीं । 

राजा की कार्यकारी शक्तियॉ---राजा स्वयं भी अनेक आाज्ञायें निकाल 
कर कार्यसम्पादन किया करता था । यह ही शासन के विभिन्‍न विभागों का 
संगठन निश्चित करता था और द्ासन के सेना के कर्मचारियों की नियुक्ति कर 
उनका वेतन निश्चित करता था । राजा ही इन कर्मचारियों को उनके पद से 
हटा सकता था । राजा ही यद्ध की घोपणा करता, यद्ध समाप्त करने की आराज्ञा 
देता और संधियां करता था । इन कामों के करने में उसे डाइट से सलाह लेने 
की भी आवश्यकता नहीं थी ।इस भाँति द्यात्मक शासन ( [9080 (५50ए८7॥- 
70270) की प्रथा चाल थी । 

राजा की न्याय सम्बन्धी शक्तियाँ--संविधान में लिखा था कि न्याय- 
कारी शक्ति को न्यायालय सम्राट के नाम से अधितवियम के अनुसार कायान्वित 
करेंगे । सम्राट न्‍्यायशक्ति का स्वामी भी था क्योंकि वह्दी न्याय का विभे 
समभा जाता था । किन्तु इस शक्ति का उपयोग न्यायालयों के लिए ही छोड़ 
दिया गया था जिनका संगठल झधिनिधमाननसार होता था । 


ध्यल 7 


राजा को कार्य करने की शक्तियां अवश्य दे दी गई थीं किल्तु उतर 
पर यह प्रतिवस्ध अवश्य था कि उनके प्रयोग करने में यदि धन की आावश्य- 


ब0 


ग््ी। 


प्रमुख देशों की शासन प्रणालियां 


परिषद्‌ की सामुदायिक जिम्मेदारी प्रचलित हो चुकी थी। यह जिम्मेदारी 
केवल राजनेतिक ढंग की थी | शासन विधान में मंत्रियों का वेधिक ([,28४]) 
उत्तरदायित्व न माना गया था । मंत्रियों पर राजनंतिक अपराधों के श्रभियोग 
लगाने और दण्ड देने की प्रथा जापान ने न अ्रपनाई थी यद्यपि अन्य सब सभ्य 
देशों में इसे पक्की तरह से मान लिया गया था। 
ट--डाइट विधायिनी ओर शासन कार्य में केवल देख-भाल करने 

वाली संस्था भर थी, क्योंकि जापान के राजनैतिक पक्षों का कोई पृथक-पृथक 
कार्यक्रम न था। दे मंत्रिपरिपद्‌ की किसी भी निति को बिना किसी शर्त के 
मान लेते थे यदि वे उस मन्दत्रिपरिपद्‌ के समर्थक होते थे । किन्तु जापान में 
मंत्रिपरिषद्‌ पर अंकुश रखने वाली, प्रिवी कॉसिल ज॑ंनरों जेसी अन्य संस्थायें 
थीं; और सब के ऊपर सेना का प्रभाव रहता था । 

प्रिवी कोंसिल--जापान की प्रिवी कौंसिल ब्रिटिश प्रिवी कौंसिल से 
भिन्‍न थी । ब्रिठेन में प्रिवी कॉंसिल पुरानी संस्था थी जिसका रूप बदल कर 
स्त्रिपरिषद हो गया हैं । जापान में प्रिवी कॉसिल और मन्त्रियरिष्द पृथक 
संस्थायें हैं, जो एक दूसरे के आ्राबीन नहीं हैं । उनका निजी बेधिक स्वत्व है । 
मच्त्री अपने पद के कारगा प्रिवी कौंसिल के सदस्य अ्रवदय रहते हैं । कुल 
सदस्यों की संख्या ए४ थी । इनके ग्रतिरिक्त एक सभापति और एक उप- 
सभापति भी रहता था। मंत्रियों की संख्या १२ थी। सम्राट ही सब सदस्यों 
को मनोनीत करता था। वह प्रधानमन्त्री की सलाह से ऐसे व्यक्तियों को 
मनोनीत करता था जो अच्छे शासक, कटनी।तिज्ञ, न्यायाधीश, शिक्षक, या 
सेनापति रहे हों । इस संस्था में राजनेतिक दलों के व्यक्ति न रखे जाते थे। 
प्रिवी कॉंसिल की शक्तियों के बारें में शासन-विधान में यह कहा गया था 
कि “प्रिवी कौंसिल के सदस्य राज्य के महत्वपूर्ण प्रइनों पर विचार करेंगे 
जब सम्राट इन प्रश्नों पर उनको सलाह लेना चाटेगा। इस कौंसिल का 
काम केवल सलाह देंता था, वह भी सम्राट के पूछे जाये पर | स्वयं कौंसिल 
किसी प्रइन पर सलाह न दे सकती थी । किन्तु सम्राट के अ्ल्पवयस्क होने पर 
यह कौंसिल स्वयं ही राजा के स्थान पर कार्य करने वाले व्यक्ति के सम्बन्ध में 
मपनी राय दे सकती थी। इसकी रचना करने वाले सम्राट के ग्रध्यादेश के 
अनुसार जिन प्रश्नों को प्रिवी कौंसिल की राय के लिये भेजना आवश्यक था 
वे ये थे :--- 

(१) सम्राट के घर से सम्बन्ध रखने वाले कुछ प्रश्न, 

(२) शासन विधान या उससे अनुपांगिक अधिनियमों के सम्बन्ध में 
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बज 
हू 


संदिव प्रश्त । संविधान के आानर्षाँंगिक अधिनिययमों में प्रतिनिधि सदनों के 
निर्वाचन व अर्थ सम्बन्धी अधिवियम और हाउस आफ पीयर्स से सम्बन्धित 
सम्राट के अध्यादेशों को गिनती होती थी 


(३) थेरा पड़ने को स्थिति की घोषणा, शासन संविधान के ग्राठवें प्रनच्छेद 
के अच्नगंत अध्यादेश ओर अन्य सम्राट के 
की गई हो । 

(४) अंतराष्ट्रीय संधियां और समभोते, और 


श्रध्यादेश जिनसे दण्ड की व्यवस्था 


(५) प्रिवी कॉसिल के संगठन व कर्त॑ज्यों से सम्बन्ध रखने वाले सम्राट 
के प्रध्यादेश में संशोधन करने के बारे में प्रहन | 
हू हा + 5 


लाड प्रिवीसील--( 674 ९८ ए५-४०४/ ) 
सम्राट के गह-प्रवस्ध थे सम्ब-ध रखने वाला व्यक्ति होता 


] 


प्रवीसील यद्यपि 
किन्तु राज्यों के 
मामलों में भी व ट को सलाह दिया करता था । इस पद पर वद्ध राज- 
नीतिज्ों में से सब से चतुर व्यक्ति ही नियुक्त किये जाते थ। इस कर्मचारी का 
मुख्य काम नये मंत्रिमंडल के वलाने में सम्राट को सजाह देता था। व्यवहार में 
केवल प्रधान मंत्री के संबंध में ही यह कर्मचारी सम्राट 'कों चलाह दिया करता 
था । संविधान के अंतर्गत सम्राट निचले सदन में विभिन्‍न राज्यनेतिक पक्षों 
की शक्तित का ध्यान न रखते हुये भी अपने मंत्रियों को चुन कर नियुक्त कर 
सकता था। मंत्रियों की जिम्मेदारी का सिद्धांत पक्की तरह मान्य न हुश्ना था 
किन्तु प्रत्येक राजनेतिक नेता यह जानता था कि निचले सदन के बहुमत को 
ऋपने पक्ष में किये बिना सरकार को कभी कभी बड़े निराशजनक विरोध का 
सामना करना पड़ेगा | उदार विचार वाल नेताओं ने प्रिवी कॉंसिल की कड़ी 
प्रालोचना की क्योंकि किसी भी राजनैतिक नियंत्रण से प्रतिबंधित न होये 
यह कभी कभी सम्राट को मंत्रिपरिषद के प्रस्तावों को अ्रस्वीकार करने 
सलाह दे सकती थी । 


0 


विधान मण्डल 
ह्विगही प्रशाल्ली--डाइट में दो सदव थ--हक प्रतिनिधि संदव और 
ट्सरा हाउस श्राफ पीयर्स । इस प्रकार जापान में भा ह्यूहाँ वायाला हा 
ग्रपनाई थी | जहां तक बनावट और संगठन का सम्वस्थ है हाउस झा के पीयर्स 
ग्रधिक वज्ञानिक ढंग पर सुदृढ़ रूप से संगठित था शौर समाज के विभिन्‍न 
वर्गों का भली भांति प्रतिनिधित्व करता था। असल मे लगभग बाबर सदसत 
पीयस न थे । कुछ लेखक जापान की शासन प्रणाली. में हाउस आफ पीयस 
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का 5 


([70052 ०7 7९९८४७) को ही सबसे अधिक सफलीभूत अंग कहने में नहीं 
हिचकते । 

हाउस आफ पीयस में निम्नलिखित ६ श्रेशियों के दो सदस्य 
होते थे: (१) राजघराने के पुरुष जो वयस्क हो गये हैं। (२) वे प्रिम और 
सारक्विस जिनकी आय ३० वर्ष के ऊपर ही । (३) काउन्टों या वाइकाउत्टों 
और वैरनों द्वारा सात वर्ष के लिये चुनें हुए प्रतिनिधि काउन्ट, वाइकाउच्ट 
और बैरत । (४) तीन वर्गों मे सम्राट से सनोर्॑त प्रतिनिधि, पहले वे ले ग 
जो राज्य की सेवा या विद्ता के कारण चुने गये हों, दूसरे सबसे अ्रधिक 
कर देने वालों के प्रतिनिधि और तीजमरे इम्पीरियल ऐकेड्सी के प्रतिनिधि । 

सन्‌ १६४२४ से पूर्व यह अतिवन्ध था कि चाथी शंणी में सम्राट के 

मनोनीत व्यक्तिणों की संख्या तीन बची हुई श्रेगियों के सदस्यपों से अधिक 
ते होनी चाहिये। सन्‌ १६२४ में अधिनियम द्वारा यह प्रतिबंध हटा दिया 
गया और इसम्पीरियल ऐकडेमी प्रतिनिधियों को संख्या बढ़ा दी गई। ऊपरले 
सदन के सदस्यों की संख्या आरम्भ में २०६ थी किन्तु यह संख्या ४०० तक 
पहुँच चुकी थी 

प्रतिनिधि सदन में ४६६ निर्वाचित संदस्थ थे अबॉत १३३,३० 
व्यक्तियों का एक प्रतिनिधि होता था। सदन का कार्यकाल चार वर्ष था। 
प्रत्येक सदस्य को ३००० येन (५८९४) वापिक वेतत और सरकारी रेलों में 
बिना टिकट चलने की सुविधा प्राप्त थी। सदन स्व स्पीकर ओर सेक्रेटरी 
को चनता था | इस सदन की यह विशेषता थी कि सामान्यतः श्रद्धा के कारण 
और अनुभवी होते से लोग वंद्ध पुरुषों को हीं सदन का सदस्य चुनते थे। सन्‌ 
१९३० में 7१६६ सदस्य प्रथम बार चने गये थं। २८६ एसे थे जो पहले भी 
डाइट के सदस्य थे और ५६ पू्र की डाइटां भे॑ भी सदस्य रह चुके थे। 
कृपिजीबवी से जब देश अधिकाधथिक उद्योगजीवी हुआ तो सदन के सदस्य भी 
भिन्‍न प्रकार के होने लगे। वकील सदस्थों की संख्या दूनी हो गई थी। 
सन्‌ १९३० में विश्वविद्यालय के स्नातकों की संख्या अन्य सदस्यों से कहीं 
अधिक थी । 


विधानमण्डल की शक्ति--प्रिस आइटों का कहता था कि “डाइट 
का यह काम है कि वह राज्य के अ्रध्यक्ष को शअ्रपता कतेव्य पालन 
करने योग्य बनावे और राज्य की इच्छाशक्ति को सुदृढ़, अश्रनुशासित श्र 
स्वस्थ रखे, . .....डाइट का यह कर्तव्य हे कि वह सलाह दे और सम्मति दें।' 
सम्राट विधायिनी सत्ता का उपभोग डाइट (0)20) की सम्मति से करता 
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था । दोनों सदनों से सरकार में प्रस्तुत किये विधेयकों पर विचार हो सकता 
था। दोनों सदतों को समाव अ्रधिकार दिया गया था, केवल ऊपरी सदन को 
वाधिक वजट पर विचार करने के लिये कम समय पिला हम्मा था, किस्तु 
हाउस आफ पीयस को यह अ्रविकार था कि प्रतिनिधि सदन से अ्रस्वीकृत पर्या- 
दान को प्रनः प्रतिष्ठित कर सिद्धांत: सब अ्रधिनियम डाइट की सम्मति 
से बनते थे, संधियां झार अ्रध्यादेश ही इस तियम में अ्रपवाद थे | डाइट 
शासन-विधान मे संशोधन का प्रस्ताव तन कर सकती थी | सरकारी विधेयकों 
प्र अच्य विधेयकों की श्रपेक्षा पहले विचार किया जाता था | 


सरकार की अध्यादेश जारी करने की शक्ति इतनी विस्तत थी कि 
उससे पालियामेंट की विधायनी शक्ति पंग वती रहती थी । हालांकि संवि- 
धान में यह आवधान था कि अध्यादेशों से अधिवियम को वहीं बदला 
जा सकता फिर भी संकेटकालीन अशथ्यादेशों से अ्रधिनियम्त बदला जा सकता 
था और ग्पनी इच्छापूर्ि करने वाली शक्तिशाली कार्यपालिका की चालों के 
सामने डाइट निस्सहाय की तरह मुंह देखती रह जाती थी। डाइट को यह 
भी विद्वास ने रहता था कि उसका वहुमत कार्यपालिका की अश्रनचित कार्य- 
वाही का विरोध करेगा या नहीं और संदत के विघटन किये जाने का भी भय 
डाइट को अधिक दृढ़ बनने से रोके रहता था । 


आय-व्यय पर नियन्त्रणु--राज्य की श्राय और उसका व्यय डाइट 
के ग्राधीन था। वापिक बजट के द्वारा झ्ाय-व्यय के लिये डाइट की सम्मृति 
ली जाती थी। राज्य की गाय अवधि नियमानूसार ही एकत्र की जा सकती थी । 
बजट में श्राय के दिखाने और बजट के पास हो जाने का यह मतलब न होत। 
था कि सरकार कर लगा कर श्राय वसूल कर सकती है । ऐसा करने के लिये 
पृथक अधिनियम द्वारा सरकार शर्क्ति ले सकती थी। क्षतिपूरति के बतौर जो 
ग्रायहोती थी, जैसे प्रशावत सम्बन्धी फीस इत्यादि, उप्तक्ते लिये डाइट की 
सम्मति की आवश्यकता ने थी। डाइट बजट प्रस्तुत न कर सकती थी। उसकी 
शक्ति केवल यहीं तक सीमित थी कि वह सरकार द्वारा प्रस्तुत वजट में कुछ 
संशोधन कर दे या उसे अस्वीकत कर दे। संशोधन करने में भी डाइट व्यय 
को बढ़ा न सकती थी। स्वयं शासन-विधान में कुछ ऐसे व्यय की सूची निश्चित 
कर दी गई थी जिसे डाइट सरकार की सम्मति के बिना न बदल सकती थी 
न रह कर सकती थी। उस सूची में निम्नलिखित मर्दे थीं (५) सम्राट की 
कार्यकारी शक्ति के कार्याविन्‍्त करने में जो व्यय हो, जेसे संधियों व सम्राट 
के श्रध्यादेशों द्वारा बढ़ा हुआ व्यय । पर इसमें प्रतिवत्ध यह था कि पूर्ववर्ष के 


के 
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बजट में मर्दे रखी गई हों और उस प्रकार डाइट से ये स्वीकृत हो चुकी 
हों । सेना, नौसेना व शासन-सम्वन्धी व्यय भी इसी श्रेणी में आते थे, (२)ऐसा 
व्यय जो किसी अधिनियम के पाप्त हो जाने से अ्रनिवार्स हो गया हो, जैसे 
पेंशन । यह सिद्धांत मान लिया गया था कि एक वार जब कोई ग्रधिनियम 
सम्राट ने डाइट की सम्मति से पास कर दिया हो तो डाइट उस अधितियम 

प्रतिवन्धित है और इसलिये उसको कार्याचखित करने में डाइट आवश्यक श्रनु- 
दान अस्वीकृत करके अइंगा नहीं लगा सकती, (३) वह व्यय जो कि सरकार 
के वैधिक (,289) ऋगणा या दातव्य ((4 0759) के कारग्य हुआ हो, 
जैसे राप्टीय ऋणों पर व्याज, क्षति पूतियां इत्यादि । 
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को घक्ति प्रदात करता था झोर इसके बते जाते से गह़ली बार पश्ष के 
आधार पर मंत्रिपरियद्‌ का संगठन हुआ जिसका प्रधानमंत्री काउण्ट श्रौव 

बना जो इस नये पलन्ष का नेता था। तब से लेकर सन्‌ 2६४६ तक मंत्रि- 
रिपिदों के रूप आ 


स्ष्ष 
न्पा 
* 


2 


राजनैतिक पक्षों की स्थिति कुछ अधिक अच्छी 
नहीं रही । किन्तु उसके बाद मंत्रिपरियद्‌ राजवंतिक पत्षा के ही आधार पर 
बनते लगी | प्रतिनिधि सदन में कई प्ञ्ष थे, उसने से कुछ इतने निर्वत्र 
थे कि उनको सिला कर एक दाक्तिणाली पक्ष बत सकता था। अग्रेल ३० 
सन्‌ १६३७ को जो निर्वाचन हुमा उससे निर्वाचित डाइट के सदस्यों की संख्य! 
इस प्रकार थी:--- 

मिनसिटों थम 

सीयू-काइ 

श्रमिक दल ३६ 

स्वतंत्र र्€ 


भा 


पक 
ै 


भा 
८ 
शी 


्ँ बी वन स्ल () सन 
दराखि-काइ न 


कोकमिण्डस 5 
दूसरे श्द 


बल है न 


जापान की सरकार ५०७ 
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हाउस आफ पीयसे में कोई दलबन्दी व थी किन्तु फिर भी इसके सदस्य 
६ श्रेणियों में वांटे जा सकते थे, क्यू-क्य-काइ, कोसी-काइ, कोय कल्व, चावा- 
काइ, दोसी-काई और म्‌शोजोक्‌-पक्ष । 


न्यायपालिका 


राजनी तिन्न ब्राइस का कथन हैं कि “किसी सरकार की परख जितनी 
उसकी न्याय प्रणाली से हो सकती है उतनी किसी अन्य बात से नहीं, क्योंकि 
साधारण नागरिक का यह विश्वास कि उसके साथ निश्चय ही और शी ष्राति- 
शीघ्रम्‌ स्याय किया जायगा, उसकी सुरक्षा और हित में सबसे अ्रधिक प्रभाव- 
शाली कारण होता है । जापान में न्‍्याय-निर्गाय ऐसे न्यायालय करते थे जो 
अधिनियम द्वारा स्थापित किये जाते थे और जो सम्राट के नाप से अधिनियम 
के अनुसार न्याय करते थे । शासन के न्यायकारी अंग की स्वतन्त्रता संविधान 
ने पक्की कर दी थी, किन्तु व्यवहार में यह कार्यपालिका की आधीनता में ही 
रहकर कार्य करता था । संवियवान में यह कहा गया था कि कोई भी न्यायाधीश 
सिवा अपराध का दण्ड देने करे लिये या अनुशासनहीनता का दण्ड देने के लिये 
ग्रन्य किसी प्रकार अपने पद से ने हटाया जायगा । कार्यपालिका इन दोनों बातों 
में कुछ न कर सकती थी । किन्तु न्याय कर्मचारियों को तरक्की देने की शक्ति 
इसके हाथ में थी श्रोर इस शक्ति का प्रयोग वह अपना प्रभाव जमाये रखने 
में किया करती थी । अपराध सम्बन्धी (फौजदारीं) मामलों में कार्यपालिका 
के निर्देश से लोक अ्भियोत्रता (?00|7९ 77052८ए७४०7) यह स्थिर किया 
करते थे कि किसी अ्रपराध के लिये मुकदमा चलाया जाय या न चलाया जाय 
जिससे राज्य की दण्डनीति में एकरूपता रहे । व्यायपालिका को यह अधिकार 
था कि वह अवध अध्यादेशों को काम में न लावे किन्तु वे संघ न्यायालय के 
समान डाइट के पास किये हुए किसी अधिनियम के वैध-अवेध होने का प्रश्न 
तन उठा सकते थे । इसके अतिरिक्‍त राजा क्षमादान देने का अधिकारी था और 
दण्ड की कठो रता भी कम कर सकता था । इस प्रकार यह स्पष्ठ है कि 
जापान में विधायिनी सत्ता सर्वोच्च थी, कार्यकारी व च्यायकारी सत्तायें 
विधायिनी सत्ता के श्रधीन रहती थीं। अमरीकी ढंग का जापान में शक्ति- 
विभाजन न था । शासन विधान सर्वोच्च अधिनियम न माना गया था । 

न्यायालय के प्रकार--यूरोपिय्न प्रणाली के अनुसार ही जापान में 
न्यायालयों को दो श्रेणियों में बाँठा गया था, एक सामान्य न्यायालय और 
दूसरे प्रशासन, न्यायालय । कुल ३४० सामान्य न्यायालयों में २८१ स्थानीय 


न्ण्द प्रमुख देशों की शासन प्रणालियां 


न्यायालय, ५१ जिले के न्यायालय, ७ पुनविचारक न्यायालय थे श्र इन सब 
के ऊपर एक सर्वोच्च न्यायालय था। न्यायाधीश विश्वविद्यालय की शिक्षा 
पाये हुए व्यक्ति होते थे । वे सिविल सर्विस के नियमों के ग्रन्तर्गत परीक्षा द्वारा 
छांट कर नियकक्‍त किये जाते थे। ये ६७ वर्ष की श्रायु तक कार्य कर 
सकते थे | सर्वोच्च न्याचालय का अध्यक्ष ६५ वर्ष की आय तक कार्य कर 
सकता था। सब सामान्य न्यायालयों में मुख्तार भी निधुकत किये जाते थे। 
जिनका स्याय-शासन से बढ़ा निकट सम्बन्ध रहता था। ये सुक्रदमों में प्रारम्भिक 
छान-वीन करते और सार्वजनिक मासलों में जनता के डिंत का प्रतिनिधित्व 
करते थे । 


च-प्रणाली--जापान में पंच-प्रगाली भी प्रचलित थी किस्तु इसका 
कार्यक्षेत्र अन्य देशों की अपेक्षा बड़ा संकी््श था | सन्‌ १६२३ के अधिनियम की 
प्रथम धारा इस प्रकार थी “अपराध सम्बत्धी (फौजदारी) झूकदमों में इस 
अधिनियम के श्रनसार कोई न्यायालय पंचों की राय लेकर वास्तविकता के 
आधार पर झपता निर्गाप ये सकता है । तीस या उसमे अधिक आय वाले १२ 
पुरुष पंच बनाये जाते थे। प्रिफेक्ट के स्थायालयों में केवल अपराध सम्बन्धी 
((7]7773) मुकदमों में ही उनकी राय ली जाती थी । 
सेलमिक न्‍्यायालय--सामात्य न्यायालयों के अतिरिवत सैंतिक-न्यायालय, 
पुलिस-न्यायालय ओर दूसरे विशेष न्यायालय भी थे । सेवचिक न्यायालयों में 
सामान्य न्‍्यायाबीश ओर सेवा के श्रफसर स्थाय करते हैं । सेता के लोगों के 
विरुद्ध श्रपराधों की दही ये व्थवायालय जाँच करते थे। पुलिस न्यायालयों में 
पुलिस के श्रफसर न्याय करते थ | ये लोग सावारण रक्षा समस्बस्धी मुकदमे 
मामूली पुछ-ताँछ करके तथ किया करते थे । इन मुक्द्मों में २० दिन से 
ग्रधिक कारावास या २० यैत से अधिक जुर्माने का दण्ड न दिया जा सकता 
था । उनके निर्गाय के विरुद्ध सामान्य-स्यायालयों में ग्रपील की जा सकती थी । 
विशेष न्यायालयों में तरुण अपराधियों के न्यायालय (प्रएटा[०८०पा४७), 
सामरिक न्यायालय (/ध४708] ८0घ755) आदि होते थे । 


स्थ ८7५ श 
(गज सन 
“जापान में लोकतंत्र स्वयंजात होकर नीचे से विकसित ने हुआ था 
किस्तु उसका भरगा-पोषणा दूर-दर्शी नेताओं ने चोटी पर ही किया था।' 
जापान में स्वायत्त शासन का सिद्धांत किसी बड़ी राष्ट्रीय जागृति के फलस्व- 
रूतग उस हुआ्ना था, ऐसा नहीं कहा जा सकता। स्वायत्त शासन प्रणाली 


जापान को सरकार ५०६९ 


सन्‌ १८८८ के अधिनियम पर आधारित थी। टोकियों, क्योटो और श्ोसाका 
नगरों का स्थानीय शासन स॒त्‌ १८९८ अधितियम के अनुसार होता था। फ्रांस 
की तरह यहां स्थानीय शासन केन्द्रित और श्रेणीवद्ध था। यहां दो प्रकार के 
स्थावीय शासन संस्थायें थीं, एक प्रिफेक्चर्स और बड़े नगरों की ओर दूसरी छो 
नगरों और गांवों की । 


नी 


(१2 


प्रिफेक्चर---शासन की दृष्टि से जापाव ४६ प्रिफक्चरों श्रर्थात्‌ प्रांतों 
में बंटा हुआ था प्रिफैक्चर में कार्यकारी-अध्यक्ष गवरर या प्रिफेक्ट कहलाता 
था । फ्रांस के प्रिफैक्ट के समान वह दो अवस्थाप्रों में कार्य करता था। केन्द्रीय 
सरकार का प्रतिनिधि होने के नाते स्थानीय शासत पर उसे पूरा अधिकार था। 
यह स्थानीय शासत अवन्यरूय से न मंत्री के अधीन था न स्वानीय शासन-संस्था 
के । निर्वाचन, शिक्षा, निर्वेनों की सहायता, पुलिस, सार्वजनिक स्वास्थ्य, उद्योगों 
की रक्षा, सेना में भर्ती, कर्मचारियों की देखभाल आदि सब मामले प्रिफेक्ट के 
अधिकार-क्षेत्र में पड़ते थे । प्रान्त का प्रमुख कार्याध्यक्ष होने के कारश वह उन 
सब वातों का प्रवन्ध करता था जो विधानमंडल की सम्मति से स्थावीय प्रवस्ध 
के लिये छोड दिये जाते थे | वह गृहमंत्री को उत्तरदायी रहता था। टोकियों 
के प्रिफैक्चर में पुलिस का शासन दूसरे प्रिफेक्चरों में पुलिस के शासन से भिन्न 
व निराले ढंग का था । वहां मेद्रोपोलिटन पुलिस वोर्ड की श्राधीनता में पुलिस 
काम करती थी | प्रिफैक्ट में एक असेम्बली और एक कौंसिल अधिवियम 
बनाती थी । 

बड़े नगर--जापान के ४६ प्रांत या प्रिफेक्चर (?7९४४८:प/९४5) 
१० बड़े नगरों, १६८४ छोटे नगरों और १०४४ गांवों में विभाजित हैं । ये 
सब सन्‌ १६२४ तक रहने वाली ६२६ काउन्टियों में से बनाये गये थे । 
प्रिफैक्चर की तरह इतच छोटी इकाइयों की भी अश्रधिनियम बनाने वाली व 
कार्यपालिका संस्थायें थीं । बड़े नगरों में एक असेम्वली ग्रौर एक कौंसिल होती 
थी | अ्सेम्बली चार वर्ष के लिये लोकमत से निर्वाचित हुआ करती थी । 
इसके सदस्यों की संख्या नगर की जनपंख्या के अनुसार विभिन्‍त नगरों में 
विजिन्त थी । मेबर (४०००7) इसकी वेठकों को बुलाता था और समाप्त करता 
था । असेम्बली की कुछ सेलेक्ट समितियां (52[९८९ (207रफा:7९2७) थीं 
कितु स्थायी समितियां (50870॥78 (१०:७70[7:2८३) न होती थीं। बड़े 
नगरों की असेम्ब लगों की शक्तियां प्रान्तीय ग्रमेम्बलियों की दक्तियों से अधिक 
होती थीं । 

प्राम और छोटे नगर--छोटे नगरों और ग्रामों की शासन प्रणाली 


छू 
डे हा 
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में केवल नाम का ही अन्तर था । ग्राम या छोट नगर की असेम्वली कर्मचारियों 
को स्वयं चुनती थी। इन कर्मचारियों की निश्ृक्तित प्रिफेक्ट अर्थात्‌ प्रांत के गवर्र 
की पूर्व स्वीकृति से ही हो सकती थी । नग्र-असेम्बली के ढाँच पर ही इन ग्राम- 
असेम्वलियों का संगठन हुआ करता था। कुछ ग्रामों से गवर्नर की पूर्व सम्प्रति 
से विशेष परिस्थितियों में सब मतवारकों की, न कि उनके प्रतिनिधियों की 
ग्सेम्बली बनाई जा सकती थी । यह असेम्बली स्विट्जरलैंड के छोट कंन्टनों की 
“लेंडसजैमेंद्रं) ([,.870058270274 0०) के समाच थी या न्यू इंगलेंड (चित 
छत्त8 470) की नगर शासन प्रगाली से मिलती जुलती थी । कभी कभी 
गवर्नर की पूर्द-सम्धति से सड़क, सार्वजनिक स्वास्थ्य, सिंचाई के साधन, पुल 
शिक्षा आदि सर्व हितकारी कामों के लिये नगरों और ग्रार्मों .की सिडिकेट 
(७ए74096६९) वन जाती थी । 


केन्द्रीय नियंत्रएु--कैछीय सरकार का स्थानीय इकाइयों पर वड़ा 
नियंत्रण रहता था, विशेषकर इसलिये क्योंकि प्रांत का गवतर सरकार का 
कर्मचारी होता था | सरकार का नियंत्रण गही-विभाग के द्वारा रखा जाता 
था । इसी विभाग को उन वातों में अन्तिम श्रधिकार रहता था जो केन्द्रीय 
सरकार के किसी अन्य अधिकारी को ने सांपी हुई होती थीं । यह वात 
निस्सदेह है कि गह-विभाग ( निणाम० शीशांडपएए ) का ऐसा नियंत्रण 
रहने से स्थानीय शासन में एकरूयता व्यवस्था, गांति और एकता रहती थी, कितु 
प्रांतीय गवर्नर का पद राजनंतिक ढंग का होने से काय की क्षमता ने रह पाती 
थी । जो बात आचार्य मनरो से फ्रांस के स्थानीय शासन के बारे में कही थी 
बह जापान के लिये भी सत्य थी । आचार्य मनरों ने कहा हे कि “केन्द्रीकरण 
ही इसकी मूल प्रकृति है ॥....... सारी गति भीतर श्र ऊपर को आर 

ती है। यह एक ऐसी प्रणाली है जिसका मानचित्र एक पिरैमिड 
के रूप का होगा ।” कितु बाद में विक्रेद्धीकरण की प्रवृत्ति भी दिखाई देने 
लगी थी । 


सन्‌ १६४६ का शाप्तन-विधान 


टोकियो खाड़ी में संयक्त-राज्य के भिस्सूरी नामक जलपोत के ऊपर 
२ सितम्वर सन्‌ १६४५ को जापानियों ने द्वितीय महायुद्ध में पूर्णतया पराजित 
होकर विधिपूर्वक आत्म-समर्पण कर दिया । पोट्सइम घोषणा के अ्वसार 
जापान के प्रधान भू-माग पर मित्रराष्ट्रों के सेनानायक जनरल मंकाथर ने 
अधिकार कर लिया | संयुक्त राज्य की सरकार ने जनरल मकाथग का दो 


जापान की सरकार प्र्१ 


उद्देद्यों को प्राप्त -करने का आदेश दिया, पहला यह कि “जापान फिर 
ने नाल अमरीका के लिये श्रौर विदव की शांति और सुरक्षा के लिए 
विपत्तिदायक न होने पावे” और दूसरा यह कि 'अन्तिमत: ऐसी शांतिप्रिय 
और उत्तरदायी सरकार स्थापित हो जो दूसरे राज़्यों के स्वत्वों का उचित 
ग्रादर करें और संयकक्‍त-राज्य के उन आदर्शों ओर सिद्धांतों का समर्थन 
करे, जो संयक्त-राष्ट्र ((776८व 'प४०॥5) के चार्टर में दिये हुए हैं ।' 
नई सरकार प्रजातन्त्रात्मक सिद्धांतों के अनुकूल बने और स्वतन्त्र- जनमत के 
ऊपर स्थित रहें । अ्रतएणव जितने सैनिक नियंत्रण जापातव की शासन-व्यवस्था 
में लगे हुए थे, वे मिटा दिये गये, शिटो-राज्य को अप्रतिष्ठित कर दिया गया, 
शिक्षालयों में सेवा की शिक्षा समाप्त कर दी गईं, राजनेतिक वन्दी छोड़ 
दिये गये, मौर जनमत के प्रकट होने के लिए उचित आयोजन कर दया 
गया । 


नया संविधान केसे बना--जापान के मंत्रिमण्डल ने जिसका प्रधान- 
मनन्‍्त्री शिडेहरा था, जनरल मेकार्थर से सलाह करके ६ मारे सन्‌ १६४६ 
के शासन-विधान का एक मसविदा तैयार किया । इसका कुछ प्रिवतनों के 
बाद डाइट ने स्वीकार कर लिया ओर भ्रन्‍्त में सम्राट ने उसको ईे नवस्वस सन 
०५६४६ को घोषणा कर दी। यह शासन-विधान सन १८८९ के विधान से 
बिल्कुल भिन्‍न है । इसकी प्रस्तावना में कहा गया कि “हम जापानी लोग 
राष्टीय डाइट में विधिपूर्वक चुने हुए प्रतिनिधियों के ढ्वारा काथ करते हुए 
यह दढ संकल्प करके कि हम अपने लिये और अपनी संतान के लिए सब राष्ट्र 
से मेल रखते से प्राप्त हुए फल को ग्रहण करग आर यह इुड़े प्रतिज्ञा करते हुए 
कि सरकार के कार्यों से हम फिर कभी युद्ध की भीषणता का सामना ने वर्ग 
यह घोषणा करते हैं, कि सर्वोच्च सत्ता ब्रजा के हाथ में हू भार इस दासन- 
विधान को स्थापित करते हैं। सरकार जतता का पवित्र संगठन है. जिसका 
अधिकार जनता से ही प्राप्त है, जिसको शाक्त जनता के प्रतिनिधियों द्वारा 
कार्यरूप होती है और जिसका सुख जवता ही भागती हूं । यहां मानव जाति का 
सार्वभौभिक सिद्धांत है. जिसकी नींव पर यह संविधान खड़ा किया गया हैं । 
हम उन सत्र विधाना, ग्रधिनियमों, आध्यादिशों और विज्ञप्तियों को रह करते 
हैं जो इस सिद्धांत के प्रतिकूल हो । 


संविधान में जनता के अधिकार--शासन-विधान के तीसरे अध्याय 
में जनता के अधिकारों और कर्तव्यों का उल्लल हू | इनका उल्लेख इे० 


ग्रनच्छेदों में विस्तारपुर्वक किया गया ह। जिन मुलाधिकारों का वर्गान 
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संविधान में किया गया हैं उनको गअलंध्य माना गया हैँ। इस संविधान से पूर्व 
नागरिकों के मल अधिकार अधिनियमों की सीमा के भीतर ही भोगे जा सकते 
थे । यह प्रतिवन्ध अभ्रब नये संविधान से हटा दिया गया हूँ। संक्षेप में मला- 
घिकार ये हैं:--सब लोगों के व्यक्तित्व का झादर किया जायगा। अधिनियम 
बनाते में और अन्य शासन सम्बन्धी कार्या में उसके जीवन सुख व उनकी 
वतन्त्रता की रक्षा ही सर्वोच्च उ्ेश्य रहेगा, यदि ऐसा करने से सार्वजनिक 
द्वित में बाधा ने पे । अधिनियम के अन्तर्गत सब व्यवित समान £€ और जाति, 
सम्प्रदाय, लिद्ठ, साशाजिक सान या बंध के आधार पर उनके राजनंतिक, 
सामाजिक ओर आशथिक सम्वन्धों में मंदभाव न रखा जायगा। पीयरों और 
उनकी उपाधियों का कोई मान ने होगा । जनता को अपने शासन कमंचारियों 
के चनने व उन्हें पद से हटाने का पूृणा अधिक हैं जिसको किसी प्रकार 
भी उनसे छीता नहीं जा सक्कता । प्रौद़मताशिक्तार सुरक्षित रहेगा । रिव्बाचनों 


में गृप्तशलाका का ही गसर्जदा प्रयोग होगा। विर्वाचक मत देते में अपनी 
पसन्द के लिये किसी प्रकार भी उत्तरदायी न होगा। प्रत्येक व्यवित को 


शांतिपूर्वक अपनी क्षतिप्‌्ति कराने, शासन कंसचारियों को हटाने ओर अधि- 
तिथमों या अध्यादेशों को रह कराने था उनमें गंशोथत कराने की प्रार्थना 
करने का विचार होगा। किसी राज्य-्कर्मचारी के द्वारा यदि किसी व्यवित 
की हानि हुई हो तो वह अधिनियमानसार उस राज्य कंतचारों पर या राज्य 
पर मुकदमा चला सकता है । सिवाय दण्ड के रूप से किसी व्यत्रित को वच्चत 
में न रवा जायगा। विचारों की व आत्मा की स्वतस्त्रता पर किसी प्रकार 
का प्रतिबन्ध न होगा। प्रत्येक्त व्यक्ति किपी भी धर्म को मान सकता हैं। 
राज्य किसी घर्मविद्येषप को सुविधा न देगा। समुदाय बनाने, बकनुता देवे 
आर समाचार-पत्र निकालने की स्वतच्त्रता सुरक्षित रहेंगी। चिट्ठी -त्रियों 
को खोलकर न पढ़ा जायगा जब तक लोकहित में बाबा ने पढड़े। प्रत्येक 
व्यक्ति को अपना निवास-स्थान ओर व्यवसाय पमन्द करने श्रौर बदलने को 
स्वतत्त्रता रहेगी। प्रत्येक व्यक्षित विदेशों में जा सकता हैं और अपनी नाग- 
रिकता बदल सकता हैं, कोई व्यक्तित किसी प्रकार को विद्या या शिक्षा प्राप्त 
कर सकता है । विवाह वंधन में सम्पत्ति के ऊपर स्त्री-पयुरप का समान अधिकार 
होगा । वसीयत करते, नागरिकता अपनाने, विवाहोच्छेद श्रादि के सम्बन्ध में 
जो अ्रधिनियम बनाये जायेंगे वे स्त्री-पुरष की वेयक्तिक प्रतिष्ठा और उनको 
समानता के दृष्टिकोण को सामने रखकर ही बनाये जायेंगे। प्रत्येक व्यक्ति 
अधितियमानूसार अपनी योग्यता के अनुकूल शिक्षा पाने का 


भ्फ 


जापान को सरकार ५१३ 
अधिकारी होगा | वह एक निश्चित परिमाण में सुखमय व सांस्कृतिक जीवन 
बिताने का अधिकारी होगा, तदर्थ राज्य जीवन के सव क्षेत्रों में स्वास्थ्य व 
जीवन निर्वाह की उचित व्यवस्या करेगा। प्राथमिक शिक्षा निशुल्क होगी। 
सब व्यक्तियों का यह कर्तव्य ओर अविकार होगा कि वे काम करें। अधिनियम 
से मजदूरी, काम करने के घंटे, विश्राम श्राद के वारे में व्यवस्था की जायेगी । 
वच्चों से मजदूरी न कराई जायेगी | मजदहूरों को संगठन बनाते और सामुदायिक 
रूप से मजद्री तय करने का अधिकार होगा। वेयक्तिक सम्पत्ति का अधिकार 
सुरक्षित रहेंगा। सम्पत्ति के अधिकार की व्याख्या लाकहित को ध्यान में रख 
कर अधिनियम से होगी, वैयक्लिक सम्पाति क्षतिर्पुति देकर राज्य हारा सावे- 


जनिक काय के लिये ली जा सकती हैं । किसी भी व्यक्ति को उनकी स्वतंत्रता 


या उसके जीवन से वंचित न किया जायवेगान उसे अयराब के लिये 
दण्ड दिये गा जब तक इस सम्बन्ध में ग्रधिनियमानसार आवध्यक कार्य- 


वाही न हो जाय । बिना वारंट के न तलाशी लो जायेगी न कोई व्यक्तित विना 
बासंट के पकड़ा जायेगा | सव फौजदारी (अपराधी) अभियोगों में जल्दी से 
जल्दी एक पक्षपातरहित न्यायालग्न से जांच करायी जायेगी । 


विधानमण्डल 


संविधान ने डाइट ([)2६) को राज्यशक्ित की प्रमुख संस्था माना है 
ग्रौर अधिनियम बताने का ग्रधिकार केवल इसी संस्था को दिया है । 


दिगही मंडल--विधानमंडल में दो सदन हैं, एक का नाम प्रतिनिधि 
सदत और दूसरे का कौंसिल सदन है। दोनों सदनों में निवाचित व्यक्तित 
ही सदस्य वनते हैं। सदस्यों की संख्या भ्रधितियम से निश्चित की जाती हैं 
प्रतिनिधि सदन के सदस्य चार वर्ष के लिये चुने जाते हैं। कॉसिल 
वर्ष के लिये चने जाते हैं । उनमें से श्राथे प्रति तीन वर्ष बाद ह जाते हैं 
और उनके स्थाव पर नये सदस्य चुत लिये जाते हैं। निर्वाचित क्षेत्र, मतदान 
प्रशाली आदि मामले अ्रधिनियम द्वारा निश्चित होते हें। एक व्यक्त दोनों 
सदनों का एक ही समय सदस्य नहीं रह सकता । गनों सदनों के सदस्यों से 
अ्धिनियमानसार पारिश्रमिक दिया जाता है। यदि अधिनियम के प्रतिकूल 
नियम न बनाया हो तो प्रत्येक सदस्य के ये सुविधा रहेंगी कि जब 
डाइट की बैठक हो रही टो उसे किसी अपराध के लिये पका नहां जा 
सकता | यदि बैठक होने से पूर्व किसी सदत्य को पकड़ लिया गये ता 
सदन के कहने पर बेठक के समंस भर के लिये उसे स्वतन्त्र कर दिया 


>ती वन्‍न्‍ा 


शा 
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पड 


जायगा । सदनों के भीतर भाषणों में जो-जो बातें कही जायें था जिस प्रकार 
प्रस्तावों पर मत-दान किया जाय उसके लिये किसी सदस्य को कानून-बद्ध नहीं 
किया जाता । 

डाइट का अधिवेशन--वर्ष में डाइट का एक अधिवेशन प्रवश्य किया 
जाना चाहिए। मंजिपरियद्‌ विशेष अधिवेशन मी बुला सकती हैं। जब एक 
चौथाई या अधिक सदस्य विद्येय अधिवेशन करते की मांग उपस्थित कर तो 
मंत्रिपरिषद्‌ को विशेष अ्रधिवेशन बुलाना पढ़ता है । प्रतिनिधि सदत के सदस्पों 
की संख्या ४६६ है, जो ४ वर्ष के लिये निर्वाचित होते हैं। कॉसिलस के सदन 
के सदस्यों की संख्या २५० है, जिनमें से १०० सारे राज्य से और १५० प्रिफेक्टी 
जिलों से निर्वाचित होते हैं । 

ग्रतिनिधि सदन का विघटनू--मंत्रिपरिपद्‌ की सम्मति से जब 
सम्राट प्रतिनिधि सदन का विश्वटन कर दे तब विघटन होने के चालीस दिन 
के भीतर नये सदस्यों का निर्वाचन होना चाहिए श्रौर निर्वाचन होते वाले 
दिन से 2० दिस के भीतर डाइट का अधिवेशन दोना चाहिए। जब प्रतिनिधि 
संदनों का विघटव हो जाता हें तो साथ-साथ ऊपरी सदन अथात्‌ हाउस 
आफ कौंसिलर्स वन्‍्द हो जाता है। किस्तु रकटकाल में अंविपरियद्‌ ऊपरी 
सदनों का अधिवेशन इस विघटन काल में भी कर सकती है । इस अधिवेशन में 
जो योजनायें तैयार हों वे स्थायी रहती हैं और यदि अगले अधिवेशन में आाइट 
इत योजनाओं को दस दिन के भीतर स्वीकार नहीं करती तो ये योजनायें रह 
समझी जाती हैं । 


(अ 


कार्य पद्धति-प्रत्येक सदन अपने सदस्यों की योग्यता सम्बन्धी 
प्रदनों को स्वयं तय करता है। कोई सदस्य अपने स्थान से तब तक नहीं 
हटाया जा झकता जब तक कि उपस्थित सदस्यों के दो लिहाई मत से इस 
विपय का प्रस्ताव पास न हो जाय । एक तिहाई या अधिक सदस्यों को 
उपस्थिति होने पर ही सदन का कार्य हो सकता है सिवाय जहां संविधान 
के अनुसार अधिक वहुमत की ग्रावश्यकता हो सदनों के निशाय सामान्य 
वहुमत से होते हूँ । जब दोनों पक्ष में मत बराबर हों तो सदन का प्रधान 
प्रघन का निर्गाय करता है। प्रत्येक सदन अपने प्रधान व अन्य कर्मचारियों 
को चनता है । सदनों की वेठकें सब के लिये खली होती हैं । किंतु यदि 
उपस्थित सदस्यों की दो तिहाई इस विपय का प्रस्ताव पास करे तो 
गुप्त वेठकें भी हो सकती हैं। सदनों की कार्यवाही का लेख रखा जाता हूं 
ग्रौर प्रकाशित किया जाता है । यदि गुप्त वेठक की कार्यवाद्दी को, गुप्त 


जापान की सरकार मे 


समझा जाता है तो उसे प्रकाशित नहीं किया जाता। कार्यपद्धति के अ्रन्य 
नियम प्रत्येक सदन स्वयं निश्चित करता हे 


अधिनियम केसे बनते हैं - जब कोई विधेयक (8।[!) दोनों सदसों में 
पास हो जाता हैँ तो वह विधि (,89) बन जाता है। यदि कोई विधेयक 
प्रतिनिधि सदन से पास होने पर ऊपरी सदन में जाये और वहाँ वह स्वीकृत 
न हो तो वह विधेयक तभी अ्रधिनियम बन सकता है जब वहां से लौटने पर 
प्रतिनिधि सदन फिर दो-तिहाई या अ्रधिक मत से उसे पास कर दे । यदि ऊपरी 
सदन किसी विधेयक के पाते पर ६० दिन के भीतर कोई निर्गाय न करे तो- वह 
विधेयक उप्त सदन से अस्वीकृत समझा जाता रे | प्रतिनिधि सदन चाहे 
! एसा मतभेद होने पर दोनों सदनों की संबक्त वेठक बला सकता हूँ जिसमें 
इस मतभेद पर विचार हो सक्ते यदि ऐसी संयक्त बेंठक का क्षायोजन अधि 
नियम द्वारा कर दिया जायें | 


लक 


/ऊ के 2% 


बजट प्रतितिधि सदन प्रस्तत किया जाता हैं। विचार करने के 
पश्चात्‌ यदि ऊपरी सदन ऐसा निर्णाय करे जो प्रतिनिधि सदव के निर्ोय से 
भिन्‍न हो वा जब संयक्त-वेठक में भी कोई एकसत ने हो सके या जब वजट के 
पाने से ३० दिन के भीतर ऊपरी सदन कोई अच्तिम निर्णापन पावे, तो प्रति- 
निधि सदत का वजठ के सम्बन्ध में निर्णय डाइट का निर्गाब समझा जाता हे । 
यही क्रम संधियों में विचार करने पर भी अपनाया जाता हैं । 


किक 


प्रत्येक सदन सरकार के सम्बन्ध में जांच कर सकता है श्ौर इस जांच सें 
उल्लेख पत्रों को मंगा सकता है और गवाहों को बला सकता हु । प्रधानमन्त्री 
व अन्य मन्त्री दोनों सदनों में से किसी में भी उपस्थित रह सकते हें और 
भाषणा दे सकते हैं चाहे वे सदन के सदस्य हों या न हों। यद्वि सदन में किसी 
प्रदन का उत्तर देने या सफाई देने के लिए उन्हें वलाया जाये तो आवश्यक हैँ 
कि वे उपस्थित हों । 

डाइट दोनों सदनों के सदस्यों में से न्‍्यायावीशों पर लगाये गये अ्रभियोगों 


भ्पै 


की जांच के लिए एक विशिष्ट न्यायालय स्थापित कर सकती हूं 


संविधान संशोधन--7एवे संविधान में संविधात का संशोधन सम्राट ही 
कर सकता था । नये संविधान में यह आ्रायोजन है कि संविधान संशोधन का 
प्रस्ताव डाइट में रखा जाय और दोनों सदतों में जब यह अस्ताव कुल 
सदस्यों के दो-तिहांई मत से स्वीकार हो जाये तब लोक निर्शाय के लिए 
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प्रस्तुत किया जाये | लोक निर्गाय में जितने मत पड़े उनमें से वहुसंख्यक मत 
पक्ष में होने से संशोधन स्वीक्षत समझा जाता हैं। इस प्रकार स्वीकृत होने पर 
तुरन्त ही सख्राट जनता की ओर से उसे घोषित कर देता हैं । इस प्रकार 
सर्वोच्चि अ्रधिनियम के संभोवन में जनता की सर्वोच्च सत्ता ओर झज्ाट की 
प्रतिप्ठा दोनों का समुचित आदर हो जाता हैं । 


नल का । की प्र 
व्हायंयालकाः 


सम्माट--जापाव का शासन-विधान कायपालिका के शोभवाथ ओर कार्याय 
प्रंगों में स्पप्ट रूप से भेद करता है | सम्राट शाज्य शोर प्रजा को एकता का 
प्रतीक माता गया हैँ जिसको स्वाच्च सत्ता को स्वासिनी प्रजा न॑ अपनी इच्छा 
से ऊंची पदवी प्रदान की हैं । डाइट से पास किये हये राजवरान के अधिनियम 
के अनुसार राजा के उत्तराधिकारी निश्चित होते हैं । सम्राट केवल वैधानिक 
रूप से राज्य का अध्यक्ष है, क्योंकि राज्य के प्रत्येक कार्य में मंजिपरिपद्‌ की 
स्वीकृति होना आवश्यक है जो उसके लिये जिम्मवार रहती है। शासन क्षेत्र 
मे सम्राट को कोई शक्ति नहीं दी गई हैं । उसके सारे अधिकार राज्य की 
ग्रध्यक्षता थे ही राख्ंन्य रखते £ । सम्राट डाइट से मतोनील ठ्यकित को प्रधान- 
मन्त्री नियुबत करता है। इसी प्रकार वह मंत्रिमंइल से सनोनीति व्यक्ति को 
सर्वोच्च न्यायालय का प्रधान स्यावाबीश तिश्ुक्त करता है। संतिपरियद्‌ की 
सलाह शोर सस्मति से राखाट सिम्नलिखित राज-कार्य करता है : विधान- 
संशोधनों, अधि नियमों, मन्त्रिवरिपद के झ्रादियों और संधियों को घोषित करना 
जिससे उत्त पर कार्य हो सके, डाइट का अधिवेशन वलाना, प्रलिनिधि सदन का 
विवटन करना, डाइट के सदस्यों का सासास्य निर्बाचन करने का श्ादेश देना 
मंत्री व अन्य कमंचारियों की नियुवित या पदच्युति का अधिनिवमानुसार 
साक्षी होता, संत्रियों व राजदतों के अधिवारपंत्रों पर साक्षी होना, सामान्य 
या विद्यंप क्षमादान-पत्र पर या दण्ड का रूप बदलने वाली ग्राज्ञा पर साक्षी 
रूप से हस्ताक्षर करना, उपाधियां प्रदान करना, विदेशी राजदूतों का स्वागत 
करना और उत्सवां पर अध्यक्षरूप से उपस्थित होना 


ऊपर के वर्गान से यह स्पष्ट है कि नये संविधान से जापान का सम्राट 
ब्रिटिश सरकार के समान ही बन गया है। दोनों में से किसी को शासन करने 
का अधिकार नहीं है, किन्तु प्रत्येक राप्ट्र का चिन्हरूप से. अश्रध्यक्ष है । किन्तु 
यह न भूलना चाहिये कि ब्रिटिश सम्राट अपने विशेषाधिकार १७ वीं 


| 


कक 
कर 


जापान की सरकार प््शछ 


दताव्दी में ही खो चंका था। तभी से अनेकों झगड़ों तथा रकक्‍तपात के वाद 
प्रजा के प्रतिनिधियों की बतमान प्रतिप्ठा और उनके अधिकार प्राप्त हो प 
हैंँ। जापान मे सम्राट को शक्ति को नये संविधान में लेखनी के एक से 
समाप्त अवश्य कर दिया है किन्तु मानव संस्कार इतती जल्दी नहीं मिटते, 
ग्रतएब यह नहीं कहा जा सकता कि जापान का सम्राट अपनी नई स्थिति से 
संतुष्ट रह सकेगा और प्रजा कहाँ तक अपनी नइ प्राप्त की हुई शक्ति की 
रक्षा करने में समर्थ हो सकेगी । जापान में सम्राट की शवित यहाँ तक सीमि 
कर दी गई है कि संविधान के आठवें अनुच्छेद के अनुसार जापान के राज- 
घराने को डाइट की अनुमति के बिना किसी सम्पत्ति को बेचने या पुरस्कार 
स्वरूप देवे का अधिकार भी नहीं है । है 


ल््ल् 
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सन्त्रिपरिषद---राज्य की कार्यपालिका दक्ति मंत्रिपरिपद्‌ में विदित 
की गई है जिसमें प्रधानमन्त्री अध्यक्ष होता है ओर अधिवियमानूसार नियुक्त 
किये गये मन्त्री सदस्य बनते हैं । जापान के पूर्व इतिहास को ध्यान में रख 
कर ही शायद यह स्पष्ट कर दिया गया है कि प्रवानमन्त्री और अन्य मन्‍्त्रो 
सव असैनिक नागरिक होंगे। जापान में सम्राट के ऊपर यह नहीं छोड़ा 
गया है कि वह लोक सभा के बहुसंख्यक पक्ष के नेता को वुलाकर मन्विपरिपद्‌ 
बनाने का आदेश दे। यहाँ डाइट ही अपने सदस्यों में से प्रस्ताव द्वारा 
किसी का नाम नियवत करती है, जिसे सम्राट घोषित कर देता यदि इस 
नाम के विपय में दोनों सदन एकमत न हों और संयुक्त बैठक करने के 
पदचात्‌ भी उनमें समझोता न हो या ऊपरी सदन प्रतिनिधि सदन के 
प्रस्ताव को १० दिन के भीतर स्वीकार न करे तो प्रतिनिधि सदन का निर्णय 
ही डाइट का निर्णय समझ लिया जाता है। मंत्रिपरिपद्‌ सामुदायिक हूप 
से शासन सम्बन्धी विपयों में डाइट को उत्तरदायी है। प्रधानमन्त्री भ्रत्य 
मंत्रियों को नियवत करता है। अधिकतर मन्‍्त्री निचले सदन में स हू चुन 
जाते हें। प्रधानमन्त्री किसी भी मन्‍्त्री को हटा सकता हू, यदि डाइट 
अ्रविद्वास का प्रस्ताव पास कर दे या विश्वास के प्रस्ताव को अस्वीकार 
कर दे तो मन्त्रिपरिषद को या तो पद त्याग करना पड़ता हू था दस द्ति 
भीतर प्रतिनिधि सदत का विधघटन कराना पड़ता हैँ। तय अधानसस्धा के 
नियवत होने तक दोनों अवस्थाओं में पुराने मन्त्री कार्य चलात रहते हू । 

प्रधानमन्त्री मम्त्रिपरिषद की ओर से डाइट के साधन सद विष 
ग्रौर घरेल तथा परराष्ट सम्बन्धी रिपोर्टों को प्रस्तुत करता हू त्ोर शासन 


के विभिन्‍त विभागों पर नियन्त्रण रखता है और उनके काम की देख भाल 


हि वि 
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रखता है । सामान्य प्रशासव के अतिरिक्त मन्त्रिपरिषद्‌ निम्नलिखित काये 
करती हें । 

अधिनियमों को कार्यान्वित करना--राज्य के सब प्रबन्ध को चलाना 
परराप्ट्र सम्बन्धी मामलों का प्रवन्ध करना, संधि करना, इस कार्य में उसे 
पहले ही था वाद में दाइट की स्वीक्षति लेनी पड़ती है, अ्रधिनियम से निर्धारित 
ग्रादर्शों के अनसार सिविल सर्विस का प्रवच्ध करना, बजट तेयार करके 
डाइट के सामने रखना, विधान व अन्य अधिनियम के प्रावधानों को कार्यान्वित 
करते के लिये परिपद्‌ के श्रादिेश निकालना, सब बन्दियों को छोड़ने का, 
दण्ड के रूप को बदलने का ओर किसी शक्ति के अ्रध्विकारों को उसे वापिस 
देते का निश्चय करता । सन्तिपरियद्‌ के सव झादेशों ओर सन अधिनियमों पर 
सम्बन्धित मसन्यी के हस्ताशर होते ह आर प्रधानसन्धी के समथ जुचदा हस्ताक्षर 
होते हैं । प्रधानमंत्री की सम्मति के बिना किसी मंत्री के बिस्ट कानूनी कार्य- 
वाही नहीं की जा सकती, किन्तु इससे यह से समझना चाहिये की उनके विरुद्ध 
गवाही करते का अधिकार ही नहीं हें । 


न्यायपालिका 

गाशकारी सला एवा संवबच्चि स्यावालय शोर अन्य मिम्भ शी के न्याया- 
लगी से बिहिल की गई ४ । ये स्थायालय शबिनियग द्वारा स्थापित किय जाते 
> | झसासान्य न्यायालय स्थापित नहीं किये जा सकते न कामपालिका या 
उसके किसी प्रतिनिधि को अच्तिसमतः न्याय करने की जदित दी जा सकती हे | 
सब स्यायाधीश अपने काम करने में स्वतन्त्र रहते हैं, उन पर केवल संविधान 
ग्रौर अनेक अ्धितियमों का है| प्रतिवन्‍्त रहता हैं। न्याय पद्धति के नियमों 
को सर्वोच्च स्वायालय निर्धारित करता है । सर्वोच्च न्यायालय में एक प्रधान 
न्यायाधीश और अधिनियम से निश्चित संख्या में अन्य न्यायाधीश होते हैं। 
प्रधान न्यायाधीश को छोड़कर अन्य न्यायात्रीशों को मंत्रिपरिषद नियवत 
करती है। छोटे न्यायालयों के न्‍्यायाधीण सर्वोच्च-न्यायालय द्वारा तेयार 
की हुई सूची में से मंत्रिपरिपद्‌ द्वारा नियुक्त किये जाते हँँ। ये सब १० वर्ष 
क के लिये नियकक्‍त किये जाते हे किन्तु उनकी पुननियुक्ति हो सकती 
है । सब व्यायाधीशों को पर्याप्त वेतव दिया जाता है जो उनके कार्यकाल में 

घटाया नहीं जा सकता । 
सर्वोच्च न्यायालय के सब न्यायाधीशों की नियुक्षित के वाद जो प्रतिनिधि 
सदन के लिये प्रथम निर्वाचन होता है उसम॑ उनके कार्य का निरीक्षण 
किया जाता है और ऐसा करने के प्रति दस वर्ष बाद सामात्य निबाचव में 
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फिर निरीक्षण होता हे । यदि इस निरीक्षण में बहुसंख्यक मतदाता किसी 
त्यायाधीश को पदच्युत करवे के पक्ष में होते हैं तो वह व्यायाधीश अपने पद से 
हटा दिया जाता है । 

सर्वोच्च न्यायालय को शक्ति--सर्वोच्च न्यायालय न्याय करने वानी 
अन्तिम संस्था हैं| सर्वोच्च न्यायालय को संविधान से यह शक्ति प्राप्त है कि 
वह किसी अधि।तयम, आदेश, नियम या सरकारी कार्य के वैध-अवैध होने का 
निश्चय कर सके । संविवान में यह स्पष्ट कह दिया गया है कि संविधान राष्ट्र 
का सर्वोच्च अधिनियम है और कोई भी अ्रवितियम, सम्राट की विज्ञप्ति या 
श्रन्य सरकारी कार्य जो संविधान के प्रावधानों के विरुद्ध होगा वह अवैध समझा 
जायेगा इसी संविधान की कसौटी पर अधिनियमों के जांचने का काम सर्ऐोक्तच 
न्यायालय को दिया गया है । जापान का सर्वोच्च स्यायालय इस प्रकार 
संगुक्त-राज्य अमरीका के सर्वोच्च न्यायालय के समान ही शक्तिशाली है । 

.. स्थानीय शासन 

नये संविधान में स्थानीय संस्थाओं के कार्यकारी अफसरों का निर्वाचन 
आवश्यक कर दिवा गया है। स्थावीय्र संस्थाओं को यह अधिकार दे दिया 
गया है कि वे अपनी जायदाद का स्वयं प्रबन्ध करें और अपने मामलों का 
प्रबन्ध स्वर्य नियम बना कर करे |. 

क्‍ आशिक प्रावधान 

संविधान के सातवें अध्याय में श्राथिक विषयों के बारे में कुछ प्रावधान 
दिये हुए हैं । उनके अनुसार डाइट को ही राष्ट्रीय आाय-व्यय का प्रबन्ध 
करने का अधिकार दिया गया हे । डाइट की सम्मति के बिना किसी प्रकार का 
खर्चा नहीं किया जा सकता । डाइट मन्त्रिपरिषद्‌ के आधीन एक सुरक्षित कोष 
रख सकती है जिसमें से मंत्रिपरिषद्‌ परले से न जाने हुये खर्चे कर सकती है । 
इस खर्चे की स्वीकृति बाद में ड[इट से लेती पड़ती हैं। इसी भ्रथ्याय में कहा 
हैं कि राजघराने की सारी सम्पत्ति राज्य की सम्पत्ति है। राजघराने का 
खर्चा डाइट बजट के साथ मंजर करती हैँ । यह भी स्पष्ट कर दिया गथा है 
कि सार्वजनिक मुद्रा या अन्य सम्पत्ति किसी ऐसी धामिक संस्था को न 
दी जायगी या किसी शिक्षा यादान के ऐसे काम में व लगाई जायगी जो 
सरकार के आधिपत्त में न हो । वर्ष में कई बार या कम से कम एक बार 
मन्त्रिपरिषद्‌ डाइट और जनता के सामने राष्ट्रीय आथिक स्थिति के बारे में 
रिपोर्ट प्रस्तुत करती है । पूर्व-विधान के प्र/तकूल श्र सम्बन्धी मामलों में 
डाइट की शक्ति बहुत बढ़ गई है । जापान के इस नये संविधान ने सेना की 
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शक्ति को फर्म कर दिया और सम्राट की निरंकुशता समाप्त कर दीं है । नये 
संविधाव से ल्‍बः त्र परामर्श टेचे वाली संस्णायें, जैसे प्रिवीकोंसिल, राजघराते 
का मंत्री, ८द्ध रानैतिज्ञ (जैनरो) आदि समाप्त हो नई और सेना पर सम्राट 
का सर्योच्च आधिपत्य भी न रह गया। इससे अब एक वास्तविक प्रजातंत्र 
गासन की स्थापना हों गई। इस शासन का रूप संसदात्मक है | इसमें 
करार्यपालिक। पालियामेंट को उत्तरदायी हैं ओर अच्तिम शक्तित जनता के 
हाथ में है । 
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